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 अंक  22  22  दिसम्बर  1983/1  1905
 )

 विधि

 weal  के  मौखिक  उत्तर  :

 *तारांकित  प्रदान  संख्या  :  430,  431,  433,  436,  438  और  441  1-22

 geal  के  लिखित  उत्तर  :

 तारांकित  sat  संख्या
 :

 432,
 434,  435,  435(%),  437,  439,

 440  और  442  से  449  23-36

 अतारांकित  संख्या :  4879  से  5111,  और  5111  36-226

 दिनांक  1-12-1983  के  अतारांकित  wet  संख्या  1422  के  उत्तर  में

 बुद्धि  करने  वाला  विवरण

 लोक  सभा  के  महासचिव  थी  अवतार  fag  रिखी  के  सेवानिवृत्त  होने  पर

 कार्यभार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा  227-240

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र  240-262

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधि  यकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 से  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश

 राज्य-सभा  से  सचदेवा  263

 लोक  लेखा  स्थति  263-264

 प्रतिवेदनों  आदि  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  को  दर्शाने  वाले  विवरण

 264

 प्रतिवेदन

 प्रावधान  समति

 soat  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही -

 *किसी  नाम  पर  अंकित  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  उस  प्रश्न  को  सभा  में

 उसी  सदस्य  ने  पूछा  था  ॥



 e
 सारांश  और  सरकार  द्वारा  का  गई  कार्यवाही  सम्ब

 |..." ह  my  rs  aT
 a  प्रतिवेदन

 आदि  |  265

 अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों
 के  कल्याण  सम्बन्धी

 265-266

 की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  के  बारे  में  सरकार  के  अंतिम

 उत्तरों  का  आदि  ।

 हनुसुदित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धों  समिति

 42  वां  प्रतिवेदन  266

 हाविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ale  ध्यान  दिलाना  266-289

 देना  राज्यों  में  लगातार  बर्षा  होने  और  बीमारियों  के  कारण  कपास

 की  फसल  खराब  हो  जाने  के  समाचार  तथा  सरकार  द्वारा  किसानों  को

 मुआवजा  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  उत्तम  राठौर  266

 राव  वीरेन्द्र  सिह  266

 श्रीमती  विद्या  चेननुपत्ति  275

 श्री  राम  सिंह  यादव  277

 श्री  चन्द्रजीत  यादव
 281

 ब्रेस्डकोड  इलैक्ट्रिक  का  अजन  और

 fad  यक--पुर:स्थापित  289-290

 नियम  377  के  welts  मामले  290-298

 अमेरिकी  में  एक  टेलीविजन  रिले  केन्द्र  Torr  पत  करने  की  मांग  290

 श्री  नवीन  रावण

 291 बिहार  में  धान  की  खरीद  के  लिए  पर्याप्त  प्रबन्ध  करना

 श्री  डमर  लाल  बैठा

 राजस्थान  टोंक  जिले  में  वहुप्रयोजनीय  बोसलपुर  बांध  योजना  को  291

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दोष  अनुमोदन  किए  जाने  की  मांग

 श्री  बनवारी  लाल  बैरवा

 कपास  और  तेयार  माल  की  कीमतों  में  समानता,के  सिद्धांत  को  291

 क्रियान्वित  करना

 श्री  उत्तर  राठौर

 (ii)



 qe  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोणों  मन्दिर
 में

 इसी  एट

 लयुमिरेਂ  (3sq-7127)  कार्यक्रम  करना

 292 श्री  बृजमोहन  महत्ता

 (3:)  खानपुर  अहीर  फ्लैश  सटे शान  को  पूर्ण  स्टेशन  का  दर्जा  दिया  जाना

 श्री  रामसिह  यादव  292

 कश्मीर  हस्तशिल्प  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए ol  क  कदम  उठाने  की

 आवश्यकता

 292 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली

 देश भर
 में  पता फेड  और  Uo  ato
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 दुर्गापुर  उर्वरक  कारखाने  का  विस्तार

 श्री  कृष्ण  चादर  हाज़िर  293

 अंडमान  निकोबार  द्वीपसभूहूं  से  कलकत्ता  और  मद्रास  तक  भारतीय
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 विलम्ब  और  गन्ना  उत्पादकों  को  बकाया  राशि  का  भुगतान  न

 कर्ना

 श्री  जगपाल  सिंह  295

 काम  क  Ls छू  श भावनाथपुर  में  पत्थर  खदानों  में  इर  रने  वाले  मजदूरों  के

 पर्याप्त  सुविधायें  न  दिया  जाना

 श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव  295

 ब्रिटेन  के  ग्रेनाडा  टेलीविजन  द्वारा  निर्मित  एक  फिल्म  में  नेताजी

 सुभाषचन्द्र  बोस  की  छवि  को  गलत  रूप  में  पेदा  किया  जाना

 और  भारत में  इसके  प्रदर्शन पर  प्रतिबन्ध  ame  जाने  की

 माँग

 श्री  चित्त  वसु  296

 पालेकर  पंचाट  का  क्रियान्वयन

 श्री  मूलचन्द  डागा  296

 (i)



 भागरा  और  मधुरा से  नई  दिल्‍ली  तक  जाने  वाले  यात्रियों  के

 लिए  रेलगाड़ी  की  अपर्याप्त  सुविधायें
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 प्रतिनिधित्व  विधेयक

 श्री  बी०  ato  देसाई  307
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 विचार  करने  का  प्रस्ताव
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 लोक  सभा  वाद  विवाद  संस्करण )

 ce

 लोक  सभा

 22  1983/1  दोष  1905

 लोक  16 ||  11  बजे  समवेत हुई  ।

 महोदय  पोठासीन

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  श्रीमान्‌  |

 अध्यक्ष  महोदय  नमस्कार  |

 of  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  क्यां  अगले  वर्ष  बजट  सत्र  में  मिलने  की  कोई  सम्भावना

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमन  ।  आप  इसे  पक्का  समझिए  ।  आप  चिंता  न  मैं  यह

 सुनिश्चित  करू गा
 |

 प्रो ०  मधु  दंडवते  :  यदि  हमारा  स्वास्थ्य  अच्छा  रहा  तो  हम  मिलेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  जी  हा ं।

 नियम  महोदय  :  हाज़िर  जी  मेरे  भाई  इनको  मिलीवा  करके  तन्दरुस्त  भरने  |

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  अगली  संसद  में
 भी  हम  मापकों  eq  बद्चार्तो  कि  आप

 चुनाव  लड़ें  । हम  आपका  समर्थन  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  एक  कन्वेंशन  भाप  तब  बनता

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 एक  ही  ओषध  से  बनो  दवाइयों  के  ais  नाम

 *  430.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :

 श्री  एन०  के०  बेज वल कर  :  क्यो  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :



 मौखिक  उत्तर  22  दिसम्बर  1983

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  ही  औषध  से  बनी  दवाइयों  के  ब्राण्ड  का  नाम  AS

 करने  का  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  किस  प्रकार  देश  में  नई  औषधियों  को  प्रोत्साहन  देने

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  कुमुद बेन  एम०  :

 शौर  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  13  1982  को  दिए  गए  फैसले  में  यह  घोषित

 किया  है  कि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  निर्धारित  करना  कि  एकल  सक्रिय  घटक  वाली  औषधि

 बाजार  में  केवल  प्रजातीय  नाम  से  बेची  अवैध है  और  संविधान  का  उल्लंघन  है  ।  सरकार  ने

 उच्चतम  न्यायालय  में  एक  अपील  अनुमति  दायर  की  है  ।  विशेष  अनुमति  याचिका

 स्वीकार  कर  ली  गईं  है  ।  यह  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन है  ।

 भी  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  qa  तो  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  पर  आइटम  हो

 रहा  है  ।  मैंने  प्रशन  को  दो  भागों  में  पुछा  लेकिन  उन्होंने  एक  भाग  का  उत्तर  देकर  ही  अपने  कत्तव्य

 की  इतिश्री  कर  ली  है  ।  उन्होंने  बताया  हैं  कि  जेनेरिक  नेम  और  ब्रांड  नेम  का  मामला  सुप्रीम  कोर्ट  में

 चल  रहा  मैंने  अपने  प्रशन  के  दूसरे  भाग  में  पूछा  सरकार  का  विचार  किस  प्रकार  देश  में  नई

 भौषधियों  को  प्रोत्साहन  देने  का  है  ?'”  इसका  जवाब  नहीं  दिया  गया  पहले  इसका  जवाब  आ

 तब  मैं  पूरक  प्रशन  पूछूंगा  |

 अध्यक्ष  महोदय :  पहले  जवाब  में  दूसरा  जवाब  निहित  है  |

 श्री  सत्यनारायण जटिया  :  नहीं  है

 कुमारी  कुमुद  बेन  एम०  जोशी  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  सवाल  पूछा  उसका  जवाब  बिल्कुल

 कैटेगरी  किया  गया  जब  गवर्नमेंट  ने  डिसिजन  लिया  कि  जेनेरिक  नाम  से  दवाएं  बेची

 तो  उस  डिसिजन  के  खिलाफ  कुछ  कंपनियां  हाई  कोर्ट  में  गई  ।  इस  बारे  में  हाई  कोर्ट  ने  जो  फैसला

 हैल्थ  मिनिस्ट्री  उसके  बारे  में  सुप्रीम  कोट  में  गई  सुप्रीम  wes  डिसिजन  से  पहले  मैं  कैसे

 जवाब  दे  सकती  हूं  कि  गवर्नमेंट  इसको  रीकतनसिडर  करने  जा  रही  है  या  नहीं  ।  जहां  तक  इस  समस्या

 का  सम्बन्ध  जब  तक  हमें  उच्चतम  न्यायालय  से  निर्णय  प्राप्त  नहीं  हो  मेरे  लिए  कोई

 जानकारी  प्रकट  करना  सम्भव  नहीं है  ।

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  भय  मामला  बना  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  इच्छानुसार  नहीं  बना  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  वे  उत्तर  नहीं  दे  रहे  हैं  ।
 हो

 सकता  उच्चतम  न्यायालय  निर्णय  न  दे  ।

 कुमारी  ६ औ  बेन  एम०  जोशी  :
 माननीय

 सदस्य  ag  जानना  चाहते  हैं  कि  डिसिजन  के  बाद
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 स  तर
 प्रोत्साहन  दे  रही

 जै  arte गवर्नमेंट  दवाओं  के  प्रोडक्शन  में  नि कत  तरह  AENAI  इसका  प्रोडक्शन  पर  कपा  असर

 हुआ  है  ।

 थ्रो  सत्यनारायण  जटिया :  सरकार  ब्रांड  नेम  नहीं  रखना  चाहती  और  जेनेरिक  नेम  रखना

 चाहती  यह  एक  अलग  विवाद है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अनुसन्धान  की  व्यवस्था  हो  और

 मच्छी  दवाओं  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  मिले  और  वे  लोगों  का  सुलभ  इसके  लिए  सरकार  क्या

 कर
 रही  है

 ?

 कुमारी  कुमुद  बन  एस०  जोशी  इस  डिसिजन  के  बाद  सरकार  के  पास  जो  नई  कम्पनियों से

 एप्लिकेशन्स  भाई  हैं  कि  वे  जेनेरिक  नेम  से  अपनी  दवाएं  बेचना  चाहते  वे  हैं  32  और  जेनेरिक  नेम

 की जो  नई  ड्रग्ज  माउंट  में  आईं  वे  हैं  23  |  स  डिसिजन  के  बाद  इतनी  कम्पनियां  जेनेरिक  नेम

 से  दवाओं  का  उत्पादन  कर  रही  इससे  पता  लगता  है  कि  अच्छी  दवाएं  मिनट  में  सरकार  ने

 इसके  लिए  जो  कार्यवाही  की  उनमें  सफलता  मिली  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  हंसते  हुए  आई  हैं  ।  डिपुटी  मिनिस्टर  साहब  का

 वान  देना  उन  हो  अच्छा  लग  रहा  है  ।  एक  दूसरे  के  साथ  उनकी  रिपोर्ट  हो  रही  है  |

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  हम  भाइयों  को  इस  पर  हंसना  नहीं  हमको  समझना

 चाहिए  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  आपको  केवल  महिला  सदस्यों  की  ओर  ही  नहीं  देखना  चाहिए

 आपको  हमारी  ओर  भी  देखना  चाहिए  ।

 )

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  लोगों  को  अच्छी  भर  उपयुक्त  दवाएं  मिलें  और  वे

 सबको  सुलभ  यह  सब  की  इच्छा है
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  घर  की  बातें  यहां  करने  को  इजाजत  नहीं  है  ।

 श्रीमती  प्रमिला  बंडबते  :  अफिशल  बातें  हैं  ।

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  दवा के  नाम  का  महत्व  नहीं  महत्व  उसके  गुण का  होना

 चाहिए  ।  सरकार  की  जो  मंशा  उस  पर  किसी  को  आपत्ति  नहीं  है  ।  लेकिन  आम  आदमी  की  समय  में

 आना  चाहिए  कि  किसी  दवां  में  क्या  चीज  है  ।  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  क्रोसीन

 और  इनमें  से  क्रोधित  में  पैरा सी  टामोल  है  भर  सिनिमोल  में  भी  पैरासीटामोल  और

 उसकी  क्वालिटी  उसमें  लिखा  रहती है  ।  भाम  आदमी  को  पता  नहीं
 होता

 उसमें  कितनों  मात्रा

 500  मिलीग्राम  है  या  250  मिलिग्राम  मेरा  कहना  यह  है  कि  आप  जो  ब्रैड  नेम  हटा  रहे

 उसकी  मैं  कोई  वकालत  नहीं  करना  लेकिन  इस  बात  की  क्या  गारण्टी  होगी  कि  बाजार  में

 गलत  दवायें  बिकने  से  जो  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ता  वहू  नहीं  होने  पायेगा  ।  यह
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 हक
 तू  डाल  मैं  पात-पात  नहीं  चलना  चाहिए  |  ८.55  aqly pied  sant  स  जा

 ही  कीमत  पैर  आम  जनता  को  सुलभ

 हो  इस  दृष्टि  से  सरकार  व्या  प्रयास  करेगी  ?

 कुमारी  कुमुद  बेन  एस०  जोबी  जितना  माननीय  सदस्य  दवाओं  और  गरीबों  के  लिए  चर्चित

 उतनी  ही  सरकार  भी  निश्चित  है  ।  ब्रैंड  नेम  से  जेनेरिक  नेम  पर  जाने  का  जो  डिसीजन  गया

 है  वह  इसलिए  कि  गरीब  कौर  पिछड़े  am  के  लोग  गांवों  में  रहते  जिनका  ब्रेड  नेम  से  एक्सप्लायटेशस

 होता  भाया  उसको  रोका  जा  सके  ।  प्राइसेज  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  जो  पुछा  उसका

 ताल्लुक  हमारे  मंत्रालय  से  नहीं  इसलिए  मैं  उस  बारे  में  कोई  ओपी  नियम  नहीं  दे  सकती  हूं  ।

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  यह  तो  जो  एक  जरूरी  बात  थी  उसका  दायित्व

 दूसरे  मंत्रालय  पर  डाल  दिया  गया  हे  ।  मैं  यह  कह  रहा  गलत  दवा  का  गलत  असर  पड़ेगा  |

 इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  यह  मसला  इतना  आसान  नहीं  है  ।  लोगों  को  सुविधा

 यह  बात  तो  ठीक  है  लेकिन  ठीक  और  tess  दवा  इस  सम्बन्ध  में  आपने  कोई  अध्ययन  किया

 मेडिसिन  फार  मिसेज  श्री  मदन  गोर  की  पुस्तक  को  मैंने  पढ़ा  हें  आप  दवाभों  को  सस्ते

 भाव  पर  दिलाना  चाहते हैं  लेकिन  दवाओं  की  क्वालिटी  का  क्या  होगा  ?  दवाओं  के  लिए  अनुसंधान

 करने  की  प्रवृत्ति  बनी  रहे--इस  बारे  में  मंत्रालय  की  क्या  नीति

 कुम  रो  कुमुद  बे  न  एम०  जोशी
 :

 जनता  को  सस्ती  कीमत  पर  दवायें  केवल  यही  एक

 मकसद  सरक।र  का  नहीं  हमारा  मकसद  यह  भी है  कि  उनको  tees  मिलें  ।  इस

 सम्बन्ध  में  हम  ड्रग  कर्ट्रीलर  और  स्टेट  गवर्नमेंट  के  थू_स्टेंडडें  मेंडिसिन  :  दिलाने के  लिए  जो  भी

 आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे
 ।  हमें  इस  बात  का  गव  कि  हमारा  देश  भव  का

 निर्यात  भी  कर  रहा  है  क्योंकि  हम  स्तरीय  औषधियों  का  उत्पादन  कर  रहे  जहां  तक  औषधियों

 के  स्तर  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  की  आश्वासन  दे  सकती  हुं  कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  इस  दारे

 में  रुचि  ले  रहा है  और  हम  लोगों  को  स्तरीय  औषधियां  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भावुक

 कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  एन०  के०  शे जवल कर  :  श्री मनु  मैं  माननीय  मंत्री  का
 ध्यान  प्रदान  के  भाग  की  ओर

 दोबारा  दिलाना  चाहता  हूं  :

 नहीं  तो  सरकार  a  विचार  किस  प्रकाश्देश  में  नई  भारतीयों
 की

 प्रोत्साहन

 देने  का  है  ी

 प्रयुक्त  शब्द  शदे  में  नई  हैं  ।  मुद्दा  यहं  है  कि  जब  कोई  नई  औषधि
 बाजार

 में

 में  लानी  होती  तो  काफी  अनुसंधान  कार्य  करना  पड़ता  है  ।  केवल  वही  कम्पनियां  जिनके  पास

 अनुसंधान  तथा  विकास  की  सुविधा  है  तथा  इसके  लिए  श्राघारभूत  ढ़ांचा  इस  प्रकार  का  भनुसंघान
 कर  सकती  हैं  तथा  नई  औषधि  चला  सकती  यदि  उन्हें  भी  अन्य  किसी  औषधि  की  तरह  tear

 जाना  है  और  यदि  भाप  इसे  प्रजातीय  औषधि  बना  रहे  तो  अनुसंधान  करने
 में  कौन  रुचि  लेगा  ?

 मैं  इस  पक्ष  में  बिल्कुल  नहीं हूं
 कि  ब्रांड  नाम  की  प्रोत्साहन  दिया  जाना  मैं  इससे  सहमत हो

 सकता  हुं  ।
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 लेकिन  पुछा  गया  सुस्पष्ट  cet  यह  है  कि  जब  आप  इन  सभी  वस्तुओं  को  प्रजातीय  बना  देंगे

 तो  कोई  नई  औषधि  बाजार  में  कैसे  आ  सकती  इस  सम्बन्ध  में  मैं  जानना  चाहता  था  कि  सरकार

 का  कया  प्रस्ताव  यदि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  बहुत  बड़ा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  स्थापित  करता

 है  और  तब  वे  किसी  नई  औषधि  की  खोज  करते हैं  तथा  फार्मूले  को  उत्पादन  के  लिए  दे  देते  हैं  तो  यह

 बात  मेरी  समय  में  आती  मैं  इसे  समझ  सकता हुं  ।  ऐसा  न  होने  से  क्या  आप  मनु सं घान

 तथा  विकास  के  जारी  अन्य  कार्य  को  बन्द  नहीं  करने  जा  रहे  वास्तव  में  प्रत्येक  कम्पनी  का

 दृष्टि  कोण  वाणिज्यिक  यदि  आप  उन्हें  इस  प्रणाली  को  अपनाने  की  अनुमति  नहीं  देते  तो  यह

 स्वाभाविक  है  कि  वे  नई  औषधियां  नहीं  बनाएंगे  ।  हम  नुकसान  में  रहेंगे  ।

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रो  बी०  :  सरकार  की  प्राथमिक

 प्रभावकारी  औषधियों  के  लिए है  जिन्हें  आम  जनता  को  ऐसे  मूल्य  पर  उपलब्ध

 कराया  जा  सके  जिसके  लिए  वे  समर्थ  हों  ।  हम  ऐसी  नई  ओषधियों  के  बारे  में  भी  बराबर  दिलचस्पी

 रखते  हैं  जो  प्र  हो  सकें  तथा  जो  प्रभावकारी  होनी  चाहिएं  ।  हम  ऐसी  नई  औषधियों  के

 विरुद्ध  नहीं  लेकिन  समस्या  यह  है  कि  पूरा  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  विचाराधीन  है  ।

 ब्रांड  नाम  तथा  प्रजातीय  नाम के  बारे  में  न्यायालय  के  समक्ष  कोई  आधार  लेने  के  बाद  सरकार

 कोई  दृष्टिकोण  नहीं  अपना  और  जब  तक  इस  पूरे  मामले  पर  न्यायालय  निणंय  नहीं

 हम  कुछ  नहीं कर
 सकते

 श्री  एन०  Fo  शेजवलकर  प्रशन  यह  पैदा  होता  है  कि  आपके  पास  नई  औषधियां  कैसे

 आएंगी  तथा  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या

 थो  बी०  शंकरानन्द  :  चाहे  नई  औषधि  हो  या  चाहे  वह  ब्रांड  नाम के  अन्तर्गत

 है  या  प्रजातीय  नाम  यह  पूरा  विवाद  न्यायालय  के  समक्ष  है  |

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  माननीय  उपमंत्री  ने  सदन  को  स्तरीय  भौषधियों  के  बारे में

 ATRaTT  दिया  जबकि  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  हमें  प्रभावकारी  औषधियों  के  बारे  में

 भाइवासन  दिया  मैं  दोनों  में  अन्तर  समभने  में  असमर्थ  gi  जो  भी  यह  सर्वविदित  है  और

 कवायद  यह  माननीय  अध्यक्ष  की  जानकारी  में  है  कि  जहां  तक  स्तरीय  तथा  प्रभावकारी  atateay  की

 उपलब्धता  का  सम्बन्ध  है--मैं  दोनों  को  मिला  रहा  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :
 किस  नियम  के  अधीन ?

 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  यह  अस्वीकृत

 किया  जाता  है  ।

 सतीश  अग्रवाल  :  दोनों  पक्ष  मजाक  का  आनन्द  ले  रहे  जहां  तक  स्तरीय  तथा

 प्रभावकारी  औषधियों  को  उपलब्धता  का  सम्बन्ध  यह  सर्वविदित  है  और  यह  माननीय  अध्यक्ष  की

 भी  जानकारी  में  जब  हम  5  या  6  संसद  सदस्यों  के  एक  दल  जिसमें  संसदीय  कायें  मंत्री  श्री

 बूटा  fag  भी  शामिल  आपको  शिकायत  की  थी  जिस  औषधि  का  उनके  लिए  नुसखा

 लिखा  गया  वह  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  भौषद्यालय  में  उपलब्ध  नहीं  श्री  के०  के ०
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 तिवारी  की  भी  यही  शिकायत  मेरी  मी  यही  शिकायत  थी  तथा  बहुत  से  अन्य  संसद  सदस्य  जो

 माननीय  अध्यक्ष  के  सभाकक्ष  में  उपस्थित  उनकी  भी  यहीं  शिकायत  आपने  माननीय

 मंत्री  को  इस  मामले में  टेलीफोन  किया  था  कि  Ho  स०  kalo  योजना  के  औषधालय  में  केवल

 अनुकरण  औषधियां  दी  जा  रही  हैं  न  कि  वे  aiafyat  जो  डाक्टरों  द्वारा  नुस्खे  में  लिखी  ज।ती  हैं  ।

 कया  वे  केबल  अनुकरण  औषधियों  पर  निर्भर  करते हैं  ?  क्या  माननीय  मंत्री  सदन  को  आश्वासन  दे  सकते

 हैं  कि  अनुकरण  औषधियों  के  स्थान  पर  डाक्टरों  द्वारा  लिखी  गई  वास्तव  में  स्तरीय  तथा  प्रभावकारी

 ओषधियों  न  केवल  संसद  सदस्यों  को  बल्कि  सभी  को  उपलब्ध  कराई  जाएंगी  ?

 कुमारी  मुर्द  बेन  एम०  जोशी  :  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों

 मोदी  जाने  वाली  ओषधियों  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  यद्यपि  यह  इस  saa  की  विषय-वस्तु से

 सम्बन्धित  नहीं  विशेषकर  जब  माननीय  सदस्य  ने  यह  प्रश्न  उठाया  मैं  उन्हें  उत्तर  देना  चाहूंगी  |

 जो  औषधियां  हम  के ०  स०  Talo  योजना  के  औषधालयों  को  सप्लाई  कर  रहे  वे  स्तरीय  औषधियां

 फिर  भी  कभी-कभी  ऐसा  हो  सकता  है  कि  कुछ  चिकित्सक  ऐसी  औषधियों  का  नुसखा

 लिखते  हों  जो  ब्रांड  नाम  के  अंतगर्त  हैं  और  सदस्य  उसी  ब्रांड  नाम  की  ही  भोषधि  चाहते  हों  ।

 के०  स०  स्वा०  योजना
 के

 भौषधघालयों  के  लिए  जो  औषधियां  हम  खरीद  रहे  वे  cat

 किस्म  की  हैं  तथा  प्रभावकारी  भी  हैं  लेकिन  कुछ  औषधियां  प्रजातीय  नामों  की  हैं  ।  हय  के०  स०  स्वा०

 योजना  के  औषधालयों  के  माध्यम  से  प्रभावकारी  तथा  स्तरीय  भौषधियों  की  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन

 चूंकि  हम  प्रजातीय  नाम  के  अंतगर्त  औषधियां  उपलब्ध  करा  रहे  इससे  यह  गलत-फहमी

 हो  जाती  है  कि  ये  घटिया  या  अनुकरण  औषधियां  हूँ  ।  हम  वे  औषधियां  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  जिनकी

 शत  प्रतिशत  जांच की  हुई
 शत  प्रतिशत  परीक्षण  के  बाद  ही  हम  के०  स०  स्वा०  योजना

 के  arqararai  को  औषधियां  उपलब्ध  करा  रहे  माननीय  सदस्यों  को  आशंकित  नहीं

 होना  चाहिए  कि  उन्हें  घटिया  झोपड़ियां  या  अनुकरण  भौषधियां  दी  जा  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  ।  श्री  के
 ०

 प्रधानी  ।

 श्री  के ०  माया तेवर :  मेरे  पास  डाक्टर  का  लिखा  हुआ  नुस्खा  ये  वे

 औषधियां  हैं  जो  नुस्खे  में  लिखी  गई  लेकिन  के०  स०  स्वा०  योजना  के  औषधालय  में  एक  भी

 टिकिया  उपलब्ध  नहीं है  ।  मैं  नुस्खे में  लिखी  हुई  औषधियों  के  नामों  का  wea  कर  सकता हूं

 माननीय  मंत्री  इसका  उत्तर  दें  ।  मैं  डाक्टर  द्वारा  लिखे  गए  नुस्खे  को  प्रस्तुत  करू गा  |  के०  स०  स्वा०

 योजना  के  भौषघालय  में  कोई  औषधि  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसे  बन्द  कर  देना  बेहतर  है  ।

 इंगलैण्ड  से  कलात्मक  वस्तुओं  की  वापसी

 *431,  at  के०  प्रधानी  :  क्या  शिक्षा  ओर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कुर्ता

 करेंगे  कि  :

 क्या  इंगलैण्ड  ने  अपने  उ  पूर्व  उपनिवेशों  से  ले  जाई  गई  कलात्मक  वस्तुओं  को  वापस

 करने  के  सिद्धान्त  को  मानने  से  इन्कार  कर  दिया
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 क्या  राष्ट्र  संघ  में  इंगलैण्ड  के  एक  प्रतिनिधि  ने  25  1983  को  सुभाव

 दिया  था  कि  ब्रिटेन के  संग्रहालय  उन  देशों  को  सहयोग  प्रदान  जो  संग्रह  बढ़ाने  के

 इच्छुक

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में
 भारतीय  प्रतिनिधि  ने  राष्ट्र  संघ  में  क्या  दृष्टिकोण

 रखा

 ब्रिटेन  के  पास  इस  समय  भारत  की  कौन  सी  महत्वपूर्ण कला  वस्तुएं

 क्या  सरकार  ने  इस  समय  ब्रिटेन  के  पास  हमारी  सांस्कृतिक  सम्पत्ति  की  सुची  बनाई

 यदि  तो  क्या  वे  इसे  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  और

 उनकी  वापसी  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  पी०  के०  :
 ब्रिटेन  ने  यह  नहीं  माना  है  कि  ऐसी  सांस्कृतिक  जिनहें  पु  निशुल्क  या  घेंघ

 रूप  से  अजित  किया  गया  अन्य  देशों  को  वापस  कर  दी  जाएं  ।

 इंगलैण्ड  के  प्रतिनिधि  ने  कहा  कि  ge  के०  उन  देशों  की  इच्छाओं  का  चादर  करता  है

 जो  अपने  संग्रह  को  बढ़ाने  या  समुन्नत  करने  के  इच्छुक  हैं  और  यह  कि  ब्रिटेन  के  संग्रहालय  उन  देशों

 के  साथ  सहयोग  करना  चाहते  जो  द्विपक्षीय  संपर्कों  के  जरिए  ऐसा  करने  के  इच्छुक हैं
 ।  उन्होंने

 इस  बात पर  बल
 दिया  कि  ब्रिटेन

 के  संग्रहालयों में
 जो  मद्दे  ने  उन्हीं  संग्रहालयों  की  हैं  और

 सरकार  उनकी  वापसी  के  लिए  aa  नहीं  दे  सकती  and  कि  वे  वैद्य  रूप  से  अजित  की

 गयी  हों  ।

 भारतीय  प्रतिनिधि  ने  और  रेस्टीच्यूबन  ऑफ  कल्चरल  प्रापर्टी  टु  दि  कन् ट्रीज

 ऑफ  नामक  का  समर्थन  किया  है  जिसे  आम  सभा  द्वारा  शून्य  के  विरूद्ध

 123  मतों  से  अंगीकृत  किया  गया  फेडेरल  रिपब्लिक  ऑफ

 नीदरलैण्ड्स  ,  स्वी  युनाइटेड  किस  और

 सयुक्त  राज्य  अमेरिका  अलग  रहे  |

 और  ब्रिटेन  में  विद्यमान  भारतीय  gual  की  कोई  सुची  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 इस  तथ्य  को  मुद्दे  नजर  रखते  हुए  कि  यूनेस्को  कन्वेंशन  का  अनुसमर्थन  ऐसे  अनेक  देखों

 द्वारा  नहीं  किया  गया  जिनमें  ब्रिटेन  भी  शामिल  जिसके  पास  सांस्कृतिक  संपदाएं  हैं  जो  भारत

 से  गई  हुई  मानी  जाती  हैं  और  यह  कि  वे  देश  इस  कन्वेंशन  के  पक्षकार  भी  नहीं  भारत  इस  मामले

 को  समुचित  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  के  माध्यम  से  आगे  बढ़ाता  रहेगा  ।

 श्री  के०  प्रधानी
 :

 मेरे  प्रदान
 के  भाग  तथा  के  उत्तर  में  उप  मंत्री  ने  कहा

 है
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 ५, "ब्रिटेन  में  विद्यमान  भारतीय  पुरावशेषों  की  कोई  सूची  लब्ध  नहीं

 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  क्या इस  समय  ब्रिटेन के  पास  कोहिनूर

 शिवाजी  की  तलवार  तथा  नटराज  की  कृतियों  जैसी  कुछ  महत्वपूर्ण  सास्कृतिक  arcade  या

 नही ं।

 श्री  पी०  जेसा  कि  मैंने  उत्तर के  मुख्य  भाग  में  कहा  हमारे पास  सूची

 नहीं
 है  ।

 ण >  fz
 कन  ,  जहां  तक  कोहिमा

 anh  च्न्ग  प्रदान  का  सम्बन्ध  जैसा  कि  माननीय  सदन  को  पहले  ही

 मालूम  राजा  दिलीप  सिंह  ने  इसे  ब्रिटेन  की  महारानी  को  दिया  था  ।  इसकी  वापसी  का

 ही  नहीं  उठता  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  एक  भट  थी  ?

 श्री  पी०  कण  यह  एक  उपहार  के  रूप  दिया  गया  था

 श्री  कण  प्रधानी  :  हाल  ही  के  अपने  हैदराबाद  के  दौरे  में  महारानी  एलिजाबेथ  द्वितीय  के  प्रेस

 सचिव  ने  हैदराबाद  में  एक  सम्वाददाता  सम्मेलन  में  कहा  था  कि  भारत  सरकार  की  भोर  से  कोई

 सरकारी  अनुरोध  नहीं  किया  गया  है  सिवाए  इसके  कि  उसने  कुछ  लोगों  को  इसके  बारे  में  बात  करते

 हुए  सुना  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  महारानी  एलिजाबेथ  द्वितीय  के  प्रेस  सचिव  हैदराबाद  में  दिया

 गया  ag  वक्तव्य  सही  है  और  यदि  हां  तो  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही  है  ।

 थ्री  पी०  क०  हम  यू ०  Fo  में  भारतीय  मिशन  से  सम्पकं  बनाए  हुए  हैं  और  हम

 यदि  सम्भव  ती  सूनी  बनाने  के  लिए  पत्र  लिखते  रहे  हैं  और  उन्होंने  हमें  उत्तर  दिया  है  कि  उन्हें

 और  जानकारी  तथा  कुछ  दिशा-निर्देश  हम  इस  सम्बन्ध  में  आरोप  भेज  रह ेहैं  ताकि  उस

 आरोप  के  आधार  पर  वे  कार्य  जारी  रख  सकें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  प्रश्न  पूछेंगे  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  अध्यक्ष  महोदय ***

 थी  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  आप  श्री  हाज़िर  को  तरजीह  क्यों  देते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  बड़े  भाई  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  कोहिनूर  ब्रिटेन  को

 दिया  गया  था  ।  हाल  ही  में  दिल्ली  में  राष्ट्रमण्डल  शासनाध्यक्ष ों  की  बैठक  आयोजित  हुई  थी  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  वहां  यह  बात  उठाई  गयी  थी  |  यद्यपि ag  दिया  गया  था  फिर  भी  अब  area  ब्रिटेन
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 के  साथ  बातचीत  कर  सकता  है  कि  सद्भावना  की  अभिव्यक्ति  के  रूप  में  ब्रिटिश  लोगों  मौर  भारत  के

 लोगों के  बीच  अच्छे  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिए--वे  कोहिनूर  भारत  को  दे  सकते  इससे

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  के  सुधार  में  भी  मदद  मिलेगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  इस  तरीके

 से  बातचीत  करेंगे  कि  वे  अच्छे  सम्बन्धो ंके  लिए  कोहिनूर  हीरा  भारत  को  उपहार  स्वरूप  मेंट

 डा०  स्वामी  :  उनके  उत्तर  देने  से  पहले  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  काले  मास  की

 कंपो टल  को  भी  पुरावशेष  aaa  जाना  चाहिए  और  वे  उन्हें  यह  दे  सकते  हैं  |

 श्री  सत्य साधन  अगला  set  है  कि  उसे  कोहिनूर  को  कौन  धारण  करेगा ?  क्या

 हमारी  नयी  महारानी  उसे  धारण  करेंगी  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  नहीं  ।  उसे  राष्ट्रीय  संग्रहालय  में  रखा  जा  सकता  ह  ।  कपिल

 के  बारे  में  माननीय  सदस्य  जानते  ही  नहीं  कि  उसे  कसे  पढ़ा  जाए  ।

 श्री  पी०  के०  माननीय  सदस्य  का  विचार  बहुत  प्रशंसनीय है  ।  यह  बहुत  अच्छा

 विचार  है  ।  किन्तु  जहां  तक  राष्ट्रमण्डल  के  शासनाध्यक्ष ों  की  बैठक  का  सम्बन्ध  वहां  कोहिनूर  पर

 चर्चा  नहीं  की  गयी  थी  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  जेसा  मैंने  सुभाव  दिया  है  क्या  आप  आगे  बातचीत  करने  वाले

 भाषा  उत्तर  इतना  अस्पष्ट  क्यों  है  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  यदि  इस  बारे  में  राष्ट्रमण्डल  के  शास  नाध्यक्षों  की  बैठक  में  चर्चा  नहीं

 की  गयी  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  किसी  भी  स्तर  पर  कोहिनूर  के  प्रदान  को  ब्रिटेन  की  सरकार  के

 साथ  उठाया  है  ?

 श्री  पी०  के०  थूथन मैं  यह  बहुत  ही  स्पष्ट कर  चका  हूं  कि  यह  दिया  गया है

 )

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  किसके  द्वारा  ?  यह  कहना  कि  कोहिनूर  दिया  गया  देश  में  बहुत

 बुरे  रूप  में  लिया
 जाएगा  "*+(aqaata

 श्री  पी०  के०  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे  गए  प्रदान  के  उत्तर  में  मैं  कह  चका  हूं  कि

 ag  विचार  बहुत  अच्छा  है  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिया  गया  बहुत  अच्छा  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  कोहिनूर  के  इस  प्रकार  से  चले  जाने  को  आप  कसे  अनुमति  दे  सकते

 आप  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  यारे  में  कुछ  नहीं  जानते  हैं'*

 श्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी
 :  कोहिनूर  के  मामले  को  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  ।  उन्होंने

 इसे  नहीं  दिया
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 इस  बात  को  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  किए  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  |

 यह  किसने  दिया  था  ?

 श्री  कुष्ठ  चन्द्र  हाज़िर  :  आप  इसे  प्राप्त  करने  की  पूरी  कोशिश  कीजिए  ।

 carat Ira[e  तके  बारे डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मंत्री  महोदय  कया  सोच  रहे  हैं  ?  वह  स्वतन्त्रता  अ

 में  कुछ  नहीं  जानते  हैं  ।  वह  इस  बात  को  कि  कोहिनूर  दिया  गया  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित

 किए  जाने  की  अनुमति  कसे  दे  सकते  हैं  ।  )

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  एक  ऐतिहासिक  तथ्य है

 और  इसे  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  ।  इतिहास  का  विद्यार्थी  होने  के  नाते  उनकों  स्पष्ट  करना

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  यही  करने  को  कोशिश  कर  रहे

 श्री  पी०  के०  थुंगन  :  जेसा  क  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  "**( aqaea)  मैं  पहले  हो  कह  चुका  हूं

 कि  कोहिनूर  को  लौटाने  के  लिए  कहने  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिया  गया  सुभाव  बहुत  अच्छा

 किन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  यह  एक  विशेष  अवस्था  दिया  गया  था*ਂ
 '

 जो  जानकारी  मेरे  पास

 नहीं  है  मैं  उसके  बारे  में  सभा  को  नहीं  बता  सकता  मेरे  पास  जो  जानकारी  मैं  वही  सम्माननीय

 सभा  को  बता  सकता  हूं  ।  हमारे  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  यह  दिया  गया  था  और

 इसीलिएਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांत  रहें  ।  हमें  एक  बात  को  समझना  होगा  ।  इसको  देने  वाला  व्यक्ति

 या  अधिकारी  कौन  यह  weal  हमें  इस  पर  विचार  करना  होगा  और  यह  हमें  करना

 चाहिए  ।

 श्री  पी०  ष्क्व्०  थुंगन  :  रंजीत  सिंह  के  पुत्र  ने  इसे  दिया  थाਂ  * (@qaqaTA  )

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  नया  आप  इसे  चले  जाने  की  अ  aula
 a!  देंगे  Pata  महाराजाओं

 में  विशवास  करना  शुरू  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  इसे  किसी  अन्य  दृष्टिकोण  से  लेना  होगा  '  '

 डा०  सुब्रह्मण्यम  मीर  जाफर  यहां  है  !  इस  देश  के  बच्चे  क्या  सोचेंगे  ?  कि  ब्रिटिश

 साम्राज्यवाद  हमारे  लिए  एक  उपहार  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तरीका  नहीं है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  कल  वह  कह  रह  सकते  हैं  कि  बलात्कार  एक  उपहार है  ।

 श्री  पी०  के०  युंग नह  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  गया  मुद्दा  और  बिचार  और  उनके  द्वारा

 दिया  गया  सुभाव  बहुत  अच्छा  है  और  मैं  उसकी  सराहना  करता  हूं  ।

 1Q
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 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  FAT  यह  उपहार  था  और  क्या  यह  वापिस  आएगा  या  नहीं  +"?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  महाराजा  दलीप  सिंह  )

 =  ay
 झच्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  बोल  रहा  &  att  शांत  महाराजा  दलीप  सिंह  ने  शायद

 इसे  दिया  किन्तु  क्या  वहू  ऐसा  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  थे  ?  यह  प्रशन  है  ।  जिस  पर  हमें  विचार

 करना  होगा  |

 श्री  अमर  राय  प्रधान  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते
 :

 मैं  आपका  ध्यान  पृष्ठ  179,  नियम  380  की  ओर  दिलाता हूं
 ।

 इसमें  कहा  गया है
 कि  यदि  अध्यक्ष  की  ae  राय

 है  कि
 वाद-विवाद  में  प्रयुक्त किए  गए  शब्द

 अपमानजनक
 **  तो  उन्हें  कार्यवाही  वृत्तांत  से  बाहर  निकाल  देना  चाहिए  ।  यदि  यह  कहा

 जाता  है  कि  कोहिनूर  ब्रिटेन  को  एक  उपहार  तो  यह  सभी  का  अपमान  होगा  ।  कृपया

 इसे  कार्यवाही  से  निकाल  दियां  जाए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  पर  विचार  करना  होगा  ।

 डॉ०  सुब्रह्मण्यम
 स्वामी

 :
 वे  इतनी  जल्दी  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  को  गए  हैंਂ '  '  मुझे

 aaa  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  किन्तु  यह  बात  जिस  पर  हमें  विचार  करना
 कोहिनूर  को  दिए

 जाते  समय  क्या  देने  वाला  व्यक्ति  सत्ता  में  था  अथवा  तथाकथित  सत्ता  में  a(—aaT  ag  स्वागत  था

 या  किसी  के  अधिराजत्व  के  दबाव  में  था  था  नहीं  ।  यही  हमें  देखना  होगा  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 कल  वहू  मीर  जाफर  को  वेध  सिद्ध  कर  देंगे  ।  उसने  यहां  अंग्रेजों

 को  आमंत्रित  किया  था  |

 प्रो  रूप  चन्द  पाल  :  गुट-निरपेक्ष  देश  से  भी  भारत  इसको  वापिस  लाने  के  लिए  वचनबद्ध

 )

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  कोहिनूर  को  वापिस  लाने  के  लिए  आप  सरकार  को  निदेश  दें  ।  यह

 पूरे  देश  की  मांग  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय :  अगला  प्रश्न--श्र  अमर  राय  प्रधान  ।

 att  कृष्ण  चन्द्र  इस  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  को  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 पो ०  मधु  दंडवते
 :

 इस  बीच  आप  उस  शब्द  को  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  से  बाहर  निकाल

 दीजिए  ॥
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 अध्यक्ष  महोदय  :  में  देखूगा  ॥

 यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रदान--श्री  संतोष  मोहन  देब  |

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :
 TT  संख्या  433  ।

 श्री  ई  लक प्पा  :  प्रदान  संख्या  433  और  एक  साथ  मिलाया  जा  सकता  है  ।

 meat  महोदय  :  कया  हम  इसके  साथ  प्रश्न  441  भी  ले  सकते हैं
 ?  कोई  आपत्ति  नहीं है  ।

 ठीक हैं  ।

 श्री  छठ  लक प्पा  :  क्योंकि  यह  एक  ही  प्रकार  के  हैं  ।

 गरो बों द्वारा  खन  बे  चा  जाना

 ¥433,  oft  संतोष  मोहन  देव  :
 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंग े:

 क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है  कि  निजी  तथा  संगठन  गरीब  तथा  भोले  भाले
 “

 लोगों से  कुछ  थोड़े  से  रुपयों  के  बदले  बन  खरीद  रहे  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  गरीब  लोगों  को  हेतु  लाने  के  लिए  देश  के  कई

 स्थानों  पर  दलालों  का  शिरोह  कार्य  कर  रहा

 निजी  रक्त-बैंक  की  कानूनी  स्थिति  क्या है  तथा  रकत  की  बिक्री से  सम्बन्धित  नियम

 क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  गरीबों  द्वारा  रकत  की  बिक्री  की  रोकथाम  के  लिए कोई  उपयुक्त

 कानन  बनाने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 से  इस  समय  रकत  की  आवश्यकता  को  ऐसे  रक्त-दाताओं  के  जरिए  पूरा  किया  जा  रहा  जो

 या  तो  स्वेच्छा  से  रकत  देते  हैं  या  लो  ऐसे  रकत  दा  ं  के  लिए  पा  लेते  हैं  ।  रकत  बैंकों  का  कार्य-संचालन

 asta  भौर  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अधीन  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के औषधि  नियंत्रकों

 द्वारा  विनियमित  किया  जाता  सरकार  रकत  बैंकों  को  कारें-पद्धति  को  सुधारने  के  उपायों  पर

 विचार कर  रही है  ।

 निजी  रकत  ब  कों  द्वारा  किए  जाने  वाले  कदाचार

 *441,
 ote इतन  ar3reror4r-: ho

 थी  मोहम्मद  इसरार  अहमद  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  निजी  रक्त  gat  द्वारा  किए  जाने  वाले  कुछ  कदाचारों  अर्थात्‌

 fata  रक्तदाताओं  से  थोड़े-थोड़े  समय  के  बाद  कभी-कभी  एक  दिन  में  एक  बार  से  अधिक

 खत  इक्ट्ठा  करने  और  उनके  द्वारा  रकत  की  आवश्यकता  वाले  मरीजों  से  रकत  की  बोतल  के  लिए

 अत्यधिक  कीमत  वसूल  करने  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया

 और

 यदि  हां  तो  इन  कलाकारों  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बन  एम०  :

 और  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी है  कि  देश की  रकत  सम्बन्धी  सारी  जरूरतें  मात्र

 स्वेच्छा  से  रकत  दान  देने  वालों  से  पूरी  नहीं  की  जा  सकती  और  इन्हें  धन  पर  मिलने  वाले  रक्त दानों  से

 पूरा  करना  पड़ता  रकत  बैंकों  का  कायें-संचालन  औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अधीन

 बनाएं  गए  नियमों  के  उपबन्धों  के  तहत  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  औषध  नियंत्रकों  द्वारा

 विनियमित  किया  जाता  सरकार  रकत  बैंकों  की  कायें  पद्धति  को  सुधारने  के  उपायों  पर  विचार

 रही

 श्री  संतोष  सोहन  देव  :  माननीया  महिला  उप  मंत्री

 meat  महोदय  मंत्री  मंत्री  ही  हमें  इस  प्रकार  के  विभेदीकरण  की  अनुमति  नहीं

 दूगा  |

 थ्री  सत्य साधन  यह  एक  व्यंग्यात्मक  टिप्पणी  है  ।  इससे  वापस  लिया  जाना

 चाहिए  ।

 झच्यक्ष  महोदय  :  आपत्ति  मात  ली  गई  है  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  चक्रवर्ती  आपको  अपने  सहयोगी  के  प्रति  कुछ  शिष्टता  तो  रखनी

 चाहिए  ।  कृपया  ऐसी  बात  मत  कहिए"**

 श्री  सत्यपसाथन  चक्रबर्ती  :  आप  जो  कह  रहे  वह  व्यंग्यात्मक  हैं  ।  मैंने  केवल  इसी  की  ओर

 संकेत  किया  हैं  ।

 श्री  संतोष  सोहन  देव  :  क्योंकि  आप  एक  प्राध्यापक  प्रोफेसर  आप  इस  प्रकार  की  बात

 कह  सकते हैं  |

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा

 ati  संतोष  मोहन  देव  :  मेरा  दूसरा  प्रत  है  :

 इन  गरीब  लोगों  को  रक्तदान  हेतु  लाने  के  लिए  देश  के  कई  स्थानों  पर  दलालों

 का  गिरोह  कार्य  कर  रहा

 मंत्री
 महोदय

 अपने  उत्तर  में  इस
 बात  की

 उपेक्षा  कर  गए  लगभग  एक  माह  पहले  एक  स्थानीय
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 समाचार-पत्र  के  अनुसार  कि  32  व्यवसायिक  रक्तदाताओं  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  wart  ae

 से  मुक्त  किया  गया  तो  उन्होंने  वहां  से  जाने से  मनाकर  दिया  क्योंकि  उन्होंने  कहा  किवे  फिर  से

 रक्तदान  के  व्यवसाय  में  चले  जाएंगें  ।  दिल्‍ली  में  लगभग  6,000  रक्त  दाताओं  का  दल  कार्यरत है
 ।

 समाचार-पत्रों  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  एक  व्यक्ति  ऐसा  भी  है  जिसने  एक  वर्ष  में  800  बार

 अपना  रक्तदान  किया  है  और  एक  दिन  में  तीन  बार  भी  किया  है  ।  स्थिति  यह  है  ।

 रकत  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  तीन  तरीके  हैं--एक  तो  अगर  कोई  रिश्तेदार  रकत

 दान  करे  तो  उसे  रकत  मिल  सकता  दूसरा  रेडक्रास  से  तथा  तीसरे  निजी  wa  बैंक  के

 मालिकों  से  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  व्यावसायिक  लोग  किस  प्रकार  से  रकत  लाते हैं  ?  क्या  एक  व्यक्ति  ऐसा

 रने  में  समर्थ  हो  सकता  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  जी  हों  यह  समाचार  है  मेरे  विचार  से  मंत्री  महोदय  ने  हमें

 देखा  यह  गलत  भी  हो  सकती  है  मैं  fas  उनका  ध्यान  दिलाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं
 मैं  नहीं

 कह  रहा  हूं  कि  यह  सही  है  ।  मैंने  इस  समाचार-पत्र  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  प्रश्न  पूछा  है  ।  आजकल  देश

 की  कुल  आवश्यकता  लगभग  80,000  यूनिट  है  किन्तु  हम  सिफ  20,000  यूनिट  ही  प्राप्त  हो  रही

 टोक्यो  जसी  जगह  जिसकी  जनसंख्या  एक  करोड़  वहां  पर  लगभग  14  लाख  रक्त दाता

 दिल्ली  ही  ऐसी  जगह  है  जहां  पर  यह  संख्या  60,000  इसमें  भी  अभाव  है  क्योंकि  रकत  दान

 उन्हीं  व्यक्तियों  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  जो  कि  समृद्ध  हैं  और  रक्तदान  करने  की  स्थिति  में  हमें

 इसे  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  मैं  एक  बात  जानना  चाहूंगा  |  प्राईवेट  रकत  बैंक  ही  इस  प्रकार  के

 दलालों  को  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  और  थे  दलाल  गरीब  लोगों  का  रकत  ला  रहे  सरकार  निजी

 dat  को  व्यावसायिक  रक्त दाता भों  से  रकत  प्राप्त  करने  के  कार्य  को  रोकने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  कर  रही  भर  इन  प्राईवेट  रकत  बैकों  की  कानूनी  स्थिति  क्या  यह  मेरा  पहला

 प्रश्न  है  ।

 कुमारी  नमूद  बन  एस०  मोदी  :  इस  देश  543  रक्त  बेक  विद्यमान  जिसमें  से

 467  सरकारी हैं  तथा  76  प्राइवेट हैं  ।  प्राइवेट  रकत  बैंक  विनियमन  राज्यों  के  भाषा  नियंत्रकों

 द्वारा  औषध  एवं  प्रसाधन  alufaay  तथा  भारतीय  औषध-कोष  अधिनियम  के  अन्तर्गत  किया  जाता

 उन्हें  प्राइवेट  रकत  बैंक  को  चलाने  के  पहले  लाइसेंस  प्राप्त  करना  होता  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य

 से  भी  सहमत  हूं  कि  हमारे  यहां  रक्त  की  कमी  है  ।  तीन  प्रकार  के  रकत दाता  हैं  जो  कि  रक्तदान

 करते  हैं--एक  तो  स्वेच्छिक  दूसरा  किसी  के  बदले  और  तीसरे  हैं  व्यावसायिक

 दाता  ।  मुझे  सदस्यों  को  आंकड़े  देने  में  कोई  शिक  नहीं  है  ।  मैं  चाहती  हूं  कि  इस  सदन  के

 माननीय  सदस्य  भी  हमारी  मदद  कर  सकते  जिस  मुश्किल  का  हम  सामना  कर  रहे  हैं  हम  उससे

 भली-भांति  परिचित  तथा  सचेत  हैं  ।  अब  मैं  आपको  आंकड़े  देना  चाहती हूं
 ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :  हम

 लोग  सत्ता  पक्ष  के  सदस्यों  को  स्वच्छ  रकत  देने  के  लिए

 तैयार  हैं  ।
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 प्रत्यक्ष  महोदय
 :  मुझे  उस  पर  आपत्ति  नहीं हो  सकती  है  ।

 rfasy  ne  पर
 कमारा  कुमुद  बेन  एम०  जोशी  :

 रक क्त दाता  जिन  सि  41d  तथा  दात द्  था  ि  ॥  ल  रकत  दान  कर

 सकता  है  वह  है  उसे  रक्तदान  करने  से  पहले  मेडिकल  जांच  करानी  होती  है  ।  बिना  मेडिकल  परीक्षण

 के  कोई  भी  रकत  बैंक  रक क्त दाता  का  रकत  नहीं  लेगा  |

 महोदय  वर्तमान  25  से  30  प्रतिशत  रकत  स्वैच्छिक  रकत  दाताओं  द्वारा  दान  किया  जा

 रहा  किसी के  बदले  में  रकत  देने  वालों की  संख्या  25  से  30  प्रतिशत है  तथा  अन्य  रकत  दाता

 जिन्हें  कि  हम  व्यावसायिक  रक्त दाता  कहते हैं
 वे  40  से  50  प्रतिशत  यह  वास्तविक  स्थिति  है  ।

 हम  स्वेच्छिक  रक्तदान  को  प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं  और  माननीय  सदस्यगण  इस  समस्या  में  हमारी

 मदद  कर  सकते  हैं  ।  हमें  इस  देवा  के  लोगों  को  शिक्षित  करना  चाहिए  जिनको  यह  गलत  धारणा  बनी

 हुई  हैं  कि  अगर  वे  रक्तदान  तो  उन्हें  अन्य  दिवकतें  हो  जायेंगी  ।

 at  क् ०  लक प्पा :  आप  हमें  ऐसा  करने के  लिये  क्यों  कह  रही  हैं  ?  सरकार  क्यों  नहीं

 कार्यवाही  करती  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बारी  भी  AT  रही  है  |

 कुमारों  बन एम  जोशो  :  क्योंकि  माननीय  सदस्य  ने  qua  एक  विशेष  प्रश्न  पुछा

 था  कि  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  ।  हम  जिला  स्तरों  तक  भी  आधारभूत  ढां तरा  बनाने

 जा  रहे  ताकि  हम  स्वेच्छिक  रक्तदाताओं  को  सम्बद्ध  कर  सकें  वे  eat  ही  रक्तदान  करने  के

 लिए  भागे  आ  सकें  ।  दूसरा  मुद्दा  जो  उन्होंने  उठाया  वह  अखबार  की  रिपो  के  बारे  में  मैं

 इससे  असहमत  हूं  कि  एक  व्यक्ति  इतनी  बार  रक्तदान  कर  सकता  है  |

 थ्रो  संतोष  मोहन  देव  :  रकत  की  आवश्यकता  के  लिये  पिछली  कमी  बहुत  ज्यादा  हैं  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  सरकार  रक्तदान  की  जकात  प्रणाली  को  सुधारने  के  लिए  उपायों  पर  विचार

 कर  रही  ने  उन  प्राइवेट  रकत  बैंकों  के  खिलाफ  क्या  कदम  उठाये  जो  कि  व्यावसायिक

 रक्तदाताओं  से  रकत  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और  ये  व्यक्ति  निधन  वर्ग  से  हैं  ।  आप  कहते  हैं  कि अखबार

 के  समाचार  गलत  हैं  परन्तु  यह  अखबार  का  बयान  इसमें  उन्होंने  श्री  मदनलाल  तथा  श्री  राबर्ट

 का  नाम  दिया  है  ।  उन्होंने  बयान  दिया  है  कि  उन्होंने  एक  वर्ष  में  600  बार  रक्तदान  किया  है  तथा

 यहां  तक  कि  एक  दिन  में  दो  बार  ।  अगर  यह  सच  है  तो  सरकार  ने  रकत  बैंकों  के  खिलाफ  क्या

 कार्यवाही  की  है  ताकि  इस  तरह  की  बातें  भविष्य  में  न  हों  ?

 कमारा  कुमुद  नाम  जोशी  :  इस  बारे  में  हमें  दिल्ली  प्रयास  से  रिपोर्ट  प्राप्त

 हुई  है  क्योंकि  ये  व्यक्ति  ढिल्लों  से  हैं  ।  अगर  माननीय  इच्छुक  हैं  तो  मैं  ब्यौरा  दे  सकती  हूं  ।  जब

 वे  निरीक्षण  के  लिए  गए  तथा  ब्यक्ति  का  नाम  तो  वहां  पर  व्यक्ति  का  नाम  तो

 था  किन्तु  पिता  का  नाम  बदला  हुआ  था  ।  हमने  दिल्‍ली  प्रशासन  को  रिपोर्ट  देने  के  लिए  कहा  है

 और  उन्होंने  हमें  रिपो  दे  दी  है  और  अगर  माननीय  सदस्य
 इच्छुक  हूँ  तो  मैं  उन्हें  सम्पूर्ण  ब्यौरा  दे

 सकती  हुं  ।
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 कणਂ

 श्री  के०  लक प्पा
 :  माननीय  अध्यक्ष  यह  गम्भीर  विषय है  कि  स्वास्थ्य  मंत्री  अथवा

 सम्बन्धित  प्राधिकारी  देश  में  लोगों  के  जीवन  को  नहीं  बचा  सकते  जब  कि  हम  कल्याणकारी  समाज

 को  स्थापना  करना  चाहते हैं
 ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  समाचार  पत्र  की  खबर  सही  नहीं  है

 जबकि  मंत्री  जी  ने  50  प्रतिशत  मान  लिया  है  कि  कतिपय  धोखाधड़ी  हो  रही  है  ।  मैं  बताना

 चाहूंगा  कि  रकत  अवयस्कों  तथा  व्यावसायिक  frat  से  कईयों  को  बीमारियां  भी हैं

 से  एकत्र  किया  जा  रहा  इसमें  सरकारी  अथवा  प्राईवेट  एजेन्सी  किसी  की  भी  जांच-पड़ताल

 नहीं  होती  है  ।  इसके  बारे  में  यहां  ही  नहीं  अपितु  देश  के  विभिन्न  भागों  में  शिकायत  है  ।  यह

 गम्भीर  मामला  है  तथा  रकत  लेने  की  व्यवस्था  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  कोई  नियम  और  विनियम

 नहीं  हैं  ।  मंत्रालय  ने  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किये

 है ंजो  कि  देश  में  बढ़  रही  हैं  तथा  वे  देश  में  लोगों  की  जान  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  हैं  ।  हजारों

 मरीज  बिना  रकत  लिए ही  मर  जाते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  ये  मंत्रालय  स्थिति

 सुधार  करने  के  लिए  कदम  उठा  रहा  है  ताकि  इन  बातों  को  बन्द  किया  जा  सके  तथा  सदन  को

 ae  भी  आश्वासन  दें  कि  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 कुमारी  मदद  बन  एस०  जोशी
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  के  मनोभाव से  सहमत हूं  ।
 श  ATT  >

 कल्याणकारी  राज्य  में
 हम

 भी  समान  रूप  से  हो  चिन्तित  तथा  @  कि  व्यक्तियों  को  रकत

 मिलना  चाहिए  ।

 श्री के०  लक प्पा  आप  चिन्तित  नहीं  हमें  बताइए  कि  आपने  क्या  कदम  उठाये हैं  ?

 क्या

 कुमारी  कुमुद  बन  एम०  मैंने
 स्पष्ट  किया है

 कि  जहां  तक
 इस

 समस्या

 fessparrrs  |
 का  सम्बन्ध  है  हम  भी  उतने  ही  वितरित  हैं  ।  }

 नाज  लोग श्री  कृ०  लक प्पा  यह  गम्भीर  मामला  हुआ  लॉग  |  | बिना  रक्त  लिए  ही  मर

 जति हैं  ।

 कुमारी  कमद  बन  एम०  जोशी  :  मैं  इस  विषय  पर  कुछ  जानकारी  देना  चाहती  हूं  और  मुझे

 आधा  है  आप  मुझे  ऐसा  करने  की  अनुमति  मंत्रालय  इस  समस्या  के  लिए  गम्भीर  रूप
 से

 चिंतित  है  तथा  इसके  लिए  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  परिषद  के  द्वारा  1982  में  दिल्‍ली

 में  एक  बैठक  हुई  थी  ।  स्वास्थ्य  मंत्री  चेयरमैन हैं
 तथा  राज्यों  के  रंवास्थ्य  मंत्री  इसके  सदस्य  हैं  ।

 केन्द्रीय  परिषद  ने  सिफारिश  की  है  कि  लोगों  को  स्वैच्छिक  रूप  में  रक्तदान  करने  के  बारे  में  शिक्षण

 तथा  प्रेरणा  दी  जानी  चाहिए  स्वैच्छिक  रक्तदान  के  पर्याप्त  प्रोत्साहन  मिलना

 सम्मेलन  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  रकत  की  सभी  अवस्थाओं  एकत्र  संचयन  तथा

 वितरण  की  किस्म  नियंत्रण  पर  जोर  देना  उन्होंने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  राज्य  तथा

 जिला  स्तरों  पर  पर्याप्त  रक्त  बैंक  सेवाएं  बनानी  जिनमें  कि  प्रशिक्षित  योग्य  व्यक्ति  हों  ।

 मंत्रालय  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  योजना  तथा  विशेषज्ञ  दल  की  स्थापना  को  है  तथा  उन्होंने

 इस  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  कुछ  उपायों  का  भी  पता  लगाया  इस  सिफारिश  के
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 इस  क्षेत्र  में  गतिविधियों  की  निगरानी  करने  के  लिय  राज्यों  ने  सम्पर्क  अधिकारी  नियुक्त  किये हैं
 ।

 ि  कलाकार
 ा उन्होंने  उचित  रकत  संचय  की  सुविधाओं  के  लिए  आवश्यक  उपकरणों  का  भी  पता  लगा  है  तथा

 एक  सूची  तैयार  कर  ली  है  ।  यह  सकारात्मक  कदम
 है

 जो  कि  हमने  उठाए  हैं  तथा  हमने  राज्य

 सरकारों से  इस  बारे में  विस्तार से  विचार  करने  का  अनुरोध  किया  है  और  इस  प्रकार  हम  इस

 समस्या  को  हल  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  |

 श्री  के०  लकप्पा  :  आपने  कुछ  मागंदर्शी  सिद्धांतों  को  पढ़ा है  जो  कि  आपने  दिए  किन्तु

 ऐसा  कयों  है  कि  उन्होंने  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  कितने  मामले  पकड़े  गए  हैं  ?  इन  मार्गदर्शी

 सिद्धांतों  के  बावजूद  भी  उन्होंने  क्यों  नहीं  इस  दिशा  में  पर्याप्त  कदम  उठाए  दोषी  पाये  गए

 व्यक्तियों  को  क्यों  नहीं  सजा  दी  गई  जो  कि  इस  धोखाधड़ी  में  सम्बद्ध  इन  व्यक्तियों  का

 अस्पतालों  में  कार्यरत  व्यक्तियों  के  साथ  सांठ-गांठ  है  और  वे  ये  लोग  सभी  काय  करते  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  में  कार्यवाही  की  गई  जब  कभी

 गिरफ्तारी  की  जाती  है  तो  पाया  जाता  है  कि  कुछ  कदाचार  किये  जा  रहे  हैं  ।  कुछ  बीमार  लोग  भी

 रक्तदान  कर  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  ही  खतरनाक  है  इसलिए  मेरा  seat  यह  है  कि  आपने  इस  मामले  में  क्या

 ठोस  कदम  उठाए  हैं ?  मैंने  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?  आप  खुद  वास्तव  में  किन

 मागं  निदेशों  का  पालत  कर  रहे  इन  निर्देशों  के  अब  तक  क्या  ठोस  कार्यवाही  की

 गई

 कारों  कमंद ऊचा  बन  एम०  जोशी  :  मैं  सम्मानीय  सभा  और  माननीय  सदस्यों  के  ध्यान  में  यह

 बात  लाना  चाहती  हूं  कि  मानव  रकत  प्राप्त  करने  लिए  पहले  ही  अनुदेश  मौजूद  जिन  व्यक्तियों

 को  क्षय  रोग है
 उनका  रक्त  हम  नहीं  लेते  उन  व्यक्तियों  से  भी  रक्त  नहीं  लिया

 जाता  —

 जोकि  आतशक  रोग  के  पीड़ित  हैं  या  पीड़ित  रहे

 जिनके  रकत  की  आतशक  संक्रमण  से  कारण  नकारात्मक  परिणामों  की  वजह  से  रकत

 जांच  नहीं  की

 जिनके  tat  में  हेमोग्लोबिन  की  मात्रा  85  प्रतिशत  से  कम

 और  जो  रकत  द्वारा  फैलने  वाली  बीमारियों  से  मुक्त  नहीं  है  योग्य  फिजिशियन

 द्वारा  साधारण  क्लिनिकल  जांच  द्वारा  जांचा  गया  हो  और  साथ  ही  उसके

 इतिहास  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  है

 ग्रच्यक्ष  महो  दय  वे  पूछ  रहे  हैं  कि  रकत  लेने  से  पहले  जांच  के  लिए  क्या-क्या  ठोस  कदम  उठाए

 गए  हैं  ।

 x स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  alo
 शंक  रानी  :  ba  नत  ॉ लेने  न  कि  दिए  जाने

 के  बारे  में  सभा  द्वारा  व्यक्त  की  गई  चिन्ता  का  सम्मान  करता  हूं  और  उससे  सहमति  प्रकट  करता

 हूं  ।  अगेर  रक्त  लिया  जाता  तो  सारी  समस्याएं  पैदा  होती  हैं  ।
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 अगर  जीवन  बचाने  के  लिए  रकत  जाता  तो  कोई  समस्या  पेदा  नहीं

 होती  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  मैं  नियमित  रूप  से  स्वैच्छिक  रक्तदान  करती  ,  आ  रही  हूं
 और  मैं

 जानती हूं
 कि  जिनके  रकत  में  हेमोग्लोबिन  की  मात्रा  85  प्रतिशत  से  कम  होती  उनका  रक्त  नहीं

 लिया  जाता  ।

 बम्बई  के  एक  अस्पताल  में  एक  मामला  एसा  भी  हुआ  था  जहां  एक  रोगी  को  एक  कुष्ट

 रोगी  का  खून  दिया  गया  और  वह  व्यक्ति  मर  गया  ।  बम्बई  में  ऐसा  मामला  हुआ  था  ।  ऐसे  भी  मामले

 हैं  जहां  प्राइवेट  रकत  बैंक  द्वारा  उन  लोगों  का  भी  रकत  एकत्र  कर  लिया  जाता हैं  जो  कि  एस०  टी०

 डी०  जैसे  संक्रामक  रोग  तथा  अन्य  रोगों  से  पीड़ित  हैं  ।  मैं  महसुस  करती  हूं  कि  सरकार  को  कोई

 ऐसा  प्रस्ताव  करना  चाहिए  जिससे  किसी  ऐसे  तंत्र  की  स्थापना  की  जा  सके  जो  कि  इन  ऐसे  संगठनों
 पर  कुछ  नियन्त्रण  रख  सके  ।

 इसके  अलावा  क्या  ऐसे  कोई  नियम  भी  जिसके  अन्तगंत  विशेष  अवधि  से  og

 व्यावसायिक  रक्तदाताओं  को  खून  देने  कौ  मनाही  हो  ।

 mene  महोदय  :  मैं  समझता  हुं  कि  वें  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  आरम्भ  कर  चुके  हैं  ।

 कुमारी  कुमुद  ब  न  एस०  जोशी  :  राज्य  औषध  नियंत्रक  ऐसे  मामलों  में  कार्यवाही  करने  के

 लिए  प्राधिकृत  है  ।

 भी  राम  लाल  राही  :  खुन  बिकता  भी  हूँ  और  खुन  की  आवश्यकता  भी  पड़ती  है  ।  जब

 खून  को  आवश्यकता  पड़ती हँ
 तो  दूरदराज  के  हस् पता  में  खून  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 होती है

 खून  बिकता  भी  हैं  ।  मंत्री  जी  जानते  हैं  कि  खून  को  एकत्रित  करने  की  दो  व्यवस्थाएं
 एक  सरकारी  क्षेत्र  में

 है
 और  कुछ  निजी  संस्थाएं  करती  हैं  ।

 मैं
 यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  जो  निजी  संस्थाएं  स  न  एकत्रित  करती  हैं  अथवा  खरीदती  हैं
 या  स्वेच्छा  से  लेती  उन  पर  सरकार  का  क्या-क्या  नियंत्रण  जब  वह  खून  मरीज  के  लिए  जाता

 @  और  उससे  मरीज  मर  जाता  है  तो  उसकी  जिम्मेदारी  किस  की  आप  निर्धारित
 करेंगे  ?

 wee  महोदय
 :  बता  चके  हैं  ।

 श्री  राम  लाल  राही  :  नहीं  बताया हूँ  |

 क्या  सरकार  में  यह  क्ष
 मता  नहीं  है  कि  वह  हर  डिस्ट्रिकट  हस्पताल  में  खून  एकत्रित  करने  के

 लिये  खून-बैंक  बनावे  जिसमें  मरीजों  को  सुविधा  मिले  ?  इसमें  कोन-सी  कठिनाई  पड़  रही है  जब

 खून  देने  वालों  की  हजारों  की  संख्या  में  लिस्ट  बनी  हुई  है  ?

 18



 मौखिक  उत्तर पौष  1905

 कुमारी  कमद भ्ज्ऊ्  बन  एम०  जोशी  :  थे  रकत  बैंक  सरकार  द्वारा  और  स्वेच्छिक  संगठनों  द्वारा

 aot चलाये  जा  रहे  हैं  ।  इन  |  बको  को  भाषा  और  प्रसाधन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  चलाया  जाना

 चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रदान  |

 बाल  कल्याण  के  लिए  योजना  घ्राण  उड़ीसा  के  लिए  आवेदन

 *436.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दनि  वाला

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उन  बच्चों के  कल्याण के  लिए  कोई  योजना  आरम्भ  की  हैं  जिन्हें

 देखभाल  और  संरक्षण  की  आवश्यकता

 क्या  उड़ीसा  में  ऐसी  कोई  योजना  आरम्भ  की  गई

 यदि  तो  उड़ीसा में
 इस  कार्यक्रम

 के
 आरम्भ

 से
 उस  राज्य  कितना  केन्द्रीय

 आबंटन  किया  गया  है  और  उसके  अंतगर्त  क्या-क्या  कार्य  किए  गए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में
 उप-मन्त्री

 पी०  कण  :

 हा

 हां  |

 और  एक  वितरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 देखभाल  और  संरक्षण  की  आवश्यकता  वाले  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  योजना  के

 प्रारम्भ  से  उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  द्वारा  बताए  गए  अनुसार  किए  गए  कार्य  का

 ब्यौरा  और  केन्द्र  द्वारा  किए  गए  आबंटन

 प्रथम  चरण  (1974-1979)
 नन

 ay  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  लाभ  प्राय  कर्ता  ब  sai  ay

 स्वीकृत  को  गई  राशि  संख्या

 1974-75  1,29,150  170

 1975-76  687,782  675

 1976-77  10,65,609  855

 1977-78  12,13,300  1322

 20,00,446
 1978-79  1857
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 प्रथम  चरण  अर्थात  197  '-75  से  1978-79  के  वर्षों  के  दौरान  लाभान्वित  बच्चों

 के  अनुरक्षण  की  जिम्मेदारी  गैर-पोसना  के  अन्तर्गत  1  अप्रैल  1979  से  उड़ीसा  की

 राज्य  सरकार  को  हस्तान्तरित  कर  दी  गई  थी

 द्वितीय  चरण  (1979-84)

 ag  राज्य  सरकार  को  स्वीकृत  की  गई  राशि  लाभ  प्राप्तकर्ता  बच्चों

 रुपयों  में
 ee

 की  संख्या  )

 1979-80  65,402  110

 1980-81  2126,355  520

 1981-82  2,74,260  585

 1982-83  3,67,429  760

 1983-84  3,74,000  760

 1983
 बागा

 श्री  हरिहर  सोरन  :  मेरे  प्रत  के  भाग  और  के  उत्तर  में  दिए  गए  विवरण

 को मैंने  पढ़ा है  ।  इसमें  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  स्वीकृत  की  गई  राशि  और  उन  वर्षों

 में  लाभान्वित  बच्चों  की  संख्या  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।  मैं  महसूस  करता  हुं  कि  1974-75

 से  1983-84  तक  प्रत्येक  वह  में  लाभान्वित  बच्चों  की  स्वीकृत  की  गई  राशि  के  मुकाबले

 काफी  कम  है  ।  इसलिए  माननीय  मंत्री  महोदय  सभा  को  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रथम

 चरण  और  दूसरे  चरण  के  दौरान  उपरोक्त  वर्षों  में  उड़ीसा  के  लिए  किए  गए  बाल  कल्याण  उपायों

 का  ब्यौरा  क्या है  और  यह  किन-किन  क्षेत्रो ंमें  कार्य  कर रह ेहैं  तथा  इसके  लिए  कितनी  केन्द्रीय

 सहायता  मंजूर  की  गई  है  ।

 श्री  पी०  के०  कंगन  :  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  में  मैंने  माननीय  सदस्य  को  ब्यौरा

 दिया  अगर  बह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  वर्षवार  उड़ीसा  को  कितना  धन  आबंटित  किया  गया

 और  प्रथम  और  दूसरे  चरण  में  कितने  बच्चे  ब्नाभान्वित  हुए  यह  सब  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 अगर  बहू  चाहे  तो  मैं  पढ़कर  सुना  सकता |  |  अन्यथा  वे  खुद  ही  देख  सकते  हैं  ।

 श्री  हरिहर  सोरन  :  मैं यह  जानना  चाहता  था  कि  बच्चों  के  लिए  स्वीकृत  राशि  में

 से  बच्चों  को  किस-किस  प्रकार  के  लाभ  दिए  जाते हैं  ।

 थ्री  पी०  के०  थुंगन :  बच्चों  को  यह-यद  लाभ  दिए  जाते

 चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करना  ।  इसके  अलावा  ferett,  निःशुल्क  व्यावसायिक

 व्यावसायिक  सांस्कृतिक  विकास  भारी  सम्बन्धी  विकासात्मक  सेवाएं  प्रदान

 करना  |

 श्री  हरिहर  सोरन  :  उन  विभिन्‍न  स्वैच्छिक  संगठनों  के  नाम  हैं  जो  विभिन्‍न  राज्यों  और
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 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  काय  के  र  रही  इनमें से  प्रत्येक  स्वैच्छिक

 संगठन  को
 पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  बच्चों  के  कल्याणकारी  कार्यक्रमों  के

 संचालन  के  लिए  प्रदान  की  गई  ?  क्या  सरकार के  पास  कोई  ऐसा  तंत्र  जिससे  पता  लगाया

 ना  सके  कि  इन  संगठनों  ने  कहां  तक  सफलता  प्राप्त  की  है  ।

 श्री  पी०  कण  थुंगन  :  Tay  जहां  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  हमने  1979-80,  1981-81,

 1981-82  कौर  1982-83  में  26  संगठनों  को  सहायता  प्रदान  को  है  ।  इनमें  से  24  शुरू से  ही

 काय  कर  रहे  हैं  और  दो  नई  योजनाएं  हैं  ।

 थ्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  मंत्री  महोदय  इनके  नामों  को  पढ़कर  सुनायेंगे
 ?

 श्री  पी०  कथन  उड़ीसा में  संगठनों  के  नाम  इस  प्र  कार  हैं  :  गांधी  सेवा  पुरबिया

 सो  सर्वोदय  ठाकुर  बापा  द्रौपदी

 महिला  आर०  सी ०  एम०  बीबीसी  सेवा  फुलवारी

 सेवा  Fo  जी०  एम०  रामकृष्ण  विस्व वेदिक  गुरुकुल  संस्कृत

 विद्यापीठ  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसको  सभा  पटल  पर  रखा  सकता है  ।  आप  कृपया  इसे  सभा  पटल

 पर  रख  दीजिए  |

 व्होल  एण्ड  एक्सल  परियोजना  ब  फ्लोर

 *438,  श्री  नवल  किशोर  sat  +

 थ्री  राम  विलास  पासवान  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  26  1983  के  आफ  में  15

 करोड़  रेलवेज  प्रोजेक्ट  बोर्ड  डाउनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 है  जिसमें इस  तथ्य  को  प्रकाश  में  लाया  गया  है  कि  fara  बंक  को

 सहायता

 में
 शुरू  होने  वाली

 भारतीय रेलवे  की  व्हील  एण्ड  एक्सल  परियोजना  पर्याप्त  और  निर्बाध रू  से  पानी  और  बिजली

 सप्लाई  के  अभाव  में  संकट  में  पड़  गयी

 यदि  तो  उसके  पूरे  तथ्य  कया  और

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए
 गए हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  ०  के ०  जाफर
 :  से  एक  विवरण

 पटल  रख  दिया  गया  है  ।

 वरण

 संयंत्र  का  निर्माण-कार्य  पुरा  होने  वाला  है  ।  मशीनों  तथा  उपस्कर  को  उत्तरोत्तर  चाल  किया

 जा  रहा  है  और  निष्पादन  के  लिए  उनका  परीक्षण  किया  जा  रहा  संयंत्र  में  1984  के  दारू  में

 21



 मौखिक  उत्तर  22  दिसम्बर  1983

 उत्पादन  प्रारम्भ  हो  जाने  की  आशा है  और  उस  समय  पहिया एवं  धुरा  यूनिटों  को  कुशल

 कार्य-संचालन  के  लिए  66  के०  वी०  पर  25  एम०  alo  की  बिजली  सप्लाई  की  जरूरत  होगी  ।

 जब  संयंत्र  पूर्णरूप  से  बनकर  तैयार  हो  जायेगा  तथा  लक्ष्य  के  अनुसार  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर  देगा

 तब  पहिया  एवं  घूरा  संयंत्र  तथा  इसके  निकटवर्ती  संयंत्र  के  श्रमिकों  तथा  अन्य  कर्मचारियों  की  बस्ती

 के  लिए  प्रतिदिन  लगभग  39  लाख  लीटर  पानी  की  आवश्यकता  होगी  जिसमें  प्रक्रिया  के  लिए  पानी

 शामिल  है  ।

 कुछ  समय
 पहले

 संयंत्र
 के  लिए  3  34  प्रतिश्त  बिजली  कटौती  शुरू  की  गयी  थी  जिसे  कर्नाटक

 राज्य  बिजली  ate  :  द्वारा  विशेषकर  एच०  टी०  उपभोक्ताओं  के  लिए  बढ़ाकर  दिसम्बर  1983  के

 शुरू में  45  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।

 अभी  तक  पहिया  एवं  धरा  संयंत्र  के  लिए  पानी  की  सप्लाई  कभी  भी  प्रतिदिन  4.3  लाख

 लिटर  से  अ्रधिक  नहीं  रही  है  जो  1984  के  शुरू  में  संयंत्र  के  चालू  हो  जाने  पर  बिल्कुल

 अपर्याप्त  रहेगा  क्योंकि  इसे  ऊपर  बतायी  गयी  मात्ना  की  जरूरत  होगी  ।  चूंकि  अभी  तक  संयंत्र  चालू

 नहीं हुआ  है  तथा  इसमें  उत्पादन  आरम्भ  नहीं  हुआ  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  के

 अतिरिक्त  अन्तरिम  अवधि  के  दौरान  संयंत्र  में  होने  वाले  उत्पादन  और  जो  सामान  आयात  करना

 के  बीच  के  मूल्यों  के  अन्तर  के  बराबर  होगी  ।  इसका  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 राज्य  बिजली  बोर्ड  से  विशिष्ट  रूप  से  अनुरोध  किया  गया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  सचिव

 तथा  उनसे  उच्चतर  स्तर  पर  कर्नाटक  राज्य  सरकार के  साथ  पत्र-व्यवहार  भी  किया  गया  है  ताकि

 सही  वोल्टेज  पर  पर्याप्त  बिजली  की  प्राप्ति  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।  लेकिन  अभी  तक  शुरू  में  बनायी

 गयी  योजना
 के  अनुसार  बिजली  सप्लाई  को  सुनिश्चित  करने  के  सम्बन्ध में  संतोषजनक  तथा

 आशावाद  उत्तर  नहीं  मिले  हैं  ।

 पानी  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  प्रतिमास  निर्धारित  कार्यक्रम  के  आधार  पर  उत्तरोत्तर

 अधिक  पानी  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  नगर  निगम  तथा  राज्य  सरकार  को  अवगत  करा  दिया

 गया  है  ताकि  संयंत्र  तथा  बस्ती  में  पूर्णरूपेण  तथा  संतोषजनक  ढंग  से  काय  हो  सके  ।  इसके

 शा  लगाकर  यथासम्भव  अधिकाधिक  मटमैले  पानी  की  निकासी  करने  के  लिए  कारवाई  की  गयी

 है  ।  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  पम्पिंग  स्टेशन  से  सम्बन्धित  कतिपय  बिजली  सप्लाई  से  सम्बन्धित

 कार्यों  के  पूरा  हो  जाने  पर  पहिया  एवं  धुरा  संयंत्र  के  लिए  aia  1984  से  20  लाख  लिटर  पानी

 तथा  जुलाई  1984  से  संयंत्र  की  पूरी  आवश्यकता  के  अनुसार  लगभग  39  लाख  लिटर  पानी  प्राप्त

 हो  जाने  की  भाषा  है  ।

 श्री  नील  किशोर  शर्मा  खड़े  हुए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  प्रद इन काल  समाप्त  हो  गया  है  ।
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 आदद  विश्वविद्यालय  अधिनियम

 432.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :
 कया  शिक्षा  ओर  संस्कृति  मंत्रो

 यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  एक  आदर्श  विश्वविद्यालय  अधिनियम  बनाने  पर  विचार

 कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  कौल  :

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 कुष्ठ  रोगियों  के  लिए  पुनर्वास  सुविधाएं

 *434,  शी  चिन्तामणि  पाणि यही  :

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक
 :

 व्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  में  उन  कुष्ठ  रोगियों  को  प्रशिक्षण  और  पुनर्वास  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  योजना  आरम्भ  की  गई  है  इलाज  किया  जा  चुका

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  नया  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  :  जी  हाँ  ।

 भारत  सरकार  ने  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  से  चलाये  जाने  वाले  राष्ट्रीय  कुष्ठ

 उन्मूलन  कार्यक्रम  a  अंतगर्त  कुष्ठ  स्थानिक मारी  वाले  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  कुष्ठ  पुनर्वास

 उन्नयन  यूनिटें  स्थापित  करने  की  मंजूरी  दे  दी  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  कुष्ठ

 स्थानिक मारी  वाले  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसी  15  यूनिटें  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  थे  यूनिटें  शल्य

 कृत्रिम  अंग  और  व्यावसायिक  उपचार  सम्बन्धी  सुविधायें  प्रदान  करेंगी  ।

 गंग मेन ों  से  घस  लेना

 को  मंगल  राम  प्र  मी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 a

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पूरे  देश  में  रेलवे  के  इञ्जीनियरी  विभाग  के

 चोरियों  द्वारा  गैंग मैनों  से  भर्ती  के  समय  घूस  लेकर  तथा  इसके  बाद  मासिक  आधार  पर  निश्चित

 घिरा  लेकर  उनका  शोषण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गरीब  मेमनों  का  शोषण  रोकने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  उपाय

 करने का  और

 यदि  तो  कया  सरकार  एक  उचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  इस  मामले  में  निष्पक्ष

 जांच  करेगी  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  का  शोषण  नहीं

 हो  रहा  हालांकि  इस  तरह  की  छुट-पुट  शिकायतें  देखने  में  आयी  हैं  ।

 विभाग  में  अन्तर्निहित  पहले  से  मौजूद  जांच-प्रणाली  के  अलावा  गैंगमैन  भी  स्वयं  अथवा

 अपने से  संगठित  श्रमिक  युनियन  के  माध्यम  से  इस  तरह  के  मामलों  को

 इञ्जीनियरी  कश्मीर  विभाग  और  उच्च  अधिकारियों  के  नोटिस  में  ला सकते  हैं  ।

 भाग  के  उत्तर
 को

 देखते  हुए  प्रदान  नहीं  उठता
 |

 ata  चर्बी  की  सिलावट

 *435-5.  श्री  राम  जेठमलानी  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  1954  तथा  वनस्पति  तेल

 उत्पाद  नियन्त्रण  आदेश  1947  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  घी  में  किसी  भी  प्रकर  की  चर्बी  की  मिलावट

 पर  प्रतिबन्ध

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  घी  में  चर्बी  को  मिलावट  किये  जाने

 के  कितने  मामले  पकड़े  और

 eres
 TAT  ay  197  77-1980  से  रा इ क  दि दी -a  fe इनसे  पहले  के  तीन  वर्षो  f  ivowv  vey  त  तुलनात्मक  आंकड़े

 क्या ह

 oe  | स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  (sit  बाण  :  ()  अपमिश्रण

 निवारण  अधिनियम  के  नियम  44  के  अन्तर्गत  घी  में  चर्बी  या  किसी  प्रकार  के  वनस्पति  वसा

 की  मिलावट  पर  विशेष  रूप  से  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ।  वनस्पति  तेल  उत्पाद  नियन्त्रण

 1947  के  भन्तगंत  घी  नहीं  आता  है  |

 और  पिछले  तीन  वर्षो
 अर्थात्‌

 व  ष  1077.  on
 17 /  f-6U0  के  दौरान  किसी  राज्य/केरद

 शासित  प्रदेश से  घी  में  wat ्  की  मिलावट  करने  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।
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 मातभाषा  में  शिक्षण

 *437,  श्री  एन०  व्या  frat  भोर  सकती  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क़्या  सर  कार  को  भाषाई  अल्पसंख्यकों  को  उनकी  मातु भाषा  में  शिक्षण  की  सुविधा

 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  हो  रही  कठिनाइयों  को  जानकारी  और

 उनकी  कठिनाइयों  को  हूर  करने  के  लिए  सरकार  कौन  से  ठोस  कदम

 उढ़ाएगी  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्रो  शीला  कोल )

 भाषाई  अल्पसंख्यकों  की  शिक्षा  के  प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  स्तरों  के  लिए  संविधान  के  अंतगर्त

 तथा  राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्वीकार  की  गई  अभि सुरक्षा  प्रदान  की  गयी हैं  ।  राज्य  सरकारों

 जो  मात भाषा  के  माध्यम  से  शिक्षा  प्रदान  करने  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  अपेक्षित

 सुविधाएं  प्रदान  कर  दी  हैं  ।

 उन  राज्य  सरकारों  जिन्होंने  अभी  तक  सुविधाएं  प्रदान  नहीं  की  सुविधाएं  प्रदान

 करने  के  लिए  और  भाषाई  अल्पसंख्यकों  को  जिन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  उन्हें

 दर  करने  के  लिए  अपेक्षित  कदम  उठाने  के  लिए  आग्रह  किया  जा  रहा  है  ।

 पासपोर्ट  -160-  जानो  किया  जाना

 *439.  श्री  तक  स्वा भो  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 516.0  Tore
 aaa नि  व्यवस्था  को  अपेक्षा  शीघ्रता  से  wane  उपलब्ध  कराने  के  क्या

 कारण

 क्या  विभिन्‍न  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  कार्यकरण  की  निगरानी  हेत  कोई  तंत्र  सरकार  के

 पास है

 वर्तमान  समय  में  हो  रहे  विलम्बन  के  बिता  पासपोर्ट  si  aretr उपलब्ध  कराते  के  लिए  शुरू  किए  जा

 रहे  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाए  किए  गए  हैं  कि  पासपोर्ट  जारी  करने  में  जानबूझ

 कर  fag  विलम्ब  के  कारण  उत्पन्न  भ्रष्टाचार  हो  और  समाप्त  और

 (=)  भास्कर  प्रदेश  में  इस  समय  पासपोर्ट  के  लिए  कितने  आवेदन  विचाराधीन  हैं
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  से  पासपोर्ट  सामान्य  रूप  से

 जारी  किए  जा  रहे  हैं  और  इसमें  लगभग  छह  सप्ताह  का  वक्त  लगता  है  जो  मुनासिब  है  ।  नई  दिल्‍ली

 में  विदेश  मंत्रालयों  द्वारा  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  काम  पर  निरन्तर  निगाह  रखी  जाती  है  ।  नई  पासपोर्ट
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 ee

 पुस्तिकाएं
 जारी  करना  और  पासपोर्ट  शुल्क  रंटाम्प  जैसे  उपाय  लागू  किए

 गए  हैं
 ।  अगर  कोई  कमी

 नजर  आए  तो  उसे  दूर  करने  के  लिए  rane  कार्यालयों  में  पासपोर्ट  आवेदन-पत्रों  की  तुरन्त  जांच

 का  प्रबन्ध  किया  जाता  है  ।  जहां  भावुक  है  वहां  अतिरिक्त  अमले  की  व्यवस्था  की  गई  अब  ज्यादा

 बड़ी  संख्या  में  पुस्तिकाएं  तैयार  की  जाती  वितरण  के  तरीकों  को  सुचारू  बनाना  गया  है  और  किसी

 तात्कालिक  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  पासपोर्ट  पुस्तिका  बेक  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  जहां

 वहां  अतिरिक्त  सहायता  के  लिए  निकासी  सैल  भी  काम  करते  हैं  ।

 जानबूझकर  विलम्ब  किए  जाने  का  कोई  मामला  जानकारी  में  नहीं  अया  सभी

 पासपोर्ट  कार्यालयों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  अपने  यहां  सूचना-पट्टों  पर  ag  बताया  करें  कि  कब  तक

 पासपोर्ट  आवेदन-पत्रों  पर  कार्रवाई  करके  पासपोर्ट  जारी  कर  दिए  जाएंगे  |  पासपोर्ट  जारी  किए

 जाने के  मामलों  में  जनता  को  प्रत्यक्ष  सुचना  देने  के  जिए  जन-सम्पंन  साधनों  का  प्रयोग  किया

 जाता  है  ।
 थि

 art  प्रदेश  में  हैदराबाद  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  में  1-11-1983  को  विचार  के

 लिए  13,286  पासपोर्ट  भोजन-पत्र  दोष  थे  ।

 नौवहन  उद्योग  में  आधिक  संकट

 #440.  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :

 श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  :
 क्या  नौवहन  भोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 देश में  नौवहन  उद्योग  भाजकल  आर्थिक  संकट  से  गुजर

 रहा

 यदि  तो  क्या  उद्योग  में  लगी  हुई  का  प्यासा G44  णा ट्वनकााव
 नियों

 ने  इस  afar  संकट  पर  काबू

 पाने  के  लिए  कुछ  उपाय  सुनाएं  कौर

 (7)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  के०  विजय  भास्कर  :  जी  हां  ।

 इंडियन  नेशनल  शिप ओन सं  एसोसिएशन  ने  इस  बारे  में  कुछ  सुभाव  दिया  है  !

 नौवहन  उद्योग  को  चालू  कठिन  परिस्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  उन्हें  आधिक

 सहायता  देने  के  प्रस्ताव  पर  अन्य  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  guna  से  विचार  किया  जा

 रहा

 गोरखपुर  में  कोच  फैक्टरों  को  स्थापना

 *442,  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डेय
 :

 बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उनसे  अनुरोध  किया है
 कि  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  की

 जाने  वाली  प्रस्तावित  कोच  फैक्टरी  को  गोरखपुर में
 स्थापित  किया  जाए  क्योंकि  गोरखपुर  पूर्वोत्तर

 रेलवे  का  मुख्यालय  है  और  स्वतन्त्रता  के  बाद  रल  विभाग ने  पूर्वोत्तर  रेलवे  क्षेत्र  में  कोई  भी  कारखाना

 स्थापित  नहीं  किया

 कया  यह  भी
 सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  ने  महाप्रबंधक  ने  भी  प्रस्तावित  कोच  फैक्टरी

 को  गोरखपुर  में  ही  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया

 ra रन  का  काय  कब्र
 (7)  यदि  तो  इस  फैक्टरी  को  स्थापित

 क
 आरम्भ  किया

 और

 यदि  इस  hart  को  गोरखपुर  में  स्थापित  करने  का  विचार  नहीं  तो
 उसके

 क्या

 कारण  हैं  और  क्या  तत्सम्बन्धी  पूर्ण ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सी०  प्रस्तावित  नए  सवारी

 डिब्बा  कारखाने  को  गोरखपुर  में  स्थापित  करने  के  बारे  में  उतर  प्रदेश  सरकार  के  सिंचाई  भर

 योग  मंत्री  से  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  था  ।

 जी  नही ं।

 पास  रेल  इंडिया  टेक्निकल  एण्ड  इकानामिक  सर्विसेज  को  स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण

 सहित  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  काम  सौंपा  गया  परियोजना  रिपोर्ट  की  प्राप्ति

 और  अध्ययन  के  बालक  ही  कारखाने  के  स्थान  और  स्थापना  के  बारे  में  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 चूंकि  अभी  कारखाने  के  स्थान  के  बारे  में  निर्णय  होना  इसलिए  wa  नहीं

 उठता |

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  ''

 विभाग  में  करीम  गद  का  प्रयोग

 *443.  डा०  सर दीदा  बया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  विभाग  में  क़दीम  गुर्दे  का  औसतन

 कितनी  बार  प्रयोग  किया  जाता  है

 क्या  अधिकारियों  के  areal  के  अनुसार  प्रत्येक  मामले  में  एक  मुददे  का  आठ  बार  प्रयोग

 किया  जा  सकता  है

 यदि  तो  wae  मामलों  में  गुर्दों  को
 तीन  बार  के  बाद  प्रयोग  न  करने  के  क्या  कारण

 और
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 यदि  तों  उपर्युक्त  भाग
 में  उल्लिखित  आदेश  जारी  करने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  भ्र ौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  बं करा नन्द  )  :  से  संस्थान  ने  बेतिया

 है  कि  प्रत्येक  क्रीम  गुर्दे  का  औसतन  चार  बार  और  प्लास्टिक  ट्यूब  लाइन्स )

 का  अठ  बार  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  यदि  गुर्दों  में  जमे  ऐसे  थक्के  पाए  जाते  हैं  जिन्हें  दोबारा

 प्रयोग  में  लाने  से  पहले  साफ  नहीं  किया  जा  सकता  हो  अथवा  दोबारा  walt  करने  के  पहचान  पुनः

 परीक्षण  करने  पर  गुर्दों  की  कार्यकुशलता  काफी  कम  हो  गई  हो  तो  कृत्रिम  गुर्दों  का  तीसरी  बार

 प्रयोग  करने  के  पश्चात  कभी-कभी  उनका  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  है  |

 दिक्षा  नीति

 “444,  बिजय  कुमार  यादव :  क्या  शिक्षा  सनौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे

 for
 क्या

 यह
 |  च  लिए  पना  Te  Te ment  नीति  त्रुटिपूर्ण है  जिससे  देश  के  विकास  परं  असर

 पड़  रहा

 क्या
 सरकार  का  विचार  शि  arta |  वी  को  रोजगारोन्मुखी  बताने  हेतु  इसमें  परिवर्तन

 करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  शीला  :

 से  (7  विवरण  सभा-पैदल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 1,  सभी  शैक्षिक  कार्यक्रम  सरकार  द्वारो  1968  में  अपनाई  गई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  द्वारा

 अभिशासित  होते  इस  नीति  में  शिक्षा  को  अधिक  संगत  तथा  रोजगारोन्मुखी  बनाने  के  सम्बन्ध  में

 बेलें  दियों  जातीं  हैं  ।

 2,  नीति में  बार-बार  परिवहन  करने  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  उलझन  से  बचने  की

 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नीति  एक  दीघंकालीन  परिप्रेक्ष्य  को  लेकर  ate  गई  है  ।  इसके
 व्यापक  ढाँचे  के  अन्तगंत  नीति  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  आवधिक  समीक्षा  की  जाती  है  ।  afta.

 शील  स्थिति  से  निबटने  तथा  नई  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  परिवर्तन  तथा  सुधार  किये

 जाते  हैं  तथापि  यह  भी  उल्लेखनीय  है  किं  दीक्षित  सुधार  एके  सतत  प्रक्रिया  हैं  ।

 3,  स्कूली  पाठ्यचर्या  ढांचे  में  सभी  बच्चों  को  कक्षा  X  तक  त्यूनतय  सामान्य  शिक्षा

 कें  oa  धान  को  परिकल्पना  की  गई  है  ।  यह  विचार  छांत्र  के
 विकास  करने

 व्यक्तित्व  का  सर्वतों मुखी  dar  सु-संतुलित
 के  लिए  बच्चों  को  कार्य  जगत  से  परिचित  कराने  के  लक्ष्य  को  लेकर  सामाजिक
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 रूप  से  उपयोगी  उत्पादक  कार्य  कों  सकल
 छा
 ay  यचर्या  के  एक  ar fare दे  क  a  त  अंग  के  रूप  में  शामिल

 गया  इंसकें  अलावा  स्कूल  शिक्षा  की  1042  प्रणाली  में  8  1-2  स्तर  पर  व्यावसायिक

 पाठ्यक्रम  व्यावसायों/स्वत:  रोजगार  के  लिए  छात्रों  को  तेयार  करने  के  उद्देश्य  से  शुरू  किए

 जाते हैं  ।

 4.  विद्वालय  स्तर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  अवर-स्तावक  पाठ्यक्रमों

 का  ढांचा  तैयार  करने  की  योजना  की  उद्देश्य  परम्परागत  प्रथम  डिग्री  पाठयक्रमों  में  कुछ

 अनुप्रयोगोन्मुख  घटक  लागू  करना  है  ताकि  शिल्प  विकास  भर  इसके  द्वारा  स्नातकों  को  रोजगार

 क्षमता  सुघार  कों  सुनिश्चित  किया  जा  सकें  ।  आयोग  ने  यह  ara  दिया  है  कि  सभी  विश्वविद्यालयों

 कों  उद्योगों  तथा  अन्य  नियोजक  संगठनों  के  परामर्श  से  उपयुक्त  अनुप्रयोगोन्मुख  पाठ्यक्रमों  का  पता

 लगाने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  इनको  अवर-स्नातक  पाठ्यचर्या  में  शामिल  किया

 जा  सक े।

 गर्द  हैं  fio
 5.  तकनीकी  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  कई  योजनाएं  तैयार  की  1  हि  गा  दा  कि  तकनीकी  दिक्षा

 बौर  उद्योग  को  एक  दूसरे  के  अधिक  निकट  लाया  जा  सके

 यहाँ  :-

 (1)  भंन्तराल॑  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम

 (2)  प्रशिक्षित  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 (3)  स  सुर्दीयिर्क  पोलिटेक्निक

 (4)  उत्तर-स्तिति  उंद्यींगॉन्मुख  पंठठुयेक्रेमों  का  आयोजन

 (5)  अनुसंधान  विकास  तथा  परामर्श

 (6)  उच्च  तवनीदिंयस  पाठयक्रम

 (17)  उद्योग  के  साथ  सहयोग

 wa  में  कोलेस्ट्राल  के  स्तर  को  नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  मछली  का  प्रयोग

 कच ्कें 445,  श्री  अर्जुन  क्यें  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  ब
 हीर

 कीं  कृपा

 न्य धोरर  किं  ड

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1983  के  टाइम्सਂ  में  डाइट

 चेक्स  कॉलेस्ट्रॉल  लेबलਂ  शीषंकं  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  कहा

 गयां  कि  सेन्ट्रल  इंस्टीट्यूट  आफ  फिंशरीज  टेक्नोलोजी  द्वारा  किए  गए  अध्ययनों  सें  dat  चला  है
 कि  संतुलित  मात्रा  में  मछली  ata  से  रक्त  में  कोलेस्ट्रोल  के  स्तर  को  नियंत्रित  रखा  जा  सकता

 और

 यदि  तों  इंस  सम्बन्ध  में  की  गई  खोज  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  आर  परि wt  4  As  थ खाड  कल्याण  सनो ( ba  देख  ह  aft  बी०  :  (*)  जी  हां  ।
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 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  सेन्ट्रल  इंस्टीट्यूट  आफ

 फिशरी  को  चीन  द्वारा  उपयुक्त  पिच  प्रयोगशाला  में  सार्डीन  प्रकार  की  समुद्री  छोटी

 मछली )  के  तेल  तथा  प्रोटीन  युक्त  आहारों  पर  किए  गए  अध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  मछली  के  तेल

 तथा  प्रोटीन  के  प्रयोग  से  कोलेस्ट्राल  का  प्रभाव  कम  हो  जाता  है  ।

 मेल/एक्सप्रे  स  रेलगाड़ियों  के  प्रथम  श्रेणी  के  तथा  वातानुकूलित  सवारी  डिब्बों  में

 कंडक्टर
 गार्डों  को  व्यवस्था

 *446,  शो  एम०  अरुणाचल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 मेल  अथवा  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  के  प्रथम  श्रेणी  के  तथा  वातानुकूलित  सवारी  डिब्बों  में

 कंडक्टर  गाईड  तैनात  करने  के  लिए  क्या  नियम/प्रावधान

 क्या  उपर्युक्त  प्रावधानों
 के  अनुसार  दक्षिण  रेलवे  के  मदुरै  मण्डल  में  ऐसी  सभी

 रेलगाडियों  में  कंडक्टर  गाड  तैनात  किए  गए

 यदि  तो  उसके  FAT  कारण

 करते ba  ह एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में  कंडक्टर  गाई  तैनात  रने  के  F  या  प्रस्ताव हैं  और

 उनके  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना

 (=)  क्या  रेलगाड़ी Fo  101,102,  105,  106,  119,  120,  137  और  138  में  कंडक्टर

 गार्डों  के  न  रहने  से  उच्च  श्रेणी  के  यात्रियों  को  हो  रही  असुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  अनेक  शिकायतें

 प्राप्त  हो  रही
 और

 यदि  तो  बया  सरकार  सुख-सुविधा  के  उपाय  के  रूप  में  उच्च  श्रेणी  के  यात्रियों

 की  सुविधा  के  लिए  उपर्युक्त  रेलगाड़ियों  में  कंडक्टर  गाड़ें  तैनात  करने  हेतु  कार्यवाही  करेगी  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सी०  के ०  जाफर  वर्तमान  माने-दर्श क

 सिद्धान्तों  के  पहले  दर्जे  के  पांच  से  अधिक  डिब्बों  वाली  मेल  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  देख  भाल

 के  लिए  दो  कंडक्टर  होने  चाहिए  और  5  तक  डिब्बों  वाली  गाड़ियों में  एक  कंडक्टर  होना

 चाहिए  |

 से  जी  अभी  नहीं  ।  इस  समय  कंडक्टरों  की  व्यवस्था  117/118  पांड्यन  एक्सप्रेस

 105/106  मद्रास-कोल्लम  मेल  और  761/762  विरुदुनगर-तिंरुनेलवेलि  ताम्रपर्णी  एक्सप्रेस

 में  सुदूर  मण्डल  की  अन्य  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तावों  पर  कार्रवाई
 की  जा

 रही है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  दक्षिण  रेलवे  को  यात्रियों  से  कोई  विनिर्दिष्ट  शिकायतें  प्राप्त  नहीं

 हुई
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 भारत  पाकिस्तान  प्रयोग  को  बठक

 447.  Sto  अजित  कुमार  मेहता  :

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है
 कि  भारत-पाकिस्तान  आयोग  की  अगली  बैठक  आयोजित  किए  जाने  की

 तारीख  नजदीक  आ  रही

 यदि  तो  उक्त  बैठक  किस  तारीख  को  आयोजित  किए  जाने  की  सम्भावना

 पिछली  बैठक  में  किए  गए  नीतियों  के  निष्क  कया  हैं  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने  सम्बन्धी

 स्थिति  क्या

 आगामी  बैठक  में  किन-किन  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  किए  wi  ने  का  प्रस्ताव है  ?

 विद
 झ्

 मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  हाल  ही  1  से  4  1983

 तक  भारत-पाक  संयुक्त  आयोग  की  जो  पहली  बैठक  हुई  उसमें  इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि

 अगली  बैठक  1984  में  भारत में  होगी  ।.

 इस  1...  की  तारीख  अभी  अन्तिम  रूप  से  तय  नहीं  हुई  है  ।

 और  भारत-पाक  संयुक्त  आयोग  की  से  4  1983  तक  जो  पहली  बैठक

 इस्लामाबाद  में  हुई  उसकी  और  विदेश  मंत्री  की  पाकिस्तान  यात्रा  की  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  28

 1983  को  अतारांकित  wer  संख्या  890  के  उत्तर में  सदन  की  मेज पर  रखी  जा  चुकी है  ।

 भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालय  आयोग  की  पहली  बैठक  के  निर्णयों  पर  अमल  की  दिशा  में  आवश्यक

 कायेवाही  कर  रहे  इन  पर  और  अगली  dow  में  जित  मुद्दों  पर  विचार  किया  जाएगा  उन

 पर  भी  चार  Sq-aTAlaT  की  बैठकों  में  और  आगे  विचार-विनिमय  होगा  जिसकी  gon  जल्दी  ही

 होने  वाली  हैं
 ।

 देश  से  मलेरिया  का  उन्मूलन

 #448,  श्री  मोहन  लाल  पटेल :

 थ्रो  नवीन  रवाणी :  नया  स्वास्थ्य  att  परिवार  कल्याण  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  सारे  देश  में  मलेरिया  बढ़ी  तेजी  से  फैल  रहा

 सच  2 जे  कि  देश  को  हर  ag  इस  बीमारी  का  सामना  करना क्या  यह

 पड़ता

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  के  मलेरिया  में  कितने  मामले  हुए

 और  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  इस  बीमारी  से  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  लोगों  की  मृत्यु

 उपयु क्त  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  इस  बीमारी

 के  उन्मूलन  हेतु  कुल  कितनी  धनराशि  खर्चे  की  गई  और

 अब  तक  की  उपलब्धियां  कया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  :  से  (=)  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  बासित  क्षेत्र  के  प्रशासनों  से  मिली  स्पोर्टों के  अनुसार  शत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  सारे  aa  में  मले  रिया  की  घटनाओं  में  निरन्तर  कमी  हो  रही  ह ै।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  30-11-1983  तक  मलेरिया  के  115.7  लाख  रोगियों  की  सूचना

 मिली  है  जबकि  1982  की  इस  भवानी  के  दौनान  161.3  लाख  रोगी  सुचित  किये  गए  थे  ।  मलेरिया

 के  कारण  पी  फाल्सीपेरम  के  रोगियों  तथा  मृत्यु-दर  में  भी  कमी  हुई  हैं  |

 1981  तथा  1982  के  दौरान  मलेरिया  के  कारण गत  तीन

 कितनी  घटनायें  और  मौतें  सुचित  की  उसका  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  अनुबन्ध

 में

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  राय  पर  खर्च  की
 गई  कुल  राशि  इस

 प्रकार  है

 वर्ष  लाखों  में )

 1980-8 1  3330,50

 1981-82  5484.91

 1982-83  5511.14

 अप्रैल  1977  से  मलेरिया  के  रोग  को  रोकने  के  विशेष  उद्देश्य  से  मलेरिया
 की

 संशोधित

 कार्य-पोसना  लागू  की  जा  रही है
 तथा  इस  रोग  पर  काबू  पाने  का  प्रमाण

 यह  है
 कि  मलेरिया  की

 घटनाओं  में  काफी  कमी  होने  की  सुचा  मिल  रही  है  ।
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 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  कर्मचारियों  की  17-11-83  को  |  हड़ताल

 *449,  श्री  रामावतार  शास्त्रो
 :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  हू  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सभी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  कर्मचारियों  ने  17-11-83  को  सांकेतिक  हड़ताल

 की

 यद  तो  क्या  उन्होंने  मंत्री  को  कोई  मांग-पत्र  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  उसके  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  |

 शिक्षा  शोर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  शोला  ्

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कुछ  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कर्मचारियों  ने  17  1983

 को  आंशिक  हड़ताल  की  थी  ।

 नहीं  ।

 और  (4)  प्रदान  ही  नहीं  उठते  |

 धनवाद  के  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  वर्गोकरण  में  परिवर्तन  करना

 4879,  श्री  ए०  Fo  राय  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आर०  एल०  सी ०  घनवाद  को  आल  इंडिया  स्टेशन  मास्टर  एसोसियेशन

 के  अध्यक्ष  से  कोई  अभ्यावेदन  मिले  जिसमें  बढ़ते  हुए  यातायात  दायित्व  और  की यें भार  की  वृष्टि

 से  तथा  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  धनबाद  के  पूर्वी  और  teas  केबिलों  में  कोथ  कर  रहें  सहायक

 स्टेशन  मास्टरों  को  अनवरत  कर्मचारियों  की  श्रेणी  में  से  निकालकर  गहन  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों

 की  श्रेणी  में  रखने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  अभ्यावेदन  किन-किन  तारीखों  को  मिले हैं
 और

 are  विश्लेषण  तथा

 सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  अनवरत  कर्मचारियों  की  श्रेणी  से  निकल  कर  गहन  कायें  कर  रहे

 चोरियों  में  रखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सी०  न  जाफर  :  और  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 रेलवे  समय  सारणी  में  आरक्षण  सम्बन्धी  नियमों  का  प्रदान

 4880.  श्री  वासुदेव  आचार्य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह
 सच  है  कि  पश्चिमी  रेलवे  की

 समय
 सारणी

 में  आम
 जनता  कौर  रेल
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 अ  सुनयन

 कर्मचारियों  के  लिये  आरक्षण  सम्बन्धी  नियम  प्रकाशित  किए  गए  @;

 मंदी  तो  जन्य  क्षेत्रीय  रेलवे  की  समय  सारथियों  में  भी  नियम  प्रकाशित  न  करने

 के  बया  कारण  क्या  और

 अन्य  क्षेत्रीय  रेलवे  की  समय  सारथियों  में  इन्हें  कब  प्रकाशित  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Ho  जाफर  :  जी

 ate  आम  सुचना  और  जिनमें  आरक्षणों  को  शासित  करने  वाले  निधम

 शामिल  सभी  क्षेत्रीय  रेलों  की  समय  सारणियों में
 प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ।  कुछ  जैसे

 चित्रित  गाड़ियों  द्वारा  आरक्षण  के  लिए  कुछ  गाड़ियों  में  यात्रा  करने  पर  प्रतिबन्ध  एक

 रेलवे  पर  दूसरी  रेलवे  से  fast  होती  है  ।  समय  सारथियों  में  प्रकाशित  कुछ  सुचना  प्रत्येक

 रेलवे  के  सम्बन्ध  में  भिन्न-भिन्न  हो  सकती  हैं  ।.

 विकलांगों  के  लिए  एकीकृत  शिक्षा

 4881.  थ्री  मनोहर  लाल  सनो  :
 बया  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  विकलांगों  के  सामाजिक-आधिक  जीवन  को  मुख्य  धारा  में  लाने  के  लिए  एकीकृत

 दिक्षा  देने  के  अवसर  पैदा  किए  जाने

 o
 क्या  उक्त  एकीकृत  दिक्षा  की  योजना  को  dat  |  धत  और  व्यापक  बनाया  जाना

 ताकि  अनेक  प्रकार  के  विकलांग  छात्रों  की  विभिन्न  आवश्यकताओं  की  पूति  की  जा

 सके
 ;

 क्या  किन्तु  शिक्षा  सुविधाओं  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 पुस्तकों  गोर  साहित्य  के  प्रकाशन  के  लिए  वर्तमान  सुविधाओं  को  बढ़ाया  जाना  और

 नया  उक्त  प्रशिक्षणार्थी  प्रशिक्षण  योजना  के  सभी  श्रेणी  के  विकलांगों  पर  लागू  करने

 aire  कारखाने  के  भीतर  प्रशिक्षण  देने  की  योजना  थी  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्रो  शीला  :

 और  अपंग  और  विकलांग  बच्चों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  की  योजना  1974  में  आरंभ
 की  गई  थी  और  इसमें  विकलांग  बच्चों  को  सामान्य  स्कूलों  में  शिक्षा  देने  की  व्यवस्था  इस
 योजना  को  बर्ष  1981  में  नया  रूप  दिया  गया  था  और  इसमें  शिक्षकों  के  साथ-साथ  छात्रों  को
 भी  उदार  और  बढ़े  हुए  लाभ  दिए  गए  और  कार्यान्वयन  एजेंसियों  d को  पहलें  की  उपलब्ध  नन
 प्रतिशत  सहायता  की  अपेक्षा  Ta-a1  ताकत  सहायता  देने  की

 व्यवस्था है  ।

 (7)  दृष्टिहीन  विकलांग  बच्चों  के  लिए  ब्रेल
 पाठ्यपुस्तकों  latigea  का

 ग  LK
 कुछ  अभाव  है  और

 स्थिति को  सुधारने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  देश  में  विद्या  a
 मुख्य  ब्रेल  मुद्रणालयों  के
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 में 4  सला
 अतिरिकत  कर्नाटक  और  मध्य  प्र  देश  2  और  मुद्रणालय  स्थापित  किए  रहे  इसके

 सरकार  क्षेत्रीय  आधार  पर  और  अधिक  ब्रेल  मुद्रणालय  खोलने  और  विद्यमान  मुद्रणालयों  की  क्षमता

 को  बढ़ाने  के  लिए  विचार  कर  रही  है  ।

 सभी  वर्गों  के  अपंग  व्यक्तियों  को  शामिल  करने  के  लिए  प्रशिक्षित  1961

 के  अन्तर्गत  प्रशिक्षित  प्रशिक्षण  योजना  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 अधिनियम  के  अंतगर्त  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षु  के  रूप  में  उपयुक्त  कार्यों  पर

 लगाया  जाता
 है  जो  अधिनियम  के  भन्तगंत  निर्धारित  चिकित्सा  सम्बन्धी  स्तरों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  विकलांगता
 के

 स्वरूप  पर  निर्भर  करता  इसके  अतिरिकत  प्रतिष्ठानों  से  यह  सुनिश्चित

 करने
 के  लिए  अनुरोध  किया  गया है  कि  प्रशिक्षुओं  को  नियुक्त  करने  में  अधिनियम  के  अंतगर्त

 निर्धारित  30  प्रतिशत  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  किए

 जाएं

 उत्तर  रेलवे  के  डिविजनों  में  डिविजनल  पर्सनल  आफिसर  को  तैनाती

 4882.  श्री  दया  राम  वाक्य  :  बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रत्येक  डिविजन  में  डिविजनल  पर्सनल  आफिसर  के  एक-एक

 पद  का  दर्जा  बढ़ाया  गया  था  और  इस  प्रकार  प्रत्येक  डिविजन  में  एक  सीनियर

 डिविजनल ल  पर्सनल  आफिसर  तथा  एक  डिविजनल  पागल  आफिसर  रखने  का  सरकार  का  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  उत्तर  रेलवे  के  ऐसे  कितने  डिविजन  जिनमें  एक  भी  सीनियर

 डिविजनल  आफीसर  पर्सनल  आफीसर  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है
 तथा  इन  डिविजनों

 में
 दो

 डिविजनल  पर्सनल  आफीसरों  की  तैनाती  करने  के  कपा  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मुख्यालयों  के  मामले  में  उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित

 नहीं  किया  है  तथा  एस०  पी०  ate  के  सभी  पदों  का  दर्जा  नहीं  बढ़ाया है  और  डिप्टी  सी०  पी०  भो
 ०

 के  पदों  का  सुजन  करके  पदचारियों  को  वहीं  बनाए  रखा  है  तथा  डिविजनों  में  कोई  नियुक्ति  नहीं  की

 गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  के०  जाफर  :  से  एक  विवरण

 संलग्न है  |

 विवरण

 1980  में  उत्तर  रेलवे  के  4  मण्डलों  पर  मंडल  कॉमिक  अधिकारी  के  ग्रेड  का  उन्नयन

 करके  वरिष्ठ  मंडल  कामिक  अधिकारी  कर  दिया  गया  था  !  aa  तीन  मण्डलों  में  अर्थात्  प्रत्येक
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 1908

 मण्डल  में  पहले  हो  वरिष्ठ  मण्डल  कार्मिक  अधिकारी  का  पद  मौजूद  था  ।  सरकार  का  प्रत्येक  मंडल  में

 वरिष्ठ  मण्डल  कामिक  अधिकारी  और  मण्डल  कार्मिक  अधिकारी  के  एक-एक  पद  रखने  का  कोई

 प्रस्ताव नहीं  है  ।

 वरिष्ठ  मण्डल  कार्मिक  अधिकारियों  के  दो  दो  मण्डलों  में  से  एक-एक  प्रशासनिक  हित  में

 मुख्यालय  में  लाए  गए  हैं  और  इसके  बदले  मुख्यालय  से  इन  दोनों  मण्डलों  में  वरिष्ठ  वेतनमान  के  दो

 पद  अंतरित  कर  दिए  गए  हैं
 ।  यह  व्यवस्था  प्रत्येक  मण्डल  केकारण-भार  तथा  मुख्यालय  में  उच्चत्तर

 ग्रेड  के  पदों  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखकर  की  गयी  है  ।  इस  समय  उत्तर  रेलवे  पर  केवल

 दो  मॉडल  ऐसे  हैं  जिनमें  वरिष्ठ  मण्डल  कामिक  अधिकरी  %  पद  नहीं  हैं  ।  बहरहाल  इन  मंडलों  में

 अर्थात  प्रत्येक  मण्डल  में  दो  मण्डल  कार्मिक  अधिकारी हैं
 ।

 राष्ट्रमण्डल  दंधों के  राष्ट्राध्यक्षों  के  विश्वास  के  लिए  गोवा
 की

 सजावट  पर  हुआ  व्यय

 4883.  शी  दिगम्बर  fag  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  राष्ट्रमण्डल  देशों  के  राष्ट्राध्यक्षों  के
 विश्वास  के  लिए  गोवा  की  पर

 केन्द्रीय  निधि  से  कुल  कितना  लगभग  धन  खर्च  किया  और

 यदि  ठीक-ठीक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  तो  क्या  वे  सम्बन्धित  लेखों  को  अन्तिम  छप

 मिलते
 उक्त

 जानकारी  एकदम  करके  सभा  पटल  पर

 विदेश  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  और  गोआ  प्रशासन  को

 योजना  के  अंतगर्त  अपने  कार्यक्रम  के  अधीन  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  के  अतिरिक्त  रिट्रीटਂ

 के  लिए  गोआ  को  सुन्दर  बनाने  के  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  कोष  से  34.85  लाख  रुपए  की  राशि

 सं स्वीकृत
 की  गई  |

 भारतीय  सीमा  पर  पाकिस्तान  सदस्य  सेना  का  लगाया  जाना

 4884.  श्री  बो०  वी०  देसाई  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अमेरिकी  रक्षा  सचिव  ने  पने  इस्लामाबाद  दौरे  के  दौरान  भारतीय

 सीमा  पर  पाकिस्तान  की  सशस्त्र  सेना  की  तैनाती  के  प्रश्नों  को  उठाया

 यदि  तो  अमेरिका  के  लिए  यह  विश्वास  दिलाना  कठिन  पड़  रहा  है  कि  पाकिस्तान

 को  अमेरिकी  हथियारों  की  सप्लाई  केवल  अफगानिस्तान  के  आक्रमण  से  पाकिस्तान  की  सुरक्षा  के

 लिए

 यदि  तो  क्या  भारतीय  सीमा  पर  पाकिस्तानी  सेनाओं  की  तैनाती  का  तोपों  यह  है
 कि  पाकिस्तान  को  सप्लाई  किए  गए  अमेरिकी  हथियारों  का  प्रयोग  भारत  के  विरुद्ध  होगा  न  कि

 अफगानिस्तान  के

 यदि  तो  क्या  अमेरिकी  सरकार  को  ae  विश्वास  हो  गया है  कि  पाकिस्तान  को
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 और  अधिक  हथियारों  की  सप्लाई  का  प्रयोग  अफगानिस्तान  के  विरुद्ध  नहीं  किया  जाएगाਂ  बल्कि

 उनका  प्रयोग
 केवल

 भारत  के  विरुद्ध

 यदि  तो  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  अमेरिकी  सरकार  ने  भारत  के  दृष्टिकोण  की  पुरी  तौर  पर

 की

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  (#)  सरकार  ने  ऐसी  कोई  खबर

 नहीं  देखी  है  जिससे  यह  लगता  हो  कि  अमरीकी  रक्षा  मन्त्री  ने  अपनी  इस्लामाबाद  की  यात्रा  के

 दौरान  भारतीय  सीमा  पर  पाकिस्तान  की  से  atrart UST  प ेी ने  तैनाती  का  प्रश्न  उठाया

 से  (=)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  उप-महाद्वीप  की  स्थिरता  पर  और  भर  पाकिस्तान  के

 सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  की  प्रक्रिया  पर  अमरीकी  हथियारों  की  सप्लाई  के  नकारात्मक  प्रभाव  के

 बारे  में  विभिन्‍न  अवसरों  पर  अपनी  गम्भीर  चिता  व्यक्त  की  है  ।  उम्मीद  की  जाती  है  कि  अमरीका

 की  सरकार इस  प्रदान  पर  भारत  के  विचारों  को  ध्यान  में  रखेगी  |  ~

 उपमहानिदेशक
 )'
 सहायक  महानाद  बाक  site  उप-सहायक

 महानिदेशक  के  पदों  पर  काम  करने  वाले

 व्यक्तियों  को  स्थायी  करना

 4885.  at  थाई  एम०  करुणानिधि  :  व्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  यह  सच  है  कि  उपमहानिदेशक  ,  सहायक  महानिदेशक  भर

 उप-सहायक  महानिदेशक  के  स्थायी  पद  उपलब्ध  और

 क्या  यह  भी  सच  कि  इन  पदों  पर  नियुक्त  किए  गए  उम्मीदवारों  को  स्थायी  ad

 किया  गया  है  और  यदि  तो  इन  उम्मीदवारों  को  स्थायी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं

 औंर  उनकी  कब  तक  स्थायी  किया  जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  ga  बन  एम०

 a  |

 क्या  हैं  ।  सहायक  मह उप-महानिदेशक  के  पदधारी  को  स्थायी कर  faz

 बर  विचार  किया  जा
 निदेशक  के  ग्रेड में  एक

 चकारी  को  स्थायी  करने  सम्बन्धी  माम

 रहा  है  ।  सहायक  महानिदेशक  का  दूसरा  पद  खाली  पड़ा हैं  ।
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 उप-सहायक  महानिदेशक  (fafacat  के  ग्रेड  में  स्थायीकरण  कै  लिए  पात्र

 अधिकारियों  के  मामलों  पर  भी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 छठी  योजना  के  दौ  रान  पसन  क्षमता  में  वृद्धि  श्र  उपलब्धि  का  लक्ष्य

 4886.  कुमारी  पुष्पा  द  वो  सिंह  :  क्या  नौवहन  भोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 छठी  योजना  के  दौरान  पत्तन  क्ष  मता में  कुल  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  करने  का  विचार

 किया  गया

 wa  तक  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपलब्धि

 छठी  योजना  की  शेष  अवधि के
 ्य  रान  क्षमता  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  होने  की

 सम्भावना

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  योजना

 में  पतन की  क्षमता  को  101.31  मिलियन  टनेज से  बढ़ाकर  131.56  मिलियन  टनेज  करने  की

 परिकल्पना  की  गई  है  जिससे  क्षमता  में  29  प्रतिष्ठित  अधिक  वृद्धि  हो  जाएगी  ।

 11,45  प्रतिशत  जो  उपरोक्त  में  निर्दिष्ट  लक्षित  क्षमता  का  38,35  प्रतिशत  है  ।

 17.42  प्रतिशत  जो  उपरोक्त  में  निर्दिष्ट  लक्षित  क्षमता  का  58.32  प्रतिशत

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  दोष  अवधि  के  दौरान  अतिरिक्त  सम्भावित  क्षमता  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया है

 टनों

 पी०  ato  एल०  10.00

 2  कोयला  1.00

 3  खाद  2.10

 4  जनरल  कार्गो  4.55

 उत्तर  रेलवे  के  खान-पान  स्टाफ  के  लिए  बिना  वारी  के  सरकारी

 श्रीवास  का  आब  टन

 4887.  ett  भीखा  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  के  खान-पान  विभाग  में  कुल  कितने  क्मेंचारी  काम  कर  रहे

 बिना  बारी  के

 गत  दो  वर्षों
 के

 दौरान  उत्तर  रेलवे  के  खान-पान  स्टाफ  में  कितने  रेल  कर्मचारियों  को
 सरकारी  आवास  आबंटित  किए  गए  और

 a  1
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 (7)  बिना  बारी  के  आवास  आबंटित  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  जाते  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सी  ०  तू  जाफर  :  977

 15

 खान-पान  कर्मचारियों  को  आवास  का  बिना  पारी  आबंटन  डाक्टरी  और  प्रशासनिक

 आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 दक्षिण-पटुवे  रेलवे  में  सीटर-गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 4888,  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  उठा  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 (*)  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  मीटर-गेज  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  सम्बन्धी  इस  समय  चल

 रही  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कपा

 उनके  बदलने  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 दक्षिण  पुत्र  रेलवे  में  अब  भी  विद्यमान  मीटर  गेज  लाइनों  का  ब्यौरा  क्या  भर

 क्या  इन  लाइनों  को  बड़ी  लाइन में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव है  और  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  तथा  इस  काम  के  कब  तक  YS  हो  जाने  की  आशा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :
 दक्षिण-पूर्वे  रेलवे  पर  कोई

 मीटर  लाइन  नहीं  है  ।

 से  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 उप सहायक  महानाद  शक  के  रिक्त  पद  और
 इन

 पदों

 को  भरने  को  कार्यवाही

 4889,  श्री  फे ०  बी०  एस०  मणि  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  उप सहायक  महानिदेशक  के  दो  पद  कई  वर्षों  से

 रिक्त  पड़े  हुए

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  पदों  के  लिए  पदोन्नति  हेतु  पात्र  विभागीय  अभ्यर्थी  उपलब्ध  हैं

 लेकिन  उनके  पात्र  होने  के  कई  वर्ष  बाद  भी  उन्हें  पदोन्नतियों  नहीं  दी  गई  और

 (7)  यदि  तो  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इन्हें  कब  भरा

 जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बन  एस०  :

 1
 उप सहायक  महानिदेशक  (1300-

 i  700  के  दो  पदों  पर  कम

 ।

 वेतनमान
 (1100-1600

 के  अधिकारी  कार्य  कर  रहे
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 और  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  का  aaa  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  भेज  दिया  गया  है  |  इस  सम्बन्ध  के  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  निर्णय  की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 उठ-उन्मूलन  के  लिए  डाक्टरों  तथा  श्रघंचिकित्सा  तमंचा  रियों  को  सुविधाएं

 4890.  थो छोतू  भाई  नामित  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करने  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी
 है  कि  डाक्टरों  तथा

 ह
 मां-चिकित्सा  कर्मचारियों  को  कुष्ठ  उन्मूलन  का  काम  जारी  >

 र  ना  समस  ह Peper}  y  डा  >: |  लि  हेतु  सुविधायें

 प्रदान  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  फसद  बन  एम०  :

 कौर  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यदल  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है

 कि  वें  asa  नियंत्रण  कायें  के  लिए  डाक्टरों  भौर  पेरा-मेडिकल  areca  का  एक  उप-काडर  बनाने

 पर  विचार  करें  ।  कुष्ठ  नियंत्रण  सेवाओं  में  डाक्टरों  को  आकर्षित  करने  और  उन्हें  इन  सेवाओं  में

 बनाए  रखने  के  लिए  यह  भी  आवश्यक  सभा  गया है  कि  सम्बन्धित  मेडिकल  तथा  परा-मेडिकल

 कार्मिकों  को  एक  get  प्रोत्साहन  दिए  जाएं  जिनमें  प्रतिपूरक  पदोन्नति  के  अधिक

 सेलेक्शन  ग्रेड  पदों  का  पेन्शन  के  लिए  पात्र  सेवा  की  रियायत  पोस्टग्रेडेशन  और  विदेश

 फैलोशिप  के  लिए  चीन  वरीयता  देना  भी  शामिल  हो  ।

 are  प्रदेश  में  के  सहयोग  से  safes  योजनाएं  शुरू  करना

 4891.  श्री  अनन्त  wag  क्या  शिक्षा  ओर  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेगी  :.

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  के  सहयोग  से
 कुछ  राज्यों  में  कुछ

 शेक्षणिक  योजनाएं  शुरू  की

 यदि  तो  इन  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  ये  किचन-कीमत  राज्यों  में  शुरू  की  गई

 और

 steer  प्रदेश  में  उक्त  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में-कितनी  प्रगति हुई  है  ?

 दिक्षा  र  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों की  राज्य  मंत्री  शोला  :

 (®)  (71): fact  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 पिया
 और  (a)  यूनिसेफ  की  सहायता a

 प्राथमिक
 र

 के  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  राज्यों/संघ

 शासित  क्षेत्रों  में  निम्नलिखित  परियोजनाएं  कार्यान्वित  को  जा  रही  ध

 न ee  ना

 परियोजना  का  नाम  उन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों
 के

 नाम  जिनमें  यह

 यह  कार्यान्वित  की  रही  है

 2

 1.  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  पर्यावरणीय  शान्त  हरि

 मध्य स्वच्छता  स्वा०  fo  पृ०

 उत्तर  प्रदेश  और

 मिजोरम  |

 अरुणाचल  प्रदेश  को  छोड़कर  सभी  राज्य  और 2,  प्राथमिक  शिक्षा  पाठुयचर्या  नवीकरण

 संघ  ला  ror =x
 च्  lad  क्षेत्र  । शि०  Sie  Ho)

 3.  सामुदायिक  शिक्षा  में  विकास  सम्बन्धी

 कार्यकलाप  तथा  भाग  लेना  शि०

 fio  का ०  Alo  To)

 4.  शिशु  शिक्षा  fato)  मध्य

 ह  1  तमिल
 व्
 ANS  और  उत्तर

 प्रदेश ।

 5,  प्राथमिक  शिक्षा  की  गहन  पहुंच  (sto  अरूणाचल  प्रदेश  और  पॉंडिचेरी  को  छोड़कर

 falo  गठ०  qo)  सभी  राज्य  और  संघ  शा  सित  क्षेत्र  ।

 2.  ये  प्रयोगात्मक  और  नवीकरण  सम्बन्धी  परियोजनाएं हैं  जिनके  माध्यम  से  पाठ्यचर्या

 विकास  की  प्रक्रिया  का  विकेन्द्रीकरण  करने  site  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों में  रहने  वाले  बच्चों  की

 जी  व-परिस्थितियों  और  पर्यावरणों  के  अनुकूल  संदर्भोन्मुख  शिक्षा  प्रदान  करने  के

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 3,  यूनिसेफ  की  सहायता  से  सारे  देवा  में  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  और  लड़कियों  के

 लिए  अनौपचारिक  नामक  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।  इस  परियोजना  के  अंतगर्त

 चल  रहे  महिला  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  क ेसाथ  सम्बद्ध  शिक्  देख-रेख  केन्द्रों  के  लिए  खेल  सामग्री  की

 खरीद  में  सहायता  दी  जाती  है  ।

 आन्  प्रदेश  में  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  |

 te ि  पा  नलिया  otter  aor  tee
 य  दिक्षा  Tala  तय  स्वच्छता  (Ato

 (1)  परियोजना  के  अन्तर्गत  स्वा

 स्वा०  शि०  पृ०  पाठ्यचर्या  पैकेज  के  विकास
 के  लिए  राज्य  में  विद्यमान  विभिन्न
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 परिस्थिति  विज्ञान  सम्बन्धी  क्षेत्रों  की  स्व  सक  ों Iw  सफाई  आदतों  का  आधा  भूत
 सवब क्षण  किया  गया  ।  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  प्राथमिक  स्कूलों  में  शिक्षकों  और  नवसिखियों

 के  लिए  शेक्षणिक  सामग्री  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  परियोजना  के  प्रथम  चरण  के  अंतगर्त  प्राथमिक  शिक्षा  पाठ्यचर्या  नवीकरण  (STo

 शि०  पा०  शक्षणिक  सामग्री  और  शिक्षक  विकसित  की  गई  कौर

 इसका  परियोजना  स्कूलों  में  उपयोग  किया  गया  |  विस्तार  चरण  के  दौरान  पर्यावरणी

 एस०  यू०  पी०  रचनात्मक  स्वास्थ्य  और  शारीरिक

 शिक्षा में  कक्षा 1,  11  और  111  के  लिए  12  शिक्षक  गाइडें  विकसित  की  गई  कक्षा  1,  11

 गौर  प  के  लिए  दी क्षणिक  सामग्री  का  चुनावी  परियोजना  स्कूलों  में  अनुभव के  रूप  में

 परीक्षण  किया  जा  रहा  परियोजना  स्कूल  शिक्षकों  को  नई  शैक्षणिक  सामग्री  का  प्रयोग

 गौर  परीक्षण  करने  को  उन्मुख  किया  गया  है  ।

 (3)  सामुदायिक  शिक्षा  और  भागीदारी  में  विकास  सम्बन्धी  कार्यकलाप  (ato  शि०

 ato  fo  सं०  परियोजना  के  अंतगर्त  सामुदायिक  दिक्षा  के  लिए  दो  केन्द्र  स्थापित

 केन्द्र  विकास  सम्बन्धी किए  गए  ।  विस्तार  चरण  में  दो  और  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 कार्यकलापों  के  निर्घारण  सम्भावनाओं  पता  लगा  रहे  हैं  जिससे  शिक्षा  कार्यक्रमों  के

 माध्यम  से  समुदाय  के  उपेक्षित  वर्गों  को  शामिल  करने  में  सहायता  मिल  सके  ।

 (4)  प्राथमिक  शिक्षा  की  गहन  पहुंच  (Ato  fT  ग०  To)  परियोजना  के

 राज्य  शिक्षा  वृत्तांतों  के  विकास  और  प्रकाशन  से  सम्बन्धित  कार्यकलापों  को  शामिल  करते

 हुए  परियोजना  का  प्रथम  चरण  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।  शिक्षक  शिक्षकों  को  शक्षणिक  वृत्तांतों

 के  विकास  और  कार्रवाई  करने  की  प्रणाली  में  प्रशिक्षित  किया  गया  है  भर  जिला  तथा  ब्लाक

 स्तरों  के  शिक्षा  अधिकारियों  को  परियोजना  के  आयोजना  और  प्रबन्ध  पहलु  में  उन्मुख  किया

 गया  है  ।  संपुटिकाओं  के  रूप  में  छप्पन  cease  वृत्तान्त  प्रकाशित  किए  गए  हैं  ।

 (5)  और  लड़कियों  के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षाਂ  परियोजना  के  अन्तत

 राज्य  सोन  केन्द्र में  एक  16  एम०  एम०  उपकरणों  सहित  एक  टेप

 एक  स्लाइड  सिल्क  स्क्रीन  मुद्रण  उपस्कर  आदि  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 घाल  खेल  उपस्कर  300  केन्द्रों  को  प्रदान  किए  गए  हैं  |

 दोहरा  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दन्त  रोग

 4892.  श्री  हरीश  क्रमवार  गंगवार :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  शहरों  की  80  प्रतिशत  जनसंख्या  दन्त  रोगों  से  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के

 अधिकांश  लोग  मसूढ़ों  की  बीमारी  से  पीड़ित  और

 45



 55  दिसम्बर  1983 fated  उत्तर

 यदि  तो  क्या  इन  बीमारियों  के  क।रणों  का  पता  लगाया  है  तथा  इस  बारे  में  विशेष

 उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  न्यूज  :

 दातों  की  विभिन्‍न  बीमारियों  के  कई  कारण  होते  हैं  जैसे  मुख  की  सफाई  न  दांतों

 की  सफाई  की  परवाह  न  अस्वास्थ्य  कर  खाने  की  भिन्न-भिन्न  आदतें  और  दांतों

 के  परी  चरण  तथा  इन  स्थितियों  की  प्रारम्भिक  अवस्था  में  इलाज  की  सुविधा  न  होना  |

 सरकार  विशेषकर  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  के  दांतों  का  परीक्षण  करने  और  उन्हें  दांतों  की

 देख-भाल  करने  के  बारे  में  जानकारी  देने  का  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।  दन्त  कार्मिकों  की  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  भारतीय  दन्त  परिषद  ने  एक्सपेंस  ड्युटी  डेंटल
 हाजी  लिस्टों

 को  प्रशिक्षण  देने  की

 एक  योजना  तयार  की  है  तथा  उनकी  सेवाएं  ग्रामीण  भाबादी  को  प्राथमिक  दन्त  परिचर्या  करने  हेतु

 इस्तेमाल  की  जाएगी  ।  विज्ञान  के  छात्रों  को  ग्रामीण  और  अहं-शहरी  क्षेत्रों  की  समस्या भों  से

 अवगत  कराने  के  उद्देश्य  से-बी०  डोर  एस०  पाठ्यक्रम  में  सामुदायिक  पन्त  चिकित्सा  विषय  भी

 शामिल  किया  गया है  |

 लेबनान-इसराईल  समझोते  का  पश्चिमी  एशिया  में  शान्ति  पर  प्रभाव

 4893,  श्री  के०  मानना  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  को  यह  पता  है  कि  दक्षिणी  लेबनान
 मेंਂ  फिलिस्तीनी  लड़ाकू  सैनिकों

 के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिएः  लेबनान  भर  फिलिस्तीनी  सरकारों के  बीच  1983  के  मध्य  में

 एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए

 (@)  तो  इसके  परिणामों  के  बारे  में  सरकार  का  आकलन  aor  है  तथा  पश्चिमी

 एशिया  में  श्ञांति  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पढ़ेगा

 पश्चिमी  एशिया  शांति  स्थापित  करने  की  दृष्टि से  अमरीका  और  फिलिस्तीनी

 मुक्ति  मोर्चे  के  बीच  सीधा  सम्पकं  बनाने  में  सरकार  द्वारा  कोई  प्रयास  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री  ए०  :  हां  ।

 गत  कुछ  महीनों  के  दौरान  पश्चिम  एशिया  में  बिगड़ती  हुई  स्थिति  सरकार  ने  कई

 अवसरों  पर  अपनी  गहरी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।

 और  सरकार  संयुक्त  राज्य  फिलिस्तीनी  मुक्ति  संगठन  भर  अन्य

 सम्बन्धित  सरकारों  के  सम्पर्क  में  ताकि  पश्चिम  एशिया  में  शान्ति  की  स्थापना  के  लिए  वार्ताओं  की

 प्रक्रिया  शुरू  की  जा  सके  ।
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 —  उपला  लभ

 जांगल-तलवाड़ा  लाईन  पर  निर्माण  काय

 4894.  Sto  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नांगल-तलवाड़ा  रेल  लाइन  पर  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  निर्माण-कार्यो  दारू  कर

 दिया  गया

 ar  ey  +  fey | 3  प्लग  Stal  कता  की  ज़ा  amy  =
 ज

 यदि  at,  तो  अब  तक  इस  पर  कित  S44  TH  ADT  हु  और  उक्त  निर्माण

 कायें  में  कितनी  प्रगति  हुई

 (77)  हिमाचल  प्रदेश  में  इस  लाइन  पर  पहला  रेलवे  स्टेशन  कब  तक  खुल

 और

 (a)  क्या  इस  बात  को  में  रखते  हुए  कि  इस  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  प्रमाण

 पत्रਂ  सार्टिफिकेट  )  दिया  गया  इस  परियोजना  को  कोई  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सौ०  तू  जाफर  नंगल  इम-तलवाड़ा  रेल

 लाइन  का  निर्माण  कायें  1982  में  आरम्भ  किया  गया  था  ।

 अब  तक  खर्चे  की  गयी  राशि  56  लाख  रुपए हैं
 और  आज  की  ता  रोच पद  तक  प्रगति  0.55

 प्रतिश्त  है  ।

 नंगल  डेम  से  हिमाचल  प्रदेश  में  स्थित  पहले  स्टेशन  तक  लाइन  को  जून  1984  तक  माल

 साइडिंग  के  रूप  में  खोल  दिए  जाने  की  आताहै  ।

 तात्कालिकता  प्रमाण-पत्र  इसलिए  स्वीकृत  किया  गया  था  ताकि  रेलवे  काम  प्रारम्भ  कर

 सके/इस  परियोजना  के  लिए  प्राथमिकता  समग्र  उपलब्धता  और  अन्य  परि चाल निक  परियोजनाओं के

 साथ  इस
 की

 परियोजना परक  पारस्परिक  प्राथमिकता  पर  निमार  करेगी  ।

 महिला  कल्याण  और  विकास  ब्युरो

 4895,  थ्री  झील  बिहारी  वाजपेयी  :

 श्री  सुरज  भान :
 क्या  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 काम  करने  वाली  महिलओं  के  होस्टलों  का  निर्माण/विस्तार  तथा  दिन  में  देखभाल  की

 )  संकटग्रस्त  महिलाओं  के  के  लिए  प्रशिक्षण  वयस्क  महिलाओं

 के  लिए  कार्यात्मक  और  जरूरतमन्द  भारतीय  महिलाओं  को  निरन्तर  आधार  पर

 ara
 के  साधन  और  रोजगार  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  वाली  महिला  कल्याण  और  विकास

 यूरो  द्वारा  समन्वित  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  किया  गया  क्रियान्वयन  और  ये  HAM  अन्तर-मंत्रालय

 समन्वय  समिति  द्वारा  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  बेकिंग  और  उद्योग  मंत्रालय  के  सथ

 समन्वित  किए  गए  के  राज्य-वार  नाम  और  अन्य  ब्यौरा  क्या है  तथा  उनकी  उपलब्ध
 क्या
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 दिक्षा  ait  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पो०  कण  :  (1)

 दिवस  देखभाल  सेवाओं  सहित  श्रमजीवी  म  हिलाओं  के  होस्टलों  का  निर्भाण/विस्तार  |

 अनुबन्ध  1  के  रूप  में  विवरण  संलग्न  है  |

 में  रखा  गया
 |  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-7609/83 ]

 (2)  संकटग्रस्त  महिलाओं  के  पुनर्वास  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  ।

 अनुबन्ध  2  के  रूप  में  विवरण  संलग्न

 [ weaTaHaT  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-7609/83]

 (3)  व्यस्क  महिलाओं  के  कार्यात्मक  साक्षरता  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो  ०-7609/83]

 अनुबन्ध  3  के  रूप  में  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  द  लिए  संख्या  एल०  टी  ०-7609/83]

 (4)  ज़रूरतमंदों  सतत  आधार  रोजगार  और  राय  अ  जित  करने  सम्बन्धी

 परियोजनाएं  ।

 भारतीय  महिलाएं

 अनुबन्ध  4  के  रूप  में  विवरण  संतान  है  ।

 [ TAlaq  में  रखा  गया  ।
 दे  खिए  संख्या  एल०  टी  ०-7609/83

 2.  निम्नलिखित  कार्यक्रम  ग्रामीण  विकास  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  उद्योग

 मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  किए  जाते  हैं

 उद्योग  मंत्रालय

 (1)  देश  में  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों  के  कार्यों  के  माध्यम  से  लघु  उद्योग  विकास

 संगठन  ने  1980-83  तक  की  अवधि  के  दौरान  महिलाओं  के  लिए  निम्नलिखित  प्रशिक्षण

 पाठयक्रमों  का  आयोजन  किया  है

 a  Coser  ee

 ad  साय  मत
 |

 क AU  गए  पाठ्यक्रमों  क्षित  किए

 की  संख्या  गए  व्यक्तियों  की

 a  एएए
 संख्या

 1980-81  34  1886

 1981-82  19  490

 1982-83  37  993
 ar
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 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 (1)  रोजगार  के  लिए  ग्रामीण  युवकों  का  प्रशिक्षण  ।

 (2)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिलाओं  और  बच्चों  का  विकास  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बक

 (1)  रोजगार  के  लिए  ऋण  योजना  |

 महाराष्ट्र  में  राज्य  के  राज  मार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमाग  घोषित  करना

 4896,  श्री  बाला  साहिब  faa  पाटिल  :  क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  राज्य  कुछ  राज्य  में  मार्गों  को  राष्ट्रीय  राज-मारा

 घोषित  करने  के  लिए  समय-समय  पर  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करती  रही

 यदि  तो  उन  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिस  पर  केन्द्र  दवारा  स्वीकृति  दी  जानी

 शेष

 महाराष्ट्र  में
 उन  राज्य  मार्गों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय

 का  दर्जा  दिया  गया  और

 (4)  इस  सम्बन्ध  में  बकाया  मामलों  पर  सरकार  कब  तक  निर्णय  करेगी  ?

 at  |

 नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 (=)

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  वित्तीय  कठिनाइयों  और  अन्य  प्राथमिकताओं  को  देखकर  रखते  हुए  इस  तरह

 के
 किसी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  यह  स्थिति

 अभी  भी  बनी  हुई  है  और

 महाराष्ट्र  सहित  सभी  राज्यों  की  सड़कों  के  लिए  भी  लागू  होती  है  ।

 विवरण

 छठी  पंचवर्षीय  (1980-85)  योजना  महाराष्ट्र  सरकार  को  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय
 a  =

 राजमां  घोषित  किए  जाने  सम्बन्धी  प्राप्त  प्रस्ताव  का  fi बस्त स  Sus  q  aa  रण

 a
 क्रम  स०  सड़क  का  नाम

 णा
 सड़क  की  लम्बाई

 1  2
 —_——_————

 1.  शोलापुर-ओरमानाबाद-बी  ड-औरंगाबाद-धुले

 ्

 22

 2.  बम्बई-मलशेज-घाट-अहमदनगर-बी  ड-तानसेन-भी निम

 652 जगदलपुर  विजागापतनम
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 ||  न 2

 नागपुर-वर्धा-योतमल-नानदेद-ओस्मानाबाद-शोलापुर-मि

 कोल्हापुर-रत्नगिरी  801

 भकोला-हिंगोली-नरसी  देगलूर  से  हैदराबाद  288

 ग्रेटर  बम्बई  में  वेस्ट नें  एक्स  प्रेस  26

 ग्रेट  बम्बई  में  इतने  एक्सप्रेस  24

 बोरदी-थाणे-न्हावा  दौरा-रिवाज  रेड्डी-तटीय  राजमां  जिसमें  रत्नागिरी

 जिला  राष्ट्रीय  राज माग  के  प्रस्तावित  105  किलोमीटर

 चिप्पलून-हनरबाबा  खण्ड  गुहार-रत्नागिरी  लिक  शामिल  है  525

 8  न्हावा  शेवा-पोम  1T¢-hy  लाद-शिवाला-पुणे  212

 9,  सुरत-धुलिया  राज्य  माइल  स०  59  से  136  123

 10,  जलगांव-इंदौर  से  राज्य  की  सीमा  33

 12.
 अंक ले इव  र-अक्कालकुवा-तलोड़ा-शिरपुर-चो

 कौल-नागपुर  564 =

 कुल  3792

 रेल  डिब्बे  बनाने  का  कारखाना  लगाना

 4897.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  डिब्बे  बनाने  का  एक  नया  कारखाना  लगाने  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  यह  कारखाना  कहां  लगाया  इसकी  उत्पादन  क्षमता  कितनी

 इसमें  किस  प्रकार  के  रेल  डिब्बे  बनाए  जाएंगे  तथा  इसमें  उत्पादन-कार्य  कब  तक  शुरू  हो

 इस  कारखाने  में  कितनी  पूंजी  लगेगी  और  इसमें  किसी  भी  प्रकार  से  क्या  विदेशी

 तकनीकी  जानकारी  कभी  प्रयोग  में  ली  यदि  तो  वह  क्या  और

 क्या  रेलवे  as  छठे  दशक  के  मध्य  में  मद्रास  में  पेराम्बलूर में  इंटेग्रेल  कोच  फैक्टरी  की

 योजना  और  निर्माण  के  बारे  में  विदेशी  सहयोग  के  मामलों  में  अनुभव  की  गई  अनेक  गलतियों  से  कोई

 सबक  सीखेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ito  सी०  कण  जाफर  :  जी  हां  ।  सिद्धान्त  रूप  में

 योजना  आयोग  द्वारा  एक  नया  सवारी  डिब्बा  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर

 दिया  गया  है  ।

 भौर  मैससें  रेल  इण्डिया  टेक्निकल  एण्ड  इकानामिक  सर्विसेज  का
 विस्तृत
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 ny,

 परियों  जना  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  काम  सौंपा  गया  जिसमें  स्थान  सर्वेक्षण  कार्य  भी  शामिल है  ।

 परियोजना  रिपोर्ट  की  प्राप्ति  और  अध्ययन  के  पश्चात  ही  कारखाने  के  स्थान  और  स्थापन  के  बारे  में

 निर्णय  लिया  जायेगा  ।  चूंकि  अभी  कारखाने  के  स्थान  के  बारे  में  fate  होना  इसलिए  प्रश्न  नहीं

 उठता  ।  नये  सवारी  डिब्बा  कारखाना  में  उत्पादन से  सम्बन्धित  सभी  सम्बद्ध  विनिश्चय  किए

 जायेंगे  ।

 जबकि  रेलवे  बोर्ड  ने  पिछने  सहयोग  करारों  से  प्राप्त  अनुभव  से  निचय  ही  लाभ

 उठाया  है  और  उठाएगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  सवारी  डिब्बा  कारखाना

 मद्रास  एक  आश  उत्पादन  युनिट  है  जिसके  कार्य-निष्पादन  को  उचित  रूप  से  प्रसंशा  सभी  ने

 की

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्व  विद्यालय  में  असन्तोष

 झ a  ्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 4898.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  कया  दिक्षा  और  संस्कृति  ना  नहू

 क्या  यह  सच  है  कि  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  नई  दिल्‍ली  में  छात्रों  ने  लम्बे

 समय  तक  हड़ताल  और  भाग् दोलन  किए

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  विश्वविद्यालय  के  समुचित  काय  संचालन  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 जाने का  विचार  है  ?

 fa eat  और  संसक्ति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्रो  बोला  :

 और  नहीं  ।  पिछले  पांच  वर्षों
 के

 दौरान  ऐसी  तीन  घटनाएं  हुई  जिनसे  जवाहरलाल

 नेहरू  बि इव विद्यालय  के  सामान्य  दैनिक  जीवन  में  बाधा  पड़ी  |  1980  में  एक  छात्र

 आन्दोलन  हुआ  जिसमें  एक  जो  तत्कालीन  कार्यवाहक  कुलपति  के  साथ  दुर्व्यवहार  करने  का

 दोषी  पाया  के  विरुद्ध  निष्टकासन  आदेश  को  रह  करने  की  मांग  की  गई  थी

 1983  में  छात्रों  के  एक  वर्ग  ने  एक  शिक्षक  के  तत्काल  निलम्बन  की  मांग  जिस  पर  अपने

 क्रम  में  एक  छात्र  को  मूल्यांकन  में  उत्पीड़ित  करने  का  आरोप  1983  में  एक

 जो  दुर्व्यवहार  के  लिए  दोषी  पाया  गया  के  एक  छात्रावास  को  दूसरे  छात्रावास  में

 न्तरंण  के  फलस्वरूप  परिसर  में  गड़बड़ी  हुई  ।

 विश्वविद्यालय  ने  पहले  अपनाई  जा  रही  दाखिला  प्रक्रिया  की  समीक्षा  शुरू  की  इस

 विश्वविद्यालय  ने  विश्वविद्यालय  समुदाय  के  सभी  वर्गों  द्वारा  अनुशासन  बनाए  रखने  के  लिए

 प्रभावी  कदम  उठाने  का  निर्णय  लिया  छात्रावासों  में  स्थान  आबंटित  छात्रावासों  में

 अनुशासन  बनाए  रखने  आदि से  सम्बन्धित  नियमों  को  संशोधित  कर  दिया है
 ।  इन  नियमों  को

 उल्लंघन  करने  के  दोषी  जाने  वाले  छात्रों  के  विरुद्ध  अनुशासनात्मक  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 छात्रों  और  गैर-शिक्षण  कर्मचारियों  के  लिए  एक  अलग  शिकायत-निवारण  तन्त्र  स्थापित  किया

 ञ
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 गया  हैं  ।  कार्यकारी  परिषद्‌  ने  कर्मचारियों  को  कार्य  से  अनधिकृत  रूप  से  अनुपस्थित  रहने  की  अवधि

 के  लिए  कोई  भुगतान  न  करने  का  भी  निर्णय  लिया  है  ।

 लाल  किले  कौर  कश्मीरी  गेट  के  बोच  सुगम  यातायात  के  लिए  लोधियन  पुल  के

 नोचे  और  अधिक  मांग  को  व्यवस्था  करना

 4899.  डा०  ए०  यु  झाजमी  :  नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच
 है  कि

 लाल  किले  और  लोधियन  पुल के  नीचे  हमेशा  यातायात

 रुका  रहता  है  क्योंकि  कश्मीरी  गेट  जाने  के  लिए  पुल  के  नीचे  केवल  एक  संकीर्ण  माग

 और

 यदि  तो  निर्बाध  और  सुचारू  यातायात  के  लिए  पुल  के  नीचे  एक  या  दो  भर  रास्तों

 की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ज़ियाउर्रहमान  :  कौर

 हां  ।  भारत  सरकार  ने  लोहिया  पुल  को  चौड़ा  किये  जाने  के  लिए  460.50  लाख  रुपए

 के  अनुमानित  व्यय  की  मंजूरी  दे  दी  चूंकि  यह  मुख्यतः  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा  सम्पन्न  किया  जायेगा

 इसलिए  दिल्‍ली  नगर  निगम  जो  इस  परियोजना  से  सम्बन्धित  इस  परियोजना  पर  कार्रवाई  के  लिए

 20  लाख  रुपए  रेलवे  को  दे  चुका है  ।

 भोतिहरवा  में  रेलवे  साइडिंग  की  व्यवस्था

 4900.  श्री  रोत लाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिमी  चम्पारण  में  महात्मा  गांघी  के  साधनाਂ  स्थल  भींतिहरवों

 भाश्रम में  जहां से  उन्होंने  अपना  पहला  सत्याग्रह  आरम्भ  किया  एक  फ्लैग  स्टेशन  बनाने  कीं

 स्वीकृति  9  1981  को  प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  की  प्रधान  क्षेत्र  के  बांस  ate

 इमारती  लकड़ी  उत्पादकों  के  लाभाथे  एक  रेलवे  साइडिंग  की  भी  व्यवस्था  करने  का  है  ताकि  परिवहन

 सुविधाओं  की  दृष्टि  से  पिछड़े  इस  क्षेत्र  की  ग्रामीण  जनता  को  कच्चे  माल  की  लदाई  ओर  उतराई

 करने  को  सुविधा  प्राप्त  हो  सके  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  और  भितिहरवा

 आश्रम  हाल्ट  का  एक  फ्लैग  स्टेशन  में  परिवर्तन  4.4.  1981  को  रेल  मंत्रालय  द्वारा

 यात्री  सुविधा  के
 आधार  पर  स्वीकृत  किया  गया  था  ।  भितिहरवा  आश्रम  स्टेशन  पर  एके  माल

 साइडिंग  की  व्यवस्था  करने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  गयी  थी  लेकिन  fata  रूप  से  इसे  औचित्यपूर्ण

 नहीं  पाया गया

 52
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 नेहरू  स्टेडियम  ओर  पद्चिमपुरी  के  बीच  बस  सेया  दुरू  करना

 4901.  श्री  हीरा लाल  आर०  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  की

 कपा ८  करेंगे  कि  :

 ,“
 क्या  सरकार  का  विचार  पश्चिम पुरी  से  गुरूनानक  पहली  क  म्यू

 शादीपुर  केन्द्रीय  wie  मानसिक  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 लोक  नायक  द्  लूसिया  कालेज  होती  हुई
 azK  rafero  त
 Tes  versa  दि  क  के  लिए  दिल्‍ली  परिवहन

 निगम  की  कोई  बस  सेवा  शुरू  करने  का

 (a)  क्या  यहं  सच  है  कि  पश्चिम पुरी  से  नेहरू  स्टेडियम के  लिए  कोई  बस  सेवा

 नहीं

 क्या  यह  सच
 है  कि  पश्चिम पुरी  एक  विकासशील  कालोनी  है  तथा  दिल्‍ली  परिवहन

 निगम  की  बसों में  भारी  भीड़  के  कारण  कार्यालय  जाने  वाले  लोगों  को  समय  पर  अपने-अपने  कार्यालय

 पहुंचने  में  काफी  कठिनाई  हो  रही

 यदि  तो  यह  बस  सेवा  कब  से  शुरू  कर  दी  जायेगी  ;
 और

 यदि  नहीं  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहसान  :  से

 नहीं  ।  पश्चिमी पुरी  के  लिए  रूट  स०  229,  233,  237,  905,  910,  914,  916,919,  952,

 955,  भर  श्रमिक  सेवा  उपलब्ध  है  जो  यहां  से  शहर  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  के  लिए  जाती

 हैं  ।
 इस  कालोनी  के  निवासियों  के  परिवहन  यातायात  की

 आवश्यकता
 को  पूरा  करने  के  लिए  ये  सेवाएं

 पर्याप्त  सभी  जा  रही  हैं  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  लिए  प्रत्येक  आवासीय  स्थान  &  नेहरू  स्टेडियम  या  किसी  विशेष

 स्थान  को  सीधी  बस  सेवा  चलाना  व्यावहारिक  नहीं  है  तथापि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  इस  बात  की

 कोशिश  करता  है  कि  यात्रियों  को  जिस  स्थान  के  लिए  सीधी  सेवा  उपलब्ध  नहीं  है  वहां  पहुंचने  के  लिए

 उन्हें  एक  बार  ही  बस  बदलकर  पहुंचने  में  सुविधा  हो  ।  मौजूदा  मामले  में  भी  यात्री  केन्द्रीय  सचिवालय

 टर्मिनल  पर  बस  बदलकर  अपने  गन्तव्य  स्थान  पर  आसानी  से  पहुंच  सकते  हैं  ।

 जलपाईगुड़ी  स्टेशन  के  समी
 पर्वतों

 रेलवे  की  जमीन  को  छोड़ना

 4902.  श्री  सुबोध  सेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सिलिगुड़ी  जल पाई  गुड़ी  विकास  प्राधिकरण  की  ओर  से  उत्तर  सीमांत
 रेलवे  पर  स्थित  जलपाई  गुड़ी  स्टेशन  के  समीपवर्ती  रेलवे  की  जमीन  को

 विपणन-संकुल  बनाने  के  लिए
 छोड़  दिए  जाने  के  बारे  में  कई  बार  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  भौर
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 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  और  उसके  क्या  निष्कर्ष

 निकले  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  कठ  जाफर  :  और  रेलवे

 की  भूमि  को  त्यागने  का  अस्तिव  रेल  प्रशासन  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  इस  सम्बन्ध  में

 कार्रवाई  की  जा  रही

 रल  विभाग  में  बेसन-मानों  का  पुनरीक्षण

 4903,  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल  विभाग  में  किसी  संगठनं/आयोग  से  cma  किए  बिना  और

 चह  भी  तीसरे  वेतन  आयोग  या  उसकी  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखे  बिना  वेतनमानों  को  बढ़ाया  गया

 है  और  पदोन्नति  के  अवसर  बढ़ाए  गए  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सो०  Fo  जाफर  :  भर  कर्मचारियों  के

 लिए  कारगर  भविष्य  योजना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  रेल  मंत्रालय  राजपत्रित  और  अराजपत्रित

 दोनों  प्रकार  के  कमेटी  रियों
 के  संवर्गों  की  समीक्षा  की  सतत  प्रक्रिया  अपनाता  रही  था  ।  इस  पहलू  पर

 तीसरे  वेतन  आयोग  (1973)  ने  अपनी  रिपोर्ट  की  जिल्द  Iv,  अध्यक्ष  66  खण्ड  पैरा  17  में  भी

 जोर  दिया  है  ।  इन  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  ने  रेल  मंत्रालय  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के

 विभिन्न  विभागों  में  संवर्ग  समी  क्षा  और  संवर्ग  पुनर्संरचना  की  एक  नीति  शुरू  की  थी  ।  तदनुसार  रेल

 मंत्रालय  पदोन्नति  की  सम्भावनाओं  में  सुधार  करने  और  गत्यावरोध  को  समाप्त  करने  के  विचार  से

 रेल  रियों  के  राजपत्रित  और  अराजपत्रित  संवर्गों  को  समीक्षा  और  पुनर्संरचना  करता  रहा  है  ।

 संग-समीक्षा  एक  अनवरत  प्रक्रिया  है  और  मान्यता  प्राप्त  श्रमिक  एसोसियेशन ों  को  भी  इस  समीक्षा

 प्रक्रिया  से  सम्बद्ध  रखा  जाता  है  ।

 आई०  भाई  नौ  में  छात्रों  को  संख्या

 4904.  को  एन०  से लब राजु  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 देश  के  आई०  आई०  टी०  कालेजों  में  ay  1983  के  दौरान  कुल  कितने  छात्रों  का

 दाखिला  gat

 दिल्‍ली  और  कलकत्ता  महानगरों  के  कितने  छात्रों  को  प्रवेश  दिया

 कितने  छात्र  एक  लाख  से  अधिक  की  आबादी  वाले  शहरी  क्षेत्रों  के

 कितने  ग्रामीण  क्षेत्रों  के

 क्या  सीटों  का  वितरण  जनसंख्या  के  आधार  पर  नहीं  और
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 यदि  तो  इन  प्रतिष्ठापूर्ण  संस्थानों  में
 प्रवेश  हेतु  सीटों  के  अमान  वितरण  के  क्या

 कारण हैं  ?

 दिक्षा  कौर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्रो  शीला  :

 उन  छात्रों  की  संख्या  नीचें  दी  गयी  जिन्हें  संयुक्त  प्रवेश  1983 के  माध्यम  से

 पा  मगध  खले  दिए  ग भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  के  अवर  स्नात  1194.0  नाना  में  द  fi Sa]  ि  क

 भा०  प्री  ०  सं०  का  नाम  छात्रों  की  संख्या

 बम्बई  295

 दिल्ली  258

 कानपुर  271

 खड़गपुर  377

 मद्रास  367

 उन  सफल  छात्रों  की  संख्या  जो  चार  दिल्‍ली  और  कलकत्ता  में

 संयुक्त  प्रवेश  परीक्षा  में  नीचे  दी  गयी  है  :--

 मद्रास  159

 311

 दिल्‍ली  322

 कलकत्ता  231

 से  संस्थानों  मे  अवर  स्नातक  पाठ्यक्रमों  के  दाखिला  विदेशी  राष्ट्रिकों  और  विदेशों

 में  रहने  वाले  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  लिए  कुछ  आरक्षण  को  छोड़कर  अखिल  भारतीय  आधार  पर

 आयो  जित  संयुक्त  प्रवेश  परीक्षा  में  निष्पादन  के  आधार  पर  सीमित  होता  जनसंख्या  के  आधार  पर

 स्थानों  का  कोई  आरक्षण/संवितरण  नहीं  होता  |  संयुक्त  प्रवीण  1983  के  विशलेषण  के

 परीक्षा  में  age  छात्रों  क ेलगभग  7  प्रतिशत  छात्रों  का  औपचारिक  निवास  गांवों  में  बौर  लगभग  2

 प्रतिश्त  छात्रों  का  निवास  छोटे  कस्बों  में  था  और  बाकी  शहरों  के  निवासी  थे  ।

 विस्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  फेलोशिप  के  प्रायोजित  उम्मीदवारों  कौ

 चिकित्सा-दा।खावार  संख्या

 4905,
 थ्री  सुरज  भान  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विश्व  स्वास्थ्य  संगंठन  की  फैलोशिप के  लिए  प्रायोजित

 उम्मी  दीवारों  की  संख्या  का  चिकित्सा-शाखावार  ब्यौरा  क्या

 उनमें  से  कितने  उम्मीदवार  अनुसूचित  जातियों /  अनुसूचित  जनजातियों  के

 oh)
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 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  का  कोई  भी

 उम्मीदवार  प्रायोजित  नहीं  किया  गया  और

 हां  तो  उसके  बया  कारण हैं
 और  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कया

 सुधारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  :  से  अपेक्षित  सुचना

 का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-7610/83 ]

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  जैसलमेर-बाड़  मेर-सिर  सेक्शन  के  रखरखाव  कौर

 सुधार  कार्य  के  लिए  किया  गया  आब  टन

 4906,  श्री  वृद्धि  चन्द्र
 जैन

 :  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  ag  बताने की  कपा

 करेंगे  कि :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय/विभाग  को  राष्ट्रीय  राज-मार्ग  सं  ०-15  के

 जैसलमेर-बाडमेर-सचर  सेक्शन  के  रखरखाव  भौर  सुधार  काय  के  लिए  धन  आवंटित  करने  हेतु

 बार  लिखा  परन्तु  अभी  तक  इस  काम  के  लिए  कोई  आवंटन  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  काम  के  लिए  आबंटन  कब  तक  कर  दिया  जाएगा  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान

 इस  सम्बन्ध  में  राजस्थान  सरकार  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 :  से

 साइबेरिया  arent  का  grata

 4907.  श्री  ए०  नीला लोहित  हसन  नाडार  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  सरकार  सी०  जी०  एच०  एस०  के  मरीजों  के  प्रयोग  हेतु  एक

 होमियोपैथिक  औषधि  मार्टिना  सुकून  के  आयात  पर  विदेशी  मुद्रा  खर्च

 कर  रही  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उपर्युक्त  औषधि  भारत  में  ही  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  यदि  तो  इसके

 आयात  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्रकार  भारतीय  निर्माताओं  को  स्वदेशी  उद्योग  का  विकास

 करने  के  लिए  अवसरों  से  वंचित  किया  जा  रहा  है  और  इसे  अतिरिक्त  इससे  न  केवल  विदेशी  मुद्रा

 का  नुकसान  होता  है  बल्कि  आत्मनिर्भरता  को  भी  आघात  पहुंचता है
 ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कत्याण  मंत्रालय  में  उप  मं  कमुद च भय  बन  एस०  जोशी

 26



 पौष  1905  लिखित  उत्तर

 ——

 कज  ao  जिसका से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  मरीजों  के  इस्तेमाल  ल  ed  साइ  तोरिया  मार्टिना  सुकून

 केन्द्रीय  सरकार  के
 स्वास्थ्य

 योजना  के  अनुमोदित  सप्लायरों  के  जरिए  प्राप्त  की  जाती

 हैं  और
 आयात  नहीं  की  जाती  हैं  ।  भारत  में  निर्मित  सारे

 रिया  मार्टिना  सुकून

 की  खरीद  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  रहा  है  ।

 भारतीय  भाषाओं  का  संविधान

 4908.  eft  गिरिधर  गो मांगो  व्या  निक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  भाषाओं  के  450  ना संवर्धन  के
 (*)  उनके  मंत्रालय ने  लिए  क्या  नीति  और  मानदंड

 अपनाए

 इस  काम  के  लिए  1981  से  1983  के  दौरान  कितनी  अनुदान  aft

 दी

 उनके  मंत्रालय  ने  उक्त  वर्षों  के  दौरान  आदिवासी  भाषाओं
 के  लिए  कितना  अनुदान

 क्या  आदिवासी  भाषाओं  के  विकास  के  लिए  राज्यों  ने  भी  ऐसी  ही  योजनाएं  बनाई

 और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 दिक्षा और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों में
 उपमंत्री  पी०

 के
 :

 भारत  सरकार  की  नीति  क्षेत्रीय  शर  जनजातीय  भाषाओं  सहित  सभी  भारतीय  भाषाओं  का

 विकास  कौर  संवर्धन  करना  जो  वहू  अनेक  केन्द्रीय  और  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  तथा  इस

 प्रयोजन  के  लिए  स्थापित  संस्थाओं  के  माध्यम  से  करती  है  |

 निधियों  का  आबंटन  भाषा-वार  नहीं  किया  जाता  है  ।  तथापि  1981-82,  1982-83

 तथा  1983-84  वर्षों  के  दौरान  निधियों  का  आबंटन  cain  वाला  योजना-वार  विवरण

 ward है  |

 केन्द्रीय  भारतीय  भाषा  मसूर  जनजातीय  भाषाओं  के  विकास  और  तरक्की  पर

 कार्य  कर  रहा  है  ।  स्वैच्छिक  संगठनों  को  भारत  में  प्रयोग  की  जा  रही  जनजातीय  भाषाओं  सहित

 भारतीय  भाषाओं  के  संवर्धन  के  लिए  भी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  जनजातीय  भाषाओं

 के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  को  दिए  गए  अनुदान  इस  प्रकार  हैं  ——

 1981-82  18,403/-  रुपए

 1982-83  44,000/-  रुपए

 1983-84  20,000/-  रुपए

 a tr  ( | हि  राज्य  सरकारें  अपनी  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  स्वतंत्र  मंत्रालय

 को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 ञ्
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 1  पौष  1905  लिखित  उत्तर

 विभिन्‍न  अस्पतालों  में  रोजाना  a  ले  रोगियों  की  संख्या

 4909,  शी  छांगुर  रास :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  :

 अखिल  भारतीय  मा यु विज्ञान  सफदरजंग  राममनोहर  लोहिया
 शा  >  ster  a oe

 अस्पताल  कौर  सुचेता  पलानी  अस्पताल  दिल्‍ली
 में

 रोज  भान  वबाल  STEMI  क की  औसत  संख्या

 कितनी  है

 की  सं  गठ थी ब्या  कितनी  है  कौर  वे  प्रतिदिन  भौसतन इन  अस्पतालों  में  रोग-वार  विशेषज्ञों

 कितने  रोगियों  की  जांच  करते

 इन  अस्पतालों  में  दाखिल  किए  गए  रोगियों  की  औसत  संख्या  कितनी  है  जिनकी  डाक्टर

 रोजाना  जांच  करते  हैं

 इन  अस्पतालों  में  से  प्रत्येक  के  नेत्र  विभागों  के  अध्यक्षों  के  कया  नाम  हैं  और  गत  छ
 क्ष

 महीनों  के  दौरान  उनमें  से  प्रत्येक  में  कितने  रोगियों  की  जांच  और

 (=)  क्या  रोगियों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  डाक्टरों  की  संख्या  पर्याप्त  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कमी  बेन  एस०

 से  (7)
 सूचना  अनुबन्ध  में  दी  गई  है  ।

 [  ग्र व्या लय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल ०  ठी  ०-7611/83
 1

 (=)  अधिकांश  अस्पतालों  के  पास  काफी  कर्मचारी  हैं  ।

 पूर्वी  तट  पर  कुष्णा पत्त नम  पत्तन  का  विकास

 49  10,  श्री  के०  ओबुल  रेड्डी  :
 क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  तट  पर  कृष्णा पत्त नम  पत्तन  के  विकास  का  कोई  प्रसू  ator  जे ate

 यदि  हां  तो  पत्तन  के  बिकास  हेतु  नया  कार्यवाही  को  गई  और

 क्या  इस  बारे  में  कोई  विदेशी  सहयोग  मांगा  गया  है
 ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 लघु  पत्तनों  के  विरासत  की  जिम्मेदारी  सम्बन्धित  समुद्री  राज्यों  की  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के

 निर्णय  के  अनुसार  लघु  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  सम्बन्धित  राज्यों  की  योजना  में  घन  की  व्यवस्था

 की  जानी  इसी  के  कारण  1978  के  बाद  से  केन्द्रीय  सहायता  बन्द कर  दी  गई  है  ।  राज्य

 सरकारें  लंघ  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  अपनी  वार्षिक  योजना  में  धन  की  करेगी  ।  छठी

 योजना  में  कुष्णत्तनम  पोर्ट  के  लिए  छह  लाख  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  जब  कभी  राज्य
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 सरायत सरकारें  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  तकनीकी  ठाना  मांगती  तो  उन्हें  सहायता  प्रदान  कौ

 जाती है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसे  प्रस्ताव  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 भोजन
 गंज

 स्टेशन  पर  प्लेटफार्म  के  साथ-साथ  रिसेप्सन  लाइन  का

 निर्माण  निधि  जाना

 4911.  श्री  जायनल  अबेदीन  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अजीम  गंज  स्टेशन  पर  प्लेटफामं  के  साथ-साथ  रिसेप्शन  लाइन  न

 होने  के  कारण  स्टेशन  के  सुगम  संचालन  में  बहुत  अधिक  रुकावटें  आ  रही  हैं  जिसके  कारण  यात्रियों  को

 अत्यधिक  कठिनाइयां  हो  रही

 यदि  तो  कया  रिसेप्शन  लाइन  बिछाने  के  बारे  में  कोई  फैसला  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी ०  न  जाफर  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 इलाहाबाद  डिवीजन  में  ठेकेदारों  को  मुफ्त  पास  सुविधाएं

 4912.  श्री  बाला  साहिब  पवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  मंत्रालय  और  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  नवीनतम  नीति  निर्धारित  की  गई  है  जिससे

 बोर्डे के  दिनांक  8  1978 के  सक  लर  संख्या  /14/2  कौर  दिनांक  14

 1979  के  सख्या  78/8/1413  के  माध्यम  से  सारे  भारतीय  विशेष  रूप  से  उत्तरी

 रेलवे  के  इलाहाबाद  डिवीजन  में  लागू  किया  गया

 यदि  तो  रेलवे  प्रशासनों  को  सहकारी  श्रम  समितियों  की  ओर  से  इनको  लागू

 करने  के  बारे  में  कितनी  शिकायतें  मिली  हैं  और  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 क्या  इलाहाबाद  डिवीजन  में  सहकारी  श्रमिक  समितियों  से  मुफ्त  पास  की  सुविधा  एक

 से  अधिक  स्टेशनों  पर  वापस  ले  ली  गई  है  जो  भूतपूर्व  ठेकेदारों  को  अपने  सामान  का  निरीक्षण  करने

 और  पासंग  हैंडलिंग  तथा  डिवीजनल  लय
 में  जाने  हेतु  दी  गई  भर

 यदि  तो  कार्यकुशलता  की  लागत  पर  इस  सुविधा  को  समाप्त  करने  के  जिम्मेदार

 कारण  कौन  से  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी ०  तक  ज्ञ  ॥  साफ a.  से  सुचना  इकट्ठी  की
 वि  उत्स  हाउ  रख  दी  जाएगी  ।

 जा  रही है  भी  र  सभा-पटल  दी
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 झांसी  रेलवे  स्टेशन  के  सामने  दुकानों  का  आबंटन

 4913,  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  नया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कपास  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उन  छोटे  दुकानदारों  को  आबंटित  करने  के  लिए  10  नई  दुकानों

 का  निर्माण  कराया  जो  भांति  रेलवे  ter  के  सामने  ठेलों  में  सामान  बेचकर  अपनी  आजी  बिका

 कमा रहे

 यदि  तो  क्या  इन  ठेले  वालों  को  ये  दुकानें  arafeq  कर  दी  गई

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  जिन्हें  ये  दुकानें  आबंटित  की  गई

 और

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  को  ये  दुकानें  आबंटित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 व्यवस्था  को  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी
 ०  क्‌०  जाफर  रेल  की  आमदनी  बढ़ाने

 के  उद्देश्य  से  रेलवे  ने  क्रांति  रेलवे  स्टेशन  मे  बाहर  10  दुकानों  का  निर्माण  किया  था  ।  इन  दुकानों

 का  निर्माण  विशिष्ट  रूप  से  उन्हें  वालोंਂ  के  आबंटन  को  देखते  हुए  नहीं  किया  गया  था  ।

 दुकानों  का  आबंटन  किया  जा  चुका  दस  पहुं दारों  में  से  ठेले  वाले  हैं  और  चार

 दूसरे

 एक  विवरण  संलग्न है
 ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता ।

 विवरण

 झांसी  रेलवे  स्टेशन  से  बाहर  दस  दुकानों  के  पट्टेदारों  का  ब्यौरा

 दुकान  नं०  पटूटेंदारों  का  ब्यौरा

 श्री  मोहन  557,  भांति

 श्री  रामकुमार  93,  हिंगन  wat

 श्री  62  सीपरी  भांति

 श्री  258,  बंगला  भांति

 श्री  wie

 श्री  असुरकुमार  470,  कांसी

 श्री  नन्द  सीपरी  कांसी

 8.  श्री  सीपरी  भांति

 शी  मुन्नालाल  भांति

 10  at  सैयद  अख्तर  130,  सिविल  कांसी
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 यूनेस्को  का  चेयरमेन

 4914.  श्री  aro  एन०  राकेश :  क्या  दिक्षा  ओर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 कांगेसी  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  उम्मीदवार  को  यूनेस्को  के  चेयरमैन  के  रूप  में  नहीं

 चुना  जा

 1972  में  लुसाका  में  सम्मेलन  के  लिए  भारतीय  उम्मीदवार  के  मामले  में

 यही  बात  हुई  और

 यदि  तो  क्या  भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  पैदा  न  होने  को  सुनिश्चित  करने के  लिए

 सरकार  FAT  कदम  उठाएगी  ?

 दिक्षा  site  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण
 क्यों

 की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 यूनेस्को  के  प्रमुख  अंगों  एक  महासभा  जिसमें  सभी  सदस्य  देशों  के  प्रतिनिधि  होते  एक

 कार्यकारी  बोड़  जिसमें  51  सदस्य  और  एक  सचिवालय  होता  जिसका  प्रमुख  महानिदेशक  होता

 शामिल  कार्यकारी  als  अपने  सदस्यों  में
 से  एक  अध्यक्ष  और  छः  उपाध्यक्षों  का  चुनाव  करता

 है  30  1983  को  हुई  कार्यकारी  लबों  की  बैठक  में  बोर्ड  में  भारत  के  प्रतिनिधि

 श्री  टी०  एन०  कार्यकारी  बोर्ड  के  अध्यक्ष  पद  के  उम्मीदवार  लेकिन  उन्हें  चना  नहीं

 नहीं  ।  1972  में  चोगम  के  लिए  लुसाका  बठक में  भारत  का  कोई  उम्मीदवार

 नहीं  था

 भारत  के  उम्मीदवार  के  लिए  व्यापक  समर्थन  प्राप्त  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए

 जाते  हैं  ।  ऐसे  चुनावों में  पहले  से  सफलता  सुनिश्चित  करना  सदैव  सम्भव
 नहीं  होता

 |

 aaa  fam  प्रणाली  और
 लोप  थिक  प्रणाली  के  अन्तगेंत

 चिकित्सा  स्नातकों  का  दर्जा

 4915.  को  टी०  एस०  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह॒  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यहं  सच  है  कि  आयुर्वेदिक  प्रणाली  और  आयुर्वेद  के  चिकित्सा  स्नातकों  को

 पैथिक  प्रणाली  और  चिकित्सा  स्नातक  के  समान  दर्जा  नहीं  दिया  भया

 यदि  तो  कया  वे  हतोत्साहित  और  उनमें  असंतोष  व्याप्त  fate  az  ग्रामीण

 और  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  और

 क्या  एलोपैथिक  को  कुछ  पुरानी  आयुर्वेदिक  औषधियों  का  नुसका  लिखने  की  अनुमति

 है  परन्तु  भायुमो दिनों
 को  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :  (=)

 att  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  पद्धति  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 भारत  सरकार

 ने
 विभिन्‍न  कदम

 उठाए हैं  ताकि  देश  की  समूची  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रणालीं  में  इस  पद्धति  के  प्रतिभाशाली  व्यक्तियों

 का  लाभ  उठाया  जा  सके  ।  इस  पद्धति  के  विकास  के  लिए  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  किए  गए

 प्लान  नियतनों  में  काफी  वृद्धि  की  गई  है  ।  आयुर्वेदिक  स्नातकों  के  विशेषकर  उनके  वेतनमान

 बढ़ाने  आदि  के  प्रश्न  की  ओर  भी  सरकार  का  ध्यान  गया है
 ।  जनवरी  और  अक्तूबर  1978  में

 हुए  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  परिषद  के  चोथे  और  पांचवें  संयुक्त  सम्मेलनों  में  ये

 सिफारिशें  की  गई  कि  एलोपैथी  और  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  चिकित्सकों  के  वेतनमानों  की

 असमानताओं  को  यथा  समय  दूर  किया  जाए  ।  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  इस  सिफ़ारिशों

 पर  आवश्यक  कार्यवाही  करने  की  सलाह  दी  गई  है  |

 गोवध  और  प्रसाधन  सामग्री  afalfqan/fraay  को  देखते  हुए  किसी  एलोपैथिक

 डाक्टर  जो  पंजीकृत  चिकित्सक  आयुर्वेद दिक  दवाइयां  लिखने  की  मनाही  नहीं  है  |

 एकीकृत  अथवा  भारतीय  चिकित्सकों  के  पंजीकरण  सम्बन्धी  कुछेक  राज्य  अधिनियम  ऐसे

 चिकित्सकों  को  एलोपैथिक  दवाएं  लिखने  की  अनुमति  देते  उपयुक्त  वग  के  अधीन  कोई  भी

 वेदिक  चिकित्सक  आधुनिक  दवाइयां  लिख  सकता

 कुछेक  राज्य  सरकारों  ने  भायुर्वे दिक  चिकित्सकों  को  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  /

 नियमों  के  अधीत  चिकित्सक  घोषित  किया है  ओर  ये  चिकित्सक  आधुनिक  दवाइयां  भी

 लिख  सकते हैं  ।

 छाबड़ा  और  समस्तीपुर  के  बीच  नई  एवसप्र  स  रेल  गाड़ी  चलाना

 4916.
 ्रो

 भोगेन्द्र  झा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  बिहार  के  लिए  यात्रियों  की  भारी  भीड़  को  कम  करने  हेतु  हाबड़ा  और

 समस्तीपुर  के  बीच  एक  नई  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ी  चलाने  की  निरन्तर  मांग  होती  रही  और

 यदि  तो  तीन  वर्षों  के  दौरान  गोरखपुर  में  गिरफ्तार  किए

 मुकदमा  चलाए  लाठी  are  किए  गए  आन्दोलनकारियों  की  संख्या  सहित  सत्तम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  के०  जाफर  :  आजकल  उत्तर  बिहार

 भर  कलकत्ता  को  सेवित  करने  वाली  2  एक्सप्रेस  और  2  पैसेंजर  गाड़ियां  हैं  ।  नयी  गाड़ियों

 के  लिए  निरंतर  मांग  की  जाती  है  |

 मांग  उत्तर  बिहार  और  हावड़ा  के  बीच  अतिरिकत  गाड़ियां  चलाने  की  है  ।  में

 किए  गए  एक  प्रदर्शन  के  परिणामस्वरूप  27  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  करके  उनपर  मुकदमा  चलाया

 गया  ।  इस  अवसर  पर  पुलिस  को  हल्का  लाठी  चाज  भी  करना  पड़ा  ।  समस्तीपुर  अथवा  गोरखपुर  में

 कोई  मामला  नहीं  हुमा  था  ।
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 22  दिसम्बर  1983

 संबोधित  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अधिनियम  का  प्रभाव

 4917.  श्री  रशीद  मसुद  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  ने  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  जो  कि  sg

 वर्ष  पहले  लागू  हुआ  कि  प्रभावित  की  जांच  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  और  उक्त  संशोधित  अधिनियम  उद्देश्यों  की

 प्राप्ति  में  कहां  तक  सफल  हुआ  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 और  नहीं  ।  यद्यपि  संबोधित  अधिनियम  1983  में  लागू  हुआ  फिर  भी

 विश्वविद्यालय  के  निकायों  अर्थात्‌  कोटे  तथा  कार्यकारी  परिषद्‌  को  बनाने  से  सम्बन्धित  मुख्य  निर्णय

 उनकी  संरचना  से  सम्बन्धित  मुकदमेबाजी  के  कारण  अभी  तक  सही  ढ़ंग  से  कायें  नहीं  कर  सका

 वास्तव  में  इन  दोनों  निकायों  की  बैठकें  कोट  के  आदेशों  से  आस्थगित  कर  दी  गई  हैं  ।  संशोधित

 अधिनियम  के  कार्यकरण  का  किसी  प्रकार  का  मूल्यांकन  अधिनियम के  प्रावधानों  के  अनुसरण

 में  इन  निकायों  के  कुछ  समय  कार्य  करने  के  बाद  ही  सम्भव  होगा  |

 इण्डिया  आफिस  लाइटर रो  की  वापसी

 4918,  डा०  प्रताप  वाघ  क्या  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 इण्डिया  आफिस  लाइब्रेरी  को  लन्दन  से  वापस  भारत  लाने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किए

 गए

 ape  मे  पे  थे  op  ee
 युनेस्को  द्वारा  हाल  ही  में  स्वीकार  किए  गए  प्र  स्तान  का  देखत  क्या  सरकार  इण्डिया

 आफिस  लाइब्र री  की  अमूल्य  पांडुलिपियां  तस्वीरें  और  अन्य  वस्तुएं  अपने  देश  में  लाने  की  मांग  को

 एक  बार  फिर

 क्या  उक्त  लाइब्रेरी  को  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  बांटने  का  भी  प्रस्ताव

 और

 इस  समय  तत्सम्बन्धी  बात-चीत  कहां  तक  पहुंची  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्रो  शीला  :

 से  इण्डिया  आफिस  लाइब्र  लन्दन  को  अधिगृहित  करने  से  सम्बन्धित  मामले

 पर  अन्य  सम्बन्धित  देशों  की  सरकारों  के  पराम  से  यु०  के०  सरकार  के  साथ  बातचीत  होती  रही  है

 और  अब  भी  चल  रही  और  संयुक्त  राष्ट्र  संघ/युनेस्को  द्वारा  इस  विषय  पर  पारित  हाल

 ही  के  कन्वेन्शनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  मामले  से  सम्बन्धित  बातचीत  को  आगे  जारी  रखेगी  ।

 लाइब्रेरी  को  अविभाजित  भारत  के  देशों  को  स्थानांतरण  करने  के  लिए  Jo  के ०  सरकार  की  सहमति

 के  बाद  ही  लाइब्रेरी री
 के  विभाजन  का  प्रइन  उठेगा  ।
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 आम  लोगों  को  देश  में
 बैलगाड़ियों  फा  निर्माण  करने  के  लिए  सहमत  करना

 कपा  करेंगे  कि  :

 4919.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की

 क्या  सरकार
 के

 पास  पेट्रोलियम  की  बचत  करने  के  लिए  आम  लोगों  को  देश  में

 बैलगाड़ियों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सहमत  करने  का  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 नही ं।

 नौवहन  श्योर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कालेजों  की  फ़िल्में

 4920.  प्रो  अजित  बाग  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  गैर-सरकारी  कालेजों  और  न्यास  प्रतिष्ठान  प्रबन्धकों  के  अंतगर्त

 भाने  वाले  कालेजों  जैसे  विभिन्‍न  किस्म  के  राज्य-वार  इस  समय  कितने  कालेज  हैं  ;

 विभिन्‍न  किस्म  के  कालेजों  में  राज्य-वार  कितने  अध्यापक  और  अन्य  कर्मचारी

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  वेतनमान  लागू  किए

 गए  हैं
 और  या  ये  वेतनमान  सभी  किस्म  के  कालेजों  में  लागू  कर  दिए  गए

 विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍न  किस्म  के  कालेजों  में  अध्यापकों  और  कर्मचारियों  को

 मकान  किराया  भत्ता  और  मंहगाई  भत्ता  किस  दर  पर  दिया  जाता  भर

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  विभिन्‍न  किस्मों  के  कालेजों  के  अध्यापकों  और

 चोरियों  को  चिकित्सा  भत्ता  दिया  जाता  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्रो  बोला  :

 गौर  वर्ष  1981-82  की  प्रत्येक  राज्य  में  सरकारी  और  गेर-सरकारी  कालेजों
 की

 संख्या  और  उनमें  अध्यापकों  की  अलग-अलग  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  इन  कालेजों  में

 कार्यरत  गर-शिक्षण  कमेंचारियों  के  बारे  में  सुचना  मंत्रालय  में  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  1.1.1973  में  स्वीकृत  वेतनमान  जम्मू  एवं  काश्मीर

 कर्नाटक  तथा  केरल  को  छोड़कर  सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  सरकारी  और  गेर-सरकारें  कालेजों

 दोनों  के  शिक्षकों के  लिए  कार्यान्वित  कर  दिए  गए  हैं  ।  ये  वेतनमान  चिकित्सा  और  पशु

 चिकित्सा  विज्ञान  कालेजों  के  शिक्षकों  पर  लागू  नहीं  परन्तु  उनके  लिए  ये  वेतनमान  मंजूर  करने

 के  लिए  राज्य  सरकारें  स्वतन्त्र हैं  ।

 गौर  (3)  कालेज  कर्मचारियों
 के  लिए  मकान  चिकित्सा  और  मंहगाई  भत्ता
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 संबन्धित  राज्य  सरकारें  उनके  द्वारा  निर्धारित  दरों  पर  सं स्वीकृत  करती  हैं  यह  दरें  वही

 होती  हैं  जो  राज्य  सरकार  की  तदनुरूपी  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  लिए  अमर्त्य  होती  ऐसे

 भत्तों  की  जो  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  समय-समय  पर  सं स्वीकृत  की  जाती  हैं  उन्हें  ना  तो

 Uhe  किया  जाता  है  भौर  ना  रखा  जाता  केन्द्रशासित  क्षेत्रों  के  कालेजों  के  कर्मचारियों

 पर
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  तदनुरूपी  कर्मचारियों  के  लिए  स्वीकृत  भत्ते  की  दरें  ही  लागू

 होती  हैं  ।

 विवरण

 प्रबन्ध के  अनुसार  कालेजों  की  संख्या  कौर  1981-82  के  दौरान  उनमें

 अध्यापकों  को  सर्प-राज्यवार

 क्र०  राज्य/संघ  कालेजों  की  संख्या  शिक्षकों  की  संख्या+

 is  पय  ि दय! द... ह क सं०  शासित  क्षेत्र

 सरकारी  गेर-सरकारी  कुल सरकारी
 गेर-सरकारी

 कुल

 2  3  4  5  6  8

 भानपुर  प्रदेश  141  232  373  5,476  8,030  13,506

 असम  58  87  145  कि  दि  बी  अ 2,252  2,542  £5,794

 बिहार  39  371  410  1,114  12,545  13,659

 गुजरात  26  244  270  1,439  5,445  6,884

 33  97 हरियाणा  130  1,186  2,891  4,077

 हिमाचल  प्रदेश  15  10  25  627  189  816

 जम्मू  और  कश्मीर  27  13  40  1,455  326  1,781

 कर्नाटक  517.0  371  428  2,686  i  1,042  13,728

 केरल  38  137  175  3,258  9,224  12,482

 10  मध्य  प्रदेश  165  186  351  5,644  3,134  8,778

 11  महा  राष्ट्र  56  538  594  4,271  15,784  20,055

 12  मणिपुर  21  22  872  18  890

 f
 13  मेघालय/नागालेड  7  25  32  212  55  867

 14  उडीसा  52  78  130  3,213  3832

 15  पंजाब  54  162  216  2,983  4,130  7,113

 16  राजस्थान  85  108
 193  3,822  1,88!  5,703

 17  तमिलनाडु  89  184  273  6,988  9,744  16,732
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 18.  उत्तर  प्रदेश  60  465  525  1,980  12,743  14,723

 19,  पश्चिम  87  245  332  4,642  9,261  13,903

 faqu/fafenn

 20.  दिल्‍ली
 पन्त

 47  54  596  4,196  4;792

 कुल
 यए

 1,117
 न

 3,601  4,718
 54,716

 1,16,399  1,71,115

 *164  कालेजों  को  छोड़  दिया  गया  है  जिनके  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 टिप्पणी

 1,  सरकारी  वे  कालेज  हैं  जिनक  प्रबन्ध  या  तो  केन्द्र  सरकार या  राज्य  सरकारों

 जेसी  भी  स्थिति  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 2,  गैर-सरकारी  कालेजों  में  न्यासों/स्थानीय  नगरपालिकाओं  आदि  रा  निजी

 तौर  पर  प्रबन्धित  सभी  कालेज  और  वे  संघटक  कालेज  शामिल हैं  जिनका  संचालन  प्रबन्ध  विशव

 विद्यालयों  द्वारा  किया  जता  है  किन्तु  उनके  विभागों  के  रूप  में  कार्य  नहीं  करते

 3.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमहों  अरूणाचल  दमन

 व  संघ  शासित  क्षेत्रों  में
 स्थित  कालेजों  को  महाराष्ट्र

 भीर  गुजरात  राज्यों  के  कालेजों  के  साथ  मिला  दिया  गया  है  क्योंकि  वे  इन  राज्यों  के  विश्वविद्यालयों

 के  साथ  सम्बद्ध हैं  ।  चण्डीगढ़  के  कालेजों  को  पंजाब  के  कालेजों  के  साथ  मिला  दिया  गया  है  ।

 हिन्दी  भाषा  के  प्रचार  के  लिए  सहायक  प्रोफेसर  के  रिक्त  पद

 1921.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  व्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संस्थान  का  प्रशासनिक  ढांचा  और  उसके

 मुख्य  कार्य क्या  हैं

 संस्थान  में  जन  सम्पर्क  हिन्दी  के  प्रचार  और  उत्तरोत्तर  प्रयोग  के  लिए

 वार  कितने  पद  स्वीकृत  किए  गए  हैं  और  इन  पदों  पर  नियुक्तियां  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 क्या  संस्थान  में  हिन्दी  अनुभाग  के  पर्याप्त  कर्मचारी  और  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  कराई
 गई  है  और  क्या  हिन्दी  भाषा  के  प्रचार  के  लिए  स्वीकृत

 सहायक  प्र

 प्रोफेसर  के  पद  को  बार-बार  इसका

 विज्ञापन  करने  के  बावजूद  रिक्त  रखा  गया  है  अ ंक  साक्षात्कार  देने  नाप लि
 उम्मीदवारों  में  से  चयन  न

 किए  जाने  के  कारण  क्या  भर
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 उपयुक्त  विभागीय  उम्मीदवारों  को  पदोन्नति  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  HAT  बेन  एस०  :  )

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संस्थान  एक  स्वायत्त  शासी  निकाय  है  जिसका  प्रबन्ध  संस्थान

 का  शासी  निकाय  करता  एक  स्थाई  वित्त  समिति  इस  शासी  निकाय  सहायता  करती है  ।

 aeata  के  निदेशक  प्रशासन  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ale  वह  शासी  निकाय  के  प्रति  उत्तरदायी हैं  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  तथा  मूल्यांकन  करना  इस

 संस्थान  के  मुख्य  काय  हैं  ।

 से  इस  संस्थान  में  जन  सम्यक  प्रचार  और  हिन्दी  के  उत्तरोत्तर  प्रयोग  को  बढ़ावा

 देने  के  लिए  निम्नलिखित  पदों  की  मंजूरी  दी  गई  है

 (1)  सहायक  प्रोफेसर  तथा

 (2)  उप-सम्पादक
 )

 (3)  कनिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक

 (4)  हिन्दी  अधिकारी

 (5)  आशुलिपि

 (6)  भाई०  बी०  एम०  टाइपिस्ट  )

 (7)  हिन्दी  टाइपिस्ट

 जैसा  कि  ऊपर  बतया  गया  इस  संस्थान  के
 हिन्दी  अनुभाग  को  पर्याप्त  स्टाफ  दे  दिया

 गया  है  ।  उपयुक्त  उम्मीदवारों  के  न  मिलने  के  कारण  सहायक  प्रोफेसर  का  पद  खाली

 पड़ा  हुआ  है  ।  इस  पद  को  भरने  के  प्रयास  किए  जा  रहे हैं  ।  सीधी  भर्ती  के  लिए  बाहरी  उम्मीदवारों

 के  साथ-साथ  अपेक्षित  शैक्षिक  astra  पुरी  करने  वाले  विभागीय  उम्मीदवारों  के  नामों  पर  भी

 विचार  किया  जाता

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  को  कार्रवाइयों  तर  नीतियों  के  विरुद्ध  न्यायालयों  में  सक दमें

 4922,  श्री  जगन्नाथ  पाटिल
 :

 क्या  शिक्रा  ओर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कर्मचारियों  ने  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  की

 वाइयों  और  नीतियों  के  विरुद्ध  अनेक  मुकदमे  और  सिविल  रिट  याचिका यें  दायर  की  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्रो  (attat  शीला  :

 संगीत  के  कुछ  कंचा  रियों  ने
 अपनी  शिकायतों  को  तर  काश्त मे

 ह- च  पार  के  कानूनी  प्रक्रियाओं  का

 सहारा  लिया  है  ।
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 (a)  ब्यौरे  एकत्र  far  जा  रह ेहैं
 और  यथा  सम्भव  सभा-पटल  पर  रख  दिए

 जाएंगे  ।

 बुडापेस्ट  में  फंसे  भारतीय

 4923.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिनांक  23  1983  के  नवभारत  टाइम्स  में  सैकड़ों  भारतीय  बुडापेस्ट  में

 फंसे  भिषेक  से  प्रकाशित  समाचार  में  दिए गए  सही

 यदि  तो  उसके  लिए  दोषी  ट्र  वेल  एजेंटों  के  नाम  क्या  हैं  और  अब  तक  उनके  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 बुडापेस्ट  में  बिना  सहारे  दर-दर  भटकने  वाले  ये  सैकड़ों  भारतीय  किन  स्थानों  हैं

 ओर  क्या  उनको  भारत  वापस  लाया  गया  है  अथवा  उनके  साथ  क्या  हुआ  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  To  :  से  लगभग  150  भारतीय

 हंगरी में  फंस  गए  थे  ।  ये  व्यक्ति  छोटे-छोटे  दलों  में  हंगरी  गए  थे  ।  इनमें  से  अधिकांश  लोग  पंजाब

 के  थे  ।

 बुडापेस्ट  स्थित  भारतीय  राजदूतावास  उन्हें  नियमों  के  अधीन  सभी  संभव  सहायता  पहुंचाने  के

 लिए  उनसे  सम्पर्क  बनाए  रहा  था  ।  फंसे  हुए  इन  व्यक्तियों  में  से  केवल  3  व्यक्ति  ही  सरकारी  खर्च  पर

 भारत  वापस  भेजे  जाने  के  लिए  भारतीय  राजदूतावास  के  पास  आए  ।  बाद  में  इन  तीनों  ने  भी  इस

 का  लाभ  नहीं  उठाया  ।

 फंसे  हुए  ये  सभी  व्यक्ति  अब  हंगरी  से  अपने  आप  अपने-अपने  गन्तव्य  स्थान  के  लिए  चले

 गए  हैं  ।

 भारत  सरकार  इस  विषय  में  पुरी  जानकारी  हासिल  करने  के  लिए  और  ऐसे  उपाय  करने

 के  लिए  इस  मामले  की  जांच  कर  रही  है  जिससे  कि
 भविष्य

 में  ऐसी  घटनाएं  कम  की  जा  सकें  ।

 शोलापुर  से  ary  राष्ट्रीय  राजमा  संख्या  13  को  मरम्मत

 4924.  श्री के०  ato  चौधरी  :  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच
 है

 कि  शोलापुर  से  आगे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  13  और  नए  शुरू  किए

 गए  वाहन  यातायात  को  अनेक  जोखिम  BS  पड़  रहे

 यदि
 तो  इस  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  राजमागें  के  इतनी  जल्दी  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  के

 क्या  कारण

 (7)  इसकी  मरम्मत  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  और
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 एए  एएए एएए एए एए एल

 बीजापुर  जिले  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  13  पर  कितने  पुलों  का  काम  अभी  पूरा

 होना  दोष

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिथाउरंहमान  :  से

 राष्ट्रीय  की  शोलापुर  से  बीजापुर  तक  की  सड़क  का  कुछ  भाग  महाराष्ट्र  और  कुछ

 भाग  कर्नाटक  में  पड़ता  यह  सड़क  महाराष्ट्र  में  आमतौर  पर  अच्छी है  और  यातायात  योग्य

 स्थिति  में  है  ।  कर्नाटक  में  इस  सड़क  पर  एक  बड़ा  पुल  पड़ता  हैं  जिसको  पुरा  करने  पर  काफी  समय

 लग  रहा  है  |  इसलिए  इस  राजमा  पर  यातायात  जारी  रखने  के  लिए  अस्थायी  areas  मार्ग  के  रूप

 में  मौजूदा  लगभग  25  fo  मी०  राज्य  सड़क  को  वैकल्पिक  रूट  बताया  गया  1982  में  इस

 राजमार्ग  के  अस्थायी  सम्यक  भर  स्थायी  मार्ग  पर  टूट-फूट  होने  की  feats  मिली  थी  और  इस

 क्षतिग्रस्त  भाग  की  मरम्मत  करने  के  लिए  83  लाख  रुपए  के  अनुमान  की  मंजूरी  दी  गयी  थी  ।  यह

 काय  विभिन्‍न  चरणों  में  पुरा  हो  रहा  इस  वर्ष  वर्षा  ऋतु  में  यह  सड़क  और  भी  क्षतिग्रस्त  हो  गई  ।

 इन  टूट-फूट  को  फिर  से  ठीक  करने  के  लिए  44  लाख  रुपए  के  अनुमान  की  मंजूरी  दी  जा  रही

 कर्नाटक
 में  राष्ट्रीय  पर  चार  छोटे  पुलों  निर्माण  पूरा  किया

 जाना  है  ।

 कोरियाई  विमान  को  मार  गिराना

 4925,  श्री  एम०  ato  चन्द्र दो खर  मूर्ति  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ने  यह  सुभाव  दिया  है  कि  तीसरी  दुनिया  के  अन्य  देशों

 के  साथ-साथ  भारत  को  सोवियत  विमानों  की  उड़ानों  पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 यदि  तो  यह  सुभाव  उस  बैठक  के  समय  आया  जहां  उच्चपदस्थ  भारतीय

 राजनयिक  को  कोरियाई  विमान  को  सोवियत  रूस  द्वारा  मार  गिराए  जाने  के  बारे  में  अमरीकी

 प्रतिक्रिया  के  बारे  में  बताने  हेतु  अमरीकी  विदेश  विभाग  द्वारा  बुलाया  गया  और

 सोवियत
 रूस  द्वारा  कोरियाई  विमान  को  मार  गिराने  के  बारे  में  भारत

 ने
 क्या

 कार्यवाही  की  ?

 विद दा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  To  To  और  1  1983

 को  कोरियाई  विमान  के  गिराए  जाने  के  बारे  में  पक्ष सार  देने  के  लिए  अमरीकी  विदेश  विभाग  के  डिप्टी

 अस्सिटेंट  सेक्रेटरी  ने  6  1983  को  *'तृतीय  विशव  और
 तटस्थ  देशों  के

 वाशिंगटन  स्थित  निदानों  के  प्रतिनिधियों  को  बुलाया  ।  वाशिंगटन  स्थित  भारतीय  राजदूतावास  के

 एक  राजनयिक  ने  भी  इस  ब्रीफिंग  में  भाग  लिया  ।

 इस  ब्रीफिंग  में  उक्त  अमरीकी  अधिकारी  ने  यह  भी  कहा  था  कि  संयुक्त  राज्य  यह  चाहेगा

 कि  सभी  सोवियत  संघ  के  साथ  अपने  सिविल  विमानन  सम्बन्धों  की  समीक्षा  करें  ।  उक्त

 अधिकारी  ने  यह  विशेष  सुभाव  दिया  कि  सभी  देश  60  से  90  दिन  के  लिए  सोवियत

 एयरो फ्लोट
 की  उड़ानों  का  निलम्बन  करने  जैसे  उपाए  करें  ।
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 जकड़ विदेश  मंत्रालय के  आधिकारिक  प्रवक्ता के के  दो  घनण न्य  लार  15  से  16

 1983  तक  आयोजित  अन्तर्राष्ट्रीय  सिविल  विमानन  संगठन  परिषद  के  विशेष  अधिवेशन  में  भारतीय

 प्रतिनिधि  के  वक्तव्य  का  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 [aFateta  में  रखा  गया  ।  द  लिए  संख्या  एल०

 विराम  सागर  परियोजना  से  बाढ़  का  पानी  छोड़े  जाने  के  कारण  गोदावरी  नदी

 पर  बने  पुल  को  खतरा

 4926,  शी  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कया  हाल  ही  में  जब  श्रीराम  सागर  सिचाई  परियोजना  से  बाढ़  जल  द्वारों  से  लगभग

 लाख  क्यूसेक  पानी  छोड़ा  गया  तो  आंध्र  प्रदेश  में  अदीलाबाद  और  निजामाबाद  जिलों  के

 बीच  में  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  7  गोदावरी  नदी  के  ऊपर  बने  हुए  पुल  जो  कि  परियोजना  के

 ठीक  नीचे  बहुत  खतरा  हो  गया

 श्रीराम  सागर  परियोजना  से  बाढ़  के  कारण  कुल  कितना  पानी  छोड़ा  जाता  है  और

 पुल
 की  वहन-क्षमता  कुल  कितनी

 यदि  श्रीराम  सागर  परियोजना
 के  बाढ़  जल  द्वारों  से  पानी  को  अपनी  पूरी  क्षमता

 के

 साथ  छोड़  जाता  है  तो  कया  पुल  शीघ्र  ही  बह

 यदि  तो  क्या  वहू  एक  नये  पुल  के  निर्माण  की  योजना  बना  रहे  हैं  जो  कि  बाढ़  के

 कारण  छोड़े  गए  सारे  पानी  को  वहन  कर  सकता  और  यदि  तो  उसका  निर्माण  कब  शुरू  किया

 जाएगा  और  वहू  कब  पूरा  और

 यदि  तो  क्या  उनको  इस  तथ्य  करी  जानकारी  है  कि  यह  उत्तर  और  दक्षिण

 भारत  के  बीच  सबसे  पुराना  सम्पर्क  मार्ग  है
 ?

 नौवहन  att  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :  दि

 11-8-83  को  श्रीराम  सागर  परियोजना  से  8.8  लाख  क्यूसेक  भौर  स्वर्ण  नदी  से  1.3  लाख  क्यूसेक

 पानी  छोड़े  जाने  के  कारण  इस  पुल  का  जलस्तर  लगभग  उस  पुल  की  क्षमता  तक  पहुंच  गया  था  ।

 क्रमशਂ  16  लाख  क्यूसेक  और  9.56  लाख  क्यूसेक  |

 यदि  इस  परियोजना  से  पुरी  क्षमता  में  पानी  छोड़ा  जाता  है  तो  इस  पुल  को  खतरा  हो

 जाएगा ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  पुल  क  पुननिर्माण  के  लिए  धन  का  प्रावधान  नहीं  किया

 गया

 जी  हां  ।
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 रेलवे  में  टू  ड-युनियन  चुनाव  कराने  के  लिए  उच्च-स्तरों  निकाय

 4927,  श्री  ईरा  अनाबारासु  :  क्या  रेल  मित्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  में  जोनल  स्तर  से  लेकर  अखिल  भारतीय  स्तर  विभिन्‍न

 स्तरों  पर  टू  ड  यूनियन  के  निष्पक्ष  चुनाव  कराने  के  लिए  निगरानी  करने  सम्बन्धी  कोई  उच्चस्तरीय

 निकाय

 यदि  तो  क्या  रेलवे  ट्रेड  युनियन के  गुप्त  मतदान  द्वारा  चुनाव  कराने  के  लिए

 किसी  तन्त्र  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  विचार  और

 रेलवे  में  मान्यताप्राप्त  ट्रेड  यूनियनों  द्वारा  किए  जाने  वाले  सदस्यता
 सम्बन्धी

 दावे  की

 जांच का  आधार क्या  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  Ato  Fo  जाफर  :
 जी  नहीं  ।

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ढ्  यूनिवर्स  1926  की  व्यवस्थाओं  के  अनुसार  प्रत्येक  पंजीकृत  ट्र  ड  यूनियन

 द्वारा  सम्बन्धित  ट  ड  यूनियन  रजिस्ट्रार  को  हर  वर्ष  ट्रेड  युनियन  से  सम्बन्धित  सभी  ब्यौरों  कां  एक

 विवरण  भजा  जाना  होता  है  ।  इन  वार्षिक  विवरणों  रेल  प्रशासन  विभिन्‍न  पंजीकृत  ट्र  ड  यूनियनों

 की  सदस्य  संख्या  से  अवगत  होने  की  स्थिति  में  होता  है  ।

 तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  के  लिए  पंचमी  मचा  स

 फालतू  हिस्से  पुर्जे  प्राप्त  करना

 2928.  श्री  बा पु साहिब  परूलेकर

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 श्री  सो तो भाई  आर ०  चौधरी

 att  निहाल  सिंह  :
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  के  लिए  फालतू  हिस्से  पुर्जे  प्रप्त  करने

 के  लिए  हाल  ही  में  परिचित  जमाने  के  साथ  समझौता  किया  गया

 यदि  तो  इस  समझौते  का  ब्यौरा  क्या

 यह  समझौता  करने  के  पहले  इस  मामले  में  सरकार  ने  अन्य  कई  देशों  के  सारे  बातचीत

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  To  ए०  :  ale  जमंन  संघीय  गणराज्य

 की  सरकार  के  साथ  सिद्धान्त  में  यह  समझौता  हो  गया  है  कि  जमंन  संघीय  गणराज्य  द्वारा  जिन
 फालतू

 पुर्जों के  दिए  जाने ने  की  सम्भावना  है
 वे  fae  तारा पर

 परमाणु  बिजलीघर  में  ही | क  ब  ना  ‘2°  गी  इस्तेमाल  किए
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 ननि

 ह
 जाएंगे  जिस  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  ऊर्जा  एसोसिएशन के  सुरक्षा  सम्  ara atretr  उपाय  लागू  होते  हैं  ।  लेकिन  ऐसे

 फालतू  पुर्जों  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  जमीन  संघीय  गण
 राज्य  के  साथ  वाणिज्य-करार  को  अभी

 अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  |

 (7)  भारत  सरकार  ने  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  लिए  इटली  से  भी  फालतू  पुर्जे  हासिल

 करने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  सरकार  को  यह  भी  उम्मीद  है  कि

 अमरीका  ऐसे  फालतू  पुर्जे  देने  के  अपने  वचन  का  पालन  करेगा  जो  अन्य  स्रोतों  से  उपलब्ध  न  हों

 सकें  ।

 बनारस  हिन्दू  धिदवविद्यालय  से  प्रौद्योगिकी  संस्थान  द्वारा  खरीदे  गए  200  Fo  ato

 इलेक्ट्रोन  भा इको स्कोप  का  मूल्य

 4929,  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  नया  दिक्षा  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  प्रौद्योगिकी  संस्थान  ने  मेंसे  टोसनीवाल  एन्ड

 कम्पनी  के  माध्यम  से  200  के०  वी
 ०  इलेक्ट्रोन  माइक्रोस्कोप  खरीदा

 क्या  यह  सच  है  कि  उसी  प्रकार  का  राष्ट्रीय  भौतिक  नई  दिल्‍ली

 ने  बहुत  कम  कीमत  15  लाख  पर  खरीदा  और

 यदि  तो  उनके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  बोला  :

 से  saree  हिन्दू  विश्व  विद्यालय  और  राष्ट्रीय  भौतिक  नई  दिल्‍ली  ने  उपस्कर

 के  निर्माता  मैसेज  भील  लिमिटेड  जपान  के  एकमात्र  एजेंट  मैसेज  तोषोवाल  ब्रावो  )

 प्राइवेट  लिमि०  के  माध्यम  से  200  किलोवाट  के  इलेक्ट्रोन  माइक्रोस्कोप  खरीदे  |  उनके  द्वारा  भेजी  गई

 सुचना  उपस्कर  के  लिए  दिया  गया  मूल्य  दस  प्रकार  है

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 मूल  उपकरण  की  लागत  63%  की  दर  से  हवाई  भाड़े  सहित  221,  950  अमेरिकी  डालर

 निर्माताओं  द्वारा
 .4

 प्रतिशत  की  विशेष  छूट  दी  गई  थी  ।

 राष्ट्रीय  भौतिल  नई  दिल्‍ली  रुपए

 लागत  मुद्रा  में  अदा  कीं  20,93,304

 हवाई  भाड़ा  मुद्रा  में  अदा  किया  1,88,322

 68,857 बीमा  मुद्रा  में  अदा  किया

 23,50,483

 भारतीय  एजेंट  का  कमी  37,280

 a 23,87;763
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 बनारस  हिन्द

 चविववचिरानन TARGA  aS]  यने  राष्ट्रीय
 इ  NUTS |

 ao ठो  ore  arr
 rs et  ATS  Hlth

 er
 TT  में  किए  जाने  वाले  विभिनन

 प्रयोगों  के  लिए  अपेक्षित  अनेक  सहायक  उपकरण  भी  प्राप्त  किए  ।  विश्वविद्यालय  के  प्रोद्योगिकी

 संस्थान  में  हवाई  भाड़े  सहित  159,780  अमेरिकी  डालर  की  अतिरिक्त  लागत  पर  सुविधा  स्थापित

 की  जा  रही है  |

 कैटरिंग  सेक्शन  के  मेनेजर  के  पद  का  नाम  बदल  कर  सुपरवाईजर  किया  जाना

 4930.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  दक्षिण  रेलवे  के  केटरिंग  सेक्शन  के  मैनेजरों  की  ओर  से  उनके  पदनाम  को

 मैनेजर के  स्थान  पर  सुपरवाइजर  किए  जाने  पर  आपत्ति  करने  वाला  अभ्यावेदन  मिला

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  उनके  मैनेजर  पदनाम  को  बनाए
 रखने

 की  उनकी  मांग  पर  सहानुभूतिपूर्वक

 विचार  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  सी ०  कण  जाफर  :  से  वाणिज्य  विभाग

 खान-पान  कमंचारियों  की  कुछ  वर्ग  कोटियों  के  पदनाम  में  परिवर्तन  करने  के  बारे  में  दक्षिण

 रेलवे  के  खान-पान  तमंचा  रियों  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।  तृतीय  बेतन  आयोग  की  सिफारिशों

 के  अनुसरण  रेल  मंत्रालय  अन्य  बातों  के  एक  व्यापक  अध्ययन  के  बाद  खान-पान

 विभाग  के  कर्मचारियों  की  विभिन्‍न  कोटियों  के  कर्म चा  रियों  के  पदनामों  को  मानकीकृत  किया  है  ।

 इसे  भारतीय  रेल  प्रणाली  पर  सभी  जगह  कार्यान्वित  किया  गया  है  ।  रेल  मंत्रालय  ने  अभ्यावेदन  पर

 भली-भांति  विचार  किया है  और  ag  किसी  तत्काल  परिवर्तन  को  आवश्यक  नहीं  समझता  ।  मंत्रालय

 चतुर्थ  aaa  जिसकी  नियुक्तिਂ  सरकार  द्वारा  खान-पान  कमेंचा  रियों  सहित  कर्मचारियों  की

 सभी  कोटियों  के  सदन मों  में  किसी  अन्य  परिवर्तन  पर  विचार  करने  के  लिए  की  गयी  की

 यदि  कोई  की  भी  प्रतीक्षा  करेगा  ।

 गांधी  और  जवाहर  लाल  Age  विषयक  अनुसंधान  कार्य

 4931,  श्री  जेनुल  बद्र  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 महात्मा  जवाहर  लाल  नेहरू  ओर  गांधीवादी  att  नेहरूवाद से  सम्बन्धित

 विषयों  पर  अनुसंधान  करने  वाले  विद्याथियों  द्वारा  अपनी  पी०  एच०  डी०  उपाधियों  के  लिए  कितने

 अनुसंधान  कार्य  किए  गए

 अनुसंधान  करने  वाले  विद्यार्थियों  द्वारा  Hradata-afaaare  विषयक  कितने  अनुसंधान

 कार्य  किए गए
 भौर

 उपबु कते  साग  और  में  उल्लिखित  अनुसंधानों  से  सम्बन्धित  विषयों  में  से  कौन
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 से  विषयों  में  पी०  एच०  डी०  उपाधियां  दी  गई  हैं  और  कौन  से  विषयों  पर  अनुसंधान  काय  चल

 रहा  a

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  भ  त्री  शीला  कौल )

 से  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों में  अनुसंधान  डालियों के  लिए  38000  से  अधिक  छात्रों  को

 पंजीकृत  किया  जाता है  ।  इन  विषयों  से  सम्बन्धित  जिसके  लिए  इन  सभी  छात्रों  को  पंजीकृत

 किया  जाता  संकलित  और  असुरक्षित  नहीं  की  जाती है
 ।  प्रश्न  के  उत्तर  में  मांगी  गई

 सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  |

 होरमन  जलडमरू  मध्य  बन्द  करने  को  ईरान  को  धमको

 4932.  श्री  कमलनाथ  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  नि

 क्या  सरकार  को  होरमन  जलडमरू  मध्य  को  बन्द  करने  के  बारे में  ईरान  द्वारा

 दी  गई  घमकी  की  जानकारी है  जिससे  भारत  को  भाने  वाले  सामान  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़गा  और

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  धमकी  पर  अपनी  चिंता  व्यक्त  को  है  ?

 विद दा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  भर  सरकार  को  ईरानी

 प्राधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर  दिए  गए  इस  आशय  के  वक्तव्यों  की  जानकारी  है  कि  किन्हीं

 परिस्थितियों  में  वे  होरमन  जलडमरू  के  बारे  में  क्या  कार्रवाई  कर  सकते  हैं  |

 जैसाकि  सभी  जानते  ईरान  भर  इराक  के  बीच  युद्ध  से  उत्पन्न  स्थिति  जबकि

 दोनों
 गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  सह-सदस्य  हैं  और  दोनों  के  साथ  भारत  के  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  भारत

 चिंतित  भारत  ने  इस  संघर्ष  के  बढ़ने  भर  इसे  अंतर्राष्ट्रीय  रूप  दिए  जाने  में  निहित  खतरों  पर

 बराबर  अपनी  चिता  व्यक्त  की  है  ।

 जांचाघोन  रेलवे  कर्मचारियों  की  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  करना

 4933.  शी  तारिक  अनवर  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  मंत्रालय  को  प्राप्त  शिकायतों  के  आधार  सर्व  जनिक  ड्युटी  करने  वाले

 टिकट  निरीक्षकों  जैसे  रेल  कर्मचारियों  के  जबकि  वे  भ्रष्टाचार  के  मामले  में  पकड़े  जाते

 सकता  के  मामले  बनाए  जाते

 यदि  तो  ऐसे  मामले  में  कार्यवाही  करते  सरकार  उन  नष्ट  कमेंचारियों  की

 सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्न  करती  है  जिससे  कि  इनकी  तुलना  उसके  आय  के  स्रोत  से  को  जा

 सके

 यदि  तो  बीकानेर  डिवीजन
 में  ऐसे  कितने  जांचाधीन हैं  और

 उन  मामलों  पर  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की
 vigs  द  गई
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 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  कर्मचारियों  की  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  देने  का  हैं  जिनके

 विरुद्ध  सतकंता  मामले  चलाए  जा  रहे  और

 (=)  यदि  तो  कब  तक  भोर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  के  जाफर  :  जी  हां  ।  सत्त कं ता के

 मामलों  को  कदाचारों/अधिनियमितताओं  के  विशिष्ट  आरोपों  वाली  सदाशयी  शिकायतों  के  आधार

 पर  पंजीकृत  किया  जाता  है  ।

 किसी  संदिग्ध  कमेंट्री  की  सम्पति  से  सम्बन्धित  सूचना  लेना  उस  स्थिति  में  आवश्यक

 हो  जाता है  जब  कर्मचारी  की  आय  से  ज्ञात  साधनों  के  अनुपात  से  उसकी  परिसम्पत्तियों  के  अधिक

 होने  की  सम्भावना  हो  ।

 कोई  नहीं  ।

 और  (=)  ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 थलतेज  में  भन्तवंशीय  कन्टेनर  डिपो  का  खोला  जाना

 4934.  श्री  नसीहत  मकवाना  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  अहमदाबाद  के  पास  स्थित  थलतेज  में  एक  अन्तर्देशीय  कन्टेनर  डिपो  खोलने

 हेतु  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  पर  क्या  निर्णय  किया  गया

 क्या  इस  तथ्य  के  होते  हुए  कि  वीरमगाम  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  इमारत  और  अन्य

 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  वहां  पर  एं  डिपो  क्यों  नहीं  खोले
 जाते

 और

 थलतेज  में  ऐसे  एक  डिपो  के  लिए  भूमि  के  अधिग्रहण  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  अहमदाबाद  क्षेत्र  के

 औद्योगिक  हितों  के  लिए  एक  इनलैंड  कंटेनर  डिपो  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  इस

 gear  के  लिए  थलतेज  का  स्थल  चुना  गया  था  |

 सम्भव  स्थान  के  रूप  में  वीरमगाम  उपयुक्तता  की  गुजरात  की  राज्य  गुजरात

 चेम्बर  आफ  कामर्स  GS  शिपिंग  सीमाशुल्क  aged  और  रेलों  के  परामशं  से  विस्तृत

 जांच  की  गयी  थी  ।  वीरमगाम  सहित  सभी  सम्भव  स्थलों  पर  विचार  किए  जाने  के  बाद  उनके  द्वारा

 यह  सिफारिश  की  गयी  थी  कि  इनलैंड  कन्टेनर  feat  थालतेज  में  स्थापित  किया  जाए  |

 थलतेज  के  कुछ  भूमि  मालिकों  ने  गुजरात  उच्च  न्यायलय  में  अधिग्रहण  की  कार्यवाही  के

 विरुद्ध  दावा  दायर  किया  है  और  मामला  न्यायाधीश  है  ।
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 सड़क  दुर्घटनाह्लों  में  acs  वालों  के  लिए  प्रतिपूर्ति
 निधि

 प्राधिकरण

 से  राज्यों  को  आबंटन

 4935.  Sto  कृपा सिन्धु  भोई  :
 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सड़क  दुर्घटनाओं  में  मरने  वालों  की  सहायता  के  लिए  एक  प्रतिपूर्ति

 निधि  प्राधिकरण  स्थापित  किया  at;  कौर

 यदि  तों  प्रतिभूति  निधि  योजना  में  निर्धारित  घन  राशि  के  अनुसार  सड़क  दुर्घटनाओं

 में  मरने  बालों  को  मुआवजा  देने  के  लिए  राज्यों  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जियांउरंहमांन  :

 हां  ।  सीलेशियम  फूड  अथारिटी  की  स्थापना  सीलेशियम  फूड  1982  की  धारा  3  के  अन्तर्गत

 की  गई  जिसका  ब्यौरा  नौवहूँन  और  परिवहन  मंत्रालय  की  अधिसूचना  सं०  एस०  ओ०  800

 दि०  12-11-1982  में  प्रकाशित  किया  गया  है  ।

 सीलेशियम  फूड  स्कीम  के  अनुसार  सड़क  दुर्घटनाओं  से  हताहत  व्यक्तियों  को

 मुआवजा  देने  के  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  क्रो  अब  तक  25.55  लाख  लाख  और  पचपन

 हजार  रुपए  आबंटित  किए  गए  हैं
 |

 लिपिक  श्रेणी  से  गाड़  की  श्रेणी  में  परिवर्तन

 4936.  श्री
 राजेंद  कुमार  सिह  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1981  से  अब
 तक  लोको

 चौर  लखनऊ  में  अनुसूचित  जातियों  के  कितने

 लिपिकों TSS  यदि  कोई  हो  ने  अपनी  गाडे  को  श्रेणी  को  बदलने  के  लिए  महाप्रवन्धक

 ,  उत्तर  रेलवे  के  पास  आवेदन  किया  था  उनमें  से  कितनों  ने  यदि  कोई  हों  उस ि

 परिवर्तन  हेतु  तत्सम्बन्धी  परीक्षा  उत्तीणें  कर  लीं

 इन  चुने  गए  लोगों  में  से  कितने  लोगों  को  लिपिक/वरिष्ठ  लिपिंकों  की  श्रेणी  से  गाई

 की  श्रेणी  में  सेवा-श्रेणी  बदलने  की  अनुमति
 प्रदान

 की  गयी  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  Go  जाफर  :  से  सुचना  रेलवे

 से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 बर्मा  में  असम  के  उग्रवादियों को  प्रशिक्षण

 4937.  श्री  राजनाव  सोनकर  शास्त्री  :  व्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (% 1 }  क्या  असम  के  कुछ  उग्रवादी  तत्वों  को  बर्मा  में  हथियारों  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा
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 है  और ये  उग्रवादीਂ  तत्व  हथियारों  से  सुसज्जित  होकर  भारतीय  क्षेत्र  में  अशांति  पैदा  कर

 रहे

 (a)  क्या  इस  संदर्भ  में  राज्य  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  विभिनन  प्रकार  के  बेब  हथियार  भी

 बरामद  किए  गए  और

 यदि  तो  इस  खतरनाक  स्थिति  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 विदेशी  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  ए०  :  से  इस  आदाय  की  खबरें

 सत्य-समय  पर  देखने  में  आती  रही  हैं  ।  सरकार  इन  पर  गौर  कर  रही  है  लेकिन  निश्चित  रूप  से

 अभी  कुछ  सिद्ध  नहीं  हुआ  है  |

 दक्षिण  एशिया  में  आणविक  हथियार  मुक्त  क्षत्र

 4938,  श्री  चिरजी  लाल  शर्मा  क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  ने  दक्षिण  एशिया  में  आणविक  हथियार  मुक्त  क्षेत्र  बनाने

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  अपने  विरोध  को  दोहराया  और

 यदि  तो  इस  विरोध  का  प्रयोजन  कया  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०ए०  :  जी  हां  ।

 भारत  यह  मानता है
 कि  सारा  संसार  नाभिकीय  अस्त्रों  से  मुक्त  होना  afer

 नाभिकीय  निरस्त्रीकरण  ऐसी  चीज  नहीं  है  जिसे  भूगोल  के  आधार  पर  टुकड़ों  में  बांटा  जा  एक

 सिद्धान्त  के  रूप  में  भी  भारत  इस  बात  को  उचित  नहीं  मान  सकता  कि  कुछ  शक्तियों  के  पास

 नाभिकीय  हथियार  हों  और  हम  नाभिकीय  अस्त्र  क्षेत्र  के  नाम  पर  उनके  तथाकथित  कृपापूर्ण  सं  रक्षण

 में  रहना  स्वीकार  कर  लें  ।  इसके  अलावा  नाभिकीय  हथियार  से  मुक्त  राज्यों  द्वारा  संसार  के

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  नाभिकीय  हथियारों  का  लाना-लें  जाना  और  उन्हें  स्थापित  करना  बुनियादी

 तौर  पर  नाभिकीय  अस्त्रों  से  मुक्त  क्षेत्र  के  विचार  से  मेल  नहीं  खाता  ।  इसलिए  हमारा  सामान्य

 मत  यही है  कि  नाभिकीय  अस्त्रों  से  मुक्त  क्षेत्र  का  विचार  अब  एक  यथाधंवादो  विचार  नहीं

 रहा

 जहां  तक  दक्षिणी  एशिया  में  नाभिकीय  हथियारों  से  मुक्त  क्षेत्र  की  स्थापना  के  विशिष्ट

 प्रस्ताव  का प्रत  भारत  का  सेव  यह  दृढ़  मत  रहा  है  कि  ऐसे  क्षेत्रीय  प्रबन्ध  न  तो  बाहर  से

 थोपे  जा  सकते हैं  और  न  एक  क्षेत्र  विशेष  में  ही  इसे  जबरन  लागू  किया  जा  सकता  इन्हें  तो  संबद्ध

 क्षेत्र  में  ही  पनपाने  और  विकसित  करने  की  ज़रूरत  होगी  ।  दक्षिण  ददिया  पर  अलग  से  विचार

 सहीं  किया  जा  सकता  क्यों
 कि  यह  एशिया  और  प्रशान्त  के  वृहत्तर  क्षेत्र  का  ही  TT-T A  है  और  हिन्द

 महासागर  में  विदेशी  सैनिक  अड्डों  की  उपस्थिति  इम  समूचे  क्षेत्र
 के  सुरक्षा  वातावरण  को  जटिल

 बना  देती  है  तथा  दक्षिण  एशिया  के  इस  ST-8T 7  में  नाभिकीय  अस्त्रों  से  मुक्त  क्षेत्र  की  स्थापना  की

 स्थिति  को  विशेष  रूप  से  अनुचित  बना  देती  है  ।
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 ना

 गुजरात  (afsaa  में  नई  लाइनें  बिछाने  हौर  मीटर  गेज

 लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदल  ना

 4939,  श्री  मोतीभाई  आर०  चौधरी  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  पश्चिम  रेल  क्षेत्र  में  नई  लाइन  बिछाने  और  मीटर  गेज  लाइनों  को  बड़ी

 लाइनों  में  बदलने  सम्बन्धी  निर्माण  कार्य  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  घन  की  कमी  के  कारण  कोई  काम  बन्द  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 क्या  स्वीकृत  कार्यों  को  समय-बद्ध  अवधि  के  अन्दर  पुरा  कर  दिया

 रल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  :  गुजरात  में  अनुमोदित

 नयी  लाइन  परियोजनाओं  और  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  आमान-प  रिश्ते  की  रेल  परियोजनाओं

 की  प्रगति  नीचे  दी  गई  है  e —_— °

 कपड़वंज  मोडासा  (Te  ला  ०)  नथी  प्रतिशत

 सूज-नलिया  नयी  प्रतिशत
 )

 वीरमगाम-ओखा-पो  रबिन्दर-मी  ०  ला०  से  घ०  ला०  में  आमान-परिवर्तन  82  प्रतिशत

 नित  )

 से  निर्माण-कार्यों  की  प्रगति  उपलब्ध  संसाधनों  और  पारस्परिक  प्राथमिकता  के

 अनुसार हो  रही  है
 ।

 फिलिस्तीनी  दरणाधथियों  के  लिए  भारत  द्वारा  सहायता  का  बचन

 4940,  श्रीमती  matt  क्या  विद श
 मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  सीमावर्ती  पूर्व  में  फिलिस्तीनी  शरणार्थियों  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  की  राहत

 और  निर्माण  एजेंसी  (Jo  एन०  आर०  को  भारत  द्वारा  किस  प्रकार  की  कौर

 अन्यथा  और  सेवाओं  के  रूप  में  कितनी  सहायता  देने  का  बचन  दिया  गया  देश  में  फिलिस्तीनी

 छात्रों  को  उच्चतर  अध्ययन  हेतु  छात्रवृति  भौर  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  क्या  ब्यौरा  मौर

 आगामी  वर्ष  के  लिए  इस  प्रयोजन  हेतु  दी  जाने  वाली  सहायता  का  कया  ब्यौरा

 विद्  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  ए०  ए०  भारत  1976  से  संयुक्त

 राष्ट्र  संघ  की  राहत  और  निर्माण-कार्य  एजेंसी  (qo  एन०  आर०  डब्ल्यू०  )  को  प्रतिशत  1  लाख

 रुपए  की  सहायता  राशि  देता  रहा  है  जिसे  1978  में  बढ़ा  कर  1  लाख  50  हजार  रुपए  प्रतिशत  कर

 दिया  गया  था  1982  में  हमने  अपनी  सहायता-राशि  बढ़ा  कर  2  लाख  कर  दी  थी  ।  1983  में  हमने

 2  लाख  रुपए  नकद  की  तथा  सहायता  भी  दी  है  ।
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 1980-81  से  10  निर्धारित
 छात्रवृत्तियों

 के  स्थान  पर  फिलिस्तीनी  विद्यार्थियों  ने  शिक्षा

 बे  1980-81,  1981-82  और  1982-83  fat  12,  14  और  17  स्थान

 पाए  हैं  ।

 भारत  ने  1984  के  लिए  2  लाख  रुपए  का  वचन  दिया  भारत  ने  1983-84  में

 फिलिस्तीनी  विद्याथियों  के  लिए  10  छात्रवृत्तियां  रखी  हैं  ।

 कलकत्ता  मेट्रो  रेल  प्रशासन  द्वारा  भर्ती

 4941.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  मेट्रो  रेल  प्रशासन  अपने  स्थायी  पदों
 के  लिए

 केवल  बाहर  से  ही  भर्ती

 कर  रहा

 यदि  तो  लम्बी  अवधि  तक  सेवारत  आकस्मिक  श्रमिकों  के  दावों  की  क्यों  उपेक्षा

 की  जा  रही  कौर

 क्या  लम्बे  समय  से  इस  परियोजना  में  सेवारत  आकस्मिक  श्रमिकों  को  स्थायी  रूप  से

 नियुक्त  करने  हेतु  उनके  लिए  कम  से  कम  कुछ  प्रतिशत  पद  उपलब्ध  कराने  के  लिये  विंमान  भर्ती

 नीति
 में  परिवहन  किया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  के  जाफर  मैचों  रेलवे  कलकत्ता  में

 आजकल  कोई  स्थायी  पद  नहीं  हैं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 (7)  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 वाराणसी  स्थित  केन्द्रों  में  परीक्षा  में  बनने  वाले  उम्मीदवारों  को  प्रवेश  न  दिया  जाना

 4942.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  से  रेलवे  सेवा  आयोग  परीक्षा  में  बैठने  के  लिए

 आने  बाले  उम्मीदवारों  को  सनातन  धम  कालेज  और  रामधारी  रस्तोगी  विद्यालय  वाराणसी  स्थित

 केन्द्रों  में  27  1983  को  केन्द्र  में  प्रवेश  करने  से  मना  कर  दिया  गया

 क्या
 यह

 भी
 सच  है

 कि  उक्त  केन्द्रों  पर  परीक्षार्थियों  को  ant  दीवान  देने  के  लिए

 आयोग  का  अधिकारी  उपलब्ध  नहीं  और

 यदि  उपर्युक्त  भाग  (#)  और  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  सम्बन्धित  मंत्रालय

 द्वारा  इस  गलती  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सो०  के ०  जाफर  शा  रफ  म्  पश्चिम  बंगाल  से

 उम्मीदवार  रामप्यारी  रस्तोगी  विद्यालय  केन्द्र  में  परीक्षा  देने  आए  सनातन  धर्म  कालेज  कैद
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 में  नहीं  ।  कुछ  उम्मीदवारों  जो  परीक्षा  में  बैठने  के  पात्र  नहीं  थे

 काचा

 केन  केन्द्रों  में  आ  गए  को

 केन्द्रों  में  प्रवेश  करने  से  मना  कर  दिया  ग  at  पव ॥  सभी  पात्र  उम्मीदवारों  ने  शांतिपूर्वक  परीक्षा

 चूंकिरेल  सेवा  आयोग  के  पास  सभी  केन्द्रों  को  सम्हालने  के  लिए  पर्याप्त  अधिकारी

 नहीं  इसलिए  केन्द्रों  के  प्रभारी  अधिकारी  के  रूप  में  काम  करने  के  लिए  अन्य  रेल  अधिकारियों

 की  सहायता  ली  जाती  है  ।  sata  दोनों  केन्द्रों  सभी  केन्द्रों  में  प्रभारी  अधिकारी

 उपलब्ध थे  ।

 चूंकि  पात्र  उम्मीदवार  उपर्युक्त  दोनों  में  पहले  ही  परीक्षा  दे  चुके  और  इनमें  से  हर

 केन्द्र  में  प्रभारी  अधिकारी  इसलिए  भर  संशोधन  करना  अपेक्षित  नहीं  है  ।

 कलमाड़ी-तिरुपति  छोटी  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना

 4943.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलमाड़ी-तिरूपति  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  में  क्या

 प्रगति  हुई  कौर

 (a)  उक्त  योजना  को  कब  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  के०  जाफर  :  तिरूपति  से  पकाना

 तक  के  मीटर  लाइन  खण्ड  के  आमान-परिवर्तन  और  पकाला  से  काट पड़ी  तक  समानान्तर  बड़ी

 लाइन के  लिए  एक  प्रारम्भिक  इंजीनियरी-एवं  यातायात  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  किया  गया  है  50

 प्रतिशत  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  काय  तथा  15  प्रतिशत  यातायात  सर्वेक्षण  कार्य  पुरा  किया  जा

 चुका है  |

 सर्वेक्षण  fone  प्राप्त  होने  और  उसकी  जांच  कर  लिए  जाने  के  बाद  ही  इस  परियोजना

 के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  जाएंगी  ।

 इसराइल  में  रह  रहे  भारतीयों  का  वापस  भाना

 49044.  श्री  रवीन्द्र  चर्चा  :

 श्री  सोती  भाई  कार  चौधरी :

 शो  बापू  साहिब  परूलेकर  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इसराइल  में  रह  रहे  भारतीय  राष्ट्रिक ों  को  भारत  वापस  आने  में

 भारी  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पढ़ता

 यदि  तो  सम्बन्धी  पूर्ण  तथ्य  क्या

 क्या  सरकार  ने  उनका  भारत  वापस
 आना  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  कुछ  उपाय

 करने  का  निर्णय  किया  और
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 घ |  | ी  ढ | यदि  तो  तत्संबंध  पौरा  कया  है  ?

 बिंदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  सरकार  को  इस  बात  की  कोई

 जानकारी  नही ंहै  कि  इसराइल  में  रहने  वाले  भारतीय  राष्ट्रिकों  को
 भारत  वापस  माने  में  किन्हीं

 कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 छात्रावास  सुविधा  सहित  लड़कियों  के  स्कूल

 4945,  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  क्या  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  के  दूर-दराज  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सड़क

 संचार  का  अभाव  कौर  वहां  मिडिल  तथा  हाई  स्कूल  15-20  कि०  मी०  दूर  हैं  और  पैदल  चल

 कर  जाना  पड़ता  इसलिए  लड़कियां  अपनी  पढ़ाई  प्राथमिक  या  मिडिल  स्तर  पर  छोड़  देती

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  विकास  खण्ड  में  कम  से  कम  एक  छात्रावास

 सहित  एक  स्कूल  खोलने  के  लिए  अनुदान  देने  का
 है

 ताकि  लड़कियों  को  अपनी  पढ़ाई  प्राथमिक

 स्तर  पर  न  छोड़नी  पड़े  और  महिला  दिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  वास्तविक  रूप  में  लागू  हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 यह  aera  संस्थान  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  शोला  :

 राष्ट्रीय  दोषिक  भनुसंघधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  आयोजित  (30  1978

 की  यथास्थिति  के  चौथे  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  के  अनुसार  26,42%,  ग्रामीण

 को  5  किलोमीटर  के  अन्दर  मिडिल-स्तर  की  कक्षाओं  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  थी

 इसी  प्रकार से  812%  ग्रामीण  जनसंख्या  के  लिए  8  किलोमीटर  के  अन्दर  उच्चतर  माध्यमिक

 कक्षाओं  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  थी

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 और  प्रदान  नहीं  उठते  |

 देश  में  निराश्रित
 विधवाओं/वृद्धों  श्र  विकलांगों  की

 राज्यवार  संख्या

 4946,  श्री  हरीश  रावत  :  वा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 कया  मंत्रालय  द्वारा  देश  में  निराश्रित  वृद्धों  और
 विकलांगों  की  संख्या  का

 पता  लगाने  के  लिये  कोई  सके  क्षण  किया  गया  है  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  व्या  और

 राज्यों  द्वारा  प्रतिशत  उनके  कल्याण  पर  खर्चें  की  जा  रही  धनराशि  को  देखते  हुये  सभी

 हकदार  व्यक्तियों  को  कब  तक  लाभ  मिलने  की
 संभावना

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-म  को  पी०  के०  थू  :

 (*)  1981  जनगणना  ने  वृद्धों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्रित  की  है  जिससे  60  ac  से  अधिक

 आयु  वर्ग  के  व्यक्तियों  का  अनुमान  लगाना  qe  है  ।  1981  में  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण

 संगठन  ने  विकलांग  व्यक्तियों  सें  संबंधित  एक  सर्वेक्षण  किया  था  ।  निराश्रित  विधवाओं  की  संख्या

 का  अनुमान
 लगाने

 के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  |

 (a)  दो  एक  60  और  इससे  अधिक  वायु  के  वृद्ध  व्यक्तियों  का  अनुमान  emia

 वाला  और  दूसरा  विकलांग  व्यक्तियों  का  अनुमान  दर्शाने  संलग्न  हैं  ।

 [a  घायल
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  ०

 टी  ०-7613/83

 इन  at oflai  के  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिये  तैयार  की  गई  विभिन्‍न  योजनाओं  के

 अस्तंगत  सभी  पात्र  व्यक्तियों  को  शामिल  करने  के  लिये  कोई  समय-रचना  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।

 पत्तच  आयोजना

 4947,  श्री  सतीश  अग्रवाल
 :  कया  नौवहन  भोर  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  पत्तन
 कार्य  निष्पादन  कार्यक्रमों  -

 को  सुधारने  के  लिये  आयोजना  तथा

 उचित  तालमेल  और  समन्वित  सहयोग  की  अत्यधिक  और

 यदि  तो  इस  सबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और

 सरकार  पत्तनों  के  नियोजित  विकास  की  आवश्यकता  के
 बारे  में  पूरी  तरह  से  जागरूक

 है
 ।

 योजना  में  समन्वित  सहयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पंचवर्षोध  योजना  तैयार  करते  समय  योजना

 आयोग  के  निर्देश  पर  गठित  कार्यदल  में  प्रयोग  कता  मंत्रालय  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  महा

 पतनों  की  विकास  योजनाओं  अनुमोदन  होने  और  वारिक  योजनाओं  में  अपेक्षित  धन-राशि  की

 व्यवस्था  किए  जाने  के  बाद  ही  इसे  कार्यन्वित  किया  जाता  है  ।

 है  नाला  की
 =  TST be  उत्पादकता  पर  निगरानी जहां  तक  इसके  कार्य  निष्पादन  का  सबंध  R

 रखी  जाती  है
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 गुजरात  में  समेकित  बाल  विकास  योजना  पर  हुआ

 व्यय  ओर  इसका  कार्यकरण

 4948,  उत्तम  भाई  एच०  कया  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समेकित  att  विकास  योजनाਂ  के  अन्तगेंत  गुजरात  और  अन्य

 राज्यों
 के  विभिन्‍न  भागों  में  बहुत  सी  योजनाएं  और  परियोजनाएं  चलाई  जा  रही

 यदि  तो  1980  से  30  1983  तक  क्रियान्वित  की  गई  योजनाओं

 का  ब्यौरा कया

 I 19022 FO.  ,  1984  }
 2 att  1985
 ee  के  दौरान  चलाई  जाने  वाली  ऐसी  सम्भावित  योजनाओं (7)

 भर  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 इन  योजनाओं  ate  परियोजनाओं  के  क्रियान्विति  पर  निगरानी  रखने  की  कार्यविधि

 आदि  क्या

 इन  वर्षों  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  कर्मचारी  प्रशासन  भर  विकास  पर  कितनी

 धनराशि  aa  की  गई  और

 इन  योजनाओं
 के  लिए  किसी  बिदेशी  एजेंसी  द्वारा  कितनी  धनराशि  खच  की

 गई

 शिक्षा  और  संसक्ति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  पी०  के०  :

 हां  ।

 वर्ष  1980-81  से  1982-83  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  22  नई  समेकित  बाल

 विकास  सेवा  परियोजनाएं  मंजूर
 की  गई  और  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  7  पुरानी  समेकित  बाल  विकास

 सेवा  परियोजनाओं  को  जारी  रखा  गया  |

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  18  अतिरिक्त  समेकित

 बाल  विकास  सेवा  परियोजनाएं  मंजूर  की  गई  हैं  और  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  29  पुरानी  परियोजनाओं

 को  जारी  रखा  गया  है  ।

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  का  प्रत्येक  परियोजना
 से  प्राप्त  मासिक
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 ———————  आ

 1.0
 प्रगति  रिपोर्ट  और  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  तिमाही  ATI प्रगति  fz  प पटो ंके  माध्यम  से  प्रबोधन  किया  जा

 क

 रहा  है  ।  कार्यक्रम  के
 स्वास्थ्य और  पोषाहार  संघटकों  के  प्रबोधन  के  लिए  अखिल  भारतीय  भाषाविज्ञान

 संस्थान  और  मेडिकल  कॉलेजों  की  भी  सहायता  ली  जाती  है  |

 q es  te  |
 1  काय  क्रमों  के  लिए 1980-81  से  1982-83  के  दौरान  समेकित  बाल  विकास  से

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  गुजरात  सरकार  को  कुल  1,83  करोड़  रुपए  के  अनुदान  दिए  गए  ।  इसमें  राज्य

 और  जिला  स्तरों  पर  प्रतिष्ठान के  लिए  3  प्रतिशत  का  प्रावधान  शामिल  है  ।  इन  आंकड़ों  में

 प्रशिक्षण  और  पूरक  पोषाहार  का  व्यय  शामिल  नहीं

 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  द्वारा  परामर्श

 अनुसंधान  और  मूल्यांकन  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के

 लिए  संयुक्त  राष्ट्र  एजेंसी  की  सहायता  का  उपयोग  गुजरात  के  पंचमहल  जिले  में  11  समेकित  बाल

 विकास  सेवा  परियोजनाओं  के  लिए  चालुक़्य  से  लेकर  6  वर्षों  तक  किया  जाएगा  ।  कुछ  समेकित  बाल

 विकास  सेवा  परियोजनाओं  में  और  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  खाद्य  पदार्थों  का  भी  उपयोग

 किया  जाता  है  ।  afar  सहायता  जीनों  मिलती  है  ।

 विश्वविद्यालय
 agers  झायोग  श्योर  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों

 भोर  अनुसूचित
 जनजातियों

 के  wferaret

 4949.  श्री  क०  भर्जुनन  :
 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  और  प्रत्येक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  में  अधिकारियों  की

 कुल  संख्या  कितनी

 (a)
 उनमें

 से  कितने  अधिकारी  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  जनजातियों के

 और

 उन  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  आरक्षित  कोटा  पूरा  कर

 दिया है  ?

 शिक्षा  हर  संस्कृति  तथा  समाज  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शोला  :

 से  मंत्रालय  में  थया  उपलब्ध  सूचना  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।
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 राष्ट्रमण्डल  सीट  |  की  संरचना

 4950.  श्रीमती  प्रकाशन  चौधरी  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रमण्डल  राष्ट्रमण्डल  के  शासकीय  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  को  संरचना  का

 ब्यौरा

 fanf: वं  तका  क्या (a)  उसमें  कितने  वरिष्ठ  अन्य  कर्मचारी  उनके  चयन  कौर  my  3!

 तरीका  उनके  वेतन  और  वेतनमान  क्या  हैं  और  देश-वार  उनका  विवरण  क्या

 न्यूज  ना  में  उनकी  संख्या भारत  से  कितने  कर्मचारी  लिए  गए  हैं  और  अन्य  सदस्य  देशों  क  ्

 कितनी

 aw  =.
 राष्ट्रमण्डल  सचिवालय  का  कुल  वित्तीय  बजट  कितना है  पार  9  समें  भारत  का  क्या

 उत्तरदायित्व  भीर

 (3)  उपरोक्त  सचिवालय  में  भारतीय  कमंचार्यियों  के  अनुपात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  प्रयास

 किए गए  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  इस  सचिवालय  में  एक

 दो  सहायक  महासचिव  और  अन्य  अधिकारी  शामिल  हैं  जो  आधिक

 निर्यात  बाजार  खाद्य  उत्पादन  एवं  ग्रामीण  अन्तर्राष्ट्रीय

 अध्येता वृति  एवं  प्रशिक्षण  प्रबन्ध  चिकित्सा  क्षेत्र  की  महिलाएं  एवं

 सामान्य  तकनीकी  सहायता  से  सम्बद्ध  मामलों  में  महासचिव  की  सहायता  करते हैं  ।  इसके

 अतिरिकत  राष्ट्रमण्डल  युवा  कार्यक्रम  के  क्षेत्नीय  केन्द्र  भारत  और  गुयाना  में  हैं  ।  प्रत्येक  केन्द्र

 में  एक-एक  निदेशक

 सचिवालय  में  अमले  की  संख्या  कार्यात्मक  अपेक्षाओं  और  दक्षता  की  आवश्यकता  के

 अनुरूप  निर्धारित  की  जाती  है  ।  यद्यपि  अधीनस्थ  अमले  के  ठीक-ठीक  आंकड़े  उपलब्ध  नही ंहैं  तथापि

 सचिवालय  में  जिसमें  क्षेत्रीय  केन्द्र  शामिल  इस  समय  61  वरिष्ठ  अधिकारी  हैं  |

 महासचिव  की  नियुक्ति  राष्ट्रमण्डल  बासनाध्यक्षों  द्वारा  सामूहिक  रूप  से  की  जाती

 महासचिव  की  नियुक्ति  राष्ट्रमण्डल  शासनध्यक्षों  द्वारा  की  जाती  है  जो  लन्दन  में  अपने  प्रतिनिधियों  के

 माध्यम  से  हाय  करते  हैं
 ।

 अन्य  वरिष्ठ  अमले  की  नियुक्ति  महासचिव  करता है  जिसे  राष्ट्रमण्डल

 सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  नामों  के  पैनलों  में  से  सचिवालय  में  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  नियुक्त  करने  का

 विशेषाधिकार है  जिसमें  सर्वोच्च  ध्यान  सक्षमता  और  ईमानदारी  के  उच्चतम  स्तर  प्राप्त

 करने  की  आवश्यकता  और  राष्ट्रमण्डल  के  अन्दर  यथासम्भव  व्यापक  भौगोलिक  आधार  पर  अमला

 भरती  करने  के  महत्व  पर  दिया  जाता  है  ।

 महासचिव  को  कनिष्ठ  भमला  नियुक्त  करने  का
 प्राधिकार

 है  ।

 सचिवालय  के  अमले  के  वेतन  तथा  उनकी  नियुक्ति  के  तरीके  की  सावधिक  समीक्षा  की  जाती  है

 90



 1  पौष  1905  लिखित  उत्तर

 जिसमें  लन्दन  स्थिति  चुने  हुए  हाई  कमीशनों  में  वेत  ब्रिटिश  सिविल  सेवा  में  वेतन  और  अन्तर्राष्ट्रीय

 संगठनों  में  वेतन  जैसे  विभिन्न  तत्वों  और  मितव्ययता  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखा  जाता है

 तथा  इसके  साथ  ही  इस  बात  का  भी  सुनिश्चत  किया  जाता  है  कि  जहां  तक  व्यवसायों

 राष्ट्रमण्डल  देवों  की  व्यापक  परिधि  से  प्रतिष्ठित  एवं  उच्च  व्यावसायिक  दक्षता  प्राप्त  व्यक्तियों  को

 भरती  करे  |

 सचिवालय  में  भारत  के  6  वरिष्ठ  अधिकारी  हैं  ब्रिटेन  16,  आस्ट्रो  लिया  के  5,  कनाड़ा

 के  3,  न्यूजीलैंड के  2  और  श्रीलंका  के  4  ।

 सचिवालय  का  1982-83  का  बजट  विज्ञान  राष्ट्रमण्डल  युवा

 कार्यक्रम  और  सी ०  एफ ०  Fo  सी ०  को  4,206,320  पौंड  है  ।  3.02  प्रतिशत  के  हिसाब  से

 भारत  का  अंशदान  126,933  पौंड है  राष्ट्रमंडल  विज्ञान  राष्ट्रमंडल  युवा  कार्यक्रम  और

 का  1982-83  का  बजट  जिसमें  भारत  का  अंशदान  कोष्ठ  में  दिया  गया  क्रमशः

 286,000  (23,150  .967,077  पौंड  (43,500  15,675,675  पौंड

 (715,000  है  ।

 (=)  ऊपर  बताए  गए  आकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि  सचिवालय  के  वरिष्ठ  अमले  में  भारत

 का  प्रतिनिधित्व  कम  नहीं  अतः  सचिवालय  के  अमले  में  भारतीत  कर्मचारियों  के  अनुपात  को  बढ़ाने

 के  विशेष  प्रयास  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रमण्डल  सचिवालय  द्वारा  महिला  ब्यूरो  की  स्थापना

 4951.  कीमतों  संयोगिता  राणे  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महिलाओं  का  दर्जा  और  योगदान  बढ़ाने  और  रोजगार  के  लिए  प्रशिक्षण  और  अवसरों

 के  प्रावधान  हेतु  राष्ट्रमण्डल  सचिवालय  द्वारा  कितनी  बैठकें  और  गतिविधियां  आयोजित  की  गई  तथा

 उनका  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  सचिवालय  द्वारा  महिला  ब्यूरो  का  भी  गठन  किया  गया
 ;

 और

 यदि  तो  लक्ष्यों
 और

 उपलब्धियों  सहित  इसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  ए  :  राष्ट्रमण्डल  महिला  और

 विकास  कार्यक्रम  के  महत्वपूर्ण  निर्णयों  को  प्रभावित  करने  के  लिए  महिलाओं  की  क्षमता  बढ़ाने

 की  आवश्यकता  को  उच्च  अग्रता  प्रदान  की  गई  ताकि  उनमें  महिलाओं  के  हित  अधिक  प्रभावकारी

 रूप  से  परिलक्षित  हों  ।  इस  प्रोग्राम  के  तहत  काम  करने  वाले  अमले  के  माध्यम  से  इसके  लिए  खास  तौर

 से  विशेषज्ञों  को  नियोजित  करके  परामशं  के  माध्यम  से  इसे  आगे  बढ़ाया  है  !  इसके  सचिवालय

 ने  अफ्रीकी  देशों  की  वरिष्ठ  महिला  अघिकारियों  के  लिए  एक  प्रशिक्षण  पाठयक्रम  का  आयोजन  किया  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ऐसी  कार्रवाई  की  ओर  अधिकाधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  जिसका  उद्देश्य

 महिलाओं  के  नियोजन  के  प्रति  एक  अधिक  सार्थक  दृष्टिकोण  अपनाना  इस  समय  इसके  भन्तगंत
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 लिखित  उत्तर  के  1983

 महिलाओं  के  नियोजन  की  समस्या  के
 विश्लेषण

 पर
 बल  दिया  जा  तांकि  ऐसी  राष्ट्रीय

 नीतियां  विकसित  की  जा  सकें  जिनमें  महिलाओं  को  अधिक  रोजगार  मिले  ।  अनुवर्ती  कार्यवाही  के

 में  यह  सोचा  गया  है  कि  यह  कार्यक्रम  इस  क्षेत्र  में  काम  करवाने  लिए  सरकारों  के  एक  के

 रूप में  अधिक  सक्रिय  भूमिका  का  निर्वाह  करेगा  ।  1982-83  के  दौरान  जाम्बिया

 बारबडोस  में  दो  कार्यशालाओं  का  आयोजन  किया  गया  जिनमें  महिलाओं  के  रोजगार  के  विषय से

 सम्बद्ध  व्यक्ति  इस  बारे  में  विचार  करने  के  लिए  एकत्र  हुए  थे  कि  महिलाओं  के  लिए  रोजगार  के

 अवसर  बढ़ाने  की  दिदा  में  क्या  विशिष्ट  दृष्टिकोण  अपनाया  जाना  चाहिए  ओर  उसे  कैसे  आगे  बढ़ाया

 जाना  चाहिए  ।  इन  कार्यदालाश्रों  के  निष्कर्ष  विशेषज्ञ  दल  की  बैठकों  का  आधार  बनेंगे  जो  महिलाओं

 में  निकलता  दूर  करने  के  seq  से  संबद्ध  नियोजन  नीतियों  को  परिभाषित  करने  के  लिए की  जाएँगी  ।

 जिन  मसलों  का  अध्ययन  किया  जाना  है  उनमें  महिलाओं  को  कज  देने  के  लिए  खोली गई  वित्तीय

 संस्थाओं की  बड़े  पैमाने  पर  प्रत्युत्तर  की  संभावना  के  लिए  अवसर  पैदा  करने

 के  रास्ते  गैर-सरकारी  नीतियां  भर  महिलाओं  के  लिए  संसाधनों के  नियतन  के  लिए  व्यवस्था  के  तौर

 पर  भारत  की  विशेष  अवयव  योज़ना  जसे  अधिकाधिक  कार्यक्रमों  की  सम्भाव्यता  शामिल  है  ।

 1983  में  जिम्बाववे  में  faze  स्वास्थ्य  संगठन  और  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  शिलु

 आपाती  कोष  के  सहयोग  से  मां  के  दूध  के  विकल्प  पेयों
 के

 विपणन  के  संबंध  में  fara  स्वास्थ्य  संगठन

 की  संहिता  के  क्रियान्वयन  के  बारे  में  कार्य  क्रमानुसार  एक  कार्यशाला  का  भोजन  किया  गया  |

 कार्यक्रम  के  मुताबिक  सरकार  पर  जोर  देने  के  लिए  छोटे  द्वीप-राज्यों  के  महिला  राष्ट्रीय

 अभिकरणों  की  क्षमता को  बढ़ाने  के  लिए  दो  क्षेत्रीय  कार्यशालाओं  का  आयी  जन  किया  गया  ।

 पपुआ  न्यू  गिनी  में  कायें क्रमानुसार  छोटे  राज्यों
 में

 योजना
 से

 सम्बद्ध  एक  अन्तः  क्षेत्रीय

 कार्यशाला  का  आयोजन  किया  गया  ताकि  महिलाओं  के  हित  चिंतन  के  योजना  संबंघी

 wa-athafaeatat  की  आवश्यकता  उच्चस्तरीय  अधिकारियों  पूरी  तरह  अवगत  कराया  जा

 सक े।

 कार्यक्रम  में  भाग  लेने  वाले  के  लीबियाई  और  प्रशांत  महासागर  राज्यों  के  लात कार

 सेवाओं  की  व्यवस्था  करने  के  वास्ते  क्षेत्रीय  सलाहकारों  की  नियुक्ति  द्वारा  इस  कार्यक्रम  का

 अनुपालन
 किया  गया  है  |

 1983  में  कैरेबियन  में
 विकास  आयोजकों  कौर  दिलचस्पी  रखने

 बाले  दलों  के  लिए  रोजगार-नीतियों  से  संबद्ध एक
 संगोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया  |

 इस  कार्यक्रम  में  महिलाओं  के  रोजगार के  कुछ  सम्बद्ध  पहलुओं पर
 अध्ययन  भी

 किया  जा  रहा  है  ।  अध्ययन की  एक
 अन्य

 म्
 खला  का  उद्देश्य  यह  है  कि  ऐसे  तौर-तरीके

 जाएं  जिनके  अनुसार  ईंधन  की  लकड़ी  और  पानी-लाने  ले  जाने  में  समय  व्यतीत  करने  वाली

 महिलाओं  की  सरल  प्रौद्योगिकियों  द्वारा  सहायता  की  जा  सके  ।  एक  प्रमुख
 अन्तर्राष्ट्रीय

 महिला
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 fates  उत्तर 1905

 ee

 संगठन  के  सहयोग  से  एक  अन्य  अध्ययन  भी  किया  जा  रहा  है  ताकि  भारत  के  mi  में  नलकूपों  की

 व्यवस्था  के  संगठन  की  नीति  की  प्रभावकारिता  का  निर्घारण  किया  जा  सके  ।

 1980  के  अन्त  में  सचिवालय  में  हो  एक  एकक  के  रूप  में  महिला  itt  विकास  ata

 क्रम  शुरू  किया  गया  ताकि  महिलाओं  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  राष्ट्रमंडल  के  सदस्य  देशों  के

 प्रयासों  में  सहायता  दी  जा  सके  ।

 सचिवालय
 के  महिला  और  विकास  saan  का  काम  महिलाओं  की  इस  बारे  में

 उनको  क्षमता  बढ़ाने  में  सहायता  करना है
 कि

 वे
 स्वयं  अपनी  आवश्यकताओं  को  पुरा  और  खुद

 अपना  हित-चिन्तन  कर  जिसमें  उनके  अपने-अपने  देशों  में  सरकारी  नीति  भौर  निर्णय-निर्माण

 को  प्रभावित  करने  संबंधी  उनकी  क्षमता  भी  शामिल  है  ।  इसका  एक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  यह  भी  रहा

 है  कि  राष्ट्र  महिला  ब्यूरो  का  निर्माण  करके  उसे  मजबूत  बनाया  जो  कि  महिलाओं  कौर

 सरकारों  दोनों  के  लिए  ही  एक  संसाधन  हो  सकता  है  ।

 सचिवालय  के  महिला  और  विकास  कार्यक्रम  के  क्रियाकलापों  का  मोटे  तौर  पर

 उपर्युक्त  भाग  (#)  में
 दिया  गया  है  ।

 बोकानेर  डिवोजन  में  नियुक्त  टू  लिंग  टिकट  एग्जामिनरों  के

 विरुद्ध  सतकंता  के  मामले

 4952.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  को  मालूम  है  कि  सार्वजनिक  ड्यूटी  पर  भ्रष्टाचार  में  अर्न्तगत

 करमें चा  रियों  के  विरुद्ध  के  मामले  नव लाए  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  कोई  ऐसे  नियम हैं  कि  इन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  सतकंता  मामलों

 में  जाँच-पड़ताल  के  दौरान  उन्हें  नियुक्त  किए  गए  डिवीजन/जोन  से  दूसरे  डिवीजन/जोन/मुख्यालय
 में  स्थानान्तरित  किया  जाता  है  ;

 यदि  पतो  क्या  चत्तरी  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीजन में  नियुक्त  ट्रेवलिंग  टिकट

 एग्जामिनरों  को  उस  डिवीजन  से  कहीं  भर  स्थानान्तरित  किया  जाना  था  क्योंकि  उनके  विरुद्ध

 भ्रष्टाचार के  मामले  थे  ;

 यदि  तो  क्या  उन  कर्मचारियों  को  स्थानान्तरित  किया  गया

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  उन्हें  स्थानान्तरित  किया  गया  था  अथवा
 कया

 वे
 अभी  भी  उन्हीं  स्थानों  पर  नियुक्त  हैं  ,  जहां  उनके  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  मामले  आरम्भ  किए

 गए

 घार .
 यदि  तो  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  अब  तक  क्या  वाई  की  और

 यदि  कोई
 et  wirarat  aay  की Pig  जादू  चहा  थ  ग  wot

 घ  उसਂ  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 लिखित  ou  22  दिसम्बर  1085

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  सो ०  Fo  जफर  Tuts)  :  जी  ati

 गी  परन्तु  प्रशासनिक  हिदायतें  अवद्य  मौजद हैं  कि  कदाचार  में  लिप्त  पकड़

 गए  कमंचारियों  को  श्रन्तमंण्डलीय  स्थानान्तरण  पर  मजा  जाना  चाहिए

 ay  1983  में
 ,

 सर्तकता  मामले  के  कारण  बीकानेर  मंडल  के  किसी  चल  टिकट

 परीक्षक  के  प्रस्तावित  स्थानान्तरण  का  कोई  मामला  नहीं  था  ।

 से
 sea  नहीं

 उठता  |

 रेलवे  हारा  ana  उद्योग  में  anal  को  खरीद  में  कमी

 4953.  at  माधव  राव  सिंधिया  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  रेलवे  ने  1984-85  के  दौरान  उद्योग  से  वैगनों  की  अपनी  खरीद

 में  कमी  करने  का  निर्णय  किया

 क्या  इससे  बेगम  उद्योग  पर  प्रतिकूल  पड़ेगा  जो  कि  कुछ  वर्षों  से
 कम  क्षमता

 उपयोग  के  कारण  लगातार  संकट  में  रहा  और

 यदि  तो  उपरोक्त  निर्णय  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  फे०  जाफर  जी  नहीं  ।  माल डिब्बों

 की  खरीद  घन  के  परिव्यय  के  अनुसार  है  ।

 चौथी  ate  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  माल  डिब्बों  की  खरीद/चौपहियों  के

 हिसाब  से  लगभग  11000  माल  डिब्बे  प्रतिवर्ष  थी  ।  1984-85
 के

 लक्ष्य  इस  संख्या  से  बहुत

 अधिक  होगा  ।  इस  माल डिब्बा  उद्योग  की  क्षमता  के  उपयोग  में  महत्वपूर्ण  सुधार

 हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कोचीन  बन्दरगाह  पर  यंत्रीकरण  लागू  किया  जाना

 4954,  न्नाण  पो०  जे०  क्या न  और  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  कोचीन  बन्दरगाह  पर  यंत्रीकरण  लागू  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (sit
 ज़ियाउर्रहमान

 :  और

 पोर्ट  में  जनरल  कार्गो  हैंडल  करने  के  काम  की  पूरा  यंत्रचालित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 तथापि  समेकित  विकास  परियोजना  के  तहत फैक्ट  बड़ें  पैमाने  पर  अपने  उर्वरक  संबंधी  कच्चे
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 1  पौष  1905  लिखित  उत्तर

 माल  को  हैंडल  करने  के  लिए  उबर  बथ  पर  एक  मेकेनिकल  अन लीडर  लगाएगा  ।  पुनः  सटक  याद

 में  कंटेनरों  को  हैंडल  करने  के  लिए  टायर  लगे  दो  ट्रांसफर  क्रेन  और  दो  फोक  लिफ्ट  ट्रक  प्राप्त  करने

 का  प्रस्ताव

 बारिस्ता  त्रिपुरा  तक  बस  सेदा  बढ़ाने  का  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  का  प्रस्ताव

 4955  श्री  अजय  fara  क्या  नौवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  त्रिपुरा  की  देश के  शेष  भाग
 के

 साथ  संचार  की

 वर्तमान  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  steed  बंगलादेश-त्रपुरा  तक  बस  सेवा  बढ़ाने  का  कोई

 पवि  किया  है

 क्या  परिचय  बंगाल  सरकार  ने  इस  मामले  पर  बंगलादेश  के  साथ  विचार  करने  हेतु

 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  ताकि  योजना  को  लाग  किया  जा  सके

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  इस  संबंध  में  बंगलादेश  के  साथ  कोई  बातचीत  शुरू  की  है

 यदि  तो  इस  चर्चा  में  क्या  प्रगति  हुई  भर

 af  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  (sit  जियाउरंहमान  :

 और

 नहीं  ।

 से  बोला  देश  के  साथ  ,  किसी  औपचारिक  मोटर  यान  वाणिज्यिक  यातायात

 करार  नहीं  होने  के  कारण  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  यात्री  सड़क-यातायात  नहीं  है  ।  तथापि

 भारत-बोला  देश  संयुक्त  भाथिक  आयोग  एक  करार  कराने  के  संबंध  में  ब्यौरे  तैयार कर  रहा

 जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  दोनों  देशों  के  बीच  यात्री  यातायात  के  लिए  मार्गों  को  खोजने

 का  कार्य  भी  शामिल  है  ।

 तोड़-फोड़  के  कारण  रेल  दुर्घटना एं

 4956,  श्री  भेरावदन  शक्  गधा वी :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  रेलों  तोड़फोड़  की  कितनी  घटनाओं  के  कारण  माल  कौर
 यात्री  गाड़ियां  दुध  टना ग्रस्त  हुई

 इन  दुर्घटनाओं  में  कितने  लोगों  की  जाने  गयी  और  कितने  लोग  हुए

 घायलों  और  मृतकों  के  परिवारों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया  और

 मृतको ंके  परिवारों  को  और  अधिकतम  और  न्यूनतम  कितना  मुआवजा  दिया  गया

 ताकि  इस  मामले  में  यह  अधिकतम  तथा  किस  मामसे  में  यह  न्यूनतम  था  ?
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 लिखित  उत्तर  22:  fearax  1983

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  Fo  जाफर  :  भोर  (a)  1982-83

 तोड़फोड़/सन्दिग्ध  तोड़फोड़  के  कारण  दस  गाड़ियां  पटरी  से  उतर  गयीं  ।  इनमें  से  7  यात्री

 गाड़ियां  थीं  मौर  3  मालगाड़ियां  ।  इन  दुर्घटनाओं में  2  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  तथा  ब्यक्ति

 घायल  हुए  ।  अप्रैल  से  1983  तक  इसी  प्रकार  7  गाड़ियां  पटरी  से  उतरीं  जिनमें  से

 6  यात्री  गाड़ियां  थीं  और  एक  माल  गाड़ी  ।  इनके  परिणामस्वरूप  19  व्यक्तियों  को  मृत्यु  हुई

 और  99  व्यक्ति  घायल  हुए  ।

 और  इन  मामलों  के  बारे
 में

 अभी.तक  किसी  दावे का  भुगतान  नहीं  किया

 गया  है  ।

 गुड़गांव  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  की  अतिरिकत  अस्पतालों  की  सांग

 4957,  श्री  विलास  मत्त  वार  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह:बलाने:

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्राक्कलन  समितियों  सिफ़ारिशों  के  गुड़गांव में
 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  की  डिस्पेंसरी  अभी  किसी  पर  नहीं  की

 गई

 बया  यह  भी  सच  है  कि  सिविल  हास्पिटल  गुड़गांव  केन्द्रीय  सरकार  के  कमेंचारियों

 को  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  पूरा  सहयोग  नहीं  देता  रहा

 क्या  गुड़गांव के  लिए  अतिरिक्त  डिस्पेंसरियों  और  ato  कें०  पुरम  के  जेसा  स्त्री

 रोग  अस्पताल  की  कोई  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  कुमुद बेन  एस०  :

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  डिस्पेंसरी  गुड़गांव  को  उपयुक्त  भवन
 प्राप्त  होने  पर

 एक  केन्द्रीय  स्थल  पर  स्थानान्तरित  करने  को  बात  सिद्धांत  रूप  से  मान  ली  गई  है  |

 नहीं  ।  हरियाणा  सरकार  गुड़गांव में  रह  रहे  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के

 लाभार्थियों  को  अस्पताल  सुविधाएं  प्रदान  करने  पर  सहमत  हो  गई  है  ।

 नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 पिछड़े क्षत्रों  में  fer  के  कार्यक्रमों का  कार्यान्वयन

 4958.  श्री  पी०  के०  कोरिया :  कपा  दिक्षा  झोर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि

 व्या
 ठी

 पंचवर्षीय  योजना
 में  पिछड़े  क्षेत्रों

 में  और  उपेक्षित  वर्गों  लिए  उपयुक्त
 at  गत  सूरा  की  ors

 fas  सुविधाएं  उपलब्ध  किये  जाने  का  चवन च्चा  क  गई
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 लिखित  उत्तर 1  पौष  1905

 यदि  तों  इस  कार्यक्रम को  कहां  तक  किया  जी

 कया  इस  सम्बन्ध  में  छठी  रोजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  लिये  जाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  इसमें  कितनी  कमी  रह  जाने  की  संभावना  है  और  इ  सके  क्या  कारण

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शिक्षा  को  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  तथा  नए

 20  सूत्री  कार्यक्रम  में  शामिल  करके  शिक्षा  के  प्रारम्भिक  स्तर  पर  शैक्षिक  सुविधाओं  के  विस्तार  को

 उच्चतम  प्राथमिकता  दो  जाती  है  ।  गेर-दाखिल  छात्रों  की  अधिक  प्रतिशतता  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा

 उपेक्षित  वर्गों  में  है  ।  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  1990  तक  सर्वसुलभ  बनाने  की  परिकल्पना  है  ।

 छठी  योजना  में  रिक  स्कूलों  में  प्रारम्भिक  स्तर  पर  180  ara  अतिरिक्त  बच्चों  को

 दाखिले  करने  का  प्रस्ताव  हैं  इस  लक्ष्य  की  बढ़ाए  जाने  की  संभावना  है  ।

 समाज  के  जो  कमजोर  वर्ग  औपचारिक  emer  सुविधाओं  का  लाभ  उठाने  की  स्थिति  में  नहीं

 उनकी  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  गैर-औपचारिक  शिक्षा  का  aries  शुरू  किया  गेया  है  ।

 शैक्षिक  रूप से  पिछड़ें  नौ  राज्यों  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रयोजनों  दी  जाती  है  ।  यह

 कार्यक्रम  तेजी  से  चल  रही  है  |

 प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  15-35  आयु  वर्ग  की  समस्त  निरक्षर  आबादी  को  1990 तक

 शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  गया  राज्य  सरकारों  को  ag  सलाह  दी  गई  है  कि  वे

 प्रौढ़  दिक्षा  केन्द्र  स्थापित  करने  में  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दें  ।  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों से

 प्राप्त  प्रगति  रिपो  से  यह  cat  चलता  है  कि  समाज  के  कमजोर/उपेक्षित  वर्गों  की  शामिल  करनें  के

 सम्बन्ध  में  निरंतर  प्रगति  हो  रही  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  रा०  ato  Ao  प्र०  To  तथा  एन०  आई०  ई०  पी०  ए०

 जेसे  राष्ट्रीय  स्तर  के  संगठन  भी  पिछड़ें  क्षेत्रों  तथा  उपेक्षित  वर्गों  की  शिक्षा  की  safe  की  ओर

 fairs  ध्यान  देतें हैं  ।

 तीखुर-कोचीन  रेल  लाइन

 4959,  को  बी०  एस०  विजयराधवन :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  केरल  में  तिरूर  कीचीन  रेल  लाइन  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०के०  जाफर  :  जी  नहीं  |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |
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 दिल्लो  में  सरकारी  म्रदगतम्राा  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय

 4960,  शी  चित्त  महिला  :  क्या  दिक्षा  शर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ः

 दिल्‍ली  और  नई  दिल्‍ली  में  कितने  सरकारी  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  भीर

 कितने  सहायता-प्राप्त  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  हैं  और  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 दिल्ली  और  नई  दिल्‍ली  के  प्रत्येक  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  और  सरकारी

 सहायता-प्राप्त  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  में  कक्षा  पहली  से  पांचवीं  तक  दाखिले  के  लिए

 1981-82,
 1982-83  और  1983-84  वर्षों  में  किसने  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 इन  वर्षों  में  कक्षा  पहली  से  पांचवी  तक  इन  विद्यालयों  में  कितने  विद्याथियों  को  दाखिला

 दिया  गया  और  उन  विद्यार्थियों  का  चयन  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  और

 भविष्य  में  दाखिले  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  सभी  विद्यार्थियों  को  दाखिला  देने

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्यमंत्री  शोला  :

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  मेजी  गई  सुचना के  दिल्ली  में  353  सरकारी  सीनियर

 सैकण्डरी  स्कूल  तथा  129  सरकारी  सहायता  प्राप्त  सीनियर  सैकण्डरी  स्कूल  हैं  ।  इन  स्कूलों  की

 सूची
 में  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  Gao

 और  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अधीन  सभी  सरकारी/सरकारी  सहायता  प्राप्त

 सीनियर  सेकेण्डरी  स्कूल  कक्षा-एक  से  पांच  तक  की  कक्षाएं  नहों  चलाते  जां  कक्षा  एक

 से  पांच  तक  कक्षाएं  चलाई  जाती  वहां  प्राप्त  हुए  आवेदनों  तथा  इन  कक्षाओं  में  दाखिल  किए

 गए  छात्रों  की  संख्या  में  दीं  गई

 परि  area  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-7614/83

 जहां  तक  चयन  के  मानदण्ड  का  सम्बन्ध  यह  उल्लेखनीय  है  कि  माडल  स्कूलों  को  छोड़कर

 जिनमें  दाखिले  प्रवेश  परीक्षा  के  आधार  पर  किए  जाते  अन्यों  में  प्रत्येक  दाँ  ठीक  सत्र

 के  शुरू  में  तैयार  की  गई  दाखिला-योजना  के  माध्यम  से  तथा  पहले  पाओंਂ  के  आधार

 पर  नियमित  किए  जाते

 दिल्‍ली  में  प्राथमिक  शिक्षा  कीं  जिम्मेदारी  दिल्‍ली  नगर  निगम  नई  दिल्‍ली  नगर

 पालिका  और  केन्टोमेन्ट  बोर्डे  जैसे  स्थानीय  निकायों  की  दिल्‍ली  प्रद्यासन/नई  दिल्ली

 नगर  पालिका  द्वारा  संचालित  कुछ  सहायता  प्राप्त  मिश्रित  स्कूलों  और  area  स्कूलों  में

 प्राथमिक  शिक्षा  प्रदान  की  जाती  है  ।  इसके  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  भी  दिल्‍ली  में  स्कूल

 चला  रहा  जिनमें  प्राथमिक  शिक्षा  का  प्रावधान  होता  है  ।  नए  स्कूल  स्थानीय  निकायों  द्वारा  खोले

 जाते  क्षेत्र  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  भी  सेक्शन्स  वर्तमान  स्कूलों  में  खोले  जाते हैं
 ।
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 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई  सूचना के  अनुसार  सभी  माडल  स्कूलो ंमें  दाखिला  के

 अलावा  दिल्‍ली  की  जनता  को  शिक्षा  प्रदान  करने के  लिए  सुविधा  पर्याप्त  है  और  रिकार्ड में  ऐसी

 कोई  शिकायत  नहीं  है ंकि  दिल्‍ली में  किसी  भी  राजकीय  स्कूल/राजकीय  सहायता  प्राप्त  स्कूल में

 किसी  भी  आवेदक  छात्र  fate  को  दाखिला  देने  से  इंकार  गया  यद्यपि  स्कूल  विशेष  की

 सीमित  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मर्जी  के  स्कूल  में  शिक्षा  सम्भव  नहीं  है  ।

 नई  दिल्‍ली  श्रारक्षण  कार्यालय  में  दिहाड़ी  पर  कार्यरत  टाइपिस्ट

 4961,  थो  सोधा  प्रसाद  सिह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली / दिल्‍ली  जमीन  स्थित  उत्तर  रेल के  आरक्षण  कार्यालय  में  सोलह

 टाइपिस्ट  बर्ष  1979  से  अभी  तक  दिहाड़ी  पर  काय  कर  रहे

 क्या  ag  सच  है  कि  ये  टाइपिस्ट  नियमित  रिक्त  पदों  पर  कार्य  कर  रहे

 क्या  वर्ष  1980  में  दिहाड़ी  पर  कार्यरत  पचास  टाइपिस्ट ों  की  सेवाएं  नियमित  की

 गई  भर

 यदि  तो
 रेल

 प्रशासन  द्वारा  डाक्टरी  परीक्षा
 में  स्वस्थ  घोषित  किये गये  विंमान

 टाइपिस्ट ों  को  कब  तक  नियमित  कर  दिया  जायेगा  और  इस  सम्बन्ध  में  अपनाई  जा  रही  नीति  क्या

 है  क्योंकि  arg  बढ़  जाने  के  कारण  इन्हें  किसी  अन्य  सरकारी  कार्यालय  में  रोजगार  नहीं  मिल

 सकेगा

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के  ०  जाफर  इस  रेलवे  के  दिल्‍ली

 मंडल  में  18  टाइपिस्ट  1980  से  उत्तर  रेलवे  आरक्षण  कार्यालय  दिल्‍ली  और  नयी  दिल्‍ली  में
 दिहाड़ी

 पर  काम  फिरने  हैं  ।

 जो

 उत्तर  रेलवे  के  प्रधान  कार्यालय  भर  दिल्‍ली  मंडल  में  नियुक्त  पचास  तदर्थ  टाइपिस्ट ों

 की  सेबों  को  ae  1981  में  नियमित  किया  गया  था  |

 प्रदान  नहीं  क्योंकि  ऊपर  भाग  में  उल्लिखित  18  व्यक्तियों  द्वारा  भरी  गधी

 18  रिक्तियों  सहित  दिल्‍ली  मंडल  पर  टाइपिस्ट ों  को  वर्तमान  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  रेल  सेवा

 इलाहाबाद  से  चयन  किये  गये  उम्मीदवारों  का  एक  पेनल  प्राप्त  हो  चुका  है  ।

 qa  रेलवे  में  श्रप्रयुकत  माल  डिब्बे

 4962.  श्री  मनमोहन  टूडू  क्या रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्य  यह  सच
 है

 कि  प  रेलवे
 में

 डोलोमाइट  चूना-पत्थर  जैसी  सामग्री  ले  जाने  वाले  भारी

 संख्या में  माल  डिब्बे  अप्रयुक्त  पड़े  रहे  हैं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और
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 भारी  संख्या  में  अप्रयुक्त  ara  डिब्बों  का  उचित  उपयोग  करने  के  लिए  अन्य

 मंत्रालय  के  साथ  सहयोग  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सो०  [: / ह  जाफर  जी  हां  ।
 जून  से

 1983  तक  की  अवधि  में  मांग  में  कुछ  कमी  हुई  जिसके  परिणामस्वरूप  माल  डिब्बे  सके

 रहे  |

 मुख्य  कारण  Y—Feqay  कारखानों  से  प्राप्त  कम  मांग  भौर  भवानीपुर  खानों  जहां

 से  चूने  के  पत्थर  का  लदान  होता  औद्योगिक  सम्बन्धों  की  समस्याएँ  |

 रेलवे  को  लदान के  लिए  अधिक  यातायात  देने
 के  उन  पर  दबाब  डालने  हेतु

 मंत्रालय  तथा  क्षे  त्रीय  दोनों  स्तरों  पर  बार-बार  बैठकें  की  जाती  हैं  ।

 सातवीं  योजना  में  शिक्षा  सम्बन्धी  समस्याओं  की  जांच  के  लिए  समिति

 4963.  श्री  निहाल  fag:
 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  कि  सातवीं  योजना  में  शिक्षा  सम्बन्धी  समस्याओं  की  जांच  के  लिए  एक

 समिति/दल  का  गठन  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  दल  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  किसी  प्रकार  की  गई

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  :
 भोर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  करने  के  लिए  योजना  आयोग ने

 शिक्षा
 के  लिए  संचालन  दल  तथा  शिक्षा  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  शामिल  करते  हुए

 अनेक  sat  दल  गठित  किए  दिक्षा के  लिए  संचालन  दल  में  कार्यकारी  दलों  के

 सभी  कुछ  विशेषज्ञों  और  कुछ  अन्यों  को  सदस्यों  रूप में  शामिल  किया  गया  है  |

 योजना  आयोग  द्वारा  शिक्षा  के  सम्बन्धित  क्षेत्रों  के  राज्य  विभागों  और  राष्ट्रीय  शैक्षिक

 अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  विश्वविद्यालय  अनुदान  एन०  आई०  ई०  पी०  ए०  भारी

 केन्द्रीय  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  में  से  कार्यकारी  दलों  के  नामित  किए

 हैं
 |

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  के  मामले  में
 छूटो

 यात्रा  रियायत  सुविधा

 का  वापस  लिया  जाना

 4964,  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा

 करेंगे  :

 क्या  यह  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  योग  अध्यापकों  को  उपलब्ध  geet  यात्रा

 रियायत  सुविधा  हाल  ही  में  वापस  ले  ली  गई
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 यदि  gi,  तो  सरकार  द्वारा  वर्तमान  सुविधा  वापस  लिए  जाने  के  कारण  क्या

 और

 क्या  यह  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  योग  योजना  को  समाप्त  करने  का  पव  संकेत
 है  ?

 भिक्षा  cite  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  (sitaett  शीला  :

 (*)  जी  नहीं  ।

 और  प्रइन  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  द्वारा  हड़ताल  का  नोटिस

 4965.  st  arg  राव  परांजपे  :
 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  ने  1983  महीने  में

 किसी  तारीख  को  देश  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  एक  दिन  या  अनिश्चित  काल  के  लिए  हड़ताल
 का

 सरकार  को  नोटिस  दिया

 यदि  तो  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षकों  को  क्या  शिकायतें  और

 उनकी  शिकायतों  पर  सरकार  का  रुख  क्या  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  (staal  शीला  :

 जी  ।

 प्रद  ही  नहीं  उठता  ।

 कमंन्रारियों  की  मांगों  पर  विचार  करना  प्रत्येक  संगठन  में  एक  सतत  प्रक्रिया  अखिल
 न

 भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  अध्यापक  संघ  के  प्रतिनिधि  ral  विद्यालय  संगठन  के  विभिन्‍न

 प्राधिकारियों  के  साथ  मिलते  रहे  हैं  ga  प्रकार  की  चर्चाओं  के  परिणामस्वरूप  अनेक  मामलों

 को  पहले  से  ही  निपटा  दिया  गया  है  ।  कुछ  मानें  विचाराधीन  है  ।

 म जशपुरनगर  में  पहल  यात्रियों  के  लिए  पुल

 4966.  श्री  सुभाष
 चन्द  बोयत  कल्लूरी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  किया  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  ने  रेलवे  उत्तर  रेलवे में  नई

 मण्डी  को  शहरी  क्षेत्रों  से  जोड़न ेके  सम्बन्ध  में  पैदल  यात्रियों  हेतु  पुल  बनाने  के  लिए  सर्वेक्षण

 किया

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उक्त  पुल
 के 1.  निर्माण  के  लिए  रेलवे

 के  पास  अपेक्षित

 धनराशि  जमा  करा  दी  भौर

 यदि  तो  पुल  का  निर्माण  कब  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 रेल  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  ato  क०  जाफर  :  जी  हां  ।  उत्तर  प्रदेश  के

 अनुरोध  मुजफ्फरनगर  रेलवे  स्टेशन  पर  जनता के
 उपयोग  के  लिए  ऊपर  पैदल  पुल  हेतु  एक

 सर्वेक्षण  कराया  गया  था  ।

 राज्य  सरकार  ने  अभी  इस  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  नहीं  किया  है  ale  न  ही  अभी  तक

 काम  की  लागत  जमा  करायी  गयी  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुराने  तूतीकोरिन  पत्तन  से  कोयला  ढोने  बाले  जहाजों  को  अन्यत्र  भेजा  जाना

 4967.  को  डी०  एस०  ए०  शिव प्रकाशम  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  स्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  तूतीकोरिन  के  पुराने  पत्तन  पर  कोयला  लेकर  आगे  वाले  जहाजों

 को  दक्षिण  भारत  के  अन्य  पत्तनों  पर  भेजा  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  भीर

 क्या  सरकार  जहाजों  को  अन्यत्र  भेजे  जाने  पर  पुनर्विचार  करेगी  क्योंकि  इससे  पुराने

 पत्तन  के  नाविकों  और  कम  नारियों  को  बेरोजगारी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  सन्त्रालय में
 में

 राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान

 at

 रेलवे  ने  तूतीकोरिन  पोर्ट में  कोयला  उतारने  के  लिए  ठेकेदारों  से  करार  किया था  |

 इस  करार  की  अवधि  30-8-83  को  समाप्त  हो  गई  |  काफी  अधिक  दर  की  मांग  होने  के  कारण  नया

 करार  सम्पन्न  नहीं  हो  सका  ।  1983  के  अन्त  तक  टेंडर  के  जरिए  नया  करार  सम्पन्न  होने

 की  आशा  है  ।

 इस  पर  रेलवे  द्वारा  सम्पन्न  किए  जाने  वाले  नए  करार  के  आधार  पर  निर्णय  किया

 जाएगा

 विकास  सम्बन्धी  कार्य  के  लिए  सम्बन्धित  क्षे  त्रों  के  प्रतिनिधियों  से  विचार-वामदलों

 4968,  श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  मंत्री  ने  23  1983  को  खड़गपुर  में  आयोजित  एक  बैठक  में  बी०  एम

 और  डी०  भार०  एम०  आदि  जसे  रेलवे  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  विभिन्‍न  विशेषकर  विकास

 सम्बन्धी  कार्यों में  सम्बन्धित  क्षेत्रो ंके  प्रतिनिधियों  से  विचर-विमश  करने  के  निदेश  दिए

 और

 यदि  तो  मह प्रबन्धक  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  और  डी०  आर०  एम०  खड़गपुर ने
 23

 1983  के  पहले  और  23  1983  के  बाद  ऐसी  बैठकें  कितनी  बार  बुलाई  हूं  और
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 '

 ऐसी  बैठक  अथवा  बैठको ंमें
 यदि  किसी  कार्यरत  पर  विचार  fant  किया  गया

 तो  वह

 बया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  शक्  जाफर  :  जी  हां  ।  रेलों  की

 विभिन्‍न  समस्याओं  पर  ऐसे  परामशं  करने  के  लिए  महा प्रबन्धकों  को  कहा  गया  था  ।

 23  1983  से  पहले  और  बाद  में  विकास  सम्बन्धी  यात्री  सुविधाओं

 आदि  के  सम्बन्ध  में  खड़गपुर  मंडल  में  मंडल  स्तर  पर  परामर्श  किए  गए  हैं  ।  महाप्रबंधक

 qa  रेलवे  द्वारा  अभी  तक  कोई  परामर्श  नहीं  किया  गया  है  ।  चूंकि  बातचीत  परामर्श  के  रूप  में  होती

 इसलिए  इनके  लिए  कोई  औपचारिक  कार्यसूची  निर्धारित  नहीं  की  जाती  है  ।

 कोठारी  प्रयोग  mt  सिफारिशों  को  कार्यान्वित

 4969,  श्री  एं०  eo  क्या  शिक्षा  मौर  सेवक
 ति

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 ५० करते

 राज्यो ंने  +2  स्तर  पर  दिक्षा  के  व्यवसायीकारण में  बारे  में  शिक्षा

 आयोग  आयोग )  की  सिफारिशों  को  कहां  तक  कार्यान्वित  किया  कौर

 क्या  सरकार  ने  शिक्षा  प्रणाली  के  उपरोक्त  पहलू  पर  पुर्नविचार  किया  है  यदि  तो

 उसके  क्या  निष्कर्ष  हैं  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  शीला

 :  निम्नलिखित  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  ने  कोठारी  आयोग  द्वारा  यथा  अनुशासित

 शिक्षा  के  व्यावसायीकरण  को  आरम्भ  कर  दिया  है  :--

 |  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह

 2  आन्ध्र  प्रदेश

 oS
 3

 rest

 गुजरात

 हरियांगा

 कर्नाटक

 महा  राष्ट्र
 पांडिचेरी

 तमिलनाडु

 10  पश्चिम  बंगाल

 11  असम

 12  केरल
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 व्यवसायीकरण  सम्बन्धी  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन का  1978  से

 अब  तक  अर्थात  arfaxrqar  समिति  द्वारा  की  गयी  समीक्षा  के  बाद  कोई  औपचारिक  समीक्षा  नहीं  की

 गयो है

 भागीरथी-हुगली  नदी  के  ऊपरी  भाग  में  गाद  जमना

 4970.  को  सोरेन  घोष  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  भागी  रथी-हुगली
 नदी  के  ऊपरी  भागों  में

 द्र
 लगती

 से  गाद  जमा  हो  रहा

 क्या  यह  बाद  में  बन्दरगाह  पर  अपेक्षित  गहराई  को  प्रभावित  नहीं  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 नौवहन  पौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउर  समान  :  वर्ष

 1975  में  फरक्का  बांध  के  खुल  जाने  और  सहयोगी  नहर  में  ऊपरी  क्षेत्र  से  पानी  की  सप्लाई  के

 फिर से  होने  से  सम्पूर्ण  भगी  रथी  नदी  की  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा  इसके  बाबजूद  इस

 ad  की  स्थिति  में  कभी-कभी  और  दीर्घकाल  तक  के  लिए  परिवर्तन  के  लिए  ।  परिवर्तन  होता  रहता

 कलकत्ता  और  हुगली  के  बीच  शरीर  और  afar  पर  लगभग  65  किलोमीटर  की  दूरी

 में  सुधार  देखा  जासूरी  है  ।

 इस  समय  कलकत्ता  पत्तन  में  समूद्र  की  गहराई  कलकत्ता  से  90  किलोमीटर  नीचे  की

 ओर  स्थित  प्यार  से  घटती  बढ़ती  रहती  अब  अपर  हुगली  नदी  के  ऊपरी  भाग  में  स्थित  किसी

 रिचेज  से  सहायक  नहर  के  कारण  नौ चालन  में  बाधा  नहीं  पहुंच  रही  है  ।

 अपर  हुगली  में  नदी  को  और  अधिक  गहरा  बनाने  के  लिए  रीवर  ट्रेनिंग  उपाय  कियां

 गया है  ।  इन  निर्माण  कार्यों  आदि  का  अनुसरण  fer  जा  रहा है  ।  जब  कभी  उसे  किसी

 पर  गहराई  कम  होती  दिख  पड़ती है  तब  पत्तन  न्यास  प्राधिकरण  भी  डिंग  कार्य  कराता

 भगीरथी  हुगली
 नदी  रीवर  ट्रेनिंग  काय  आदि  कार्यों  में  निम्नलिखित  काय  शामिल  हैं

 (1)  हुगली  नदी  में  कलकत्ता  के  उत्तर  की  ओर  लगभग  80  क्लिोमीटर  दूर  कप

 का  निर्माण  ।

 (2)  हुगली  प्वाइंट  जसे  क्षेत्रों  में  का  निर्माण  और  अनुरक्षण

 यात्री  पोत  टो०  एस०  एस०  नोन कोव री  का  बदला  जाना

 4971.  श्री  मनोरंजन  भक्त :
 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी
 है

 कि  पोर्ट  ब्लेयर  और  मद्रास  के  बीच  चलने

 वाला  एक  यात्री  पोत  टी०  एस०  एस०  नोन कोव री  पुराना  हो  गया  है  और  इसे  तत्काल  बदले  जाने

 को  आवश्यकता
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 यदि  तो  पुराने  पोत  को  बदल  कर  उसके  स्थान  पर  नया  पोत  लाने  के  लिए  क्या

 क्रायंवाह्ी  की  ag

 क्या  यह  सच  है  कि  टी ०  एस०  एस०  नोन कोव री  के  आ  नाप  ला =  1  नया  यात्री  रोल  प्राप्त

 करने  के  लिए  चार-प्रांत  वर्ष  लग  भर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से

 भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  किये  गये  अध्ययन
 के  आधार  पर  वर्ष  1983-84  में  इस

 जलयान  के  चार  वर्षीय  सब क्षण  के  बाद  ato ०  एस०  एस०  नानकोरी  को  वर्ष  1988  तक  चालू  रखे  जाने

 का  निर्णय  किया  गया  हैं  ।  तब  तक  इस  जलयान  के  बदले  दूसरे  जलयान  की  खरीद  संभव  हो  सकेगी  ।

 अंडमान  att  निकोबार  प्रशासन  से  इस  फार्म  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कहा

 गया  है
 ।

 भुवनेश्वर  और  जंगल  पर  क़  बीच  रेल  सड़क

 4972.  की  दिव् पा नन्द  मिलन  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  मे  उनके  मंत्रालय  से  निवेदन  किया  है  कि  भुवनेश्वर  और  बंगलौर

 के  बीच  रेल  ATH  उपलब्ध  कराने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 यदि  तो  उपयुक्त  प्रस्ताव
 कब  कार्यान्वित  भर

 उपयु कत  प्रस्ताव  की  11628.0  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 रेल  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  ato  के०  जाफर  :  भुवनेश्वर  और  बेंगलूरू

 पहले  से  ही  रेल  लाइन  द्वारा  जुड़े  हुए  हैं
 ।  माननीय  सदस्य  का  आशय  एक  सोधी  गाड़ी

 चलाने  से  है  ।

 और  fasat,  डीजल  रेल  इंजनों  आदि  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  इन  दो  नगरों

 के  ब्रीच  एक  सीधी  गाड़ी  चलाते  का  क्लोई  प्रस्ताव  नहीं

 उपभोक्ता  वस्तुझ्नों  में
 मिलावट

 ओर  1980  के  बाद  पकड़ें  गए  मामले

 4973.  श्री  जेवियर  श्रराकल :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1980  के  बाद  उपभोक्ता  वस्तुओं  विशेषकर  औषधि  और  पैट्रोलियम

 उत्पादों  में  मिलावट  के  कितने  मामलों  का  पता  लगा है
 और  कितने  व्यक्तियों के  विरुद्ध  मुकदमा

 चलाया

 (a)  क्यायहू  सन्न  है  कि  खुले  बाजार  में  बड़ी  संख्या  में  खाने  की  बस्तुएं  मिलावटी  और

 पुरानी  बेची  जा  रही  ओर
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 यदि  at,  तो  इस  संबंध  मैं  उनके  मंत्रालय  ने  कौन  से  उपचारात्मक  उपाय  किये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-सूत्रो  कुमुद  वेन  एम०  :

 विवरण  1  भर  2.  संलग्न  हैं  |

 आंकड़ों  से  यह  पता  नहीं  चलता  है  कि  मिलावटी  और  पुराने  खाद्य  पदार्थ  बड़ी  संख्या

 में  खले  बाजार  में  बेचे  जाते  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  को  एनफोर्समेंट  स्टाफ  बढ़ाने  मातिर्टारिंग  के  लिए  सलाहकार  समितियां

 गठित  न्यायालयों  में
 मुकदमे

 चलाने  के  लिए  अलग  अभियोजक  नियुक्त  करने  और

 शाला  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  सहित  सभी  क्षेत्रों  अधिनियम  के  उपबन्धों

 को  लागू
 करने  के  लिए  अलग  खाद्य  अपमिश्रण  और  निवारण  निदेशालय  खोलने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  वर्ष  1980  से  उपभोक्ता  विशेषकर  खाद्य  पदार्थों

 पैट्रोलियम  पदार्थों  में  मिलावट  के  मामलों  का  तथा  मुकदमा  चलाए

 गए  व्यक्तियों  की  सख्या  का  विवरण

 विभिनन  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  मेवे  1980,  1981  और  1982 के  दौरान

 मिलावटी  पाए  गए  खाद्य  पदार्थों  के  नमूनों  की  संख्या

 ag  मिलावटी  पाए  मुकदमें  चलाए  गए

 गाए  मामले

 1980
 174174
 Lf/Old  17041  और  उड़ीसा  राज्यों  को  छोड़कर

 1981  17954  15801  मणिपुर

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 तथा  पांडिचेरी  को

 1982  10694  10196  जम्मू और

 मध्य  .

 अण्डमान  निकोबार  दीप  अरुणाचल

 मिजोरम  और  पांडिचेरी

 को

 औषधियाँ

 भाषा  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अनुसार  मुकदमा  चलाए  गए  व्यक्तियों  की

 वेष  1980  से  मिलावटी  औषधियों के  मामले  की  सख्या

 सख्या

 *5  51
 आधार  मध्य  महाराष्ट्र  उत्तर

 afnaarz  और
 (10  विचाराधीन  मामले

 मणिपुर  भर  CUATSEIIS  जाच  (3  न्यायालय  के  निर्णयाधीन

 नागालैंड  को  छ  yo
 | है  नो  मामल े)

 |06



 1905.  लिखित  दत्त

 1982  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पता  लगाए  गए  पैट्रोलियम  पदार्थों

 के  मामलों  की  कम्पनी  वार
 संख्या

 तेल  कम्पनी  का  नाम  ay  पता  लगाए  गए  मामलों  की  संस्था  और  ऐसे  मामलों  में  को

 गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा

 कुल  मामलों  चेतावनी  सप्लाई  डीलरशिप

 की  संख्या  दीग  =
 — रोकी गई  समाप्त  की  गईं

 133  23  iva 109  1 हिन्दुस्तान  1980

 1981  7  ]  5  I पेट्रोलियम

 कारपोरेशन  1982  21  5  14  2

 लिमिटेड

 इंडियन  आयल  क  497  273  218

 कारपोरेशन  1981  285  157  125

 1982  245 लिमिटेड  156  78  11.0

 1980  98  96 भारत  पेट्रोलियम

 198 1  25  25

 लिमिटेड  1982  15  14

 1980  111  27  82 इंडो-वर्मा

 इटोलियन  कम्पनी  198 1  62  19  43

 61  15%  45  1
 लिमिटेड  —  1982  oe

 ग्प्ड्तः  वे  मामले  भी  शामिल  हैं  जिनकी  जांच  पड़ताल  की  जा  रही

 राजस्थान  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  खोला  जाना

 4974,  श्री  विरदा  राम  फुलवरिया  :  कया  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  विद्यालयों  खोले  जा  रहे

 क्या  राजस्थान  के  जालोर  और  सिरोही  जिलों  में  इन  विद्यालय  को  खोलने  का  सरकार

 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  न-किन  स्थानों  पर  ये  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  जाएंगे  तथा  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 107



 fataa  उत्तर  22  दिसम्बर  1983

 शिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राच्य  मंत्रो  शीला  :

 हां  !

 और  नए  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  शैक्षिक  सत्र  के  आरम्भ  होने

 के  समय  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  निर्णय  जाता  है  ।  इस  समय  उन  स्थानों  का  नाम

 बताना  सम्भव  नहीं  हे  जहां  अगले  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  जाएंगे  |

 रेलवे  को  fara  बेक  से  ऋण

 4975.  को  चित्त  बसु :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  free  बैंक  ने  रेलवे  को  112  करोड़  रुपए  का  ऋण  मंजूर  किया  और

 यदि  तो  उक्त  ऋण  की  wa

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सो०  के०  जाफर  :  जी  विश्व  बेंक  ने

 चालू वर्ष
 में  रेलों  के  लिए  112  करोड़  रुपए  का  कोई  ऋण  स्वीकृत  नहीं  किया  है  ।

 प्रशन ही  नहीं  उठता  ।

 सुल्ल्रपेट्टा  प्रदेश )  में  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  छटनी

 4976.  श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्माण  दक्षिण  सुल्रलूपेट्रा  के  अंतगर्त  लम्बे  मस

 से  कार्यरत  131  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  21  अक्तूबर  1980  को  छटनी  कर  दी  गई  जिनमें  से

 अधिकतर  अनुसूचित  जातियों  के

 क्या  इन्हें  छटनी  मुआवजा  दिया  गया  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 मद्रास  डिवीजन  में  20  1980  के
 बाद  कितने नए

 तथा
 छटनी  किए  गए

 नैमित्तिक  श्रमिक  भर्ती  किए  गए

 छटनी  किए  गएं  131  नैमित्तिक  श्रमिकों  में  से  कितने  श्रमिकों  को  तथा  किस  तारीख  से

 काम  पर  ले  लिया  गया है
 और  क्या  उनको  वरीयता

 के
 आधार

 पर
 लिया  गया  है  या

 किसी

 अन्य  बातों  पर  विचार  करके  उन्हें  काम  पर  लिया  गया

 (=)  छंटनी  किए गए  इन  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  21  1980  से  अब  तक  मद्रास

 डिवीजन  के  अन्य  विभागों  में  स्थायी  नौकरी  न  देने  के  क्या  कारण  भर

 मद्रास  डिवीजन  द्वारा  131  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  बहाली  का  कार्य  कब  तक  पूरा  किए

 जाने  का  विचार  है  ?

 रल  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्रों  सो  कण  जाफर  :  यह  सही  है
 कि  निर्माण

 108



 1  पौष  1905  लिखित  उत्तर

 निरीक्षक  सुल्लूरपेट्टा
 के  अधीन  कार्यरत  131  नैमित्तिक  श्रमिकों  में  से  56  श्रमिकों  की  जिनकी

 सेवा  तीन  वर्षों  से  अधिक  1980  में  छटनी  कर  दी  गयी  थी  ।

 छटनी  किए  गए  इन  सभी  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  मामले  में  छटनी  मुआवजे  की  व्यवस्था

 22-10-80  को.ही  कर  दी  गयी  लेकिन  उन्होंने  भुगतान  लेने  से  इंकार  कर  दिया  |

 20  1980  के  बाद  किसी  नए  नैमित्तिक  श्रमिक  को  नहीं  लगाया  गया

 लेकिन  विभिन्न  विभागों  से  छंटनी  किए  गए  155  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  मद्रास  मण्डल  में  लगाया

 गया  था  ।

 छटनी  किए  गए  131  नैमित्तिक  श्रमिकों  में  से  49  को  विभिन्‍न  विभागों  के  नैमित्तिक

 श्रमिकों  के  साथ-साथ  17-1-83,  10-3-83/16-5-83  के  बीच  विभिन्‍न  यूनिटों  में  ga:  लगा  लिया

 लेकिन  उनमें  से  किसी  को  भी  उसी  वरिष्ठता  यूनिट  अर्थात्‌  निर्माण  निरीक्षक/सुल्लूरपेट्टा  के

 अन्तरगत  पुनः  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 उपरोक्त  131  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  सेवा  सम्बद्ध  ate  अन्य  नैमित्तिक  श्रमिकों
 से  कम  जिन्होंने  लम्बी  अवधि  तक  सेवा  की  है  और  जो  स्वयं  समाहन  के  लिए  प्रतीक्षा  कर

 रहे  हैं
 ।

 जेसा  कि  पहले  उत्तर के  भाग  में  बताया  गया  131  में  से  49  को  सेवा

 a में  लगा  लिया  गया  है  तथा  बाकियों  की  आवश्यकता  पड़ने  पर  सेवा  में  पु  :  लगाने  के  लिए  विचार

 किया  जाएगा  ।

 उड़ीसा  में  एको कत  बाल  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  प्रारम्भ  की

 गई  परियोजनाएं

 4977.  शी  के०  प्रधानी  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  30  एकीकृत  बाल विकास  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  आदिवासी  क्षेत्रों  में  बच्चों

 और  माताओं  के  लिए  विस्तृत  कल्याण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  रही

 यदि  तो  उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्रारम्भ  की  गई  योजनाओं  का  विवरण  क्या

 बर

 (7)  परियोजना  के  अन्तर्गत  कितने  स्थानों  पर  आंगनवाड़ी  स्थापित  की  गई  हैं  ?

 शिक्षा  att  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  पी०  के  :
 oN

 | से  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  का  उद्देश्य  6  कभ  आयु  के  बच्चों  और

 माताओं  को  पौरणिक  भौर  दिक्षा  सेवाएं  समेकित  रूप  में  प्रदान  22  समेकित  बाल
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 विकास  सेवा  परियोजनाओं  को  जन-जातीय  क्षेत्रों  में  चलाया  गया  है  ।  उनका  ब्यौरा  भर

 भग्न बा ड़ियों  की संख्या  )
 नीचे  दिया  गया  है

 कार  सच  frat  बाल  विकास  सेवा मंजरी का
 ०

 मंजूर  की  गई  कार्यक  रत  atta

 To  ay  परियोजना  का  स्थान  आंगनबाड़ियों  वासियों  की  संख्या

 खण्ड  जिला  की  संख्या  83  की

 मासिक  प्रगति  रिपोर्टे

 के

 56  56 |  1975-76  सकेगा  सुन्दरगढ़

 नीलगिरि  बालासोर  100  100 2  1978-79

 ढेनकनाल  86  86 3  1978-79  कंक  यहूद

 43 4  1978-79  पोट्टांगी  कोरापुट  60

 लांचिग  कला हांड़ी  63  63 5  1979-80

 म्युरमंज  107  107 6  1979-80  जोशी पुर

 बंदा पाल  FAT  भर  70  70 1982-82

 साम कु स्त  म्यूरमंज  70  70
 1981-82

 महकार्गिरिं  कोरापुट  43  28
 1982-83

 मोरिया  म्यूर मंज  90  46
 10  1982-83

 सुन्दरगढ़  80  49
 11  1982-83  लहुनीपारा

 1982-83  क्योंकर  110  102
 12

 1982-83  नौगांव  फूलबनी  43  36
 13

 14  गंजा  81
 1983-84  गुमा

 15  1983-84  पाटनगढ़  बालनगिर  121  थे  परियोजनाएं

 16  1983-84  सिन  पूल  |  इ  कालाहूंडी  83  स्थापना  की

 कोक तारा  114  विभिन्‍न  अवस्थाओं
 17  1983-84  कालाहंडी

 फल बनी  36  पर  हैं  । 18  1983-84  फ़िरंगी

 19,  1983-84  दास पल ला  पूरी  107

 20  1983-84  बोदा  कालाहंडी  73

 51.0 21  1973-84  नाक्स  ड्यूटी  सम्बलपुर

 22  1983-84  सुकनिदा  कटक  114
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 उड़ीसा में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  ate  मरम्मत  के  लिए

 mated  धन  ओर  उसका  उपयोग

 4978.  श्री  अर्जुन  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  राष्ट्रीय  राज्य मार्गों  के  निर्माण  ,  विकास  और  मरम्मत  के  लिए

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितनी  राशि  की  मांग  की

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  और  उपयोग  की  गई  राशि  का  वर्षो-वार  ब्यौरा  कया

 (7)  क्या  राज्य  सरकार  के  पास  अभी  भी  कुछ  राही  बची  है  जिसका  कि  उपयोग  नहीं  किया

 जा  सका

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  ज़ियाउर्रहमान  :  से

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 ag  मांगा  गया  धन  आबंटित  तथा  खच  किया  गया  घन

 राष्ट्रीय  राज  मार्गों  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  राजमार्गों  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 का  निर्माण  मार्गों  का  का  निर्माण  तथा  का  रखरखाव  और

 मरम्मत तथा  रखरखाव  ओर  सुधार

 मरम्मत  aaa  खां  आबंटन  aa

 रु०  में

 1981-82  600.00  202.73  380-00  383.11  199.21  208,50

 1982-83  791.70.  266.10  450.00  436.54  280.60  285.68

 1983-84
 1288.61  585.47  440.00  239.63"  325.30

 164.  857

 *  1983  तक  खर्च  की  गई  राशि

 उड़ीसा  के  सहयोग  से  शिक्षा  योजनाएं

 4979.  श्री  जुन  सेठी
 :  क्या

 शिक्षा  और  संस्कृति  wit  a  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  की  सहायता  से  कुछ  शैक्षणिक

 योजनाएं  प्रारम्भ  की

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  प्रारम्भ  की  गई  हैं  दौर  इस  योजना  के  संबंघ  में

 ब्यौरा  क्या  ओर
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 उड़ीसा  में  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  क्या  प्रगति  हई  है  2

 शिक्षा  ओर  e  ति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  शीला  :

 से  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 और  विभिन्न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  यूनिसेफ  की  सहायता  से  प्राथमिक

 दिक्षा  के  क्षेत्र  में  निम्नलिखित
 परिजनों  कार्यान्वित

 की  जा  रहीं  हैं

 ateataar
 का  नाम  राज्यों/सं०  Alo  क्षेत्रों  का  नाम  जहां  इनको

 कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  है

 (1)  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  पर्यावरण  ae

 सम्बंधी  स्वच्छता  cin  स्वा०  दि०  मध्य

 पृ०  उत्तर  प्रदेश  और

 मिजोरम  ।

 (2)  प्राथमिक  दिक्षा  पाठ्यचर्या  नवीकरण  अरूणाचल  प्रदेश  को  छोड़कर  सभी  राज्य  और

 (STo  fz  पा०  संघ  शासित  प्रदेश  ।

 (3)  सामुदायिक  शिक्षा  और  भागेदारी  में  वही

 विरासत  सम्बंधी  कार्यकलाप

 की  भा०  fro  का  )

 (4)  दिशा  शि  ना  मध्य

 और

 उत्तर  प्रदेश  |

 (5)  प्राथमिक  शिक्षा  के  व्यापक  अरूणाचल  प्रदेश  और  पॉंडिचेरी  को  छोड़कर

 पहुँच  (ato  fa fs)  व्या०  qo)  सभी  राज्य  और  संघ  शासित  क्षेत्र  ।

 2.  थे  प्रयोगात्मक  और  सम्बंधी  परियोजनाएं हैं
 जिनके  माध्यम  से  पा दु चर्या

 विकास  को  प्रक्रिया  का  विकेन्द्रीकरण  करने  और  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  रहने  वाले

 बच्चों  की  जीवन-परिस्थितियों  और  पर्यावरणों  के  अनुकूल  संदर्भोन्मुख

 शिक्षा  प्रदान  करने  के  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।

 यूनिसेफ  की  सहायता  सारे  देश  में  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  atc  कन्याओं

 के  लिए  ग९-औपचारिक  शिक्षाਂ  नामक  एक  परियोजना  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।

 इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  चल  रहे  महिला  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  से  सम्बद्ध  शिशु  देख-रेख

 केन्द्रों  के  लिए  खेल  सामग्री  के  क्रय  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।

 उड़ीसा  में  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  :

 1,  राज्य  के  5  विभिन्‍न  क्षेत्रों
 के

 सम्बंध  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  और  पर्यावरण  स्वच्छता
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 ato  शि०  प०  afz wh  ASUS] aaa  के  अंतगर्त  स्थानीय  परिस्थितियों  और

 वर्तमान  स्वास्थ्य  भर  स्वच्छता  सम्बंधी  आदतों  का  आधारभूत  सर्वेक्षण  पुरा

 कर  लिया  गया  है  ।

 प्राथमिक  शिक्षा  पाठ्यचर्या  नवीकरण  (sto  शि०  पा०  की  परियोजना  के
 प्रथम

 चरण  में  अनुदेशात्मक  सामग्रियों  (TTSaqgETH,  कार्य-पुस्तिकाओं  भर  शिक्षक-गाइडों )

 का  विकास  किया  गया  था  और  परियोजना  स्कूलों  में  उनका  प्रयोग  किया  गया  ।

 दूसरे  चरण  में  और  2  कक्षाओं  के  लिए  अनुदेशात्मक  सामग्री  पैकेज  का  विकास  किया

 गया है  और  परियोजना  स्कूलों  में  उनका  प्रयोग  किया  जा
 रहा  शहरी

 और  आदिवासी  क्षेत्रों  के  बच्चों  की  आवश्यकताओं  के  अनुकूल  विभिन्‍न  भाषा

 प्राइमसें/रीडस॑  का  विकास  किया  गया है  ।  परियोजना  स्कूलों  में  aera  ate

 afar  दोनों  पहलुओं  में  छात्रों  की  उपलब्धियों  के  सभी  पहलुओं  के  लिए  एक  रिकार्डिंग

 पद्धति  प्रारम्भ  की  परियोजना  स्कूल  शिक्षकों  को  उपचारात्मक  अनुदेश  ate

 निर्देशन  पर  सहायक  पुस्तकें  प्रदान  की  जाती  हैं  ताकि  उनकी  शिक्षण  सम्बन्धी  गुणवती

 को  सुधारने में  सहायता  दी  जा  परियोजना  के  दूसरे  चरण  के  दौरान  विकसित

 किया  गयां  पाठ्यचर्या  सम्बन्धी  ढांचा  कुछ  छुटपुट  संशोधनों  के  साथ  राज्य  के  सभी

 प्राथमिक  स्कूलों  में  लागू  कर  दिया  गया  है  ।

 सामुदायिक  दिक्षा  और  भागेदारी  के  विकासात्मक  कार्यकलापों  (ato  शि०  भा०

 वि०  की  परियोजना  के  अन्तर्गत  राज्य  पहले  से  ही  प्रारम्भ  किए  गए  विकासात्मक

 कार्यकलापों  को  चालू  Tat  और  सामुदायिक  शिक्षा  केन्द्रों  में  नए  दैनिक  और

 विकासात्मक  कार्यकलाप  प्रारम्भ  करने  के  काय  में  व्यस्त  राज्य  विभिन्न  आयु  वर्गों

 के  अनुदेशात्मक  सामग्रियों  के  प्रयोग  और  संशोधन  में  भी

 व्यस्त है  ।

 way  शिक्षा  (fat ०  fro)  परियोजना  के  अंतगर्त  किए  जाने  वाले  मुख्य  कार्यकलापों

 शिक्षक-शिक्षकों  का  संकुल  पूर्वे  शिक्षा  के  विभिनन  पहलुओं  के  बारे  में
 स्कूल-पुर्व

 दिक्षकों  के  स्कूल पु बं  शिक्षकों  के  पर्यवेक्षकों  का  प्रशिक्षण  और  बच्चों  की

 पुस्तकों  और  तस्वीरों  के  विकास  के  लिए  कार्यशाला  आयोजित  करना  भी  शामिल

 प्रारंभिक  भिक्षा  तक  व्याप्क  पहुंच  (Sto  fao  व्या०  Go)  नामक  परियोजना  के

 अन्तर्गत  राज्य  परियोजना  के  प्रथम  चरण  को  कार्यान्वित  करने  की  प्रक्रिया  में  है  जिसमें

 पर्याप्त  मात्रा  में  प्रासंगिकता  पर  आधारित  तरह-तरह  के  शिक्षण  कथाओं

 एपिसोड्स  )  का  विकास  भोर  उत्पादन  प्रकाशन  शामिल  है  |

 महिला  और  लड़कियों  के  लिए  iealraihes रिक  दिक्षा  की  परियोजना  के  अंतगर्त  राज्य

 संसाघन  केन्द्र  को  16  एम०  एम०  सहायक  पुर्जों  सहित  एक  टेप

 एक  स्लाइड  सिल्क  स्क्रीन  मुद्रण  उपस्कर  आदि  उपलब्ध  कराए  गए

 400  केन्द्रों  को  बाल  खेल  उपस्कर  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।
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 हथियारों  की  होड़  के  बारे  में  राष्ट्रसंघ  की  राजनैतिक  और

 सुरक्षा  समिति  द्वारा  स्वीकृत  प्रस्ताव

 4980,  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  द्वारा  सह-प्रायोजित  जिसमें  हथियारों  की  बढ़ती  होड़  और

 fara  की  नई  खतरनाक  और  बिगड़ती  स्थिति  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  को  राष्ट्र  संघ  की

 प्रमुख  राजनैतिक  और  सुरक्षा  समिति  ने  26  1983  को  राष्ट्रसंघ  महासभा  के  विचार

 स्वीकार  कर  लिया

 क्या  महासभा ने  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  यदि  तो  इस  पर  इसकी

 क्या  प्रतिक्रिया

 (7)  क्या  इस  समिति  ने  विकास के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  निरस्त्रीकरण  कोष  स्थापित  करने

 और  निरस्त्रीकरण  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  के  प्रस्ताव  की  भी  स्वीकृति  प्रदान  कर

 दी  are

 यदि  तो  प्रस्ताव  पर  आगे  की  कार्यवाही  किस  प्रकार  की  जा  रही  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  go  wo  जी  भारत  के

 नाभिकीय  अस्त्रों  के  प्रयोग  का  निषेध  करने  संबंधी  अभिसमय
 जिसमें

 अन्य  बातों  के  अलावा

 नाभिकीय  हथियारों  की  दौड़  में  तेजी  आने  के  फलस्वरूप  नाभिकीय  युद्ध  का  खतरा  बढ़  जाते  का

 भर  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  में  गंभीर  गिरावट  आने  का  उल्लेख  किया  गया  प्रथम  समिति  द्वारा

 19  के  मुकाबले  में  101  मतों  से  स्वीकार  किया  गया  जबकि  17  देशों  ने  मतदान  में  भाग

 नहीं  लिया  ।

 (@)  इस  भारतीय  संकल्प  को  महासभा  के  पूर्ण  अधिवेशन  द्वारा  15  1983  को

 17  के  मुकाबले  में  126  मतों  से  अनुमोदित  कर  दिया  गया  जिसमें  6  देशों  ने  मतदान  में  हिस्सा

 नहीं  लिया  ।

 जी  और  विकास के  बीच  संबंधਂ  विषयक  फ्रांसीसी

 जिसमें  अन्य  बातों  के  अलावा  विकास  के  लिए  एक  अंतर्राष्ट्रीय  निरस्त्रीकरण  निधि  स्थापित  करने

 के  फ्रांस  के  एक  प्रस्ताव  का  उल्लेख  किया  गया  प्रथम  समिति  मतदान  के  बिना  ही

 स्वीकार  कर  लिया  गया  था  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  पर  चेक

 का  संकल्प  भी  15  के  विरुद्ध  83  मतो ंसे  स्वीकार  किया  गया  था  जब  कि  18  ने  मतदान  में

 हिस्सा  नहीं  लिया  ।

 अब  इन  दोनों  सं  कल्पों  को  महासभा  के  पूर्ण  अधिवेशन  का  अनुमोदन  प्राप्त  हो

 चुका है
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 कोयला  मुहानों  पर  वैगनों  की  कमी

 4981.  श्री  क ०  प्रधानी  :  क्या  रेल  wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  से  जुड़े  उपभोक्ता  गंतव्य  स्थानों  के  लिए  कोयले  को  ले  जाने  के  लिए  इस

 समय  कोयला  मुहानों  पर  रेलवे  वैगनों  की  कमी  महसूस  कर  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 (7)  क्या  मार्ग  में  कोयले  की  भारी  चोरी  होती

 क्या  रेलवे  ने  मार्ग  में  कभी  कोयले  की  कमी  होने  वाली  चोरी  का  आकलन  किया है

 कौर  यदि
 तो

 उसका  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  विशेषकर  पूर्वी  राज्यों  को  जो  कि  कोयला  क्षेत्रों  के  नजदीक  हैं  पर्याप्त  कौयला

 वैगन  उपलब्ध  कराने  ओर  कोयले  की  भारी  चोरी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 जा  रहे  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 सी

 ०  क०  जाफर  जी  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 कुछ  हानियां  हुई  हैं  ।

 ऐसा  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।  रेलों  ने  कोयले  की  चोरी के

 कारण  क्षतिपूर्ति  के  रूप  1982-83  के  दौरान  लगभग  42.79  लाख  रुपये  को  राशि  का

 भुगतान  किया  ।

 पूर्वी  राज्यों  सहित  अन्य  राज्यों  को  प्रेषण  के  उद्देश्य  से  कोयले  के  परिवहन  के  लिए

 Ta-MIT I पर  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  पर्याप्त  है  ।

 भुवनेश्वर  में  रेल  सेवा  आयोग  का  कार्यालय

 4982.  थी  कण  प्रधानी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुनेशवर  में  रेल  सेवा  आयोग  के  कार्यालय  की  स्थापना  में  अब  तक  क्या

 प्रगति  हुई  भर

 यह  किन  क्षेत्रों  के लिए  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी ०  Fo  जाफर  :  मुनेशवर  में  रेल  सेवा

 आयोग  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  और  उसने  अपना  काम  प्रारम्भ  कर  दिया  उन्होंने  कुछ

 नियुक्ति  नोटिस  भी  जारी  कर  दिए  हैं  जिन  पर  यथासमय  भर्ती  की  जाएगी  |

 रेल  सेवा  भुवनेश्वर  दक्षिण  पू  रेलवे  के  az  areas  ओर

 चक्रधरपुर  मंडलों  के  लिए  कमेंचारियों  की  भर्ती  का  काम  करेगा  ।
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 टोकरीपाल  में  यात्री  गाड़ियों  का  रुकना

 4983.  श्री  चिंतामणि  stat:  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  सच  है  कि  दक्षिण ga  रेलवे  के  अंतगर्त  खड़गपुर  डिविजन के  बालसोर

 और  हत् दी पारा  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  टीकरीपाल  में  यात्री  गाड़ियों  का  हाल्ट  स्टेशन  बनाने
 के  लिए

 कोई  प्राक्कलन  तैयार  किया  गया  है  और  वह  पिछले  अनेक  महीनों  से  लम्बित  पड़ा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया है  भर  यात्री  गाड़ियों  का  यह  हाल्ट  स्टेशन

 कब्र  से  कायें  करना  प्रारम्भ  कर  और

 क्या यह सच है यह  सच  है  कि  उस  क्षेत्र के  लोगों  तथा  स्थानीय  संसद  सदस्य  ने  इस  मामले में

 अधिकारियों  को  अनेक  अभ्यावेदन  दिए  हैं  और  क्या  स्थानीय  राजस्व  अधिकारियों  ने  इतने  समय

 पहले  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  यदि  तो  उपरोक्त  हाल्ट  को  मंजूर  करने  के  लिए

 अधिकारियों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  alo  कण  जाफर  और  बालासोर

 और  हव्दीपेडा  के  बीच  टि किरपाल  में  एक  यात्री  गाड़ी  हाल्ट  खोलने  के  प्रस्ताव  की  विगत  में  जांच

 की  गयी  थी  परन्तु  इसे  वित्तीय  दृष्टि से  भौचित्यपूर्ण  नहीं  पाया  गया  था
 ।  इस  हाल्ट  स्टेशन

 को  खोलने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  द्वारा  इस  प्रस्ताव  की  जांच

 को  जां  रही

 मेल  और  एक्स प्र  स  गाड़ियों  में  सनो  रंजन  सुविधाएं

 4984,  श्री  चिंतामणि  जना  :

 श्री  बोन  रवाना  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पहले  कुछ  रेल  गाड़ियों  में  संगीत  की  व्यवस्था  की  गई

 यदि  तो  ऐसी  कौन-कौन  सी  गाड़ियां  थी ं;

 क्या  सरकार  ने  इस  मनोरंजन  व्यवस्था  को  अब  समाप्त  कर  दिया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  अपने  पर  पुनर्विचार  करेगी  और  लम्बी  की  सभी  सुपर  फास्ट

 मेल  कौर  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  संगीत  की  व्यवस्था  करेगी  तथा  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में

 दूर-दंशन  वीडियो  चलचित्र  आदि  जैसी  अन्य  मनोरंजन  कार्यक्रमों  को  दिखाना

 दूर  करेगी  ;

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
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 रेल  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्र  ato  कक  जाफर  :
 जी  हां

 (1)  नयी  दिल्‍ली  और  हवा  के  बीच  राजधानी

 (2)  नयी  दिल्‍ली  और  बम्बई  सेन्ट्रल  के  बीच  राजधानी  एक्सप्रेस

 (3)  तमिलनाडु

 (4)  सर्वोदय

 (5)  गरीब-नवाज  एक्सप्रेस  और

 (6)  भीतर  प्रदेश  एक्सप्रेस

 निम्नलिखित  गाड़ियों  में  उपलब्ध  सुविधा  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है

 (1)  तमिलनाडू

 (2)  सर्वोदय

 (3)  गरीब-नवाज  एक्सप्रेस  भोर

 (4)  आपन  प्रदेश  एक्सप्रेस

 यह  सुविधा  परि चाल निक  कारणों  और  अनुरक्षण  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण

 समाप्त  की  गयी  जो  इस  प्रकार  है

 (1)  यह  प्रणाली  केवल  वातानुकूल  डिब्बों  में  और  ऐसे  डिब्बों  जो  साथ-साथ

 लगे  संतोषजनक  ढंग  से  काम  करती

 (2)  उपस्कर  तथा  परिचालन  व  अनुरक्षण  उद्देश्य  के  लिए  तैनात  कम
 चोरियों

 द्वारा

 रुके  स्थान  से  यात्रियों  के  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  स्थान  में  कमी  हो

 जाती  भोर

 (3)  इस  सुविधा  की  गम्भीर  अलोचना  सहित  जनता  की  भित  राय  |

 से  मनोरंजन  और  संगीत  की  सुविधा  को  केवल  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ियों

 में  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।

 आशित  माता-पिता  के  लिए  केद्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  लाभ  प्राप्त

 करने  के  लिए  सरकारी  कर्मचारियों  दारा  वि  प्रमाण-पत्र  ज़ारो  करना

 4985.  श्री  दिगम्बर  सरहद  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  सी०  जी०  एच०

 एस०  से
 लाभान्वित  होने  वाले  व्यक्तियों  के  आश्रित  माता-पिता  की  सी०  जी०  एच०  एस०  का

 लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  पात्रता  के  बारे  में  25  1983  के  अतारांकित  sea  संख्या  5056

 के  उत्तर  के  सं बन् घर  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  एक  सरकारी  कर्मचारी  से  मात्र  यह  प्रमाण-पत्र

 प्राप्त  कर  लेने  से  कि  उसके  माता-पिता  सामान्यता  उसके  साथ  रहते  हैं  और  उनकी  आय  350  रुपए
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 प्रतिमास  से  अधिक  नहीं  न  रने
 ा  rar

 if  तथ्य  से  ‘ate  फ गे  सुविधाओं  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए

 पर्याप्त  नहीं  हैं  ;

 क्या  राजधानी  में  बड़ी  संख्या  में  सरकारी  कर्मचारियों  जिनके  पिता  की  मासिक  ara

 350  रुपए  से  अधिक  है  और  पेंशनभोगियों  के  मामले  में  यह  उनकी  पेंशन-किताबों  से  जांची  जा

 सकती  है  और  वे  सामान्य  रूप  से  उनके  साथ  नहीं  रहते  हैं  परन्तु  सी०  जी०  एच०  एस०  से

 लाभान्वित  होने  वाले  व्यक्ति  सी
 ०

 जी०  एच०  एस०  के  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  झूठे  प्रमाण-पत्र

 देकर  अपने  माता-पिता  को  के  रूप  में  घोषित  करते  और

 (7)  यदि  तो  तसदीक  किया  हुआ  शपथ  पत्र  प्राप्त  करने  जैसा  अन्य  कौन  सा  नियंत्रण

 रखने  का  सरकार  का  विचार  है  जिससे  सुविधाओं  के  इस  प्रकार  के  दुरुपयोग  को  रोका  जा  सके

 भौर  इस  प्रकार  सी०  जी०  एच०  एस०  डिस्पेंसरियों  की  भीड़  को  भी  कम  किया  जा  सके  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम ०  :

 सरकारी  कर्मचारी  से  इस  आदाय  का  प्रमाण-पत्र  कि  उसके  माता-पिता  सामान्यता  उसके  साथ

 रहते  हैं  और  उनकी  आय  350  रुपये  प्रति  मास  से  अधिक  नहीं  संबंधित  कर्मचारी  के  कार्यालय

 द्वारा  लिया  जाता  है  जो  उसकी  प्रमाणिकता  भी  सुनिश्चित  करत्ता  जारी  करने  वाले  प्राधिकारी

 को  इस  आशय  का  प्रमाणपत्र  देता  होता है
 कि  जारी  करने  वाले  प्राधिकारी  द्वारा  सुचक/पहचान

 पत्र  की  छानबीन  कर  ली  गई  है  और  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  समय  समय  पर  जारी  किए

 गए  आदेशों  और  नियमों  के  अनुसार  यह  ठीक  जारी  किए  गए  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 नियमों  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधाओं  का  दुरुपयोग  दंण्डनीय  है  ।

 पेंशन  भोगी  योजना के
 अंतगर्त  पेंशन  भोगी  स्वयं  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 के  लाभों  के  हकदार  हैं  और  उनके  पेंशन  संबंधी  कागजात  की  जांच  करने  के  बाद  उनके  नाम  से

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  कार्ड  जारी  किए  जाते  इसलिए  प्रतिमास  350  रुपये  की  आय

 सीमा  और  आवासीय  शर्तें  के  मानदण्ड  के  आधार  पर  उनके  द्वारा  ऐसी  सेवाओं  का  दुरुपयोग  किये

 जाने  की  संभावना  कम  रहती

 तसदीक  किया  हुआ  शपथ-पत्र  प्राप्त  करने  जेसे  अन्य  नियंत्रणों  से  बचाव  के  उन  तरीकों

 में  कोई  और  सुधार  नहीं  होगा  जो  कर्मचारियों  के  माता-पिता  को  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 की  सुविधाएं  प्राप्त  करने  हेतु  इस  समय  पहले  से  ही  निर्धारित  हैं  और  इससे  केवल  द्वि रा वृत्ति

 ही  होगी  ।

 ग्रह-दो  के  चिकित्सा  अधिकारियों  का  सी ०  जी०  एच०  एस०

 से  केन्द्रीय  अस्पतालों  को  स्थानांतरण

 4986.  श्री  दिगम्बर  कया  स्वास्थ्य  पौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे

 कया  संघ  लोक  सेवा  आयोग
 के

 माध्यम  से  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  लिए  भर्ती  किए
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 गए  और  सी ०  जी०  एच०  एस०  को  आबंटित  किए  गए  प्रेम  दो  के  चिकित्सा  अधिकारी  पांच  ae

 की  सेवा  कर  लेनें  के  बाद  भी  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  प  वि  पीन ल  air  सफद  रंग  नई

 दिल्‍ली  जैसे  केन्द्रीय  अस्पतालों  में  स्थानांतरण  होने  के  पात्र  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 कया  इससे  अस्पताल  में  अनुभव  प्राप्त  करने  के  उनके  ऐसे  अवसर  समाप्त  हो  जाते  हैं  ;

 जो  किसी  उस  विद्वेष  चिकित्सा  शाखा  में  उनके  द्वारा  पोस्ट  ग्रेजुएशन  करने  में  सहायक  हो  सकते

 जिसे  वे  अस्पताल  में  तैनात  रहते  हुए  विशेषज्ञता  हासिल  कर  सकते  और

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  की  जांच  करेगी  भर  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  इन

 डाक्टरों  तथा  अस्पताल  में  नियुक्त  डाक्टरों  में  कोर  असमानता  न  हो  तथा  इस  श्र  णी  के  डाक्टरों  को

 भी  पढ़ाई  के  समान
 अवसर

 प्राप्त  हों  ?

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  भ  मालय  में  उपम
 त्री  नमूद  वेन  एस०  :  (®)

 से  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  भर्ती  किए  गए  चिकित्सा  अधिकारी  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  के  अंतगंत  किसी  भी  युनिट में  सेवा  करने के  पात्र  उन्हें  डा०  राम  मनोहर

 लोहिया  सफदरजंग  लेडी  हाडिन  मेडिकल  कालेज  आदि  जेसे  केन्द्रीय  अस्पतालों

 मेंभी  तैनात  किया  जा  सकता  लेकिन  अधिकारियों  को  विशेष  तौर  पर  स्नातकोत्तर

 अध्ययन  करने  के  लिए  तैनात  नहीं  किया  जाता  दिल्‍ली  में  स्नातकोत्तर  पाठयक्रमों  में  दाखिला

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  एक  परीक्षा  के  आधार  पर  दिया  जाता  है

 मानसिक  रोगियों  की  संख्या  में  विधि

 4987.  श्री  मोहनलाल  पटेल  :  क्या  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  में  मानसिक  चिकित्सालय  स्थापित  करने  हेतु  कोई  कदम

 उठाए  हैं  ;

 क्या  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  केन्द्र  योजना  लागू  करने  पर

 विचार  करेगी  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  कुमुद  बेन  एस०  :

 से  राज्यों  में  मानसिक  रोग  अस्पतालों  की  स्थापना  करना  राज्य  सरकारों  का

 काम  है  और  अधिक  मानसिक  रोग  अस्पताल  खोलने  के  बजाय  आधुनिक  पद्धति  में  वाह्य  रोगी

 स्तर  पर  और  जनरल  अस्पताल  मनोचिकित्सा  यूनिटों  में  मानसिक  रोग  से  बीमार  लोगों  का  इलाज

 करने पर  अधिक  जोर  दिया  जाता  है  ।  इस  पद्धति  के  अनुसार  परिधीय  स्तर के  स्वास्थ्य

 कर्ताओं  के  प्रशिक्षण  Gea  के  जरिये  लोगों  को  दूर  दराज  के  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  सेवायें  पहुंचाने  का  एक

 कार्यक्रम  तेयार  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 मजदूर  विरोधी  कार्यकलापों
 में  लिप्त-गवर्नमेंट  मेडिकल  स्टोर

 डिपो  एम्पलाइज  मद्रास

 4988.  श्री  के०  बी०  एस०  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गवर्नमेंट  मेडिकल  स्टोर  इम्पलाइज  मद्रास  मजदूर  विरोधी  कार्यकलापों

 में  लिप्त  थी  और  हाल  ही
 में  उपयुक्त  मद्रास  डिपो  में  अनुशासन  संहिता  का  उल्लंघन  करती

 रही  थी  ;

 क्या  मद्रास  डिपो  के  प्रशासन  और  इम्पलाईज  युनियन  आफ  मद्रास  डिपो  के  अलावा

 को  इम्पलाईज  यूनियन  आफ  मद्रास  डिपो  के  गैर-कानूनी  कार्यकलापों  और  अनुशासन  संहिता के

 उल्लंघन  के  बारे  में  सुचित  किया  है  और  यदि  तो  इम्पलाईज  युनियन  के  विरूद्ध  कया  कार्यवाही

 की  गई

 क्या  इम्पलाईज  मद्रास  डिपो  के  गैर-कानूनी  कार्यकलापों  में  बुद्धि  होती

 रही  थी  ओर  यदि  तो  इम्पलाईज  मद्रास  गेर-कानूनी  काय  कलापों
 के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  भविष्य
 में  उपयुक्त  गतिविधियों  को  रोकने  का  कोई  विचार है  और  यदि  हां

 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  री  नमूद  बेन  एस०  :

 और  (a)  मद्रास  डीयू  के  प्रशासन  तथा  सरकारी  चिकित्सा  सामग्री  भंडार  fag  कमंचारी  यूनियन
 ने  यह

 आरोप  लगाया  था  कि  कर्मचारी  यूनियन  श्रमविरोधी  कार्य  कर  रही  है  और  अनुशासन  मंग  कर  रही

 है  ।  क्ष  त्रीय  श्रम-आयुकत  ने  इसकी  पुष्टि  नहीं  की  है

 और  ये  saa
 ही

 नहीं  उठते
 ।

 विद्याथियों  में  नकल  की  बुराई  को  दुर  करना

 4989.  श्री  हरोश  कुमार  क्या  शिक्षा  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  विद्यालयों  और  विभिन्‍न  अन्य  परीक्षाओं  में  नकल  की

 बुराई  प्रति-दिन  बढ़ती  जा  रही

 Sheers wrk यदि  तो  क्या  सरकार  इस  संबंध  में  कोई  te  सर्वेक्षण  कराएगी  और
 इस

 बुराई  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  यो  जना  और

 भ  नश बयाना  oF
 कंब  तक

 ध वेन
 यदि  तो  उसके  बया  कारण हैं  ? यदि  तो
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 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मन्नी  (  ste  ster  कोल

 देश
 के

 विभिन्‍न  भागों
 में  भिन्न-भिन्न  परीक्षाओं  में  सामूहिक  नकल  करने  और  अनुचित

 प्रथाएं  अपनाए  जाने  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं है
 ।

 जहां  तक  विश्वविद्यालयीय  परीक्षाओं  का  संबंद्ध  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 ने  सुभाव  दिया  है  कि  सभी  विश्वविद्यालयों  को  चाहिए  कि  वे  1983-84  की  परीक्षाओं  से  आरम्भ

 करके  परीक्षा  सुधारों  का  एक  न्युनतम  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करें  ।  परीक्षाओं  को  सही  ढंग  से

 जित  करने  के  लिए  qe  गए  कार्यक्रम  में  कारगर  सुरक्षा  उचित  प्यंवेक्षण  भर

 बाहरी  हस्तक्षेप  से  परीक्षा  केन्द्रों  को  घेरा  उड़न  दस्तों  आदि  का  गठन  करने  जेसे  प्रबंध

 शामिल  है  विभिन्‍न  स्कूल  बोर्डों  द्वारा  आयोजित  की  जाने  वाली  परीक्षाओं  के  लिए  इस
 प्रकार के

 उपायों  पर  विचार  करना  राज्य  सरकारों  का  काम

 कम्पूचिया  का  राजनीतिक  हल

 4990.  श्री  के ०  मानना  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्पूचिया  में  ऐसी  कोई  उल्लेखनीय  राजनीतिक  घटना  हुई  है  जिससे  अन्तर्राष्ट्रीय

 समुदाय  कम्पूचिया  को  एक  तटस्थ  राज्य  के  रूप  में  मान्यता  प्रदान  कर  और

 क्या  भारत  सरकार  स्वतन्त्र  और  तटस्थ  कम्पूचिया  का  आविर्भाव
 सुनिश्चित  करने

 हेतु  संबद्ध  पार्टियों  से  सम्पकं  स्थापित  किए  हुए  है  ?

 fate  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ए०  ए०  :  ऐसा  लगता  है  कि  कम्पूचिया  की

 स्थिति  में  अब  धीरे-धीरे  स्थायित्व  आ  रहा  है  ।  इसरो  मान्यता  का  प्रशन  कहां  तक  सुविधाजनक

 यह  कई  अन्य  बात  पर  भी  निसार  होगा  जिन्हें  विभिन्‍न  सरकारें  ध्यान  में  रख  सकती

 इस  सिलसिले  में  सम्बद्ध  पक्षों  ने  जो  स्राव  पेश  किये  हैं  उन  पर  सरकार  निकट  से

 निगाह  रख  रही  है  और  ag  इस  विषय  पर  गुटनिरपेक्ष  सम्मेलन  की  घोषणा  को  ध्यान
 में  रखते  हुए

 राजनैतिक  समाघान  की  दिशा  में  बराबर  काम  करेगी  |

 चिकित्सा  को  स्वदेशी  पद्धति  को  बढ़ावा  देना

 499],  प्रो०  नारायण  चन्द  परिवार  :  व्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आयुर्वेदिक  प्रणाली ,  को  तरह

 चिकित्सा  की  स्वदेशी  पद्धतियों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  ठोस  उपाय  किए

 a5Ttr
 यदि  at,  तो  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  देश  में  न  पूर्वे  दिक  डिस्टेंस  रियों/अस्पतालों/

 शिक्षा  और  अनुसंधान  संस्थाओं  की  संख्या में  वृद्धि करने
 के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा

 क्या  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  स्वदेशी  पद्धतियों  को  और  अधिक
 प्रोत्साहन  देगी  क्योंकि

 इन  पद्धतियों  की  एक  लम्बी  परम्परा  रही  है  भभोर  आज  की  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  का  इसमें

 पूरा  विश्वास  है  ?

 स्वास्थ्य  vite  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  च्  वेन  एम०  :

 और  सरकार ने
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मानकीकरण  भौर

 दवाइयों  का  निर्माण  करने  संबंधी  विभिन्‍न  योजनाओं  को  चला  कर  आयुर्वेद  और  अन्य  भारतीय

 चिकित्सा  पद्धतियों  तथा  होम्योपैथी  को  बढ़ावा  देन ेके  लिए  उपाय  किए  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  इन  चिकित्सा  पद्धतियों  के  लिए कुल  85.39  करोड़  रुपये  का  नियतन  किया

 है  जिसमें  केन्द्रीय  सेक्टर  की  योजनाओं  के  लिए  रखे  गए  29.00  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  भी

 शामिल  भा यु वद  से  संबंधित  महत्वपूर्ण  कायें  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  लक्ष्य  निर्धारित  करने  और  वैज्ञानिक  तरीकों  से  अनुसंधान  के
 पैटन  तैयार  करने  के

 लिए  एक  केन्द्रीय  आयुर्वेद  भर  सिद्ध  अनुसंधान  परिषद  स्थापित  की  गई  इस  परिषद  की

 यूनिटें/क्ष  त्रीय  अनुसंधान  संस्थान  सम्पूर्ण  देव  में  कायें  कर
 रहे  हैं

 ।  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 ऐसी  यूनिटों  की  संख्या  बढ़  गई  है  ।

 (2)  आयुर्वेद  के  विकास  को  प्रोत्साहन  स्नातक-पूछें  और  स्नातकोत्तर  र  पाठयक्रम

 चलाने  तथा  भा युवे दिक  चिकित्सा  पद्धतियों  के  माध्यम  से  चिकित्सा  परिचर्या  की  व्यवस्था  करने

 आदि  के  लिए  जयपुर  में  राष्ट्रीय  आयुर्वेद  संस्थान  की  स्थापना  की  गयी  है

 (3)  स्वेच्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाए  गए  आयुर्वेदिक  कालेजों  की  प्रयोगशालाओं  उपकरण

 खरीदने  तथा  पुस्तक-बैंक  खोलने  के  लिए  प्रति  संस्था  1.10  लाख  रुपए  की  दर  से  वित्तीय  सहायता

 दी  जा  रही  है
 ।

 (4)  स्नातक-पुर्व॑  आयुर्वेदिक  कालेजों  के  अध्यापकों  के  दिक्षा  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  छः

 सप्ताह  ओर  दो  सप्ताह  के  पुनश्चर्या  पाट्यक्रम  लागू  किए  गए  हैं  ।

 (5)  आयुर्वेद में  चिकित्सा  सहायता  और  फार्मास्युटिकल  कार्यक्रमों  के

 क्षेत्र  में  पर्याप्त  प्रशिक्षित  कार्मिक  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आयुर्वेदिक  स्नातकोत्तर  Peer,  प्रशिक्षण

 और  अनुसंधान  के  विभिन्‍न  आयुर्वेद  दिक  विभागों  के  उन्नयन  की  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  चलाई

 जा  रही  है  ।  इस  योजना  का  उद्देश्य  आयुर्वेद  के  विभागों  का  दर्जा  बढ़ाना  विभिन्‍न  राज्यों  में

 आयुर्वेद  के  25  विभागों  का  दर्जा  बढ़ाकर  स्नातकोत्तर  स्तर  पर  लाया  गया  है  |

 (6)  आयुर्वेद  और  यूनानी  की  मानक  और  अच्छी  किस्म  की  दवाइयां  तैयार  करने  के  लिए

 मोहन  में  इण्डियन  मेडिसिन  फार्मास्यूटिकल  कारपोरेशन  लिमिटेड  की  स्थापना  की

 गयी  है  और  इस  कारपोरेशन  ने  वाणिज्यिक  आधार  पर  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  है  ।

 (7)  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तरगत  अब  तक

 9  भायुमो दिक  यूनिटें  स्थापित  की  जा  चूकी  re  ।
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 (8)  आयुर्वेद  और  अन्य  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  की  दवाइयों  के  मानक  निर्धारित  करने

 के  लिए  फार्मास्यूटिकल  लेबोरेटरी  आफ  इण्डियन  गाजियाबाद  को  gag  किया  गया  है  |

 (9)  इन  चिकित्सा  पद्धतियों  की  सरकारी  ary  लरी/भेषजसहिता  को  प्रकाशित  करने  संबंधी

 कार्य  को  तेज  करने  के  लिए  आयुर्वेद  और  यूनानी  भेषज  संहिता  समितियों  का  पुनर्गठन  किया

 गया है  ।

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  और  होम्योपैथी  का  उन्नयन

 तथा  विकास  किया  जाए  ताकि ये  देश  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  करने में  महत्वपूर्ण

 भूमिका  निभायें  |

 mia  इण्डिया  लोको  रनिंग  स्टाफ  धनबाद  के
 सदस्यों

 दारा  भुख  हड़ताल

 4992,  को  ए०  के०  राय  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  रेलवे  के  धनबाद  संभाग  में  आल  इण्डिया  लोको  रनिंग  स्टाफ  एशोसिएशन  के

 अध्यक्ष  ने  बढ़ते  हुए  काफी  संख्या  में  दण्डात्मक  कार्रवाईयों  और  उचित  कठिनाइयों  का

 समाधान  न  होने  के  विरोध  2  1983  पूर्वी  रेलवे  के  गोमाह  स्थित  लोको  फोरमैन

 के  कार्यालय  के  समक्ष  अनिश्चितकालीन  भूख  हड़ताल  शुरू  कर  दी  थी ;

 यदि  तो  1982  से  1983  के
 बीच  धनबाद  संभाग

 के  लोको

 रनिंग  स्टाफ  के  वेतन  वृद्धि  रोकने  तथा  उनको  दिए  गए  अन्य  दण्डों  का  ब्यौरा

 क्या

 क्या  धनबाद  संभाग  भाल  इण्डिया  लोको  रनिंग  स्टाफ  एसोसिएशन  ने  अपने

 पदाधिकारियों  के  पेनल  10  घण्टे  से  अधिक  काय  करने  में  असमर्थता  व्यक्त  करने  पर

 दण्ड  दिए  जाने  तथा  वेतन  में  गैर-कानूनी  ढंग  से  कटोती  किए  जाने  भारी  के  बारे  में  विवादों  का

 निपटारा  करने  हेतु  ए०  एल०  सी०  धनबाद  के  समक्ष  औद्योगिक  विवाद  उठाया

 और

 मधुर  औद्योगिक  सम्बन्ध  बनाए  रखने  हेतु  कमंचारियों  की  उचित  कठिनाइयों  को  दूर
 न  करने  के  क्या  कारण  है ं?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  कण  जाफर  :  से  सुचना  इकट्ठी
 की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पुर्वी  रेलवे  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  धनबाद  में  कर्मचारियों  की  छटनी

 4993,  को  ए०  के  राय  :  नया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  संकट  के  कारण  पूर्वी  रेलवे  कमंचारी  उपभोक्ता  समिति

 धनबाद
 के  कुछ  ऐसे  कर्मचारियों  की  छटनी  कर  दी  गई  है  जो  गत  10  से  20  वर्षों  से  सेवारत

 ओर
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 रो यदि  तो  इस  agar  समिति  =a  एक  Te  रेलवे  र  ठन  इन  कर्मचारियों

 को  कठिनाई  के  इन  दिनों  में  उनके  परिवारों  के  जीवनयापन  के  लिए  कोई  नौकरी  देने  के  बारे  में

 सरकार  को
 नीति  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  फ०  जाफर  :  सहकारी  सोसायटी  द्वारा

 पांच  कमंचा  रियों  की  छंटनी  की  गयी  थी  ।

 वर्तमान  भादेशों  के  अनुसार  अहं-प्रशासनिक  कार्यालय  जैसी  सहकारी  सोसायटियों  के

 कर्मचारियों  को  नियमित  रेल  सेवा  में  समा  हित  करने  के  लिए  योग्य  नैमित्तक  श्रमिकों  और  एवजियों

 के  at  में  विचार  करने  के  पश्चात्‌  ही  विचार  किया  जाता  पात्र  नैमित्ति  श्रमिकों  और  एवजियों

 की  संख्या  उपलब्ध  रिक्तियों  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  है  और  इसलिए  धनबाद  मंडल  की  रेलवे

 सहकारी  सोसायटियों  के
 कोंचा  रियों

 को  समाहित  करना  संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 रोगियों  के  लिए  ara  को  नई  किरणਂ  ates  से  प्रकाशित  समाचार

 4994,  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  -  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  17  1983  के  दैनिक  के  पृष्ठ  पांच  पर

 रोगियों  के  लिए  आदा  को  नई  किरण  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें

 कहा  गया है
 कि  वैज्ञानिकों  ने  हृदय  रोगियों  के  इलाज

 के  लिए  एक  इन्जेक्शन  का  आविष्कार

 किया

 यदि  तो  ऐसे  आविष्कार  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में
 उप मन्त्री  कुमुद  बन  एस०  :  (#)

 और  उल्लिखित  औषधि  प्लासमिनोजिन  एक्सीवेटर  अथवा  ato
 ०

 पी०

 पर  अभी  परीक्षण  चल  रहा  तीब्र  हृदयपेशी-रोध  गलन  मायो कार्डियल  इनर्फरक्शन )

 वाले  रोगियों  में  जिन्हें  हृदय  रोग  के  दौरे  के  1-6  घण्टों  के  अन्दर  देखा  जाता  के  छक्कों  को

 समाप्त  करने  वाले  एजेंटों  स्तर  का  आमतौर  पर  प्रयोंग  किया  जा  रहा  किन्तु

 स्टर  प्टोकितस  के  अधिकतम  असर  के  लिए  उसे  इन्ट्राको  रोती  के  जरिए  देने  की  आवश्यकता  होती

 लेकिन  रक्तस्राव  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  प्रयोगशाला  नियंत्रण  में  यह  अन्तः हिरा  द्वारा  भी  दी

 जा  सकती  है  ।  प्रयोगशाला  नियंत्रण  की  आवश्यकता  न  होने  से  यह  नया  पदार्थ  प्रत्यक्ष  रूप  से

 कारी  है  ।  सही  निष्कर्षों  पर  पहुंचने  से  पहले  यह  अनिवार्य  है  कि  इस  भौषधि  की  प्रभावकारिता  और

 सुरक्षा  का  निर्धारण  करने  के  लिए  इसका  बड़े  पैमाने  पर  नैदानिक  परीक्षण  किया  सीमित

 मात्रा  में  इसकी  उपलब्धि  और  इसकी  अत्यधिक  लागत  के  कारण  यह  झाम  आदमी  की  पहुंच  से  बाहर
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 है  ।  इन  पैरामीटरों  के  द्वारा  यदि  यह  उपयोगी  पाई  गई  तो  यह  भौषधि  हृदय  रोग  के  दौरों  के

 इलाज  में  काफी  कारगर  हो  सकती  है  |

 स्वतन्त्रता  सेनापतियों  को  रेलवे  पास  जारी  करना

 4995.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ि  पक् yw  बार  रेलवे  पास  जारी क्या  यह  सच  है  कि  प्रघानमंत्री  ने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  क

 करने  की  भाव वय कता  पर  बल  दिया  है  जिससे  कि  वे  देश  भर  की  यात्रा  कर  सकें  ;

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  अन्तिम  निणंय  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  alo  Ho  जाफर  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 इण्डिया  रेलवे  चेकिंग  स्टाफ
 एसोसिएशन

 द्वारा  धरना  देना

 4996.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  यंह  सच  कि  इण्डियन  रेलवे  चैकिंग  स्टाफ  एसोसिएशन  के  तत्वावधान  में

 कर्मचारियों  द्वारा  5  1983  को  उनके  निवास  पर  धरना  दिया  गया

 यदि  तो  करने  देने  के  क्या  कारण

 क्या  यह  भी
 सच  है  कि  इस  एसोसिएशन  के  सदस्यों  ने  उन्हें  कोई  ज्ञापन  भी

 दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  ०  कण  जाफर  :  और  इण्डियन  रेलवे

 टिकट  चेकिंग  स्टाफ  एसोसिएशन  के  कुछ  कम चा  रियों  ने  अपनी  मांगों  की  पुष्टि  में  5-12-1983  को

 रेल  मंत्री  के
 निवास

 पर  24  घंटे  की  भूख  हड़ताल  की  थी  ।

 से  5-12-83  को  उक्त  एसोसिएशन  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुआ  था  परन्तु

 उससे  ad  ज्ञापन  मिले  थे  जिनमें  उनकी  मांगों  का  उल्लेख  था  ।  उन  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर

 विचार  किया  गया  था  ।  टिकट  चैकिंग  स्टाफ  एसोसिएशन  की  मुख्य  मांगें  और  उन  पर  सरकार  के

 विचार  11-8-83  को  अतारांकित  प्रदान  संख्या  3042  के  उत्तर  में  सभापटल  पर  रखे  गये  विवरण

 में  दिए  जा  चुके  हैं  ।
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 दानापुर  रेलवे  स्टेशन  पर  पुलों  का  निर्माण

 4997.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  दानापुर  रेलवे  स्टेशन  पर  पुराने  पैदल  पुल  को  चौड़ा  करने  की

 रेल  विभाग  ने  दो  पुलों  का  निर्माण  किया है  जो  कि  एक  रेलवे  स्टेशन  के  पूर्व  में
 है

 तथा

 दुसरा  पश्चिम  में  और  जो  यातायात  के  लिए  सुविधाजनक  सिद्ध  नहीं  हुआ

 क्या  -  यह  भी  सच  है  कि  दो  पुलों  का  निर्माण  करने  ar  निर्णय  असफल  सिद्ध  हुआ  है

 जिससे  घन  का  अपव्यय  हुआ है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  इन  पुलों  का  प्रयोग  करने  वाले  लोगों  की  संख्या का  पता

 लगाने  के  लिए  दानापुर  रेलवे  यां  के  इन  पैदल  पथों  पर  जनगणना  और

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  लोग  रेलवे  स्टेशन के

 दक्षिणी  भाग  से  सुविधापूर्वक  जा  कोई  तकंसंगत  हल  निकालने  का  और  यदि  तो

 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  |: / हू ०  जाफर  रेलवे  ने  रेलवे  स्टेशन  पर

 एक  पुराने  पुल  के  अतिरिक्त  दानापुर  रेलवे  स्टेशन  पर  दो  पैदल  अर्थात  एक  पूर्व  में  और  दूसरा

 परिचय  की  व्यवस्था  की  है  ।  इन  ऊपरी  पैदल  पुलों  से  लोग  दक्षिण  से  उत्तर  में  और

 भा-जा  सकते हैं  ।  इनका  पर्याप्त  रूप  से  इस्तेमाल  किया  जाता  है  और  ये  बहुत  ही  सुविधाजनक  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 वाहनों  के  संचलन  के  लिए  एक  समपार  उपलब्ध  वर्तमान  नियमों के

 बिमान  समपारों  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुल  का  ears  राज्य  सरकारों/स्थानीय  प्राधिकरणों  को

 प्रायोजित  करना  होता  जिन्हें  लागत  की  लगभग  0  प्रतिशत  भागीदारी  वहन  करनी  पड़ती  है  ।

 यदि  बिहार  राज्य  सरकार  द्वारा  ऐसा  प्रस्ताव  प्रायोजित  किया  जाता  होते  उसकी  जांच  की

 जाएगी  ।

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  नज़रों  सहायक  शिक्षक

 4998.  श्री  लक्ष्मण  मलिक
 :

 क्या  दिक्षा  संस्कृति  मंत्री  ag  दिल्‍ली  नगरपालिका  के

 नसंरी  सकल  fararat  की  वरीयता  के  बारे  में  28  1983  के  अतारांकित  seq  संख्या  110  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे  far

 क्या  नई  दिल्ली  नगरपालिका  के  नसरी  सहायक  शिक्षकों  का  सेलेक्शन  गड़  देने
 के  बारे

 में  21  नसंरी  सहायक  शिक्षकों  की  सुची  जारी  की  जा  चुकी  और  उनमें  केवल  उन्हीं  fart  को

 शामिल  किया  गया  है  जो  1962  तक  सेवा  में  भा  गए
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 क्या  यह  सच  है  कि  1962  तथा  1962  के  बीस  सेवा  में  आने

 वाले  शिक्ष  जों  को  उस  सुची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  द्

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारणों  का  ब्यौरा  कया है है  ;  और

 उन  faretant  को  भी  कब
 तक  उस  सूची  में  शामिल  करके  सलैक्शन  ग्रेड

 दे
 दिया

 जाएगा  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  ( stterett  बोला  कौल

 हां  ।

 जैसाकि  नई  दिल्ली  नगरपालिका  द्वारा  बताया  1  लि 06  2  तक  नियुक्त 8

 अध्यापकों  को  प्रवीण  ग्रेड  प्रदान  करने  के  लिए  शामिल  किया  जा  रहा  है  |

 भर  1962  तक  नियुक्त  अध्यापकों  के  मामले  पर  जब  भी  वे  पात्र  बन

 रिक्ति  के  उपलब्ध  होने  की  जीत  विचार  किया  जाएगा  |

 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 4999.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बतानें  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  कुल  कितने  छात्रों

 ने  अध्ययन  किया

 उड़ीसा  राज्य  में  कितने  केन्द्रीय  विद्यालय  चल  रहे  कौर

 इन  विद्यालयों  में  अनुसूचित  जनजातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  छात्र  पढ़

 दे

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  वाला  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  दाखिल  छात्रों  की  कुल

 संख्या  निम्नलिखित  हैं  :--

 वर्ष  1६:11  की  कुल  संख्या

 1980-81

 (30-4-1982  की  यथास्थिति  के  2,51,144

 1981-82

 (30-4-1982  की  यथास्थिति  के  2,76;291

 1982-83

 (30-4-1983  तक  की  यथास्थिति  के  3,07,903

 15

 उड़ीसा  राज्य  में  स्थित  केन्द्रीय  विद्यालयों  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा पटल

 पर  रख  दी  जाएगी ।
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 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  द्वारा  डिपों  से  आते  जाते  aaa

 यात्रियों  को  ले  जाना

 5000,  श्री  सननत  कुमार  मण्डल
 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या उन्होंने  किसी  स्तर  पर  डी०  टी०  सी ०  के  डिपो  से  बसों  को  उनके  आरम्भिक

 स्थल  तक  खाली  चलाने  अथवा  इन  बसों  का  डिपो  में  वापसी  पर  बेकार  चलने  माइलेज  के

 परिणाम-स्वरूप  राजस्व  में  हो  रहे  घाटे  का  अनुमान  लगाया

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  तो  उसके  क्या
 )  यदि  हां

 कारण हैं

 डी०  Ato  सी ०  की  बसों  में  उनकी  नियमित  सेवा  के  आरंभिक  स्थल  को  डिपो  से

 जाते  समय  और  उनका  ट्रिप  पूरा  होने  पर  डिपो  में  वापसी  रास्ते  में  यात्रियों  को  ले  जाने  में

 डी०  ao  सी ०  को  क्या  कठिनाइयां  जिसके  द्वारा  इसके  संचालन  में  बढ़  रहे  घाटे  को  कम  किया

 जा  सकता  है  ;  और

 क्या  वह  इसकी  जांच  करेंगे  और  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  आवश्यक  अनुदेश

 जा  करेंगे  ?

 नौवहन  at  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  )

 से  डिपो  से  सेवा  प्रारम्भ  करने  के  स्थान  पर  जाते  समय  या  टर्मिनल  पर  सेवा  समाप्त  कर

 डिपो  जाते  समय  रास्ते में  स्टाप  पर  यात्रियों  को  बसों में  चढ़ाने के  बारे  में  बस  के  कर्मीदल  को

 स्थायी  अनुदेश  पहले से  ही  दिए  जा  पके  इसमें  कोई  माइलेजਂ  शामिल  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  अनुदेश  पुनः  दोहरा  दिए  गए  जब  कभी  उल्लंघन  किए  जाने  की  घटनाएं  दिल्‍ली

 परिवहन  निगम  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में  लाई  जाती  हैं  तो  दोषी  स्टाफ  के  विरुद्ध  निशचित  रूप  से

 कारवाई  की  जाती  है  ।

 गेर-सरकारी  ऐजेंसियों  दारा  सऊदी  ara  फे  लिए  मेडिकल  स्टाफ  की

 भक्तों  किए  जाने  पर  प्रतिबन्ध

 5001,  श्री  एन०  Fo  चोरों  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  गैर-सरकारी  ऐजेंसियों  को  सऊदी  अरब  के  लिए  मेडिकल

 स्टाफ  की  भर्ती  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी

 c यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  च्
 रज  कि  सरकार  ने  हाल  में  इस  प्रणाली पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  के  आदेश  जारी  किए हैं  at  सरकार  से  सरकार  के  स्तर  पर  मेडिकल  आफिसरों
 की  भर्ती  करने  का  फैसला  किया  है
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सऊदी  अरब धन  es  का  एक  सरकारी  प्रति/नघि  मंडल  भारतीय

 मेडिकल  स्टाफ  का  साक्षात्कार  लेने  में  व्यस्त  था  और  वह  प्रतिबंध  लगाये  जाने  से  नाराज  हो  गया

 और  उसने  मेडिकल  आफिसरों  की  भर्ती  करनी  बन्द  कर  दी  और

 यदि  gi,  तो  तस् संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  att  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  :  से  सऊदी  अरब

 के  एक  दल ने  अपने  देश के  अस्पतालों  और  चिकित्सा  संस्थाओं  के  लिए  भारत से  चिकित्सा  और

 अर्घचिकित्सा  कार्मिकों  की  भर्ती  की  थी  |  यह  भर्ती  प्राईवेट  ऐजेंसियों  द्वारा  की  गई

 भारत  सरकार ने  सऊदी  अरब  सरकार  को  सुभाव  दिया  था  कि  ऐसी  भर्तियो ंके  लिए  दोनों

 सरकारों  के  बीच  व्यवस्था  होनी  चाहिए  विशेषकर  जो  स्वास्थ्य  और  आयुर्विज्ञान  के  क्षेत्र  में  दोनों

 देशों के  बीच  सहयोग के  समझौते  के  आधार  पर  इस  सुभाव  पर  उन्होंने  अपनी  प्रतिक्रिया

 सभी  नहीं  बताई

 हाऊस  '  को  पाकिस्तान  के  वाणिज्य  दूतावास  को  सौंपना

 5002.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  विदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बम्बई  स्थित  हाऊसਂ  को  बम्बई  में  पाकिस्तान  के  महावाणिज्य

 दूतावास  के  आवास  के  लिए  पाकिस्तान  सरकार  को  देने  के  लिए  वचनबद्ध

 यदि  तो  भारत
 में  पाकिस्तानी  दूतावास  को  कब्जा  सौंपने  में  देरी  के  क्या

 कारण

 इस  ऐतिहासिक  स्थान  के  प्रयोग  और  उसके  पट्ट  संबंधी  शर्ते  क्या  भर

 उपरोक्त  वचनबद्धता  का  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  और  अब  तक  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति

 हुई  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एण्  ए०  :  जी  नहीं  ।

 से  cea  ही  नहीं  उठते  ।

 बम्बई  के  लिए  लाइट  रेल  अरबन  ट्रांजिट  सिस्टम

 5003,  डा०  ava  कुमार  पंडित  :  नया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  लाइट  रेल  अरबन  ट्रांजिट  सिस्टम
 मैट्रो

 की  ओर  दिलाया  गया
 है

 जसा  कि  लाओस  महिला  और  संसार  के  अन्य  कई

 महानगरों  में  चल  रही

 क्या  यह  प्रणाली  भूमिगत  मेट्रो  प्रणाली  से  कम  खर्चीला  है  और  इसके  लिए  भूमि
 का  अधिग्रहण  करने  की  जरुरत  नहीं  होती है  और  जिसे  बम्बई  के  यातायात  की  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  उपयुक्त  माना  जाता
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 ट्ान्सवें  कन्सर्ट  आफ  वर्जिन  ने  महाराष्ट्र  सरकार  के  शहरी  विकास  विभाग  के  समक्ष

 इस  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  रखा

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  यह  प्रताव  रेल  मंत्रालय  को  भेजा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  बम्बई  के  बढ़े  हुए  क्षेत्र  में  यातायात  की  अविरुद्धता  को  दूर

 करने  हेतु  अत्याधुनिक  इस  लाइट  रेल  अरबन  ट्रांजिट  सिस्टम  का  अध्ययन  करेगी  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  जी  ऐसी  प्रणाली

 की  ओर  रेल  मंत्रालय  का  कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिलाया  गया

 इसके  निहितार्थों  की  जांच  नहीं  की  गयी  है  ।

 और  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इसके  बारे  में  रेल  मंत्रालय  को  कोई  सूचना

 नहीं दी  है  ।

 (=)  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 भारतीय  पोषण  समिति  at  बैठक

 5004.  go  नीलालोहितदसन  नाडार
 :  कया  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  सरकार  को  पता  है  कि  यूनिसेफ  से  सहायत  प्राप्त  एक  कार्यक्रम  से  जिसके

 अन्तर्गत  गुजरात  में  आनन्द  में  स्थित  एक  सहकारी  समिति  द्वारा  निर्मित  बहिष्कृत  उत्पादों  का

 उपयोग  किया  जा  रहा है  इस  सहकारी  समिति  को  लाभ  पहुंच  रहा है  न  कि  इन  खाद्य  पदार्थों  के

 प्राप्त कत् ताओं  को  ;  और

 कया  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  सभी  पोषण  कार्यक्रमों  की  पुनरीक्षा

 करने  तथा  oferta  की  नकल  करने  के  बजाय  अधिक  पोषक  ताजा  परम्परागत  देशी  खाद्य

 उत्पादकों  को  उपयोग  करके  अपने  दृष्टिकोण  को  यथाधेंवादी  बनाने  का  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  के०

 कायर  डिस्ट्रिक्ट  कोआपरेटिव  मिल्क  प्रोड्यूस र  यूनियन  अनन्द

 द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  को  सहायता  से  कम  लागत  वाले  ae  छुड़ाने

 के  आहार  के  विकास  और  वाणिज्यिक  उपयोग  के  लिए  एक  प्रायोगिक  परियोजना  हाथ  में  ली

 संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  द्वारा  प्रदान  को  जा  रही  सहायता  के  बदले  में

 कायरा  यूनियन ने
 समेकित॑  वाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  को  दिए  गए  बाल  aga  नामक

 बेरो पे टिक  आहार  में  रियायत  दी  ।  इस  प्रकार  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  की

 सहायता  का  saan  सम्बन्धित  सहकारी  समिति  को  लाभ  पहुंचाना  नहीं  आनन्द  में  सहकारी

 afafa  द्वारा  निर्मित  बहिष्कृत  उत्पादों  का  उपयोग  गरीब  परिवारों  में  वर्ष  से  कम  आयु  के

 बच्चों  और  गर्भवती  तथा  दूघ  पिलाने  वाली  माताओं  के  पूरक  पोषाहार  के  लिए  किया  रहा  जा
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 पश्चिमी  देशों  को  नकल  नहीं  की  गई  बाल  पोषण  कार्यक्रमों  के  लिए

 केयर  मौर  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  से  उपलब्ध  खाद्य  सहायता  उन  राज्यों  को  उपलब्ध  कराई  जाती  है

 जो  इस  प्रकार  को  खाद्य  सहायता  का  स्थानीय  रूप  से  पका  करके  अथवा  खाने  के  लिए  तैयार  भोजन

 बनाने  के  लिए  संसाधित  खाद्य  पदार्थ  प्राप्त  करके  बाल  पोषण  कार्यक्रमों  के  लिए  उपयोग  करते

 इस  बात  पर  भी  जोर  दिया  जाता  है  कि  विभिन्‍न  पोषाहार  कार्यक्रमों  में  पूरक  आहार  तैयार

 करने  के  लिए स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  सस्ते  और  उपयुक्त  खाद्य  पदार्थों  का  उपयोग  किया जाए  |

 पूरक  पोषाहार  की  लागत  राज्य  सरकार  द्वारा  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  अंतगर्त  वहन

 किया  जाएगा  क्योंकि  पोषाहार  राज्य  क्षेत्र  की  योजना  है  ।

 डूंगरपुर  में  आरक्षण  कोटा

 5005,  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  उदयपुर  और  दिल्‍ली  के  बीच  चलने  वाली  चेतक  एक्सप्रेस

 पकड़ने  के  लिए  डूंगरपुर  से  उदयपुर  के
 लिए

 कोई  आरक्षण  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  जहां  से  होकर  जयपुर  और  दिल्‍ली  को

 जाने  वाली  रेल  गाड़ियों  के  सम्बन्ध  में  डूंगरपुर  को  रेलवे  स्टेशन  मास्टर  आरक्षण  में

 कोई  अपनी  आवेदन  स्वीकार  नहीं  करता  भर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  राज्य  अथवा  राष्ट्र  की  राजधानी  की  यात्रा  हेतु  जनता/सरकारी

 अधिकारियों  की  सुचित्रा  के  लिए  सुबह-शाम  की  गाड़ियों  में  लगाई  जाने  वाली  प्रथम  श्रेणी  की

 एकमात्र  बोगी/डिब्बा  भी  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  राज्य
 मंत्री  सी०  Fo  जाफर  :  डूंगरपुर से

 12-56  बजे  छूटने  वाली  और  उदयपुर  में  17-05  बजे  पहुंचने  वाली  86  डाउन

 चित्तौड़गढ़-मारवाड़  फास्ट  पैसेंजर  उदयपुर में  16  डाउन  चेतक  एक्सप्रेस  से  मेल  लेती  यह

 यात्री  गाड़ी  दिन  के  समय  चलने  वाली  एक  गाड़ी  इसलिए  इस  गाड़ी  में  डूंगरपुर  स्टेशन  पर

 आरक्षण  कोटे  की  व्यवस्था  करने  की  कोई  नहीं  है  ।  डूंगरपुर  से  आने  वाले  यात्रियों

 के  लिए  16  डाउन  चेतक  एक्सप्रेस  में  आरक्षण  चोटें  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  यातायात  संबंधी

 कोई  भौचित्य  नहीं  है  ।

 वर्तमान  नियमों  के  आगे  के  आरक्षण  के  आवेदन-पत्रों  पर  डूंगरपुर  में  कारवाई

 कीं
 यदि  वे  गाड़ी  के  अनुसूचित  प्रस्थान  से  कम  से  कम  72  घंटे  qa  प्राप्त  हों

 रेल  प्रशासन  की  नीति  के  रूप  में  शाखा  लाइन  की  पैसेंजर  गाड़ियों  से  पहले  दर्जे  के

 डिब्बे हटाए  जा  रहे  हैं  ।

 होरमज  जलडमरूमध्य  को  नाके बन्दो  करने  पर  अमरीकी  काय  वाही

 5006.  बी०  ato  देसाई  :  क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  अमरीका
 ने  इरान  के  विरुद्ध  यदि  ag

 ह  ILA  जलडमरूमध्य  की  नाकेबंदी

 करके  हमले  की  धमकी  देता  तो  वहां  नौसेकि  कार्यवाहियों  के  संचालन  हेतु  एक  tefarva  कों

 खाड़ी  में  तैनात  किया

 यदि  तो  क्या  अमरीका  की  मध्य  qd  सेनाओं  का  रीगल  एडमिरल
 जंगी  a SUT  का  भार  संभाल 1983  में  उस  क्षेत्र  पहुंच  गया  था  और  उसने  25  जहाज  के

 लिया  कौर

 यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  भारत  सरकार  को  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  ए  ए०  :  और  अमरीकी  नौसेना

 पिछले  काफी  समय  से  इस  क्षेत्र में  हैं  ।  प्रकाशित  रिपोर्टों  के  अनुसार  अमरीका  ने  संकेत  दिया है

 कि  वह  होरमन  जलडमरूमध्य  को  अवरुद्ध  नहीं  होने  देगा  ।

 सरकार  स्थिति  पर  सावधानी  से  नजर  रख
 रही

 है  ।

 उत्तर  इलाहाबाद  के  इंजीनिर्यारग  विभाग  में

 sara  नਂ  के  लिए  पदोन्नति  का

 5007.  श्री  दयाराम  शाक्य  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  इलाहाबाद  के  इ  जीनिर्यारग  विभाग  में  इस  समय  कितने

 के  मामले  में  पदोन्नति  का  क्या  चैनल

 लाइन  स्टाफ  के  अन्त  आते  हैं  अथवा  कार्यालय  स्टाफ  के

 (7)  यदि  वे  लाइन  स्टाफ  के  भ्रन्तगंत  आते  हैं  तो  उन्हें  भी  डब्लू०  एम०  के  लिए  अवसर

 नदी  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  यदि  वे  कार्यालय  स्टाफ  के  अंतगर्त  आते  हैं  तो  उत  संभी

 लोगों  को  लिपिक  के  पद  पर  पदोन्नति  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रल
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  62

 210-270  रुपये  के  ग्रेंड  वाले  स्टोर मैनों  की  पदोन्नति  सामग्री  जांच

 लिपिक
 के

 रूप  में  की  जाती है  तो  पहले  225-308  रुपये  (fo  के  ग्रेड  में  होता  था  कौर

 1-10-1972  से  जिसका  ग्रेड  बढ़ाकर  260-400  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।

 कार्यालय  स्टाफ  के  अन्तगंत  ।

 (a)  सभी  कार्यालयों  में  सटो  रमेन  सहित  के  तमंचा  रियों  के  लिए  260-400  रुपये
 के  ग्रेड  में  लिपिकों  के  334  प्रतिश्त  रिक्त  पदों  का  पदोन्नति  कोटा  होता  है  ।  age  श्रेणी  के
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 कार्यालय  कमेंचा रि  यी
 sg

 p
 = Ly  पदोन्नति  के  लिए  निर्धारित  लिपिकों  के  कोटे  में  सम्बन्धित  स्टोर मैन

 पदोन्नति  प्राप्त  कर  सकते  हैं

 आदिवासी  जिलों  में  शैक्षिक  सुधि

 5008,  श्री  मोहन  लाल  कया  शिक्षा  ale  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  sor

 करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  राज्यों  के  आदिवासी  और  पिछड़े  जिलों  में  पर्याप्त

 era  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  गुजरात  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  क्या  प्रयास  किए  गए

 गुजरात  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  ag  1981-8  a ०  arr  1982-83  के  दौरान

 आदिवासी  बालिकाओं  और  बालकों  के  लिए  कितने  आवासीय  विद्यालय  खोले  गए  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  गुजरात के  अन्य  पिछड़े  क्षेत्रो ंमें  ऐसे  कितने  विद्यालय  खोले

 गए  हैं  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 से  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  से  सूचना  एकत्र की  जा  रही  है

 गौर  यथाशीघ्र  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 कोयले  को  दुलाई  के  लिए  ज्, घंगनों  की  कसी

 q 5009.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृप
 करेंगे

 किः

 क्या  इस  समय  पश्चिम  बंगाल  के  कोयले  का  उपयोग  करने  वाले  उपभोक्ताओं  को

 कोयला  भेजने  के  लिए  वैगनों  की  कमी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  अनियमित  सप्लाई  के  कारण  श्रमिकों

 की  छंटनी  की  जा  रही

 क्या  रेल  विभाग  परिचित  बंगाल  स्थित  कोल्फील्ड्स  के  मुहानों  से  कोयला  उठाने

 हेतु  अधिक  बेगम  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या

 (a)  बया  रेल  विभाग  ने  उपभोक्ताओं  को  कोयले  की  ढुलाई  सम्बन्धी  समस्याओं  को  हल

 करने  के  लिए  डिसंचाजेंਂ  बेगमें  अपनाने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इस  नये  प्रकार  के  बंगलों  का  उत्पादन  कब  आरंभ  होगा  और  क्या

 यह  उत्पादन  कलकत्ता  में  कुछ  मौजूदा  यूनिटो ंमें  किया  जाएगा  अः  |  किसी  अन्य  स्थान  पर

 किया  जाएगा  ?

 रेल  संग्राम ol  ry  ay पवाया  दि  ब द  \  ी  सो०  ब्ज्न्०  जाफर  :  जी  नहीं
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 ITT  wae व  aa  उनमें  194  माल  डिब्बे  पर्याप्त  हैं  ।

 forty  weber
 11.0  5०  a  a  faz

 lect और  (=)  भारतीय  के  लए  तल  अभिकल्प  al  इष्ट तम  स्व-निकास

 हापर  माल  डिब्ब ेके  अभिकल्प  के  लिए  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  अनुसंधान  अभिकल्प  एवम्‌

 मानक  लखनऊ  दारा  तैयार  की  जा  रही  है  और  कोई  अन्तिम  निर्णय  उक्त  forte  के

 प्राप्त  होने  पर  लिया  जाएगा  ।

 विदेशियों  द्वारा  भारतीय  बच्चों  को  गोद  लिया  जाना  और  बच्चों  के  साथ  दिव्य

 5010.  श्री  नवीन  वाणी  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  रहने  वाले  विदेशी  पालक  माता-पिता  भारतीय  बच्चों

 को  गोद  ले  रहे

 यदि  तो  विदेशी  पालक  माता-पिता  द्वारा  वर्ष  1980,  1981  और  1982  के

 दौरान  कितने  बच्चों  को  गोद  लिया  गया  तथा  इस  क्षेत्र  में  ऐसी  कौन-कौन  सी  भारतीय  या  विदेशी

 ऐजेंसियां  काम  कर  रही हैं  ।  जिनके  माध्यम  से  गोद  लेने  के  लिए  बच्चों  का  चयन  किया  जाता  है

 उन्हें  विदेश  भेजा  जाता  है

 ऐसे  बच्चों  को  किन  देशों  में  गोद  लिया  जा  रही  और

 क्या  सरकार  को  कोई  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई हैं  कि  कुछ  मामलों  में  विदेशी

 अभिभावकों  ने  गोद  लिए  गए  बच्चों  का  दुरुपयोग  किया  और  उनके  साथ  दुर्व्यवहार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या

 दक्षा  शर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्रो  पी०  Fo

 हां

 कुछ  उच्च  न्यायालयों/जिला  न्यायालयों  से  प्राप्त  जानकारी
 के  अनुसार  1980 में

 305  1981  में  554  बच्चों  और  1982  में  1736  बच्चों  को  के  रूप  में

 विदेशियों  को  दिया  गया  ।  यह  कार्यवाही  निजी  पक्षों  के  मध्य  अभिभावक  और  आश्रित

 1890  के  अस्तगत  इस  क्षेत्र  में  कार्यरत  संगठनों  की  पूर्ण  सुची  सरकार  के  पास  नहीं  हे

 after  कनाडा  फ़ारस आस्ट्रेलिया  las,

 संयुक्त  अरब  य०  के ०

 सकता  राज्य  अमरीका  और  पश्चिम  जमाने  |

 यह  बताया  गया है  कि  एक  मामले  में  कुछ  लड़कियों  के  साथ  छेड़छाड़  की  गई  थी

 गौर  विदेशी  माता-पिता  को  अपनी  गोद  ली  गई  लड़की  के  दुरुपयोग  के  लिए  दोषी  ठहराया  गया

 और  जेल  भेजा  सरकार  अन्तर्देशीय  दत्तक-ग्रहण  के  मामले  पर  पुनर्विचार  कर  रही  है  |
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 श्री  देख  ate  कि  से  '  में  पदोन्नत  किए  गए  यार्ड

 में  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  गाड़

 5011.  श्री  दयाराम  शाक्य  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  रक्खा  करेंगे  कि  :

 डिवीजनल  रेलवे  उत्तर  इलाहाबाद  के  16  1983  के  पत्र

 संख्या  941/ई/टी-3/गाड-ए/पी०  टी०  के  आधार  पर  कितने  गार्डों  को  श्रेणी  से  श्रेणी

 से  में  और  थका  से  स्पेशल  श्रेणी  में  पदोन्नत  किया

 इनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  met  की

 वार  पदोन्नति  दी

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  गार्डों  को

 पदोन्नति  में  शामिल  नहीं  किया  गया  था  उन्हें  पदोन्नति  से  वंचित  रखा  गया  और  इसके  क्या

 और कारण

 क्या  सरकार  मामलें  की  जांच  करेगी  और  यदि  इसमें  कोई  अधिकारी  अन्तप्रंस्त  पाये

 गए  तो  उन्हें  दंड  देगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  Fo  जाफर  :  पदोन्नत  किए  गए  गार्डों

 की  संख्या  नीचे  दी  है

 ग्रेड  से  ग्रेड  ay  H— Als  नहीं

 ग्रेड  बो  से  ग्रेड

 ग्रेड  ए से  ग्रेड  ‘Q’  स्पेशल

 कोई  नहीं
 ।

 इलाहाबाद  मण्डल  गाडे  और  गाड  स्पेशल  के  प्रेम  में  अनुसूचित  जाति  के

 लिए  15  प्रतिशत  का  न्यूनतम  आरक्षित  कोटा  पहलें  ही  भरा  जा  चुका  इन  ग्रेडों  में

 निर्धारित  न्यूनतम  आरक्षित  कोटे  से  अधिक  इन  पदों  को  भरने  के  सम्बन्ध  में  अतिरिक्त

 इलाहाबाद  द्वारा  पारित  31-7-1982  के  स्थगन  आदेशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  ग्रेडों

 में  अनुसूचित  जाति  के  और  अधिक  उम्मीदवारों  की  पदोन्नति  नहीं  की  गई  है  ।  इन  ग्रेडों

 में  पदोन्नति  हेतु  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  यद्यपि  इन  ग्रेडों  में  उनका

 प्रतिशत  निर्धारित  प्रतिशत  से  कम  है  ।

 (4)  saa  ही  नहीं  उठता
 |

 अनुसूचित  जातियों  के  कर्मचारियों  की  गोपनीय  रिपोर्टों  का  दर्जा  बढ़ाना

 5012.  को  दया  राम  क्या  रल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों  के  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  के  समय  उनकी

 गोपनीय  रिपोर्टों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  प्रावधान  और
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 यदि  तो  1980-81,  1981-82  और  1982-83  के  दौरान  अनुसूचित

 जाति  के  कितने  सहायक  सुरक्षा  अधिकारी  और  सुरक्षा  अधिकारी  गोपनीय  रिपोर्टों  के  आधार  पर

 पदोन्नत  किए  गए  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सी०  के०  जाफर  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 फोन  में  प्रवेश  करने  वाले  नागा  विद्रोही

 5013,  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने

 दिनांक  4  1983  के  के  कलकत्ता  संस्करण

 में  प्रकाशित  रेवेह्स  स्लिप  gee  चीनਂ  शशांक  के  अंतगर्त  समाचार  देखा

 यदि  तो  ऐसे  कितने  नागा  चीन  के  क्षेत्र  में  प्रविष्ट  हुए  और  उसके  क्या

 कारण

 कितने  नागा  उस  देश  में  छापामार  युद्ध  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करके  भारत  लौट

 arg

 क्या  पी०  एल०  ए०  के  एक  दल  ने  छापामार  युद्ध  का  प्रशिक्षण  लेने
 eg  चीन  में  जाने

 के  लिए  बर्मा  के  जंगलों  में  शिविर  डाल  रखा  और

 यदि  तो  चीन  सरकार  के  दृष्टिकोण  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  से  प्रदान  में  जिस

 समाचार  का  उल्लेख  किया  गया  है  उसे  सरकार  ने  देखा  निश्चित  रूप  से  कोई  बात  सिद्ध  नहीं

 हुई है  लेकिन  सरकार  ऐसे  मामलों  में  निरंतर  सतक  रहती  है  ।

 जनसंख्या  वृद्धि  के  लिए  निर्धारित  नए  लक्ष्य

 5014.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि  :

 जगाए
 afer  साद  ने  का  राज्य-वार  कोई

 क्या  सरकार
 ने  प्रति  एक  हजार  जनसंख्या  दर  नि

 लक्ष्य  निर्धारित

 यदि  तो  इरा  संबंध  में  सरकार  के  लक्ष्यों  को
 अब  तक  राज्य-वार  किस  सीमा

 तक  प्राप्ति  हुई

 क्या  चालू  वित्तीय  ad  के  दौरान  कुछ  नए  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं
 और  यदि

 तो  उसका  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 लक्ष्य  की ि  राज्य-वार  उपलब्धि  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  तरीकों  के  सम्बन्ध  में

 ब्यौरा  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :

 प्रमुख  राज्यों  के  लिए  वर्षवार  जो  दीर्घकालीन  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  उनके  अंतगर्त

 प्रत्येक  राज्य  को  60  प्रतिशत  तक  सुरक्षित  किए  पात्र  दम्पत्तियों  जो  लक्ष्य  प्राप्त  करना  है  वह

 अ्रनूबन्ध-त  में  दिया  गया  है  |

 थाली  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-7615/83 |

 1-4-1983  तंक  असुरक्षित  किए  पात्र  दम्पत्ति थों  राज्यवार  ब्यौरा  में

 दिया  गया  है  |

 [  प्र  थालय  में  रखा  गया  '
 देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-7615/83]

 विभिनन  राज्यों/केन्द्र  बासित  क्षेत्रों  के लिए  परिवार  नियोजन  के  हर  वर्ष  तरीके-वार

 लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते  1983-84  के  लिए  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  अनका  विवरण

 में  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 राज्य  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  लागू  कर  रहे  हैं  हालांकि  यह  कार्यक्रम

 mantra tee  प्रायोजित  कार्यक्रम  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  जो

 कदम  उठाये  गए  हैं  वे  में  दिए  गए  हैं  ।

 [a  थाली  में  रखा  गया  ।  दिए  संख्या  एल०

 द्वारा  qa  में  अवकाश  वेतन  की  कथित  जाली  अदायगी

 5015.  श्री  बसुदेव  श्राव्य  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां
 अभी  हाल  ही  में  दक्षिण  पूर्वे  रेलवे  में  आद्रा  में  झूठे  नामों  पर  अवकाश  वेतन  की

 एक  बड़ीਂ  राशि  की  जाली  अदायगी  की  गई  at:

 यदि  तो  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  और  उनमें  कितनी  राशि  की

 अदायगी  की  गई

 जिन्होंने  बिल  मिलान  अधिकारी  के  रूप  में  उन  » hS  अवकाश  वेतन
 बिलों

 पर  हस्ताक्षर

 किए  थे  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  उन  हस्ताक्षरियों  के  जिन्होंने  ने  मिली  मिलान  अधिकारी  के  रूप में  जाली  वेतन

 बिलों पर  हस्ताक्षर  किए  थे  हस्ताक्षरों  की  हस्तलेख  विशेषज्ञों  द्वारा  जांच  की  गई  थी  और  यदि

 at,  तो  इसके  क्या  परिणाम

 इतनी  बड़ो  राशि  का  नन  होने  पर  ऐसे  अन्य  भर  मामलों का  पता  लगाने  के

 लिए  पिछले  वर्षों  के  रिकार्डों  से  पूरी  जांच  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  और ध

 रेलवे  के  अन्य  डिवीजनों  और  विभागों  में  ऐसे  मामलों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई
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 लिखित  उत्तर  59  दिसम्बर  1983

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के०  जाफर  :  जी  हां  ।

 46  संदिग्ध  जिनमें  5,67,871  रुपये  82  पसे  की  अदायगी  की  गई  है  ।

 6  कर्मचारियों  को  बर्खास्त  किया
 जा  चुका है

 और  अन्य  7  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 कड़ा  दण्ड  देने  की  कार्यवाही  की  जा  रही  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  भी  हाल  ही  में  एक  राजपत्रित

 अधिकारी  और  दस  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  एक  मामला  at  किया  मामले  की

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच-पड़ताल  की  जा  रही

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच-पड़ताल  पूरी  होने  के  बाद ही  वास्तविक  स्थिति  का

 पता  लगेगा  |

 इन  मामले  का  सम्बन्ध  1981  से  1982  तक  की  अवधि

 से  अन्य  अवधि  के  लिए  ऐसे  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  रिकार्डों  की  छानबीन  की  जा

 रही  है
 ।

 इस  प्रकार  के  कदाचार  की  आवृत्ति  की  रोकथाम  करने  के  लिए  सम्बन्धित  विभागों

 को  संकेत  कर  दिया  गया  है  ।  लेखा  तथा  सांविधिक  लेखा-परीक्षा  द्वारा  की  जाने  वाली  निर्धारित  जांच

 के  सकता  संगठन  द्वारा  निवारक  अचानक  जांच  के  भी  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि  भत्ता

 5016,  थी  बसुदेव  श्राचायं  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  जताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  कमेंचारियों  को  जोनवार  और  डिवीजन वार  अलग-अलग
 वर्ष

 1980-81,  1981-82,  और  1982-83  में
 सर्वोपरि  भत्ते  की  कुल  कितनी  धनराशि  का

 amar  किया  गया  और  इसके  क्या  कारण

 समयोपरि  भत्ते  के  भुगतान
 से  बचने

 के  लिए  पर्याप्त
 तमंचा  रियों

 की  व्यवस्था  क्यों

 नहीं  की  भीर

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि
 तमंचा  रियों  से  रोस्टर  ड्यूटी  घंटों  के  afat aa  काम

 लेने  से  कार्यकुशलता  में  कमी  आ  रही है  जिसके  कारण  दुर्घटनाओं  में  वृद्धि  होती  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  मों  राज्य  मन्त्री  सी०  Fo  जाफर  सुचना  इक्ट्ठी  की

 जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 es a रेलवे  के  काम  की  प्रकृति  ऐसी है  कि  कभी-कभी  Ain  यों  को  सेवा  से  सम्बन्धित

 आकस्मिक  आवश्यकताओं  के  समय  विशेष  परिस्थितियों  में  समयोपरि  ard  करा  पड़ता है  ।

 नहीं  ।
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 लिखित  उत्तर पौष  1905

 उड़ीसा  में  प्रत्येक  को  प्राथमिक  शिक्षा  देने  के  काय  में  प्रगति

 5017.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्रहों  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 प्राप्ति  में  अब  तक  प्रगति क्या  उड़ीसा  में  प्रत्येक  को  प्राथमिक  शिक्षा  देने  के  लक्ष

 हुई

 यदि  तो  उड़ीसा  में  इस  क्षेत्र
 में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  मूल्यांकन  किया  और

 यदि  तो  यह  मुल्यांकन  कब  किया  गया  था  और  इस  मूल्यांकन  का  ब्यौरा

 कया

 शिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्रो  शोला  :

 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  से  संबंधित  स्थिति  और  उड़ीसा  में  योजना

 (1980-83)  के  पहले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दाखिले  संबंधी  प्रगति  इस  प्रकार  है  :--

 उड़ीसा  लाखों  में  ]

 छठी  योजना  के  लक्ष्य  दाखिले  संबंधी  उपलब्धि

 कक्षाएं  कक्षाएं

 1-5  1-5  6-8
 6-8  —

 7.13  2.35  1.79 Taf  1-49

 और  हां  ।  योजना  ने  1983  में  छठी  मध्यावधि  मूल्यांकन  किया है  ।

 पूर्ण  कालिक  शैक्षिक  संस्थाओं  में  अतिरिक्त  180  लाख  बच्चों  को  दाखिला  करने  के  संपूर्ण  लक्ष्य  को

 जहां  योजना  के  अंत  तक  प्राप्त  किए  जाने  वहां  कुछ  राज्यों  में  इस  संबंध  में  प्रगति

 पिछड़ो  हुई
 उडीसा  उनमें  से  एक  है  ।  उड़ीसा  कक्षा  1-5  में  दाखिले  के  संबंध

 में  पिछड़  रहा

 पह  इन  कक्षाओं  में  लड़कियों  के  दाखिले  में  भी  पिछड़  रहा  है  ।

 स्वामी  विवेकानन्द  के  में  सोवियत  लोगों  की

 5018.  श्री  एन०  कण  दोज वल कर  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  1983  के  *'डेकन  क्रेनिकलਂ  में  विवेकानन्द

 आइडियाज  डिग्री  सोवियत  ates  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  सोवियत  संघ  में  मनाए  गए  ।  वर्षगांठ  सम्बन्ध  समारोह  में  भारते
 नए  ह ts  दे व्य को  ओर  से  भाग

 लेने  वाले  शक्तियों  और  भारतीय  राजन  wal  के  नाम  क्या  और

 1.39



 लिखित  zat  2
 दिसम्बर

 1983

 समारोह  को  सफल  बनाने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  दिए  गए  योगदान  का  ब्यौरा

 व्या है  ?

 विदा  संत्रगलय  में  राज्य  मंत्रों  ए०  ए  रहीम  :  (*)  से  माननीय  सदस्य  ने  जिंस
 >

 लेख  का  हवाला  दिया  है  उस  पर  सरकार  ने  गौर  किया  है  ।  हमारे  QUT  उपलब्ध  सूचना  ch a
 अनुसार

 1983  में  सोवियत  संघ  में  स्वामी  विवेकानन्द  की  जयन्ती  मनाने  के  लिए  कोई

 समारोह  नहीं  हुआ  था  इसलिए  इस  समारोह  में  भारतीय  राजनयिकों  के  भाग  लेने  अथवा  इसे

 सफल  बनाने  की  दिशा  में  सरकर  द्वारा  सहयोग  दिए  जाने  का  कोई  saa  नहीं  उठता  |

 गरीब  ग्रामीण  योजना  के  लिए  नि:शुल्क  चिकित्सा  सहायता

 5019.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा
 करेंगे

 क्या  यह  प्व्च्च  है  कि  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  गरीब  योजना  के  लिए  जा  रही  निःशुल्क

 नार ary  दाला  faa
 के  फ्ितनें  गांवों  मैं वर्ष  1983  में  मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  au

 चिकित्सा  पेटियों  सहित  कितने  हेल्थ  गाइड  काम  कर  रह ेहैं  और  वीं  1984  और  1985  के  लिए

 तत्संबंधी  योजनाएं  क्या  हैं  ;

 वर्ष  1983  में  उपयुक्त  तीन  जिलों  में  निर्धारित  मानदंड  के  अनुसार  कितने  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्र बौर
 कितने  Sy-heg  काम  कर  रह ेहैं

 और  armrer नीव  3  वर्षो ंके  लिए  तत्संबंधी  योजनाएं

 क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  उपयु क्त  जिलों  में  Afsana,  पेरा  मेडिकल  कर्मचारी  और  महिला

 डाक्टर  अपर्याप्त  हैं  और  कितने  पद  रिक्त  पड़े  हैं  ;  नक

 क्या  प्राथमिक  शिक्षा  उप-केन्द्रों  को  सप्लाई  की  जा  रही  दाइयां  और

 चिकित्सा  पेटियां  आवश्यकता  की  तुलना  में  बहुत  कम  और

 यदि  तो  उपयु क्त  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए

 जा  रहे

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 से  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  यह  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यह  सूचना  मिलते  ही

 सभा पटल पर  रख  दी  जाएगी  |

 आदिवासी  बोलचाल  की  भाषा  का  अनुरक्षण  और  प्रचार

 5020.  श्री  गिरिधर  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर 1  पौष
 1905

 आदिवासी  बोलचाल  को  भाषा  के  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  तथा  इसके

 रक्षण  और  प्रचार  के  लिए  केन्द्रीय  साहित्य  अकादमी  ने  क्या  पहल  की

 क्या  अकादमी  को  यह  जानकारी  है  कि  कुछ  afer  भाषाओं  की  अपनी  एक  खास

 लिहि  है  तथा  आदिवासी  भाषा  शब्दकोष  भारी  सम्बन्धी  अनेक

 पुस्तकें  लिखी  गई

 यदि  तो  ऐसी  आदिवासी  भाषाएं  कौन-कौन  सी  जिन्होंने  लिपि  की  खोज  कर

 ली  है  तथा  जिन्होंने  बेहतर  ढंग  से  अलिखित  परम्पराओं  और  संस्कृति  का  faxry |  चि  it  | क  स  तथा  अनुरक्षण  कर

 लिया  कौर

 (a)  क्या  केन्द्रीय  साहित्य  अकादमी  का  अन्य  भारतीय  भाषाओं  के  साथ  इन  विकसित

 आदिवासी  भाषाओं  को  पुरस्कार  के  लिए  शामिल  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  att  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  शीला  :

 से  साहित्य  अकादमी  ata  साहित्य  के  प्रलेखन  तथा  संबंधी  योजना  सीमित

 पैमाने  पर  कार्यान्वित  करती  है  ।  साहित्य  अकादमी  द्वारा  कार्यान्वित  साहित्यिक  कार्यक्रम  में  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  मणिपुरी  भर  नेपाली  शामिल  नामक  एक  कौर  भाषा

 को  मान्यता  प्र
 दान  करना  विचाराधीन  है  ।.  मगधी  कौर  लद्दाख  सहित  कुछ  अन्य

 भाषाओं  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 नई  भाषाओं  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  प्रश्न  के  संदर्भ  में  साहित्य  अकादमी  का  यह  बिचार

 है  कि  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रश्न  को  और  व्यापक  रूप  से  तथा  गराई  से  जांच

 करने  का  समय है  ।

 इलेक्ट्रिक  इंजन  टू  डला  में  टो
 ०  एफ० आर  ०  के  वेतनमान

 5021.  श्री  दया  राम  वाक्य  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रिक  इंजन  शेड  टुंड ला  में  टी०  एफ०  आर०  700-900  रुपए  के  वेतनमान

 में  काम  कर  रहे  और

 यदि  तो  इलाहाबाद  और  मुगलसराय  के  इंजन  शेडों  में  कायें रत  टी  ०  एफ०

 भार०  कर्मचारियों  को  840-1040  रुपए  के  वेतनमान  में  qed  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्र
 लय  में  राज्य  मंत्री

 सी०
 Ho  जाफर  :  जी  हां  ।

 saa  नहीं  उठता  क्योंकि  इलाहाबाद  तथा  मुगलसराथ  शेडों में में  840-1040

 रु०  के  ग्रेड  में  कोई  कर्षण  फोरमैन  रनिंग  नहीं  कर्षण  फोरमैन  रनिंग  भी  700-900  रु०  फें
 '

 वेतनमान  में  हैं  ।
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 इलाहाबाद  में  पाल  उतारने-चढ़ाने  संबंधी  ठेके  के  लिए  मासिक  एकम इत चक  दर

 5022.  को  बाला  साहिब  पवार  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  माल  और  पासंग  उतारने-चढ़ाने  सम्बन्धी  ठे
 हों

 की  दरों  स्थानीय  आधिकारियों

 द्वारा  निर्धारित  उचित  मजूरी  के  आधार  पर  तय  की  जाती  है  ;

 क्या  पासंग  उतारने-चढ़ाने  सम्बन्धी  ठेके  के  लिए  मासिक  एकमुश्त  द्र  तय  करने

 इलाहाबाद  रेलवे  स्टेशन  पर  6.50  रुपए  प्रतिदिन  उचित  मजूरी  की  तथा  इलाहाबाद  गुड्स  दौर  में

 8.00  रुपए  प्रतिदिन  उचित  मजूरी  को  आधार  माना  गया  जब  दोनों  ठेकों  को  1981  में

 अन्तिम  रूप  दिया  गया  था  तथा  इन्हीं  दो  विभिन्‍न  सहकारी  समितियों  को  एक  ही  तारीख  अर्थात्‌  ।

 1  1981  को  आबंटित  किया  गया

 क्या  डिवीजन  प्राधिकारियों  और  सतकंता  निदेशालयों  की  इस  असमानता  के  विरुद्ध

 अभ्यावेदन  भेजे  गए  हैं  ;  यदि  तो  इस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  कया  उपचारात्मक  उपाय

 किए  गए  «तैर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी  ०के
 ०  जाफर  द  :  ठेके  सामान्यता  निविदाओं

 के  आधार  पर  दिए  जाते  हैं  ।  सहकारी  समितियों  के  मामले  में
 ,  आ Fe: इसा

 aN!  चत  उचित  मजदूरी  को

 घ्यान  में  रखते  बातचीत  के  आधार  पर  दरों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  सकता

 दोनों  ठेके  विभिन्न
 तारी  दलों

 को  दिए  गए  थे  और  एकमुश्त  दरें  सहकारी  समितियों  की

 रजामंदी
 से  तय  की  गयी  थीं  ।

 मौर  जी  लेकिन  सहकारी  समितियों  ने  रेलवे  को  प्रथम  अभ्यावेदन

 14-9-81  को  दिया  ठेका  पहले  ही  चालू  हो  चुका  ada  अधिसूचित  उचित

 मजूरी  के  एक  समान  आघार  पर  1983  में  दोनों  समीक्षकों  के  साथ  नए  ठेकों  को  अन्तिम  रूप  दिया

 गया |

 बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  राष्ट्रीय  राज माग  संख्या  7  मरम्मत

 5023.  को  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बर्षा  के  मौसम  के  दौरान  भारी  बाढ़  से  नागपुर  और  बंगलौर  के

 बीच  राष्ट्रीय  राज मागं  संख्या  7  तरह  क्षतिग्रस्त  हो  गया

 यदि  तो  अनुमानित  कितना  नुकस।न  हुआ  था  तथा  मरम्मत  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  यह  भी  सच  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  निर्मल  और  अदिलाबाद  के  बीच  राष्ट्रीय
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 et,  कल्याण

 राजमार्ग  संख्या  7  इतना  टूट फूट  गया  था  कि  अनेक  बार  कई-कई  दिन  तक  सड़क  को  बन्द  रखना  पड़ा

 और

 यदि  तो  इसका  कितना  नुकसान  हुआ  तथा  इसकी  मरम्मत  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नौवहन  भर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  जियाउरंहमान  :  और

 हां  ।  नागपुर  से  बंगलौर  की  बीच  का  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  7  आधार  प्रदेश  और

 कर्नाटक  राज्यों  से  होकर  गुजरता  महाराष्ट्र  में  पड़ने  राष्ट्रीय  राज मागं  सं०  7  के  हिस्से

 की  ऊपरी  सतह  में  पिछले  बरसात  में  कुछ  क्षति  पहुंची  थी  जिसकी  मरम्मत  कर  दी  गई  है  और  मागं

 यातायात  के  लायक  बना  हुआ  है  ।

 जहां  आंध्र  प्रदेश  में  पड़ने  राष्ट्रीय  राजमां  स०  7  के  हिस्से  का  sat  इस

 सड़क  की  काफी  नुकसान  पहुंचा है
 ।  खासकर  हैदराबाद  से  आन्द्र  प्रदेश/महाराष्ट्र  सीमा  के  बीच

 भारी  वर्षा  और  तुफान  के  कारण  विशेष  क्षति  पहुंची  थी  ।  are  प्रदेश  में  पड़ने  वाले  इस  राष्ट्रीय

 राज मा गें  का  नुकसान  265  लाख  रुपए  का  आंका  गया  था  ।  क्षतिग्रस्त  माग॑  पर  तत्काल  प्रकृति

 वाला  कार्य  पूरा  कर  दिया
 गया

 था  और  अन्य  कार्यों  को  शीघ्र  पूरा  किए  जाने  के  लिए  अनुमान  को

 स्वीकृत  किया  जा  रहा  है  ।

 कर्नाटक  में  पड़ने  व।ले  राष्ट्रीय  राज मागं  स०  7  पर  aes  प्रदेश/कर्नाटक  सीमा  आर

 बंगलौर  के  बीच  किसी  प्रकार  की  क्षति  की  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 और  जी  हां  ।  कदम  नदी  तक  के  पहुंच  मार्गों  के  टूट-फूट  जाने  के  परिणामस्वरूप

 अगस्त  और  1983  में  लगभग  दो-दो  दिन  भारी  वर्षा  के  कारण  यातायात  अस्त-व्यस्त  रहा  |

 कदम  नदी  पर  पुल  के  पहुंच  मार्गों  पर  लगभग  1.5  लाख  रुपए  की  क्षति  का  अनुमान  लगाया  गया
 है

 ।

 इस  पहुंच  माग  के  क्षतिग्रस्त  भाग  को  फिर  से  ठीक-ठाक  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  कीं  जा

 रही  है  जिसके  लिए  अनुमान  की  मंजूरी  दी  जा  रही  है  और  इस  कार्य  को  पुरा  करने  के  लिए  एजेंसी

 चुनी  जा  रही  हालांकि  स्थायी  उपाय  के  रूप  में  कदम  नदी  पर  ऊंचा  पुल  तथा  पहुंच  मार्ग  बनाने

 की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  कौर  यह  कार्य  लगभग  अन्तिम  चरण  में  है  ।

 भारत  में  कुपोषित  लोगों  की  संख्या

 5024.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  व्या  स्वास्थ्य  att  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कुपोषित  लोगों  की  संख्या  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  fara  में  कुपोषित  लोगों  की  सबसे  अधिक  संख्या  भारत  में

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  यदि  तो  विश्व  में  कुपोषित  लोगों  की  सबसे

 अधिक  जनसंख्या  किस  देश  में
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 क्या  यह  भी  सच है  कि  fara  की  कुल  जनसंख्या  का  दसवां  भाग  भुखमरी

 शिकार

 यदि  होता  ऐसे  देशों  के  नाम  कया  हैं  और  वहां  भूखमरी  के  शिक।र  लोगों  की  संख्या

 कितनी  है  तथा  क्या  भारत  भी  उनमें  से  एक  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 स्वास्थ्य  घ्राण  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :
 ः

 से  भारत  में  कुपोषण  तथा  भूख  से  कितने  लोग  पीड़ित  उनकी  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए

 कोई  देश  व्यापी  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया है  क्योंकि  इन  शब्दों  की  पांरभाषा  में  अस्पष्टता  और

 विभिन्नता  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  का  नैशनल  टशन  मानीटरिंग  ब्यूरो

 भारत  के  द्  राज्यों  में  आहार  तथा  घोषणा  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  कर  रहा  है  ।  नैशनल  न्यूट्रिशन  मानीटरिंग

 ब्यूरो  की  1981  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  आठ  राज्यों  में  औसतन  2404  कैलोरीज  की  खपत  थी

 जबकि  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  की  सिफारिश  2400  कैलोरीज  की  थी  |

 खाद्य  और  कृषि  संगीत  भोजन  की  खपत  के  मुल्यांकन  तथा  न्यूनतम  अपेक्षा  से  कम  भोजन

 खाने  वाले  लोगों  की  अनुमानित  संख्या  के  आधार  पर  अल्प  पोषित  लोगों  की  संख्या  के  आंकड़े

 प्रकाशित  करता  आमतौर  पर  भूखे  लोगों  अनुमान  नहीं  लगाया  जाता  है  क्योंकि  यह

 अवास्तविक है  और  जनसंख्या  के  उधार  पर  इसकी  परिभाषा  करना  अथवा  अनुमान  लगाना

 कठिन  है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  ने
 विश्व  खाद्य  स्थिति  के  मुल्यांकन  पर  कुछ  आंकड़े  प्रकाशित  किए  हैं  ।

 लिखित  तालिका  में  आंकड़े  दिए  गए  हैं  ।  |

 प्रत्येक  देवा  की  जनसंख्या  तथा
 खाद्य  पति

 देश  जनसंख्या  वृद्धि  आहार  ऊर्जा  पूति  प्रोटीन

 प्रतिवर्ष  प्रतिष्ठित  प्रति  safaat  आवश्यकता  प्रतिव्यक्ति

 दर  कैलोरीज  की  प्रतिशतता  और  प्रति

 दिन  ग्राम

 अलजी  रिया  2.4  01730  72  46

 अपर  वोल्टा  1.8  1710  72  59

 भारत  2.1  2070  94  52

 इंडोनेशिया  2.5  1790  83  38

 हैटी  2.3  1730  77  39

 फ़िलिपीन्स  3.2  1940  86
 a
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 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  कनिष्ठ  लेखा  अधिकारियों  के  रिक्त  पद

 5025,  श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  ae  बताने

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  में  कनिष्ठ  लेखा  अधिकारी  के

 नौ  पद  बहुत  दिनों  से  रिक्त  पढ़े

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  ये  पद  पाँच  ad  का  अनुभव

 प्राप्त  हेड  क्लर्कों  से  भरे  जाएंगे  और  ऐसे  अनेक  व्यक्ति  उपलब्ध  और

 यदि  तो  इन  पदों  के  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  पो०  फे ०

 पांच  पद  रिक्त  जिन  निए  नियुक्ति  के  प्रस्ताव  जारीਂ  किए  जा  चुके  हैं  ।

 भर्ती  नियमों  के  अनुसार  कार्य  सहायक  ग्रेड/पृख्य  लिपिक  सम्बन्ध  ग्रेडों  नियुक्ति

 के  पश्चात  नियमित  के  आधार  पर  5  वर्षों  की  सेवा  के  उपरान्त  कनिष्ठ  लेखा  अधिकारी  के  पद  के

 लिए  पात्र  होते  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  धन

 5026.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी

 दर्शाने  वाला  विवरण  सभा पटल  पर  रखने  की  कृपा  कि  :

 उड़ीसा  को  1982-82  और  1983-84  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 रख-रखाव  और  बिक्री  के  लिए  अलग-भाग  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  और  दी

 और

 उड़ीसा  में  उक्त  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  किलोमीटर  लम्बे  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का

 रखाव  और  विकास  किया  गया  तथा  थे  राज-मार  कौन-कौन  से  हैं  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जिय,उरंहमान  :

 राज्य  के  लिए  कुल  स्वी  कृत  और  दी  गयी  धनराशि  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है

 1982-83  1983-84

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  280.60  लान  रुपए  255.55  लाख़  इए

 ait  रख-रखाव  तक  दिया

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  निर्माण  450.00  लाख  रुपए  440,00  लाख  रुपए

 और  विकास
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 उड़ी  a4  राज्य  की  सभी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  5,  6,  23,  42  और  43  को  जिनकी

 कुल  लम्बाई  1594  किलोमीटर  इन  वर्षों  में  यातायात  के  लायक  बनाए  रखा  गया  हा  वर्ष  1982-

 83  और  1983-84  में  40.60  किलोमीटर  और  33.60  किलोमीटर  राष्ट्रीय  का

 विकास  भी  किया  गया  है  ।
 ड

 भु संद पुर  स्टेशन  पर  पैदल  यात्री  पुल  का  निर्माण  करना

 5027.  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रहो  :  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  खुर्जा  रोड़  डिविजन  में  मुसंदपुर  स्टेशन  पर  चार  प्लेटफार्मो  को  जोड़ने  वाले  पैदल

 यात्री  पुलिस  निर्माण  कार्य  शुरू  करने  के  लिए  आवश्यक  तैयार  इस्पात  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया

 गया

 यदि  तो  अभी  तक  उस  पर  कार्ये  शुरू  न  करने  के  बया  कारण  और

 यदि  तो  ard  1984  के  निर्धारित  समय  तक  निर्माण  कायें  किस  प्रकार  पूरा  a

 पाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  क  जाफर  :  से  मुसंडपुर  स्टेशन

 पर  ऊपरी  aq  पुल  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया  जा  है  ।  पुल  की  नींवों  का  काम  पूरा  होने

 वाला  गढ़ा  हुआ  इस्पात  प्राप्त  हो  गया  हैं  और  रेलवे  अब  1984  तक  कार्य  पूरा  करने  की

 आशा  करती  है  |

 कुष्ठ  रोगियों  के  पुनर्वास  को  कन्ट्रोल  योजनाओं  का  कार्यान्वयन

 5028.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यहं  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  कुष्ट  रोगियों  के  कल्याण  और  पुनर्वास  के  लिए  बनाई  गई  केन्द्रीय  योजनाओं  के

 कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  गत  तीन  वर्षों  में  राज्य-वार  कार्य  निष्पादन  क्या  रहा है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  15  कुष्ठ  पुनर्वास  उन्नयन  यूनिटों  के  लक्ष्यों  में  से  भी

 तक  राज्य  सरकारों  द्वारा  सात  यूनिटें  मंजूर
 की  जा  चुकी  हैं  ये  गुजरात---्  1,

 महा  और

 भारत  में  औषधि  नियंत्रण  उपायों  में  गिरावट  आता

 5029.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  24  1983 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स

 क  से  प्र ऐट  डिक लाइन  इन  इंडियाज  ड्रग  कन्ट्रोलਂ  शीर्ष  काफ़ी  त  समाचार  की  ओर  गया
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 जिसमें  यह  कहा  गया  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मादक  औषधि  नियंत्रक  बोर्ड  ने  भारत  में  औषधि  नियंत्रक

 उपायों  में  गिरावट  पर  faa  व्यक्त  की

 ब्या  उपरोक्त  बोर्ड  ने  भारत  सरकार  का  ध्यान  औषधि  नियंत्रण  प्रणाली  में  कमियों  की

 भोर  दिलाया  गौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 और  औषधि  नियंत्रण  उपायों  को  सुदूर  बनाने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एन०  :

 से  वर्षों  से  यह  प्रथा  रही है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वापक  नियंत्रण  ate  की  वारिक  स्वापक

 औषधियों  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  आयोग  के  सत्र  जो  सामान्यता  फरवरी  में  होता  के  शुरू  होने  से

 कुछ  ही  दिन  पहले  प्रकाशित  की  जाती  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वापक  नियंत्रण  ats  की  अद्यतन  उपलब्ध

 रिपोर्टे  वर्ष  1982  की  है  जो  यह  बताती  है  कि  मध्य  पूर्वे  के  देशों  में  अवैध  रूप  से  उत्पादित  स्वापकों  औ

 दक्षिण  पुर्व  एशिया  के  देशों  से  हीरोइन  और  नेपाल  तथा  मध्य  पूर्व  के  देशों  से  लाए  जाने  वाले  कैनबिस

 तथा  रंगीन  के  मामले  में  भारत  को  मुख्यतया  एक  माग  के  रूप  में  उपयोग  किय  जाता है
 ।  सरकार

 हान  ही  की  इस  बात  से  चिन्तित  है  कि  निकटवर्ती  तथा  मध्य-पूछ  क्षेत्र  से  भारत  में  विशेषकर  1982

 से  अधिकाधिक  मात्रा  में  हीरोइन  की  तस्करी  की  जा  रही  है  जिससे  यह  पता  चलता है
 कि  मुख्यतया

 परिचित  के  देशों  को  भेजी  जाने  वाले  स्वापकों  के  लिए  भारत  को  एक  अवैध-व्यापार
 माध्यम  के  रूप

 में  अधिकाधिक  उपयोग  किया  जा  रहा  है  |

 इस  स्थिति से  निपटने  के  लिए  सरकार  नियंत्रण  को  और  कड़ा  करने  तथा  निवारक  और

 आसूचना  गतिविधियों  को  और  तेज  करेने  हेतु  विभिन्‍न  उपाय  फर  रही  इस  सम्बन्ध  में  क्षे  त्रीय

 कार्यालयों  को  सनक  कर  दिया  गया  है  ।  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ

 मिलकर  किए  गए  तस्करी-विराधी  समुचित  उपायों  के  औषधियों  की  तस्करी  की  रोकने  के

 लिए  सम्बन्धित  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  के  साथ  सहयोंग  रखा  है  ।  इस  मामले  को  वित्त  मंत्रालय

 में  निरन्तर  पुनरीक्षण  भी  की  जाती  है  ।

 रेलगाड़ियों  की  गति  बढ़ाना

 5030.  श्री  नवल  | ि कुनबा  नव शोर  फार्मा  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1  1983  से  देश  में  कुछ  रेलगाड़ियों  की  गति  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 सी  ०

 Ho  जाफर  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 रेल  सेवा  arr ~wNE  सबा  SULMEUTLE  को  समाप्त  करना

 5031.  को  नवल  किशोर  फार्मा  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  रेल  सेवा  आयोगों  को  समाप्त  केर  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इन  रेल  सेवा  आयोगों  को  समाप्त  करने  के  क्या  कारण  और

 उन  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  जिनका  भ्रष्टाचार  की

 गतिविधियों  में  हांथ

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सी०  के०  जाफर  :  जी  नहीं  ।

 से  wet  उत्पन्न  होते  ।

 किरनड्ल-विशास्रापतनम  रेल  लाइन  बन्द  करना

 5032.  औंगती  प्रमिला  दंडवते  :

 att  भोम  सिह :

 ‘at  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 >-
 क्या  यह  सच  है  कि  कुरनूल-विशाखा  qa  सल  ल  इन  बन्द  कर  दी  गई

 यदि  तो  यह  रेल  लाइन  कब  बन्द  की  गई
 है

 और  इसे  बन्द  करने  के  क्या

 कारण

 इसके  परिणामस्वरूप  रेल  विभाग  को  अब  तक  कितना  घाटा  हो  चुका है
 तथा  भविष्य

 में  प्रतिवर्ष  अनुमानित  कितना  घाटा  उठाना

 कया  सरकार  इस  रेल  लाइन  को  चालू  करने  पर  विचार  कर  रही  कौर

 (=)  यदि  तो  इसके  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सौ०  |:  लाकर  :
 से

 चक्रवाती

 तूफान  के  पूर्वी  तट  पर  अभूतपूर्व  भारी  वर्षा  हुई  थी  ।  इसके  कारण  भारी  फिसलन  हो  गयी
 ~

 जिससे  सुरंग  संख्या  16  क्षतिग्रस्त  हो  गयी  थी  ।  3-10-82  से
 किरान्दुल-विशाखापत्तनम  लाइन  पर

 यातायात  स्थगित  करना  पड़ा  |  31-10-83  रे  इस  लाइन  =  यातायात  के  लिए  पुनः  खोल  दिया

 गया  है  |

 रेलों  को  यातायात  से  होने  वाली  आमदनी  में  लगभग  5  करोड़  रुपए  की  हानि  हुई है
 और

 टूट-फूट  की  मरम्मत  पर  लगभग  4.6  करोड़  रुपए  को  लागत  आने  का  अनुमान  लगाया  है  1  चूंकि

 यातायात  चालू  कर  दियों  गया  इसलिए  आगामी  वर्षों  में  कोई  आवर्ती  हानियां  नहीं

 होंगी
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 भारत-बत  सोमा  पर  कटोरे  तार  लगाने  के  बारे  में  बंगलादेश  का  fata

 5033.  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते

 थी  भोम  सिह

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  बया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच है  कि  बंगलादेश  के  राष्ट्रपति  ने  राष्ट्रमण्डल  शासनाध्यक्ष को  बैठक के

 दौरान  भारत  बंगलादेश  सीमा  पर  कंटीले  तार  लगाने  के  प्रस्ताव  का  विरोध  किया

 यदि  हां  तो  क्या  किसी  भारतीय  प्रतिनिधि  ने  उस  दौरान  इस  विषय  पर  उनसे  कोई

 बातचीत  की  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 बाद दा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  To  ए०  :
 जी  नही ं।

 और  इस  वर्ष  अगस्त  में  ढाका  में  विदेश  मंत्रियों  की  बठक  में  यह  मामला  उठा  था

 और  इसी  प्रकार  प्रसंगवश  अन्य  बैठकों  में  लेकिन  इस  विषय  पर  बंगलादेश  के  विचार  fas  उन्हीं

 के  अखबारों  में  छपे  हैं  ।
 हमने  यह  कहा  है  कि  जब  कांटेदार  तारों  की  बाड़  बन्ध  जाएगी  तो  उससे  दोनों

 देशों  को  लाभ  होगा  ।  यह  बाड़  भारत  के  प्रदेश  में  होगी  और  बंगलादेश  के  दृष्टिकोण  से  किसी

 भी  तरह  आपत्तिजनक  नहीं  हो  सकती  ।  हमारे  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  में  यह  कोई  विवाद  का  प्रश्न  नहीं  है

 और  न  ही  इसे  यह  रूप  दिया  जाना  चाहिए  |

 अखिल  भारतीय  शार्ुविज्ञान  संस्थान  में  वर्ष  1985  के  दौरान  गुर्दा  प्रत्यारोपण

 5034.  डा०  सरदार  राय  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  में  1982  के  दौरान  गुद  त्यांरोपण

 के  कितने  मामले  हु

 fan करने  लोग 1०1१1  CT  पर ेभी  तक  जिन्दा  ai वष  1982  में  गुर्दा  प्रत्या  रोपित  कराने  वाले

 जो  लोग  अभी  तक  जिन्दा  हैं  उनका  इस  समय  स्वास्थ्य  कैसा  है  तथा  क्या  उनमें  से  किसी

 भी  व्यक्ति  में  ऐसे  लक्षण  दिखाई  देते  हैं  या  प्रयोगशाला  की  जांच  से  ऐसा  लगता है  कि  उनके

 दरारों  ने  उक्त  प्रत्यारोपण  स्वीकार  नहीं  किया  और

 अखिल  भारतीय  भाषाविज्ञान  संस्थान  के  नेपधोलाजी  विभाग  में  aa  तीन  वर्षों  के  दौरान

 डायलेसिस  डे मं टिया  की  आशंका  वाले  कितने  रोगियों  को  देखा  गया  ?

 स्वास्थ्य  झर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  बा०  :  ग्यारह  |

 छह  ।
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 ऐसे  एक रोगी  में  इसके  लक्षण  दिखाई  दे  रहे  हैं  और  प्रयोगशाला  की  जांच  से  ऐसा  पता

 चला  है  कि  उसके  शरीर  ने  प्रत्यारोपण  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 कोई  नहीं  ।

 राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों/प्नसुचित  जनजातियों  के  छात्राओं  के

 लिए  स्कूल  की  वर्दी

 5035.  शी  अर्जुन  सेठी :  कया  शिक्षा  मौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की

 छात्राओं  को  स्कूल  की  वर्दी  नि:शुल्क  दी  जाती

 यदि  at,  तो  ऐसे  राज्य  कौन-कौन  से  हैं  तथा  ऐसी  छात्राओं  की  संख्या  कितनी  कौर

 उड़ीसा  राज्य  में  ऐसे  स्कूलों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  (  श्नीमती  शीला  कौल  :

 से  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  रा  सूचना  एकदम  की  जा
 रही  है

 और  यथाशीघ्र  स  भा पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 |

 बनारस  हिन्दू  विद वविद्यालय  में  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित

 जनजाति  के  लिए  आरक्षण

 5036,  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  शिक्षा  पौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  के  संबंध  में  कार्य
 का  री

 परिषद  के  12/13  1977  के  संकल्प  तथा  6  1978  के  संकल्प  संख्या  134  के  बाद

 शिक्षा  और  गैर-दक्षिण  ग्रेडों  में  कितनी  पदोन्नतियों  और  आवासों  का  आबंटन

 किया  गया  है  ;

 बनारस  हिन्दू  विश्व  विद्यालय  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित

 जाति  संबंधी  आरक्षण  के  अंतगर्त  इनमें  से  अनुसूचित  जाति  से  अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  लोगों

 की  पदोन्नति  हुई  है/को  आवास  आबंटित  किया  गयां

 गत  तीन  वर्षो ंके  दौरान  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  विभिन्‍न  संकायों में  कितने

 छात्रों  को  प्रवेश  दिया  गया है  तथा  इनमें  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  से  सम्बद्ध  कितने

 छात्रों  को  प्रवेश  दिया  भोर

 अनूसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  छात्रों  को  प्रवेश  न  देने  के  क्या  कारण हैं
 तथा

 गत  तीन  वर्षों  का  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  है  ?
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 दिक्षा  ओर
 संस्कृति

 तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मन्त्री  शोला  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  यथाशीघ्र  लोक  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 काशी  हिंदू  विश्वविद्यालय  को  परिसंपत्तियां

 5037.  श्री
 हरिकेश  बहादुर  :  क्या  शिक्षा  ओर  संस्कृति  स्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दनि

 वाला  विवरण  सभा पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 faz
 (*)  देश में  या  राज्यों  के  विभिनन  नगरों/स्थानों  पर  काशी  पए  द  विश्वास द  यालय  की  कुल

 परिसम्पत्ति  व  सम्पत्ति  )
 कितनी

 पिछले  10  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक
 नगर

 में  बेची  गई  परिसम्पत्तियों  तथा

 का  मूल्य  क्या
 और

 बिक्री  के  समय  उक्त  परिसम्पत्ति  सम्पत्ति  ]
 का  बाजार

 मूल्य  क्या  था  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  शीला  :

 से  सुचना  एकत्न  को  जा  रही  है  और  यथासमय  सदन  के
 पटल

 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 परिचालन  विभाग  के  गाड़ी  लिपिक  का  वेतनमान

 5038.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  !

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ट्रेन
 के  पद  जो  भारतीय  रेलवे  परिचालन  विभाग  में  तृतीय  श्रेणी  का

 पद  है
 रेल  मंत्रालय  के  कार्यालयों  में  कार्य रत  लिपिकों  के  बराबर  माना  जाता

 यदि  at,  तो  क्या  पहले  क्लर्कों  का  बेईमान  कार्यालयों  में  कार्यरत  लिपिकों  के  बराबर

 निर्घारित  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के ०  जाफर  जी  नहीं  1

 और  (7)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्रीलंका  में  दार णा र्थी  शिविरों  में  रहने  वाले  लोगों  को  शिकायतें

 5039,  भानो  जीत  कुमार  मेहता

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :

 डा०  सुब्रमण्यम  स्वामी  :  क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 fa

 क्या  सरकार  का  ध्यान  श्रीलंका  में  शरणार्थी-शिविरों  में  रह  रहे  भारतीय-मल  के  लोगों

 की  शिकायतों  की  ओर  दिलाया
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 यदि  तो  उस  समय  उनकी  मुख्य  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए0०  ए०  :  और  जी  हां  ।  मुख्य  रूप  से

 बे  यह  कहत ेहैं
 कि  उनमें  असुरक्षा  की  भावना  बनी  हुई  है  जिसकी  वजह  से  बे  कैम्पों  से  जा  नहीं

 सकते  ।  सबसे  पहलें  उन्हें  सुरक्षा  के  प्रति  आश्वस्त  करने  की  आवश्यकता  है  जिससे  वे  कैंपों  के  बाहर

 शांति  से  रह  सकें  ।

 सरकार  का  विश्वास है
 कि  श्रीलंका में  एक  व्यावहारिक  राजनीतिक  समाधान

 से

 सुरक्षा  और  शांति  की  स्थिति  कायम
 हो

 सकेगी  ।  कैम्पों  में  रहने  वाले  दरबारियों  के  लिए  भारत

 सरकार  ने  श्रीलंका  सरकार  के  संबंधित  प्राधिकरणों  के  माध्यम  से  सहायता  भिजवाई  है  भारत  सरकार

 कौर  भारतीय  रेड-क्रास  द्वारा  भेजी  गई  सहायता  सामग्री  1  करोड़  10  लाख  रुपए  की  बैठती  हैं  |

 विकलांग  व्यक्तियों  को  कल्याण  योजनाओं  के  अ्रन्तगत  राज्य-वार  लाभ

 5040.
 श्री  मोहनलाल  पटेल  :

 श्री  जेवियर  भरा कल  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विकलांग  व्यक्तियों  को  क्या-क्या  लाभ  दिए  जाते  और

 (  गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  बनाई  गई

 प्रत्येक  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य-वार  कितने  विकलांग  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  सवालों  में  उप मन्त्री  पी०  के७  :

 विभिन्‍न  योजनाओं के  अन्तर्गत  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  उपलब्ध  लाभों  को  दर्शाने  एक

 विवरण  में  दिया  गया है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  |

 पर्याप्त  लाभों  को  अनुबन्ध  2  से  4  के  रूप  में  विवरणों  में  दर्शाया  गया  है  ।

 थाली  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-7615/83]]

 केन्द्रीय  सड़क  अनुमान  संस्थान  द्वारा  भारतीय  सड़कों  पर  सड़क  प्रयोक्ता

 लागत  अध्ययन  किया  जाना

 5041,  श्री  अटल  विहारी  वाजपेयी  :

 श्री  सूरजभान  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के

 सार  भारतीय  सड़कों  को  सीधा  बनाने  और  सड़कों  की  सतह  को  समतल  करने  से  ईंधन  की  खपत

 और  वाहनों  के  टूट-फूट  पर  हो  रहे  व्यय  में  15:00  करोड़  रुपए की  बचत  की  जा  सकती  है  और
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 उसमें  यह  भी  बताया  नशा  है  fr  —— ike  में  सड़कों  पर  यातायात  की  स्थिति  इतनी  खराब  है  कि

 भग  25,000  लोग  प्रति  वर्ष  सड़क  दुर्घटनाओं  में  मारे  जाते  हैं  जो
 प्रति  10,000  वाहनों  के  लिए

 लगभग  62  मौतें  होती  हैं  और  यह  विश्व  में  अधिकतम  मृत्यु  दर  हैं

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाएं  गए  हैं  और  अब  तक  उसके  क्या  परिणाम

 निकले  हैं  ;  और

 चालू  वर्ष  1983-84  में  इस  संबंध  में  क्या  कार्य  जा  रहा

 नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :

 पह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  आयोजित  रोड  यूजर  कास्ट  एंड  स्टडी

 नामक  अनुसंधान  परियोजना  के  अनुसर  इक  के  फर्श  में  सुधार  करने  और  सड़क  उसको  चौड़ा  करने

 और  के  मोड़ों  में  सुधार  करने  पर  गाड़ियों  के  परिचालन  में  इंधन  की  खपत  में  काफी  बचत  की  जा

 सकती  है  ।  तथापि  उक्त  रिपोर्टे  में  इससे  होने  वाली  बचत  की  सही-सही  मात्रा  का  उल्लेख  नहीं  किया

 गया है  ।

 यह  सच  है  देश  में  प्रत्येक  वीं  लगभग  25000  व्यक्तियों  की  सड़क  दुर्घटना  में  जानें  जाती  हैं

 जिसकी  दर  विश्व  में  अन्य  विकसित  देशों  की  तुलना  में  बहुत  ऊंची  है  ।

 और  इस  अध्ययन  के  परिणामों  पर  अभी  तक  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  हिन्दी  विद  वविद्यालय

 5042.  at  चिरंजीलाल  फार्मा  :  कया  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रभाषा  प्रचार  समिति  ने  एक  केन्द्रीय  हिन्दी  विश्वविद्यालय

 स्थापित  करने  की  मांग  की

 यदि  तो  नया  प्रस्ताव  पर  विचार  हुआ  कौर

 यदि  तो  क्या
 निर्णय

 लिया  गया
 है

 !

 दिक्षा  शोर  संस्कृति  तथां  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  कैटिच

 से  faa  हिन्दी  विद्यापीठ  एक  स्वैच्छिक  हिन्दी  संगठन  जो  राष्ट्रभाषा  प्रचार  समिति

 के  तत्वावधान  में  पहले  से  ही  कय  कर  रही  है  ।  उस  के  ब्यौरों  की  जांच  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  में

 एक  उप-समिति  गठित  की  गई  है  ।  इंस  उप-समिति  की  सिफारिश  पर  sa  विद्यापीठ  के  लिए  राष्ट्र

 भाषा  प्रचार  समिति  को  40  हजार  रुपए  का  एक  तंदर्थ  अनुदान  भी  दिया  गया  है  |

 पति  को  प्रसूति  छुट्टी  स्वीकृत  करना

 5043.  श्री  शार ०  पी०  गायकवाड :  कया  समाज  कल्याण  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  परनी  के  प्रसूति  काल  के  दौरान  उसके  पति  को  भी  छुट्टी  स्वीकृत  करने
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 के  बारे  में  विचार  करेगी  जिससे  कि  वह  पत्नी  के  काम  में  और  घर  के  कामकाज  में  हिस्सा  बांट  सके

 जिससे  महिलाओं  पर  काम  का  बोझ  कम

 क्या  यह  भी
 राम  हैं

 कि  स्वीडन  जैसे  देशों  की  सरकार  कौर  गैर-सरकारी  नियो  जजों

 ने  बच्चे  का  जन्म  होने  पर  पति  को  छुट्टी  स्वीकृत  करके  महिलाओं  के  उ  तरदाधित्व  को  कम  करने

 में  पहल  की  और

 इस  पर  सरकार  की  ब्या  प्रतिक्रिया

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कत्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  के ०  :

 नों

 a  ्
 हमारे  पास  कोई  द  द  े START  री  नहीं  है  ।

 प्रत  ही  नहीं  उठता  ।

 स्कूल  स्तर  की  शिक्षा

 & ap  me  be  exp ry:
 5044,  श्रीमती  |  पीरी  सिन्हा  :

 क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  स्कूल  स्तर  की  शिक्षा  उससे  की  गई  अपेक्षाओं  और  कोठारी  आयोग  रिपोर्ट  की

 सिफारिशों  के  अनुरूप  परिणाम  देने  रो  असफल  रही

 यदि  at,  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  और

 स्कूल  स्तर  की  शिक्षा  के  मामले  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 fram  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  राज्यमंत्री  शीला  :

 शिक्षा  आयोग ने  स्कूल  शिक्षा  की  कोटि  के  सुधार  तथा  इसके  पुनर्गठन  के  लिए  कई  सिफ़ारिशों

 ay  स्कूल  शिक्षा  एक  समान  पद्धति  पाठ्यचर्या  कोटि  पाठ्यपुस्तकों  तथा

 अध्यापन  सामग्री  को  कक्षा  दस  तक  विज्ञान  तथा  गणित  की  +2  स्तर  पर

 व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  को  शुरू  करने  से  सम्बन्धित  आयोग  की  मुख्य  सिफारिशें  कार्यान्वित  की  जा

 रहों  अधिकांश  राज्यों  ने  दिक्षा  की  10-+-2  पद्धति  को  अपना  लिया  कुछेक  राज्यों  ने

 जिनमें  यह  पद्धति  अभी  अपनाई  जानी  है  भी  10--2  की  पद्धति  अपनाने  का  निर्णय  तय  कर

 लिया  छात्रों  के  लिए  कक्षा  दस  तक  विज्ञान  और  गणित  की  दिक्षा  afaara  बनाने  के  अतिरिक्त

 इन  विषयों  तथा  अन्य  विधियों
 के  #  ७  के  ७  ७  के  पाठ्य-विवरण  को.पर्थाप्त  रूप  से  स्तरोन्नत  किया  गया  है  ।

 कई  राज्यों  ने  --2  स्तर  पर  व्यावसायिक  पार्ट्यक्रेम  लागू  करने  के  कार्यक्रम  भी  शुरू  किए  हैं  ।

 कुछ  राज्यों  में  इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  में  देरी  होने  के  मुख्य  कारण  वित्तीय

 स्रोतों  की  व्यावसायिक  विषयों  में  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  शैक्षणिक  सामग्री  और

 सुविधाओं  और  अपर्याप्त  उप  सकता  सें Seg!  ey Lt
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 |  पौष  1905  )
 लिखित  saz

 ——

 राष्ट्रीय  दौक्षणिक  अनुसन्धान  और  प्रशिक्षण  परिषद  ने  मॉडल  पाठुप्रविवरण  विकसित

 किए  हैं  और  10  वर्षीय  हाई  सकल  के  सभी  विषयों  में  सभी  कक्षाओं  के  लिए  तथा  उच्चतर  माध्यमिक

 स्तर  पर  शैक्षणिक  विषयों  में  पाठ्यपुस्तक  तैयार  को  इसने  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर

 आयोजित  किए  जाने  वाले  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  को  निर्धारित  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  आयोजित

 करने  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  की  इसने  कुछ  व्यावसायिक  विषयों  में  पाठ्यपुस्तकें

 विकसित  की  हैं  और  मुल्यांकन  की  आधुनिक  पद्धतियों  में  अध्यापकों  को  प्रशिक्षित  किया  है  और

 परोक्ष  की  अच्छी  पद्धतियां  विकसित  की  हैं  ।

 राष्ट् सन् डल  शातनाध्क्षों  के  सम्मेलन  के  दौरान  दौरे  पर  आए  नेताओं  के  साथ

 विदेश  मन्त्री  को  बातचीत

 5045,  गोमती  किशोरी  सिन्हा :

 थी  रवीन्द्र  वर्मा  :  क्या  विदेशी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मन्त्री  महोदय  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रमंडल  शासनाध्यक्ष ों  के  सम्मेलन  में  आने  वाले

 अपने  समकक्ष  पदाधिकारियों  के  साथ  कोई  बातचीत  की  थी

 यदि  तो  कौन-कौन  से  विदेश  मंत्रियों  ने  अपने  देश  के  शिष्टमंडलों  के  साथ  उसमें

 भाग  लिया  और

 उक्त  विचार-विमान  के  क्या  परिणाम  निकले

 सा
 बीईदा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  To  :  (#)  पगा  ह  ।  विदेश  मन्त्री  ने

 े  ait a  al
 राष्ट्रमंडल  चासनाध्यक्षों  की  हाल ही  की  बैठक  के  दौरान  सम्मेलन  र

 इसके  द्वारा  आयोजित

 स्वागत  समारोहों  शौर  अन्य  अनेक  समारोहों  में  भी  राष्ट्रमंडल  के  देशों के  fa  देश  मंत्रियों

 मुलाकात  की  |

 इस  सम्मेलन  के  लिए  झपने  देशों  के  प्रतिनिधिमंडल  के  साथ  आने  वाले  विदेश  मंत्री

 y :— sary  लेस्टर  बड़ें  ( Geet parr  और  श्री  ए0०  आर०  शमसुद्दोहा  )

 श्री  एल०  आर०  तुल्य  श्री  ए०  एस०  मोगावे  श्री  जाफरी  होव

 जाज  आईकोवो  श्री  एम०  की  aralaytrat  श्री  एल०  Ho  जबेंग

 ),
 श्री  आर०  ई०  जैक्सन  श्री  एच०  दापधरर  ई०  डब्लयू०  म्वेइंगाले

 श्री  इ०  आर०  से लोन यान  श्री  गेजेली  सफाई  श्री  ए  एस०

 त्रि गोत  श्री  ए०  Fo  ग्यान  श्री  Zo  सी ०  एन्याक्यू  बयां  I,

 श्री  के०  न  सी मों डे  क्रिस्टोफर  एवं  प्रधानमंत्री  एवं  विदेश  श्री  मैग्जीन करारी

 श्री  wo  कांटे  श्री  एस०  धन वा लान  श्री  डी०  एल०  लूले

 श्री  ए०  सी०  एस०  हमीद  श्री  आर०  वी०  डला मिनी

 श्री  एस०  To  सलीम  युवराज  तुपोलोव  श्री  वकील  इन्स  (fefaers  और
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 लिखित  उत्तर  22.0  दिसम्बर  1983

 a

 जा  fi
 श्री  uo  पी०  ओवी नी  श्री  एल०  1.0  एन्ड  गोल  (  1  नलनी बया  )  और  डब्ल्यू  ०

 (fF  |  है || एम०  मांगवेन्दे  \  |  नम् बावे  )

 इनकी  बातचीत  मुख्य  रूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रश्नों  पर  और  विशेष  रूप  से  ऐसे  मुद्दों  पर  हुई

 जिनमें  राष्ट्रमंडल  एक  समूह  के  रूप  में  और  इसके  सदस्य  देश  अलग-अलग  कोई  सार्थक  योगदान  दे

 सकें  सदस्य  देशों  के  बीच  विभिन्न  क्षेत्रों  खास  तौर  पर  तकनीकी  और  सांस्कृतिक  क्षेत्रों

 में  पारस्परिक  सहयोग  के  सवाल  पर  भी  विचार-विशद

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  हुई  इस  बातचीत  का  निष्कर्ष  चोगा  को  बैठक  के  अन्त  में  प्रकाशित

 विभिन्‍न  दस्तावेजों  में  देखा  जा  सकता  है  जो  मुख्य  रूप  से  निम्नलिखित  थे  :  अन्तर्राष्ट्रीय  सुरक्षा

 पर  गोआ  आर्थिक  कार्यवाही  पर  नई  दिल्‍ली  अन्तिम  विज्ञप्ति  और  कार्यात्मक

 सहयोग  सम्बन्धी  वक्तव्य
 |

 राज्य-वार  दो  गई  प्रौढ़  शिक्षा

 5046.  श्री  नरसिंह  मकवाना :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पिछले  वर्ष  राज्य-वार  कितने  लोगों  को  प्रौढ़  शिक्षा  प्रदान  की  गई

 आगामी  वर्ष  में  आयोजित  की  जाने  वाली  प्रौढ़  शिक्षा  कक्षाओं  की  योजना  का  ब्यौरा

 क्या  और

 इस  कार्यक्रम  में  ढील  के  क्यां  कारण  हैं  और  इसमें  तेजी  लाने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए  जाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  :

 1982-83  के  दौरान  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्य  वार  शामिल  व्यक्तियों  की

 संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  परियोजनाओं  प्रायोजित

 राज्य  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम
 वे

 संगठनों  नेहरू  युवक  केन्द्रों  और

 विद्वविद्यालयों/कालेजों  के  sada  आयोजित  किए  जाते  जिनके  कलात्मकता  और

 जागरुकता  प्रमुख  संघटक  हैं  ।

 (7)  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  a  यह  पता  चलता  है  कि  प्रौढ़

 धीरे  वृद्धि  हो
 शिक्षा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  15-35  आयु  वर्म  में प्रौढ़  निरक्षरों  के  दाखिले  में  धी

 य्य् a  मुकाबले  1983-84  के
 रही  1982-83  के  दौरान  43.57  लाख  के  वास्तविक  दाखिले

 लिए  52.60  लाख  प्रौढ़  निरक्षरों  का  लक्ष्य  निर्धारित  गया  अतः  प्रौढ़  शिक्षा
 कार्य  क्रम

 के  कार्यान्वयन में  कोई  ढील  नहीं  रही  है  |
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 1  1905  लिखित  उत्तर

 विवरण

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  पुरूष  महिलाएं  योग

 संख्या

 3  4  5

 आधार  प्रदेश  192936  81099  274035

 असम  39699  37471  77170

 बिहार  461333  247100  708433

 गुजरात  131323  77379  208699

 हरियाणा  53010  64433  117443

 हिमाचल  प्रदेश  8894  13202  22096

 जम्मू  और  काश्मीर  26523  39120  65643

 8  कर्नाटक  138368  80263  218631

 9  केरल  29443  61702  91145

 10,  मध्य  प्रदेश  333005  173952  506957

 1]  महाराष्ट्र  174964  146149  321113

 12  मणिपुर  3691  3279  6970

 13  मेघालय  9992  5753  15745

 14  नागालैंड  9381  7765  17146

 15  उड़ीसा  98549  44401  142950

 16  पंजाब  27820  47508  75328

 li  राजस्थान  196851  72377  269228:

 18  सिक्किम  7358  4389  11747

 19  तमिलनाडु  130502  234387  364389

 20  18957 त्रिपुरा  17439  36396

 21  उत्तर  प्रदेश  228644  144397  373041,

 22  परिचय  aura  217457  119862  337319

 23  अंडमान  तथा  निकोबार  1948  2004  3952

 24  अरुणाचल  प्रदेश  10133  6170  16303

 25.  चंडीगढ़  2077  3684  5761
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 लिखित  उत्तर  55  दिसम्बर  10४5

 2  3  4  5

 26  दादरा  तथा  नागर  हवेली  1744  481  2225

 27  दिल्ली  9341  30415  39756

 28  दमन  तथा  दीव  396  1077  1473

 29  लक्षद्वीप  389  759  1148

 30  मिजोरम  4226  3162  7388

 a
 31  पांडिचेरी  7930  8885  16815

 दुल  जाडे
 2576884

 1780061  4356945

 स्रोत  मैचों  1983
 के  लिए  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  अनुश्रवण  विवरणियां  पर

 आधारित  त्रैमासिक  रिपोर्ट  ।

 alo  जी०  एच०  एस०  डिस्पेंसरी  संख्या  नारायणा  में  आपातकालीन

 प्रयोगशाला  ५. त् वबदाष  को  व्यवस्था

 5047.  श्री  अनवर  अहमद  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  सी०  जी०  एच०  एस०  डिस्पेंसरी  संख्या  में  इस  ana  आपात
 कालीन

 प्रयोगशाला  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  उपलब्ध  नहीं  है  और  लाभ  है है  |  पों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ता

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  डिस्पेंसरी  में  ये.गरेवाएं  कब  तक  उपलब्ध  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम  :  से

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  नारायणा  के  अंतगर्त  भाने  वाले  इस  योजना  के

 जिन  लाभार्थियों  को  प्रयोगशाला  सम्बन्धी  सेवाओं  की  जरूरत  होती  है  उन्हें  राजौरी  asa  औषधालय

 में  भेजा  जाता  है  तथा  जिन्हें  विशेषज्ञ  सम्बन्धी  सेवाओं  की  जरूरत  होती  है  नहें  पूसा  रोड  स्थित

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  पॉलीक्लीनिक  से  संबद्ध  प्रयोगशाला  में  भेजा  जाता है  क्योंकि  प्रत्येक

 औषधालय  में  प्रयोगशाला  खौलना  किफायती  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  स्वस्थ्य  योजना  और

 नारायणा  में  विशेषज्ञों
 की  सेवाएं  प्रदान  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  वीणा

 घिन  नहीं  है  ।

 परिचालन  कौर  वाणिज्यक  शाखाओं  में  समम्वयकर्ता  विभागाध्यक्ष

 50489.  श्री  बालकृष्ण  रामचन्द्र  वासनिक  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  रेलवे  जोनों  में  परिचालन  और  वाणिज्यिक  शाखाओं  में
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 सभी  समन्वय कर्ता  विभागाध्यक्ष  वरिष्ठतम  अधिकारी  नहीं  जबकि  सभी  अन्य  शाखाओं  के

 कर्ता  विभागाध्यक्ष  वरिष्ठतम  अधिकारी  और

 इस  मतभेद  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  ato  के०  जाफर  :  (F)  और  (a)  समन्वय कर्त्ता

 विभागाध्यक्ष  समन्वय  सम्बन्धी  कायें  करते  हैं  और  उनकी  तैनाती  में  प्रवीण  का  तत्व  रहता  है  ।  ऐसी

 तैनाती  करते  समय  वरिष्ठता  को  भी  ध्यान में  रखा  जाता है  किन्तु  ऐसा  नियम  नही ंहै  कि

 समन्वय कर्त्ता  विभागाध्यक्ष  के  रूप  में  केवल  वरिष्ठ  अधिकारी  का  ही  प्रवीण  किया  जाए  ।  समन्वय कर्ता

 विभागाध्यक्षों  को  कोई  अतिरिक्त  आर्थिक  लाभ  नहीं  मिलता  |

 दिल्‍ली  के  कालेजों  में  प्रबन्ध  समितियों  को  स्थापना

 5049.  श्री  धमंदाप्त  शास्त्री  :  क्या  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  कालेजों  में  कितनी  प्रबन्ध  समितियां  स्थापित  की  गई  हैं  और  उन

 का  जों  के  नाम  क्या हैं  जिनमें  प्रबन्ध  समितियां  स्थापित  की  गई  और

 शासकीय  निकायों  के  सदस्यों  का  पूरा  ब्यौरा  क्या  कौर

 क्या  इन  समितियों  के  नामांकित  सद्य  उक्त  कालेज  की  समीक्षकों  की  सभी  बैठकों  में

 भाग  लेते  हैं  ?

 शिक्षा  और  संपत्ति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 और  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  43  कालेजों  के  सम्बन्ध
 में

 शासीनिकाय  गठित  किए  जा  चुके  शासी  निकायों
 के  सदस्यों  का  कार्यकाल  एक  वर्ष  का  इन

 43  कालेजों  के  शासी निकायों  के  सदस्यों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०

 प्रत्येक  कालेज  के  शासी  निकाय  के  सदस्यों  द्वारा  उपस्थिति  का  रिको  केन्द्रीय  रूप  से

 नहीं  रखा  जाता  और  यह  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 देश  में  छूत  की  बीमारियों  फलना

 5050,  श्री  रामलाल  राही :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  क्षय  रोग  कौर  मलेरिया  के  अतिरिकत

 कुछ  छूत  की  बीमारियां  भी  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  फैल  गई  हैं  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण

 और

 उनको  रोकने  के  लिए  रार कार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  भर

 यदि  ही  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य
 ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  कसद च भक

 बेन  एम०  जोशी  :  (®)
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 परन

 से  देश  में  स्थानिक मारी  संक्रमण  की  कई  बीमारियां  हैं  परन्तु  इस  बात  का  कोई  प्रमाण  न्हीं है
 c

 जिससे  यह  पता  चलता  हो  कि  संक्रमण  की  कोई  नई  बीमारी  फैल  ग  र  है  अथवा  स्थानिक मारी  ज्ञात

 जाएं  az  ot)  ऊ  ।
 बीमारियों  की  घट  ए  बढ़  Tele

 कल्याण  गृह  खोलना

 5051.  श्री  जगपाल  सिंह  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 उपेक्षित  बेसहारा  और  अनाथ  पुरुषों  और  लड़कों और  लड़कियों  के

 लिए  देश  में  कुल  कितने  कल्याण  गृह

 वर्ष  1980-81,  1981-82  और  1982-83  में  इन  कल्याण  गृहों  में  कितने

 लड़के  और  लड़कियां  लाई  गई  तथा  कितनों  को  उनकें  परिवार  को  सौंपे  दिया

 कितनों  के  विवाह  हो  गए  हैं  और  कितने  आत्म-निर्भर  बनने  पर  अपनी  इच्छा  से  चले  गए

 क्या  कुछ  ऐसी  लड़किया ंहैं
 जिनके  विवाह  हो  गए  थे  परन्तु  उनके  पति  द्वारा

 उन्हें  छोड़  देने  के  बाद  में  कल्याण  गृह  में  आ  गई  और  यदि  तो  उनकी  राज्य-वार  सुची

 क्या

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  के०  थ  :

 से
 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है  और  उसको  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  |

 कश्मीर  के  निवासियों  के  लिए  वीसा  पर  प्रतिबन्ध

 5052.  श्री  अब्दुला  रशीद  काबुलो  :  क्या  ~ fa q  दा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  पाकिस्तान  भर  पाक  अधिकृत  कश्मीर  में  रहने  वाले  अनेक

 कमी
 रियों  को  जम्मू  कौर  कश्मीर  में  रह  रहे  अपने  सम्बन्धियों  से  मिलने  हेतु  वीसा  प्राप्त  करने  में

 दिक्कत  हो  रही  और  उस  देश  में  रह  रहे  अपने  सम्बन्धियों  से  मिलने  हेतु  पाकिस्तान
 का  नीसा  प्राप्त

 करने  के  इच्छुक  लोगों  की  भी  यही  शिकायत  और

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कैसी  कार्यवाही  व्यवस्था  है  और  अपने

 सम्बन्धियों  को  देखने  के  इच्छुक  लोगों  की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  पाकिस्तान  सरकार  के  सहयोग

 से  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  क्योंकि  मूल  रूप  से  यह  एक  मानवीय  समस्या  है  ?

 विद
 दा

 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  To  :  और  (a)  सरकार  भारत  भाने

 के  इच्छुक  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  को  वीजा  जारी  करने  के  मामले  में  काफी  उदार  रही  है  ।  और  जिस

 दिन  आवेदन-पत्र  पाकिस्तान  स्थित  हमारे  निदानों  में  प्राप्त  होते  हैं  आमतौर  पर  वीजा  उसी  दिन  जारी

 कर  दिए  जाते  जम्मू  और  काइमीर  जाने  के  इच्छुक  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक ों  के  मामले  बीजा

 आवेदन-पत्रों  पर  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  तत्काल  कार्रवाई  की  जाती  है  ।
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 पाकिस्तानी  वीजा  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  भारतीय  राष्ट्रिक ों  के  सम्बन्ध  सरकार  को  विलम्ब

 और  अन्य  कठिनाइयों  की  शिकायतों  की  जानकारी  इन्हें  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में

 लाया  गया  है  ।

 इलाहाबाद
 पैसेंजर  गाड़ी  में  कन्डवटर  व  परिचारक

 5053,  को  जयपाल  सिंह  क्या  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सहारनपुर-इलाहाबाद  पैसेंजर  गाड़ी के  ट्-टीयर  और  प्रथम  श्रेणी  के

 संकरी  डिब्बों  में  कंडक्टर  व  परिचारक  नियुक्त  किया  जाता  और

 (a)  यदि  तो  उन  स्टेशनों  के  नाम  क्या  जिनके  बीच  उसे  तैनात  किया  जाता

 और

 उसे  शेष  स्टेशनों  के  लिए  तैनात  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  जाफर  :  से  351

 डाउन  इलाहाबाद-सहारनपुर  संवारी  गाड़ी  के  दो  टीयर  तथा  तीन  टायर  दाय नया नों  में  बरेली  और

 इलाहाबाद  के  बीच  चल  टिकट  परीक्षक  रहते हैं  ।  पहले  दर्जे  के  डिब्बे  में  बरेली  और  लखनऊ  के  बीच

 सवारों  डिब्बा  परिचर  होते  लखनऊ  भोर  इलाहाबाद  के  बीच  इन  गाड़ियों  के  पहले  दर्जे  के  डिब्बे

 की  देखभाल  एक  वरिष्ठ  टिकट  परीक्षक  द्वारा  तथा  दूसरे  दल  के  शयन यानों  की  देखभाल  दो  चल  टिकट

 परीक्षकों  हारा  की  जाती  है  ।  इन  गाड़ियों  में  सहारनपुर  और  बरेली  के  बीच  शयन यानों  तथा  पहले

 ad  के  डिब्बे  में  फिलहाल  चल  टिकट  परीक्षक  तथा  डिब्बा  परिचर  नहीं  लगाए  गए  हैं  |

 बिहार  में  पाई  गईं  प्रागैतिहासिक  काल  को  वस्तुएं

 5054.  श्री  डर  लाल  बैठा  :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पुर्णिया  जिला  के  फारवेड-गंज  थाने  के

 अंतगर्त  शाहबाज पुर  गांव  में  संस्कृत  कालेज  के  परिसर
 के

 भीतर  प्रागतिह्दासिक  काल  की  कुछ

 बस्तुएं  पाई  गई  जिन  पर  शब्द  अंकित  हैं  उन्हें  भारत  सरकार  का
 शिक्षा

 विभाग

 अध्ययन  के  लिए  ले  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  ये  वस्तुएं  पर्वो  की  ऊपरी  सतह  पर  पाई  गई  और  जो

 अधिकारी  उस  स्थान  पर  गए  उन्होंने  उन  वस्तुओं  को  कब्जे  में  ले  लिया  और  आश्वासन  दिया

 घड  त  शाब्द ों का का कि  अध्ययन  के  लिए  सामग्री  क्त्र  करने  हेतु  उस  स्थान  खुदाई  की  जाएगी  लथा  लि  देके

 निर्वचन  किया

 ¥  (7 SRT  सरकार  अध्ययन  नदी  जिन  उस  स्थान ए  मुह
 की  खुदाई

 और
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 यदि  तो  क्यों  और  कब्जे  में  ली  गई  शब् दां कित  वस्तुओं  के  किए  गए  अध्ययन  के  क्या

 निष्कर्ष  हैं  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  wo

 शासकीय  उच्चतर  संस्कृत  जिला  पुर्णिया  बिहार  को

 के  अहाते  में  एक  अभिलेखहीन  पटिया  और  काले  पत्थर  की  टूटी  हुई  एक  मूर्ति  प्राप्त  होने  की  रिपोर्ट

 मिली  हैं  ।  ये  बस्तुएं  स्कूल  के  प्राधिकारियों  के  पास  हैं  ।  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  किसी  भी  अधिकारी  ने  न

 तो  कोई  समान  THA  किया  है  अ्रौर  न  अध्ययन  के  लिए  लिया  है  ।

 पुरातत्व  और  संग्रहालय  के  राजकीय  निदेशालय  पंजीकरण  भागलपुर ने

 इस  स्थल  ना  निरीक्षण  किया  है  और  किसी  भी  प्रागतिहातिक  अभिलिखित  पुरातत्वीय  सामग्री  की

 खोज  के  बारे  में  रिपो  नहीं  दी  है  ।

 और  किसी  विशिष्ट  पुरातत्वीय  समस्या  के  हल  होने  की  सम्भावना  न  होने  के  कारण

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  का  उस  स्थल  पर  उत्खनन  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 वे  राज्य  जहां  को  एक  वर्ष  के  लिए  स्टाफਂ  का  कार्प

 करने  का  अवसर  प्राप्त  होता  है

 5055.  श्री  हाज़िर  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि  वे  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जहां  इन्टन्सं  को  अपनी  *'इन्टन्संशिप  qd  करने  के  wear

 स्टाफ  सजनਂ  के  रूप  में  एक  वर्ष  के  लिए  कार्य  करने  का  कारण  प्राप्त  होता

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए

 लेखा  भ्रधिकारो  के  पदों  में  आरक्षण

 5056.  श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  early  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रेलों  में  वर्ष  1977-78  से  अब  तक  रेलवे  वार  और  उत्पादन  यूनिट  बार

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  सहायक  लेखा  अधिकारी  के  कितने

 पद  अनारक्षित  किए  गए

 क्या  इसका  कारण  विचारार्थ  सीमा  और  पाता  के  क्षेत्र  को  विनियमित  करने  रेल

 मंत्रालय  के  दिनांक  31  1978 के  पत्र  सं०  ई०  पी०  )/74/2/20  तथा  दिनांक

 9  अप्रैल  1981  के  पत्र  संख्या  ई०  जी०  पी०  81/1/18  को  लागू  किया  जाना

 यदि  तो  क्या  इन्होंने  रेलवे  के  लेखा  विभाग के  गरुप  नबी  के  पदों  पर  अनुसूचित
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 जातियों  और  अनुसूचित .  जन  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  पर्याप्त  देने  हेतु  नियमों  को

 उदार  बनाने  के  लिए  गह  मंत्रालयों  और  वित्त  मंत्रालय  से  कहा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सो०  कठ  जाफर  :  से  सुचना  क्षेत्रीय

 रेलों  तथा  उत्पादन  यूनिटों  से  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 निर्गुट  सम्मेलन  के  दौरान  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में

 दवाईयों  को  खरोद  में  टटोला

 5057.  श्री  शाहिद  सिह  कया  स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली में  गत  fate  सम्मेलन  को  देखते  हुए  डा०  राम

 मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  दवाईयों  की  खरीद  पर  बहुत  बड़ी  धन-राशि  खरच  की  गई

 इस  पर  कुल  कितनी  धनराशि  ae  की  गई

 क्या  चिकित्सा  उपकरणों  की  खरीद  सहित  उपर्युक्त  खरीद  में  की  गई
 कुछ  अनियमितताएं

 सरकार  के  ध्यान में  भाई  और

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी

 ब्योरा  बया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 (*)  और  हाल  ही  के  गुट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  सम्बन्ध  में  डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 अस्पताल  ने  जो  दवाइयां  खरीदी  वे  68,000  रुपए  की  मंजूर  राशि  से  अधिक  नहीं  थी  ।

 और  गुट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन के  सम्बन्ध  में  डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 अस्पताल  द्वारा  चिनत्ती  उपकरणों  की  खरीदनें  हुई  कुछ  अनियमितताओं  के  मामले  की  सरकार

 जांच  कर  रही  है  ।

 केरल  राज्य  में  कार्य  कर  रहे  10,000  जिला  चिकित्सक

 5058.  को  जो०  एम०  बनात वाला :

 श्री  वी०  एस०  विजयराघवंन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1983  में  में  प्रकाशित  प्रेस

 रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  केरल  राज्य  में  10,000  से  अधिक  जाली
 श

 चिकित्सक  कार्य  कर  रहे

 कया  देश  के  कुछ  अन्य  राज्यों
 में

 भी  जाली  चिकित्सक  का  पता  चला

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  भर

 समूचे  देश  में  जाली  चिकित्सकों  को  कायें  करने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?
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 ह्वातत््य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  कुमुद  बेन  एम०

 से  vag  मे  निकल  प्रेक्टीशनरों  द्वारा  चिकित्सा  कार्य  किए  जाने  के  मामले  पर

 घ्यान  में  आए  हैं  ।  ऐसे  प्रैक्टीशनर ों  की  संख्या  के  बारे  में  सही  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 area  आयुर्विज्ञान  परिषद  1956  तथा  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद

 1970  और  केन्द्रीय  होम्योपैथिक  परिषद  atafaaa,  1973  में  पहले  से  ही  इस  अधिप

 की  दाण्डिक  व्यवस्था  है  कि  राज्य  मेडिकल  रजिस्टर  में  दर्ज  मैडिकल  प्रैक्टीशनर ों  के  सिवाय  अन्य  कोई

 भी  व्यक्ति  किसी  wy  राज्य  में  मैडिकल  प्रैक्टिस  नहीं  करेगा  और  यदि  कोई  व्यक्ति  इस  उपबन्ध  का

 उल्लंघन  करेगा  तो  उसे  एक  वर्ष  तक  की  कंद  की  सजा  दी  जाएगी  या  उसे  1000  रुपए  तक  का

 जुर्माना  जाएगा  या  उसे  कंद  और  जुर्माना  दोनों  किए  जाएंगे  ।
 भारत

 सरकार  ने  राज्य

 संघ  शासित  क्षेत्रों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  इस  दाण्डिक  व्यवस्था  को  करें  और  सुनिश्चित  करें

 कि  प्रैक्टिशनर ों  के  समूह  में  अन हूं  व्यक्तियों  की  संख्या  किसी  भी  हालत  में  और  बढ़ने  न  पाए  |

 राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  SIT  प्रशिक्षण  परिषद  को  स्कूल  पाद्य  पुस्तकें

 5059.  श्री  तारिक  मनवर  क्या  शिक्षा  भोर  संस्कृति  यह  बताने की  कृप

 करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  सी  ०  कि  आर०

 दिल्‍ली  प्रशासन .  द्वारा  अनुमो दिल  पाठय  पुस्तकें  उपलब्ध  कराने
 को  व्यवस्था

 करता

 यदि  तो  कया  इस  वर्ष  के  माह  के  अन्त  तक  एन०  lo
 ०  आई०  भार०  टी

 ०  ने

 कक्षा  सात  के  लिए  रेखागणित  की  पुस्तकें  वितरित  नहीं  की

 यदि  तो  क्या  अन्य  कक्षाओं  के  लिए  भी  एन०  सी०  Fo  आर०  alo ०  की  पाठ्य  पुस्तकों
 की  भारी  कमी

 यदि  तो  इन  पुस्तकों  के
 उपलब्ध  होने  के

 कारण  छात्रों  को  हो  रही  कठिनाइयों  को

 घ्यान में  रखते  हुए  इन  पुस्तकों  की  सप्लाई  के  लिए  सरकार  द्वारा  a  ब  तक
 o,

 याਂ  प्रबन्ध  किए

 गए

 (=)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  इंस  मामले  की  जांच  करने  और  दोषी  अधिका  यदि  कोई  कें

 विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  झोर  संस्कृति  तथा
 कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मन्त्री  बोला  कौल )  :

 जी  नहीं  ।  दिल्‍ली  प्रशासन
 के

 शिक्षा  विभाग  द्वारा  कक्षा  1  से  ४111.  तक  के  लिए  अनुमोदित

 पाइप  पुस्तकें  द्दह्ल  पाठ्य  पुस्तक  दिल्‍ली  दिल  त्न पा  ars
 वी  द्वारा  प्रकाशित  की  भर

 उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।
 '
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 उठत े। god और  प्रदान  नहीं

 और  दिल्‍ली  में  राष्ट्रीय  aia  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  की  पाठ्य  पुस्तकों

 की  प  तथा  सं वितरण  नई  दिल्‍ली  स्थित  सुपर  बाजार  के  सल्  प्रकाशन  प्रभाग  द्वारा

 कियां  जाता  1983-94  के  जिए  सभी  अपेक्षित  पाठ्य  पुस्तकें  राष्ट्रीय  बौ  (eth  अनुसंधान  तथा

 प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  1983  की  समाप्ति  उपलब्ध  करा  दी  गई  है

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 गूढ़-निरपेक्ष  आन्दोलन  में  कामकाज  की  भाषा  के  रूप  में  हिन्दी

 5060,  श्री  एस०  ato  सिद नाल  :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 कर गे  कि
 ‘

 क्या  तृतीय  विश्व  हिन्दी  सम्मेलन  के  दौरान  ag  आग्रह  किया  गया  था  कि  गुट-निरपेक्ष

 माबदौलत को  हिन्दी  को  अपने  कामकाज  की  एक  भाषा  के  रूप  में  अपनाना  चाहिए  ;

 (a)  क्या  सरकार  का  इस  संबंध  में  कोई  पहल  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  कण  :

 से  तीसरे  विश्व  हिन्दी  सम्मेलन  के  आयो  जकों  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  अनुसार  सम्मेलन

 एक  विदेशी  अध्येता  द्वारा  इस  आइए  को  सुझाव  दिया  गया  था  कि  निगाहें  सम्मेलन

 के  लिए  हिदी  को  एक  कार्यकारी  भाषा  के  रूप  में  अपनाया  जा  सकता  तथापि  इस  प्रदान

 पर  कोई  वाद-विवाद  भौर  विस्तृत  रूप  से  चर्चा  नहीं  की  गई  थी  फिर  भी  इसे  अन्तर्राष्ट्रीय

 भाषा  के  रूप  में  हिन्दी के  प्रयोग  में  एक  आयाम  ana  गया  है  और  इसलिए  सम्मेलन  ने  इस

 आशय  का  एक  संकल्प  पारित  किया  कि  हिन्दी  को  एक
 अन्तराष्ट्रीय

 भाषा  बनाने  को
 प्रोत्साहित

 करने

 के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  ।

 निर्गट  आन्दोलन के  लिए  फ्रांसीसी  और  स्पेनी  चार  सहकारी  कार्यकारी

 भाषाएं हैं  ।  इस  आन्दोलन  के  लिए  एक  कार्यकारी  सरकारी  भाषा  के  रूप  में  हिन्दी  को  अपनाने  का

 प्रशन  संयुक्त  राष्ट्र  में  हिन्दी  के  दज  से  काफी  हद  तक  आन्तरिक  रूप  से  जुड़ा  हुआ  है

 उत्तर  रेलवे  क  शाखा  सचिव  की  हत्या

 5061,  श्री  जाज  फ़र्नान्डिस  :  क्या  रेल  सन्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  रेलवे  कर्मचारी  फैजाबाद  के  शाखा  सचिव  की  27  1983

 को  फिज़ा बाद  में  गणों  द्वारा  हत्या  करदी  गई  थी

 क्या  इसके  कारण -  कर्मचारियों  ने  उसी  समय हीਂ  हड़ताल  कर  दी  थी  ate  इस  जघन्य

 अपराध  के  लिए जिम्मेदार  व्यक्तियों  को  तत NTN  काल  गिरफ्तार  करने  की  मांग  की  थी ;
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 क्या  किसी  व्यक्ति  को  इस  संबंध  में  गिरफ्तार  किया  गया  है  ;  और

 क्या  हड़ताल  करने  वालों  में  से  किसी  कर्मचारी  को  बरखास्त  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी ०  कण  जाफर  :  जी  हां  ।  8-8-83  को

 नादने  रेलवे  मेन्स  फैजाबाद  के  शाखा  सचिव  पर  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  हमला  किया  गया  था

 आर  उपचार  हेतु  अस्पताल  ले  जाते  समय  उनकी  मृत्यु  हो  गयी  थी  ।

 इस  घटना  के  दिन  या  उसके  अगले  दिन  कोई  हड़ताल  नहीं  लेकिन  कुछ  रेल

 कर्मचारियों  तथा  बाहरी  व्यक्तियों  ने  इस  घटना  के  कथित  विरोध  में  रेलवे  के  कार्य-संचालन  में

 सुझाव  डाली  थी  1

 2  व्यक्त  पुलिस  द्वारा  बन्दी  बनाए  गए  एवं  5  व्यक्तियों  ने  अदालत  में  आत्म  सरपंच

 कर  दिया  |  उनका  चालान  कर  दिया  गया  है  और  मुख्य  न्यायिक  फैजाबाद  की  अदालत  में

 उन  पर  मुकदमा  चलेगा

 इस  घटना  के  सिलसिले  में  4  कमेंचा  रियों  को  पहले  बर्खास्त  कर  दिया  गया  था  लेकिन

 अब  उन्हें  फिर  से  बहाल  कर  लिया  गया

 स्टेशनों  में  मिलावटी  बातचीत  पेय

 5062.  श्री  रेणु  पद  दास  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  12  1983  के  कलकत्ता  से

 शित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  स्टेशनों  में  मिलावटी  विनीत  पेय

 का  धंघा  पूनम  रहा है  ;  और

 यदि  तो  अब  तक  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  सच  जाफर  :  जी  हां  ।

 सभी  विभागीय  स्थिति  और  चल  खान-पान  यूनिटों  को  प्रमाणिक  निर्माताओं से

 विनीत  जल  की  सीघे  might  की  जाती  है  और  मिलावटी  विनीत  जल  की  बिक्री  के  बारे  में  कोई

 शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  खानपान/वेंडिंग  ठेकेदारों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  विनीत  जल  की  किस्म

 पर  भी  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।  अनधिकृत  व्यक्तियों  द्वारा  बेची  जाने  वाली  इस  प्रकार  की

 मदों  पर  काबू  पाते  के  लिए  भी  कदम  उठाए  गए  हैं  ।  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  के  विशिष्ट  स्थानों  पर

 a  फेरीवालों  से  खाद्य  सामग्री  न  खरीदने  के  लिए  यात्रियों  को  चेतावनी  देने  से  सम्बन्धित  उपयुक्त

 सूचनाएं
 प्रदर्शित  की  गई  हैं  ।

 राजकुमारी  अमृतकौर  कालेज  आफ  निसिंग  की  सेवा  शर्ते

 5063.  श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  .  यह  ताने  की

 कपा
 करेंगे
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 (*)  कया  सन दू मारों  अमृतकौर  कालेज  भँग
 निसिंग

 के  अध्यापकों  की  सेवा  दिल्ली

 विश्वविद्यालय  के  अन्य  कालेजों  के  अध्यापकों  के  समान  नहीं  और

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :  (®)

 और  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अन्य  कालेजों  से  राजकुमारी  अमृतकौर  कालेज  आफ  नसीम

 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  का  एक  अधीनस्थ  कार्यालय  है  और  इसलिए  इस  कालेज  के  अध्यापकों

 i की  सेवा  दात  वही  हैं  जो  उसी  स्तर  और  पद  के  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू  होती  हू  |

 पूर्वोत्तर  पैंतीस  विश्वविघालय  में  नियुक्ति

 5064,  श्री  बाजू वन  आर०
 खार  सुखी

 :  कया  शिक्षा  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  शिलांग  में  पूर्वोत्तर  पर्वतीय  विश्वविद्यालय  के  विभिन्‍न  विभागों

 में  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  अनियमितताओं  और  विभिन्‍न  पाठयक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  आदिवासी  छात्रों

 के  उनके  शैक्षिक  हितों  को  पूर्ण  संरक्षण  न  दिए  जाने  की  हद  किये  गए  अनुचित  व्यवहार

 की  ओर  दिलाया  गया  भौर

 यदि  तो  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  किए

 जाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्र  शीला  :

 भर  उत्तर-पूर्वी  पवंतीय  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  अनुसार  लैक्चरों  के

 20  प्रतिशत  पद  जनजातीय  उम्पीदवारों  के  लिए  आरक्षित  नियुक्ति  के  मामले  sea  जनजातीय

 उम्मीदवारों  के  साथ  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  गया  है  |

 जहां  तक  दाखिलों  का  सम्बन्ध  विश्वविद्यालय  द्वारा  पढ़ाये  जाने  वाले  सभी  पाठ्यक्रमों  में

 40%  स्थान  जनजातीय  छात्रों  के  लिए  आरक्षित हैं  ।  वास्तव  विश्वविद्यालय  के  शिक्षण  विभागों

 में  दाखिल  60%  से  भी  अधिक  छात्र  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 fara  सूचना  श्र  संचार  व्यवस्था  का  अमरीका  द्वारा  विरोध

 5065.  श्री  बृजमोहन  agent  :  क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 कया  संयुक्त  राज्य  अमरीका ने  द्वारा  विश्व  सूचना  और  संचार  व्यवस्था  के

 प्रवचन  के  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  है  और  धमको  दी  है  कि  यदि  उपयु ad  संगठन  यह  कार्यक्रम  प्रारम्भ

 तो  वह  उसे  सहायता  देना  बन्द  कर

 यदि  तो
 निगुट  आन्दोलन  आर  भ  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 कौर
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 a  or
 (

 काग  ot
 a)  मस्त  विश्व  सुचना  झर  र  संचार

 गत सस् ज़ा  ठो  यार  त  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  यदि कन  नष्  ।  jy
 EEN

 कोई  कदम  उठाए  तो  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  ए०  :
 1983

 में

 पेरिस  में  सम्पन्न  हुए  युनेस्को  सम्बन्धी  महासम्मेलन  के  प्रारम्भिक  चरणों  में  अमरीकी  प्रतिनिधि

 मंडल  ने  नई  विश्व  सूचना  एवं  संचार  व्यवस्था  के  संवर्धन  में  युनेस्को  के  शामिल  होने  का  विरोध  कियां

 था  और  यह  धमकी  दी  थी  fe  युनेस्को  में  अपनी  साझीदारी  पर  अमरीकी  सरकार  को  विचार

 करना  विशेषकर  उनको  जो  दूर-संचार  से  सम्बन्धित  की  हैं  ।  लेकिन  काफी  लम्बे  विचार  विमर्श

 और  सलाह  मशविरे  के  बाद  यूनेस्को  महासम्मेलन  ने  आम  सहमति  से  इस  विषय  पर  एक  संकल्प

 स्वीकार  किया  ।  अमरीका  इस  सर्वसम्मत  संकल्प  का  एक  पक्षकार  है  ।

 चूंकि  अमरीका  aaa:  युनेस्को  सोसम्मा  संकल्प  का  एक  पक्षकार  बन  गया  था  इसलिए

 गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन/भारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  प्रदान  नहीं  उठता
 ।  नई  विश्व  शव

 संचार  व्यवस्था  के  औचित्य  एवं  उसकी  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  विचार

 राजनीतिक  घोषणा  के  पैरा  22  और  173  में  दिए  गए  हैं  जिसे  सातवें  शिखर  सम्मेलन  में  स्वीकार

 किया  गया  था  ।

 गुटनिरपेक्ष  देशों  के  सूचना  मंत्रियों  की  पहली  बैठक  1976  में  भारत  में  आवो  जित  कौ

 गई  थी  और  यह  हमारी  पहल  का  ही  परिणाम  था  कि  कोलम्बो  में  सम्पन्न  हुए  पांचवें  गुटनिरपेक्ष  शिखर

 सम्मेलन  में  गुटनिरपेक्ष  समाचार  एजेंसी  पूल  का  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  गया  था  ।  भारत  गुटनिरपेक्ष

 समाचार  एजेंसी  पूल  और  गुटनिरपेक्ष  देशों  के  प्रसारण  संगठनों  का  एक  सक्रिय  भागीदार  है  ।  सुचना

 एवं  समाचार  माध्यमों  के  क्षेत्र  में  गुटनिरपेक्ष  देशों  के  बीच  सहयोग  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए

 गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  द्वारा  स्थापित  अंतर  सरकारी  परिषद्‌  में  भी  भारत  कार्यशील  है  ।  इसके  अलावा

 बिकास  संचार  के  अंतर्राष्ट्रीय  कार्यक्रम  की  स्थापना  के  लिए  भी  भारत  ने  प्रमुख  yaar  निभाई  थी

 जिसे  अक्तूबर  1980  में  यूनेस्को  के  तत्वाधान  में  बनायी  गया  था  ।  भारत  आई०  पी०  डी०  सी०  की

 शासी  परिषद  का  भी  सदस्य  है  और  श्री  जी०  रथी
 ने

 इसकी  स्थापना  के  समय
 से  ही  उपाध्यक्ष

 के  रूप  इसकी  सेवा  की  है  ।  आई०  पी०  डी०  सी०  में  भारत  का  अपना  वित्तीय  योगदान  100,000

 अमरीकी  डालर  प्रतिवर्ष  रहा  है  ।  सितम्बर  1983  में  आई०  पी०  डी०  सी०  की  दासी  परिषद्‌  की

 ताराचंद  में  हुई  पिछली  बैठक  में  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  आई०  पी०  डी०  सी०  की  सहायता

 ऐसी  विभिन्‍न  परियोजनाओं  को  भी  दी  जाए  जिनमें  द्विपक्षीय  रूप  से  तथा  पूल  के  एक  सदस्य  के
 रूप  में

 भारत  की  दिलचस्पी  हैं  ।

 महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  पोषण  और  विकास  केन्द्र  सम्बन्धी  सेमीनार

 5066,  डा०  कृपा सिन्ध  मोई  :  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  पोषण  और  विकास  की  ओर  ध्यान  देने  के  बारे  में  दिल्ली
 ~

 में  हुए  सेमीनार  ने  ग्रामीण  उन्मुख
 काल  ia Lhd  Ty  कार  ं  की  कौर

 1.68



 लिखित  उत्तर [  पौष  1905

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  att  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एम०  जोशी )  :

 और  अक्तूबर  1983  के  दौरान  दिल्‍ली  में  और  विकासਂ  पर  एक  संगोष्ठी  हुई

 थी  जिसमें  व्यापक  सिफारिशें  की  गई  थीं  ।  इनमें  से  कुछ  ग्रामीण  महिलाओं  को  भी  कबर  करती  हैं  ।

 इस  संगोष्ठी  में  pa  गए  बहु-विषयक  दृष्टिकोण  और  ग्रामोन्मुखं  कार्यक्रम  सरकार  द्वारा

 शुरू  किए  गए  कार्यक्रमों  में  पहले  से  ही  मौजद  हैं  ।

 होटल  प्रबन्ध  में  छात्रवृत्तियां

 5067.  श्री  सी०  चिन्नास्वामी  :  क्या  शिक्षा  और  dela  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  में  होटल  प्रबन्ध  में  अध्ययन  के  लिए  कितने  छात्रों  को

 विदेशी  छात्रवृत्तियां  दी  गई  थी ं;

 उनमें  से  कितनी  छात्रवृत्तियां  मद्रास
 इंस्टीट्यूट

 के  छात्रों  को  दी  गई

 किन-किन  देशों  ने  विदेशों  में  होटल  प्रबन्ध  में  अध्ययन  के  लिए  विदेशी  छात्रवृत्तियां  दी

 और

 क्या  सरकार  इस  क्षेत्र  में  अधिक  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करने  की  कोशिश  करेगी  ?

 दिक्षा  शरीर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 से  निम्नलिखित  देश  होटल  प्रबन्ध  में  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करते  हैं  :

 साईप्रस  और  स्विटजरलैंड  |

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  हमने  विधिवत  गठित  चयन  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर

 कुल  37  छात्रों  को  नामजद  किया  था  ।  जिनमें  से  सम्बन्धित  दाता  सरकारों  ने  अंतिम  रूप  से  4  छात्रों

 का  चयन  किया  |  1982-83  के  दौरान  मंत्रालय  ने  मद्रास  संस्थान  के  एक  छात्र  को  भी  नामजद  किया

 परन्तु  दाता  सरकार  ने  अंतिम  रूप  से  उसको  नहीं  चुना  ।

 दाता  सरकारों  से  छात्रवृत्तियों  के  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  इनको  सम्पूर्ण  देश  के  प्र  मुख

 समाचार-पत्रों  के  माध्यम  से  विज्ञापित  किया  जाता  है  और  विधिवत  गठित  चयन  समिति  की

 सिफारिशों  पर  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  योग्यता  के  आधार  पर  चयन  किया  जाता है  ।  इन

 वृत्तियों  का  काई  संस्था-वार
 आबंटन

 नहीं  किया  जाता  ।

 क्योंकि  होटल  प्रबन्ध  में  छात्रवृत्तियों  के  अधिकांश  प्रस्ताव  अनिर्दिष्ट  तथा  दाता  देशों  में

 विदेशी  राष्ट्रिक ों  के लिए  उपलब्ध  सुविधाओं  पर  आधारित  होते  इस  की  छात्रवृत्तियों

 की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रदान  उठाना  उपयुक्त  नहीं  है
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 दिल्‍ली  स्कूल  माफ  सोशल ae

 5068.  श्री  सी०  पलानी अप्पन
 :  क्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 दिल्‍ली  स्कूल  आफ  सोशल  वक  का  संकायों  और  पंजीकृत  किए  जाने  वाले  छात्रों  की

 अमानित  संख्या  के  सम्बन्ध  में  छठी  योजना  का
 प्राकलन

 क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  स्कूल  से  कितने  छात्र  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  में  उत्तीर्ण

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रति  वर्ष  कितने  एम०  फिल  और  पी  ०  एच०  डी०  स्कालरो ंने  इस

 स्कूल
 में  अपना  शोध  किये  पूरा

 संकाय  के  उनकी  शैक्षिक  योग्यताओं  और  उनके  विंमान  पदों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 (=)  इस  स्कूल
 के  प्रत्येक  संकाय  सदस्य  के  ara  इस  समय  कितने  शोध

 स्कालर

 पंजीकृत  हैं  ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला  :

 छठी  योजना  की  अवधि  के  अंत  तक  सामाजिक  कार्य  विभाग  के  संकायों  की  अनुमानित  संख्या

 18  है  और  वार्षिक  दाखिले  लगभग  65  हैं  ।

 118

 (7)  एम०  फिल  पी०  एच  ०  डी०

 1021 4  (0  ]  2

 1982  3  ra
 1983  3  शुन्य

 विवरण  संलग्न  है  ।

 (=)  इस  समय  पंजीकृत  अनुसंधान  अध्येताओं  की  कुल  संख्या  7  जिनमें  से  3  प्रोफ़ेसर के

 साथ  और  दो-दो  प्रत्येक  दो
 रीढ रों

 के  साथ  हैं  ।

 विवरण

 सामाजिक  कार्य  दिल्‍ली  विस्व विशा लप

 क्रमांक  ताम  पत्ता  दैनिक  योग्यताएं

 2  3  4

 ].  प्रो  फे०  एस०  एन०  रानाडे  प्रोफेसर  एम०  ए०  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय

 डिप्लोमा  :  एस०  एस०  Go  टाटा  संस्थान  एम०

 wo  कोलम्बिया

 Jo  एस०  To  |
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 or  — a

 2  3  4

 के ०  डी०  गहरा  विभागाध्यक्ष  UHo  Wo  आगरा  डिप्लोमा  एस०

 एस०  To  टाटा  संस्थान  एम०  एस०  डब्ल्यू०

 पिचूगिन  विश्वविद्यालय  Yo  एस०  पी०

 एच०  डी०  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ।

 डा०  एस०  एच०  पाठक  रीडर  .  एम०  ए०  लखनऊ

 डिप्लोमा  एस०  एस०  Wo  टाटा  एम ०

 wo  इंडियाना

 यू०  एस०  ए  |

 श्री  पी०  एल०  गोविल  रोड  एम०  To  पंजाब

 डिप्लोमा  एस०  एस०  To  टाटा  संस्थान  |

 डा०  आर०  भार०  सिह  रीडर  एम०  ए०
 काशी

 प्रमाण  पत्र  एस०  डीयू  (Fata)

 एस०  ए०  पी०  एच०  डी०  उदयपुर

 विश्वविद्यालय  |

 लेक्चरर श्री  आर०  एम०  वर्मा  एम०  uo  दिल्‍ली

 एम०  डी०  पी०  Uo  भारतीय

 सार्वजनिक  प्रशासन  संस्थान  प्रमाण  पन्न  एस०

 डब्ल्यू०  प०७  एस०  To  |

 श्री  कृष्ण  कुमार  लेक्चरर  एम०  न  एल०  एल०  बी  ०,

 दिल्‍ली  चविदवर्विद्यालय  |

 8.  श्रीमती  रत्ना  वर्मा  लेक्चरर  एम०  to  दिल्‍ली

 प्रमाण  पत्र  एस०  डब्यू०

 यह  एस०  पु  |

 लेक्चरर डा०  Zo  एन०  किचलू  एम०  Wo  facet

 पी०  एच०  डी०  लखनऊ

 विश्वविद्यालय  |

 10  डा०
 )  विमला  लेक्चरर  एम०  ए०  एम०  ए०

 वीरा राघवन  पी  ०  एच  ०  डी०  दिल्ली

 विश्वविद्यालय  ।

 11.  श्रीं  राजिन्द्र  सिह  लेक्चरर  QHo  ए०  आगरा

 विद्यालय  |

 12.  श्रीमती  ए०  भारद्वाज  लेक्चरर  एम०  ए०  दिल्ली

 विद्यालय  |

 13.  श्रीਂ सुष  मा  बत्रा  लेक्चरर  एम ०
 To  एम०

 दिल्ली  विश्वविद्यालय
 ॥
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 लिखित  aux  44  दिसम्बर  1983

 शर  a  घरा
 स्कूल  शिक्षकों  को  आर्थिक  मांगों  को  लुच  त  हस्बे

 5069.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह :  कया  दिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  कोई  मूल्यांकन  किया  है  कि  शिक्षकों  की  आर्थिक  मांगों  को

 पुरा  करने  में  बिलम्ब  होने  के  कारण  प्राथमिक  और  मिडिल  सीनियर  स्कूलों  में  शिक्षा  का  स्तर  गिर

 रहा

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  निष्कर्ष  क्या  और

 यदि  तो  स्कूल  स्तर  की  शिक्षा  में  गिरावट  के  अन्य  कारण  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  कौर  समिति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शीला

 से  शिक्षकों  की  आर्थिक  मांगों  को  पूरा  करने
 में  हुए  विलम्ब/उन्हें  कार्यान्वित  न  करने  के

 कारण  प्राईमरी  और  मिडिल-सीनियर  स्कूली  शिक्षा  के  स्तरों  में  आई  किसी  भी  प्रकार  गिरावट  के

 बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  atfers  सुधार  चूंकि  एक  सतत  प्रक्रिया  स्कूली

 स्तर  पर  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  लाने  के  लिए  केन्द्रीय  तथा  दोनों  स्तरों  पर  विभिन्न  संगठनों

 द्वारा  सतत  प्रयाप्त  किए  रहे  इसकी  समग्रता  पर  विचार  करते  पाठ्यचर्या  की

 गुणात्मक  पाठ्प्रपुस्तकं  शिक्षकों  की  सक्षमता  के  उन्नयन  तथा  मूल्यांकन  तकनीकी  में

 सुधार  करने  के  माध्यम  से  शिक्षा  के  स्तरों  को  स्तरोन्नत  करने  में  निश्चित  रूप  से  वृद्धि  हुई  है  |

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  सेवा

 5070.  श्री  मनोहर  लाल  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 )-#aT  व्यापक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  बच्चों  में  अन्धापन  को  रोकने  के  लिए  विटामिन  ए

 के  वितरण  और  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  गहन  शिक्षा  कार्यक्रम  को  उच्च  प्राथमिकता  दी

 जानी  थी ;

 क्या  अनेक  प्रकार  की  विकलांगताओं  को  रोकने  के  लिए  प्रस्ताव  में  ga  और  पश्चात्‌

 मेडिकल  भौर  पेरा-भेड़चाल  स्वास्थ्य  सेवाओं  ate  प्रतिरक्षण  का  प्रसार  किया  जाना  था  ;

 क्या  दु्घटनाभों  को  रोकने  और  उसके  उपचार  के  लिए  कानूनी  ढांचा
 और  उनके  विरूद्ध

 बीमा  भी  उपलब्ध  कराया  जाना  था  ;

 कया  व्यवसायों  की  विभिन्‍न  श्रे  जियों  के  लिए  सुरक्षा  विनियम  बनाए  जाने  थे  और  उन्हें

 कड़ाई  से  लागू  किया  जाना  और

 यदि  तो  इसमें  क्या  प्रगति  की  गई  है  और  उसका  ब्यौरा  कया

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  वेन  एम  ०  :

 से  सरकार  देश  भर  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सहायक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  उप केन्द्रों  आदि

 के  माध्यम  से  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाएं  सुलभ  करने  के  काम  को  उच्च  प्राथमिकता  देती  है  ।
 पहली
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 1983  की  स्थिति  के  देश  में  5953  प्राथमिक  स्वास्थ्य  3182  सहायक  स्वास्थ्य

 केन्द्र  तथा  65643  उपकेन्द्र  काय  कर  रहे  थे  |  स्वास्थ्य  परिचर्या  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  जानकारी  देने

 के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  विभिन्न  तरीके  लागू  किए  जा  रहे  जिनमें  रोग  रोधी  तथा  स्वास्थ्य

 वधिक  पहलुओं  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  था  |  पहली  1983  की  स्थिति  के  अनुसार

 देश  में  2.5  लाख  स्वास्थ्य  गाइड  कार्य  कर  रहे  हैं  जिनका  एक  प्रमुख  कायें  स्वास्थ्य  संबंधी  जानकारी

 देना  है  ।  पहली  1983  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  4.45  लाख  दाईयां  भी  काम  कर  रही

 इनका  प्रमुख  कार्य  प्रसव  से  पुर्व  और  प्रसव  के  बाद  भी  देख  रेख  करना

 सरकार  गर्भवती  महिलाओं  को  टेटनस  से  बचाने  तथा  बच्चों  को  डी०  पी०  टी  ०,  डी०

 विटामिन  की  कमी  तथा  टायफाइड  से  बचाने  के  लिए  रोग  प्रतिरक्षण  का  एक

 विस्तारित  कार्यक्रम  चला  रही
 है  ।  देश  में  वर्ष  1983-84  के  दौरान  1983  तक  हुई

 प्रगति  नीचे दी  गई  है

 मे ं)

 गर्भवती  महिलाओं  का
 टेटनस  से  बचाव  30.1

 बच्चों  का  डी०  पी०  टी०  से  बचाव  37.1

 बच्चों का  डी०  टी ०  से  बचाव  32.6

 विटामिन  ए  की  कमी  के  कारण  बच्चों  में

 78.3 होने  वाले  क्षन्धेपन  की  रोकथाम
 खू

 राक

 बच्चों  का  पोलियो  से  बचाव  20.0

 बच्चों  का  टायफाइड  से  बचाव  14.0

 सड़क  औद्योगिक  बिजली  से  होने  वाली  शस्त्रों  से  होने

 बाली  खानों  में  होने  वाली  विषपान  से  होने  वाली  दुर्घटनाओं  को

 रोकने  के  लिए  सरकार  ने  विभिनन  सुरक्षा  कानून  बना  रखे  सभी  जिला  अस्पतालों  तथा  मेडिकल

 कालेज  अस्पतालों  में  आपाती  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  बीमा  योजना  केवल  कुछेक

 विशिष्ट  कानूनों  जेसे  मोटर  वाहन  श्रमिक  मुआवजा  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 निगम  अधिनियम  आदि  के  आधीन  कुछ  शर्तों  पर  लागू  होती  है  |

 खुरदा  रोड  मंडल  में  तनाव  अधिकारी

 5071.  श्री  जून  सेठी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  खुरदा  रोड
 मंडल  में  कुछ  ऐसे  अधिकारी हैं

 जो  विभिनन

 हैसियतों  में  दस  ay  से  अधिक  समय  से  वहां  dara  ;

 यदि  तो  क्या  भारतीय  रेल  नियमों  में  इसकी  अनुज्ञा  है  क्योंकि  इससे  नियमित  स्वार्थों

 भर  भष्टाचार  को  बढ़ाव  मलता  और

 173



 लिखित  उत्तर  22  दिसम्बर  1983

 लप  Fa प्रशासने  में  ऐसी  को  समाप्त  करने  के  लिए  प्राधिकारियों  द्वारा  कया  विशिष्ट

 कार्यवाही  की  गई  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Ho  जाफर  :  जी  हां  ।

 जी  हां  agate  आदेशों  में  रेलों  पर  किसी  भी  पद  के  लिए  सामान्य  कार्यकाल  4  वर्ष

 निर्घारित  किया  गया  है  लेकिन  एक  मंडल  पर  तैनाती  अवधि  के  लिए  कोई  सीमाएं  निर्धारि

 गयी  हैं  ।

 नहीं  की

 (7)  ऐसे  आदेश  पहले  से  मौजूद  हैं  कि  चार  वर्ष  तक  एक  पद  पर  बने  रहने  के  बाद

 रियों  का  स्थानान्तरण  कर  दिया  जाना  चाहिए  और  प्रशासनिक  अपेक्षाओं  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इन  आदेशों  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  ।

 समेकित  आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  तथा  समेकित  शिशु
 विकास

 कार्यक्रम  के  लिए  मागंदर्शी  सिद्धान्त

 5072,  को  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :

 थ्री  सूरज  भान  :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 समेकित  आदिवासी  विकास  समेकित  शिशु  विकास  कार्यक्रम  और  महिलाओं

 के  कल्याण  are  विकास  संबंधी  योजना  के  लिए  क्या  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  बर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  उन  कार्यक्रमों  को  किस

 सीमा  wae  कार्यान्वित  किया  गया  है  और  उसका  प्रभाव  क्या  रहा  भौर

 तत्संबंधी  कार्यों  हेतु  चालू  वर्ष  (1983-84)  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया

 निक्षा  कौर  संस्कृति  तया  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  क े०
 :  (#)

 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 घालय  में  रखा  गया  ।  व  सिए  संख्या  एल.०  दी०-7618,/83 |

 सी०  जी०  एच०  एस०  औषधालय  संध्या  8  चांदनी  बिल्ली  में

 कर्मचारियों  ओर  डाक्टरों  की  स्वागत  संख्या

 3073,  श्री  होरालाल  आर०  परमार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  पह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 सी०  जी०  एच०  एस०  औषधालय  संख्या  8,  चांदनी  दिल्‍ली  में  कम
 चोरियों  और

 डाक्टरों  की  श्रे  णी-वार  स्वीकृत  संख्या  कितनी

 उपर्युक्त  औषधालय  में  करमें चा  रियों  और  डाक्टरों  संख्या  कितनी  यदि

 क्रेच  रियों  की  कमी  है  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ;  और
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 क्या  ag  भी  सच  है  कि  ओशघालय  में  दवाइयों  की  कमी  है  और  यदि  तो  उस

 प्रायः  में  सी  ०  जी०  एच ०  एस०  लाभार्थियों  को  पर्याप्त  सेवा  देने  के  लिए  सरकार  क्या  उपचारात्मक

 कदम  उठाएगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  कुमुद  बेन  एम०  :  (*)

 भर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  औषधालय  न०  8,  चांदनी  दिल्ली  के  कर्मचारियों  की

 स्वीक़ृत/वास्तविक  संख्या  का  विवरण  संलग्न है  ।  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  डाक्टरों  की

 समग्र  कमी  के  करण  इस  समय  कनिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  का  एक  पद  खाली  पड़ा  हुआ  है  ।

 चांदनी  चोक  औषधालय  सहित  कुछेक  औषधालयों  में  कतिपय  दवाइयों  की  अस्थायी

 कमी  पाई  गई  है  भा पाती  जरूरतों  को  पूरा  करने  की  एक  निर्धारित  प्रक्रिया  है  जिसका  पालन

 किया जा  रहा  है

 विचरण

 केन्द्रीय  सरकार  स्वस्थ्य  योजना  के  attract  न ं०  8,  चांदनी  दिल्ली  के

 कर्मचारियों  ate  डाक्टरों  की  स्वीकृत/वास्तविक  संख्या  का  विवरण

 पदनाम  स्वीकृत  संख्या  वत
 .

 a  $$

 चिकित्सा  अधिकारी  5  4

 2  फार्मासिस्ट  3  3

 3  स्टोर कीपर  |  1

 लेडी  हैल्थ  विजिटर

 |

 अंबर  श्रेणी  लिपिक

 महिला  परिचारिका

 निसिंग  परिचर

 ड्रेसर

 10  चपड़ासी

 11  चौकीदार

 12  सफाईवाला
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 प्रतीक्षा  सची  के  यात्रियों  को  झारश्रण  देंने  में  कायत  भ्रष्टाचार

 झोर  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ियों  में  सीट  उपलब्ध  कराने  में  यात्रा

 टिकट  परीक्षकों  की  चालबाजी

 5074,  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  भाड़े  में  लगभग  400  करोड़  रुपए  की  adara  कमी  के  कारण  राजधानी

 एक्सप्रेस  जैसी  प्रतिष्ठित  रेन  गाड़ियों  और  अन्य  सुपरफास्ट/मेल/एवसप्रेस  रेल  गाड़ियों  में

 प्रतीक्षा  सुची  के  सभी  यात्रियों  को  ले  जाना  संभव  नहीं  और  आरक्षण  देने  में  बड़े  पैमाने  पर

 भ्रष्टाचार

 क्या  चलती  रेल  गाड़ियों  में  यात्रा  टिकट  परीक्षक  अतिरिक्त  धनराशि  लेकर
 हीर

 उपलब्ध  कराते  हैं  ;  और

 बुकिंग  में  भ्रष्टाचार  को  समाप्त
 करने  यदि  प्रयाप्त  संख्या  में  यात्री  हों  तो

 रिक्त  डिब्बे  लगाकर  प्रतीक्षा  सूची  के  सभी  यात्रियों  को  स्थान
 उपलब्ध

 कराने  के  उनका  विचार

 क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सी०
 हि०

 जाफर
 :

 से  एक  विवरण

 संलग्न है  ।

 विवरण

 गर्मी  की  पूजा  की  छुट्टियों  तथा  शादियों  के  मौसम  भारी  जैसी  भीड़-भाड़

 at  अवधियों  को  छोड़कर  राजधानी  एक्सप्रेस  सहित  अधिकांश  सुपर-फास्ट  और  मेल/एक्सप्रेस

 गाड़ियों  के  लिए  सामान्यत  टिकट  खिड़कियों  पर  भारतीय  स्थान  उपलब्ध  होते हैं  ।  ऊपर

 बतायी  गई  भीड़-भाड़  की  अवधियों  के  दौरान  मांग  काफी  बढ़  जाती  है  और  fade  गाड़ियां  चलकर

 बहन-क्षमता  मौजूदा  गाड़ियों  में  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  किए  जाने  वाले

 सभी  संभव  प्रयासों  के  बावजूद  मांगें  पूर्ण  रूप  से  पूरी  नहीं  की  जा  सकती  हैं  और  प्रतीक्षा-सूची  में  रखे

 गये  कुछ  यात्रियों  को  स्थान  उपलब्ध  नहीं  पाता  है  |

 और  रेल  कर्मचारियों/बाहरी  व्यक्तियों  द्वारा  आरक्षण  किये  जाने  वाले  कदाचारों

 का  उन्मूलन  करने  के  लिए  सतत  प्रक्रिया  के  रूप  में  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  किए

 जा  रहे  हैं

 (1)  रद्द  किये  गये  आरक्षकों  के  बदले  आरक्षण  ए०  प्रदान  करने  की

 प्रणाली  शुरू  की  गई  है  जिसके  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  में  रखे  गये  कुछ  वरिष्ठतम  यात्रियों  के  लिए

 अधिगत  or
 द  स्टे दात  पर  राउ  में

 एक  विशिष्ट  संख्या  में  प्रा  थ क  SUSE  रा  बैठने  के  लिए  पुष्ट  स्थान  की  व्यवस्था  की

 जाती है  और  कोच  कंडक्टर/चल  टिकट  परीक्षक  का  यह  कार्य  होता  है  कि  पक्के  ALATA
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 —

 पात्रियों
 के  आने  के  कारण  रिक्त  होने  वाली  शिक्षिकाएं  किए  गए  आरक्षकों  के  बदले  आरक्षण

 की  सूचीਂ  में  रखे  गए  यात्रियों  को  प्रदान  इस  प्रणाली  से  चल  टिकट  परीक्षकों  द्वारा  बिना

 पा  x n> ।  क के  नायिकाएं  आबंटित  करने  की  संभावना  समाप्त  हो  गई  है  ।

 (2)  रेलों  के  वाणिज्य  और  संकेत  संगठनों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  अथवा  अलग-अलग

 आवश्यकतानुसार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  सहायता  आरक्षण/बुकिंग  कार्यालयों  पर  नियमित  रूप

 से  नजर  रखी  है  ।

 (3)  यात्रियों  द्वारां  आरक्षणों  के  लिए  पेश  किए
 मांग-पत्रों  की  कड़ी  जांच  की

 जाती  और  सन्देहास्पद  मामलों
 में  मांग-पत्रों

 पर  दिए  गए  पतों  पर  घर-घर  जाकर  जांच

 करके  अथवा  जवाबी  पत्र  भेजकर  कराए  गए  आरक्षणों  की  वास्तविकता  सत्यापित  की  जाती

 (4)  चलती
 गाड़ियों

 में
 गहन  जांच  की  जाती  है  जिसके  दौरान  यात्रियों  द्वारा  आरक्षण

 त्रों  में  दिए  गए  विवरण  को  वास्तव  में  यात्रा  कर  रहे  यात्रियों  के
 विवरण  से  मिलाया  जाता

 है  और  हस्तान्तरित  किए  गए  आरक्षकों  पर  यात्रा  करते  पाये  जाने  वाले  यात्रियों  पर  कानून  के  अनुसार

 जुर्माना किया किया
 जाता

 (5)  स्थान  हथियाने  की  प्रवृत्ति  को  हतोत्साहित  करने  के  लिए  अग्रिम  आरक्षण  प्राप्त  करने

 की  समय-सीमा  बढ़।कर  120  दिन  कर  दी  है  क्योंकि  अनैतिक  तत्व  लम्बी  अवधि  के  लिए  अपना

 रुपया  फँसना  पसंद  नहीं  करेंगे  |

 (6)  आरक्षित  स्थान  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचियों  के  आकार  की  सीमाएं  समाप्त  कर  दी  गई

 हैं  ताकि  प्रतीक्षा-सूचियों  में  नाम  adel  बन्द  कर  देन ेसे  यात्रियों  को  बाधित  होकर  धोखा-धड़ी

 करने  वालों  के  पास  जाने  की  सम्भावना  न  रहे  ।

 (7)  सभी  मेल/एक्सप्रेस  और  सुपरफास्ट  गाड़ियों  में  दूसरे  दर्जे  के  दो  अनारक्षित

 सवारी  डिब्बे  लगाए  जा  रह ेहैं
 ताकि  वे  जिन्हें  किसी

 खास
 तारीख  को  अल्प  सूचना

 पर  भपरिहाय॑  रूप  से  यात्रा  करनी  धोखा-धड़ी  करने  वालों  की  दया  के  बगैर  यात्रा  कर

 सके ं|

 हावड़ा  और  क्यूटो  के  बीच  अंदल  होकर  एक  सोधी

 रेल  सेवा  प्रारम्भ  करना

 5075.  डा०  सर दीदा  राय :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  पूर्व  रेलवे  में  हावड़ा  और  ड्यूटी  के  बीच  मंदल  होकर  एक

 सीधी  दैनिक  रेल  सेवा  प्रारम्भ  करने  की  घोषणा  की  थी

 यदि  तो  इसे  प्रारम्भ  करने  में  एसे  असाधारण  विलम्ब  के  कया  कारण  भर

 इसे  कब  प्रारम्भ  किये  जाने  की  आशा  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  जाफर  जी  भंदल  के  रास्ते

 सेंधिया से  हावड़ा  तक  एक  गाड़ी  सहित  कुछ  नई  गाड़ियां  चलाने  के  लिए  अनन्तिम  प्रस्ताव  तेयार

 किए  गए  थे  ।

 और  रेलों  को  आशा  थी  कि  जिसमें  कठिनाईयों  और

 संसाधनों  को  घ्यान  में  रखा  जाना  नवम्बर  1983  से  नई  समय  सारणी  जारी  किए  जाने  से

 qa  पूरी  कर  ली  जाएगी  परन्तु  समीक्षा  अभी
 तक

 को  जा  रही  है  भर  आगे  की  कार्रवाई  इस  समीक्षा

 के  पुरा  होने  पर  ही  की  जाएगी  |

 मंत्रालय  और  उसके  सम्बद्ध  एवं  meatacy  कार्यालयों  में

 निलंबित  कर्मचारी

 5076.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी  :  क्या  नौहबन  और  परिवहन  मन्त्री  मंत्रालय  या  उसके

 सम्बद्ध  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  निलम्बित  कर्मचारियों  के  बारे  में  28  1983  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  820  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उक्त  सुचना  एकत्र  कूर  ली  गई  और

 यदि  हां  तो  क्या  इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  ? sy

 नौवहन  शौर
 परिवहन

 war  में  राज्यमन्त्री  जियाउरंहमान  :

 हां

 अ  वासन  पु
 बश्याएाजय  हा

 fa क  विवरण  संसदीय  कार्य  विभाग  को  16-11-1983  को  निर्धारित

 प्रपत्र  में  जा  चुका  साध  ही  लोक  सभा  सचिवालय  को  भी  एक  प्रति  भेजी
 गई

 तथापि

 विवरण  की  प्रति  संलग्न  है  ।
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 स्त्रियों  और  लड़कियों  के  अनैतिक  व्यापार  की  घटनाओं  में  वृद्धि  के  कारण

 5077,  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्षा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्त्रियों  और  लड़कियों  के  अनैतिक  व्यापार  की  घटनाएँ  बढ़  रही  हैं  भर  यदि

 तो  उसके  क्या  कारण हैं  और  उसको  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए

 जा  रहे  हैं  ;

 क्या  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  राज्यों  को  मांगें  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कौर  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  स्त्री  और  लड़की  अनैतिक  व्यापार  दमन  1956  का  [978  में

 संशोधन  किए  जाने  के  बाद  यह  बहुत  कारगर  हो  गया  है  कौर  यदि  तो  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ऐसे

 दोषियों  की  अलग-अलग  संख्या  कितनी  है  जिनके  विरुद्ध  मुकदमे  शुरू  किए  गए  जिनकों  सजा  दी

 गई  है  और  जिनके  विरुद्ध  न्यायालय  में  मुकदमे  विचाराधीन  हैं  ?

 शिक्षा  हर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  पी०  के ०  :

 ओर  महिलाओं  और  लड़कियों  में  अनैतिक  पणन  दमन  1956  के  अंतगर्त

 रिपोर्टे  किए  गए  मामलों  के  उपलब्ध  आंकड़े  1977  से  1981  की  अवधि  के  दौरान  मिला-जुला  दुकान

 दर्शात ेहैं  और  वर्ष  1982  के  लिए  अध् वंगा मी  दुकान  ।  औद्योगीकरण  भर  ग्रामीण  शहरी  प्रवत्ति

 की  ओर  बढ़  रहे  आनुषंगिक  शहरीकरण  जसे  सामाजिक-आर्थिक  तथ्यों  के  इस  वृद्धि  के

 लिए  सामाजिक  नियंत्रण  और  संयुक्त  परिवार  प्रणाली  के  परम्परागत  साधनों  में  उत्पन्न  विकार

 उत्तरदायी  होने  चाहिए  ।  आदेश  नियमों  का  एक  जिसमें  पापाचार  से  बचाई  गई  महिलाओं

 दौर  लड़कियों  का  पता  देखभाल  इलाज  करने  और  उनके  पुनर्वास  से  सम्बन्धित

 कार्यक्रमों  के  विकास  के  लिए  दिशा-निर्देश  दिए  गए  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  प  परिचालित

 कर
 दया

 गया

 अधिनियम  के  कार्यान्वयन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों

 जिन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  को  गई  भौर  निर्दोष  ठहराया  गया  तथा  जिनके

 विरुद्ध  मामले  निलम्बित  पड़े  हैं  उनकी
 संख्या  शनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 है  |

 विवरण

 1978  में  संबोधित  स्त्रियों  और  लड़कियों  के  अनैतिक  व्यापार  दमन  अधिनियम  1956  के

 अन्तरगत  केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  में  ast  किए  गए  मामलों  की  स्थिति  दर्शाने  वाला  विवरण

 1  लक्षद्वीप  ra o

 2  अरुणाचल  प्रदे  शून्य

 3  चण्डीगढ़  शून्य
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 4  द्न्य
 अण्डमान

 निकोबार

 5  मिजोरम  द्न्य

 6  दादर  और  नगर  हवेली  द्न्य

 7
 पांडिचेरी

 ——  अवश

 ष  =  किए  दोषी  निर्दोष  जिनको  जांच  की जांच  हेतु

 गए  ठहराए  निलंबित  जा  रही  है

 गए  गए

 1978  3  3

 1979

 1980

 1981  22  29

 1982  12  11

 1983  17

 1983  517.0  40  2  10

 तक )

 8.  दमन  और  दीव  :

 ay  aw  किए  कैद  किए  गए  aa  निर्दोष  जांच  हेतु

 गए  मामले  व्यतीत  ठहराए  ठहराए  निलम्बित

 गए  गए

 1978  15  42  34  8

 1979  5  20  15

 1980  13  27  14

 1981  10  32  21  10

 1982  14  34  16  11

 1993  14  23  12  10

 71  178  97  46  35 (31

 83  तक
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 9.  दिल्‍ली

 अवधि  रिपोर्ट  किए  कंद  किए  गए  दोषी  निर्दोष  जांच  हेतु  जिनकी  जांच

 ब्यक्ति  पडताल  की व्हील  ठहराए  निलम्बित

 गए  गए  जानी है

 1-6-82  40  138  16  1]  110  2

 30-11-82

 1-6-83  27  66  18  27  27

 30-11-83

 उप  औषधि  भारत  के  पद  के  लिए  विज्ञापन  देना

 5078.  श्री  थानाई  एम०  करुणानिधि  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  समय  पहले  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  उप  औषधि  भारत  के

 पद  जनजाति  के  लिए  के  लिए  विज्ञापन  दिया  गया

 क्या  इस  पद  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  में  से

 केवल  एक  उम्मीदवार  को  9  1983  को  हुए  साक्षात्कार  में  बुलाया  गया

 क्या  इस  साक्षात्कार  के  मामले  में  चयन  समिति  में  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति

 के  एक  सदस्य  को  शामिल  करने  की  शर्त  को  पुरा  नहीं  किया  गया  था

 क्या  साक्षात्कार  में  भाग  लेने  वाले  उम्मीदवारों  के  पद  से  सीधा व्यापारिक  सम्बन्ध

 रखने  वाली  प्राइवेट  फार्मास्युटिकल  कम्पनियों  से  चयन  समिति  में  सदस्यों  को  शामिल  किया  गया

 यदि  तो  निष्पक्ष  चुनाव  किस  प्रकार  निश्चित  किया  गया  था

 क्या  न्यूनतम  agate  पूरी  करने  वाले  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के

 उम्मीदवारों  का  चयन  करने  और  सेवा  अवधि  के  दौरान  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  सरकारी  आदेश  मौजद

 हैं  और  यदि  तो  इस  मामले  में  उन  आदेशों  का  पालन  क्यों  नहीं  किया  गया  और

 क्या  पद  को  अनारक्षित  बनाया  गया  था  और  अन्य  समुदाय  के  उम्मीदवार  का  चयन

 किया  गया  था  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्प  गण  मंत्रालय  में
 |  |  चन  नवी न  is  फ्ल  भखना  मंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :

 और  हां  1
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 ह  ने  ath  आश्य
 A  )  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  लिए  अपने  स  Wl  दी  बोर्डों  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  विशेषज्ञों  को  शामिल  करना  न  तो  अनिवार्य  है  और  न  सम्भव  ही  ।  क्योंकि

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  चयन  बोर्डो  में  सलाहकार  की  नियुक्ति  उनकी  अहं ताओं  अनुभवों

 और  व्यवसाय  में  ख्याति  पर  आधारित  होती  है  न  कि  उनके  समुदायों  पर  |

 आयोग  की  सामान्य  प्रथा  के  अनुसर  विशेषज्ञों से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  यदि

 साक्ष/त्कार  में  शामिल  होने  वाले  उम्मीदवारों  साक्षात्कार  देने  वाले  किसी  दूसरे  व्यक्ति  में  वे  रुचि

 रखते  हों  )
 के  साथ  उनके  सम्बन्ध  हों  तो  वे  साक्षात्कार  की  बैठकों  में  शामिल  न  हों  ।  लेकिन  विशेषज्ञों

 ने  ऐसे  कोई  संकेत  नहीं  fer

 कौर  संघ  लोक  सेवा  द्वारा  मान-दंडों  में  ढील  देकर  भी  अनुसूची

 जनजाति  के  उम्मीदव।र  का  साक्षात्कार  लिया  गया  लेकिन  उसे  इस  पर  नियुक्ति  के  लिए  उपयुक्त

 नहीं  पाया  गया  भले  ही  उसे  विद्वेष  प्रशिक्षण  भी  दिया  गया  ।  इसलिए  यह  पद  अनारक्षित  aa

 गया  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  एक  गैर-अनुसूचित  जन-जाति  के  उम्मीदवार  को  सिफारिश

 की  गई  |

 गुप  शक्  पदों  के  लिए  एक  रोस्टर

 5079.  श्री  क  बी०  एस०  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीधी  भर्ती  द्वारा  पदों  के  श्रेणीकरण  सम्बन्धी  आदेश  1952  से  लागू
 हुए  थे

 जिसमें  बताया  गया  कि  एकल  पदों  ay  सावन  पदों  को  समान  स्त  समान  वेतनमान  कौर

 समान  अहेंताओं  वाली  श्र  णी  में  रखा  जा  सकता  है

 यदि  तो  वर्ष  1980  तक  स्तर  वेतनमान  और  अहृंताओं  की  अनदेखी  करके  ग्रुप

 के  सभी  पदों  का  एक  ही  रोस्टर  रखे  जाने  के  क्या  कारण  थे

 कया स्वास्थ्य  मंत्रालय
 में

 सरकारी  आदेशों  का  उल्लंघन  करके  1981  तक  ग्रुप

 के  पदों  के.लिए  तीन  रोस्टर

 क्या  इससे
 बहुत

 वरिष्ठ  सार  वाले  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  प्रतिनिधित्व  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ा  भौर

 वेतनमान  और  अहूंताओं के  आधार  पर  प्रत्येक  ग्रेड  के  लिए  पथक  मांग  रखे

 जाने  भर  पोस्टरों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  1952)  से  तैयार  करने  से  उठे  आगे  ले  जाने

 सम्बन्धी  मुद्दों  का
 लाभ  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ote  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एम०

 git

 155



 लिखित  उत्तर  22  दिसम्बर  1983

 —$<—$—

 1981  से  पहले  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में

 सम्मिलित  पदों  को  छोड़कर  समूह  पदों  की  विभिन्‍न  श्रे  जियों  के  लिए  एक  ही  स्पेशल  रे  प्रेजेंटेशन

 रोस्टर  रख  रहा  था  ।  जब  कभी  रिक्तियां  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  भरी  गई  तो  उक्त

 रोस्टर  के  अनुसार  आरक्षण  सम्बन्धी  बातों  का  ध्यान  रखा  गया  और  अनुसूचित  जातियों /  अनुसूचित

 जन  जातियों  को  पुरा  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  |

 समय  के  साथ-साथ  इस  मंत्रालय  की  गतिविधियों  का  विस्तार  होन ेके  कारण  समूह

 में  भिन्न-भिन्न  वेतन-मानों  वाले  अलग  किस्म  के  पदों  की  संख्या  बढ़  गयी  कार्मिक  और

 प्रशासन  सुधार  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  माग  दिनों  के  अनुसार  इन  पदों  का  शीघ्र  फिर  से

 समूहीकरण  करना  आवश्यक  सभा  गया  ।  इसके  लिए  वेतन-मान  अहदे  तथा  सम्बन्धित  |! ह  में

 भर्ती  के  लिए  अपेक्षित  असंतोष  को  घ्यान  में  रखते  हुए  तीन  अलग-अलग  रोस्टर  बनाए  गए  |  यह

 समूहीकरण  कार्मिक  तथा  प्रयास  सुधार  विश्वास  की  मंजूरी  से  किया  जो  भारत  सरकार  के

 अधीन  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  रखे  गए  पदों  के  आरक्षण  सम्बन्धी  आदेशों

 की  कार्यान्वित  करने  से  सम्बन्धित  मुख्य  मंत्रालय  हैं  |

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मेडिकल  स्टोंस  आर्गनाइजेदान  में  सीनियर  पदों  qatrafant

 5080.  श्री  के०  बी०  एस०  मणि :  क्या  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेडिकल  स्टोरों  आर्गेनाइजेशन  में  उन्नत  समुदाय  के  उम्मीदवारों  को  सीनियर

 बलास  ग्  में  तदर्थ  पदोन्नतियों  देकर  भर्ती  नियमों  के  उपबन्धों  में  छूट  दी  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसी  तदर्थ  पदोन्नतियों  वर्षों  तक  जारी  रहीं  जिससे  निहित  cart

 पैदा  हुआ  ;

 क्या  यह  सच
 है

 कि  उसी  आर्गनाइजेशन  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित

 जातियों  के  उम्मीदवारों  उसी  तरह  की  we  नहीं  दी  गई  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 और

 क्या  यह  सच  है  कि  मेडिकल  स्टोर  भागेनाइजेशन  में  अनुसूचित  अनुसूचित

 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  at  उनके  द्वारा  भर्ती  नियमों  की  सभी  आवश्यकताओं  को  पूरा  किए

 जाने  के  बावजूद  उन्हें  वरिष्ठ  पदों  में
 उनकी

 न्यायोचित  पदोन्नतियों  नहीं  दी  गई  यदि  at,  तो

 उसके  FAT  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  श्योर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एस ०
 :

 भर्ती  नियमों  में  ढील  अथवा  समुदाय  के  आधार  पर  न  देकर  वहां  दी  जाती
 है

 जहाँ  सरकारी

 कार्य  के  हित  में  तदर्थ  व्यवस्था  क  रता  अ
 AT  निवासी  समझा  जाता  है  ।
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 स्वास्थ्य  मंत्री/संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  स्वी  से  dat  पदोन्नतियों  को  जाती  हैं

 और  तब  तक  जारी  रखी  जाती हैं  जब  तक  नियमित  नियुक्तियां  नहीं  हो  जाती  ।

 ag  कहना  सही  नही ंहै
 कि  चिकित्सा  सामग्री  भंडार  संगठन  में  सीनियर  क्लास-प  के

 पदों  पर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को  पदोन्नतियों
 देने

 सम्बन्धी

 मामलो  में  भर्ती  नियमों  में  ढील  देने  से  इन्कार  किया  गया  है  |

 चिकित्सा  सामग्री  मंडार  संगठन  में  पदोन्नतियों  के  मामले  में  जातीय  आधार  पर  कभी

 भी  भेद-भाव  नहीं  बरता  गया  |

 कन् ट्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  प्राधिकारियों  को  अपनी  alaEna  को  दवाइयों

 की  खरीद  स्टोंस  डिपो  am  निर्देशन  से  करने  के  अनुदेश

 5081.  श्री  था जाई  एम०  करुणानिधि :  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  प्राधिकारियों  को

 अपनी  आवश्यकता  की  दवाइयों  की  खरीद  स्टोंस  डिपो  आरनाइजेदन  से  करने  के  आदेश

 जारी  किए  हैं  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  द्वारा  मेडिकल  स्टोंस  डिपो  भारप्रेनाइजेशन

 को  विशेषकर  मेडिकल  स्टोंस  मद्रास  को  उपयुक्त  आदेश  जारी
 होने

 के  पहुचाई  कितने  मुल्य

 के  मांगपत्र  प्रस्तुत  किए  और

 कया  रेलवे  और  पत्तत  और  परिवहन  नेवेली  लिग्नाइट

 निगम  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लि०  हिन्दुस्तान  फोटो  ऊटी

 शादी  जेसे  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  को  अपनी  आवश्यकता  की  दवाइयों  की  खरीद

 विशेषकर  गवर्नमेंट  मेडिकल  स्टोर  मद्रास  से  करने  को  कहा  जाएगा  ?

 it SITY an)
 |

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय में  उप-मंत्री  कुमुद  बेन  एम०

 यह  निर्णय  लिया  गया है  कि  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  दिल्‍ली  और  मद्रास  अपनी

 आवश्यकताएं
 विरक्त

 सामग्री  करनाल  और  मद्रास  से  प्राप्त  करेंगे  |

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ने  सामग्री  करनाल  और  मद्रास

 को  निम्नलिखित  मूल्य  के  मांग-पत्र  प्रस्तुत  किए  हैं  :--

 1.  चिकित्सा  सामग्री  रुपए

 2.  चिकित्सा  सामग्री  लाख

 ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।
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 a

 लड़कियों  को  व्यावसायिक  प्रशिक्षण

 5082.  डा०  ए०  यू०  भाजपा :  क्या  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघनित  पाठ्यक्रम  और  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  योजना  लड़कियों  को

 अपनी  दिक्षा  जारी  रखने  का  अवसर  दिलाने  में  उपयोगी  साबित  हुई

 क्या  इन  पांचवी  और  सातवीं  कक्षाओं  के  fae  भी  लड़कियों  को  साथ-साथ  प्रविष्टि

 के  लिए  तैयार  करने  हेतु  इस  योजना  का  भर  विस्तार  किया  जाना

 क्या  स्वेच्छिक  संगठनों  को  अत्यधिक  पिछड़े  आदिवासी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  तरह

 के  पाठ्यक्रमों  का  आयोजन  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिए  जाने  थे  जिससे  लड़कियां  विभिन्‍न  विकास

 सम्बन्धी  योजनाओं  के  अंतगर्त  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  अवसरों  का  लाभ  उठा

 क्या  आंगनबाड़ी  ए०  एन०  एम०  एस०  भारी  के  लिए  प्रशिक्षण  संस्थानों

 से  ame  रखा  जाना  जिससे  संघनित  पाठ्यक्रमों  को  पुरे  करने  वाली  महिलाओं  को  विभिन्न

 व्यवसायों  मंदिर  ही  खपाया  जा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  ओर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  पी०  :

 Pa
 हां  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 और  नहीं  स्वयंसेवी  संगठनों  को  इस  प्रकार  को  महिलाओं
 को

 DratTnat  oma  xd  =>:
 ने  के  |  mil  gq

 bs  |  म  rT  न आया  जत द
 रोजगार

 दिलाने
 में  सहा  ता  नर  ल  षड्  1o4  ba  |  जत  करने  के  अनुदेश  दिए

 गए  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  तालिका  शोध  के  क्राइम  बच्चों  की  मृत्यु

 5083.  थी  के  ०  ato  एस०  मणि  :  क्या
 स्वास्थ्य

 आर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  में  त्रिची  जिले  में  तालिका  शोध  रोग  के  कारण  अभी  हाल

 में  काफी  बच्चों  की  मृत्यु  हुई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  कष्टकर  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  इस  संबंध  में  पिछले  तीन  वर्षों
 में

 राज्य  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई

 कौर
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 1905

 क्या  इस  बीमारी  के इलाज  के  लिए  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  की  कोई  योजना  लागू

 करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्प:ण  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  नमूद  बेन  एम०  जोशी  :  (%)

 से  राज्य  सरकार  से  की  गई  पूछताछ  से  पता  चलता  है  कि  रिची  जिले  के  गांवों  में  इस  प्रकार

 का  कोई  विशेष  तालिका  शोध  रोग  नहीं  hate  ।  यह  बताया  गया  है  कि  10  1983

 तक  त्रिची  जिले  के  47  गांवों  में  71  बच्चे  जापानी  एनसेफेलाइटिस  से  पीड़ित  हुए  थे  जिससे  दिमाग  में

 सूजन  हो  जाती  से  10  बच्चों  की  मृत्यु  हो  गई  |

 जहां  तक  जापानी  इन्सेफलाइटिस  को  रोकने  के  कार्यक्रम  का  संबध  राज्य  सरकार ने ने

 प्रभावित  गांवों  में  छिड़काव  दस्तों  का  गठन  करके  युद्ध  स्तर  पर  छिड़काव  काय  शुरू  किया है
 ।  पीड़ित

 व्यक्तियों  को  उपचार  के  लिए  नजदीक ों  अस्पतालों  में  भी  ले  जाया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्य

 सरकारों  के  साथ  विचार-वीजे  करके  जापानी  इन्सेफ़ेलाइटिस  को  रोकने  का  कायें क्रम  तेयार  करती

 है  गौर  उसे  समन्वित  करती है
 ।  प्रभावित  क्षेत्रों

 मे ंछिड़काव  कार्य  के  लिए  बी०  एस०  सी०  की  कुल

 अपेक्षित  सप्लाई  राष्ट्रीय  मले  रिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  निदेशालय  द्वारा  की  जाती  है  ।  प्रभावित  क्षेत्रों

 में  फोगिंग  कार्य  शुरू  करने  लिए  भारत  सरकार
 द्वारा  तमिलनाडु  सरकार  को  अब  तक  25  फार्मिंग

 मशीनें  भी  सप्लाई  की  गई  हैं  ।

 स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  अंतरगत  मेडिकल  इंजीनिर्यारग

 कालेजों में  छात्रों  को  प्रवेश

 5084,  श्री  मोहनलाल  पटेल  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 स्व-वित्त  पोषित  योजना  १  अंतगंत  देश में  1980-81,  1981-82,  1982-83  और

 1983-84  के  दौरान  इंजीनियरिंग  और  अन्य  तकनीकी  कालेजों  में  कितने  छात्रों  को  प्रवेश

 दिया  गया  ;  और

 इस  वर्ष  कितने  छात्रों  को  योग्यता  के  आधार  पर  और  कितने  छात्रों  को  योग्यता  को

 आघार  न  मानकर  प्रवेश  दिया  गया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  रहीम  और  स्व-वित्त  पोषण

 योजना  के  अधीन  विदेश  मंत्रालय  भारत  के  विभिन्‍न  मेडिकल  और  इंजीनियरी  कालेजों  में  अरक्षित

 स्थानों  के  लिए  विदेशी  विद्यार्थियों  का  चयन  करता  है  जिससे  कि  भारत  और  अन्य  देशों  के  बीच

 सद्भावना  और  आपसी  समझबूझ  बढ़े  तथा  पारंपरिक  संबंध  मजबूत  हों  !  इस  योजना  के  भंतगंत  चुने

 गए  सभी  विद्याथियों
 के  लिए

 यह  आवश्यक  होता
 है

 कि  वे  संबंधित  संस्थानों  द्वारा  निर्धारित  मूल

 दो क्षणिक  योग्यताएं  पूरी  करें  ।  विद्याथियों  का  चपत  करते  समय  कई  बातों  पर  ध्यान  faq

 जसे  कि  (1)  उस  देश  में  मेडिकल  और  इंजीनियरी  शिक्षा  की  अपर्याप्त  (2)  संबंधित
 विदेशी  सरकार  की  सिफारिश  और  (3)  संबंधित  भारतीय  मिशन  की  सिफारिश  ।  चूंकि  विद्यार्थी
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 eH णणणपतइाणाणपणाणाय

 अलग-अलग  शिक्षा  रीना  at ooo  से
 शिक्षा  प्राप्त  कर  यहां  आते  हैं  ,  इसलिए  उनमें  से  कुछ  को  योग्य  और

 कुछ  को  अयोग्य  कहना  बहुत  मुनासिब  नहीं  होगा  ।

 पिछले  चार  वर्षों  के  आंकड़ें
 निम्नलिखित  हैं  :

 ay  एम०  alo  ato  एस  ०  पाठ्यक्रम  इंजी  नियति  पाठ्यक्रम

 1980-81  96  261

 1981-82  97  248

 1982-83  86  248

 93  275
 1983°84  «णा

 आल  इण्डियन  aq  areca  एसोसिएशन  से  श्रभ्यावेदन

 5085.  को  ए०  फे०  राय  :  क्यां  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे
 कि

 :

 क्या  उन्हें  अल  इण्डिया  स्टेशन  मास्टर  एसोसिएशन  के  अध्यक्ष  कौर  सचिव  से  फिट  न

 भाने  वालों  वर्दी  स्वीकार  न  करने  पर  स्टेशन  मास्टरों  को  लगातार  तंग  करने  के  विरोध  में  आल

 इण्डिया  स्टेशन  मास्टर  एसोसिएशन  के  पदाधिकारियों  द्वारा  3  नवम्बर  1983  से  डी०  आर०  एम०

 Zo  पी०  Ho  में  डिवीजन  दक्षिण  रेलवे  के  निवास  के  सामने  अनिश्चित  काल  के  लिए  भूख  हड़ताल

 किए  जाने  के  संबंध  के  अभ्यावेदन  और  तार  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 स्टेशन  मास्टरों/सहा पक
 स्टेशन  मास्टरों  को  फिट  न  आने  वाली  वर्दी  स्वीकार  न  करने

 और  न  पहनने  पर  बल  1981  से  अक्तूबर  1983  तक  दिए  गए  दण्ड  का  ब्यौरा  क्या

 कया  रेल  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  और  नर्सों  को  कपड़ा  सप्लाई  किया  जाता  है  और

 सिलाई  जाती  कौर

 स्टेशन  मास्टरों  को  कपड़ा  सप्लाई  करने  भोर  उचित  सिलाई  देने  के  लिए  एक  समान

 नीति  न  अपनाने  के  बया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  कठ  जाफर  :  से  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 एक  गैर मान्यता  प्राप्त  ्य  जो  अपने  आप  को  आल  इण्डिया  स्टेशन  मास्टर  एसोसिएशन

 कहता  की  ओर  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  3.11.83  से  दक्षिण  रेलवे  के  सहायक  स्टेशन

 मास्टरों  जो  इस  गैर मान्यता  प्राप्त  एसोसिएशन  का  सदस्य  होने  का  दावा  करते हैं
 ,  सिली-सिलाई

 नदियों  के  बदले  कपड़ा  सप्लाई  किए  जाने
 तथा  सिलाई  प्रभारों  की  अदायगी  की  अपनी  मांगों  के
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 2  आ  पा  for  /  ofr  assy  >
 समर्थन में  मण्डल  रेल  तिरुचिराप  eel  के  नोचा ल  राव  Me  सर  क  बाहर  )  के  समीप

 भूख  हड़ताल  की  थी  |

 रेल  कर्मचारियों  की  सभी  पात्र  कोटियों  को  केवल  सिलीसिलाई  वर्दियों  की  सप्लाई

 करने  की  पद्धति  का  अनुसरण  किया  जाता  है  ।  विशेष  शर्तों  और  परिस्थितियों  के  अन्तरगत

 वर्दी  भत्ते  की  अनुमति  दी  जाती  किन्तु  ऐसे  मामले  बहुत  कम  और  इक्का-दुबका ही  होते  हैं
 ।

 रेल  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  को  सिली-सिलाई  वर्दियां  सप्लाई  की  जाती
 हैं  और  उन्हें

 किसी  प्रकार  के  सिलाई  प्रभारों  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  Q)  afam  स्टाफ  को  वर्दी  भत्ता  दिया

 जा  रहा है  ।

 वर्दियों  की  घटिया  फिटिंग  से  बचने  के  लिए  नदियों  की  के  लिक  एक  सुप्रवाही

 पद्धति  निर्धारित  की  गयी  है  ।  अलग-अलग  प्रत्येक  रेल  कर्मचारी  का  माप  सम्बंधी  धाकड़  बनाए  रखना

 होता है  ।  प्रत्येक  कर्मचारी  का  माप  लेने  के परचात्‌  बड़ी  संख्या  में  मानक  साईजों  की  वर्दियों  की

 सिलाई  जाती  वर्दी  की  फिटिंग  घटिया  होने  पर  उसे  ठीक  कर।ने/बदलने  की  व्यवस्था

 मौजूद  है  ।

 भारतीय  रेलों
 के

 समान्य  नियमों  के  एक  रेल  कमेंचारी  से  जब  वह  ड्यूटी  पर

 जहां  कहीं  निर्धारित  उसे  बैज  लगाना  और  वर्दी  पहनना  तथा  देखने  में  उसका  साफ-सुधरा  नजर

 आना  अपेक्षित  विगत  में  उन  स्टेशन  मास्टरों  और  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  विरुद्ध

 अनुशासनात्मक  कार्रवाई  की  गयी  जो  ड्यूटी  के  समय  में  बिना  वर्दी  पहने  पाए  गए  थे  ।

 प्रशन  के  भाग  में  उल्लिखित  दण्ड  दिए  जाने  के  ब्यौरे  के  सम्बन्ध  में  दक्षिण  रेलवे  रो

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और
 से

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 रेल  कमेंचारियों  की  सभी  पात्र  कोटियों  को  केवल  सिली-सिलाई  वाद्यों  की

 सप्लाई  करने  की  पद्धती  का  अनुसरण  किया  जाता  विशेष  शर्तों  और  परिस्थितियों
 के  अन्त

 त
 वर्दी  wed

 की  अनुमति  दी  जाती  किन्तु  ऐसे  मामले  बहुत  कम  और  इश्क-दुक्का  ही  होते
 हैं  ।  रेल  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  को  सिली-सिलाई  नदियां  सप्लाई  की  जाती

 हैं  और  उन्हें
 किसी  प्रकार  के  सिलाई  प्रभारों  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  निसिंग  स्टाफ  को  वर्दी  भत्ता  दिया

 जा  रहा

 वर्दियों  की  घटिया  फिटिंग  से  बचने  के  लिए  वर्दियों  की  सिलाई  के  लिए  एक  सुराही  पद्धति

 निर्धारित  की  गयी  अलग-अलग  प्रत्येक  रेल  कर्मचारी  का  माप  सम्बंधी  काई  बनाए  रखना  होता

 है  ।  प्रत्येक  कर्मचारी  का  माप  लेने  के  पश्चात  बड़ी  संख्या  में  मानक  साईजों  की  नदियों  की  सिलाई
 की  जाती  है  ।  वर्दी  की  फिटिंग  घटिया  होने  पर  उसे  ठीक  कराने/बदलने  की  व्यवस्था  मौजूद  है

 ।

 भारतीय  रेलों  के  सामान्य  नियमों  के  एक  रेल  कमेंचारी  से  जब  वह  इयुठी  पर

 get  पहनना जहां  कहीं  निर्धारित  उसे  बैज  लगाना  और  पन्ना  tq  तथा  देखने  में  उसका  साफ  सुथरा  नजर
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 आना  अपेक्षित  है  ।  विगत  में  उन  स्टेशन  मास्टरों  और  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  विरुद्ध

 नात्मक  कार्रवाई  की  गयी  जो  ड्युटी  के  समय  में  बिना  वर्दी  पहने  पाए  गए  थे  |

 प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिखित  दण्ड  दिए  जाने  के  ब्यौरे  के  सम्बन्ध  में  दक्षिण  रेलवे  से  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  इसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 सुदृढ़  किए  गए  संस्कृत  विश्वविघालय

 5086,  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :

 श्री  सुरज  भान  :  व्या  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  संस्कृत  विश्वविद्यालयों  में  से  किनको  सुदृढ़  किया  गया है  और  संस्कृत  अघ्ययन

 के  लिए  वहां
 कौनसी  सुविधाएं  बढ़ाई  गई  हैं  और  किस  प्र  कार  ;

 इंस्टीटयूट  साफ  एडवांस  स्टडीज  में  भारत-शास्त्र  के  कौन  से  विभाग  खोले  गए

 जाने-माने  महत्वपूर्ण  संस्कृत  पांडुलिपियों  को  विदेशों  से  वापस  लाने  के  लिए  किए  गए

 प्रयासों  के  क्या  परिणाम  रहे  ;

 वेदिक  परम्परागत  पाठों  के  संरक्षण  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए

 =  fro  दा (=)  कितने  tq-fzHrg,  ग्रामोफोन  रिकार्ड  आदि  तपा  ि  mrs  ्य  हैं और  उन्हें  जनता  को

 कैसे  उपलब्ध  कराया  गया

 संस्कृत  के  प्रचार  और  विकास  के  लिए  आरम्भ  की  गई  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और
 अंब  तक  बया  वास्तविक  कार्य  किया  गया  और

 विदेशी  विश्वविद्यालयों में  संस्कृत  शिक्षण के  नित् साहन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं
 ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  उप सन् त्री  (  श्री  पी०  कठ  :
 से  (  विवरण  संलग्न  है  ।

 [  ग्र  थाली  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-761  9/83]

 इम्यून  डेली  दियें सी  रोग  का  फलना

 5087.  श्री  एन०  ई०  हीरो
 :

 कया  स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  कि  ए०  आई०  डी०  एस०  इम्यून डेली  शियेंसी

 एक  घातक  रहस्यपूर्ण  रोग  जिससे  नए  और  खतरनाक  जैविक  हथियारों  का  विकास

 करने  हेतु  पेन्टगान  द्वारा  गए  परीक्षणों  के  परिणामस्वरूप  aye थि  त  राज्य  अमरीका  में
 बहुत

 सान  हुआ
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 क्या  हाल  ही  में  इस  रोग  का  अनेक  ऐसे  देशों  में  होने  का  पता  चला  है  जहां  अमे  रिकी

 रक्त  दान  किया  गया

 क्या  कुछ  अमरीकी  विशेषज्ञों  का  विश्वास  है  कि  इन  परीक्षणों के  लिए  पाकिस्तान

 अगला  परीक्षण  स्थान  बन  सकता  और

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  यह  रोग  भारत  में  न  फैलाने  भारत

 क्या  उपचारात्मक  उपाय  कर  रहा  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :

 सरकार  जानती  है  कि  ए०  2T£o  डी०  एस०  इम्यून  डेफीशियेंसी  साइन्ड्रोम  )  एक

 गंभीर  रोग  है  जो  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  बेरोक  टोक  फैलता  जा  रहा  बताया  जाता है  ।  लेकिन

 ऐसी  सूचनाएं  नहीं  हैं  कि  यह  रोग  पेंटागॉन  द्वारा  नए  और  खतरनाक  जैविक  हथियारों  का  विकास  करने

 के  लिए  किए  गए  परीक्षणों  के  कारण  होता  है  या  नहीं  ।

 प्रारम्भ  में  यह  रोग  (To  आई०  डी०  सेन  फ्रांसिस्को  आर  लाओस

 एंजलस  के  उन  अतिसंवेदनशील  समेलिगेकामी  पुरुषों  को  ही  होता  ary  जिनमें  से  अधिकतर  नशीली

 दवाओं  का  सेवन  करने  वाले  होते  थे  अब  जिन  लोगों  को  यह  रोग  लगने  का  अधिक  खतरा  है  उसमें

 अमेरिका  तथा  यूरोप  के  अन्य  पश्चिमी  देशों  के  हेटियन  इम्मिप्रेंट्स  शामिल

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  सामान्य  रूप
 में

 देवा  के  विभिन्‍न

 भागों  में  300  से  अधिक  एस०  Ao  डी०  क्लिनिक  चल  रह ेहैं  जो  संभोगजनि  तरोगो ंसे  पीड़ित

 रोगियों  का  निःशुल्क  इलाज  करते  हैं  ।

 झा युवे दिक  में  निकल  एसोसिएशन  माफ  इण्डिया  द्वारा  भेदभाव  किए  जाने  को  भावना

 5088.  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  देहरादून  (qo  पी ०  )  स्थित  समेकित  चिकित्सा  स्नातक  पाठयक्रमों  का

 निधित्व  करने  वाले  आयुर्वेदिक  मैडिकल  एसोसिएशन  आफ  इण्डिया  भेदभाव  किये  जाने  के

 सम्बन्ध  में  व्यक्त  की  गई  व्यापक  भावना  की  जानकारी  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या

 और  उनकी  शिकायतों  को  कम  करने  हेतु  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गए  उठाने  का  विचार

 और

 क्या  इस  विषय  पर  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  वेन  एम०  :

 और  केन्द्रीय  सेवा  नियमावली  के  अन्तर्गत  प्राधिकृत  चिकित्सकों  के  रूप  में
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 के  बारे  में  सरकार  को  नेशनल  इण्टीग्रेटेड  मेडिकल
 प्राइवेट  आयुर्वेदिक  डाक्टरों  की  नियुक्ति

 एसोसिएशन  आफ  इण्डिया  की  देहरादून  शाखा  से  एक  अभ्यास  वेदन  मिला  फिलहाल  केवल  उन्हीं

 भाये दिक
 डाक्टरों  को  प्राधिकृत  चिकित्सक  माना  जाता  है  जो  केन्द्रीय/राज्य  सरकार  के  अस्मिताओं

 अथवा  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  नगर  निगम  और  पंचायत  के  asaraai  के  साथ  सम्बद्ध  होते  हैं  ।

 वर्तमान  प्रबन्ध  जारी  रखने  में  लाभ  प्रतीत  होता  है  ।

 सफदरजंग  अस्पताल  में  सेलाइन  ग्लूकोज  बोतलों  में  पाई  गई  फफूंद

 5089,  श्री  एम०  ato  चन्द्रशेखर  मुर्ति :

 श्री  जगपाल  क्या  स्वास्थ्य  पौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिनांक  11  1983  को  सफदरजंग  नई  दिल्‍ली  में  चिकित्सकों

 द्वारा  ग्लूकोजਂ  बोतलों  में  घातक  फफूंद  पाई  गई

 यदि  तो  सोडियम  क्लोराइड  और  डेक्ट्रोज  की  एक  बोतलें  अवलम्बित  पदार्थ  से

 भरी  हुई  पाई  गई  als

 यदि  तो  खोज  करने  पर  बड़ी  संख्या  में  ऐसी  बोतल  पाई  गई  थीं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  चिकित्सकों  ने  वालों  की  अल्मारियों  में  से  इस  तरल  पदाये के

 भंडार  की  जांच  की  थी  और  की  एक  और  बोतल  में  फफूंद  लगी  पाई  और

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :

 और  11  1983  को  डेक्ट्रोज  सेलाइन  की  तीन  बोतलों  में  कुछ  ऊनी  सामग्री  तैरती

 हुई  पाई  गई  थी  ।  इस  बोतलों  की  जांच  करने  पर  यह  पता  चला  था  कि  दो  बोतलों  से  निर्माता  की

 एलुमिनियम  वाली  सील  गुम  थी  और  तीसरी  बोतल  के  निचले  भाग  में  मामुली  दरार  थी  |

 से  (=)  खराब  पाई  गई  उक्त  बोतलें  अस्पताल  द्वारा  खरीदी  गई  डेक्ट्रोज  सेलाइन  की

 1915  बोतलों  के  बैच  का  एक  111.0  थीं  ।  इस  घटना  वाले  दिन  इस  बैच  की  केवल  93  बोतलों

 का  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  था  ।  अस्पताल  के  प्राधिकारियों  द्वारा  इन  बोतलों  के  घोल  की  जांच  की

 गई  थी  और  वे  ठीक  पाई  गई  थीं  ।  वैसे  औषध  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  जांच  के  लिए  नमूने

 ले  लिए  गए  हैं
 ।

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  के  अधीन  मामलों  के  निपटाने  को  धीमी  गति

 5090,  को  हरीश  मार  गंगवार  :
 ्

 को  झड़ा फाक  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 बया  यह  सच  है  कि  खाद्य  अपमिश्रण  fer  +. - afafaay  के  अधीन  मामले  को  निपटाने

 की  गति  घीमी  होने  के  कारण  सभी  स्तरों  पर  भ्रष्टाचार  फैल  रहा

 (  न  क्या  यह  सच  है  कि  सी०  सी ०  एफ०  एस०  और  एस०  आई  का  कार्य  क

 जेसा  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  सेवा  के  मदर  डेयरी  के  दूध  और  पास्च्युरीकत  दूध  की  नियमित  परीक्षण

 न  किए  जाने  से  मालूम  होता  अव्यवस्थित  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  जाने  का  न्रिचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :

 राज्यों  में  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  संचालन  सम्बन्धी  वर्ष  19R1  और  1982  की

 विधिक  रिपोर्टों  के  अनुसार  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  मामलों  को  निपटाने  की  गति  पिछले  वर्षों  के

 मुकाबले  धीमी  है  ।

 ल
 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  भर  मदर  डरो  के  द  bo Do द्य  ay  चाच  आ  रना  सी ०  Alo  एफ०  एस०  तथा

 भाई०  एस०  आई०  का  काम  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 खाद्य  जैली  की  बिक्री  मौर  निर्माण

 5091.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  क्या  स्वास्थ्य  र  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  देश  में  1950  से  खाद्य  जैली  का  निर्माण  सभी  प्रकार  के  पशुओं

 को  मार  करके  केवल  उसकी  हड्डियों  भर  खालों  से  किया  जा  रहा  है  और  उसकी  बिक्री  की  जा  रही

 मौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पण  ब्यौरा  क्या  उसका
 वार्षिक

 उत्पादन  कितना  आयात  अगर

 कोई  किया  गया  है  और  यह  किस  पशु  से  निमित  की  गई

 यह  सच  है  कि  इसके  सम्बन्ध  में  पैकेटों  पर  कुछ  नहीं  लिखा  गया  है  और  क्या  यह

 सच  है  कि  यह  केवल  उपभोक्ताओं  को

 धोखा

 देने  के  लिए  किया  गया  भोर

 सी०  सी०  एफ०  भर  भारतीय  मानक  संस्थान  के  कोई  अधिकारी  यदि  इसके  लिए

 जिम्मेवार  हैं  तो  उसके  विरुद्ध  बया  कार्यवाही  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 खाद्य  अपमिश्रण
 अधिनियम  1954  के  उपबंधों  के  अनुसार  जिलेटिन  एक  शोधित  उत्पाद  है  जो  पशुओं

 की  सफेद  संयोजी  ऊतकों  और  हड्डियो ंसे  निकाले  गए  क्रो ले जन  का  आंशिक  हाड़ोलाइसिस

 करके  प्राप्त  किया  जाता है  ।  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  रजिस्टर  के  अनुसार

 खाद्य  और  फार्मास्यूटिकल  ग्रेड  का  1982  में  विधिक  उत्पाद  2,700  टन  था  ।

 195



 लिखित  saz
 22  दिसंबर  1983

 का  eee

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1955  के  अनुसार  जिलेटन  पर

 केबल  लगाया  जाता  है  |

 (7)  मही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली में  कैसेटों  का अनधिकृत  निर्माण

 5092,  श्री
 राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :

 क्या  शिक्षा  और  संसक्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि

 क्या  सरकार  को  5  1983  के  टेलीग्राफ  कलकता  में

 पाइरेसी  इन  दिल्‍ली  डाइविंग  शिक्षक  के  अंतरंग  प्रकाशित  समाचार  की  जानकारी  है

 यदि  तो  इससे  सरकार  को  कितने  राजस्व  का  घ।टा  हो  रहा  है  जौर  दिल्‍ली  में  चल

 रहे  कंसेट  के  अवध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 क्या  यह  सच  हैं  कि  वित्त  मंत्रालय  और  उसके  सम्बद्ध  कार्यालयों  क॑  अधिकारियों  के  कतिपय

 सम्बन्धी  भी  इस  व्यापार  में  लगे  हुए  हैं  और  अथवा  कुछ  अधिकारियों  को  उससे  नियमित  रूप  से  धन

 मिल  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है
 और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उपमंत्री  पी०  wo

 समाचार-पत्र  की  रिपोर्टों  तथा  प्राप्त  अम्यावेदनों  के  जरिए  सरकार  को  साउ  ड

 रिकाइिग्स  तथा  फिल्मों  के  बड़े  पैमाने  पर  अनधिकृत  निर्माण  तथा  प्रकाशकों  और  सरकार  की

 इसके  हानिकर  परिणामों  की  जानकारी  प्रौद्योगिकी  की  तीब्र  प्रगति  के  कारण अ  निकल  निर्माण  एक

 व्यापक  समस्या  बन  गया  है  भीर  यह  विशेष  रूप  से  arses  और  वीडियो  कैबिनेट  के  सम्बन्ध  में  विकट

 ।  भारतीय  कापीराइट  1957  के  प्रावधानों  के  अंतगंत  कापीराइट  स्वामित्व  का  सकें

 अधिकार  है  और  अपने  अधिकारों  को  लागू  करने  के  लिए  समुचित  न्यायालय  में  सिविल  या  अपराधी

 कार्यवाहियां  क  रना  कापी  राइट  के  स्वामियों  का  काम  क्योंकि  अनघिर्कत  निर्माण  में  कापी  राइट

 द्वारा  सुरक्षित  कृतियों  की  अधिकतर  पुनरुत्पत्ति  होती  है  तथा  यह  एक  गुप्त  कार्यकलाप  है  सरकार

 क्रो  राजस्व  के  होने  बाले  घाटे  का  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जहां  तक  सरकार  द्वारा  का  रंगाई

 करने
 का  सम्बन्ध  इस  अनधिकृत  निर्माण  को  रोकने  के  लिए  सरकारी  विभागों  के

 परामर्श  से  समस्या  का  इसके  विभिन्‍न  पहलुओं  को  लेकर  अपेक्षित  बवैधामिक  और  प्रवर्तन  उपायों  की

 दृष्टि  से  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  |
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 सी ०  जी०  एच०  एस०  के  लिए  उन  औषधियों की  सरोद  जिनका  प्रभाव  समाप्त

 होने को  तारीख  बहुत  निकट  है

 5093.  को  निहाल  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  मंत्रालय  के  महानिदेशक ने  सी०  जी०  एच०  एस०  डिस्पेंसरियों  के  लिए  उन

 गोधषधियों  की  खरीद  की  है  जिनका  प्रभाव  3  या  4  मास  में  समाप्त  होने  वाला

 क्या  1983  में  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  सुभाव  दिया  था  कि

 निदेशक  स्वास्थ्य  सेवा  के  स्टोर  में  पड़ी  लाखों  रुपये  की  उन  औषधियों  को  ज  किया  जाए  जिनका

 प्रभाव  समाप्त  होने  की  तारीख  निकल  चुकी

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  उच्च  स्तरीय  जांच  कराने  केा

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  A  बेन  एम०  :

 नहीं  ।

 सरकार  को  ऐसे  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 और  उपयु बत
 के  उत्तर

 को  देखते  हुए  ये  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 दीन  दयाल  feat  सिंहली  में  प्रसव  कक्ष  सुविधाओं  का  उपलब्ध  न  होना

 5094,  थों  भ्रमवश  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  दिल्‍ली  में  हरिनगर  में  दयाल  अस्पतालਂ  नामक

 अस्पताल  चल  रहा

 यदि  तो  उस  अस्पताल  में  हाल  ही  में  सेवा  भी  आग्रह  को  गई

 यदि  तो  क्या  इसमें  प्रसव  कक्ष  सुविधा  भी  उपलब्ध  और

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  और  वहां  पर  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करा

 दी  जाएगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :

 af
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 (=)  नहीं  ।

 न |  at  |

 at  a  क्म्प्घ 200  पलंगों  वाले  ais  ब्लाक  कौर  प्रस  के  चालू  हो  जाने  के  बाद  ही  प्रसूति

 सेवायें  शुरू की
 जायेंगी

 ।  1985  के  मध्य  तक  इस  ars  और  कक्ष  के  चालू  हो  जाने  की  आशा
 है

 ।

 इस  वार्ड  तथा  कक्ष  के  पुरी  तरह  रो  सुसज्जित  तथा  आवास  सहित  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  व्यवस्था

 होते  ही  कैजुअल्टी  तथा  आपाती  सेवायें  शुरू  कर  दी  जायेंगी  ॥

 स्टेशनों  पर  रेल  टिकटों  की  कालाबाजारी

 509:  श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (®)  व्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  30  1983  के  दैनिक  में

 टिकटों  को  लेकर  स्टेशन  पर  कालाबाजारी
 की

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  कौर

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई
 है  तो  उन  कारणों  का  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सो०  कठ  जाफर  :  जी  हां  ।

 और  रेल  टिकटों  की  चोरबाजारी  को  रोकने  के  लिए  सतत्‌  प्रक्रिया  के
 रूप  में

 निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  हैं

 (1)  जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  वहां  सिविल  एजेंसियों  की  सहायता  से  रेलवे  के  वाणिज्य

 और  सतर्कता  संगठनों  द्वारा  अली-अलग  या  मिलकर  आरक्षण  ओर  बुकिंग  कार्यालयों  पर  नजर  रखी

 जाती  है  ।

 (2)  यात्रियों  द्वारा  aITcea NT  के  लिए  पेश  किये  गए  मांग-पत्रों  की  कड़ी  जांच  की  जाती  है

 और  संदेहास्पद  मामलों  मांग-पत्रों  पर  दिये  गए  पते  पर  घर-घर  जाकर  पुछताछ  करके  या  जवाबी

 पत्र  ऐसे  आरक्षकों  की  सत्यता  का  पता  लगाया  जाता  भर

 (3)  चलती  गाड़ियों  में  गहन  जांच  की  जाती  है  जिसके  दौरान  यात्रियों  द्वारा  आरक्षण

 पत्रों  में  दिये  गए  विवरण  को  वास्तव  में  यात्रा  कर  रहे  यात्रियों  के  विवरण  से  मिलाया  जाता  है  और

 हस्तांतरित
 आरक्षणों  पर  यात्रा  करते  पायें  जाने  वाले  यात्रियों  पर  कानून  के  अनुसार  जुर्माना  किया

 जाता  है  |

 विशेषकर  कलकत्ता  क्षेत्र  और  पूर्व  और  दक्षिण-पूवे  रेलवे  के  स्टेशनों  में  उठाये  गए  कदमों  के

 सम्बन्ध  में  उत्लेखनीय हैं
 कि  1982  से  1983  के  दौरान  पूर्वे  रेलवे  ने  भेद्य

 स्थलों  पर  50  बार  जांच  की  जिसके  फलस्वरूप  63  समाजविरोधी  तत्वों  को  पकड़ा  गया  तथा  4  रेल

 नह
 कर्मचारियों  को  विभिन्न  अनीमिया  ं  ग्रस  होने  का  दोषी  पा  |  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  पर
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 1983 से  1983  के  दौ  उपन्  अगरगर्यर्ता लगा  नव  UNS  नाग त  र्यालयों  और  प्लेटफार्मो  पर  135  बार

 अनियमितताओं  में  दोषी  पाया जांच  की  गई  जिसके  फलस्वरूप  122  रेल  कर्मचारियों  को  विभिन्‍न

 गया  और  216  बाहरी  व्यक्तियों  को  भूरे  आरक्षण/अवैध  रूप  से  टिकट  बेचने  आदि  के  कारण  पकड़ा

 गया  |

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  सड़क  संचार  का  विकास

 5096.  श्री  गिरधर  गोमांगो  :  नया  नौवहन  भोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  मंत्रालय  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  आदिवासी  क्षेत्रों  में सड़क  संचार  के  विस्तार

 के  लिए  राज्यों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  तथा  प्रस्तावों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्या  मंत्रालय  ने  राज्यों  को  निदेश  दिए  हैं  कि  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों

 में  सड़क  विकास  के  लिए  वृहत  योजना  बनाई  जाए  और  इस  सम्बन्ध  में  ant  निदेश  जारी  किए

 यदि  तो  मागं  निदेशों  का  ब्यौरा  कया

 आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  वार्षिक  योजनाओं  हेतु  मंत्रालय  ने

 राज्यों  को  राज्य-वार  कितनी  शि  उपलब्ध  की  और

 क्या  मंत्रालय  ने  झ्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  धनराशि  आवंटित  की  है  और  राज्यों  को

 इन  क्षेत्रों  में  लें  करने  के  लिए  दी  है  या  यह  राशि  राज्य  की  सभी  सड़कों  के  विकास  के  लिए
 है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  Ci  ज़ियाउर्रहमान  :  और  (a)
 आदिवासी  क्षेत्रो ंमें  सड़क  संचार  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  से  गृह  मंत्रालय  को  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  हैं  जो  केन्द्र  में  आदिवासी  क्षे  त्रों
 से

 सम्बन्धित  सभी  विषयों  को  देख-रेख  करता  नौवहन  और

 परिवहन  मंत्रालय  केवल  उन्हीं  प्रस्तावों  की  जांच  करता  है  जिनपर  गह  मंत्रालय  की  सिफारि दा  प्राप्त

 होती  है  ।  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों  की  तकनी की  दृष्टि  से  जांच  की  जाती  है  और  योजना  आयोग  और

 वित्त  मंत्रालय  से  परामशं  कर  इनको  अनुमोदित  किया  जाता  है  जिससे  तदनुसार  राज्यों  द्वारा  कार्रवाई

 की  जाए  |  गृह  मंत्रालय  द्वारा  सिफारिश  किये  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया

 और  प्रदान  नहीं  होता  ।

 और  आदिवासी  क्षत्रों  में  सड़कों  के  विकास  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  देने

 के  लिए  वर्ष  1983-84  में  ।  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  वर्ष  1984-85  में  भी  इस  कायें  के

 लिए  घन  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।
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 $$  ee

 भूटान  में  चुका  पन  बिजली  परियोजना  का  निर्माण

 5097,  श्री  जाज  फ़र्नान्डिस  :  क्या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  सरकार  भूटान  में  चुका  पन  बिजली  परियोजना  के  नाम  से  एक  बिजली  घर

 का  निर्माण  कर  रही

 इस  परियोजना  में  कितने  ward  नियुक्त

 क्या  प्रतिनियुक्ति  पर  गए  तथा  सीधे  भर्ती  किए  गए  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  तथा

 अन्य  लाभों  में  कोई  अन्तर

 सर्दी  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  सरकार  इसमें  संशोधन  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाएगी  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  जी

 सुक्खा  पन  बिजलीघर  परियोजना  में  काम  करने  वाले  कुल  कार्मिकों  की  संख्या

 8720  है  ।

 से  भारत  से  प्रतिनियुक्ति  पर  जाने  वाले  लोगों  पर  भारत  सरकार  के  प्रतिनियुक्ति

 सम्बन्धी  नियम  लागू  होते  हैं  और  सीधी  भर्ती  के  लोगों  पर  भूटान  की  शाही  सरकार  के  नियम  ।  संसार

 भर
 में  यही  मान्य  प्रथा  है  ।

 faze  विद्यालय  सुरक्षा  बल

 5098.  श्री  सत्य  साधन  चन्नवर्तों  :
 क्या  fre  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  faraqt  मंत्रालय  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  विश्वविद्यालय

 सुरक्षा  बल  के  गठन  के  बारे  में  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  छठी  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिश  को  लागू

 करने  के  लिए  कदम  उठाने  के  लिए  कहा  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  शील  :

 और  सरकार  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  संगत  सिफारिशों  और  सम्बद्ध  मामलों

 के  सम्बन्ध  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  विचार  मांगे  मामले  की  जांच  करने  और

 विशिष्ट  सिफारिशें  करने  के  लिए  आयोग  ने  एक  समिति  गठित  की  समिति  ने  अपने  काम  को

 अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  ।

 सेण्ट्ल  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  वेलफेयर  पलवल  से  प्राप्त  अभ्यावेदन

 5099.  श्री  के०  लक प्पा  पा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सेल  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  सौरी  जिला  फरीदाबाद  हरियणा  से

 दाहर  में  प्राइवेट  मेडिकल  प्रैक्टिडानरों  में  से  चिकित्सकों  को  अधिकृत  चिकित्सक  के  रूप
 में  नियुक्त

 करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 क्या  पलवल  शहर  स्थित  सिविल  अस्पताल  के  अधीन  60  कि०  मी०  क्षेत्र है  और  उसमें

 केवल  दो  ही  डाक्टर

 (7)  क्या  उस  शहर  में  सी ०  जी०  एच०  एस०  की  डिस्पेन्सरी  अथवा  अधिकृत  चिकित्सक
 न

 होने  के  कारण  पलवल  में  और  उसके  आस  पास  रहने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  अनेक

 परिवार  चिकित्सा  सुविधाओं  से  वंचित  हो  जाते

 पलवल  शहर  में  अथवा  उसके  आस-पास  रहने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के

 ग  गयी
 लिए  सरकार  का  विचार  कब  तक  वहां पर  TH  सी०  जी०  एच०  एस०  डिस्पैचर  खा  ल  ने  अथवा

 अधिकृत  चिकित्सक  को  नियुक्त  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कुमुद  बेन  एस०  :

 zi  |

 इस  मंत्रालय  के  पास  कोई
 सुचना

 नहीं  है  ।

 से  (=)  पलवल  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  कोई  ओषधालय  नहीं  है  और

 वहां  कोई  ऐसा  औषधालय  खोलने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  ऐसे  स्थानों

 पर  जहां  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभार्थियों  की  सुविधा  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  योजना  का  कोई  औषधालय  नहीं  है  वहां  प्राधिकृत  चिकित्सक  की  नियुक्ति  के  लिए  एक

 निर्धारित  प्रक्रिया है  ।  ऐसी  नियुक्तियां  विभागाध्यक्षों  द्वारा  अथवा  ऐसे  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  की  केन्द्रीय  सरकर  कमेंचारी  कल्याण  समिति  द्वारा  की  जाती  है  जो  इस

 बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  ca  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  कर्मचारी  रहते

 इन्स्टीट्यूट  फार  दो
 फिजिकली  हैंडी  नई  दिल्‍ली  के  छात्रों  द्वारा  हड़ताल

 5100.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  समाज  कल्याण  मंत्रालय  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इंस्टीट्यूट  फार  दी  फिजिकली  दिगम्बर  मागं नई नई

 110002  के  छात्र  हड़ताल  पर  कौर

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या
 हैं

 और  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 शिक्षा  भर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  पी०  क०  थगन चक  :

 और  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संस्थान  के  छात्र  दो  1983  से  14

 1983  तक  हड़ताल  पर  थे  ।

 छात्रों  ने  निम्नलिखित  के  सम्बन्ध  में  अपनी  मांगों  को  मनवाने  के  लिए  हड़ताल

 (1)  परीक्षा  लेने  के  सम्बन्ध  में  बनाए  गए  नए  नियमों  का  रह  किया  जाना  |

 (2)  अध्ययनों  के  बोर्ड  में  छात्रों  सेप रा मद्  किया  जाना  और  उन्हें  समुचित  प्रतिनिधित्व

 प्रदान  करना  ।

 (3)  उत्तर  पुस्तिकाओं  का  मुल्यांकन  किया  जाना  ।

 नब
 (4)  प्रथम  और  द्वितीय  ag  में  पूरक  परीक्षा  देने  वाले  छा  | दि ह  |  के  होने  के  बावजूद  भी  तृतीय

 ag  के  परिणाम  को  घोषित  किया  जाना  ।

 at भ्छ्  करण  ॥ (5)  परीक्षा  में  अधीक्षक  का  कोई  प्रभाव  न  होना  और  शक्तियों  का  वीके

 (6)  डिप्लोमा  के  स्थान  पर  डिग्री  प्रदान  किया  जाना  |

 छात्रो ंके  प्रतिनिधियों  और  संस्थान  के  प्राधिकारियों  के  मध्य  हुई  बैठकों  की  श्रृखला  में

 उपर्युक्त  मांगों  पर  चर्चा  हुई  और  दोनों  पक्षों  को  मान्य  मांगों  पर  निर्णय  लिए  गए  ।  इसके

 छात्रों  ने  15  1983  से  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  और  उसी  दिन  से  अपने  कार्य  पर  लौट

 माए  |

 बरेली  और  कांत  के  बीच  के  स्टेशनों  पर  स्टेशन
 मास्टर

 स्टेशन  मास्टर  पर  हमला

 5101.  श्री  जयपाल  सिंह  कांस्य  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  रेलवे  में  बरेली  और  कासगंज  के  बीच  कितने  ऐसे  स्टेशन  हैं  जहां  स्टेशन  मास्टर

 या  सहायक  स्टेशन  मास्टर  या  अन्य  रेलवे  कर्मचारियों  पर  1983  के  बीच  जनता  द्वारा  हमला

 किया  गया  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  उठानी  रेलवे  स्टेशन  के  एक  सहायक  स्टेशन  मास्टर  पर  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा

 हमला  किया  उसे  आतंकित  किया  गया  तथा  उसे  अपने  कपड़े  उठाकर  ले  जाने  के  लिए  मजबूर

 किया  गया  और  ऐसी  घटनायें  कितनी  वार  हुई  हैं  और  कितने  अधिकारी  इन  घटनाओं  के  शिकार  हुए

 और

 ऐसे  रेल  कर्मचारियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  व्यवस्था  की  है

 गौर  ऐसे  अपराधियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गईं

 रेले  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  Fo  जाफर  :  (#)  कौर  जानें  1983

 कांगंज  ऑर  उन् नानी  स्टेशनों  प्रत्येक  पर  एक-एक से  16  दिसम्बर  1983  तक  3
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 x ग  ह  थे  शान्त t  w=  स्काच
 मामले  की  रिपोर्टे  गिली  ||  गर  रेल  कमन  | ह  इन  घट  नाथ  i  शिकार  हुए  थे  |  उनके  विस्तृत  ब्यौरे

 नीचे  दिए  गए  हैं

 (1)  5.6.83  को  लगभग  10.30  बजे  उत्पादन  इज्जतनगर  पर  एक  बाहरी

 व्यक्ति  रेलवे  समपार/इज्जतनगर  के  निकट  चाक  से  हमला  किया  जिसके  फलस्वरूप  उनके  वाय

 हाथ  में  चोटें  आयीं  ।  स्थानीय  पुलिस
 ने  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  307/324  के

 अधीन  दिनांक  5,6.83  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  मामला  अपराघ  स०  136  दर्ज  किया  ।  पुलिस की

 जांच-पड़ताल  चल  रही

 (2)  27-7-83  को  कास गंज  स्टेशन  पर  लगभग  14.15  बजे  ड्यूटी  पर  तैनात  रेलवे  सुरक्षा

 बल  के  एक  रक्षक  पर  कुछ  बाहरी  व्यक्तियों  ने  हमला  किया  था  |  इस  सम्बन्ध  में  भारतीय  रेल

 attafaaa  की  धारा  120,  121  और  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  323  के  अन्तर्गत  राजकीय  रेलवे

 पुलिस/कासगंज  ने  दिनांक  27,7.83  को  मामला  सं०  77/83  दर्ज  किया  पुलिस  जांच-पड़ताल

 कर  रही है  |

 (3)  Salat  रेलवे  स्टेशन  के  एक  सहायक  स्टेशन  मास्टर  ने  दिनांक  30-11-83  को  वरिष्ठ

 मंडल  परिचालन  अधीक्षक/इज्जतनगर  को  उठानी  स्टेशन  से  अपने  स्थानान्तरण  का  भुरो  करते

 हुए  एक  भावेदन  पत्र  प्रस्तुत
 क्योंकि  उस  पर  हमला  किया  गया  और  उन्हें  आतंकित  किया  गया

 था  |  वरिष्ठ  मण्डल  परिचालन  अधीक्षक  ने  रेलवे  पुलिस  अधीक्षक/मुरादाबाद  भर  रेलवे  पुलिस

 अधीक्षक  इज्जतनगर  को  प्रतियों  सहित  इस  आवेदन  पत्र  पुलिस  गधीक्षक/बदायूं  को  मेज  दिया

 था  ।  राजकीय  रेलवे  पुलिस/बरेली  सिटी  द्वारा  इस  मामले  को  जांच  की  जा  रही  है  ।

 रेल  गाड़ियों  तथा  रेल  परिसरों
 में

 रेल  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  सहित  कानून  भोर

 व्यवस्था  बनाए  रखना  एवं  अपराधों  की  रोक-धाम  करना  राज्य  सरकारों  के  अधीन  कार्य रत  पुलिस

 एजेंसियों  की  जिम्मेदारी  उन्हें  इस  मामले  की  जानकारी  है  और  वें  इस  सम्बन्ध  में  जांच-पड़ताल  कर

 रहे

 बिहार  विश्व  विद्यालयों
 के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  अनुदान

 5102.  at  भोगेन्द्र  झा :  क्या
 शिक्षा

 कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 pay  कि ः

 बिहार के
 विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितना  विकास

 अनुदान  दिया  गया  है  और  अत्यधिक  विसंगति  के  क्या  कारण

 मिथिला  के  अधीन  कालीदास  स्मारक

 कालीदास  विद्यापति  age  sear  और  भारती  मंडन  रहीमा  के  नाम

 महान  ऐतिहासिक  विभूतियों  के  नाम  पर  है  न  कि  किसी  व्यक्ति  के  नाम

 यदि  हां  तो  इनको  न्यायोचित  अभिमानता  देने  के  बजाय  विकास  अनुदानों  के  रूप  में

 पर्याप्त  धनराशि  मंजूर  न  करने  के  क्या  कारण  और
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 कया
 fo  बी०  जय नग  को  भी  विकास  अनुदान  मंजूर  नहीं  किया

 गया  है  ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मन्त्री  शीला  :

 वि
 ha |  इस  प्रकार  हैं पिछले  तीन  वर्षों  में  बिहार  के  विश्वविद्यालयों  को  दिए  गए  कुन्ती  विकास  अनूप

 लाखों

 A  भागलपुर  विश्वविद्यालय  58.75

 32.20 2,  बिहार  विश्वविद्यालय

 3.  Fo  एस०  डी०  संस्कृत  विश्वविद्यालय  19.18

 4  .  एल०  ए ०  मिथिला  विश्वविद्यालय  4.05

 5  मगध  विश्वविद्यालय  30,38

 0  पटना  विश्वविद्यालय  81.58

 7  राची  विश्वविद्यालय  38.67

 आयोग  द्वारा  विकास  अनुदान  विश्वविद्यालयों  द्वारा  प्रदत्त  कार्यक्रमों  के  स्वरूप  और  उनके

 कार्यक्षेत्र  तथा  इन  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  निरीक्षण  समितियों  द्वारा  यथा  निर्धारित

 वित्तीय  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  मुक्त  किए  जाते  एल०  एन०  मिथिला  विश्वविद्यालय  के

 मामले  में  संस्थागत  विकास  के  लिए  अभी  उपलब्ध  कराए  जाने  हैं  क्योंकि  वि०  aro

 अधिनियम  की  धारा  के  अन्तरगत  बनाए  गए  नियमों  में  निर्धारित  आवश्यकताएं  अभी  पूरी  की

 जानी है  ।

 से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  कालेज  अनुदान  के  लिए  तभी  पात्र
 होते  हैं

 यदि  उनके  वि०  अ०  आ  अधिनियम  की  धारा  के  अंतगर्त  मान्यता  प्राप्त  हो  और  उसी

 अधिनियम  की  धारा  12%,  जहां  भी  लागू  हो  के  अंतगर्त  पात्र  घोषित  किए  गए  हो  ।  इसके  अलावा

 कालेज  को  कायें  क्रमों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अन्यगंत  सहायता  के  लिए  निर्धारित  पात्रता  मानदण्ड  भी

 पूरे  करने  होते

 आयोग  ने  इत  महाविद्यालयों  को  निम्नलिखित  अनुदान  स्वीकृत  किए  हैं  :---

 1.  बी०  एम०  राधिका  80,250

 2,  महाकवि  कालिदास  स्मारक  7.27:582

 महाविद्यालय  चन्दानी

 3.  डी०  alo  जय नगर  1,22,400

 आयोग  बीं०  एम०  कालेज  राधिका
 मौर

 डी०  alo  कालेज  जय नं गर  तथा
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 कालिदास  विद्यापति  विज्ञान  कालेज  का  अवर  स्नातक  दिक्षा  की  विकासात्मक  योजनाओं  पर

 विचार  करने  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  सुचना  मांगी  है  ।

 रेलवे  सुरक्षा  बल  क  कर्मचारियों  को  सेवा  से  निकाले  जाने/उनका  te  कम  किए

 जाने  को  कथित  घटना

 5103.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने
 आफ  दी  वीक  के  1983  के  संस्करण  में  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  ध्यान  दिया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  पाँच  मंडलों  में

 रेलवे  सुरक्षा  बल  के  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  एक  सो  से  अधिक  कर्मचारियों

 को  या  तो  सेवा  के  निकाल  दिया  गया  हैं  अथवा  उनका  ह. रक  घटा  दिया  गया

 क्या  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इसके  पीछे  जातीय  भेदभाव  की  भावना

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  कराने  का  और

 प्रभावित  व्यक्तियों  के  साथ  न्याय  करने  के  लिए  सरकार  का  कपा  उपचारी  उपाय  करने

 का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के  जाफर  :  जी  हां  ।

 समाचार  पत्र  ने  जाति  पक्षपात  का  आरोप  लगाया  है  ।

 (7)  जी  नहीं  ।

 रेल  सुरक्षा  बल  के  कुछ  कामना  रियों  जिनमें  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 भी  के  विरुद्ध  विभिन्‍न  चूकों  जैसे  चोरी  के  मामलों में  गम्भीर  कदाचार

 तथा  ड्यूटी  से  अनुपस्थित  रहने  के  लिए  अनुशासन  एवं  अपील  नियमों  तथा  रेल  सुरक्षा  बल

 1959  के  अन्तर्गत  कारंवाईं  की  गयी  है  fi  यमों  के  उन्हें  यह  अधिकार  है  कि  यदि  बे  दंड

 से  fara  हों  तो  वे  सम्बद्ध  अपीलीय  प्राधिकारी  को  अपील  कर  सकते  हैं  प्रौढ़  इसके  बाद  भी  वे  उच्च

 प्राधिकारी  को  पूरी  क्षण-याचिका  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  और  न्याय  प्राप्त  कर  सकते  हैं  |

 मेडिकल  कालेजों  में  प्रवेश  हेतु  नाजायज  तरी के  अपनाना

 5104,  श्री  राम  लाल  राही  :  क्या  शिक्षा  आर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क  रेंगे  fa  :

 क्या  सरकार  को  ऐसे  मामलों  की  जानकारी  है  जिनमें  देश  में  मेडिकल  कलेजों

 और  अन्य  व्यावसायिक  कालेजों  में  जाली  अंक  तालिकाओं  के  आधार  पर  कुछ  उम्मीदवारों  को  प्रवेश

 मिला  और

 क्या  सरकार  नाजायज  तरीकों  के  माध्यम  से  विशेष  रूप  से  हाल  में  केरल  में  हुए  अंक
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 शी
 तालिका  घुटाले  a  ध्यान में  रखते  हुए  इस  प्रकार  के  प्रवेश  लेने

 a  >>
 को  घटनाओं  के  बारे  में  जांच

 करेगी  ?

 शिक्षा  कर  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मंत्री  शीला  :

 भर  अनियमित  दाखिले  सम्बन्धी  उदाहरण  प्रायः  सरकार  के  नोटिस  में  आ  ही  जाते  हैं

 और  ऐसे  सभी  मामलों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकार/विदवविद्यालय/संस्था  जसी  एजेंसी  को  जांच

 करने  तथा  उपयुक्त  कार्रवाई  के  लिए  भेज  दिया  जाता  है  जो  परीक्षा  के  माध्यम  से  अथवा  अन्यथा

 दाखिले  करने  के  लिए  उत्तरदायी  है  |

 समुद्रपार  के  लिए  हिन्दी  प्रोफेसरों  का  चयन

 5105.  शी  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समुद्रपार  के  लिए  हिन्दी  प्रोफेसरों  के  पदों  के  लिए  चयन  भारतीय

 सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद्‌  द्वारा  किया  गया

 यदि  तो  चयन  का  आधार  क्या

 पिछले  पांच  वर्षों
 के

 दौरान  उक्त  पदों  के  लिए  चुने  गए  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  और

 उनकी  शैक्षिक  योग्ताएं  तथा  शोध  दक्षता  क्या

 कया  यह  भी
 सच  है  कि  उक्त  पदों  के  लिए  सक्षम  व्यक्तियों  के  चयन  के  लिए  कोई

 वस्तुपरक
 मानदंड  और  सुव्यवस्थित  प्रक्रिया  नहीं  और

 यदि  तो  मंत्रालय  समस्या  से  किस  प्रकार  निपटेगा  और  वर्तमान  स्थिति  को
 सुधारने

 के  लिए  कौन  से  उपयुक्त  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बाद
 दा

 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  ए०  जी  हां  ।

 विदेशों  में  हिन्दी  अध्यापकों  के  पदों  के  लिए  उम्मीदवारों  का  चयन  सीधे  alaqea-  qa
 मंगवाकर  तथा  विभिनन  विश्वविद्यालयों  तथा  शैक्षिक  संस्थाओं  से  प्राप्त  नामों  के  आधार  पर  fi कया
 जाता  है  ।  इसके  बाद  नामों |  का  उपयुक्त  पैनल  तैयार  करने  के  लिए  चयन  समिति  गठित  की  जाती
 अन्तिम  चयन  संस्थाओं  के  परामर्श  तथा  अनुमोदन  से  किया  जाता  gt

 sufaast विदेशों  में  अध्यापक  के  पदों  के  लिए  चुने  गए  Saad  यों  के ्  कमालात
 ale,  उनकी  अनुसंधान

 सम्बन्धी  योग्यताओं  विवरण  में  दिए  गए

 प्रत  ही  नहीं  उठता  ।

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं  ।
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 विवरण

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  जिन  विद्वानों  के  चयन  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया

 उनका  विस्तृत  विवरण

 1979  में  चुने  गए  विद्वान

 a

 शोध  कार्य
 वि

 न्र  स०
 विद्वान

 का  नाम
 शैक्षिक  योग्यताएं

 ||  2  3  4

 ||  डा०  आर०  के०  कौशिक  fa  के  लिए हम  पी०  एच  ०  पी०  ए०  डी०  की :

 डी०  दोष  छात्रों  माग॑  निर्देशन

 किया  ।  सोलह  का  अध्यापन

 का  अनुभव ।

 अध्यापन  को 2,  डा०  एस०  बी०  सिंह  एम०  एक  )  ग्यारह  वर्ष  का

 एम०  To  )  अनुभव  संरचना  एवं  भाषा

 भाषा  विज्ञान  में  पोस्ट  विज्ञान  वाक्य  भाषा

 एम०  अध्यापन  प्रौद्योगिकी  एवं

 wy  afta  भाषा  रचना  पर  शोध  कार्य  एवं

 विज्ञान  में  डिप्लोमा  तारीक  भाषा  विज्ञान  पर  विद्वेष

 पी०  डी० एच०  योग्यता  प्राप्त  की  ।  विभिन्‍न

 भाषा  प्रयोगशाला  में  साहित्यिक  भा०  विज्ञान  एवं

 प्राच्य  प्रशिक्षण  भाषा-अध्यापन  पर  पुस्तकें

 शित  की  ।

 3,  डा०  सोम  शेखर  सोम  हिन्दी  साहित्य  में  16  वर्ष  का  अध्यापन  को  अनुभव  |

 एम०  To;  पी०  एच०  हिन्दी  में  इटिमोलॉजिकल

 एफ०  आर०  डिक्शनरी  आफ  द

 ए०  एस०  जूलरी  आफ  हिन्दी  एण्ड  कन्नडਂ

 नामक  बाब्दकोदश  का  मौलिक  शोध

 कार्य  संकलन  ।  कई  पुस्तकें

 प्रकाशित  विभिन्न  शोध  लेख

 मेंट  किए  और  चौदह  कन्नड़

 कविताओं  का  हिन्दी  में

 अनुवाद  किया  ।
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 4.  डा०  आर  शर्मा  )
 जर्मन  17Jo 19«  8  से  हिन्दी  अंग्रेजी

 में  रूसी  भाषा  एवं  भाषा  विज्ञान  की  विभिन्‍न

 में  भाषा  विज्ञान  शाखाओं  में  निरन्तर  शोध  कायें

 में  डिप्लोमा  लिट  कर  रहे  प्राचीन  प्रसिद्ध

 (  संस्कृत  धारणाओं  एवं  विचारों  में  मूल

 व्याकरण  परिवहन  सुझाव  दे  रहे  हैं
 ।

 कमी  अष्टघ्यायी )  विशाल  साहित्यिक  एवं  सांस्कृतिक

 मानस  मार्तंड  व्याख्यान  महत्व  का  अति  महत्वपूर्ण  शोध

 वाचस्पति  दर्शन  ara  किया  ।  इक्कीस  ज  का

 सार्वभौम  विद्या  अध्यापन  का  अनुभव

 वाचस्पति  साहित्य

 सम्राट  लिट

 ( farat  डि

 fore.

 5,  ठाकुर  दास  न  कन्ट्रोल  कम्पेरेटिच  रिकन्स्ट्रक

 आफ  पंजाबी

 में भाषा  विज्ञान  एण्ड  इंडो-आयेंन  में  पूर्वी

 भाषा  हिन्दी-बिहारी  बोलियों  की  स्थिति

 विज्ञान  में  पर  भाषा  सम्बन्ध  तथा  कई

 लिट ०  अन्य  विषयों  का  अध्ययन ।

 विभिन्‍न  अध्यापन  सामग्री  तेयार

 की  भौर  हिन्दी  में  कई  शोध  लेख

 प्रकाशित  किए  |

 1980  में  चुने  गए  विद्वान

 1,  उमादत्त  दार्मा  जानसरी  का  स्वनविज्ञान  एवं

 भाषा  विज्ञान  दाब्दरूप  विज्ञान  पर  शोध  काय

 भाषा  हिन्दी  में  बहुत  से
 प्रकाशन

 भर

 विज्ञान  लेख  प्रकाशित हो  चुके  साते

 व्य  का  अध्यापन
 का

 अनुभव  |
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 2.  शेर  बहादुर  सका
 )  मुंडा  भाषाओं  और  नेपाली  भाषा

 faz.  भाषा  कार्य  किया  |

 विज्ञान  विदेशों में  पांच  वह  का  अध्यापन

 का  अनुभव  उसके  बाद  सेन्ट्रल

 इन्स्टीट्यूट  आफ  हिन्दी  में

 पक  के  पद  पर  हैं  ।

 1982  में  चुने  गए  विद्वान

 1.  गोपीनाथ  )  अनुवाद  भाषा  सम्बन्धी

 भाषा  एवं  साहित्य  समस्या  पर  शोघ  किया  ।  1971

 )
 अध्यापन  का  अनुभव  q |  |  से

 हिन्दी  भाषा  साहित्य  पर

 इसी  में  विभिन्‍न  दोष  लेख  प्रकाशित  किए

 डिप्लोमा  बहुत-सी  पुस्तकें  पत्रिकाएं  प्रकाशित

 भारत  में  परमाणु  बिजली  घर  लगाने  के  लिए  भारत-सोवियत  सहयोग

 5106.  श्री  बी०  ato  देसाई  :  वसा  fader  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  परमाणु  बिजली  घर  लगाने  में  सहयोग  की  संभावनाओं  पर  चर्चा  करते

 के  लिए  1983  के  दौरान  नई  दिल्‍ली  में  भारत-सोवियत  वैज्ञानिक  और  प्रौघोगिकी

 आयोग की  बेठक  हुई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  आयोग  ने  2000  ईसवी  तक  समाप्त  होने  वाली  योजनाओं  को  बनाने

 पर  विचार  किया  था  ;  और

 यदि  तो  बैठक  में
 अन्य  कौन  से  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  थी  और  उनका  क्या

 fasta  हुआ  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  ए०  :  वैज्ञानिक  एवं  तकनी

 सहयोग  संबंधी  भारत-सोवियत  संयुक्त  आयोग  का  gat  अधिवेदन  नई  दिल्‍ली  में  6  से  9  दिसम्बर

 1983  तक  हुआ  था  ।  इस  बैठक  में  भारत  में  नाभिकीय  बिजलीघर  स्थापित  करने  में  सहयोग  की

 संभावनाओं  के  प्रदान  पर  कोई  विचार-विमश  नहीं  हुआ  था  ।

 प्रदान  नहीं  उठता

 यह  आयोग  आर्थिक  क्षेत्रों  में  भारत-सोवियत  संघ  के  बीच  चल  रहे  सहयोग  की  समीक्षा

 करने  वाला  एक  मंच  है  ।  जिन  विषयों  पर  विचार-विमर्श  हुआ  उनमें
 ™

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  आदि  के  & oror¥
 |  में  सहयोग  भी  शामिल  है  ।  इसके  निर्णय  एक  प्रकार
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 से
 परस्पर  लाभकारी  सहयोग  की  दृढ़  करने  और  इसकी  गति  तीब्र  करने  का  मार्ग  निदेश

 अखिल  भारतीय  आार्थुविज्ञान  संस्थान  के  नेफरोलोजो  विभाग

 में  उपकरणों  का  उपयोग न  किया  जाना

 5107.  डा०  सर विश  राय  :  कया  स्वास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली के
 लोजी  विभाग  की  दयनीय  स्थिति  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  वाटर  आटोमेटिक  पेरीटोनीयल  जिनको  एक वर्ष

 पहले  लाया  गया  का  कभी  भी  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ;

 इन  उपकरणों  को  खरीदने  के  क्या  कारण  हैं  और  इनका  मुल्य  कितना

 उपकरणों  की  खरीद  में  कौन  से  व्यक्ति  शामिल  और

 जिन  व्यक्तियों  ने  उपकरणों  का  प्रयोग  नहीं  किया है  उनके  विरुद्ध  उठाए  गए  कदमों

 का  ब्योरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  ao  :  से  (=)  संस्थान  ने  सूचित

 फिया है  कि  वाटर  सोफटनर  लगा  दिया  गया  है  और  यह  कार्य  कर  रहा  संस्थान  ने  कोई  भी

 स्वचालित  पेरिटोनियम  डायलिसर  नहीं  खरीदा  हूँ  क्योंकि  इसे  इसकी  लागत  के  अनुसार  उपयोगी

 नहीं  समझा  गया  ।

 डायलेसिस  प्रक्रिया  में  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  जल  से  अवांछित  क्रिस्टलायड्स  को  निकालने

 के  लिए  20,116  रुपए  की  कीमत  का  एक  वाटर  सोफ्ट नर  खरीदा  गया  था  ।  क्रय  समिति  ने  इस

 उपकरण  की  खरीद  करने  के  लिए  सामान्य  निर्धारित  प्रक्रिया  अपनाई  थो  |  इस  उपकरण  को  लगाने

 के  लिए  विशेष  टेंक  बनाने  के  साथ-साथ  अन्य  निर्माण  art  भी  किए  जाने  जिन्हें  पूरा  करने  में

 ठेकेदार  के  साथ  आयी  कुछ  समस्याओं  के  क्राइम  विलम्ब  हु  अन्त  में  उपकरण  को  लगाने  का  कार्य

 संस्थान  के
 इंजी  निर्यारंग

 विभाग  द्वारा  किया  गया  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  उपकरण  को

 उपयोग  में  न  लाने  के  लिए  किसी  भी  अधिकारी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करना  आवश्यक  नहीं  समझता

 गया  था  ।

 गेंगमेनों  की  मजदूरी  से  कथित  गेर-कानूनी  कटोती

 शोर  उचित  रेटों  की  व्यवस्था  करना

 5108.  श्री  ए०  कठ  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सहायक  तय  आयुक्त  हजारीबाग  द्वारा  डिवीजन  रेलवे  पूर्वी

 धनबाद  को  लिखे  गए  अपने  4  1983  के  अधंशासकीय  पत्र
 संख्या  14  (51)  83  में  यह

 लिखा  है  कि  पी०  डब्लू०  आई०  हजारीबाग  के  अधीन  सरमाटाह  में  काम  करने  वाले  गें गमे नों  की

 मजदूरी से  गैर-कानूनी  कटौती के  लिए  संबंधित  जिम्मेदार  अधिकारी  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही

 करने  पर  विवश  होना  कया  संबंघित  गेंगसेनों  की  मजदूरी  से  की  गई  कटौती  की  राशि  को

 एक  सप्ताह  के  अन्दर  उन्हें  वापस  नहीं  किया  गया

 क्या  सहायक  श्री  आयुक्त  ने  यह  बताया है  कि  ये  गैंगमैन  टेंटों  में  त्रि
 पाल

 के

 अन्दर  रह  रहे  हैं  जोकि  भूमि  की  सतह  से  तीन  फुट  ऊचे  हैं  और  भारी  असुविधा  का  सामना  कर  रहे

 हैं  और  सशस्त्र  सेना  द्वारा  प्र  योग  किए  जा  रहे  कपड़े  के  टैंट  की  व्यवस्था  करने  का  सुल्तान  दिया

 मोर

 यदि  गैंग ने नों  की  मजदूरी  से  की  गई  गैर-कानूनी  कटौती  की  अदायगी  करने

 और  उनके  आवास  के  लिए  उचित  टंटों  की  व्यवस्था  करने के  लिए  रेलवे  प्राधिकारियों  द्वारा  क्यां

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल
 मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  सी०  के  जाफर  :  से  सुचना  इकट्ठी

 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 1990  तक  सभी  के  लिए  प्राथमिक  दिक्षा

 5109.  श्री  माधवराव  सिधिया  :  बया  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 (3)  कया  प्रधान  मंत्री के  नए  बीस  सुन्नी  कार्यक्रम में
 निर्घारित  लक्ष्य  के  1990

 तक  सभी  के  लिए  प्राथमिक  दिक्षा  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्यों  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा

 क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  उक्त  लक्ष्य  को  पूरा  कर  पि  में  अपनी  असमर्थता

 व्यक्त  की  भोर

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनकी  इस  असमर्थता  के  क्या  कारण
 हैं

 ?

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  को  राज्य  मन्त्री  शील  :

 1990  तक  प्राथमिक  शिक्षा  को  सर्वसुलभ  बनाने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  संदर्भ  में  छठी

 योजना  के  दौरान  नामांकन  के  लक्ष्य  प्राइमरी  स्तर  पर  95%,  कौर  मिडिल  स्तर  पर  50%

 1983-84  के  अन्त  तक  प्राथमिक  दिक्षा  1-5  आयुक्तों  6-11)  कौर  6-8  आयु  में

 11-14)  में  राज्यवार  नामांकन  अनुपात  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 और  जबकि  छठी  योजना
 के

 लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना में
 नामांकन  कौ
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 स्थिति  सन्तोषजनक  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सन्देह  व्यक्त  किया  है  कि  लक्षित  तारीख  तक  लक्ष्य

 प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  होगा  असम  सरकार  का  यह  विवार  है  कि  जबकि  प्राइमरी  स्तर  पर

 नामांकन  के  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  परन्तु  मिडिल  स्तर  के  सम्बन्ध  में  लक्ष्य  प्राप्त  करना  कठिन

 होगा  ।  दोनों  मामलों  में  निधि  के  अभाव  को  मुख्य  बाघा  माना  गया  ।  तथापि  राज्यों  ने  स्कूली  शिक्षा

 के  लिए  अधिक  निधि  के  भ्रावंटन  हेतु  ga  वित्त  आयोग  से  सम्पर्क  किया  है  भर  आशा  है  कि  1990

 तक  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  स्वेसुलभ  बनाने  के  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  जाएंगें  ।

 विवरण

 1983-84  के
 अंत  तक  प्रारम्भिक  स्तर  7-४  तक  आयु  वर्ग  6-11  कौर  कक्षा

 VI-VILL  तक  आयु  वर्ग  11-14)  में  दाखिल  अनुपात

 ा

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  aa  कक्षा  1-४  आयु  त्र  कक्षा  vivian

 6-11  आयु at  11-14

 2

 भास्कर  प्रदेश  97.3  44,9

 असम  70.4*  59.2*

 बिहार  83-0  34.0

 गुजरात  109,0  65.0

 हरियाणा  82.0  57.0

 हिमाचल  प्रदेश  91.0  64.0

 जम्मू  और  काश्मीर  91.0

 कर्नाटक  86.7  35.9

 केरल
 99,5*  90,3"

 10  मध्य  प्रदेश  69.0  33,0

 11  महाराष्ट्र  115.0*  32.0

 मेघालय 12  116.7*  46.6*

 13,  मणिपुर  105.8  71.07

 14  नागालैंड  120.0  102.6

 15  उड़ीसा  89.0  40.0

 16  पंजाब  103.0  72.0

 17  राजस्थान  85.0  30.0

 138  सिक्किम  182.1*  ie  68.4%
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 63.1* 19  तमिलनाडु  96.2

 20  त्रिपुरा  103.9  47.5

 21  उत्तर  प्रदेश  78.0  44,0

 af 22  UN  चली  बंगाल  98.3*  उपलब्ध  नहीं

 101.9 23  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  40.9

 33.1 24  93.8

 25  चण्डीगढ़  102.4%  89,5*

 26.  दादरा  और  नागर  हवेली  93.0  38.0

 27  दिल्ली  106.7*  90.45

 गो  a q  110.6*  89.5% 28  1  दमन  भर  दीव

 लक्षदीप  I  62.0  105.0 29

 30  मिजोरम  103.5  93.5

 पांडिचेरी  118.0  108.0
 —

 93.3"  50.7* कुल  और  संघ  शासित  क्षेत्र

 राज्य  योजना  दस्तावेज  |

 *1971  की  जनसंख्या  के  अनुमानों  के  आधार  पर  अनुमानित

 कल्याण  बिजलीघर  में  बिजली  उत्पादन

 5110.  श्री
 जगन्नाथ

 पाटिल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  के
 कल्याण  जिला  स्थित  कल्याण  बिजली  घर

 में  बिजली  उत्पादन  इसकी  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार  नहीं

 न यदि  तो  इसकी  क्षमता  की  तुलना  में  इसके  बिजली  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या है

 और  कम  बिजली  उत्पादन  के  क्या  कारण

 क्या  इस  स्थान  पर  60  मेगावाट  तक  बिजली  का  और  उत्पादन  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  भोर

 यदि  वो  संभावित  व्यय  तथा  अब  तक  हुए  व्यय  सहित  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है

 az  किस  तारीख  तक  परियोजना  के  पुरे  हो  जाने  की  सम्भावना है  ?

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सी
 ०  के०  जाफर  :  (®)  जी  हां  ।
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 कल्याण  बिजलीघर  के  जनित  सैटों  की  कुल  संस्थापित  क्षमता  96  मेगावाट  की  ह

 जिसमें  12-12  मेगावाट  के  2  सेट  और  18-18  मेगावाट  के  4  सेट  लगे  हैं  ।  इस  समय  कल्याण

 बिजलीघर  में  20  से  28  मेगावाट  के  बीच  बिजली  पदा  होती  कम  उत्पादन  के  प्राथमिक  कारण

 पे हैं  कि  बिजली  संयंत्र  गतायु  हो  चुक ेहैं  और  अपना  उपयोगी  जीवनकाल  पूरा  कर  चुके  इन

 के  उपयोगी  जीवन  काल  में  वुद्धि  करने  के  लिए  बड़े  gay  पर  इनके  स्थापन  की  आवश्यकता

 है
 और  1980  में  पुनः  स्थापन  की  एक  योजना  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई थी  ।  स्थापन  का

 लगभग  75  प्रतिशत  काय  पुरा  हो  चुका है  और  उत्पादन  का  स्तर  1982-83  के  120  मेगावाट

 यूनिट  से  बढ़कर  1983-84  में  150  मेगावाट  यूनिट  तक  पहुंच  जाने  की  सम्भावना  है  ।  पुनः  स्थापन

 कार्य  पुरा  हो  जाने  के  पश्चात  उत्पादन  बढ़  करके  40  मेगावाट  हो  जाने  की  आशा  जिससे

 1985-86  से  प्रतिवर्ष  240  मेगावाट  यूनिटें
 डिलीवर  की  जा  रुकेंगी  ।

 जी  शतायु  जनित  स  के  बदलाव  की  योजना में  पहले  चरण  के  रूप  में  60

 मेगावाट  को  यूनिट  संस्थापित  करने  का  काम  एक  स्वीकृत  निर्माण  कार्य  है  ।

 1982-83  में  लगभग  60  करोड़  रुपए  की  लागत से  एक  60  मेगावाट  के  सैट  की

 स्थापना  के  प्रस्ताव को  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  1983  तक  8.19  लाख  रुपए  खच  हो  चुके

 इस  परियोजना  के  1988  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 चिकित्सा-कार्पों  सम्बन्धी  वैज्ञानिक  लेख

 5111.  डा०  सर वी द्य  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  चिकित्सा
 कार्यों  सम्बन्धी  वैज्ञानिक  लेखों  से  कभी-कभी  डाक्टरों  में  भारी  IT  पैदा  हदो

 जाती
 कौर

 यदि  तो  क्या  उन  मामलों  में  जहां  रिपोर्ट  छप  जाती  तो  भारतीय

 चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  अथवा  औषध  नियंत्रक  द्वारा  कोई  स्पष्टीकरण  जारी  किया  जाता  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :
 और  सरकार  को  मालूम है

 कि  समाचार  पत्रों  में  छपे  लेख  जहां-जहां  कभी-कभी  लोगों

 को  शिक्षित  करते  वहां  कभी  कभार  उन्हें  गुमराह  भी  करते  यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता

 है  कि  उन  लेखों  की  प्रामाणिकता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कितनी  सावधानी  बरती  गई

 औषधियों  से  सम्बन्धित  प्रेस  जो  समाचार  पत्रों  में  भधघिकतर
 वैज्ञानिक  लेख  नहीं  होती  हैं  ।  ऐसी  रिपोर्टो  पर  औषध  नियन्त्रक  अलग  से  कोई  प्रैस  में
 स्पष्टीकरण  जारी  नहीं  करते  हैं  ।

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  अपने  तत्वावधान  में  किए  गए  आयुर्विज्ञान  सम्बन्धी
 जिन  अनुसंधानों  को  राष्ट्रीय  हित  और  राष्ट्रीय  महत्व  को  समिति  उਂ ्  नके  बारे  में  समय-समय
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 पर  अपनी  प्रैस  विज्ञप्तियां  जारी  करती  है  ।  ये  प्रैस  विज्ञप्तियां
 शारी  अधुर विज्ञान  अनुसंधान  परिषद

 are  तैयार  प्रमाणीकृत  रिपोर्टों  पर  आधारित  होती  हैं  ।  समाचार  पत्रों  में  अन्य  एजेन्सियों  रिपो

 छपवाती  यदि  ये  रिपोर्टो  सम्बन्धित  वैज्ञानिक  संगठन/संगठनों  अथवा  विशेषज्ञों  से

 सत्यापित  कराए  बिना  छापी  जाती  हैं  तो  थे  गुमराह  करने  वाली  हो  सकती  जब  कभी  ऐसी

 रिपोर्टे  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  काम  के  बारे  में  होती  तो  आवश्यक  सभा  जाने

 पर  यह  परिषद  समाचार-पत्रों  में  स्पष्ट  करण/उत्तर  देती  है  ।

 आवासीय  दीदी  विद्यालयों  वि दवे विद्यालयों  के  लिए  एक  अलग

 सुरक्षा  बल  का  गठन  करना

 श्री  बाला साहिब  faa  पाटिल
 :

 व्या  fren  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  जवाहर  लाल  नेहरू  और  वाराणसी  विश्वविद्यालय  की  तरह  बहुत  से  केन्द्रीय

 प्रति  वर्ष  कुछ  महीनों  के  लिए  विद्यार्थियों  के  बीच  गुट  सम्बन्धी  भेड़ों  अथवा

 हड़तालों  के  कारण  बन्द  रहते  हैं  तथा  इसमें  उन  विद्याथियों  जो  वास्तव  में  अध्ययन  करना  चाहते

 काफी  कठिनाई  हो  रही

 क्या  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  ने  आवासी  विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय  विश्व  विद्यालयों
 के

 लिए  एक  अलग  सुरक्षा  बल  गठित  करने  का  सुभाव  दिया

 यदि  तो  इस  सिफारिश  को  लाग  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  इस  सिफारिश  को  लागू  करने  की  दिशा  में  कोई  शुरूआत  की  गई  ह यश  यदि  तो

 उसमें  व्या  प्रगति  हुई  भर

 इस  सिफारिश  को  कब  तक  लागू  कर  दिया  जाएगा ?

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  की  राज्य  मंत्री  ( atterait  वाला  :

 नहीं  ।  फिर  कुछ  केन्द्रीय  विश्व  विद्यालयों  में  छात्रों  अथवा  कर्मचारियों  द्वारा  किए  गए

 आन्दोलनों  से  afer  जीवन  में  बाधा  उत्पन्न  हुई  थी  ।

 राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  ने  उठाई  चोरी  आदि  के  विरुद्ध  परिसर  सम्पदा

 की  सुरक्षा  तथा  भ्रान्त रिक  अनुशासन  को  बनाए  रखने  के  लिए  विश्वविद्यालयों  की  अनुशासनिक

 प्रणाली  के  एक  भाग  के  रूप  में  एक  अलग  सुरक्षा  बल  के  सजन  की  सिफारिश  की  है  ।

 से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  जिसके  विचार  इन  सिफारिशों  पर  मांगे

 गए  हैं  इस  मामले  की  गहराई  से  जांच  करने  तथा  सिफारिशें  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की

 f=orr  >  |
 निन  हु  !

 समिति  ने  अभी  तक  अपने  काम  को  अंतिम  रूप  नहीं
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 कल्याण  बिजली  घर  का  विस्तार

 थी  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  रेल  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  कल्याण  बिजली  जिला  ठाणे  के  विस्तार  के  लिए

 भूमि  का  अधिग्रहण  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो
 कितने

 हेक्टेयर  भूमि  का  झचिग्रहुण  किए  जाने  की  सम्भावना

 क्या  भूमि  का  अधिग्रहण  किए  जाने  से  विद्यमान  गांवों  और  भवनों  पर  प्रभाव  पड़ने  की

 संभावना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  ato  के०  जाफर  :
 जी

 लगभग  120  हेक्टेयर  मूमि  के  अधिग्रहण  का  प्रस्ताव  है  ।

 और  उक्त  अधिग्रहण  उल्लास  नदी  के  साथ  के  चोला  और  algeit  नाम  के  दो

 गांवो
 में

 स्थित  भूमि  के  लिए  कोई  इमारत  प्रभावित  नहीं  है  और  अधिग्रहण  की  जाने  वाली  भूमि

 निचले
 क्षेत्र

 में  भी  है  जो  गेर-कृषि  प्रकृति  की  है  |

 ——

 दिनांक  1-12-1983  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  1422  के  उत्तर  में  दूध

 करने  वाला  विवरण

 fader  मंत्री  पी०  ato  नासिह  :  1-12-1983  को  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1422
 के  मुद्रित  उत्तर  में  कु  बूटियाँ  चली  गई  थीं  ।  इस  प्रद  के  भाग  का  सही  उत्तर  निम्नलिखित

 (*)  जी  ati  गुटनिरपेक्ष  देशों  की  फिलिस्तीन  सम्बन्धी  आठ  सदस्यीय  समिति  की

 30-31  1983  को
 अधिकारी

 स्तर  पर  बैठक  हुई  थी  और  18  तथा  19
 1983

 को  मंत्री  स्तर  पर  |?

 2.  प्रश्न  के  भाग  और  का  उत्तर  यथा  aq है नत  @  4

 व्यवधान *  *

 ae  महोदय  मैंने  किसी  को  भी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 थी  AeA ert  चक्रवर्ती  :  खड़े  हुए  ।

 धन्य  महोदय  :  मामला  क्या  है  ?

 **कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |

 217



 लिखित  उत्तर  22  दिसम्बर  1983

 alt  सत्य सा घन  चक्रवर्ती  :  मुझे  एक  तार  मिला  खड़गपुर  में

 रेलवे  प्रेस  ने  श्रीमती  गांधी  के  40,000  इश्तहार  छापे  ।  यह  महत्वाकांक्षा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  तथ्यों  को  प्राप्त  किए  बिना  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 डसे  नीति  रूप  में  दीजिए  ।  अब  आप  इसका  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  ।  ऐसा  न  कर  agate

 नहीं  दी  जाती  ।

 %

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तथ्य  प्राप्त  करूगा  और  तभी  मैं  बोल  सकता  और  तभी  मैं  आपको

 बोलने  की  अनुमति  दे  सकता  हूं  ।  आप  मु  लिखित  रूप  में  दे  सकते  हैं

 )  **

 महोदय  :  मुझे  अन्तिम  दिन  से  कोई  ताल्लुक  नहीं  हो  सकता  है  आज  इस  सुत्र

 का  अंतिम  दिन  हो  ।  अगला  सत्र  भी  इस  पर  मैं  अनुमति  नदीं  दे  सकता  ।  तथ्यों  के  बिना  मैं

 कुछ भी  aaa  वृत्तांत  में  शामिल  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता ।  मुक्के  लिखित  रूप  में

 दीजिए  ।
 मैं  तथ्यों  का  पता  लगाऊँगा  और  उसके  बाद  आपको  अनुमति  दूंगा  ।

 )  *  *

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  नहीं  कर  सकता  ।  आपके लिए  यह

 महत्वपूर्ण  हो  सकता  है  ।  अब  ठीक है  ।

 )  क

 अध्यक्ष  महोदय :
 इसका  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।  मैं  किसी  व्यक्ति  को  रोकता  नहीं  हूं  ।  प्रोफैसर

 मै ंमैं  नियमों  की  अनदेखी  नहीं  कर  सकता  ।

 ध  ?  5...
 घान

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अब  भाप  इधर  मैं  इस  भद्र  पुरुष के के

 लिए
 क्या  कर  सकता  हुं  ।  वें

 प्रोफैसर  वे  नहीं  जानते  ।

 *  *

 mene  महोदय  :
 मैं  इन  बातों  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 अनुमति  नहीं  है--उनका  बोला

 हुआ  एक  भी  शब्द  कार्यवाही  बृतांत्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  |

 |
 )**

 अघ्यक्ष  महोदय  :
 आप  मुझे  लिखकर  मैं  पता  करवा  लूंगा  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दे

 सकता है  |

 गज

 +* STA TTEL  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |

 218



 1  पौष  1905  लिखित  उत्तर

 mea  महोदय  :  कठोर  नहीं  यह  नियमों  का  प्रदान है  ।

 *

 अटल  विहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  22  अगस्त
 को

 कृषि  राज्य

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  ने  मेरे  एक  सवाल  के  जबाव  में  कहा  था  कि  गी  मांस  का  निर्यात  नहीं
 होता

 लेकिन  मेरे  पास  प्रमाण  मौजूद  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  खुद  कहा  था  आप  नोटिस  दीजिए  ।  आपने  नोटिस  दी  ?

 श्री  बिहारी  वाजपेयी  :  मैंने  नोटिस  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देखूंगा  ।

 मैं  इसे  देखेंगी  मैं  तथ्य  प्राप्त  करके  आपके  पास  आऊंगा  |  मैं  अवश्य  आऊंगा  |

 थ्रो  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  तक  बांड  कम्पनी  ने  दावा  किया  है  कि  सरकार  से  लाइसेंस

 लेकर  गौ  मांस  बाहर  भेजा  जा  रहा  था  ।

 भय  महोदय  मैं  देखेगा  ।

 मैंने  पहले  ही  नोट  कर  लिया है  ।  जब  मैं  कार्यवाही  कर  तो  आपके  समक्ष  आऊँगा

 वो  ठीक

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  यह  प्राइमाफेसी  केस  . इसको  प्रिविलिज  कमेटी  के  साथ

 मेजिए  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  मैं  पता  करू  गा  ।  हर  बात  का  पता  क श ७  करना  पड़ता  है  फिर  भेजते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  ठीक  कोई  प्रत  नहीं  ।  अनुमति  नहीं  अनुमति  नहीं  है  ।

 डॉ०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर
 :  मेरा  निवेदन इस  कल्पना  पर  आधारित है

 कि  इस  लोक  सभा  की  बैठक  फरवरी  में  भी  होगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्यों  अपना  दिमाग  बेकार  खपा  रहे  हैं
 ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 मैं  ऐसा  नहीं  कर  रहा
 हु

 ।  जो  कुछ  भी  मैं  निवेदन  कर  रहा  हुं  ag
 उसी  पर  आधारित  है  ।  क्या  आप  आश्वासन  दे  रहे  हैं  कि

 '*

 अध्यक्ष  महोदय  आपका  व्यवस्था  का  प्रदान  क्या
 है  ?

 एएस

 कार्यवाही  बुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 डा०  सुब्र  हाकिम  स्वामी
 :  मैंने  आपको  कल  एक  पत्र  लिखा  था  जिसमें  विश्व  शान्ति  परिषद  से

 सम्बन्धित  कुछ  दस्तावेजों  का  उल्लेख  है  |

 झव्यक्ष  महोदय  :  मैं  उसको  देखूंगा  ।  मैं  उसे  मंत्रालयों  को  भेजूंगा  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  अप  उसे  विदेश  मंत्रालय  को  नश मज गे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  भेजूंगा  ।

 प्रो ०  मघ  दंडवते  :  आज  प्रधान  मन्त्री  ने  यह  घोषणा  की  है  कि  उन्होंने  इस  सदन

 के  तीन  सदस्यों  को  जिला  कोल्हापुर  में  हरिजनों  तथा  जैन  समुदाय  को  परेशान  करने  के

 मामले  को  जांच  के  लिए  नियुक्त  किया  है  |  मैं  केवल  यही  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  जब
 ये  तीन  सदस्य

 प्रधान  मंत्री  को  अपनी  रिपोर्ट  दें  तो  वह  रिपोर्ट  सभा-पटल  पर  रखी  जाए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  पुल  आएगा  तो  हम  उसे  पार  करेंगे  ।

 प्रो०  मत  दंडवते  :  कृपया  इसे  पार  करें  ।

 महोदय :  हम  पार  मैं  कभी  इसे  बीच  में  नहीं  छोड़ता  ।

 थ्री  रामलाल  राही  अध्यक्ष  में  एक  अत्यन्त  लोकमहृत्व  के  विषय की

 हर  आपका  ध्यान  अक्षित  करना  चाहता हूं
 ।  पीलीभीत  में  एक  आयुर्वेदिक  कालेज  बना  100

 अ  उसको  बने  हुए  हो  मए  हैं  ।  आजादी  के  बाद  36  वर्ष  बीत  एक  महाराजा  ने  इस  कालेज  को

 बनवाया  इसमें  जो  पहले  12  कमरों  का  हॉस्टल  था  उसके  बाद  अभी  तक  कमरा  नहीं  बन

 पाया  है  ।  जितनी  इमारत  पहले  बनाई  गई  थी  उसमें  आज  तक  कोई  भी  बढ़ोत्तरी  नहीं  की  गई  है  ।

 पहले  ए  क्लास  में  42  लड़के  भर्ती  होते  थे  अब  स्टेट  सरकार  करने  लगी  है  |  पूरे  क्लास  में  भर्ती  भी

 नहीं  हो  पाती है
 ।  उस  कालेज  में  लड़के  रह  गए  यह  कितनी  सरकार  के  लिए  शर्म  की  बात

 है  1°?

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  मेरी  बात  सुन  लिया  करें  ।  आप  तैश  में  आ  जाते  तो  glare  हो

 जाता है  ।

 थ्री  रामलाल  राही  :  कया  करें  ।  देश  में  आना  ही  पड़ता  इस  सरकार  की  करनी  को  देख

 तथा  में  आना  ही  पड़ता

 अघ्यक्ष  महोदय  :
 बात  तो  बात  से  बनती है

 ।  आयुर्वेद  की  बात है  |  अच्छी  संस्था  भाप

 मुक्त लिख
 कर  दीजिए  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  बात  करू गा  |

 स्टेट  सब्जेक्ट  लेकिन  मैं  फिर  भी

 आपकी  मदद  करने  की  कोशिश  करू गा
 |

 श्री  रामलाल  राही  :  अब  तक  उसमें  42  सौ  लड़के  होते  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  कीजिए  |  बेठ  जाइए  ।  आपने  जो  कहा  उस  पर  अब  पानी  मत

 फेरिए ।

 थ्री  हरकेश  बहादुर  :  भारत  सरकार  मण्डल  कमीशन  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  क्या

 करने  जा  रही है

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  सारा  करवाया है  ।  आप  सरकार  जाने
 ।

 )

 सर गट अध्यक्ष  Wele4  मैं
 तो  बह  करवा  सकता  था  ।  एक  दफा  नहीं  तीन  दफा  बहुत  करवा  दी

 अगले  सेक्शन  में  भी  करवा  दूगा  |

 श्री  अदल  बिहारी  वाजपेयी  :  सरकार  का  रवैया  इस  बारे  में  क्या  है  ?  सरकार  स्पष्ट  करे  |

 सिफारिशें  मंजूर  करे  या  न  मंजूर  करे  ।  इस  प्रकार  से  आंख  मिचौलो  क्यों  खेल  रहे

 )

 अध्यक्ष  महोदय :
 मैंने  आपकी  बात  करवा  दी  भाप  कहेंगे  तो  और  करवा  दूंगा

 श्री  अटल  विहारी  बाजपेयी  :  मंडल  कमीशन  सरकार  ने  नियुक्त  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पता  इसलिए  डिस्कशन  करवाया  था  डिस्कशन  तीन  बार

 करवाया  है  |

 श्री  mex  बिहारी  बाजपेयी  :  सरकार  किस  तरह  से  व्यवहार  से  कर  रही  अध्यक्ष

 |  |
 यह  मामला  इस  तरह  से  टालने  वाला  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  मेरे  बस  में  वह  मैंने  दिया है
 ।  आप  सरकार

 जानें  ।

 )

 थ्री  राजद  मसूद  :  अध्यक्ष  हमारा  है  कि  तमाम  मेम्बसं  इससे

 बहुत  ज्यादा  कर्नल न  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरो  मदद  करिए  |  मैं  क्या  कर  सकता हूं  ।

 कमी  रशीद  मसुद  अप  किस  तरह  की  मदद  चाहते  हैं  ।  आप  बताइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  आपकी  मदद  कर

 सकता  आप  मेरी  मदद  नहीं  कर  सकते  ।  arg

 बताइए  |  बताइए  मैं  आपके  लिए  क्या  कर  सकता हूं  ।
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 श्री  रशीद  मसुद  :
 आप  इनसे  जवाब  सरकार  क्या  करने  जा  रही

 मंडल  आयोग  के  प्रतिवेदन  का  कथा  लाभ  है  जब  उन्होंने sit  के०  मायातेवर

 अपने  हृदय  की  बात  ही  व्यक्त  नहीं  की  है  ?  बच्चे  को  जन्म  दिए  बगैर  विवाहित  जीवन  का  कया

 उपयोग  है  ?  दो  व्यक्तियों  ने  विवाह  किया--एक  पुरुष  और  स्त्री  ने--बच्चे  को  जन्म  नहीं  दिया  ।  हमें

 बच्चा  अर्थात्‌  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  का  कार्यान्वयन  ।  हम  जानना  चाहत ेहैं  कि  उनके  मन

 में  क्या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  ऐसे  दम्पत्ति  भी  होते  हैं  जो  सदैव  शिशुपालन  रहते  हैं  ।

 थो  के०  मायातेवर  तो
 वे  नपुंसक  वे  कभी भी  बच्चे  को  जन्म  नहीं  दे  सकते  ।  वे

 अपने

 मन  की  बात  को  बिलकुल  व्यक्त  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 1.0  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  आपको  स्मरण  होगा  कि  शुरू-शुरू

 में  जब  ज्ञानी  जल  सिंह  जो  यहां  पर  गह  मंत्री  थे  और  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  बात  चली

 हम  लोगों  ने  आपसे  निवेदन  किया  था  और  आपने  भी  हम  लोगों  की  बातें  सुनी  भर  जजबातों को
 उन

 तक  पहुंचाया  ।  इसके  बाद  आपने  एक  ऐतिहासिक  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करके  हम  लोगों  की  मांगों

 को  स्पष्ट  किया  और  यहां  पर  मण्डल  कमीशन  को  रिपोर्ट  रखी  गई  ।  मण्डल  कमीशन  की  रिपोर्ट  रखने

 से  लगातार  यह  बात  चल  रही है  ।  अब  आप  ही  हम  लोगों  को  बतायें
 *'  *

 घात  )
 '  *  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता हूं  |

 )

 भो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  काका  कालेलकर  की  रिपोर्ट  की  तरह  से  कहीं  मण्डल

 कमीशन  की  रिपोर्ट  तो  खत्म  नहीं  कर  दी  जाएगी  ।  यहाँ  हाऊस  में  पेश  किया  जाएगा  या  उसका  यह

 स्वरूप  केवल  नाम  ही  रह  जाएगा  कि  कमीशन--मंडल  |  इस  बात  का  आप

 जवाब  दिलवायें  |  इन  मंत्रियों  से  हमारी  कोई  मांग  नहीं  है  इन  मंत्रियों  पर  मेरा  कोई  विश्वास  नहीं  है  ।

 हमारा  आपके  ऊपर  विश्वास  है  ।  अप  हमारे  अधिकारों  के  रक्षक  हैं  ।  आप  बताइए--मंडल  कमीशन

 का  क्या  होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  जब  मैं  दोबारा  aga  करवा  दूंगा  |

 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  हम  आपसे  स्पष्ट  कह  रहे  हैं  कि  इन  मंत्रियों  और  इस

 सरकार  पर  कोई  fazata  नहीं  ।  लेकिन  हमारा  आपके  ऊपर  बिस्वास  आप  यह  बताइए  कि

 मंडल  कमीशन  की  रिपो  का  कया  होगा  ?

 aaa  महोदय  :  मेरे  बस  में  कुछ  नहीं  है
 ?
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 भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  आप  कह  दें  कि  आपके  बस  प  नहीं  है  ।  यहां  पर  बात  खत्म

 हो  जाएगी  ।  इस  सदन  की  कोई  उपयोगिता  नहीं

 mene  मेरे बस  में  कुछ  नहीं है  ।

 भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  आपके  बस  की  बात  नहीं  तो  फिर  हाऊस  की  कोई

 गीता  नहीं  है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  प्रजातन्त्र  में  अप  निस्सहाय  हैं  कौर  यदि
 क  roy

 आप  बिल्कुल  निस्सहाय  तो  पालियामेंट  को  डिजॉल्व  कर  देना  चाहिए  प्राइम  मिनिस्टर

 इसको  डिजॉल्व  नहीं  करेंगी  तो  आप  कीजिए  cafes
 स्पीकर  बिल्कुल  निस्सहाय  है  ।

 mea  महोदय  :  आप  यदि  तो  मैं  इस  पर  बहस  करवा  सकता  हूं  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  70  करोड़  लोगों  की  निगाहें  मंडल  कमीशन  पर  लगी  हुई  हैं

 भर
 उस

 पर  क्या  होता  उसके  लिए  इस  पार्लियामेंट  पर  लगी  हुई  हैं  ।

 श्री  रामलाल  राही  :  मैं  इतना  जानना  चाहता

 महिला  :  आप  तो  एक  दफा  बोल  चुके  हैं  ।

 श्री  रामलाल  राही  :  मंडल  कमीशन  ने  जो  बैकवर्ड  जातियां  घोषित  की  हैं'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं

 )*

 अघ्यक्ष  महोदय  :  नहीं  अनुमति  नहीं  है  ।

 लिया  महोदय  :  एक  भी  शब्द  कायें वाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  उत्तर  :  अध्यक्ष  पालियामेंट  के  चुनावों में

 इलेक्ट्रोनिक  कम्पूटेराइजेशन  पर  160  करोड़  रुपये  की  जरूरत  के  ।  एक  साल  है  बाद  अगर  चुनाव

 होते  तो  मैक्सिमस  जगहों  पर  इनको  व्यवस्था  करने  के  लिए  कुछ  चीज  पार्लियामेंट  में  तो  आनी

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  तो  हम  करेंगे  |

 श्री  छांगुर  राम  अध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  जब  ary  इतने

 कमजोर  हो  तो  फिर  हमारी  रक्षा  केसे  हो  सकती है  और  इस  हाऊस  की  कसे  रक्षा

 होगी  ।

 *कार्यवाही  वृत्तांत में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  agate  कहे  कि  बहस  नहीं  हो  तो  मैं  बहस  करवा  सकता

 हूं  ।  इतना
 तो

 मैं
 कर

 सकता  हुं  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  इतना  होने  के  बाद  भी  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।

 सरकार  पर  इतना  दवाव  पड़  रहा  है  लेकिन  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मेरी  बात  सुनिए  ।  मेरे  अधिकार  में  यह  है  कि  मैं  बहुत  करवा  दू  ।  अब

 अगर  आप  चाहे  कि  मैं  अपने  अधिकार  अतिक्रमण  तो  बात  ठीक  नहीं  बनेगी  ।  मैं  आपको

 बोलने  की  गारंटी  दे  सकता  हूं  ।  उसकी  आजादी  दे  सकता  हूं  और  यदि  कोई  हाऊस  में  विचार  रखने  से

 मना  तो  मैं  विचार  रखवा  सकता हूं
 ।  संसद  में  अगर  कोई  अपनी  बात  कहना  चाहे

 तो  किसी  तरीके  से  आपके  विचारों  को  अभिव्यक्ति  करवा  सकता  हूं  ।  यह  मेरे  जिम्मे  है  लेकिन  अगर

 आप  कहें  कि  मैं  सरकार  से  कोई  बात  लागू  करवा  तो  वह  मेरे  बस  में  नहीं  यह  क्राम  तो

 सरकार  का  है  ।

 श्री  ato  टी०  दंडपाणि  :  मैं  आपकी  टिप्पणियों  पर  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  जो

 कुछ
 आपने  कहा  मैं  उसे  स्वीकार  करता  gi  लेकिन  जब  चर्चाएं  होती हैं  और  सरकार  द्वारा

 आश्वासन  दिए  जाते  हैं  तो  उन्हें  कार्यान्वयन  नहीं  किया  जाता  i  ऐसी  स्थिति  में  क्या  यह  पीठासीन

 अधिकारी  का  कत्तव्य  नहीं  है  कि  वे  उन्हें  उनके  द्वारा  दिए  गए  आश्वासनों  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  कहें  ?

 श्री  रामलाल  राही  :  मंडल  कमीशन  ने  जो  जातियों  को  बेकार  घोषित  किया  उन  पर

 सरकार  को  विश्वास  है  या  नहीं  ।  वे  बैकवडडे  हैं  या  इस  बात  को  मंत्री  जी  कह  सकते  हैं  |

 मंत्री  जी  इसकी  छानबीन  करवाएं  कि  वे  बैकवर्ड  हूँ  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  बैठिए  ।  श्री  बृजमोहन  महती  ।

 श्री  बृजमोहन  मिलती  :  अमृतसर  के  रामतीर्थ  मन्दिर में
 भगवान  जगन्नाथ  तथा

 अन्यों  के  देवी-देवताओं  की  कुछ  सिख  युवकों  द्वारा  प्रतिमाओं  को  जला  दिए  जाने  की  घटना  के  कारण

 उड़ीसा  राज्य  में  व्यापक  गड़बड़ी  तथा  तनाव  चल  रहा  है  ।  न  केवल  हिन्दु  समुदाय  बल्कि  उड़ीसा  का

 सिख  समुदाय  भी  इस  बारे  में  उत्तेजित  मैं  गृह  मन्त्री  से  अनुरोध  हूं  कि  वें  इस  मामले में

 सख्त  कायें वाही  करें  ।

 meng  महोदय  :  आप  लिखकर  मैं  करवा  दू  गा  |  कल  भी  यह  आया  था  |

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  मैं
 क्रोध  तथा  घृणा  से  प्रेरित  होकर  बोल  रहा  हूं  ।

 आप  इस  बीस  वर्षीय  लड़के  का  चित्र  देखिए  ।  हरेक  व्यक्ति  यही  चाहेगा  कि  उनका  इतना  सुन्दर  लड़का

 हो  ।  इस  लड़के  की  हत्या  कर  दी  गई  ag  नृशंस  हत्या  है  जो  अजमेर  में  हुई  है  ।  राज्य  सरकार

 ने  कुछ  भी  नहीं  किया है
 ।

 मैं  आपकी  तथा  अपनी
 मजबूरियों

 को  जानता  हूं ।
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 अध्यक्ष  महोदय  कल  मेरे  पास  आचार्य  भगवान  देव  भाए  थे  ।

 थी  सतीश  अग्रवाल  मेरा  आपसे  नम्र  निवेदन  है
 कि  आप  यह  सुनिश्चित  करें  गृह  मंत्री

 इस  पर  कोई  कप  वाही  करें  ।  हजारों  छात्र  बोट  क्लब  पर  प्रदर्शित  कर  रहे  हैं  ।  वे  है  lt
 ala

 मंत्री  के  पास

 गए  हैं  और  इस  नृशंस  हत्या  को  हुए  दो  सप्ताह  से  अधिक  समय  हो  चुका  है  ।  कोई  काय वाही  नहीं  की

 ई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मेरी  बात  सुनिए  ।  कल  मुसे  एक  डेपुटेशन  मिला  और
 उसमें

 आजाये

 भगवान  देव  और  दूसरे  लोग  थे  ।  उन्होंने  इस  विषय  पर  बात  की  और  मैं  आप  की  बात  को  aA wal  हुं  ।

 इसमें  बड़ी  az  बाधा  आ  जाती है  |  मैंने  होम  मिनिस्टर  को  भी  लिखा  है  और  चीफ  मिनिस्टर  को  भी

 मेरा  विचार  है  कि  वे  कार्यवाही  करेंगे  |

 श्री  सतो  अग्रवाल  यह  मामला  अजमेर  से  सम ्बि  श्वान  +,
 च्  ह

 at  आचार  भगवान  देव  आज  सुबह  डेपुटेशन  प्रधान  मंत्री  जी  से  भी  मिला  है  ।

 भी  उचित  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  इन्हें  बता  दिया  है  |

 श्री  बसुदेव  आचार्य  )  बंगला  देश  सरकार  ने  एक  आदेश
 जारी  किया  है  जिसमें

 भारतीयों  की  सारी  सम्पत्ति  को  नीलाम  करने  के  लिए  कहा  गया  है***

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  पहले  ही  कर  चुका  हूं  ।

 थ्रो  बसुदेव  श्राचायं  :  विदेश  मंत्री  को  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए

 अध्यक्ष  महीदय  :  मैं  पहले  ही  कर
 चुका  हूं  ।  आप  इसे  क्यों  दोहरा  रहे

 भो  जयपाल सिंह  कश्यप  :  माननीय  अध्यक्ष  हमको  सदन  में  कई  बार
 आश्वासन  दिया  गया  है  कि  मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट

 अघ्यक्ष  महोदय  :
 बार-बार  बात  को  दोहराने  से  कोई  फायदा  नहीं  होगा  |

 )

 अध्यक्ष  एक  बार  कह  दो  या  हजार  बार  कहू  बात  वहीं  की  वहीं  है  जब
 तक  fa

 गवर्नमेंट  आप  नहीं  करती  |

 )

 थी  जगपाल
 सह  आप  यह  बताइए  कि  हमारे  लिए  क्या  रास्ता है  ?  जब  सदन

 में  बात  हो  हम  अब  तक  आवाज  उठाते  रहे  हैं
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 अध्यक्ष  महोदय
 :  इस  वक्‍त मैं  क्या  कर  सकता हूं

 ?

 )

 श्रेय  महोदय  :  सौज  अ'प  बोलिय े।

 प्रो
 ०  सैफुद्दीन  सोज

 :
 जनाब  स्पीकर  मरकजी  सरकार

 की  तवज्जोह  अपनी

 रियासत  में  दो  सेक्टर  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि  मुल्क  में  तरक्की  हुई  है  और

 हमारी  रियासत  में  भी  कुछ  तरक़्की  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  HS  तरक्की  हुई

 पो ०  सैफुद्दीन  सोज  :  मेरी  अजे  सुन  हमारे  यहां  दो  सेक्टर  ऐसे  हैं  जिनमें  तरक्की

 बहुत  कम  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  मोशन  मैं  डिस्कशन  करवा  देता हूं  ।

 )

 प्रो ०  सैफुद्दीन  सोज  :  एक  इंडस्ट्री  है  और  दूसरी  रेलवे  मैं  भज करता  हूं  कि  इंडस्ट्री  में

 29,550  करोड़  रुपए  बचें  किए  गए  भर  इती  तरह  रेलवेज

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोज  साहब  बैठिए  ।  आप  मुझे  लिखकर  दीजिए  ।  मैं  377  में  करवा  देता

 आप  लिखकर  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  आवश्यक  बात  राज  यह  है  कि  आज  हाउस  देर  तक

 शाम  के  बजे  के  बाद  से  हमारा  एक  भर  विचार  चल  रहा  इसलिए  संसदीय

 कार्य  मंत्री  महोदय  ने  आपको  निमंत्रण  दिया  आपको  भोजन  भी  मिलेगा ओर  खाना  भी

 मिलेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  लिए  भोजन है  ।  खाना  खाने  वालों  से  पहले  ही  ं  कह  रहा  हूं  कि

 भोजन  नाम  है  लेकिन  खाना  आपको  खाना है  ।  इसलिए  मैं  डबल  नाम  ले
 रहा

 मैं

 सदन  के  सभी  सदस्यों  का  प्रतिनिधित्व  करता  इसलिए  दोनों  की  बात  मुझ  करनी

 पड़ती  है  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  चर्बी  की  बहस  करते  समय  हमें  खा इर या  क
 वी  से  खिलाएंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  खाना  भी  खिलाएंगे  बहस  भी  करेंगे  ।

 विकल  हनना
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 i  पौष  1905  लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  अवतार  सिंह  रिखी  के  सेवा  निवास

 होने  पर  काय  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा

 लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  अ्रवतार  सिंह  रिखी  के  सेवा-निवृत  होने  पर

 कार्यभार  से  मत  होने  के  बारे  में  घोषणा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  एक  स्पेशल  बात  यह  है  कि  हमारे  जो  सेक्रटरी  जनरल हैं  वे

 31  दिसम्बर  को  अवकाश  ग्रहण  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  इन्हें  अभी  तंक  सेक्रेटरी  जनरल  तो  बनाया ही

 नहीं ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  बनाना  चाहता  इन्होंने  कहा  कि  मुझे  सेक्रेटरी  ही  रहने  दो  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  आज  भअनाउंसमेंट  कर  दीजिए  कि  थे  एज  सेक्रेटरी  जनरल

 रिटायर  इसके  साथ  न्याय  नहीं  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कर  दिया  ।  पे  हो  गए  सेक्रेटरी  जनरल  |

 वे  महासचिव  के  पद  से  सेवा  निवृति  लेंगे  ।

 इंस  विषय  में  मैं  अब  कार्यवाही  करना  चाहता  हूं  ।

 मुझे  सदन  को  सूचित  करना  है  कि  लीक  सभा  के  महासचिव  श्री  अवतार  fag  रिखी  के

 निवृत्त  होने  पर  वह  31  1983  से  कार्यभार  से  मुक्त  हो  रहे  हैं  ।

 पिछले  साढ़े  छः  वर्ष  से  वे  लोक  सभा  के  सचिव  रहे  हैं  ।  वे  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  1945

 के  बेच  से  हैं  ।  वे  यहां  1956  में  अध्यक्ष  महोदय  मावलंकर  के  समय  में  उप-सचिव  की  हैसियत  से

 आए  थे  ।  सेवा  की  अपनी  लम्बी  अवधि  में  उन्होंने  संस्था  की  बहुत  विशिष्टता  से  सेवा  की  है  तथा  कायें

 और  कत्तव्य  के  प्रति  असाधारण  उत्साह  का  प्रदर्शन  किया  है  ।  उन्होंने  इस  सदन  के  दक्ष  कार्यकरण  में

 बहुत  सहायता  की  है  तथा  प्रक्रिया  सम्बन्धी  तथा  अन्य  मामलों  में  अध्यक्षपीठ  को  asa  सही  परामर्श

 दिया  है  ।  प्रक्रिया  के  मामलों  में  उनको  सलाह  सदन  के  सभी  सदस्यों  को  मिलती  थी  चाहे  वे  किसी

 भी  दल  से  सम्बन्ध  रखते  हों  ।

 श्री  रिखी  अन्तर संसदीय  राष्ट्रमंडल  संसदीय  संसदों  के  महासचिवों  की

 एसोसिएशन  जैली  अंतर्राष्ट्रीय  संसदीय  संगठनों  से  सम्बद्ध  रहे  हैं  तथा
 अपने

 समर्पित  कार्य  तथा  सौम्य

 व्यवहार  के  कारण  इन  मंचों  के  जाने-पहचाने  व्यक्तित्व  रहे  हैं  ।

 संसदीय  अध्ययन  तथा  प्रशिक्षण  ब्युरो  द्वारा  आयोजित  विचार  गोष्ठियों  तथा  गोष्ठियों  में  बे

 विशेष  रुचि  लेते  जिनमें  न  केवल  संसद  सदस्य  बल्कि  राज्य  विधान  मंडलों  के  सदस्य  तथा

 संसदीय  दल  के  सदस्य  भी  भाग  लेते  रहे  हैं  ।

 ल  स
 वित्तीय  समितियों  के  साथ  अपने  दी घं कालीन  सहयोग  के  दौ  रान hal  ai  समिति  प्रणाली  को  सुदृढ़

 करने  तथा
 उनके  प्रतिवेदनों  को  संगत  व  रचनात्मक  बनाने  में  सहायक  रहे  हैं  ।
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 लॉक  के  महासचिव  श्री  अबतार  fag  रिखी  के  सेवा  निवास  22  दिसम्बर  1983

 होने  पर  काय  शार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा

 साढ़े  छः  ag  की  समस्त  अवधि  के  दौरान  लोक  सभा  की  बैठकों  से  एक  fea  भी  अनुपस्थित

 न  रहने  की  श्री  रिखी  की  अद्धितीय  विशिष्टता  रही  है  और  यह  एक  रिका  है  ।

 प्रो ०  सध  दंडवते  (  राजापुर )  :  इससे  उनकी  हमारे  प्रति  सहनशीलता  का  पता  चलता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  अधिकारियों  की  सच्ची  परम्परा  में  उन्होंने  परिश्रम पू वंक  अनामत्व

 ग्रहण  कर  लिया  है  और  संस्था  के  हित  को  निरपवाद  रूप  ये  शेष  सभी  बातों  से  सर्वोपरि  ana  है  ।

 अपने  शिष्ट  व्यवहार  से  उन्होंने  स्वयं  को  सर्वप्रिय  बना  लिया  है  ।

 सदन  तथा  इसकी  समितियों  के  लिए  पनी  दीर्घकालिक  तथा  विशिष्ट  सेवाओं  के  रिका  की

 सराहना में  पिछले  पूर्वोदाहरण ों  का  अनुसरण  करते  हुए  मैंने  उन्हें  सदन  का  सर्वे तनिक  अधिकारी

 नियुक्त  किया  है  ।  यह  उनकी  सेवाओं  का  सही  सम्मान  होगा  ।

 हमें  उनकी  अनुपस्थित  खलेगी  ।  भाने  वाले  वर्षों  में  उन्हें  हमारी  शुभ-इच्छाएं  तथा  हमारी

 कामना  है  कि  वे  किसी  अन्य  हैसियत  में  देश  की  सेवा  करते  रहें  ।

 प्रधान  मंत्री  इंदिरा  गांधी  )  :  श्री  रिखी  को  पिछले  साढ़े  बर्ष  में

 जिसमें  से  पिछले  लगभग  चार  वर्ष  से  मुझके  उन्हें  अपना  कत्तव्य  निभाते  देखने  का  अवसर  मिला

 सदन  के  लिए  की  गई  मूल्यवान  सेवाओं  के  लिए  दिए  गए  सम्मान  से  मैं  साथ  हूं  ।  आपने

 महासचिव  का  पद  दिया  इसके  लिए  में  उन्हें  बधाई  देती  लोक  सभा  के  सचिव  का  कार्य  सरल

 नहीं  है  ।  सचिव  व  महासचिव  को  न  केवल  प्रक्रिया  तथा  नियमों  की  बल्कि  बहुत-सी  भग्य  बातों  की

 भी  जानकारी  रखनी  पड़ती  है  तथा  सदस्यों  की  चिता  को  सहानुभुति  तथा  शुभ  को  दृष्टि  से  देखना

 होता  है  भर  वास्तव  में  उन्हें  सदैव  बहुत  सके  होना  चाहिए  |

 श्री  रिखी  नें  अपनी  कत्तव्यनिष्ठ  से  संसदीय  काय  में  उपयोगी  योगदान  दिया  है  उन्होंने

 हमारी  संसद  की  महान्‌  परम्पराओं  को  बनाए  रखा  मैं  श्री  रिखी  को  अपनी  भोर  से  तथा  अपने
 दल  की  ओर  से  आने  वाले  वर्षों  में  उनके  सुखी  जीवन  के  लिए  शुभ-कामनाएं  देने  में  आपके  हूं
 और  भविष्य  में  वे  जो  भी  कायें  करें  उसके  लिए  भी  हमारी  शुभ-कामनाएं  ।

 श्री  समर  मर्जों  :
 मैं  उन्हें  बनाई  देने  में  आपके  साथ  क

 व्यक्त  किए  गए  उद्गारों  में  पूर्णतया  सहमत  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  उनके  लिए  अपना  सामान

 करता  क्योंकि  जब  भी  मैंने  उनसे  कोई  सहायता  मैंने  देखा  है  कि  वे  सहायता  करन े.  में  बहुंत

 तत्पर  थे  ।  मैं  वह उदाहरण  प्रस्तुत  कर  सकता  हूं  जब  आधी  रात  को  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  की  मृत्यु

 बहुत  जल्दी  ही  मैंने  उन्हें  टेलीफोन  किया  और  उन्हें  बताया  कि  यह  दुःखद  घंटना  हो  गई  है

 कौर  उनका  पारीक  शरीर  कलकत्ता  भेजा  जाना  है  ।  उन्होंने  तुरंत  कार्यवाही  की  तथा  पूरी  व्यवस्था

 कर दी  और  उनका  पारिक  ade  कलकत्ता  ले  जाया  गया  ।  मुझे  याद है  वे  इस  मामलें  में  हमारी

 सहायता  करने  में  कितने  तत्पर  एक  अवसर  पर  एक  अन्य  संसद  सदस्य  मुकुन्द  मंडल  हमें
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 at  1905  (mg)  लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  अवतार  fag  रिखी  के  सेवा  निवृत्त

 होने  पर  कांयं
 भार

 से  मुक्त  होने  के
 बारे

 में  घोषणा

 छोड़कर  चले  गए  ।  उसर  मामले  में  भी  जब  यह  दुःखद  घटना  घटी  तो  मैंने  तुरंत  gai  सम्पक  स्थापित

 किया  तथा  मुझे  उनकी  पूरी  सहायता  तथा  सहयोग  मिला  ।  संसद  सदस्यों  को  आयुर्विज्ञान  संस्था  में

 या  हस्पताल  में  भर्ती  कराने  के  मामले  मैंने  अनेक  बार  उनकी  सहायता  ली  हैं  आर  वह  हर  संभव

 सहायता  करने  में  बड़े  ही  तत्पर  रहे  हैं
 ।

 इससे  संसद  सदस्यों  के  feel  दलीय  लगाव  पर  ध्यान  दिए  उसकी  कत्तव्य

 परायणता  ओर  रवैये  का  पता  चलता  मैंने  सदैव  उनके  चेहरे  पर  हंसी  पाई  हैं  और  अपने  व्यवहार

 में  वह  सर्वाघिक  शालीन  रहे  थे  इतने  अच्छे  गुण  जो  कि  हमें  प्रायः  सभी  अधिकारियों  या

 विशिष्ट  व्यक्तियों  में  देखने  को  नहीं  मिलते हैं  ।  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  अपनी  बधाई  में  उल्लिखित

 योग्यताओं  के  अतिरिक्त  थे  उनके  अतिरिकत  गुण  हैं  ।

 जब  कभी  भी  बिदाई  की  बात  आती  उसमें  कुछ  न  कुछ  दुःख  की  अवश्य  होती

 मैं  आदा  करता हूं  कि  उनका  भावी  जीवन  शान्तिमय  हम  आशा  करते  हैं  कि  अपने  लम्बे

 aqua  से  भविष्य  सलाहकार  के  रूप  में  या  किसी  अन्य  रूप  में  हमें  सहायता  ते  उन्होंने

 हमारी  जो  सेवाएं  को  हैं  मैं  उन्हें  इसके  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  रशीद  मसूद  (aatazqz)  :  मोहतरम  स्पीकर  आपने  faq  ख्यालात  का  इजहार

 फरमाया है  मोहतरम  रिखी  साहब  के  मैं  अपने  आपको  भौर  अपनी  पार्टी  को  उससे  बिल्कुल

 पाता  हूं  ।  आज  हमारे  लिए  एक  अजाब-सा
 है

 ।  ऐसे  वाकयात  और  मकाम  इंसान  की

 जिन्दगी  में  बहुत  कम  आते  जब  ag  खदी  और  गम  दोनों  से  दो-चार  होता  आज  जिन  ख्यालात

 का  इजहार  रिखी  साहब  के
 वारे

 में  किया  जा  रहा  उनको  सुनकर  एक  खुशी-सी  महसूस  होती  है  ।

 जोधपुर  और  इज्जत  हम  रिखी  सोहब  के  लिए  रखते  परा  हाऊस  का  हाऊस  वही  इज्जत  इनके

 लिए  रखता  है  ।  इस  बात  का  अफसोस  है  कि  रिखी  साहब  सेक्रेटरी  जनरल  को  हैसियत

 से  हमारे  दरम्यान  थे  ।  रिखी  साहब  के  साथ  २  हने  का  इत्तफाक  मुझे  हिन्दुस्तान  मैं  औ
 हिन्दुस्तान

 से  बाहर  भी  हुआ  |  एक  दोर  मुझ  याद  भा  रहा  है  ।  मैं  रिखी  साहब  की  नजर  करता

 वारी  तेरे  लब  के

 गालियां  खा  के  बद-मजा  तन
 हुआ 1”

 बहुत  से  ऐसे  मौके  आते  हैं  और  जब  हम  लोग  रिखी  साहब  के  साथ  जज्वात  गलतफहमी

 में
 या

 किसी  भी  वजह  से  गुस्से  हुए  हैं  और  बहशत-सी  मतबा  बहस  मुबाहिसे  के  मूड़  में  भी

 लेकिन  इनकी  तारीफ  करनी  जेसा  मैंने  कहा है  कि  लियां  खा  के  बद-मजा न  हुआ ਂ।

 हमारे  उस  गुस्से का  हमें  ऐसा  महसूस  हुआ  जैरे  हम  कोई  गुस्सा  कर  ही  नहीं  रह ेहैं  और  कोई

 इनसे  बहुत  अच्छाई  या  तारीफ
 की  बात  कर  रहे  वही  हंसमुख  वही  हंसकर  के

 जवाब  वहीं  इमदाद  जिस  तरीके  से  हो  सकती  करता  ।  यह  इनकी  इंसानी

 खुसूसियत  थी  जो  बहुत  कम  लोगों  में  होती  वह  खसूसियत  जो  एक  सेक्रेटरी  जनरल

 में  पालियामेंट  के  तमाम  र्ट्स  के  ऊपर  और  पार्लियामेंट  से  मुताल्लिक  क़वानीन  पर  गिरफ्त  उसमें
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 लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  अवतार  सिंह  रिखी  के  सेवा  निवृत
 दिसम्बर  1983

 होने  पर  कायें  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा

 रिखी  साहब  का  कोई  जवाब  नहीं  ।  qm  हिन्दुस्तान  के  बाहर  डेलिगेशन  में  कई  बार  जाने  का  मौका

 मिला  और  कई  लोगों  को  इस  सिलसिले में  देखने  का  इत्तफाक  हुआ  है  ।  जो  हमा-वक्त

 इमदाद  रिखी  साहब  की  तरफ  से  मिलती  वह  हर  आदमी  से  नहीं  मिली  ।  हमें  महसूस  हुआ  कि

 हमारे  रिखी  साहब  हमारी  पालियामेंट  के  रूल्स  और  प्रोसीजर  से  मुकम्मिल  तौर  पर  वाक़फ़ियत  नहीं

 रखते  हैं  बल्कि  इंटरनेशनल  कांफ्रें सेज  के  कवानीन  और  जुबानी  में  ज्यादा  महारत  aa  हैं  ।  यह

 ख़सूसीयात  और  क्वालिटी  बहुत  कम  लोगों  में  देखने  में  आती  हैं  ।  सबसे  बड़ी  बात  जो  सेक्रीटेरियट

 के  लिए  जरूरी  है  कि  किसी  के  साथ  इम्पारशियलिटी  व  गैर-जागीरदाराना  तरीके  से  काम  करना  ।

 अपोजिशन  के  लोगों  को  अहसास  न  हो  कि  हम  अपोजिशन  में  हैं  और  रूलिंग  वालों  को  अहसास  न

 हो  कि  हम  रूलिंग  में  हैं  इसलिए  जो  चाहें  करवा  लें  ।  ख़सूसीयात  कोई  मामूली  ख़सूसीयात  नहीं है
 ।

 इसके  ऊपर  पूरे  पार्लियामेंटरी  सिस्टम  की  बुनियाद  लिहाजा  मैं  रिखी  साहब  को  उनके  इस  कद्र

 इमदादी  साढ़े  छः  साल  हमारे  साथ  बिताने  के  लिए  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।  अब  वह  हमारे  दरम्यान

 सेक्रेटरी  जनरल  की  हैसियत  रो  नहीं  होंगे  ।  मैं  उम्मीद  रखता  हूं  कि  आगे  जब  भी  कभी  हम  लोगों  को

 feat  साहब  की  मदद  को  जरूरत  पड़ेगी--मुक्तो  यकीन है  कि  पड़ेगी--हमें  उनकी  मदद  जरूर

 मिलेगी  ।  जो  छाप  वह  हमारे  दिलों  पर  छोड़  गए  हैं  उससे  हमें  अंदाज  होता  है  कि  हम  आसानी  से  रिखी

 साहब  को  छोड़ेंगे  उनकी  मदद  जरूर  लेंगे  और  मुझे  पूरा  यकीन  है  कि  ag  हमारी  मदद  करते

 रहेंगे  ।  यदि  मुझे  अपनी  तरफ  से  अपनी  पार्टी  की  तरफ  से  कहना  है  ।

 प्रो ०  मधु  दण्डवत
 :  अध्यक्ष  हमारे  महासचिव  अवतार  सिंह  रिखी  जी

 31  दिसम्बर  को  सेवा  निवृत  हो  रहे  मैं  समझता  हुं  कि  वह  समय  के  साथ  कदम  मिलाकर  चलते

 क्योकि  जमे  ही  वर्ष  समाप्त  हो  रहा  है  उनका  सेव  काल  भी  संमाप्त  हो  रहा  हैं  और  इस  प्रकार

 बह  उस  अपने  कार्यकाल  के  साथ  कदम  मिलाकर  चल  रहे  हैं  ।

 मैं  अपने  महा-सचिव  के  साथ  अनेकों  समान॑  अनुभवों  और  मेल  faeral
 में  सहभागी

 रहा  आपको  यह  याद  करके  प्रसन्नता  होगी  कि  ag  gag  तक  रेलवे  में  सेवारत  रहे  जबकि  मैं

 केवल  दो  वर्ष  तक  ही  रहा  हूं  ।  परन्तु  मैं  सदैव  यह  अनुभव  करता हूं  और  मैं  अपने  रेलते  अधिकारियों

 से  सदैव  यह  कहता  रहा हूं  कि  लोग  तो  स्थायी  कर्मचारी  जबकि  मन्त्री  लोग  तो  केवल

 नैमित्तिक  श्रमिक हैं  ।  आप  तो  वहां  पर  लम्बे  समय  तक  सेवा  करते  रहेंगे  ।'  वह  9  वर्ष  तक  सेवा
 रत

 रहे  ।  रेलवे  के  साथ  उनका  भारी  सम्बन्ध  रहा  है  और  उन्होंने  प्राक्कलन  समिति  काम  में  रेलवे  के

 अपने  लम्बे  अनुभव  से  तस्कीन  समिति  की  सहायता  की  और  प्राक्कलन  समिति  ने  जब  रेलवे  विभाग

 की  जांच  की  तो  समिति  के  ara  में  उन्होंने  बहुमुल्य  योगदान  दिया  |

 उनके  साथ  काम  करने  ऐसे  वहुत  से  अन्य  अवसर  मिले  मैं  उनके  साथ  अण्डमान  में  था  ।

 स्वतन्त्र  ता  आन्दोलन  के  समय  अपितु  प्राक्कलन  समिति  के  दौरे  के  समय  और  वहां  हमें  मालूम

 हुआ  कि  प्राक्कलन  समिति  के  काम  में  एक  अधिकारी  के  रूप  में  वहू  कितनी  बारीकी
 से  काम  करते

 समिति के  कार्य  में  उनकी  कितनी  गहन  रुचि  भी  तथा  विशेषकर  वित्तीय  मामलों  पर  वहू  नवीन

 प्रकाश  डालते  थे  जिससे  समिति  को  अत्यधिक  सहायता  मिली  ।
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 |  पौष  1905  लोक  सभा  महासचिव  श्री  अवतार  सिंह  रिखी  ने  सेवा  निवृत्त

 होने  पर
 कार्य  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा

 ह  $=.

 Wat  तक  इस  सदन  में  उनके  कार्य  का  सम्बन्ध  कई  अवसरों  पर  हमें  यह  सुखद  अनुभव

 हुमा  था  कि  जब  पीठाध्यक्ष--मैं  केवल  आपकी  बात  नहीं  कर  रहा  हुं--को  यह  सन्देह  होता  था  कि

 हम  जो  बात  उठा  रहे  हैं  क्या  वह  नियमों  के  अनुसार  तो  कई  अ्रवसरों  पर  हमने  देखा
 है

 कि

 सचिव  पीठाध्यक्ष  के  पास  जाकर  उन्हें  बताते  थे  कि  जो  कुछ  वहू  बोल  रहे  हैं  वह  नियमानुसार  है

 भोर ऐसे  अवसर  कभी  भी  नहीं  जा  सकते  जब  उनकी  सहायता  के  कारण  ही  हम  इस  सभा

 मैं  बोल  सके  और  निस्सन्देह  आपका  योगदान  भी  उसमें  सदैव  रहा  है  ।

 जहां  तक  सभा  में  उनके  कार्य  का  सम्बन्ध  उन्होंने  सदस्यों  को  सभी  तकनीकी  सहायता

 प्रवान  करने  का  प्रयास  चाहे  वे  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  हों  या  विपक्ष  के  और  इस  सदन  में

 कार्य  करने  वाले  व्यक्ति  का  यही  गुण  होता

 परन्तु  इस  सभा  का  एक  और  संयोजन है  और  वह  है  शून्यकाल  का  संयोजन  |

 मुक्के  अपने  एक  मित्र  की  याद  आती  जो  कि  मुझे  बता  रहे  थे  कि  चूंकि  रेलवे  स्टेशन  पर  जहां

 वे
 काम  करते  भारी  यातायात  होता  है  और  रात  को  भी  उन्हें  रेल-गाड़ियों  का  शोर-गुल  सुनाई

 पड़ता  धा  ।  और  जब  वह  सेवानिवृत्त  होकर  किसी  शान्त  स्थान  पर  चले  गए  तो  उन्होंने

 कभी  भी  अच्छी  नींद  नहीं  आती  क्योंकि  मैं  रेलगाड़ियों  के  शोर-गुल  का  आदि  हु। | ह

 ऐसा  ही  श्री  रिखी  के  साथ  होने  की  संभावना  क्योंकि  वह  6  वर्ष  से  भी  अधिक  शून्यकाल  के

 हुल्लड़  के  आदी  रहे  हैं  ।  उनके  कान  शून्यकाल  की  लय  के  और  आवृति  के  भारी  हो  गए  हैं

 कौर  इसलिए  जब  वह  सेवा  निवृत्त  हो  जायेंगे  और  अपने  परिवार  के  सदस्यों  के  साथ  शान्त-जीवन

 व्यतीत  कर  रहे  होंगे  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  अपने  परिवार-जनों  के  बीच  भी  उन्हें  ठीक  से  नींद

 नहीं  क्योकि  उन्हें  शून्यकाल  के  हो-हमले  की  आवश्यकता  पड़  गी  |  ऐसा  होता  रहा  है  ।

 मैं  अपना  अधिक  समय  लेना  नहीं  चाहता  हम  सभी  जो  कि  इस  सभा  से  संबंद्ध

 पह  याद  होगा  और  मैं  केवल  एक  रचनात्मक  सुभाव  दूंगा  कि  इस  सभा  की  यह  परम्परा  रही  है

 कि  जिस  किसी  ने  भी  इस  सभा  में  सचिव  या  महा-सचिव  के  रूप  में  सेवा  की  जज्ब  वह  सेवानिवृत

 होता  है  तो  उसकी  स्पष्ट  स्मरणशक्ति  होती  है  भर  वह  अपने  अनुभवों  को  पुस्तक  रूप  दे  देता  है

 तौर  देखना  ag  है  कि  किस  प्रकार  श्री  कौल  और  शरीर  की  पुस्तक  हमारे  लिए  लगभग  बाई बल  का

 काम  कर  रही  है  ।  और  इसीलिए  मुझे  विश्वास
 है  कि

 यदि  हमारे  बारे  में  उनके  कुछ  अच्छे  अनुभव

 हमारे  बारे  में  बुरी  बातें  भूलते  हुए  और  यदि  उन्होंने  कुछ  रुचिकर  पूर्वोदाहरणों  का  अनुपालन

 किया  है  तो  जब  ag  सेवानिवृत  होते  हैं  तो  एक  और  पुस्तक  लिखें  जिससे  कि  जैसे  कौल  ate  शरीर

 न  केवल  wage  महासचिवों  के
 रूप

 में
 स्मरण  किया  जाता

 है  अपितु  उन्हें  इस  सभा  की  प्रक्रियों

 और  कार्यवाहियों  पर  विशेषज्ञों
 के

 रूप  में  याद  किया  जाता है  तो  वह  भी  इस  सभा  में  हुए  सभी

 अनुभवों  को  उजागर
 करने  के  लिए  अपनी  स्पष्ट  स्मरणशक्ति  का  उपयोग  करेंगे  और  मेरे  विचार

 से  बह  सर्वोत्तम  पुस्तक  होगी  जिसके  ag  सदैव
 याद  किए  जाते  रहेंगे  ।

 मैं  श्रीमान  रिखीजी  को  अपनी  शुभकामनाएं  प्रेषित  करता हूं  और  आशा  करता

 हं कि  उनका  स्वास्थ्य  ठीक  बना  रहेगा  ।
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 22  दिसम्बर  1983 लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  अवतार  सिंह  रिखी  के  सेवा  fara

 होने
 पर

 कार्य  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा

 श्रघ्पयन  महोदय  :  आपका  उल्लेख  beh x  प्रसिद्ध  पंजाबी  कवि  वारिस  शाह
 की  are  दिलाता

 आदतों  पियो  जांदियां  नहीं  वारिस  ang,

 चाहे  करिए  पोरियां  योरियां

 खारे  खू  नहीं  हुंदे

 चाहे  खंड  सुनिए  बोरियां  बो  Papa (<4

 इसका  अर्थ  मैं  बताता  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  हमें  समझे  बगैर  ही  हंसी  आ  गई  थी  ।

 श्री  act  अग्रवाल  :  समझे  तो  नहीं  मगर  फिर  भी  वाह  वाह  ।

 अध्यक्ष  महोदय  उसका  अथ  यह है
 कि  आदत  जो  पड़  जाती  है  सुनने  की  या  करने  की  वह

 जाती  नहीं  है  चाहे  पो  रि  पारी  करके  काटो  जिस्म  को  ।  जैसी  खारे  कए  में  मीठा  चाहे  जितना  डालते

 रहो  पानी  मीठा  नहीं  होगा  ।  att  कूए  में  खांड  भर  भर  कर  डालते  रहो  बह  मीठा  नहीं  होगा  (at

 इस  तरह  से  आदत  बन  जातीं  है  ।

 श्री  अदल  बिहारी  वाजपेयी  )  :  अध्यक्ष  कौल  भर  पक्षधर  के  बाद  लोक

 सभा  का  प्रमुख  पद  सम्हालना  अपने  में  एक  बड़ा  दायित्व  था  क्योंकि  कौल  और  शिकार  अपनी

 सेवाओं  अपनी  उपलब्धियों  से  और  अपने  व्यवहार  से  अपने  लिए  स्थान  बनाने  में  सफल  हुए

 लेकिन  जब  श्री  रिखी  को  सचित्र  क  पद  गया  तो  हम  लोग  जानते  थे  कि  ag  अपने  दायित्व

 के  निर्वाह  में  पुरी  तरह  सफल  होंगे  ।  और  आज  जब  वह  हमसे  विदा  ले  रहे  हम  उन्हें  विदा  दे  रहे

 हैं  तो सदन  भी  यह  संतोष  कर  सकता है
 कि  रिखी  के  रूप  में  हमें  ऐसा  सचिव  अभी  उन्हें

 आपने  सेक्रेटरी  जनरल  बनाया  कि  जिसने  अपने  गतंव्य  के  प्रति  पूरी  प्रमाणिकता  बरती  औरे

 कर्तव्य  का  पालन  करने  में  किसी  तरह  की  कसर  नहीं  रहने  दी  )

 1957  से  रिखी  साहव  को  सचिवालय  में  सक्रिय  देख  रहा  हूं  ।  अभी  माननीय  दंडवते जी
 ने

 उल्लेख  किया  पालियामैंटरी  कोटि  के  साथ  उनके  सम्बन्ध  उनके  का  ।  मैं  पब्लिक

 अकाउन्ट्स  कोटी  के  मेम्बर  के  नाते  उन्हें  देखता  फिर  qh ~  अध्यक्ष  के  नाते  काम  करने  का  मौका

 मिला  ।  संसद  का  ठीक  काम  तो  समितियों  मैं  होता है  हम  और  समितियां  बना  सकते
 और

 उनमें  गहराई  से  मामले  लेजाकर  विचार  कर  सकते  तो  बहुत  अच्छा  होता  ।  लेकिन  अगर  लोक
 खां

 आकलन  समिति  और  सार्वजनिक  संस्थानों  से  संबंधित  समितियां  #  पना  योगदान

 कर  पा  रही हैं  तो  उसके  लिए  उनके  अध्यक्ष  wt  उनके  सदस्य तो
 '

 के  पात्र  हैं  अगर

 पर्द ेके  पीछे  जो  सचिवालय  काम  करता
 है  और

 उसमें  रिखी  जेसे  जो  अधिकारी  काम  करते हैं

 उनका  योगदान  सचमुच  में  उल्लेखनीय  और  सराहनीय  है  ।
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 1  पौष  1905  लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  अवतार  fag  रिखी  सेवा  निवृत्त

 होने  पर  काय  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा

 बाद  में  रिखी  साहव  सचिव  बने  और  एक  बात  मैंने
 दे

 पता  नहीं  सदन  के  कितने  सदस्यों

 ने  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिया  होगा  कि  हमारे  सदन  में  एक  नई  परम्परा  रिसी  साहब  ने  शुरू  कर

 दीं  है  जेब  वह  आत ेहैं
 और  सदन  के  सदस्य  एकत्रित  होते  रहते  हैं  उस  अध्यक्ष  मांग

 तो  बाद  में  आते  रिखी  साहव  आकर  अपने  स्थान  पर  शांति  से  खड़े  हो  जाते
 हैं

 और  टेबिल के

 चारों  तरफ  जो  अफसर  बैठते  वह  भी  एक  मिनट  के  लिए  मौन  के  लिए  खड़े  हो  जाते  हैं  ।  यह  एक

 नई  चींज  है  जो  इन्होंने  शुरू  की  है
 ।  शायद  दिन  का  काम  आरम्भ  करने  से  पहले  वह  हर  एक  से

 चाहतें  हूँ  कि  अपने  मत  किसी  का  स्मरण  कर  लो  और  आज  का  दिन  ठक  तरह  से  गुजर

 हम  अपने  का  संतोष  के  साथ  पालन  कर  सकें  इसलिए  किसी के  प्रति  अपना  समपर्ण  प्रकट  करी  ।

 रखी
 साहब  सचमुच  में  एक  बड़े  धार्मिक  व्यक्ति  हैं  जो  व्यक्तिगत  परिचय  से  मैं  उन्हें  जान  सका  हूं  ।

 लॉक  सभा  के  नियम  और  प्रक्रिया  के  प्रति  सतत  जागरुक  अध्यक्ष  को  सही  सलाह  देना  यह  तो

 एक  दायित्व  मगर  उनके  व्यक्तित्व  के  अनेक  पहलू  हैं
 ।  उदाहरण  के  लिए  बहुत  से  सद्स्यों

 को  यह  सलाह  देते  रहते  हैं  कि आप  सवेरे  घूमने  जाते  कि  नहीं  जाते  सबेरे  जरूर  घूमने  जाइए  |

 अब  वहू  जाते  हैं  ।  गर्मी  में  जाना  संभव  भी  ही  सकता  मगर  सर्दी  में  कौन  जाए  ?  मगर  रिखी

 साहव  सलाह  देंगे  ।  यह  बिना  बिना  ममत्व  और  बिना  लगाव  के  नहीं  हों  सकता  |

 afaa  को  क्यों  पड़ी है  कि  कोई  सदस्य  सवेरे  घूमने  जाता है
 या  नहीं  जाता  जाता है

 तों  अच्छा  और  नहीं  जाता  है  तो  और  भी  अच्छा
 ।

 मगर  रखी  साहब  के  लिए  सदस्य  सिफ  एक

 इंकाई  बह  on  जीवित  व्यक्ति हैं  जिसके  साथ  उनका  सम्बन्ध  वह  सम्बन्ध  केवल

 बारीक  नहीं  केवल  संसद  कीं  सदस्यता  ता  तक  सीमित  नहीं  जैसा  मैंने  कहा  उसमें  कुछ  अपनापन

 यही  अपनापन  जब  विदेश  यात्रा  पर  हम  लोग  जाते  हैं  तो  और  भी
 बढ़

 जाता

 मैं  और  भी  कहूंगा  कि  जो  भी  हमारे  अफसर  इस  परम्परा  में  पले  सचमुच  में  संसद

 के  सचिवालय  की  एक  परम्परा  श्री  कौल  श्री  वाकर  ने  उस  परम्परा  को  निभाया  और  रिखी

 जो  ऊपर  से  मगर  मिष्टाभाषी  दिखाई  देते
 कौल  और  दफ्तर  के

 व्यक्तित्व  की  तुलना  में  रिखी  साहब  सरल  से  लगते  मगर  एक  बर  जिम्मेदारी  आ  गई  तो  उस

 जिम्मेदारी  को  उन्होंने  बड़ी  दुढ़ता  से  पालन  किया  है  ।

 हुम  लोग  सचमुच में  उनका  अभाव  अनुभव  मगर  मुझे  मालूम  ह ैकि
 जिस  तरह  का

 हमारा  सचिवालय  है  और  इसमें  काम  करने  वाले  लोग  यह  परम्परा  जो  रिखी  साहब  के  पूर्ववर्ती

 सचिवों  ने  डालीं  और  रिखी  साहब  ने  उसे  आगे  यह  परम्परा  और  aay  बढ़ेगी  ।

 आपने  रिखी  साहब  को  परामर्शदाता  के  पद  पर  नियुक्त  किया  हमें  उनकी  सलाह  का  लाभ

 मिलता  रहेगा  ।  अध्यक्ष  मैं  आपको  भी  वधाई  देना  चाहता  हूं  कि  आपने  उनके  रिटायरमेंट

 से  पढ़ले  सेक्रेटरी  जनरल  बना  लेकिन  आपने  जो  बात  वह  भी  रिखी  साहब  के  व्यक्तित्व

 को  बताती  है  कि  भाप  उन्हें  पहले  सेक्रेटरी-जनरल  बनाने  को  तार  लेकिन  उन्होंने  कहा  कि  नहीं

 मैं  सचिव  के  नाते  ही  काम  करेगा  |  यह  बात  उनके  व्यक्तित्व  को  एक  ऐसा  आयाम  प्रदान  करती

 है  सचमुच  में  बिरले  व्यक्तियों  में  मिलती  है  ।
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 लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  अवतार  सिंह  रिखी  के  सेवा  निवृत्त  22  दिसम्बर  1983

 होने  पर  कार्य  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा

 हम  लोग  रिखी  साहब  को  बधाई  देते  उनका  समय  लोक-सभा  के  सचिवालय  में  aga  साल

 का  और  उपलब्धियों  का  उनका  कोष  जीवन  सुखी  वह  स्वस्थ  जो  भी  समय  बचे  उसका

 लाभ  वह  अपने  संसदीय  लोकतंत्र  को  मजबूत  बनाने  में  करें  ।  यह  हमारी  कामनाएं हैं
 |

 धन्यवाद  ॥

 श्री  सी०  टी०  zee  अध्यक्ष  हमारी  लोकतान्त्रिक  प्रणाली  में

 लोक  सभा  के  सचिव  की  भूमि  का  लोक-निकायों  से  कहीं  अधिक  निर्णायक  यद्यपि  श्री  अवतार

 fag  रिखी  से  मेरी  बहुत  कम  जान-पहचान  परन्तु  फिर  भी  मैं  समझता  हूं  कि  वह  एक  प्रभावशाली

 कौर  कुशल  अधिकारी  थे  और  सदस्यगण  उनके  पास  जो  भी  समस्याएं  लेकर  जाते  थे  उनको  वह

 बड़ी ही  शालीनता से  हल  करते  हमारी  लोक  सभा  की  प्रक्रियाओं  के  नियमों  और

 प्रक्रियाओं  के  बारे  में  उनकी  परिकल्पना  और  उनका  अध्यक्ष  पीठ  और  सदस्यों  के  लिए

 उपयोगी  भर  सहायक  होता  था  ।

 महोदय  उन्होंने  बड़ी  ही  मूल्यवान  सेवा  की  न  केवल  सभा  की  अपितु  विभिन्‍न

 गोष्ठियों  का  आयोजन  करके  और  विधान-सभाओं  के  सदस्यों  को  एक  विशिष्ट  स्थल  पर  एकत्र

 होकर  संसदीय  प्रणाली  की  विचारधारा  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  विचारों  का  आदान-प्रदान  करने  के

 लिए  आमन्त्रित  करके  भी  जिससे  कि  लोकतान्त्रिक  संस्थानों/संस्थाओं  को  सदाक़त  बनाया  जा

 ahi  ag  सब  उन्होंने  अपने  सचिव  पद  के  सेवाकाल  में  किया है  ।  जैसा  कि  प्रो०  मधु  दण्डवते  ने

 यहां  कहा  उनके  लम्बे  अनुभव  और  उनका  ज्ञान  संसद  सदस्यों  और  जनता  दोनों  के  लिए

 भविष्य  में  उपयोगी  होना  चाहिए  ।  इतना  कहते  मैं  रिखी  जी  से  केवल  यह  अपील  करता हूं
 कि

 सेवानिवत्त  होने  के  बाद  मुझ है
 कि  कुछ  उपयोगी  अनुसंधान  कार्य  करके  कुछ  मूल्यवान

 किताबें  सांसदों  और  जनता  की  भलाई  के  लिए  लिखेंगे  ।

 आपने  उनको  की  उपाघि  आज  ही  दी  और  इस  पुरस्कार  को

 स्वीकार  करके  मैं  आशा  करता
 हूं

 कि  श्रीमान  रिखी  साहब  अन्य  महासचिवों  के  पद-चिन्हों  पर  चलेंगे

 जिन्होंने  समाज  की  सेवा  की  है  ।

 इतना  मैं  इस  सभा  और  संसदीय  प्रणाली  के  अन्य  मंचों  को  प्रदान  की  गई  उनकी

 मूल्यवान  सेवाओं  के  लिए  श्रीमान  रिखी  को  बधाई  देता  हूं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  (32a)  अध्यक्ष  लोक  सभा  के  सेक्रेटरी  श्री

 अवतार  सिंह  इस  माह  के  अन्त  में  लोक  सभा  की  सेवा  से  अवकाश  ग्रहण  कर  रहे  एक

 खास  अवधि  के  बाद  सरकारी  एवं  संसद  के  सेवकों  को  अवकाश  ग्रहण  करना  ही  पड़ता  है  ।  अगर  ऐसा

 न  तो  नए  सेवकों  को  आगे  बढ़ने  का  कभी  अवसर  ही  न  मिले  |

 जब  भी  हमारे  कोई  सचिव  अवकाश  ग्रहण  कर  हमसे  बिछुड़ते  तो  दुखी  होना  तथा  उनकी

 कमी  को  महसूस  करना  स्वाभाविक  है  ।  श्री  रिखी  की  विदाई  से  भी  हमें  दुख  क्योंकि  अगले  सत्र  में

 हमें  उनका  सायं  और  सहयोग  नहीं  मिलेगा  ।

 श्री  रिखी  जितने  दिनों  तक  भी  लोक  सभा के  सचिव  उन्होंने  योग्यता  atte  निष्ठा के
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 1  पौष  1905  लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  भवतार  सिह  रिखी  सेवा  निवृत्त

 होने
 पर  कार्य  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में

 घोषणा

 साथ  काम  किया  है  ।  उनका  व्यवहार  हमारे  साथ  और  सौहार्दपूर्ण  रहा  है  ।  उनका  मृदुभाषी  होना

 उनका  स्वामी  गुण है  ।  एकाध  बार  मेरे  जैसे  सदस्य  के  कुछ  कट  शब्दों  को  भी  उन्होंने  हँसते-हँसते

 सुना  और  बुरा  नहीं  माना  ।

 श्री  रिखी के  साथ  मुझे  सरकारी  उपक्रमों  की  समिति  में  भी  काम  करने  का  अवसर

 मिला  था  |

 मैं  अपने  दल  की  ओर  से  और  अपनी  ओर  से  श्री  रिखी  की  सेवाओं  के  लिए  सदभावना

 व्यक्त  करता  हूं  और  उनके  स्वस्थ  रहने  भोर  एवं  ः दीचं  जीवन  की  कामना  करता

 श्री  रामलाल  राही  :  अध्यक्ष  श्री  रिखी  साहब  राज  जिस  सीट
 पर

 gs

 31  दिसम्बर  के  बाद  वह  इस  सीट  पर  नहीं  क्योंकि  वह  31  दिसम्बर  को  रिटायर  कर  रहे

 लेकिन  आज  आपने  सदन  में  जो  घोषणा  की  उससे  हम  मान  कर  चलते हैं  कि  हम  सदस्यगण

 या  संसद  को  उनकी  सेवाओं  और  योग्यता  से  लाभ  मिलता  जो  उन्होंने  अज  तक  इस  सदन

 और  इस  संसद  की  सेवा  करके  हासिल  की  हैं  ।

 जो  शब्द  सदन  की  नेता  ने  और  विरोधी  दलों  के  सम्मानित  नेताओं  ने  श्री  रिखी

 साहब  के  बारे  में  कहे  मैं  अपने  आप  को  उनसे  सम्बद्ध  करता हूं  ।  साथ  ही  मैं  एक  और  बात  भी

 कह  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  एक  नथा  सदस्य हूं
 ।  मुझे  इससे  पहले  लगभग  साल  भर  शरीर  साहब  के

 कार्यो  को  देखने  का  भी  अवसर  मिला  और  रिखी  साहब  के  कार्य  को  भी  देखने  का  अवसर  मिला  ।

 हम  जसे  नौजवानों  को  उनसे  बहुत  बल  मिला  हम  लोगों  ने  कभी-कभी  देखा  है  कि  जब  कभी  हम

 आपके  पास  सलाह-म-.वरा  करने  गए  तो  भाप  कहते  हैं  कि  कमरे  में  आइए  ।  लेकिन

 रिखी  साहब  कभी  नहीं  कहा  कि  tear  उन्होंने  कहा  कि  जो  रूल्स  रेग्युलेशन  में

 होगा  वैसा  ही  मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  रूत्स  जो  कहेंगे  मैं  वही  कर  उसके

 अतिरिक्त  आर  कुछ  नहीं
 कर

 सकता  |

 रिखी  साहब  की  निष्ठा  और  काम  करने  का  जो  तरीका  वह  प्रशंसनीय  और

 सराहनीय  हम  चिनवाट  करते हैं
 कि  जो  भी  व्यक्ति  इस  सीट  पर  आएगा  ag  इन्हीं  के  गुणों  के

 ATATT  पर  काम  करेगा  ताकि  जो  संसत्सदस्य  उनको  निरन्तर  सहयोग  मिलता  रहे  और  बे  इस

 बात  को  महसूस  करते  रहें  कि  जो  भी  सचिव  महोदय  यहां  पर  आकर  बैठेंगे  उनसे  सभी  सदस्यों  को

 सदैव  quae  और  अच्छी  सलाह  मिलेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  तरफ  अपने  दल  की  तरफ  से  रिखी  साहब  के  प्रति  आभार
 व्यक्त  करता हूं

 और  बध  यी  देता  हूं  ।

 eye  महोदय  :  आपके  कहने  का  तात्पये  मैं  समझ  गया  लेकिन  इसमें  थोड़ा  सा  अन्तर  आप

 समान  लीजिए  कि
 ये

 परमानेन्ट  थे  और  मैं  वर्कंचाजे  हूं  ।
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 होने  पर
 कायें

 भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा

 श्री  बी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  मैं  श्रीमान  रिखी  साहब  संसद  में  को

 गई  उनकी  बहुमूल्य  सेवाओं  के  व्यक्तिगत  रूप  रो  और  अपने  दल  की  ओर  से  बधाई  देता  हूं  ।

 अपने  काम  के  प्रति  श्रीमान  रिखी  साहब  की  निष्ठा  और  उनकी  ईमानदारी  इसी  बात  से

 स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  वह  लोक  सभा  में  अपने  सचिव  पद  के  सेवाकाल  में  एक  दिन  भी  अनुपस्थित

 नहीं  रहे  ।

 aga  लम्बे  अनुभव  श्रीमान  रिखी  ने  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  संसदीय  संस्थाओं  को  सशक्त

 बसाने  की  अपनी  भूमिका  में  अपना  निजी  योगदान  दिया  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हममें  से  जो  कोई  भी  गत  कुछ  वर्षों  से  यहां  रहा है  वह  उनकी

 सेवाओं  के  लिए  रिखी  जी  को  याद  रखेगा  और  मैं  एक  बार  फिर  उनको  बधाई  देता हूं  और  उनके

 सुखद  भावी  जीवन  की  कामना  करता  हूं  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  श्री  रिखी  ने  सभा  की  जो  मूल्यवान  सेवा  की  है  मैं

 इस  अवसर  पर  उसके  बारे  में  अपने  उद्गार  अभिव्यक्त  करना  चाहता हूं
 ।  हम  में  रो  अधिकतर  यह

 जानते  हैं  कि  इस  सभा  की  प्रक्रियाओं  और  परम्पराओं  को  समृद्ध  बनाने  में  श्री  रिखी  का  अपने

 काल  के  दौरान  महत्वपूर्ण  योगदान  रहा  उनके  स्नेही  निष्पक्षता

 भौर  सबसे  अधिक  नियमों  का  कड़ाई  से  पालन  करने  के  स्वभाव  से  हम  सभी  प्रभावित  रहे  हैं  ।

 श्री  रिखी  की  कत्तेंव्यपरायणता  हम  सभी  के  लिए  एक  उदाहरण  के  रूप  में  रहेगी  ga  सभा

 के  सदस्य
 के

 रूप  मेरे  प्रश्नों  की  रूपरेखा  तैयार  करने  और  अन्य  समस्याओं  को  सुलझाने के

 विषय  में  श्री  रिखी  ने  मेरी  हमेशा  मदद  की  और  परामर्श  दिया  |

 मैं  कुछ  व्यक्तिगत  बातों  की  चर्चा  किए  बिना  भी  नहीं  रह  सकता  ।  1979  मैं  महाराष्ट
 के  एक  दूरस्थ  गांव  में  गम्भीर  रूप  से  बीमार  पड़  गया  था  ।  अस्पताल  में  मेरे  उचित  उपचार  की

 व्यवस्था  करने  में  श्री  सीखो  ने  मेरी  जो  सहायता  मैं  उसे  नहीं  मूल  सकता  |

 अंत  मैं  चाहता हूं  कि  यदि  बद्दू  अपने  मूल्यवान  अनुभवों  को  पुस्तक  के  रूप में  संजोना

 चाहें  तो  हम--सदस्य  या  विधायक  या  संसद  के  रूप  में  उनके  अनुभवों  से  लाभ  उठाएँगे  |

 मैं  कामना  करता  हूं  कि  श्री  रिखी  चिरजीवी  हों  और  उनका  भावी  जीवन  सुखमय  हो  ।

 Mo  सैफुद्दीन  सोज  श्री मन  ,  श्री  रिखी  के  बारे  में  आपके  प्रदयंसात्तक  विचार
 ale  हमारी  माननीया  प्रधानमंत्री  के  अच्छे  व्याख्यान  तथा  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  और  प्रो ०  मधु
 दंडवते  तथा  अन्य  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  भावनाओं  के  बाद  मैं  अपने  विचार  व्यक्त  करने  की

 आवश्यकता
 नहीं  समता  हूं  क्योंकि  जो  कहा  जा  चुका  है  मैं  भी  अधिकतर  sat  को  दोहराऊंगा  ।  किन्तु  लोक  सभा
 में  अपने  अल्प  कार्यकाल  के  दौरान  हुए  अनुभवों  के  आधार  पर  मैं  एक-दो  बातें  कहुंगा  ।  श्री  कौल  और

 श्री  शक घर  जैसे  सचिवों  द्वारा  स्थापित  परम्पराओं  को  बनाए  रखना  और  उन्हें  मजबूत  करना  काफी
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 होने  पर  आकाश  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में

 कठिन  काम  किन्तु  मैं  अनुभव  करता हूं
 कि  श्री  रिखी  ने  न  केवल  उन  परम्पराओं  को  बनाए

 है  वरन  उन्हें  समृद्ध  भी  किया  है  श्री  रिखी  के  एक-दो  गुणों  का  मुझे  व्यक्तिगत  अनुभव  है  और  सभा

 के  साथियों  के  सामने  मैं  वे  अनुभव  रखना  चाहता हूं  ।  कई  बार  मैं  जब  रिसी  र  मिला  तो  मुन्हें

 काफी  उदासीन  पाया  ।  किन्तु  कुछ  अनुभवों  के  वाद  मैंने  पाया  कि  यह  मात्र  उनका  बाहा  रूप है
 ।

 इस  बाह्य  रूप  के  पीछे  एक  मानवीय  स्नेहमयी  हृदय  भी  है  जो  सदस्यों  की  समस्याओं  को  समझने

 में  हमेशा  स्पंदित  होता  रहता  तब  मैंने  पाया  कि  उनमें  एक  प्रकार  की  विनम्रता हैं  और  सभी

 अवसरों  पर  मैंने  aaa  कि  यह  कोई  साधारण  प्रकार  की  विनम्रता  नही ंहैं  वरन  एक

 महात्माओं  वाली  विनम्रता  जो  राज  के  दिनों  में  gra  है  ।  उन्होंने  लोक  सभा  में  प्रतिष्ठा  के  पद

 पर  कायें  और मैं  अहुत  प्रसन्नता  अनुभव  कर  रहा हूं
 कि  आपने  उन्हें  अंतम  दिनों  में

 सचिव  बना  दिया  मैं  उनके  सुखद  भविष्य  को  कामना  करता हूं  और  भविष्य  में  जो  भी  किये

 उन्हें  सौंपे  जाएंगे  वहू  सफलता  से  निर्वाह  करेंगे  ।

 शो  चन्द्रजीत  यादव  :  श्रीमन्‌  ,  श्री  रिखी  के  इस  सभा  के  प्रति  मूल्यवान

 योगदान  के  बारे  में  आपके  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  से  मैं  पूरी  तरह  सहमत  हुं  ।  मैं
 समझता हूं

 कि  श्री  रिखी  अपने  पीछे  एक  अत्यन्त  निष्ठावान  और  कत्तंब्यपपरायग  अधिकारी का  उदाहरण  छोड़

 कर  जायेंगे  ।  जेसा  कि  हमने  अपने  अनुभवों  से  श्री  रिखी  के  समान  निष्ठा  और  ईम।नदारी  से

 अपना  कार्य  करने  वाले  लोग  बहुत  कम  होते हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  अपने  कार्य  के  प्रति

 केवल  निष्ठावान  और  ईमानदार  ही  नहीं  at  जब  कभी  ऐसा  अवसर  आया  कि  सदस्य  को

 प्रसन्न  कया  जाए  या  कत्तंब्य  पालन  किया  तो  उन्होंने  हमेशा  कते  ब्य परायणता  को  ही  चुना ।

 लोक  लेखा  समिति  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  BR  ऐसा  अवसर  मिला  जब  ea  और  अधिकारियों

 को  नियुक्त  किए  जाने  की  आवश्यकता  थी  ।  मैं  वास्तव  में  सक्षम  और  योग्य  अधिकारी  चाहता

 मैंने  उस  समय  श्री  रिखी  की  सहायता  प्त  की  ।  मैंने  कहा  कि  कार्य  दिन  प्रति  दिन  बढ़ता  हीं  जा

 रहा  है  और  हमें  अच्छे  और  योग्य  अधिकारियों  की  आवश्यकता  है  इस  अवसर  पर  वह  मेरे

 पास  आए  दौर  बहुत  ही  विनम्रतापूर्वक  मुझे  सलाह  दी  कि  यह  है  कि  हमें  और

 अधिकारियों  की  आवश्यकता  किन्तु  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  आठ  अधिकारी  नियुक्त  करने  से  ही

 यह  कार्य  हो  सकता  चार  परिश्रमी  और  योग्य  अधिकारियों  को  नियुक्त  करने  रा  भी  यह  कायें

 हो  सकता  है  और  इस  प्रकार  हम  राजकोष  का  पैसा  बचाएंगे  ।”  बहुत  कम  लोग  होत ेहैं  जो  @al-

 faa  और  देश  की  के  हित  का  इतन  ख्याल  रखते  हैं  ।  यह  बात  थी  जिसने  ys  इतना  प्रभावित

 किया  कि  मैंने  निश्चय  किया  कि  हम  और  अधिक  अधिकारी  नियुक्त  नहीं  करेंगे  अर  मौजूदा  alaqaT-

 रियों  से  ही  कम  हमने  सोचा  था  कि  शायद  बजट  पर्याप्त  नहीं  था  ।  किन्तु  थ्री  रिखी

 वਂ  चिन्ता  थी  कि  हमें  अधिक  व्यय  नहीं  चाहिए  ।

 बहुत  बार  मैंने  उनसे  पुछा  कि  आपके  अच्छे  स्वास्थ्य  का  क्या  sory  ऊ
 <atd  atte  मैं  उनके

 ga. अच्छे  स्वास्थ्य से
 बहुत

 अधिक  प्रभा  ati  यहां  तक  कि  आज  भी  मैंने  जब  उन्हें  तो  यह
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 होगे  पर  काय  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में
 घोषणा

 महसूस  किंया  कि  वहू  दस  साल  के  बाद  सेवा  निवृत  होंगे  ।  किन्तु  शायद  नियम  ऐसे हैं
 कि  उन्हें

 सेवा-निवृत  होना  ही  अन्यथा  उनका  स्वास्थ्य  ऐसा है  कि  वह  आगामी  दस  वर्षों  तक  कायें

 करने  के  लिए  सक्षम  वे  हमेशा  कहते हैं
 :

 ऊपर  वाले  की  मेहरबानी  हैਂ

 इससे  पता  चलता  है  कि  वह  हमें  भीरु  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किस  को  ?

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  केवल  अध्यक्ष  की  वरन्‌  सर्वशक्तिमान  ईश्वर  की  ।  मैं  सोचता  हूं

 कि  मैं  आपका  भी  याद  दिला  जब  आप  कहते  हैं  :

 वाला  हमारी  रक्षा  कर  रहा

 मैं  सोचता  हुं  कि  वहू  आप  से  ऊपर  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम
 स्वामी  उत्तर  पूर्व  )  :

 ऊपर  तो  ग्रखबार  वाले  हैं  ।

 जो  चन्द्रजीत  यादव  :  उन  के  ऊपर  भी  कोई  यह  उनका  बहुत  अधिक  विनीत  उत्तर  था  ।

 श्री  रिखी  का  उत्तर  विनीत  होता  था  ।

 उनके  बारे  में  यह  बहुत  अच्छी  बात  कही  गई  कि  वह  न  केवल  लोक  सभा  में  हमारे  कायें  के

 प्रति  वीनस  हमारे  कल्याण  के  प्रति  भी  चिंतित  रहते  थे  ag  हमारे  कल्याण  के  बारे  में  पूछते  रखते  थें

 भौर  उनका  पहला  प्रइन  होता  परिवार  कसा  आपका  स्वास्थ्य  कसा

 यही है  जिसकी  हमें  आज  आवश्यकता  है--एक  अच्छे  और  भले  इन्सान  की  और  यही  विशेषताएँ

 मैंने  श्री  रिखी  में  पायीं  ।  मुझे  विश्वास  है  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी---मैं  नदीं  जानता  कि  क्यों  वह

 उनको  सलाह  को  स्वीकार  करने  में  Pa  थे  क्योंकि  वाजपेयी  जी  भी  एक  बहुत  परिश्रमी  व्यक्ति

 उन्हें  उनकी  सलाह  स्वीकार  करनी  चाहिए  ताकि  ag  अपना  स्वास्थ्य  अच्छा  रख  सकें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनकी  सुबह  की  नींद  क्यों  खराब  करना  चाहते  हैं  ।

 थ्रो  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  बहुत  प्रसन्न  हूं  कि  श्री  रिखी  की  अनिच्छा  के  बावजूद  आपने  उन्हें

 महासचिव  बनाकर  उन्हें  बहुत  अच्छा  उपहार  मेंट  क्या है
 ।  वह  वास्तव  में

 सम्मान
 के  योग्य  हैं

 और  इस  बात  पर  भी  बहुत  प्रसन्न  हूं  कि  आपने  उन्हें  सभा  का  अवैतनिक  सलाह कर  नियुक्त  कर

 दिया  है  ।  भविष्य  वहू  किसी  किसी  प्रकार  से  हमसे  जुड़े  रहेंगे  क्योंकि  मैं  महसूस  करता  हूं
 कि  वहू  काफी  वर्षों  तक  एक  सक्रिय  जीवन  बिता  सकते  हैं  और  उनका  योगदान  हमारे  लिए  भी

 दायक  रहेगा  ।

 इन  शब्दों के
 me ul  tor  जै  1५  प  की  और  अच्छे  ना

 pot मैं  उनके  सुखद  भवि  तथ्य  की  कामना  करता  हुं  ।
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 होने  पर  कार्य  भार  से  मुक्त  होने  के  बारे  में  घोषणा

 एए ए

 अध्यक्ष  महोदय  :  उपाध्यक्ष  महोदय  |

 अध्यक्ष  nate  और ~  Fam [42]  साथियों  eee थी  जो ०  च्  tem ने  q

 श्री  अटल
 बिहारी  वाजपेयी  :  जी  आप  साथियोंਂ  कह  कर  कैसे  सम्बोधित  कर

 सकते  हैं  ?

 प्रो ०  मधु  दंडवते  :  यहां  केवल  सदस्य  साथी  नहीं  |

 थी  जी०  लक्ष्मणन  :  जब  मैं  यहां  बैठा  हुआ हूं
 तो  मात्र  एक  संसद-सदस्य हूं

 ।  इसी लिए  मैंने

 ऐसा  कहा

 शी  के०  मायातेवर  ( fsfrena)  वह  केवल  एक  माननीय  सदस्य  हैं  ।  उपाध्यक्ष  नहीं  हैं  ।

 श्री  जी०  लक्ष्मणन  :
 जब  मैं  यहां  बैठा  तो  मैं  एक  सदस्य

 हूं  कौर
 मेरी  विभाजन  संख्या

 441  है
 ।  मैंने  साथियों  कह  कर  पुकारा  |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  मैं  हमेशा  यहां  बैठता  और  प्रिय  साथियोंਂ  कभी  नहीं

 कहता  ।  कवल  अध्यक्षपीठ  को  ही  सम्बोधित  करना  होगा  ।  यह  बात  कहने  के  लिए  gy  खेद  है  ।

 श्री  जी०  लक्ष्मणन  :  वाजपेयी  संशोधन  स्वीकार  gi  यद्यपि  अध्यक्षपीठ

 सेवानिवृत  होने  वाले  अधिकारी  श्री  रिखी  के  सम्बन्ध  में  सभा  की  भावनाएं  व्यक्त  कर  चुके  हैं  फिर

 उपाध्यक्ष  के  नाते मैं
 अपने  विचार  व्यक्त  करता  हूं  ।  इस  सभा  को  चलाने  में  मेरा  मार्गदर्शन  करने

 वाले  अधिकारी  के  रूप  में  उनका  मेरे  साथ  जो  साथ  मैं  उसी  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहुंगा  ।

 मुझे  चार  ay  का  अनुभव  श्री  रिखी  मेरे  साथ  विदेशी  दौरों  पर  भी  गए  ।  श्री  रिखी  ने

 स्वयं  को  कभी  एक  अधिकारी  के  रूप  में  ऐसा  नहीं  हमारे  सम्मानित  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा

 महासचिव  का  पद  उन्हें  बहुत  ही  सही  रूप  में  प्रदत्त  किया  गया  है--कि  वे  इस  महान  लोक  सभा

 2  महासचिव  थे  ।  पहला  बुलावा  जो  भायेगा--मेरे  विचार  से  श्री  वाजपेयी  qua  सहमत  होंगे--वह

 महासचिव  रिसीवर  x  oat  पर  आवाज  क्या  आप  जान  गए  तो  वही

 आवाज  होती  है  जो  मैंने  अभी  बताई  थी  क्योंकि  मैंने  यह  आवाज  अक्सर  सुनी  है  और  हम  उस  आवाज

 से  अब  वंचित  हो  जायेंगे  ।  वह  कहेंगे  माननीय  महो  क्या  आप  जाग  गए  मैं  पहले

 ही  उठ  चुका  हूं  इसीलिए  तो  आपसे  बात  कर  रहा हू
 तो  तुरन्त  ही  वह  हमें

 अधिवेदन  में  10.30  बजे  जाना  है  आऊंगा  और  दुबारा  8.0  बजे  आपको  याद  दिल  ऊँचा  '  *  *

 यह  बहुत  ही  बड़ी  चिन्ता  थी  ।  6  बजे  मैं  सोचता  कि  ag  व्यक्ति  किस  प्रकार  इतना

 फुर्तीला  है  और  क्या  वहू  रात  को  सोते  भी  हैँ  या  नवदीं  ।  इसके  पद चा तु  BA  सम  में  आया  कि  कसि

 प्रकार  ये  इतने  फुर्तीले  थे  और  ait  भी  साठ  ag  की  उम्र  में  इतने  सक्रिय हैं  और  कोई  भी  व्यक्ति

 नहीं  कह  सकता  कि  यह  60  वर्ष  की  उम्र  पार  कर  चुके  श्री  इस  सदन  के  भूतपूर्व

 सदस्य  भर  मेरे  नेताओं  में  से  एक  उन्होंने  BR  कि  क्या  श्री  उनकी  शक्ति  का  कारण
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 जानते  कि  at  रिखी  क्यों  इतने  सक्रिय  हैं  ।  एक  दिन  उन्होंने  qa  बताया  था  कि  बे  हर  रोज  अपने

 घर  में  सुबह  चार  बजे  og  पानी रे  नहाते  हैं  चाहे  ठंड  के
 मौसम

 की  जनवरी  ही  कयों  न  मैं

 समझता  ह  fa  उनकी  सफलता  oa  सिफ  दो  ही  कारण  कोई  भी  ब्यक्ति  आम  जिन्दगी  चाहे

 वह  अधिकारी  हो  अथवा  हमारी  तरह  एक  जन  साधारण  अगर  वह  आम  जीवन  में  गुस्से  और

 अहंभाव  को  त्यागता है  तो  यही  सफलता  होगी  ।  मैंने  पिछले  चार  वर्षों  से  श्री  रिखी  को  देखा

 उन्होंने  कभी  की  कोई  अप्रिय  या  कटोर  दर्द  नहीं  कहे  अथवा  नही  कभी  भीं  मुझसे  गुस्से  में  कभी

 बात  और  सच  तो  यह  जब  कभी  भी  मैं  पीठासीन  होता  भर  श्री  रिखी  उठकर  मूरतें

 कोई  बात  कहत ेथे  तो  सदस्य  यह  रास्ते  थे  कि  वे  मुझे  गुमराह  कर  रहे  ऐसी  बात  नहीं  थी  ।

 ब  मैं  किसी  सदस्य  को  सदन  में  और  समय  नहीं  चाहता  था  तो  श्री  रिखी  मुसे  कहते  थे  महोदय

 नहें  कुछ  समय  और  इसमें  क्या  हज  है  ।  यह  सलाहें  मु  इन  महान  व्यक्ति  से  प्राप्त  होती

 थी  मैंने  यह  भी  देवा  है  कि  संसदीय  मामलों  के  मंत्री  आयेंगे  और  मुझे  कहेंगे  कि  हमें  यह  पुरा  करना

 चाहिए  और  समय  समाप्त  हो  गया  हम  अपने  विधायी  कार्य  की  अनुसूची  से  बहुत  पीछे है  ।  उन्हें

 इसे  पूरा  करना  चाहिए  ।  मैं  विशेषतौर  पर  श्री  उन्नीकृष्णन  को  कहू  सकता  हूं  कि  उन्हें  चुप  हो  जाना

 तब  वह  घर  कर  मेरे  पास  आकर  कहेंगे  श्री  नीकृष्णन  यह  सोच  रहे  होंगे  कि  वहू  अध्यक्ष

 या  उपाध्यक्ष  को  गुमराह  कर  रहे  हैं
 कुछ  मैं  कह  रहा  हूं  बह  सच  है  और  यह  मैं  इस  सदन  कें

 संमक्ष  कह  रहा  7.0  कि  उन्हें  कुछ  समय  कौर  दे  दीजिए  अन्यथा  यहां  पर  बहुत  सा  शोर

 दरीबा  आदि  होगा  ।'  sara  महान  व्यक्ति  की  विशेषता  यहीं  सफलता  का  कारण

 यद्यपि  मैं  अपनी  भावनाओं  को  अभिव्यक्त  नहीं  कर  सका

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  मही  अत्यन्त  गोपनीय  बात  बता  रहें  हैं  ।

 श्री  जी०  लक्ष्मणन
 :

 मैं  सिफ  वही  कहू  सकता  मैं  एक  बात  के  बारे  में  जरूर

 जेसा  हमारे  महान  महान  तमिलनाडू  के  भूतपूर्व  मुख्य
 मंत्री  और  राज्य  सभा के  सदस्य

 ने  बताया  श्री  रिखी  गरिमा  और  सन के  तमिल  में  कलाम ई

 गनिया  और  कामपाल  कहते  हैं

 घन्यवाद  ।

 a.  ——

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 हाइड्रोलेविट्क  पावर  कारपोरेशन  तई  दिल्‍ली  के  aa  1982-83  तथा  पावर

 इस्जीनिय्स  2  fan  सोसाइटी  नई  दिल्ली  के  ad  1982-83  के  कार्यकरण  को  समीक्षा

 तथा  चाबुक  प्रतिवेदन  तथा  दिनांक  6-2-1983  के  अतारांकित  saa  संख्या  2273  के

 उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  दिव  :  मैं  निम्नलिखित पत्न  सभा  पटल॑  पर  रखता
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 (1)  कम्पनी  19  4

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 नेपाल  हाइड्रोइलेक्ट्रिक  पावर  कारपोरेशन  नई  के  वर्ष  1982-83

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 ह 2°70  3 नेशनल  हाइड्रोइलेक्ट्रिक  पावर  कारपोरेशन  नई  का  वर्ष  198

 का  वार्षिक  लेखापरीश्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखाप री  तक

 की  टिप्पणियां  |  [7  थाली  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  7513/83  ]

 (1)  पावर  इंजीनियर  ट्र  लीग  नई  के  हर्ष  1982-83  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरी  गीत

 लेख े।

 पावर  इंजीनियर  ट्  लिंग  मई  के  वर्ष  1982-83 के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 [a  थाली  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  डी०  7514/83  |

 (3)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तेल  की  खोज  के  बारे  में  श्री  ए०  नीला लोहित दे सन  नाडार

 के  भत्तारांकित  saa  संख्या  2273  के  6  1983  को  दिए  गए  उत्तर  को

 शुद्ध  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 जेनेवा  में  1982  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  के  अधिवेशन  में

 cat  हार  किए  गए  श्रमिसमयों  तथा  सिफारिशों  पर  की  गई  कार्यवाही  अथवा  की

 जाने  वाली  प्रस्तावित  कार्यवाही  के  बारे  में  विवरण

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रो  वीरेन्द्र  :  मैं  जेनेवा  में  1982  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय

 श्रम  सम्मेलन  के  अधिवेशन  में  स्वीकार  किए  गए  अभिसमयों  तथा  सिफारिशों  पर  की  गई

 वाही  अथवा  जाने  वाली  प्रस्तावित  कार्यवाही  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  |  प्र न्या लय  में  रखा  गया  '
 देखिए  संख्या  एल०  7516/831]

 ब्षें  1982  क  लिए  तूतीकोरिन  पत्तत  न्यास  तथा  बम्बई  पत्तन  न्यास  के

 लेखे  तथा  लेखापर क्षा  प्रतिवेदन  और  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  6

 1983  को  जारी  की  गउ  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  भोटरयान

 घ्रधिनियस  1939  क  sane  अधिसूचनाएँ  आदि

 संसदीय  कार्य  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  :  श्री  जिया  रहमान  अंसारी

 को  शोर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
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 (1)  महा पत्तन  न्यास  1963  की  धारा  103  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  ( farat  तथा  अंग्रेजी

 तूतीकोरिन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1982-83  के  विधिक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  |  [aearaa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7517/83]

 बम्बई  पतन  न्यास  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।  [arate F में
 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  दी०  7518/83]

 (2)  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  6  1983  को  जारी  की  गई

 उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  मोटर  यान  1939  की

 धारा  133  की  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक

 प्रति  तथा
 अंग्रेजी

 :--

 पंजाब  मोटर  यान  1982  जो  6  1983  के

 पंजाब  सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  alo  का०  नि०  85  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 पंजाब  मोटर  यान  1983,  जो  4  1983  के

 पंजाब  सरकार  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  ato  का०  नि०  15  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 पंजाब
 मोटर

 यान  1983,  जो  4  1983  के  पंजाब

 सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  Alo  का ०  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 पंजाब  मोटर  यान  1983,  जो  8  1983  के  पंजाब

 सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का
 ०

 नि०  54  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 पंजाब  मोटर  यान  1983,  जो  17  1983  के

 पंजाब  सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  alo  का०  नि०  57  में  श्रावित

 हुए  थे  ।

 पंजाब  मोटर  यान  1983,  जो  8  1983  के

 पंजाब  सरकार  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  ato  का०  नि०  64  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 (3)  उपरोक्त  (2)  में  उल्लिखित  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 [ wearers F में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी ०  7519/83]

 (4)  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  वर्ष  1981-82  के  विधिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
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 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।  *

 (5)  उपरोक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठोस  7520/83

 विदवधिधालय  अनुदान  आयोग  )  1983,  वास्तुविद

 1972  के  sana  अधिसूचना  तथा  इन  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर

 रखे  जाने  में  हुए  बिलम्ब  के  बारे  में  स्तनपान  के  संरक्षण  तथा  उसके  प्रोत्साहन

 सम्बन्धी  भारतीय  राष्ट्रीय  संहिता  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  19  1983  का

 वर्ष  1981-82  तथा  1982-83 के  लिए  एजुकेशनल  कंसलटेट्स  इण्डिया

 लिमिटेड  नई  तथा  भारतीय  कृत्रिम  अंग  निर्माण  निगम  कानपुर  के  वर्ष

 1982-83  के  कार्य  की  समीक्षा  तथा  विधिक  प्रतिवेदन  आदि

 की  WATT  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  मैं  श्रीमती  शीला  कोल  की  ओर  से

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  —

 (1)  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  1956  की  धारा  25  at  उपधारा  (3)

 के  अन्तगंत  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  1983  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  22  1983  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 [ wrareta  में  रखी  गई  ।
 देखिए  संख्या  एल ०  टी ०  7521/83]

 (2)  वास्तुविद  1972  की  धारा  45  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्न

 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रे  जी

 (wm)  वास्तुविद  विनियम  1982,  तथा  अंग्रे  जी  संस्करण )
 जो  24

 1983
 के

 भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  स०  सी०  में

 प्रकाशित  हुए  थी  ।

 वास्तुविद  परिषद  शिक्षा  के  न्यूनतम  1983  जो  27

 1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  स०  सी ०  To/

 95/83  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (3)  उपयु कत  (2)  में  उल्लिखित  पत्र  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्र  area  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7522/831

 (4)  स्तनपान  के  संरक्षण  तथा  उसे  प्रोत्साहन  सम्बन्धी  भारतीय  राष्ट्रीय  संहिता  के
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 सम्बन्ध में  19  1983  के  संकल्प  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  |  [a  थाली  में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  7523/88]

 (5)  कम्पनी  1956  की  619%  की  उपधारा  (1) के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 एजुकेशनल  कंसल्टेंट्स  इण्डिया  नई  के  वर्ष  [1981-82  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 एजुकेशनल  कंसल्टेंट्स  इण्डिया  नई  कवि  198  [-82  का

 जा शवााध
 वार्षिक  लेखा परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  faq  पनवा  महू  लेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 एजुकेशनल  कंसल्टेंट्स  इण्डिया  नई  केवल  1982-83  के

 कार्यकरण की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 एजुकेशनल  कंसलटेट्स  इण्डियां  नई  का  बल  1982-83  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  को

 टिप्पणियां  |  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  7524/83]

 )  भारतीय  कृत्रिम  अंग  निर्माण  कानपुर  वर्ष  1982-83  के  कार्य

 करण को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारतीय  कृत्रिम  अंग  निर्माण  कवि  1982-83  का  विधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ॥

 (6)  उपर्युक्त  मद  (5)  के  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 [7  थाली
 रखे  गए  ।

 देखिए  कल  दी ०  7525/83]

 (7)  इंस्टीच्यूट  फार  दी  फिजिक्स  नई  बल  1982-83  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 इंस्टीच्यूट  फार
 दो

 फिजिकली  नई  के  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  हारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 थाली  में  रखे  गए  |  द  खिए  संख्या  एल ०  टी  ०  7525/83 ]

 (8)  Feretat  प्रशिक्षण  उत्तरी  कानपुर  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  कीं  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।  तथा  लेखा परीक्षित

 लेखे
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 शिक्षुता  प्रशिक्षण  उत्तरी  क्षेत्र  के  ब्लू  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेंजी  संस्करण )  |

 थाली
 में  रखे  गए  ।  द  खिए  संख्या  एल०  टी

 ०  7527/83

 (9)  सेंट्रल  इन्स्टीच्यूट  आफ  हायर  तिब्बतन
 के

 वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रे जी

 संस्करण )  |

 (at)  सेंट्रल  इन्स्टीच्यूट  आफ  हायर  तिब्बतन  के  वर्ष

 1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रे  जी  संस्करण )  ।

 [a ara  में  रख  गए  ।  द  खिए  संख्या  एल०  zo
 7528/83]

 (10)  सेंट्रल  तिब्बतन  स्कूल्स  नई  के  वर्ष  1982-53  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  संस्करण )  ।

 सेंट्रल  तिब्बतन  सकल  एडमिनिस्ट्रेशन  नई  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 थाली  में  रखे  गए  ।  द  किए  संख्या  एल  ०  टी०  7529/83]

 (11)  सेंट्रल  इंस्टीच्यूट  आफ  बुद्धि  स्टडीज  लेह  के  वर्ष  1978-79  से  1981-

 82  तक  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रे  जी  तथा  उन

 पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (12)  उपयुक्त  (11)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  लोक
 सभा  में  के  पटल  पर  रखने में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे  जी  संस्करण  |

 [a  थाली
 में  रखे  द  लिए  संख्या  एल०

 राष्ट्रीय  शारी  रिक  शिक्षा  तथा  खेलकूद  पटियाला  के  वर्ष  1982-83 (13)

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  तथा  लेखा

 परीक्षित  लेखें  |

 राष्ट्रीय  शारीरिक  शिक्षा  तथा  सेलक  के  at  1982-83  के

 कार्यकरण  की  सरकार  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  |  थाली  में  रखे  गए  ।  द  लिए  संख्या  एल०  टी  ०
 7531/83

 ]

 (14):  रामपुर  रजा  ताइबू  रामपुर  के
 वर्ष  1980-81  भर  1981-82  के

 प्रतिवेदन  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखा

 परीक्षित  लेखे  ।

 रामपुर  रजा  लाइटर  रामपुर  के  5.४  1980-81  और  1981-82  के  कार्यकरण
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 की  सरकार  द्वारा  समीप  के  बारे  मे  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 (15)  sag ad  (  14]  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वालें  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 थाली  में
 रखे  देखिए  संख्या  एल०  gto  7532/83]

 (16)  )
 क्षेत्रीय  इंजीनियरी  बारंगल  के  वर्ष  1982-83  के  विधिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 क्षेत्रीय  इञ्जीनियरी  बारंगल  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा-प्रतिवेदन  ।

 क्षेत्रीय  इञ्जीनियरी  बारंगल  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 में  रखी  गई  ।  द  लिए  संख्या  एल०  टी ०  753
 3/83]

 (17)  सेंट्रल  इन्स्टीच्यूट  आफ  बुद्धि  स्टडीज  लेह  के  वर्ष  1982-83

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 सेंट्रल  इन्स्टीच्यूट  आफ  बुद्धि  लेह  के  वर्ष  1982-83  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 में  रखी  गई  ।  द  लिए  संख्या  एल०  टी०  7534/83]

 (18)  तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  दक्षिणी  के  वह  1982-83

 के  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण
 )

 तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे ।

 तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  दक्षिणी  के  वर्ष  1982-83  at

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 [a  थाली  में  रखी  गई  ।  द  किए  संख्या  एल०  टी
 ०  7535/83]

 (19)  मौलाना  arse  कालिज  आफ  के  वर्ष  1982-83  के

 विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 मौलाना  आजाद  कालिज  आफ  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |

 थाली  में  रखें  गए  ।  द  लिए  संख्या  एल०  ato  7536/83]

 (20)  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  पूर्वी  के  वर्ष  1982-83  के  वारिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  |
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 व्यावहारिक  प्रशिक्षण  पूर्वी  कलकत्ता  के  वर्ष  1982-83  के
 कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेंजी  संस्करण )
 ।

 में
 रखी  गई ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  7537/83]

 (21)  प्रादेशिक  इंजी  नियरी  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  श्रीनगर  देवी  1982-83  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन  ।

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  केवल  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7538/83]

 (22)  )
 प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रादेद्विम  इंजीनियरी  द [: है: ह  1982-83  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  अंग्रेजी  संस्करण  |

 [arava में  रखी
 गई

 ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 7539/83]

 (23)  विस्वेस्वरया  रीजनल  कालेज  आफ  नागपुर  के  वर्ष  1982-83  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 विस्वेस्वरेया  रीजनल  कालेज  are  के  वर्ष  1982-83  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 परोक्ष  प्रतिवेदन  |

 विस् वे स्व  रैया  रीजनल  कालेज  आफ  के  वर्ष  1982-83  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रन्थालय में
 रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  7540/83

 (24)  मालवीय  रीजनल  इंजीनियरिंग  के  बल  1982-83  के  विधिक

 प्रतिवेदन  नी  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 मालवीय  रीजनल  इंजी  निर्धारण  के  वर्ष  1982-83  के  विधिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 मालवीय  री  जनल  इंजी  निर्धारण  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 [zara  में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7541/83]
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 (25)  मोतीलाल  नेहरू  रीजनल  इंजीनियरिंग  के  वर्ष  1982-83  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 मोतीलाल  नेहरू  रीजनल
 इंजी  निर्धारण

 के  वर्ष  1982-83  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 [ weatera F में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7542/83]

 (26)  साहित्य  नई  के  बर्ष  1982-83  के  विधिक  प्रतिवेदन  कीं  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 [ wary थ
 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी

 ०  7543/83

 साहित्य  नई  जव केव |: |  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  7544/83]

 (27)  हैदराबाद  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  लेखकों  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 [ aeaTay  में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  eto  7545/83]

 (28)  प्रादेशिक  ईजी  निर्धारित  वद के वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 प्रादेशिक  इंजी  निर्धारित
 के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 प्रादेशिक  इंजी  निर्धारित  के  बल  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  द  खिए  संख्या  एल०  eto  7546/83

 तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थान  उत्तरी  क्षेत्र  के  वर्ष  1982-83  के (29)

 विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखा परी  गीत

 लेखें  |

 तकनीनी  शिक्षक  प्र  शिक्षण  उ  तरी  क्षेत्र  के  वो  1982-83  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ॥

 [ wea  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7547/83 1]

 प्रादेशिक  इंजीनियरिंग  कालेज  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक (30)

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )
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 प्रादेशिक  इंजीनियरी  काले  के  ay  1982-83  के  aes  लेखाओं  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरी  गीत  प्रतिवेदन  ।

 प्रादेशिक  इंजीनियरी  रुड़की  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |

 [ waa  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  7548/83]

 (31)  प्रादेशिक  इंजीनियरिंग  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेज़ी  संस्करण  |

 प्रादेशिक
 इंजी  निर्धारित  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  डी०  7549/83]

 (32)  नेशनल  इंस्टीच्यूट  आफ  फाउ  डरी  एण्ड  फलों  के  1982-33

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 नेशनल  इन्स्टीच्यूट  आफ  फाउंडरीं  के  वर्ष  1982-83  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  नौ  7550/83 ]

 (33)  प्रादेशिक  इंजीनियर  के  वर्ष  1982-83  के वाधिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |

 प्रादेशिक  इंजीनियर  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  लेखाओं  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  पर
 लेखापाल  |

 (ata)  प्रादेशिक  इंजनियरी  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 थाली
 में  रखी

 गई
 ।  देखिए  संख्या  एल०  ही०  7551/83]

 (34)  (qe)  शिक्षिता  प्रशिक्षण  ats  के  वर्ष  1982-83  के  वधिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  ।  लेखापरीक्षितत  लेखे  ।

 feretat  प्रशिक्षण  बोर्डे  (  पश्चिमी  क्षेत्र  )  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 यालय
 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  to  75

 52/83},

 (35)
 दिल्‍ली  पब्लिक  के  बर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन की  एक
 प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  तथा  लेखा परी  गीत  लेखे  ।
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 दिल्‍ली  पब्लिक  लाइब्र  के
 av  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार ा

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 थाली  में  रखी  गई ।  द  लिए  संख्या  एल०  eto  7553/83 |

 (36)  (qT)  प्रादेशिक  इंजनियरी  के  वर्ष  1982-83
 के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 दो  प्रादेशिक  इंजीनियरी  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  कीं

 कार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखी  गई  ।  द  लिए  संध्या  एल०  eto  7554/83]

 (37)  )
 भारतीय  औद्योगिकी  मद्रास  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  मद्रास  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 थाली
 में  रखो गई

 ।  द  लिए  सख्या  एल०  डी०  7555/83]

 (38)  बाल  waa  सोसाइटी  के  वर्ष  1982-83  के  विधिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 वाल  भवन  सोसाइटी  के  ae  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  का  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 में  रखी  गई  ।  द  लिए  संख्या  एल०  ato  7556/83 |

 (39)  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  नई  के  वर्ष  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  ward  गीत  लेखे  ।

 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  नई  दिल्‍ली  के  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 [  प्रन्थालय में  रखी  गई  ।  द
 faq

 संख्या  एल०  टी०  7557/83 ]

 इण्डियन  एयरलाइन्स  कर्मचारी  भविष्य  निधि  विनियम  1983  शौर

 उसको  अधिसूचना  के  सम्बन्ध  में  एक  व्याख्यात्मक  टि  प्रण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जाफर  :  मैं  श्री  खुर्शीद  अलम  खां  की  ओर  से

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  —

 (1)  वायु  निगम  19.3  की  धारा  45  की  उपधारा  (4)  के  अंतगर्त

 इण्डियन  एयरलाइन्स  कर्मचारी  भविष्य

 निधि

 1983  की
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 एक  प्रति  तथा  अं  Aan ay  संस्कार  a  पिन्ना
 जो  शठ  fiers

 1983  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उत्तजित  अधिसूचना  संबंधी  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  तथा

 अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  द  लिए  संख्या  एल०

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर  के  वर्ष  1978-79,  1979-80,  1980-81  के  बारीक

 प्रतिवेदन  तथा  इस  संस्थान  के  as  1978-79.  1979-80,  1980-81  तथा  1981-82  के

 कार्यकरण  की  समीक्षाएं  तथा  उक्त  प्रतिवेदनों
 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण  आदि-आदि

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कुमुद  बेन  एम०  :  मैं

 श्रीमती  मोहसिना  किदवई  की  भर  से  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखती  हूं

 (1)  राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर  के  1978-79  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा परी  क्षित  लेखे  |

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  के  वर्ष  1979-80  के  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  के  वर्ष  1980-81  के  आधिक

 प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  के  वर्ष  1981-82  के  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर  के  वर्ष  1978-79,  1979-80,  1980-81

 और  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 (2)  उपयुक्त  (1) में  उल्लिखित  पत्रों  चलो  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्कार ग  )
 |

 [arate  में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7559/83]

 (3)  अन्तर्राष्ट्रीय  जनसंख्या  अध्ययन  बम्बई  के  वर्ष  1980-81  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।
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 अन्तर्राष्ट्रीय  जनसंख्या  अध्ययन  संस्थान  बम्बई  के  वर्ष  1981-82  के

 वारिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा
 लेखापरोक्षित  लेखे

 अन्तर्राष्ट्रीय  जन  संख्या  अध्ययन  के  वर्ष  1980-81

 और  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 (4)  उपयु क्त  (3)  में  उल्लिखित  पन्नों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  ।

 [ weataT  में  रखी  गई  देखिये  संख्या  टी ०  7560/83]

 भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  दिल्लो  के  ag  1982-83  के  भारत  चमड़ा  निगम

 लिमिटेड  नोएडा  के  वर्ष  1982-83  के  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  नई  दिल्‍ली  के

 बर्ष  1982-83  क  इंटव्यू  में  टेशन  लिमिटेड  कोटा  के  1982-83  के  कार्यकरण  की  समीक्षाएं

 तथा  वारिक  प्रतिवेदन  आदि-आदि

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा
 की

 उपधारा  (1)  के  अस्तगत

 लिखित  पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 (*)  (um)  भारतीय  सीमेंट  निगम
 नई

 के  वर्ष  1982-83  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |

 (al)  भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  का  ay  1982-83  का

 बायटिक  लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7561/83

 भारत  चमड़ा  निगम  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (at)  भारत  चमड़ा  निगम॑  का  वर्ष  1982-:3  का  वार्षिक

 लेखापरी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  |

 [ wearers  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  eto  62/83]

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  नई  के  ag  1982-83  के

 nN
 कार्यकरण  की  स ा  म स्क गर  द्वारा  भत  शिक्षा

 >
 ना  बारे  में  एक  विवरण  ।
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 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  नई  का  वर्ष  1982-83  का

 वार्षिक  लेखापरी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7563/83]

 (wm)  इंस्ट्रूमेंटेशन  का  dq  1982-83  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 इंस्ट्रूमेंटेशन  का  वर्ष  1982-83  का  विधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियन्त्रण  महालेखा-परीक्षक  की

 टिप्पणियाँ  |

 [  प्रस्थान
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7564/83]

 भारत  पचास  एण्ड  कम्प्रेसर  के  वर्ष  1:  82-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  वारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  पम्प सन  एण्ड  कर्म्प्रेससे  का  वह  1982-83  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 [warm में
 रखे  देखिए  संख्या  एल०  se  7565/83]

 बनें  स्डटैंडे  कम्पनी  के  वर्ष  1982-83  के  कारण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 बन  स्टैंडर्ड  कम्पनी  लिमिटेड  का  वर्ष  1982-83  का  विधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 [ wearers  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०
 7566/83

 (2)  (a8)  भारतीय  सीमेंट  अनुसंधान  सई  के  वर्ष  1982-83  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखा परी  गीत  लेखे  |

 भारतीय  सीमेंट  नई  के  वर्ष  198  2-83  के  कार्यक रण
 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  |

 [ wear  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  7567/83]

 (3)  भारतीय  रबड़  विनिर्माता  अनुसंधान  के  ag  1982-83  के

 ates  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  तथा

 लेखा परी  गीत  लेखे  ।

 253



 सभा  पटल  पर  रखे  गएं  पंत्र  49  दिसम्बर  1984

 भारतीय  रबड़  विनिर्मित  अनुसंधान  के  वर्ष  1982-83  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  |

 में  रखे  गए ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7568/83)

 बर्ष  1981-82  के  लिए  सिविल  अधिकार  संरक्षण  1955  को  धारा  के

 उपबन्धों  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  विधिक  प्रतिवेदन

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  मैं  सिविल  अधिकार  संरक्षण

 1955  की  उपधारा  (4)  के  उक्त  अधिनियम  को  धारा  के  उपबन्धों  के  वर्ष

 1981-82  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  सभा

 पटल  पर
 रखता  हूं

 l

 में  रखो  गई  देखिए  संख्या  एल०  eto  7559/83]

 भारतीय  यूरेनियम  निगम  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण

 को  समीक्षा  तथा  वार्षिक  प्रतिवेदन

 fama  और  प्रौद्योगिकी  परमाणु  इलेक्ट्रॉनिक  और  महासागर  विकास

 विभागों में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  ato  :  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा

 की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  ( fara  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता हूं

 (1)  भारतीय  यूरेनियम  निगम  के  प्रतिवर्ष  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  भारतीय  यूरेनियम  fata  का  ae  1982-83  का  वार्षिक

 लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर
 नियन्त्रक-महालेखाप  री  क्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 [  ग्रंथालय  में  रखी  age  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7570/83]

 मेटल  स्पीड  कारपोरेशन  लिमिटेड  तथा  मैंगनीज  भोर  लिमिटेड  तथा

 विशाखापत्तनम  स्टोल  प्रोजेक्ट  के  वर्ष  1082-83  के  कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा

 बायटिक  प्रतिवेदन

 संसदीय  कार्य  खेल  तथा  निर्माण  ate  आवास  मंत्री  बूटा  :
 मैं  श्री  एन०  के ०  पी ०

 साल्वे की  ओर
 से  कम्पनी  1956  की  घारा  619m  की  उपधारा  (1)  के  sata

 निम्नलिखित  पत्रों
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 (1)  मैटल  eto  टूट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  वर्ष  1982-83
 के

 कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।
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 (2)  मेटल  स्क्रीन  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  वर्ष  1982-83  का  वार्षिक

 लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 थाली  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  1

 (1)  मैगनीज
 ओर  लिमिटेड के  वर्ष  1982-83 के

 कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  |

 (2)  मैगनीज  भर  लिमिटेड  का  ad  1982-83  का  वार्षिक

 लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 थाली  में  रखी  गई  ।  द  लिए  संख्या  एल०  टी०  7572/83]

 (1)  विशाखापत्तनम  स्टील  प्रोजेक्ट  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  |

 (2)  विशाखापत्तनम  स्टील  प्रोजेक्ट  के  aT  1982-83  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणिया ं।

 [a  थाली  में  रखी  गई  ।  द  किए  संख्या  एल०  eto  7573/83 |

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की

 समीक्षा  तथा  वार्षिक  प्रतिवेदन

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  के ०  जाकर  मैं श्री  अशोक  गहलोत  की  ओर

 से  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  को

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  —

 (1)  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  नई  के  वर्ष  1982-83  के

 करण  की
 सरकार  द्वारा

 समीक्षा  |

 (2)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  नई  के  वर्ष  1982-83  का  विधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 में  रखी  ad)  द  लिए  संख्या  एल०  eto  7574/83]

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954,  भोषध  और  प्रसाधन  सामग्री

 1982  के  हान्तगंत  इण्डियन  मेडिसिन  फार्मास्युटिकल

 कारपोरेशन  लिमिटेड  रानीख त  के  वह  1982-83  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा

 भाषिक  प्रतिवेदन

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  wana  कुमुद  बेन  एम०  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं

 (1)  खाद्य  अपमिद्यश्षण  निवारण  1954  की  धारा  23  की  उपधारा  (2)
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 के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  (feat  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )
 :--

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1983,  जो  26  1983

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  aio  का०  नि०  283  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  8  1983  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  Ato

 PTo  नि०  743  में  प्रकाशित  तत्सम्बन्धी  शुद्धि  पत्र  ।

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  संशोधन )  1983,  जो  10

 1983  के  भारत  वे  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का ०  नि०  790  में

 प्रकाशित  हुए  थे  |

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1983,  जो  27  1983

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा  का०  नि०  803(५)  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1983,  जो  3  1983

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सामानी  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 खाद्य  अपमिश्रण  निवार  आठवां  1983  जो  7  1983

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सा०  कोठ  fo  829  में  प्रकाशित

 हुए थे
 तथा  17  दिसम्बर  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०

 plo  fato  893(a)  में  प्रकाशित  तत्सम्बन्धी  |

 थाली
 में  रखी  गई  ।  द  लिए  संख्या  एल०  ठी०  7575/83]

 (2)  औषध  ate  sara  1940  की  धारा  38  के  अंतगर्त  औषध

 और  प्रभावित  सामग्री  संशोधन )  1982  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  जो  15  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०  fo  62  (21)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 थाली  में  रखो  गई  ।  द लिए  संख्या  एल०  eto  7576/83 ]

 कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के

 लिखित  पत्रों  की
 एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 इण्डियन  मेडिसिन्स  फार्मास्युटिकल  कारपोरेशन  के  ag

 1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इण्डितन  मेडिसिन्स  फार्मास्युटिकल  कारपोरेशन  का  ay

 1982-83  का  वार्षिक  लेखा परी  गीत  लेखे  और  उन  पर  नियन्त्रक

 लेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  7577/83]

 (4)
 स्नातकोत्तर  अध्यापन  तथा  के  वर्ष

 1982-83
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 के  वारिक  प्रति Aisa  रख तीखेपन at  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण
 )

 तथा

 क्षत  लेखे  ।

 स्नातकोत्तर  अध्यापन  तथा  संस्थान
 के

 वर्ष  1982-83  के

 कार्यकरण  कौ  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  |

 थाली  में  रखी  गई  ।  द  लिए  संख्या  एल०  टी  ०  7578/83]

 (5)  नेशनल  इंस्टीच्यूट
 आफ  मेटल  हैल्थ  एण्ड  न्यूरो  बंगलौर  के  ay

 1981-82  के  वारिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 तथा  लेखा परी खित  लेखे  |

 (
 A  नेशनल  इन्स्टीच्यूट  आफ  न्यूरो  साहसिक  वह  1981-82  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  ( faeat  तथा  अग्रेजी

 संस्करण  )

 (6)  उपयु  क्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 बाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  Tec)

 में  रखी  गई  ।  द  लिए  संख्या  एल०  ढी
 ०  7579/83]

 केंद्रों  उत्पाद  शुल्क  1944,  विदेशी  भद्रा  1983,  क

 अन्तत  afiaqeire  तथा  इसे  नियमों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  बताने  वाला  एक  31  1981  को  समाप्त  हए  वर्ण

 के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  gal  के  कार्यकरण  का  समेकित  प्रतिवेदन  तथा  31

 1983  को  समाप्त  हुए  वर्ण  के  लिए  जोवन  बीमा  निगम के  मूल्यांकन  परिणाम  तथा

 उसके  पालिसीधारियों  के  लिए  बोनस  के  सम्बन्ध  सें  एक  विवरण

 fee  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  जावेद  पुजारी )
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता हूं
 :--

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अंतगर्त  जारी  की  गई  निम्नलिखित  arfey-

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 )  ato  का
 ०

 नि०  जो  16  1983  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारी  जिंक  डस्ट  के

 निर्माण  में  उपयोग  में  भाने  वाले  जिंक  पिण्डों  जो  अब  तंक  उत्पाद ते  करने

 वाले  कारखानों  में  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  छुट  देना  तथा  ऐसी  स्थिति  में

 भी  इन  जिंक  पिण्डों  को  छुट  देना  जब  इनका  उपयोग  उत्पादन  करने  वाले

 कारखाने  के  अतिरिक्त  कहीं  और  किया  बशर्ते  कि  इस  प्रकार  की  जिंक
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 इस्ट  को  जिंक  पिण्डों  का  उत्पादन  करने  बाले  कारखाने  को  वापस

 किया  जाए

 ato  का०  fro  89  1  जो  16  1983  के  भारत के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  जिस  पिण्डों

 से  निमित  जिंक  डस्ट  जिसका  उपयोग  जिंक  अखरोट  के  निर्माण  में  किया

 जाता  उत्पादन  You  से  पूर्ण  छूट  दी  गई  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  16  1983  के
 भारत  के

 राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  1  जमा

 1983  की  अधिसूचना-संख्या  उ०  Yo  में  कतिपय  संशोधन  किए

 गए  हैं  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7580/83]

 (2)  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की  धारा  79  के  विदेशी  मुद्रा

 विनियम  1983  की  एक  प्रति  तथा  अंगेजी

 जो  19  1983  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  fae

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 में  रखी  गई  ।
 देखिए  संख्या  एल०  eto  7581/83]

 (4)  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों
 के  31  1981  को  समाप्त  हुए  बर्ष  के  कार्यकरण  के

 बारे  में  समेकित  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 [arate में  रखी  गई ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7582/83]

 (5)  31  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  के  मुल्य  कन

 परिणाम  तथा  उसके  पा लिसी धारियों  के  लिए  बोनस  के  सम्बन्ध में  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  elo  7583/83]

 वनस्पति  उत्पादन  नियन्त्रण  1983

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सम्त्रालय  में  उप-मन्त्री  एस०  एस०

 संजीव  :  मैं  भावुक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के

 वनस्पति  तेल  उत्पाद  नियन्त्रण  1983  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  जो  12  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  को  नि०  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 |  ग्रंथालय  में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  eto  7584/83 ]
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 विकृतियों  का  पंजीकरण  तथा  स्टाक की  घोषणा  1983,  खनिजों  तथा

 अयस्क  ग्रुप-एक  निर्वात  1983,  ब्रिटिश  इंडिया

 कारपोरेशन  लिमिटेड  कानपुर  के  वर्ण  1982-83  का  प्रोजेक्ट्स  एण्ड

 इक्वीपमेट्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  नई  दिल्‍ली के के  वर्ष  1982-83

 तथा  इश्यू  रस्टोरट्स  बम्बई  के  वर्ण  1981-82,  के  कार्यकरण  को  समीक्षा

 तथा  वार्षिक  आदि

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  श्री  पी०  ए०  संगमा  की

 ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  माविया  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के भन्त गंत  चाय

 का  पंजीकरण  तथा  स्टाक  की  1983  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  जो  6  1983  के  भारत  के  राजपत्र में

 अधिसूचना  संख्या  का०  ato  में  प्रकाशित  हुआ  था

 [  wearer में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टो ०  7585/83]

 (2)  निर्यात  नियन्त्रण  और
 निरी  1963  की  धारा  17  की

 उपधारा  (3)  के  खनिजों  तथा  3  अयस्क  ग्रुप  एक  का  निर्यात

 संशोधन  1983,  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  3

 1983  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  का०  Alo  4367  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 [  ग्र न्या लय में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  7586/83]

 (3)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त

 लिखित  पत्रों  की  एक-प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ब्रिटिश  इण्डिया
 कारपोरेशन  के  वर्ष  1982-83

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  कानपुर  का  वर्ष  1982-83

 का  वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  eto  7587/83}

 प्रोजेक्ट्स  एंड  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  नई

 के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 प्रोजेक्टस  एंड  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  आफ
 मंडी

 पा
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 Fewer
 1983

 नई  fi त्  FOOL  |  #  का वर्ष  1982-83  का  वार्षिक  लेखा परीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 Rieicu  में  रती  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  gto  7588/83

 इण्डिया  टी  एंड  रेस्टोरेंट  बम्बई  का  वर्ष  1981-82 के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इण्डिया  टी  एंड  रेस्टोरेंट  बम्बई  का  वर्ण  1981-82  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 [  ग्रंथालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी ०  7589/83]

 (4)  टी  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  कलकत्ता  के  aq

 1980-81  के  काय  करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 टी  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  माफ  इण्डिया  कलकत्ता  का  वर्ष

 1981-82  का  वार्षिक  तथा  लेखापरी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7590/83 ]

 (qs)  भारतीय  पटसन  निगम  कलकत्ता  के  स  1981-82  के

 कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारतीय  पटसन  का  वर्ष  1981-82  का  विधिक

 लेखा  परीक्षित  ae  तथा  उन  पर  नियंत्रक-सहालेखा  परीक्षक

 को  टिप्पणियां  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  के  से  (=)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  में  हुए
 बिलम्ब  के  कारण  बताने  वाले  तीन  विवरण  तथा  ate  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी ०  7591/83)

 (5)  रबड़  केवल  1982-83  के  कार्यकरण
 सम्बन्धी  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ  प्रेमी  |

 रबड़  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  भ  ग्रेजी  संस्करण  |

 ,  में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7592/83]

 (6)  बेसिक  फार्मास्युटिकल्स  .  ws  कॉस्मेटिक्स  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन
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 काम  fi नस
 का  के  वर्ण  1029-932  a  afearg |  ह  Sop  निवेदन  की  एक-एक

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 तथा

 लेख परी  गीत
 लेखो  ।

 बेसिक  फार्मास्युटिकल्स  एण्ड  कॉस्मेटिक्स  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन

 के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण  |

 थाली
 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढी ०  7593/83]

 (7)  इण्डियन  इ  स्टीच्यूट  आफ
 के

 वर्ण  1982-83  के  afar

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  car  अग्रेजी  लेखो  तथा  उन  पर

 लेखापरी  क्षीण-प्रतिवेदन  ।

 इण्डियन  इन्स्टीच्यूट  आफ  Gaia,  के  वर्ण  1982-83  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण  |

 [a ate  में
 रखी

 द
 लिए  संख्या एल

 टो०  7594/83]

 (8)  चाय  1953  की  धारा  के  अधिसूचना  संख्या  का०  ato

 891  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  जो  5  1983  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  चार गोल  एस्टेट  के  प्रबन्ध-ग्रहण  की

 5  वर्षों  की  मूल  अवधि  के  समाप्त  होने  पर  इसके  प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  30  जून

 1984  समेत  तक  और  बढ़ाने  के  बारे
 में  है

 ।

 में  रखी  गई  ।  द  लिए  संख्या  एल०  टो ०  7595/8  3]

 (9)  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  1972  की  धारा  22

 की  उपधारा  (3)  के  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास

 के  AT  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण )  |

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  कोचीन  के  वर्ण  1932-83  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी

 संस्करण )
 ।

 में  रखी  गई  ।
 दे  खिए  संख्या  एल०

 (10):  के  वर्ण  1981-82  के  विधिक  टो खाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन  |

 (11)  उपर्युक्त  (10)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  राने में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बतानें  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  संस्करण  |

 में  रखी  गई  ।  द
 खिए  संख्या  एल०  ठी  ०  7597/83]
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 संभी  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  22  दिसम्बर  1983

 (12)  टेक्सटाइल  समिति  अधिनियम  63  को  धारा  22  के  अन्तगंत  टेक्सटाइल  समिति

 नियम  1983  को  एक  प्रति  भ  ग्रेजी  जो

 2  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  alo  का०  नि०  850

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 थालय  में  रखी  गई  ।  द  लिए  संख्या  एल०  eto  7598/83 |

 (13)  इंडियन  कौंसिल  आफ  नई  के
 वर्ण  1982-83  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण )  |

 इंडियन  कौंसिल  आफ  आरबिट्र  नई  के  वर्ष  1982-83  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अर  ग्रेजी

 |

 थाली  में  रखो  गई  ।  द  लिए  संख्या  eto  7599/83]

 केन्द्रीय  हिन्दी  संस्थान  आगरा  के  वर्ण  1982-83  का  arian  केन्द्रीय  हिन्दी

 शिक्षण  मण्डल  आगरा  के  वर्ण  1982-83  के  लिए  बारीक  लेखा  परीक्षित  वर्ण

 1980-81  तथा  1951-52  के  लिए  राष्ट्रीय  संगीत  दिल्‍ली  के  विधिक  लेखा

 तथा  वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  केन्द्रीय  हिन्दी  शिक्षण  मण्डल  facet  तथा

 राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  दिल्‍ली  के  वारिक  लेखों  को  सभा  पटल  पर  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :  श्री  पी०  के  थुंगन  की  भ र  से  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 अ
 (  1}  केन्द्रीय  हिन्दी  के  वर्ष  1982-83  के  विधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  भ  ग्रेजी  |

 थाली  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  7600/83]

 (2)  केन्द्रीय  हिन्दी  शिक्षण  आगरा  के  ay  1982-83 के  विधिक

 परीक्षित  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रे  जी

 में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7601/83]

 (3)  राष्ट्रीय  संस्कृत  के  वर्ण  1980-81  के  वार्षिक  लेखाओं

 की  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  तथा  उन'पर  लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन  |

 (4)  राष्ट्रीय  संस्कृत  के  वर्ष  1981-82  के  वार्षिक  लेखकों

 की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन  ।

 (5)  उपयुक्त  (2)  और  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल
 पर  रखने

 में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |

 थाली  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  7602/83 ]

 नन  a  4.  काया
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 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धों  समिति

 65  वीं  से  68  वीं  बैठकों  के  काय  वाही-सरोदा

 श्री  जी०  लक्ष्मणन  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  की  चालू  सत्र  के  दौरान  हुई  से  बैठकों  के  कार्यवाही-सारांश  तथा

 अग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ब

 राज्य  सभा  से  सचदेवा

 [a or
 सचिव  :  राज्य  सभा  के  महा  सचिव  से  प्राप्त

 निम्नलिखित  संदेश  की  सुचना

 दनी  है

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  संख्या

 127  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश

 हुआ  है  कि  राज्य  सभा  20  1983  को  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा

 हारा  15  1982  को  पारित  किए  गए  कुष्ठ  रोगी  अ  समान

 ate  निकोबार  दादरा  और  नागर  हवेली  तथा  चंडीगढ़

 1983  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  पप

 लोक  समिति

 gfaaeat  शादी  में  at  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  कार्यवाही  को

 ata  वाले  विवरण

 ait  सुनील  मैत्री
 उत्तर

 :
 मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  विवरण

 तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण )  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (1)
 रेल  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जे  के  सम्बन्ध

 में
 तीसरे  प्रतिवेदन  के  अध्याय

 एक  में  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों  और  अध्याय-पांच  सम्बन्धी  अन्तिम  उत्तरों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  शनि  वाला  विवरण  |

 ry
 (  )  अहमदाबाद  टेलीग्राफ  के  मुद्रण  तथा  टेलीफोन  खम्भों  के  बारे  में  प्रतिवेदन  के

 अध्याय-एक  में  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों  तथा  अध्याय-पांच  सम्बन्धी  अन्तिम  उत्तरों  पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  दर्शाने  वाला  विवरण  ॥

 (3)  नियन्त्रित  कपड़ा  योजनाਂ  के  बारे  में  प्रतिवेदन  लोक  के

 अध्याय-एक  में  अ्रन्तविष्ट  सिफारिशों  तथा  अध्याय-पांच  सम्बन्धी  अन्तिम  उत्तरों  पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  दर्शाने  वाला  विवरण  |
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 (4)  सलाल  पन-बिजली  प  sa Porto  ना  के  बारे  में  प्रतिवेदन  के  एक  में

 अरस्तविष्टसिफारिदों  तथा  अध्याय-पांच  सम्बन्धी  अन्तिम  उत्तरों  पर
 सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  दर्शाने  वाला  विवरण  ।

 (5)  नई  सेवा/सिवा  के  नए  उपकरण  के  बारे  में  प्रतिवेदन  के  अध्याय-एक  में  अन्तर्विष्ट

 सिफारिशों  तथा  अध्याय-पांच  सम्बन्धी  अन्तिम  उत्तरों  पर  सरकार  द्वारा की  भई

 कार्यवाही  को  दर्शाने  वाला  विवरण  ।

 (6)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  बारे  में  प्रतिवेदन  के  अध्याय-एक  मैं

 भन्तविष्ट  सिफारिशों  तथा  अध्याय-पाच  सम्बन्धी  अन्तिम  उत्तरों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  दर्शाने  वाला  विवरण  |

 (7)  पानी  के  टैंकरों  की  खरीद  भर  निर्माण  के  बारे  में  प्रतिपादन  के  अध्याय-एक  मैं

 अर्न्ताविष्ट  सिफ़ारिशों  तथा  अध्याय  पांच  सम्बन्धी  अन्तिम  उत्तरों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  sala  वाला  face  |

 (8)  लोडिंग  घायलों  और  बेरेटर  लैम्पों  के  अधिक  संख्या  में  भण्डारण  के  बारे  में  11  वें

 प्रतिवेदन  के  अध्याय-एक  में  अरन्ताविष्ट  सिफ़ारिशों  अध्याय-पांडे  सम्बन्धी

 अन्तिम  उत्तरों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  दर्शाने  वाला  विवरण  |

 (9)  आयात  तथा  निर्यात  के  संयुक्त  मुख्य  नियन्त्रक  कार्यालय  आई०  नई

 के  कार्यकरण  के  बारे  में  प्रतिवेदन  के  अध्याय-एक  में  अन्तर्विष्ट

 wt सिफारिशों  तथा  अध्याय-पांच  सम्बन्धी  अन्तिम  ga  ‘A  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही  को  दर्शाने  वाला  विवरण  |

 वि

 लोक  लेखा कदम  wow  समिति

 174at  प्रतिपादन

 श्री  धुनी ल  sat  उत्तर  :  मैं  वैज्ञानिक  अनुसंधान
 के  लिए  agar  की  अनियमित

 छूट  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  त्यिन्त्रक  महालेखापरीक्षक  के  वर्ण  1980-81  के  प्रतिवेदन--संघ  सरकार

 राजस्व  खण्ड  दो--प्रत्यक्ष  कर  पैरा  2.21  के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  का

 प्रतिवेदन  तथा  अ  ग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हु  ।
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 1  पौष  1905  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी

 समिति  की  गई  कार्यवाही  संबंधी  1  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 प्रावधान  समिति

 प्रतिवेदन  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही
 ओर

 सरकार  हारा  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  55  at  प्रतिवेदन  शादी

 श्री  बन्सी  लाल  :  मैं  प्राक्कलन  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  और  कोताही

 सरोदा  ( farat  तथा  अग्र  जी  प्रस्तुत  करता  हूं  —

 रेल  मंत्रालय--रेल  सुरक्षा  के  art  में
 प्रतिवेदन  और  समिति

 की  तत्सम्बन्धी  बैठकों  के  कार्यवाही-सारांश  |

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय--राष्ट्रीय  राजमार्ग
 के

 बारे  में

 प्रतिवेदन  और  समिति  की  तत्सम्बन्धी  बैठकों  के  कार्यवाही

 सरोदा  |

 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय--औषध
 मानकों  के  बारे

 में  oat  प्रतिवेदन  और  समिति  की  तत्सम्बन्धी  बैठकों  के  कार्यवाही

 सारांश  |

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय-पेयजल  प्रदाय  और  स्वच्छता  के  बारे

 में  समिति  के  प्रतिवेदन  में  अन्तर वरिष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  ।

 न्

 अ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी

 समिति
 को  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  के  बारें  में

 सरकार  के  अन्तिम  उत्तरों  का  विवरण  आदि

 करो  नीमला  कुमारी  शक्तावत  :  मैं  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण

 सभा-पटल  पर  रखती  हूं  i

 रेला  मंत्रालय  बोडल--मध्य  रेल  में  अनुसूचित  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  कौर  उनका  नियोजन  तथा  मध्य  रेल  में  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  छोटे-मोटे  ठेके  बुकिंग
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  22  दिसम्बर  1985

 एजेंसियां  देना  तथा  आउट  एजेंसियां  देने  के  बारे  में  समिति  के  की  गई  कार्य

 वाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  के  अध्याय-एक  और  दो  के  बारे  में  सरकार  के  अन्तिम  उत्तरों

 का  विवरण  |

 संचार  मंत्रालय--डाक  और  तार  विभाग  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  और  उनके  नियोजन  के  बारे  में  समिति  के  की

 गई-कारवाही  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  के  अध्याय-पांच  के  बारे  में  सरकार के  अन्तिम

 उत्तरों  और  अन्य  अध्यायों  के  बारे  में  आगे  जानकारी  का  विवरण  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसु चित
 जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन

 प्रो
 ०

 निकला  कुमा री
 शक्तावत  :  मैं  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 विभाग)--कैन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  अथवा  उससे  सहायता  लेने  वाले  मैडिकल  कालेजों  में

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  शिक्षा  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में
 अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों
 के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  में  अन्तर्विष्ट

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन  (  हिन्दी  तथा

 भ  ग्रेजी  संस्करण )  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 श्रविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  कौर  ध्यान  दिलाना

 देश  के  कुछ  राज्यों  में  लगातार  वर्षा  होने  और  बीमारियों  के  कारण  कपास  की  फसल

 खराब  हो  जाने  के  समाच।र  तथा  सरकार  द्वारा  किसानों  को

 मुआवजा  दिए  जाने  को  आवश्यकता

 शी  उत्तम  राठौर  ( fata  मैं  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हुं  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  वक्त  दें  : \

 Vale
 तमिलनाडू  तथा देश के

 अन्य  भागों  में  लगातार  वर्षा  होने  और  बीमारियों  के  कारण  कपास  की  फसल  खराब  हो  जाने

 के  समाचार  तथा  सरकार  द्वारा  किसानों  को  मुआवजा  दिए  जाने  की  आवश्यकता  1.0

 कृषि  मंत्री
 वीरेन्द्र  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  इस  सदन  में  इसी

 विषय  पर  18  नवम्बर  को  भी  एक  प्रस्ताव  रखा  गया  जिसके  उत्तर  में  मैंने  एक  विस्तृत
 वक्तव्य  दिया  था  ।  अगस्त  और  सितम्बर  के  महीनों  में  भारी  और

 रुक-रुक
 कर  वर्षा  होने  के  कारण
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 1905  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  भोर  ध्यान

 प्रतिकूल  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  जिसकी  वजह  से  कपास  की  फसल  अच्छी  बाजार  हुई  और

 ऐसा  माहोल  जो  पंजाब  और  हरियाणा  राज्यों  में  कीटों  विशेषकर  डोडा  कोट  को  aealaa

 वृद्धि  और  प्रसार  के  अनुकूल  था  ।  बार-बार  वर्षा  होने  के  कारण  समय  पर  वनस्पति  रक्षण  सम्बन्धी

 कार्यों  में  भी  रुकावट  आई  ।  दवाओं  का  छिड़काव  भी  काफी  अन्तराल  के  बाद  पड़ा  और  यहां

 तक  कि  बार-बार  वर्षा  होने  से  कीटनाशी  दवाएं  भी  बह  गई  ।  इसके  डोडे  गिर  और

 उनमें  कीटों  का  प्रकोप  हो  जिससे  उत्पादन  और  कपास  की  क्वालिटी  में  गिरावट भा  गई  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  ने  पंजाब  भर  हरियाणा  के  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 और  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  पंजाब  के  चार  जिलों  फिरोजपुर  और

 संगरूर  में  4.61  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  के  प्रभावित  होने  की  सुचना  मिली है  ।  नुकसान  की  मात्रा

 अलग  जिलों में  भिन्न-भिन्न  लेकिन  अधिकांश  क्षेत्र  में  50,  प्रतिशत  अथवा  इससे  भी  अधिक

 नुकसान  है
 ।  हरियाणा  में  30  से  40  प्रतिशत  तक  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  gi  विदर्भ  के  छूट-पुट

 क्षेत्रों  और  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  इलाकों  को  छोड़कर  निरन्तर  वर्षा  अथवा  रोगों  से  फसल  को

 नुकसान  होने  के  बारे  में  देश  के  अन्य  भागों  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 इस  विषय  पर  सदन  में  हुयी  पिछली  बहस  के  पहचान  कृषि  मंत्रालय  ने  पंजाब  सरकार  के

 अधिकारियों  को  विचार-बिम्नशें  करने  के  लिए  आमंत्रित  उन्हें  सलाह  दी  गई  कि
 वे  भावी

 फसलों  को  बचाने  के  लिए  कीटों  के  उन्मूलन  के  लिए  प्रभावी  करें  और  इस  बारे  में  किसानों

 की  सहायता  हेतु  योजनायें  तैयार  करें  और  आगामी  मौसम  में  रहित  कपास  को  फसल  उगाने

 में  उनकी  सहायता  करें  ।

 कपास  को  फसल  को  जल्दी  ही  कीट  और  रोग  लग  जात ेहैं  और  लिए  इसके  वनस्पति

 रक्षण  उपाय  किए  जाने  की  आवश्यकता  होती  पंजाब  में  1,00,000  हेक्टर  क्षेत्र

 में  हवाई  छिड़काव  करने  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  मौसम  के  दौरान  62,148  हेक्टर  क्षेत्र  में  और

 हरियाणा  में  30,000  हेक्टर  क्षेत्र
 के

 लक्ष्य  की  तुलना  में  48,066  हेक्टर  क्षेत्र  में  हवाई  छिड़काव

 किए  जाने  की  मिली  है  ।  इसके  अतिरिक्त  किसानों  ने  भी  अपनी  फसल  को  कीटों  के  प्रकोप

 से  बचाने  के  लिए  सतही  छिड़काव  के  उपाय  किए  ।  देश  में  कपास  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  सघन  कपास  विकास  कार्यक्रम  जिसकी  लागत  राज्यों  और
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बराबर  बराबर  वहन  की  जाती  ag  कार्यक्रम

 r मध्य  महारा  ्  आंध  उड़ीसाः  ake
 उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  20.10  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  चल  रहा  इस  कार्यक्रम  के  भन्तमंतत
 विभिन्‍न  कार्यकलापों  अर्थात  प्रजतक  और  आधारी  बीजों  का  उत्पादन  प्रमाणीकृत  बीजों

 हवाई  सतही  वनस्पति  संरक्षण  उपकरण  और  प्रदर्शनों पर पर
 1983-84  के  लिए  उपलब्ध  राज-सहायता  का  केन्द्रीय  अंश  396.65  रुपए  है  ।  कीटों  और

 के  नियंत्रण  के  लिए  केन्द्रीय  अंश  45.68  लाख  रुपए  है  ।

 पा कृतिक  आशाओं  से  फसलों  का  नुकसान  हो  जाने  पर  किसानों  को  मुआव  जा  देने की कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  कुछ  राज्यों  में  मार्ग-दर्शी  फसल  बीमा  योजना  चल  रही  किन्तु
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 पंजाब  और  राजस्थान  राज्यों  में  इस  योजना  को  अपनाया  नहीं  गया है  ।  सामान्य  बीमा

 निगम  से  प्राप्त  जानकारी  से  पता  चलता  है  कि  खरीफ  1983  में  आंध्र  प्रदेश  के  5  इलाकों  में  3,25

 लाख  रुपए  के  मुल्य  की  और  महाराष्ट्र  के  9  इलाकों  में  5.75  लाख  रुपए  के  मूल्य  की  कपास  की

 खड़ी  फसल  को  माने-दर्दी  फसल  बीमा  योजना  के  अंतगर्त  लाया  गया  इस  प्रकार  इन  दो  राज्यों

 में  कपास  की  फसल  खराब  होने  की  वजह  से  प्रभावित  किसान  सम्बद्ध  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  की

 माफंत  सामान्य  बीमा  निगम  से  भी  मुआवजे  के  लिए  सम्यक  स्थापित  कर  सकते

 श्र  उत्तम  राठौर  :  प्रारम्भ  में  मैं  यह  जरूर  कहूंगा  कि  कृषि  मंत्री  जी  ने  इस

 क्षण  प्रस्ताव  को  बहुत  ही  ges  ढ़ंग  से  लिया  माननीय  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  के  प्रारम्भ  में

 कहा  है  कि  उन्होंने  18  1983  को  विस्तृत  वक्तव्य  दिया है
 ।  उस  वक्तव्य  के  पृष्ट  संख्या

 2062  पर  उन्होंने  कहा  हैं  कि  फसल  बीमे  के  तहत  कपास  का  बीमा  नहीं  किया  जबकि  उन्होंने

 इस  वक्तव्य  के  अन्तिम  पैराग्राफ  में  बताया  है  कि  आंध्र  प्रदेश  में  3.25  लाख  रुपए  के  मुल्य  को  एवं

 महाराष्ट्र  में  5.75  लाख  रुपए  के  मुख्य  की  कपास  की  फसल  को  बीमा  योजना  के  अंतगंत  लाया

 गया है  ।  तथा  ये  लोग  बीमा  योजना  का  फायदा  उठा  सकते  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  क्यों  इस  अकार  के

 बिना  तैयारी  के  वक्तव्य  दिए  जाते हैं
 ।  यहां  तक  कि  पिछली  दफे  जब  मंत्री  जी  महाराष्ट्र  एवं  पंजाब

 के  बारे  में  वक्तव्य  दे  रहे  थे  तो  उन्होंने  कहा  कि  उन्हें  रिपीट  नहीं  मिली  तब  आपने  हस्तक्षेप

 और  इसके  पश्चात  उन्होंने  हो  सकता  है  कुछ  न  कुछ  वहां  हो  जो  कि  अभी  तक  हमारे  पास

 नहीं  पहुंचा  है  ।  महाराष्ट्र  में  जांच  करन  से  मुझे  पता  चला  है  कि  उन्होंने  कपास  की  फसल

 नष्ट  होने  की  रिपीट  भारत  सरकार  को  5  अक्टूबर  1983  तक  भेज  दी  थी  ।  ऐसा  कसे-केसे  हुआ  कि

 आप  ने  18  नवम्बर  के  अपने  वक्तव्य  में  महाराष्ट्र  के  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया  ।  कौनसी  जानकारी

 पहले  भेजी  गई  थी  ?  माननीय  अध्यक्ष  आप  स्वयं  भी  एक  कृषक  माननीय  मंत्री  जी  स्वयं  भी

 एक  कृषक  हैं  ।  सीटें  कपास  ही  हमारे  देश  में  नकद  फसल  यह  फसल  अत्यधिक  एवं  रुक  एक  कर

 बरसात  दोने  की  वजह  से  नष्ट  हुई  है  ।  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनायी  गई  योजनाएं  विफल

 हो  गई  छिड़काव  तथा  अन्य  कार्यक्रम  असफल  हो  गए  हैं  ।  इसीलिए  इस  समय  कपास  उगाने  वाले

 कृषकों  को  हर  सम्भव  सहायता  देने  को  अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  की  न्यूनतम  आवश्यकता

 मकान  तथा  कपड़ा  है  ।  हमारी  जो  500  मिले  उनमें  से  125  मिलें  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 के  अंतगंत हैं  भर  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  उनमें  से  कोई  भी  मिल  बंद  न  हो  हमें  उन्हें

 सुचारू  रूप  से  चलाने  में  मदद  करनी  चाहिए  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इनकी  सहायता  करने  का

 अनुरोध  करता  हूं  ।  भगवान  के  लिए  इसे  अकेले  राज्य  सरकारों  पर  मत  इन  सभी  घट  नहीं

 को  अनदेखा  व  अनसुना  मत  करिए  ।  हमने  देखा  कि  जब  पंजाब  में  गेहूं  की  फसल  नष्ट  हो

 तो  हमने  उन्हें  300  रुपए  से  500  रुपए  प्रति  एकड़  दिए  था  पिछली  बार  जब  आंध्र  में  चक्रवात

 आया  था  तब  भी  हमने  उन्हें  पैसा  दिया  था  ।  जब  कभी  सुधा  पड़ ताए है  हम  इसे  भी  प्राकृतिक  विपदा

 ही  मानते  हैं  ।  जब  सूखे  को  प्राकृतिक  संकट  माना  जा  सकता  है  तो  माननीय  मंत्रो  जी  द्वारा  प्रयोग

 किए  गए  शब्द --  अत्यधिक  एवं  विराम
 वर्षा

 प्राकृतिक  संकट  क्यों  नहीं  मानना  चाहिए  ।  हमारा

 देश  एक  कल्याणकारी  राज्य  है  और  कल्याणकारी  राज्य  में  आप  हमेशा  नियमों  के  साथ  नहीं  रह

 जो  कि  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  थे  ।  हर  रोज  आपको  इन  नियमों  को  बदलना  होता
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 क्योंकि  व्यक्तियों  की  तथा  सम्पूर्ण  व्यवसाय  की  प्रकृति  बदलती  जा  रही  और  आप  को  विभिन्न

 मुश्किलों  का  सामना  करना  होगा  और  आपको  इसे  परिभाषित  करना  होगा
 |

 अगर

 सरकार  इस  वर्ष  उनकी  मदद  करने  में  असफल  रही  तो  gH  खेद  है  कि  जो  व्यक्ति  अभी  तक  महाराष्ट्र

 में  कपास  की  नकद  फसल  पर  जीवन  निर्वाह  कर  रहे  थे  उनका  कोई  अस्तित्व  नहीं  रहेगा  और

 उनके  लिए  अगले  वर्ष  इस  जमीन  को  कृषि  योग्य  बनाना  भी  सम्भव  नहीं  होगा  ।  पंजाब  में  70

 प्रतिशत  &  अधिक  क्षेत्र  में  90  प्रतिशत  wa  की  फसल  खत्म  हो  गई  आप  मुसे  ज्यादा

 अच्छी  तरह  जानते  महाराष्ट्र  में  हमें  मालूम है  लगातार  तीन  बार  बाढ़  एवं  भारी  बरसात

 होने  से  70  से  80  प्रतिशत  भूमि  की  90  प्रतिशत  फसल  खत्म  हो  गई  क्या  यह  प्राकृतिक

 विपदा  नहीं  है  ?  इसके  अलावा  और  आप  क्या  चाहते  हैं  ?  प्राकृतिक  विपदा  की  परिभाषा  क्या  है  ?

 मंत्री  महोदय  को  यह  जानना  चाहिए  कि  अंग्रेजी  शब्दकोषों--भवसफोडे  और  चेम्बर--के  भी

 नए  संस्करण  निकले  हैं  ।  प्रत्येक  विश्व-युद्ध  के  पश्चात  विभिन्‍न  दादों  के  नए  अथ  उनमें  जोड़  दिए

 गए  थे  ।  इस  कल्याणकारी  सरकार  के  लिए  प्राकृतिक  विपदा  का  एक  नया  अथ  और  एक  नया  आयाम

 जोड़ना  सम्भव  नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  ही  जोड़ा  जा  चूका  है  ।  पहले  भी  प्राकृतिक  विपदाएं  आती  रही

 हैं  और  उनके  लिए  मुआवजा  दिया  जाता
 रहा  aver

 प्रदेश  में  जब  भोला  वृष्टि  के  द्वारा गेहूं
 और  कपास  की  फसल  को  क्षति  पहुंची  थी  तब  यही  हुआ  ati  वहू  एक  प्राकृतिक  विपदा थी  ।

 राज्य  सरकार  ने  भोर  केन्द्र  सरकार  ने  भी  उनकी
 सहायता

 की  थी  कौर  यही  बात  यहां  भी
 लागू

 होगी ।

 शी  उत्तम  राठौर  :  महाराष्ट्र  सरकार  ने  2  हैक्टेयर  तक  भूमि  वालों  की  आधिक  सहायता

 की  है  ।  सहायता  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  क्यों  नहीं  आगे  आती  ?  राव  वीरेन्द्र  सिंह  को  क्या  हो

 वहू  भी  एक  किसान  हैं  चाहे  बड़े  किसान  उन्हें  किसानों  की  कठिनाइयां  सभी

 चाहिएं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहू  बहुत  अच्छी  प्र  कार  से  जानते  हैं  ।

 उत्तम  यदि  किसान  मर  जाते  हैं  तो  sl र्स  दन्त  | rf
 रहेगा  ।

 हत्या महोदय  :  कोई  नहीं  I

 श्री  उत्तम  क्या  यह  संच  नहीं है  कि  इस  सरकार  ने  किसानों  से  131  रुपए  प्रति

 क्विंटल  के  भाव  से  गेंहूं  खरीदा  भौर  बाद  में  जब  हमें  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  आयात  करना

 पड़ा  तो  उसके  लिए  हमने  केवल  अधिक  मूल्य  ही  नहीं  दिया  बल्कि  परिवहन  व्यय  भी  दिया  |  हमने  कुछ

 नहीं  कहा  सरकार  ने  भी  किसी  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  ।  सरकार  को  यह  करना  पड़ा  क्योंकि  लोगों

 को  बचाया  जाना  था  ।  इस  मामले  में  भुखमरी  से  भी  बहतर  स्थिति  है  ।  यह  aaaa  उनके  पेशों  की

 कृषि  पर  निसार  श्रमिकों  की  है  और  उन  कारीगरों  तथा  मिस्त्रियों  की  है  जो  कृषि  पर  निसार

 करते हैं  ।
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 मैं  मंत्री  महोदय से  अनुरोध  करूंगा  कि  बह  इसे  भी  एक  प्राकृतिक  विपदा घो षित  कर

 अन्यथा  हम  जैसे  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  के  लिए  अपने  क्षेत्रों  में  लोगों  का  करना  मुश्किल  हो

 जायेगा  |  उनको  हमारी  कठिनाइयों  समझनी  चाहिएं  भौर  यह  नहीं  सोचना
 चाहिए

 कि  हम  बात  को

 बड़ा-चढ़ा  कर  कहते  हैं  ।  जसा  कि  उन्होंने  एक  बार  मुझसे  उन्हें  यह  कहने  की  आदत  बन  गयो

 है  कि  राज्य  सरकार  की  सूचनाएं  अतिशयोक्तिपूर्ण  होती  हैं  ।  यह  सच  नहीं  हम  बात  को

 चढ़ा  कर  नहीं  कहते  हैं  ।  जो  भी  हम  यहां  कहते  हैं  हमें  वह  अपने  क्षेत्र  में  जाकर  जनता  को  बताना

 पड़ता है  कि  हमने  यहां  क्या  उत्तर  मिला  तथा  हमें  उन्हें  आश्वस्त  करना  पड़ता है  कि  हम  उनके

 बचाव  की  पूरी  कोशिश  कर  रहे  मंत्री  महोदय  को  हमारी  कठिनाइयां  सभी  चाहिए  और

 अनावश्यक  कायंवाही  करनी  चाहिए  |

 पिछली  बार  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि-सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  यह

 रिश  कि  अपरिष्कृत  कपास  और  परिष्कृत  कपास  का  मूल्य  आपस में  सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिए

 सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ।  जब  यह  सिद्धान्त  स्वीकार  किया  जा  सकता  हैं  आपकी

 भारी  वर्षा  और  विराम  वर्षा  को  प्राकृतिक  विपदा  स्वीकार  करने  में  कठिनाई हैं  ।  मैं  चाहता

 हूं  कि  यह  सिद्धान्त  ary  ही  प्रकृति  विपदा  के  रूप  में  स्वीकार  कर
 लिया

 जाना  चाहिए  |  जव  वह  कह

 चुक ेहैं  कि  सममूल्यता  को  बात  स्वीकार  की  जा  चुकी  तो  उसे  अगले  मानसून  से  कर

 दिया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्वीकृति  प्रश्न  नहीं  वरन  एक  तथ्य  है  ।

 श्री  उत्तम  राठौर :
 अंत  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  ag  विशेषकर

 कपास  पैदा  करने  वाले  के  प्रति  उदारता  दिखाएं  ।  यह  कपास  गुट  नहीं  हैं  star  कि  लोग

 सामान्यतया  कहते  आप  जानते  हैं  कि  कपास  उत्पादक  के  पास  सिंचाई  के  पर्याप्त  साधन  नहीं  हैं  ।

 वर्षा  अधिकतर  अनिश्चित  होती  है  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  महसूस  करना  चाहिए  कि  उन्हें  aft  पर

 निर्भर  रहने  वाले  अधिकतर  लोगों  को  सुलभ  इस  एकमात्र  नकदी  फसल  के  लिए  अवद्य  कुछ  करता

 मैं  आशा  करता  हुं  कि  इस  स्थिति  में  वहू  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  ।  भले  ही  वह  इसे

 10-15  दिन  वाद  कार्यान्वित  Ge  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिंह  :  पिछली  बार  भी  मैंने  वहू  सब  जानकारी  सभी  को  दे  दी

 जो  हमें  प्राप्त  हो  सकी  थी  ।  यहां  तक  कि  सभा  में  मामले  का  जिक्र  किए  जाने  से  पहले  ही  मैंने  आपको

 जानकारी  दी  थी  और  तब  आपने  भी  हमको  कुछ  निदेश  दिए  थे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  किन्तु  राव  साहव  मैं  केवल  आपका  भारी  हूं  कि  आपने  सच्चाई  जानती  |

 पहले  प्राप्त  सूचनाएं  और  तब  आपने
 अपने  लगातार  प्रयासों  से  असली  स्थिति  को  जाना  था  मैं

 इससे  प्रसन्न  हूं  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  उसके  बाद  कमी  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  ब  का  दौरा  कियां  और

 aan
 हमने  क्षति  का  अपना  न  लगाया  किन्तु  सभा  में  आपके  द्वारा  इस  मामले  का  उल्लेख  किए
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 मा

 जाने  से  पहले  ही  मंत्रालय  राज्य  को  यह  बात  जानने  के  लिए  लिख  चुका  था  कि  फसल  की  वास्तविक

 स्थिति  कया  है  और  उसमें  हम  क्या  सहायता  कर  सकते  हैं  |  किन्तु  आपपास  बहुत  अच्छी  तरह  से  जानते

 हैं  कि  हमें  कुछ  स्थापित  मानदण्डों  आर  नियमों  के  एक  निश्चित  ढांचे  के  अनुसार  ही  काय  करना

 होता  है  और  यह  नहीं  हो  सकता  कि  हम  राज्य  से  क्षति  की  रिपोर्ट  देने  के  लिए  कहते  ही  रहें  ।

 नीय  सदस्य  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया है  कि  मैंने  एक  बार  ag  मत  व्यक्त  किया  था  कि  क्षति

 के  बारे  में  राज्य  द्वारा  भेजा  गया  अनुमान  अतिशयोक्तिपूर्ण  होता  है  ।  यह  बात  इस  मामले  में  लागू

 नहीं  होती  क्योंकि  इस  मामले  में  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  रिपोर्ट  नहीं  भेजी  गयी

 औ  उत्तम  कठोर  आप  गलती  पर  श्रीमान  ।  मैंने  महाराष्ट्र  सरकार  से  पुछा  वे  कहते
 हैं  कि  वे  उन्होंने  में

 रिपोर्ट  भेज
 दी

 थी  और  मंत्री  महोदय  ने  19  नवम्बर  को  वक्तव्य

 दिया  है  ।

 राव  alts  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  हमें  उन  राज्यों  से  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 अपने  वक्तव्य  में  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  सरकार  को  ज्ञात  स्थिति  के  अनुसार है
 ।  और  यदि  आपके

 पास  कोई  दुसरी  सूचना  है  तो  मुझे  उसकी  जांच  करनी  होगी  |  यदि  कोई  चीज  रास्ते  में  तो

 हो  सकता  है  कि  वह  सभा  में  मेरे  आने  के  बाद  प्राप्त  हुई  हो  अथवा  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  उत्तर

 देने
 के  कुछ  मिनट  बाद  ही  प्राप्त  हुई  हो  ।  किन्तु  आज  सुबह  तक  एकत्रित  की  गई  जानकारी  यही

 @  जो  ta  सभा  को  दी

 विपदा  की  परिभाषा  के  बारे  में  एक  प्रदान  पूछा  गया  ।  मैं  यहं  कहना  चाहूंगा कि

 हमने  वही  परिभाषा  रखी  हुई  जो  सबसे  स्वीकृत  है  ।  किन्तु  प्रतीत  होता  है  कि  इसके  वारे  में  कोई

 भ्रांत  गर सरा  है  और  कुछ  माननीय  सदस्यों  तथा  सामान्य  लोगों  को  भी  इसके  बारे  में  सही  जानकारी

 नहीं  जब  मैंने  यह  कहा  कि  प्राकृतिक  विपदा  से  फसल  को  पहुंची  क्षति  के  लिए  मुआवजा  देने  की

 कोई  योजना  नहीं  है  तो  मैं  वास्तव  में  यह  कहना  चाहता  था  कि  क्षतिग्रस्त  फसल  के  कारण

 किसान  को  जितनी  राशि  की  हानि  हुई  उसका  मुआवजा  नहीं  जाता है
 ।  सुखा  राहत  कार्यों

 के  अन्तर्गत  ऐसी  कोई  योजन  नहीं  है  और  बाढ़  तथा  सूखे  से  हुए  नुकसान  के  सम्बन्ध  में  हम  कुछ

 भारिक  सहायता  देते  अगली  फनल  उगाने  के  लिए  हम  किसान  की  सहायता  करते हैं  ।  हम

 क्षतिग्रस्त  बिजली  स्कूल-भवनों  और  यहां  तक  कि  घरों  की  मरम्मत

 के  लिए  राज्य  को  धन  देते  हैं  ।  इसके  लिए  सामान्य  धनराशि  दी  जाती  है  और  केन्द्र  सरकार  केवल

 इसमें  अपना  हिस्सा  देती है  ।  दोष  व्यय  राज्य  सरकार  करती  है  और  उस  व्यय  के  लिए  भी  कुछ  मानदंड

 रखे  हुए  हम  उनका  उल्लंघन  नहीं  कर  सकते  जब  मैं  कहता  हूं  कि  मुआवजा  देने  की  कोई

 योजना  नहीं  तो  वास्तव  में  उसमें  मेरा  मतलब  यह  है  कि  किसान  की  क्षतिग्रस्त  फसल  का

 वजा  नहीं  दिया  जाता  है  और  मैं  सोचता  हूं  कि  उसकी  क्षतिपूर्ति  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  सहमत  हूं  ।

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  किसान  की  क्षति  के  लिए  उसे  पूरा  मुआवजा  देना  भारत  सरकार के
 संसाधनों से  परे  की  बात
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 अध्यक्ष  महोदय :  आप  बिल्कुल  ठीक  कहते  हैं  ।  मुआवजा  नहीं  दिया  जा  सकता  क्योंकि

 ऐसा  करना  किसी  भी  सरकार के  संसाधनों  से  परे  की  बात  यह  अगली  फसल  के  लिए  तैयार

 रहने की  ही  बात  आप  भी  यह  सुन  चुके  होंगे
 और

 मैं
 भी  यह  जानता हूं  कि  मेरे

 राज्य
 में  जव

 फसल  ओला  वृष्टि  से  नष्ट  हो  गयी  थी  तो  किसनों  को  केवल  300  रुपए  प्रति  एकड़  के  हिसाब  से  दिए

 गए  थे  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  वह  राशि  केन्द्रीय  योजना  के  अधीन  नहीं  थी  वह  राध  राज्य  द्वारा  दी

 गयी  थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  राज्यों  को  बहला  सकते  हैं  |  राशि  राहत  के  रूप
 में  यह  केन्द्र  द्वारा

 भी  दी  जाती  है  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  इसके  मैं  समझता हूं
 कि  केन्द्र  सरकार  योगदान  नहीं

 देती Qual

 जब  राज्य  ओला  वृष्टि  अथवा  किसी  अन्य  तरीके  से  क्षतिग्रस्त  हुई  फसल  के  लिए  किसान

 को  मुआवजा  देना  चाहती  तब  केन्द्र  सरकार  कोई  योगदान  नहीं  देती  है  ।  वह  सब  राज्य  के  राजस्व

 से  दिया  जाता  है  ।

 विभिन्न  योजनाओं  हैं  जिनके  अधीन  हम  राज्यों  की  सहायता  कर  सकते हैं  कौर  राज्य  के

 माध्यम  से  किसानों  की  सहायता  कर  सकते  हैं  ।  उनकी  सहायता  हम  पौध  सं  रक्षण  उपायों  द्वारा  कर

 सकते  हम  उन्हें  हानिकारक  कीटों  के  उन्मूलन  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  आर्थिक  सहायता  दे  सकते

 यदि  कीटों  का  उन्मूलन  नहीं  किया  तो  इससे  न  केवल  बेईमान  फसल  नष्ट  होगी

 वरन  अगली  फसल  को  भी  इससे  नुकसान  होगा  और  ag  अधिक  तीव्रता  के  साथ  क्षतिग्रस्त  होगी  ।

 इससे  न  केवल  कपास  की  फसल  को  क्षति  हुई  है  वरन  की  फसल  को  भी  जो  अब  बोयी  गई

 इससे  हानि  होगी  ।  यही  कीड़े  चने  की  फसल  को  भी  क्षति  पहुंचा  सकते  और  किसानों  को  इससे

 कठिनाई  हो  सकती  इसीलिए  मेरे  मंत्रालय  के  अधिकारियों  और  विशेषज्ञों ने  पंजाब  के  लोगों

 को  बुलाया  और  उन्हें  कुछ  उपाय  करने  की  सलाह  दी  ।  हम  पंजाब  सरकार  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा

 कर  रह ेहैं  ।  कल  या  आज  सुनह  हमने  दुबारा  उन्हें  याद  दिलाया है  ।  यह  सब  किया  जा  रहा

 इस  बारे  में  अ।पको  केवल  यह  करने  का  आश्वासन  दे  हूं  कि  हरियाणा  या  अनप

 राज्यों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  के  बाद  हम  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  वह  तत्काल

 करेंगे  ।  उसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  उन्होंने  महाराष्ट्र  से  आए  किसी  पत्र  का  उल्लेख  किया  है  ।

 उनके  द्वारा  बताया  गया  पत्र  यदि  यही  है  जो  कि  प्राप्त  हो  चुका  है  तो  मैं  इसे  पढ़  देता  हूं  :

 “17  नवम्बर  1983
 के

 आपके  तार  15-157/83  आदि  के  संदर्भ  में  स्थिति  यह

 है  कि  आज  gag  तक  महाराष्ट्र  में  कपास  की  फसल  को  किसी  अज्ञात  बीमारी  से  क्षति

 पहुंचने  की  कोई  घटना  नहीं  हुई  है  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  से  यह  सुचना  प्राप्त
 हुई  है  ।

 श्री  उत्तम  राठौर  :  यदि  यह  सुचना  प्राप्त  हो  गयी  तो  मंत्री  महोदय  ने  यह  कयों  नहीं
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 बताया  कि  सुचना  हमें  प्राप्त  हो  गयी  किन्तु  वह  सूचना  इस  मुद्दे  को  उठाने
 बालि

 सदा  के  पक्ष

 में  नहीं  है  ।  उन्होंने  यह  बात  नहीं  बतायी  ।  और  क्योंकि  सूचना  उनके  पक्ष  में  नब  वह  उसको

 उद्धत  कर  रहे  हैं  ।

 राव  वीरेन्द्र  fag:  आपका  क्या  मतलब  है  ?  मैं  आपको  किसी  बारे  में  गुमराह  करने  की

 कोशिश  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैंने  जो  कहा  आप  उसका  बहुत  अधिक  गलत  प्रथम  लगा
 रहे  हैं

 ।  आपको

 समझाना  चाहिए  कि  तथ्य  क्या  है  ।  मैंने  कहा  कि  महाराष्ट्र  से  या  अन्य  किसी  राज्य  से  क्षति  की  कोई

 सूचनायें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  और  यह  क्षति  कीं  सूचना  नहीं  है  ।

 उत्तम  लाहौर  :  यह  बीमारी के  बारे  में  है  ।  वह  बात  को  समझते  क्यों  नहीं

 राब  वीरेन्द्र  सिह  :
 इसके  लिए  यदि  मैं  आप  पर  बार  करना  चाहता  तो  बहुत  पहले  ही  कर

 सकता  था  ।  मैं  इसका  उल्लेख  किया  होता ।  मैंने  कहा  था  कि  हम  क्षति  का  पता  लगाने  के  लिए

 ईमानदारी  से  काम  कर  रहे  हैं  ।  और  जहां  कोई  क्षति  नहीं  वहां  हमने  यह  उल्लेख  भी  नहीं  किया

 कि  वहां  कोई  क्षति  नहीं  मैं  इसका  लाभ  उठाना  नहीं  चाहता  हूं  ।  यह  आपके  पक्ष  में  है

 भर  आपके  राज्य  के  बारे  में  है  ।

 श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :  माननीय  सदस्य  जब  कह  रहे  हैं  तो  आपको  facie

 मंगानी  चाहिए  ।

 राव  ates  सिह  मंगाने  के  लिए  लिखा  तभी  तो  टेलीग्राम  आया  नहीं  तो  कैसे  आता  ?

 क्या  आप  अंग्रेजी  समझते  हैं  ?  मैंने  है  कि  यह  रिपोर्ट  देखने  के  पश्चात  टेलीग्राम  के  संबंध  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  खास  बात  नहीं  है  ।

 राव  ated  fag  :  उन्हें  समझना  चाहिए  मैं  किस  बारे  में  बात  कर  रहा  हूं  उसके  बाद  वह  प्रदान

 पूछें ।

 डा०
 सुब्र  हमायत

 स्वामी  उत्तर
 :

 अगर  उन्हें  समक्ष  आयेगा  तो  वे  संसद  में  नहीं

 होंगे ।

 राव  atta  विल्कुल  ठीक  ।  यह  एक  टेलीग्राम  जोकि  बिल्कुल  सुसंगत  नहीं
 वास्तव  में  यह  मननीय  सदस्य  तथा  किसानों  की  भावनाओं  के  विरोध  में  जाएगा  अगर  मेरे  मंत्रालय
 ने  यह  उल्लेख  किया  कि  वहां  कोई  नुक्सान  नहीं  हुआ  था  आदि  ।  हम  किसी  भी  प्रकार  के  नुकसान की
 जानकारी  लेना  चाहते  हैं  और  किसानों  तथा  राज्यों  की  मदद  करना  चाहते  पहले  से  हम
 टेलीग्राम  को  ध्यान  में  न  लाए  जाने  पर  आपत्ति  उठाने  वाले  आप  सबसे  आखिरी  व्यक्ति  होने  चाहिए
 क्योंकि  हमें  क्रिया  सूचना  की  जरूरत  नहीं  थी  ।  मामले  की  जाँच  की  जा  रही  और  अगर

 कोई  नुकसान  हुआ  होगा  तो
 आपको

 जानकारी  दे  दी  जाएगी  ।”
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 इसका  आशय  क्या  है  ?  इसका  भाग्य है  कि  वहां  अभी  तक  कोई  नुकसान  नहीं  हुआ  है  |

 इसका  आशय  है  कि  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  वे  लोग  कपास  की  फसल  में  किसी  भी  प्रकार  की  बीमारी

 की  वजह  से  किसी  प्रकार  की  क्षति  की  जानकारी  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 थ्रो  चित्त  बसु  वहां  पर  क्षति  हुई  किन्तु  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 राव  वीरेन्द्र सिह
 :  कोई  क्षति  नहीं  हुई  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 जो  उत्तम  राठौर  :  यह  मंत्री  जी  के  विचाराधीन है  ।
 भाषा

 समान  है  ।

 राव  वीरेन्द्र  राज्यों  में  क्षति  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 अन्य  प्रश्न  जो  माननीय  सदस्यों  ने  उठाया  वह  मुल्यों  में  समानता  के  बारे  था  ।  हमने  कृषि

 मुल्य  आयोग  के  को  बदल  दिया  हमने  1980  में  इस  सरकार
 के

 आते  ही  तुरन्त

 उनमें  संशोधन  किया  ।  यह  परिवर्तन  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया है  कि  किसानों  को

 उनके  उत्पादन  का  लाभप्रद  मूल्य  मिले  ।  हमने  कही  है  कि  कृषि  उत्पादनों  का  मुल्य  निर्धारित  करते

 समय  उन  वस्तुओं  के  मूल्य  का  भी  ध्यान  रखा  जाएगा  जो  कि  किसान  द्वारा  प्रयुक्त  वस्तुयें  जिसमें

 आदान  भी  शामिल  हैं  कृषि  उत्पादन  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जाती  यह  सिद्धांत  पहली  बार

 सन्‌  1980  में  सरकार  ने  स्वीकार  किया  ।  सदस्य  को  हमसे  प्रसन्न  होना  चाहिए  ।

 किन्तु  मैंने  हमेशा  यह  कहा  है  कि  अभी  तक  हम  कृषि  उत्पादों  के  मुल्यों  में  समानता  नहीं

 ला  पाए  क्योंकि  इसमें  बहुत  सी  कठिनाइयां हैं
 ।  सभी  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  समानता  लाना  संभव

 नहीं  हर  तरफ  ही  खाद्य  सामग्रियों  में  मूल्यों  का  उत्तार-चढ़ाव है  ।  कभी-कभी  बे  एकदम  बढ़

 जाते  यहां  तक  कि  कभी-कभी  किसान  भी  अधिक  मूल्यों  पर  बेचते  किसी  समय  मूल्य  गिर

 जाते  हैं  ।  बाजारी  शक्तियों  की  वजह  से  मूल्यों  में  गिरावट  है  ।

 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  तथा  आपको  आश्वासन  दिया है  कि  हम  जो  कुछ  कर  सकते  थे

 हमने  जो  कुछ  हम  कर  सकते  हैं  कर  रह ेहैं  और  हम  आशा  करते  हैं  कि  पंजाब  सरकार  इन

 बीमारियों  को  और  अधिक  फैलने  के  विषय  में  सजग  होगो  ।  और  वे  इस  अत्यन्त  गंभीर  रोग  की

 समाप्त  करने  के  लिए  तथ्य  और  योजनायें  तैयार  जेसे  ही  वे  प्रस्ताव  अथवा  योजनाएं  लेकर

 हमारे  पास  तो  मैं  पंजाब  सरकार  को  अपने  विशेषज्ञों  तथा

 बानियों  की  सहायता  दे  सकता  हूं--अगर  वे  इसे  चाहते  हैं--किस  प्रकार  से  इसे  करना  है--क्या

 राशि  उनको  उन्हें  इस  बारे
 में

 क्या  करना  चाहिए  हम  उन्हें  इस  बारे में  सभी

 सहायता  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  पहले  की  भांति  राहत  क्य  को  देखने  के  लिए  भी  उनके  पास  जाना

 ताकि  उन्हें  उचित  सहायता  मिल  सके  ।

 राव  वीरेन्द्र  हम  विषय  पर  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  हमने  इसे  छोड़ा  नहीं  है  |
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 सुब्रहमण्यम  स्वामी  उत्तर  :  पंजाब  में  उन्हीं  की  सरकार  है  ।  वह  कसे  आशो

 करं  सकते  हैं  कि  पंजाब  सरकार  इसे  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  है  |

 श्रीमती  बिद्या  चेन् तु पति  :  अध्यक्ष  मैं  बताना  चाहती  हूं  कि  किसान  देश

 की  बैकबौन  हैं  ।  अगर  वे  मेहनत  करके  उत्पादन  न  तो  हमारे  खाने  के  लिए  कुछ  नहीं  होगा  ।

 मगर  खेद  का  विषय है  कि  हम  किसानों  के  लिए  कुछ  नहीं  सोचते  जब  हम  लाइफ  इंशोरेंस

 कारपोरेशन  में  इंशोरेंस  कराते  तो  हमारे  मरने  के  बाद  हमारी  फेमिली  को  कुछ  मिल  जाता  है  ।

 लेकिन  अगर  किसी  नेचरल  कंलेमिटी  से  किसान  की  क्राप  चली  जाती  लेकिन  पैसा न  होने  की

 वजहसे  वह  बर्बाद  हो  जाता है  ।  यह  किसी  एक  पार्टी  या  एक  स्टेट  का  सवाल  नहीं  यह  सारे

 देश  की  प्रॉबलम  अगर  किसानों  की  उन्नति  नहीं  तो  हमारा  देश  कैसे  आगे  बढ़  गा  ?

 फार्मस  के  लिए  आपने  कहा  आपके  ही  स्टेटमेन्ट  में  है  :

 भावनाओं  से  फसलों  का  नुकसान  हो  जाने  पर  किसानों  को  मुआवजा

 देने  की  कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  कुछ  राज्यों  में  मागंदर्शी  फसल  बीमा  योजना

 रही

 पहुं  आपके  स्टेटमेंट  में  ही  लिखा  मैं  कहना  चाहती  हुं  कि  ऐक्टर  की  ओर  से  कोई  परमानेन्ट  स्कीम

 नहीं  टेंम्पोरेरी  सहायता  तो
 देते  हैं

 ।

 इंश्योरेंस  के  बारे  में  आपने  कहा  है  :

 बीमा  निगम  से  प्राप्त  जानकारी  से  पता  चलना  fx AM  नला  im  खरीफ  1983  में

 आध्र  प्रदेश  के  6  इलाकों  में  3.25  लाल  रुपए  के  मूल्य  की  और  महाराष्ट्र  के  9  इलाकों  में

 5.75  लाख  रुपए  के  मूल्य  की  कपास  की  खड़ी  फसल  को  मागगंदर्धी  फसल  बीमा  योजना  के

 अंतगर्त  लाया  गया  है  ी

 with  पास  स्टेटिस्टिक्स  तो  आई  हमारे  आंध्र  प्रदेश  में  करोड़ों  रुपए  का  लाभ  हो  गया  है  ।.
 फिर  आप  कहते  हैं  :

 दो  राज्यों  में  कपास  की  फसल  खराब  होने  की  वजह  से  प्रभावित  किसान  सम्बद्ध
 केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  के  जरिए

 सामान्य
 बीमा  निगम  से  भी  मुआवजे  के  लिए  सम्पर्क  स्थापित

 कर  सकते हैं

 इसके  बारे  में  मैं  कुछ  जानना  चाहती  जो  फार्म  इसके  बारे  में  जानते हैं  उन्होंने  तो  ge  सोरेस
 किया  होगा  लेकिन  ज्यादात्तर  फार्मेसी  तो  अनपढ़  उनको  कुछ  पता  नहीं  है  फिर  वे  कसे  इंश्योरेंस

 करा  सकते
 इसलिए  मेरा  आपको  सुका  है  कि  add  के  लिए  एक  परमानेन्ट  क्राप  इ x  इ्पोरेंसਂ

 स्कीम  आप  चलाइये  और  इसके  लिए  क्राप  इंश्योरेंस  कारपोरेशन  की  स्थापना  भी  की  जानों  चाहिए  |

 आपका  जो  काटन  कारपोरेशन  है  वह  किसानों  की  काटन  परचेज  करता  लेकिन  दुःख  की
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 बात  यह  है  कि  एक  तरफ  तो  किसानों  की  क्राप  के  लिए  कोई  इंशोरेंस  नही ंहै  और  दूसरी  तरफ

 जो  काटन  कारपोरेशन  आफ  इन्डिया  ag  किसानों  से  बहुत  थोड़ी  सी  काटन  पर्चेज  करता है
 ।

 उसकी  मात्रा  बहुत  कम  होती है
 ।  आपने  एस०  clo  सी०  से  टोबैको  परचेज  करवाई  तो  आपको

 बहुत  ज्यादा  टोबेको  पर्चेज  करवानी  पड़ी  ताकि  किसानों  को  लाभ  पहुंचाया  जा  सके  ।  उसी  तरह  से

 सी०  सी०  भाई०  के  द्वारा  बहुत  अधिक  मात्रा  में  काटन  पेज  करवानी  पड़ेगी  तभी  किसानों  को

 कुछ  लाभ  मिल  सकेगा  जब  काटन  तयार  होती  हैं  और  स्पिनिंग  मिल्स  में  जो  यान  तेयार  होता  हैं

 उस  पर  कोई  लेवी  नहीं  अगर  काटन  में  कुछ  फाल्ट  होती  है  तो  उसकी  वजह  से  याने  भी  महंगा

 जाता  है  और  उसका  बहुत  बुरा  प्रभाव  हैंडलूम  विक् सं  के  ऊपर  पड़ता  है  ।  इस  प्रकार  से  सारी  बाते

 इंटरलिवड  हैं  ।

 आपने  पास  के  बारे  में  भी  कहा  है  ।  फ्लू  के  बद  तुरन्त  टेम्पोरेरी  रिलीफ  तो  दी  ही

 जानी  चाहिए  लेकिन  कुछ  परमानेन्ट  रिलीफ  की  बात  भी  आपको  सोचनी  होगी  ।  हमारी  क्रांस्टीटु  sea

 में  फ्रांस  से  करोड़ों  रुपए  का  नुकसान  पहुंचा  ।  उसमें  टेम्पोरेरी  रिलीफ  तो  बहुत  कम  मिलती

 मैंने  प्राइम  मिनिस्टर  और  आपकी  मिनिस्ट्री  को  भी  दो  फ्लड  टेक्स  बनाने  के  लिए  कहा  जिनसे  कि

 80  विलेजेज  कवर  हो  सकेंगे  और  तीन-चार  हजार  किसानों  को  लाभ  मिल  सकेगा  काटन  पैदा

 करने  वाले  किसान  उनके  लिए  आपको  कुछ  न  कुछ  सोचना  पड़ेगा  ।  क्राप  इन्शोरेंस  कारपोरेशन

 खोलने  के  लिए  मैं  आपसे  मांग  करती  मुझे  बोलने  के  लिए  आपने  समय  दिया  इसके  लिए  मैं

 आपको  धन्यवाद  देती  हुं  ।

 राव  वीरेन्द्र  अध्यक्ष  सवाल  पोस्ट  का  लेकिन  माननीया  वहन  ने  और

 भी  बहुत  से  मुद्दों  को  उठा  दिया  फ्लड  कन्ट्रोल  और  पेज  आदि  के  मामले  उठाए हैं  ।  मैं  नहीं

 समता  कि  भाप  चाहेंगे  कि  इन  चीजों  का  तफसील  से  जवाब  दिया  जाए  |

 जहां  तक  पलट  का  सवाल  मैं  पहले  ही  बहुत  चिन्तित  हूं  कयोंकि  जब  तक  किसान  और

 राज्य  सरकारों  को  सारी  एजेंसियां  मिलकर  और  केन्द्रीय  सरकार  इसका  मुकाबला  करने  के  लिए

 तैयारियां  नहीं  जैसा  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  और  भी  नुकसान  हो  सकता  है  ।  अभी

 वह  कीड़ा  जमीन  में  घुस  गया  ।  कपास  की  लकड़ी  में  चिपटा  हुआ  है  और  अभी  वह  बीज  के  अन्दर

 घुस  गया  यदि  उसको  जलाने  और  पुरे  रोके  से  नष्ट  करने  का  इन्तजाम  नहीं  किया  चाहे

 दवाइयों  तो  बहुत  नुकसान  हो  सकता  किसानों  को  भी  इसके  बार ेमें  समझाना  पड़ेगा

 किसान  इंधन  की  कमी  होने  की  वजह  से  इसकी  लकड़ी  को  इक्ट्ठा  कर  लेते हैं  ।  पंजाब  में  आपको

 पता  ही  है  कि  वहा  ईंधन  की  बहुत  कमी  क्योंकि  वहां  पर  जंगल  नहीं  इसलिए  बेशुमार  इसकी

 लकड़ी  इक्ट्ठी  कर  ली  जाती  वहां  कीड़े  पैदा  हो  जाते हैं  खेतों  के  अन्दर  पहुंचने  शुरू  हो  जाते  हैं  ।

 हो  सकता
 है  कि  दूसरे  प्रान्तों  में  भी  पहुंच  जाएं  ।  इसलिए  हम  खुद  चाहते  हैं  कि  पंजाब  और  हरियाणा

 में  जहां  यह  कीड़ा  पहले  ही  काफी  नुकसान  कर  चुका  अगली  फसल  को  खराब  न  करे  ।  दूसरी

 जगह  न  लगे  और  दूसरी  जगह  न  फलने  पाए  ।  इसके  लिए  हमने  पंजाब  के  आफिस सें  को  एडवाइज

 किया  है  कि  आप  बीज  तबदील  करने  की  स्कीम  बनाएं  ।  बीज  डिजीज  रहित  अच्छा  बाहर  से  लाएं  ।
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 जिसमें  पोस्ट  न  हों  ।  वह  अच्छा  बीज  किसान  को  उसको  पहले  दवाओं  से  तैयार  कर  हो  सकता

 है  कि  अगली  फसल के  लिए  ऐसी  स्कीम  बनायें  कि  नया  वीज  किसानों  को  दें  और  जो  इंफेक्टेड

 बीज  उसके  बदले  में  किसान  को  दूसरा  बीज दें
 ।  लिए  हुए  खोज  से  तेल  निकाला  जा  सकता  व्

 गौर  दूसरे  कामों  में  आ  सकता  इसके  लिए  भारत  सरकार  सब्सिडी  देने  के  लिए तैयार  हो
 गई

 इसी  तरह से  प्लान्ट  प्रोटैक्शन  के  लिए  पैसे  की  कमी  नहीं  यदि  कोई  इन्तजाम  करना

 लेकिन  यदि  आप  चाहें  कि  पंजाब  सरकार  के  बदले  कृषि  भारत  काम

 तो  वह  यह  काम  करने  से  रही ।

 area  प्रदेश  वहुत  खुश  किस्मत  वहां  कोई  कीड़ा  नहीं  लगा है
 ।  वहा से  क गई  रिपोर्ट

 इशरत  स्कीम  में नहीं  आई  है  ।  दो  राज्य--महाराष्ट्र  और  आन्ध्र  प्रदेश--में  क्राप  दें  काटन  को  भी

 कवर  किया  हुआ  है  ।  जैसा  मैंने  स्टेटमेंट  में  कहा  है  कि  c fir © it  &  किन द  है
 लाख  ka  पया  इन्शोरेंस  स्कीम  के

 तहत  आन्ध्र  प्रदेश  के  अन्दर  प्राप्त  हुआ  इसका  मतलब  यह  है  fH  आन्ध्र  प्रदेश  में  यह

 स्कीम  लाग  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  कुछ  ही  डिस्ट्रेस  में  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  ४  कुछ  ही  डिस्ट्रिक्ट  में  लेकिन  कुल  साढ़े  तीन  लाख  रुपया  ही

 प्राप्त  हुआ  है  इसका  मतलब है
 कि  किसान  दिलचस्पी  नहीं  ले  रह ेहैं  ।  वरना  सवा  तीन  लाख

 रुपया  कोई  मायने  नहीं  रखता  है  ।  मैंने  बताया  कि  महाराष्ट्र  के  अन्दर  कितने  की  ब्लॉक्स  के  अन्दर

 यह  चाल  वहां  से  भी  ज्यादा  रुपया  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  सिर्फ  5  लाख  75  हजार  रुपया

 प्राप्त  हुआ  महाराष्ट्र  भी
 काटन  प्रोड्यूसिंग  प्रान्त  है  ।  कुल  नौ  ब्लाक  में  से  पौने  लाख  रुपया

 प्राप्त  हुआ  इसका  मतलब है
 कि  किसान  इसका  फायदा  नहीं  उठाना  चाहते  हैं  ।  इसकी  दो  वजह

 हो  सकती  है  राज्य  सरकार  इन्टरेस्ट  नहीं  ले  हो  सकता है
 कि  किसान  य

 समझता है  कि  किस  लिए  दिया  हो  सकता  भगवान न  करे  कोई  नुकसान

 यह  पैसा  फिजूल  में  जाएगा  वह  आराम  से  बेठा  रहता  जब  नुकसान  हो  जाता  है

 तो  शोर  मच  जाता  है  ।

 दम

 कोई
 ज्यादा

 बताने  की  बात  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्या  ने  जो
 जानकारी

 चाही  वह  मैंने दे  दी  है

 श्री  राम  fag  यादव  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  कपास  में  डोडा  कीट  से

 जो  क्षति  हुई  उसके  सम्बन्ध  में  विशेष  रूप  से  पंजाब  में  क्षति  का  विवरण  दिया है  |  उससे  प्रतीत

 होता है
 कि  वास्तव में

 कपास  से  किसानों  का  बड़ा  नुकसान  हुआ  देश  का  जो  किसान है  वह

 अपनी  पूरी  फसल  का  पूरे  ag  का  अनुमान  लगाता  है  और  यदि  दूसरी  फसल  में  घाटा  तो  उसकी

 जो  केश-क्रैप्स  होती  उसके  माध्यम  से  उसकी  पूति  करता  है  ।  जब  वही  फसल  नष्ट  हो  जाती  तो

 किसान  के  पास  उसके  रखरखाव  के  लिए  कुछ  नहीं  रहता है
 ।  चह  अगामी  फसल  क्या  बो  सकेगा

 भर  कसे  अपने  परिवार  का  निबहुर  कर  ये  सब  प्रश्न  सामने  उपस्थित  हो  जाते हैं  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  haze  दिए  उनके

 अनुसार  पंजाब  अन्दर  1  लाख  हैक्टेयर  के  aArgyt  -
 हवाई  छिड़काव  नाज  सदन

 गन  oer
 था  लेकिन  केवल
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 60  हजार  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  ही  छिड़काव  कियाग  या  ।  यह  अपने  ड्राप  में  ऐन्ट्री  ब्यूटी  नेगलिजेंट

 मैं  चाहता  हूं  कि  यह  जो  लक्ष्य  अपने  रखा  उसको  पूरा  न  करने  का  क्या  कारण है
 कौर

 यह  पुरा  क्यों  नहीं  हो  सका  है  ।  इसका  कारण  आपने  बार-बार  वर्षा  होती  यह  दिया  है  लेकिन  मैं

 समभता हूं हूं  कि  एरिया  स्प्रे  के लिए  ag  कोई  उपयुक्त  कारण  नहीं  है  ।  यदि  अधिकारी  कुछ  सावधानी

 तो  यह  क्षति  न  होती  |  कपास  में  कम  स  कम  चार  से  लकर  बार  तक  स्प्रे  होना  चाहिए  और

 अगर  tizge  के  मुताबिक  स्तर  नहीं  होता  तो  ला जगो  तौर  पर  उसमें  कोड़ा  पैदा  होगा  ale  बहु  भा

 भी  यह  आप  ने  स्वीकार  किया  है  कि  अपन  जो  लक्ष्य  रख  उस  लक्ष्य  |  अनुसर  भाप

 काव  नहीं  कर  सके  और  इसक  लिए  उत्तरंदायं  स्टेंट  गाने  मेंट  आर  हमारे  यहां  केन्द्र  के  अधिकारी

 केन्द्र  के  जो  अधिकारी  उनका  काम  सर्विलांस  का  है  और  सुपरवाइजर  उनकी  काम है
 att  यद

 वे  उसको  पुरा  नहीं  करते  हैं  तो  कस्ट्रीब्यूटरी  17a  जैसे  उनकी  हुई  gi  इसके  लिए  क्षतिपूर्ति  कीने

 करेगा  और  उसकी  क्ष  tagta  करने  के  लिए  आपने  कोई  स्कीम  था  योजना  सोची  क्योंकि  यह  चीज

 पहली  बार  सामने  भाई  है  कि  50  प्रतिशत  से  ज्यादा  फसल  नष्ट  हुई  आपने  इसे  बात  की

 स्वीकार  किया  है  कि  50  प्रतिशत  से  ज्यादा  फसल  समाप्त  हो  चुकी  है  ale  मगर  50  प्रतिशत  से

 ज्यादा  फसल  नष्ट  हो  जाती  तो  कथित  कोड  के  अनुसार  भाप  किसानों  को  काम्पैंसेशन  देंगे  ।  किसान

 किस  तरह  से  जीवन  निर्वाह  इस  बात  को  आपको  सोचना  चाहिए  ।

 आपने  केवल  पंजाब  और  हरियाणा  के  बारे  में  मेंशन  किया  है  कि  पंजाब  में  यह  लक्ष्य था

 और  इतना  नुकसान  gar  और  हरियाणा  में  इतना  लक्ष्य  था  और  इतना  नुकसान  हुआ  मैं  यह

 बताना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  में  भी  कपास  फसल  पैदा  होती  है  लेकिन  उसके  बारे  में  आपने  कोई

 हवाला  नहीं  दिया  ।  राजस्थान  में  भी  कपास  के  बोने  वाले  किसानों  की  बहुत  बड़ी  क्षति  हुई है
 और

 गंगानगर  जिले  में  कुछ  पैदा  नहीं  हो  सका  है  ।  आपने  इसी  सदन  में  जवाब  दिया है  कि  राजस्थान  के

 अन्दर  कपास  की  पैदावार  और  दूसरे  प्रान्तों  के  मुकाबले  में  किसी  तरह  से  कम  नहीं  आपके

 मिनिस्टर  साहब  ने  जो  लोक  सभा  में  इस  बारे  में  जवाब  दिया  उसको  बताना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कहा

 है  1980-81,  1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  राज्यवार  उत्पादन  आंकड़े  दर्शाने  बाला

 |
 इसमें  पंजाब  के  अन्दर  लिखा  है  कि  1982-83  में  11  लाख  50  हजार  बेल्स  पैदा

 हरियाणा  में  6  लाख  50  हजार  वेल्स  कॉटन  के  पैदा  हुए  कौर  राजस्थान  में  5  लाख  50  हजार  वेल्स

 पेदा  इस  तरीके  से  आप  देखें  कि  राजस्थान  के  बहुत  बड़े  हिस्से  में  यह  फसल  उगाई  जाती है
 और  खासतौर  पर  जो  सिंचित  कमांड  एरिया  राजस्थान  कैनाल  से  जहां  पानी  मिलता  है  और

 जहां  पानी  से  सिंचाई  के  साधन  मौजूद  वहां  पर  यह  फसल  बहुत  अधिक  मात्रा  में  उगाई  जाती  है  ।

 इसलिए  मैं  यह  निवेदन  क  रना  चाहूंगा  कि  केवल  दो  wreat  का  ही  नहीं  बल्कि  पूरे  भारतवर्ष  में

 जिन  प्रान्तों  में  कपास  की  फसल  उगाई  जाती  वहां  पर  किसानों  की  फसल  का  जो  नुकसान  हुआ

 उसका  भी  विवरण  देना  चाहिए  और  उन  लोगों  की  भी  मदद  करनी  इसके  लिए

 बहुत  पहले  1976  में  आपने  नेशनल  कमीशन  आन  एग्रीकल्चर  बिठाया  था  ।  उस  कमीशन  ने  अपनी

 यह  रिपोर्ट  दी  थी  कि  जहां  पर  भी  आप  फर्टिलाइजर  यूज  वहां  अगर  फर्टिलाइजर  अधिक  मात्रा

 में  qa  होगा  तो  उसमें  कीटाणु  अधिक  पैदा  होने  की  सम्भावना  होगी  ।  यहं  कमीशन  ने  आपको  पहले

 ही  बताया  था  जिस  के  बारे  में  आके  मंत्रालय  को  सोचना  चाहिए  था  ।
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 मैं  प्रतिवेदन के  भाग  में  से  पढ़  रहा

 और  सिंचाई  के  द्वारा  फसल  उगाने  के  नये  तरीकों  और  पौधों  की  अत्यधिक

 बुद्धि  से  कीट  और  इनकी  बीमारियों  की  भयानक  समस्याएं  पेदा  हो  गई  कीट  नियंत्रण

 करने  से  पर्यावरण  की  सीमाओं  के  भीतर  अधिकतम  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  ऐसे  नियंत्रण

 की  अनुपस्थिति  में  जितनी  मात्रा  में  फसल  की  क्षति  होती है  उसी  से  पैदावार  की  मात्रा

 निर्धारित  होती  जो  कम  भी  हो  सकती  है  और  हो  सकता  है  पैदावार  बिल्कुल  ही  न  हो

 क्योंकि  रसायन  कीटों  के  प्रति  सबसे  अधिक  प्रभावशाली हैं  ।  इसलिए  उन  पर  सबसे  अधिक

 ध्यान  दिया  गया  ।”

 इस  रिपोर्ट  में  कहा  गया है  कि  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  पुअर  हार वेस्ट  यह  भी  हो  सकता

 है  बिल्कुल  ही  पैदा  न  हो  जिस  तरह  से  पंजाब  at  दूसरे  क्षेत्रों  में  बिल्कुल  ही  कपास  पैदा  नहीं हुई

 आप  तो  कहते  हैं  कि  50  परसेंट  लेकिन  वहां  के  किसान  से  वह  आपको  बतायेगा  कि  जीरो

 परसेंट  हुई  फर्टिलाइजर  के  बारे  में  इस  रिपोर्टे  में  है  कि  इससे  अधिक  रहें  की  बीमारियां  पैदा

 होंगी  ।  एक  कीट  टोडा  पैदा  हो  जाता  है  जो  कि  पूरी  फसल  को  ही  खा  जाता  है  ।

 इसके  अलावा  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपनी  असमर्थता  जाहिर  की  कि  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  अगर

 नहीं  करती  तो  हम  क्या  करें  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  आपके  पास  इस  बारे  में  पूरी  शक्ति  आप

 अपनी  शीत  का  इस्तेमाल  कयों  नहीं  करते  ?  आपको  सारी  पावस  आप  स्टेट  गारमेंट्स  को  जो

 यहां  से  हिदायत  देंगे  वे  उनका  पालन  करेंगी  ।  आप  किसान  का  हित  देखते  अप  किसानों  के  सार ेकं

 आप  किसानों  के  अधिकारों  और  हितों  के  लिए  हिदायतें  दीजिए  ।  अगर  वे  उनका  पालन  नहीं

 करती  हैं  तो  यहां  पर  पालियामेंट  हम  सब  लोग  यहां  पर  हैं  ।  माननीय  अध्यक्ष  जी  की  अनुमति  से

 हम  यहां  पर  सवालात  कर  सकते  आपकी  नीति  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।  इसलिए  आपको  जो

 पा वंस  दी  गई  है  उनका  आप  इस्तेमाल  कीजिए  ।  एग्रीकल्चर  कमीशन  ने  पहले  ही  कहा  है  कि  सेन्ट्रल

 गवर्नमेंट  को  पावर  अपको  लीगल  और  ड्यूटी फल  तरीके  से  भी  अधिकार  आता  है  ।  इसलिए

 कोई  स्टेंट  गवर्नर  गेंद  आपके  पास  यदि  रिपोर्ट  नहीं  भेजती है  तो  आपको  उससे  रिपोर्ट  मांगने  का

 अधिकार  है  ।  अगर  कहीं  किसानों  की  बोनाफ/ईड  क्षति  होती  है  तो  उस  क्षति  की  पूर्ति  किया  जाना

 जरूरी  उसके  लिए  आप  उनको  अपने  कांफिडेंट  में  लेकर  परामर्श  दे  सकते  विचार  कर

 सकतें  हैं  ।

 माननीय  अध्यक्ष  नेशनल  कमीशन  की  इस  सम्बन्ध  में  जो  रिपोर्ट  उसमें  उसने  सुभाव

 दिया  है  ।  मैं  इस  बारे  में  पैरा  49.1.5  उद्धत
 करना  चाहता  हू--रसायन  फसल  को  क्रीमो ंसे  बचाने

 में  तभी  समर्थ  है  जबकि  उसे  उचित  समय  पर  काम  में  लिया  गया  हो  ।

 केवल  स्प्रे  तभी  कामयाब  हो  सकता है  जब  समय  पर  किया  जाए  ।  इसलिए  कमीशन  ने  यह

 भी  कहा  —

 महामारियों  द्वारा  होने  वाली  क्षति  को  निश्चित  रूप  से  कम  किया  जा  सकता
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 दिसम्बर  1983

 है  ।  निगरानी  संगठनों  का  जाल  जितना  मुमकिन  हो  सके  फैलाना  चाहिए  तथा  केन्द्र  और

 राज्यों  के  बीच  उचित  सम्पर्क  स्थापित  कर  देश  के  महत्वपूर्ण  फसल  उत्पादन  क्षेत्रों  को  शामिल

 करना  चाहिए  ।  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  तथा  जिन  तरीकों  का  उन्हें  अनुसरण  करना  है  उस

 पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करना  चाहिए  पी

 इसलिए  माननीय  मंत्री  कमीशन  की  रिपोर्ट  में  भी  यह  आशा  की  गई  है  कि  आपका

 मंत्रालय  स्टेट्स  को  आदेश  और  निर्देश  देगा  और  एक  जायजा  रखेगा  ।  अगर  किसानों  के  प्रति  उनका

 कोई  उपेक्षापूर्ण  व्यवहार  है  तो  उसके  बारे  में  आप  क्या  सुधार  करवायेंगे  ।

 qh  आशा  है  कि  किसानों  की  जो  वहां  क्षति  हुई  उसके  लिए  उनको  मुआवजा  मिल

 उनकी  क्षतिपूर्ति  हो  सकेगी  ।  इसका  तरीका  निकालना  आपके  हाथ  में  है  ।

 राव  वीरेन्द्र  माननीय  स्पीकर  एग्रीकल्चर  तो  स्टेट  सबजेक्ट  जैसा कि

 aqtataat  मेम्बर  ने  भी  मेरे  मंत्रालय  का  तो  काम  मंत्री  सुभाव  को  आर्डिनेशन

 स्टेट्स  की  मदद  मोनिटरिंग  करना  ग्रह  सारे  काम  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  के  अन्दर

 आते  हैं  ।

 आनरेबल  मेम्बर  ने  पुछा है
 कि  राजस्थान  का  क्यों  नहीं  बताया  ?  अगर  वे  पुछना  चाहते  हैं

 तो  वहां  का  भी  बता  देता  हूं  ।  जहां  नुकसान  हुआ  वहां  का  मैंने  बता  दिया  था  ।  राजस्थान  में  दस

 हजार  हेक्टेअर  में  स्प्रे  करने  का  टार्गेट  था  ।  और  राजस्थान  ने  ये  रिपोर्ट  हमारे  पास  नहीं  भेजी  है  कि

 कितना  उन्होंने  टारगेट  एचीव  किया है  ।  अगले  साल के  लिए  10  हजार  हेक्टर  में  स्प्रे  करने  का

 टारगेट  गया  है  ।  तो  यह  टारगेट  हमेशा  फिक्स  होता  इस  बारे  में  सलाह  को  जाती  है  ।  इस

 बारे  में  पूरी  स्कीम  एरिया  स्प्रे  के  लिए  साढ़े  37  रुपए  फी  हेक्टर  सबसिडी  जाती  है  इसमें

 50-50  परसेंट  शेयर  सेंटर  और  स्टेट  का  है  ।  ग्राउंड  स्प्रे  क ेलिए  15  रुपए  फी  हेक्टर  सबसिडी  दी

 जाती है  |  इसमें  भी  50-50  परसेंट  शेयर  स्टेट  और  सेंटर  गवर्नमेंट  का  होता है  ।  इसी  तरह से

 इक्विपमेंट  के  लिए  25  कास्ट  इक्विपमेंट्स  के  लिए  फांसी  को  सबसिडी  दी  जाती  है  ।  इसके

 अलावा  और  चीजें  भी  में  सीड  के  बारे  डेमॉन्स्ट्रेशन  के  बारें  में  ये  सारी  चीजें  की  जा  रही  हैं  ।  मैं

 इस  बात  को  फ़िर  कहूंगा  कि  इसका  फायदा  ज्यादा  स्टेट  गवर्नमेंट  के  ऊपर  निसार हैं  ।  मालूम

 नहीं  माननीय  सदस्य  ने  किस  आधार  पर  यह  कह  दिया  कि  कांट्रीब्यूटरी  नेगलीजेंस  भारत  सरकार  का

 प्यार  वहाँ  कोई  टारगेट  पुरा  नहीं  हुआ  है  तो  भारत  सरकार  जाकर  किसी  के  रोत  में  जबरदस्ती

 तो  स्प्रे  करा  नहीं  सकती  ।  किस  प्रकार  कांटीब्यूटरी  नेगलिजेंट  समझ  रहे  जब  स्कीम  टारगे  G त्

 कायम  नहीं  हुआ  सबसिडी  देते  हैं  और  अगर  टारगेट  पूरा  नहीं  हुआ  तो  क्यों  नहीं  यह  भी

 पूछा  जाता  ये  सारी  बातें  होती  हैं
 ।

 दूसरी  बात  मैं  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  ब।र  जहां  नुकसान  हुआ  है  वह  बारिश  ज्यादा  होने

 और  सस ध्  प्पा  में  5  बार  स्प्रे  करना  पड़ता की  वजह से  हुआ  है  ।  पत्तों  और  पौधों  का  फैलाव  इतना  हो  गया

 उसा  was
 लेकिन  स्प्रे  के  बीच-बीच  में  बारश  इतना  हुई  कि  दवा  धुलती  रही  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आठ  बार  स्प्रे  करना  होता  है  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  आप  ठीक  कह  रहे  क्योंकि  आप  खुद  काटन  ग्रोवर  आपको  सारा

 तजुरबा है  ।  सारा  काम  ठीक  से  करने  की  पूरी  कोशिश  की  जाती
 है  लेकिन  कुदरत  के  साथ  लड़ाई

 इतनी  मुश्किल  होती  है
 कि

 इन्सान
 कामयाब  नहीं  हो  पाता  ।  इस  तरीके  से  पंजाब  भर  हरियाणा  के

 अन्दर  हुआ  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 जानता  हूं  इसलिए  इल्तजा  करता  हूं  कि  उनको  देखें  |

 राव  वीरेन्द्र  fag  :  जरूर  देखेंगे  ।

 थो  चन्द्रजीत  यादव  : मेरे  बिचार  से  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  अत्यन्त

 असंतोषजनक  है  ।  मेरा  यह  भी  आरोप  हैं  कि  मंत्रालय  बात  को  छिपाने  का  दोषी  है  |  मन्त्री  महोदय

 द्वारा  यह  दूसरा  वक्तव्य  दिया  गया  पहले  वक्तव्य  में  उन्होंने  कहा  कि  15  प्रतिशत  से  25%

 तक  की  क्षति  हुई  हैं  ।  चूंकि  आपको  सीधे  जानकारी  प्राप्त  हुई  इसीलिए  आपने  कहा  कि

 वह  एकदम  गलत  था  तथा  आपने  मंत्री  महोदय  को  निदेश  दिया  कि  ag  वास्तविक  स्थिति  का  पता

 लगाने  के  लिए  वहां  एक  दल  भेजें  |  अब  दूसरे  वक्तव्य  में  वह  कहते  हैं  कि  पंजाब  में  उन्हें  50  १८  से

 अधिक  क्षति  हुई है  ।  से  आपका  क्या  तात्या  है  ?  मुझे  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  कुछ  क्षेत्रों

 में  70%,  तक  क्षति  हुई  है  तथा  कुछ  अन्य  क्षत्रों  में  सारी  फसल  नष्ट  हो  गई  है  |

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  आपको  सही  आंकड़े  दे  सकता हुं  ।  एक  जिले
 में  लगभग  90%  दो

 में
 75  से  80%,  तक  की  क्षति  हुई  थी  ।

 शनी  arasita  यादव  :  वहू  इस  बात  को  छिपाने  के  दोषी  हैं  क्योंकि  उन्हें  किसानों  बिल्कुल

 सहानुभूति  नहीं  है  ।  मूझे  आशा  राव  साहब  क्रोधित  acl  होंगे  ।  मैं  उन  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  कोई

 आरोप  नहीं  लगा  रहा  हुं  ।  मझे  यह  कहते  हुए  दुःखं  होता है
 कि  उनका

 वक्तव्य  एक  असहाय  मंत्री

 के  वक्तव्य  के  समान  वह  कहते हैं  क्या  कर  सकता  यह  काम  राज्य  सरकारों  का  यदि

 आप  कुछ  नहीं  कर  तो  आप  कृषि  मंत्री
 किस  लिए  बने  इस  स्थिति  में  आपको  तुरन्त  कृषि

 मंत्रालय  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।  यहां  तक  कि  समन्वय  कार्य  भी  उचित  ढंग  से  नहीं

 जा  रहा  है  ।  राज्यों  में  कोई  नीति  नहीं  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धांत  नहीं है
 ।

 उन्होंने  यह  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  उन्होंने  राज्य  सरकारों  को  सुभाव  दिया
 है  कि  वे  कुछ

 उपाय  कोट-नाशकों  का  प्रयोग  करें  तथा  कुछ  ऐसे  पौधे  मंगाये  जिनमें  इंस  अमेरिकन  बाल  arg

 को  रोकने  की  aired  क्षमता  अब  इस  पर  कार्यवाही  करने  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  पर

 है  ।  क्या  वहू  जानते  हैं  कि  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  उनकी  आवश्यकता  105  लाख  गांठे  हो  जाएगी  |

 ह इस  समय  हमारा  उत्पादन  80  लाख  गांठें  हैं  ।  यदि  स्थिति  और  फसलों  को  कीट  नष्ट  करते

 रहे  तो  किसानों  की  वित्तीय  स्थिति  बहुत  खराब  हो  वह  इस  देश  में  हमारी  आवश्यकता  के

 सार  कपास  का  कितना  उत्पादन  कर  पायेंगे  ?  यह  राष्ट्रीय  मांग  और  आवश्यकता
 है  कि

 इस  शताब्दी
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 के  अन्त  तक  देश  को  15-16%  और  उत्पादन  की  आवश्यकता  है  ।  लेकिन  यदि  स्थिति  यही  रही  तो

 म  सन्देह  है  कि  कपास  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  की  बजाय  कमी  न  भा  जाये  ।  यदि  राज्य  सरकारें

 अपने  कत्तव्य  तथा  राष्ट्रीय  मांग  के  प्रति  जागरुक  नहीं  है  तो  क्या  केन्द्र  सरकार का  यह

 कत्तव्य  नहीं  है  कि  ag  उनके  साथ  बैठे  और  उचित  आयोजन  करें  तथा  एक  उचित  स्कीम  बनाए  तथा

 तदनानुसार  कार्य  करें  ?  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  उन्होंने  मुआवजा  देने  सम्बन्धी  कोई  योजना

 नहीं  बनाई  और  यदि  राज्य  सरकारें  कुछ  करती  हैं  तो  उसके  बारे  में  वे  नहीं  जानते  ।  काम  करना

 उनका  कर्त्तव्य है  ।  महोदय  अपने  कहा  है  कि  ओला  वृष्टि  होने  पर  कुछ  राज्य  सरकारें  किसानों  को

 सहायता  के  रूप  में  प्रति  एकड़  जमीन  के  लिए  300  रुपये  देती हैं  ताकि  भविष्य  में  वे  अपनी  खेती

 कर  सकें  |  केन्द्रीय  सरकार  को  उनका  पक्ष  लेना  चाहिए  और  कहना  चाहिए  कि  यह  नीति  राष्ट्रीय  नीति

 मानी  जानी  चाहिए  ।  यदि  राज्य  सरकारें  वैसा  करने  की  इच्छुक  हैं  तो  केन्द्र  सरकार  का  भी  उतना

 हिस्सा  होगा  ।  इस  नीति  को  केन्द्र  में  अन्तिम  रूप  कयों  नहीं  दिया  जा  रहा  मंत्री  महोदय  पहल  क्यों

 नहीं  करते  ?  केन्द्र  सरकार  को  नेतृत्व  प्रदान  करनी  चाहिए  न  कि  मात्र  सलाहकार  बनना  चाहिए  |

 जबकि  70%,  जनसंख्या  कृषि  पर  निसार है
 और  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  का  सम्पूर्ण  आधार

 ह
 कृषि  ही  तो  इस  प्रकार  का  दृष्टिकोण  अपनाना  गलत  है  कि  यह  काम  राज्य  सरकारों  का  और

 जब  राज्य  सरकारें  कुछ  कदम  उठाती  हैं  तो  केन्द्र  सरकार  को  इससे  कोई  वास्ता  नहीं  है  ।

 मुझे  यह  जानकारी  मिली है
 कि  पंजाब  तथा  हरियाणा  के  कपास-उत्पादकों  पर  आई  इस

 विपत्ति  का  कारण  यह  था  कि  उनकी  फसलें  अमेरिकन  बाल  किराम  के  कारण  नष्ट  हो  गईं  थी  ।

 नाशकों  में  उन्हें  रोकने  की  पर्याप्त  क्षमता  नहीं  थी  ।  यहां  तक  कि  जो  छिड़काव  किया  गया  था  उसमें

 भी  इसका  सामना  करने के  लिए  पर्याप्त  रसायन  शक्ति  नहीं  क्या  आप  भविष्य  के  लिए  कोई

 प्रबन्ध  कर  रहे  है  ?  आप  उन्हें  शक्तिशाली  छिड़काव  नादान  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  ताकि  भविष्य

 में  वे  इस  रोग  से  छुटकारा  पा  सकें  ?  आपका  कहना  है  कि  यह  कीट  दीवारों  पेड़ों  में  उद्यानों

 खाद  हर  जगह  मौजूद हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  आप  कह  रह ेहैं
 कि  पंजाब  तथा

 हरियाणा  को  आयात  अथवा  कोई  अन्य  प्रबन्ध  करने  दें  ।
 2.0

 यदि  वे  प्रबन्ध  करने  में  समय  हैं  तो  आप

 यहां  किस
 लिए  हैं

 ?

 मेरा  दूसरा  आरोप  यह  है  कि  जो  तस्वीर  प्रस्तुत  की  गई  है  वह  भी  बहुत  गलत  ऐसा  नहीं

 है  कि  1,62,000  हैक्टेयर  भूमि में  छिड़काव  किया  गया  है  ।  पंजाब  में  इसका  लक्ष्य  2,50,000

 हैक्टेयर  भूमि  रखा  था  ।  उसकी  बजाय  उन्होंने  केवल  62,000  हेक्टेयर  भूमि  में  छिड़काव
 किया

 है  अर्थात  यह  पंजाब  द्वारा  निर्धारित  पुरे  लक्ष्य  की  बजाए  मात्र  25  प्रतिशत  भूमि  पर  छिड़काव

 किया  गया  |

 af  मंत्री  वीरेन्द्र  :  आपको  हैक्टेयर  ओर  एकड़  के  बीच  गलती  हो  रही  है  ।  यह

 25  0,0  00  एकड़  था  ॥

 श्री  चन्द्र जोत  यादव  :  मेरा  कहने  का  अभिप्राय  केवल  यही  है  कि  आपके  लक्ष्य  मात्र

 25  प्रतिशत  ही  प्राप्त  हुआ  है  ।  इस  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  ध्यान  दीजिए  ।  हरियाणा  में  80,000  को
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 अपेक्षा  केवल  53,000  हैक्टेयर  भूमि  पर  ही  छिड़काव  किया  गया  अर्थात  लगभग  60  प्रतिशत

 भूमि  पर  छिड़काव  हुआ  इसके  लिए  कौन  जिम्मेवार
 क्या

 इसको
 जिम्मेवार  यह  सरका

 नहीं  है  ?  और  तकलीफ  किसकी  होंगी ?  पंजाब  तथा  हरियाणा  सरकार  की  लापरवाही  के  कारण

 किसानों  को  कष्ट  उठाना  पड़  रहा  है  ।

 wen  बात  यह है  कि  रोग  के  निवारण  में  इतना  अधिक  विलम्ब  किया  गया  कि  ठोस  कदम

 उठाने  से  पहले  ही  फसल  बुरी  तरह  नष्ट  हो  चकी  थी  ।  केवल  उतना  ही  नहीं  ।  उसके  निदान  का

 तरीका  भी  गलत  था  ।  मन्त्री  कपा  कृपया  भाप  हमें  बतायेंगे  कि  क्या  निदान  किया  गया

 क्या  आपने  किसी  अनुसंधान  संस्थान  का  संगठन से  इस  बारे  में  कहा है  अथवा  क्या  आपने  किसी

 संगठन  से  सहायता  मांगी है
 कि  उचित  समय  में  निदान  किया  जाना  चाहिए  तथा  छिड़काव  की  उचित

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जानी  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  तथा  मेरे  विचार  से  सरकार  इस

 समय  इस  दिशा  में  कुछ  भी  कदम  उठाने  की  इच्छुक  नहीं  है  ।

 अन्य  बात  उन्होंने  यह  कही  कि  जो राज्य  सरकारें  मुआवजा  देना  चाहती  हैं  बे  ऐसा  करने

 के  लिए  स्वतन्त्र  इसका  अथ  है  कि  केन्द्र  सरकार  की  कुछ  जिम्मेदारी  नहीं  है  तथा  जो  राज्य

 सरकारें  मुआवजा  नहों  देना  उसकी  चिन्ता  भारत  सरकार  को  नहीं  होगी  ।

 अन्य  दुःखद  बात  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  कई  बार  सदन  में  कहते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  मां  में

 की  गई  हैं  कि  वे  अभी  भी  प्राकृतिक  विपत्ति  के  शिकार हैं  ।  दुर्भाग्य  से  प्राकृतिक  विपत्ति  से  कृषकों ,

 किसानों  को  सबसे  अधिक  हानि  पहुंचती  है  ।  क्या  सरकार  की  जिम्मेदारी  नहीं  कि  वह  उनकी  सहायता

 के  लिए  ठीक  समग्र  में  कदम  उठाए ?  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  सरकार  यह  भाइवासन  नहीं  देगी  कि

 जितने  भी  क्षेत्र  में  जितनी  भी  हानि  हुई  सरकार  वहां  तुरन्त  किसानों  को  सस्ती  दरों  पर  ऋण  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराएगी  तथा  शीघ्र  ही  उन  क्षेत्रों  में  भी  उसी  प्रकार  जायेगी  जेसे  की  समुद्री

 तुफान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  जाती  वहां  अपने  शिविरों  की  स्थापना  नियन्त्रण  कक्ष  बनाएगी

 तथा  किसनों  को  उनके  घर  बनाने  में  सहायता  करेगी  तथा  कुछ  वित्तीय  सहायता  भी  दान  करेगी  ?

 ag  क्षेत्र  चाहे  कीट-नाशकों  से  प्रभावित  हो  या  बॉलवामें  से  या  ओला-वृष्टि  से--सरकार  को  उन  क्षेत्रों

 में  जाना  चाहिए  तथा  किसानों  की  सहायता  उनकी  आवश्यकताओं  का  पता  तथा  हर

 सम्भव  कदम  उठाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ताकि  किसानों  की  सहायता  की  जा  सके  ।

 वह  कहते  है ंकि  फसलों  का  बीमा  करने  की  योजना  असफल  रही है  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के

 35  वर्षों  के  वाद  जबकि  यह  मांग  आरम्भ  से  की  जा  रही  यह  खेद  की  बात  है  कि  महाराष्ट्र

 जेसे  राज्यों  में  भी  केवल  9  खण्डों  में  ही  निवारक  उपाय  किए  गए  हैं  तथा  फसलों  के  बीमे  से  3,5

 लाख  रुपए  प्राप्त  हुए  TH  यह  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  ।  पूरे  देश  से  10  लाख  रुपए  से  कम  राशि

 मिली  है  ।  यदि  मैं  ठीक  कह  रहा  हूं  तो  स्थिति  यही  है  ।  इसका  आदाय  है  कि  ag  किसानों  में  लोकप्रिय

 नहीं  किसान  आगे  नहीं  बढ़  रहे हैं  ।  सरकार  ने  क्या  किया  हम  जानते  कि  इस  देश  में  कई

 वस्तुएं  किसानों  में  प्रचलित  ही  नहीं  किसाਂ  उर्वरकों  का  प्रयोग  नहीं  करते  थे  ।  वे  बैंक  नहीं  जाते  थे

 गौर  न  ही  वहां  से  ऋण  लेते  थे  ।  इस  देश  में  जीवन  बीमा  कराना  भाम  लोगों  में  प्रचलित  नहीं  था  ।

 लेकिन  क्या  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  ?
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 उन्होंने  अपने  सम्पूर्ण  तन्त्र  का  प्रयोग  किया  ।  उन्होंने  किसानों  को  उन  योजनाओं  के  लाभ

 बताये  तथा  किसानों  ने  उन  तरीकों  को  अपनाना  आरम्भ  कर  दिया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत

 सरकार  द्वारा  यह  दृष्टिकोण  कयों  नहीं  अपनाया  गया  ?  उन्हें  बड़े  पैमाने  पर  राष्ट्रीय  अभियान  शुरू

 करना  चाहिए  तथा  राज्य  खण्ड-अधिकता  जिला  यहां  तक  कि  पुरे  संगठन

 को  कहना  च।हिए  कि  वे  किसानों  के  पास  जायें  ।  उन्हें  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  उनकी  फसलें

 सुरक्षित  रखी  जायेंगी  तथा  उन्हें  वास्तव  में  लाभ  जाएगा  तथा  भावुक  कदम  भी  उठाए

 जायेंगे  ।  उसमें  डरने  की  क्या  बात  है  ?  किसान  हर  बात  अपने  अनुभव  से  सीखता  है  ।  ऐसी

 शाही  तथा  इतनी  मुसीबतों  किसान  नई  योजनाएं  अपनाने  में  हिचकिचाहट  महसूस

 मेरी  यह  मांग  है  कि  सरकार  को  फसलों  बीमा  करने  की  राष्टीय  नीति  बनानी  चाहिए  |

 जहां  कहीं  इतना  नुकसान  हुआ  है--कम  से  कम  33  प्रतिशत--तो  सरकार  की  अवश्य  ही  नीति  बनानी

 चाहिए  कि  वहू  किसानों  की  सहायता  के  लिए  विशेष  योजनाएं  बनायेगी  ताकि  भविष्य  में  देश  को

 फसलों  को  और  नुकसान  न  पहुंचे  तथा  किसान  अपनी  फ़सलें  बोने  की  स्थिति  में  हो
 तथा

 भविष्य  में  खेती

 के  लिए  भी  आवश्यक  कदम  उठाए  ।

 यदि  भाप  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  तो  पता  चलेगा  कि  उनके  वक्तव्य  में  सभी  सूचनाओं

 का  अभाव  है  |  उनका  दल  पंजाब  तथा  हरियाणा--इन  राज्यों  में  गया  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  उनका

 दल  वहां  उन्हें  gare  दिए  तथा  वापिस  आकर  उसकी  सुचना  मंत्री  महोदय  को  दी  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  आपको  कुछ  प्रभावी  कदम  उठाने  का  सुभाव  दिया  ?  पंजाब  तथा  हरीश  णा

 में  इस  नए  रोग  से  जो  क्षति  हुई  वह  भगवान  करे  देश  के  अन्य  कपास  उत्पादक  क्षेत्रों  में  न

 फैले  ।  राज  यदि  श्राप  देश  के  कुल  उत्पादन  को  देखें  तो  क्षति  कम
 हुई  है  ।  कल  यदि  रोग  देश  के  अन्य

 राज्यों  में  फैल  जाता  है  तो  यह  क्षति  aga  अधिक  हो  सकती  है  ।'  इसकी  रोकथाम  के  क्या  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ?  आपको  ag  देखना
 है  कि  ag  रोग  अन्य  क्षेत्रों  तक  न  पहुंचे  ।

 श्री  रामसिंह  यादव  ने  प्रतिवेदन  उद्धत  किया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  यहां  तक  कि  उर्वरकों

 में  भी  कुछ  ऐसे  विशेष  तत्व  विद्यमान .  है ंजो  इस  प्रकार  के  लिए  जिम्मेदार  है  ।  यदि  ऐसा  पाया  गया

 है  तो  उवंरकों  को  इस  प्रकार  के  तत्वों  से  मुक्त  कराने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  वे

 इस  रोग  को  बढ़ाने  में  सहायक  न  हों  ?

 एक  अन्य  बात  जिसकी  मैं  मांग  करता  हूं  वह  यह  कि  भारत  सरकार  को  किसानों  के  प्रति  अपने

 रवैये  को  बदलना  होगा  उसे  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  कि  वे  फसलों  को  हुई  क्षति  का  घात  प्रतिशत

 मुआवजा  नहीं  दे  सकती  ।  लेकिन  इस  देश  में  कोई  भी  शत  प्रतिशत  मुआवजे  की  मांग  नहीं  कर  रहा ।

 लेकिन  आज  देश  के  किसी  भी  नागरिक  का  यह  आधारभूत  म  अधिकार  है  ।  यदि  क्षति  इतने

 बड़े  पैमाने  पर  हो  तो  उसे  अपनी  आजीविका  राज्य  से  प्राप्त  करने  का  अधिकार  होना  चाहिए--कम

 से  कम  समुचित  सहायता  अवश्य
 खिलना  चाहिए  ताकि  ag  एकदम  तबाह  न  हो  जाए  ।  हर  नागरिक

 को  अपने  ढंग  से  जीवन  यापन  का  अधिकार  है  ।  लेकिन  कई  ऐसे  देश  हैं  जो  बेरोजगारी  भत्ता  दे  रहे  हैं

 कौन  नहीं  जानता  कि  अनेक  देश  बेरोजगारी  भत्ता  दे  रहे हैं
 ।  अमरीका

 में
 2400  रुपए  प्रति  माह

 तथा  फ़ांस  और  यूनाइटिड  किंगडम  में  1500  रुपए  से  1800  रुपए  तक
 का

 प्रति
 माह
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 बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाता है  ।  हम  अपने  देश  में  ऐसा  करने  में  समय  नहीं  AU  हैं  |  मैं  इस  बात

 का  उल्लेख  इसलिए  कर  रहा हूं  कि  आज  नागरिकों  की  परेशानियों  को  दूर  करने  की  जिम्मेदारी

 सरकार  पर  है  और  विशेषकर  किसानों  की  इयों  को  दूर  करने  को  क्योंकि  कृषि  हमारे  देश

 का  सबसे  उपेक्षित  क्षेत्र है  ।  मैं  यह  बात  केवल  कपास  उगाने  वाले  कृषकों  के  संबध  में  ही  नहीं  अपितु

 सभी  किसानों  के  हित  में  कह  रहा  हूं  चाहे  बे  गेहूं  उगाते  हैं  अथवा  धान  प  गरना  ।  अतः  मंत्री

 महोदय  क्या  एक  उचित  राष्ट्रीय  नीति  के  संबंध  मैं  निर्णय  ले  और  इस  संबंध  में  पहल  करें  कि

 केन्द्र  सरकार  को  जो  अमुक  योजनाएं  है  और  राज्य
 सरकारें

 उनका  क्रियान्वयन  करे  वह  कहते  हैं

 कि  यदि  राज्य  रार कार  काम  नहीं  करती  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हुं  ?

 क्या  आपको  याद  नहीं  कि  जब  आपकी  अपनी  राज्य  सरकारें  गेहूं  की  वसूली  नहीं  कर  रही

 थी  तो  प्रधानमंत्री  को  स्वयं  चण्डीगढ़  जाना  पड़ा  था ?  उन्होंने  कहा  कि  राज्य  सरकारों  को
 गेहूं  कौ

 वसूली  अवद्य  करनी  चाहिए  |  आप  एक  असहाय  मंत्री  नहीं  हो  सकते  ।  लेकिन  वह  कह  रहे  हैं  कि

 राज्य  सरकारें  इसका  पालन  नहीं  कर  रही  ।  मैं  उन्हें  केवल  निर्देश  दे  रहा हूं  और  वे  मेरे

 नुशार  काम  नहीं  कर  रहीं  ।  यह  कोई  उचित  रव  या  नहीं है  ।

 यहां  भावनाओं  की  अभिव्यक्ति  की  गई  है  यह  कोई  प्रतिष्ठा  का  saa  नही ंहै  ।  यदि  आप

 उल्लेख  न  करते  तो  हसन  विश्वास  है  कि  दल  वहां  न  गया  होता  ।  यदि  दल  न  गया  होता  तो  qh  विश्वास

 है'कि  लोक  सभा  के  fears  में  क्षति  केवल  15  प्रतिशत  और  25  प्रतिशत  ही  होती  ।  एक  बार  यदि

 मंत्री  महोदय  की  से  बात  निकल  जाए  तो  किसानों  की  कोई  भी  सहायता  नहीं  कर  सकता  ।

 सरकारी  अधिकारियों  की  हमेशा  यह  प्रवृति  होती  है  कि  किसानों  को  क्षति  को  निम्नतम  स्तर  पर  कम

 से  कम  दिखाया  जाए  ।,  किसान  वास्तव  में  रो  रहे  उनका  सबसे  बड़ा  दुख  यह  है
 कि

 क्षति  चाहे

 कितनी  ही  भारी  क्यों  न  हो  स्थानीय  तंत्र  हमेशा  उनकी  क्षति  को  कम  से  कम  दर्शाने  की  कोशिश

 करता  है  ताकि  कुछ  रियायतें  जिनके  वे  हकदार  हो  सकते  हैं  वह  भी  उन्हें  प्राप्त  न  हो  ।  वास्तविक

 स्थिति
 यही

 मैं  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  जब  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देते  हैं  तो  क्या  आप  उन

 अधिकारियों  के  जो  इस  सभा  को  गलत  रिपोर्ट  देने  के  दोषी  पाए  जाते  कुछ  कार्रवाई  करेंगे  ?

 मैं  जानता हूं
 मंत्री  महोदय  यही  कहेंगे  कि

 उस  समय  उनके  पास  केवल  यही  जानकारी  उपलब्ध  थी

 क्योंकि  आकलन  किया  जा  रहा  अब  जबकि  नया  प्राक्कलन  आ  गया  है  मैं  इस  दूसरे  वक्तव्य  को

 दे  रहां  आप  इन  बातों  से  बचने  के  लिए  हमेशा  तरीके  खोज  सकते  लेकिन  दनदन  यह  है  कि

 यदि  इस  प्रकार
 अधिकारियों

 को  मौर्य
 दिया

 जाता  है  तो  इससे  किसानों  के  हितों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता
 हूं  कि  वह  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  एक  बैठक

 बुलाएं  ।  मैं  जानता  हूं कि  कई  कुप्पी  मंत्री  निर्णय  लेने  में  समे  नहीं  यदि  जरूरत  पड़े  तो

 प्रधान  मंत्री  को  भी  इस  बैठक  में  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  भाग  लेना  are  ताकि  देश  के  कृषकों

 की  सहायता  हेतु  तथा  उन्हें  अपने  उत्पादों  का  उचित  मुल्य  दिलाने  हेतु  एक  उचित  नीति  बनाई

 जा  सके  ।  वह  कह  रहे  थे  कि  किसानों  को  पांच  बार--कई  बार  तो  आठ  वार  छिड़काव  करना  पड़ता
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 यदि  ag  4  बार  तक  छिड़काव  करते हैं  तो  50  प्रतिशत  अथवा  इससे  अधिक  फल  नष्ट  हो

 जाती  है  आठ  बार  छिड़काव  करने  के  बाद  लागत  काफी  बढ़  जाती  है  और  50  प्रतिशत  फसल  नष्ट

 हों  जाने  पर  जबकि  वित्तोय  स्थिति  कसी  होगी  ।  आप  अंदाजा  लगा  सकते  हैं  ।  आर्थिक  जिम्मेदारियों

 के  कारण  वे  एकदम  दिवालिया  हो  जाएगें  ।  क्या  आप  कम से  कम  इन  क्षेत्रों  में  अधिक

 सहायता  अथवा  अधिक  मूल्य  दिलाने  की  कोशिश  करेंगे  क्योंकि  इस  बात  को  नजर  अंदाज  नहीं

 जा  सकता  कि  आठ  बार  छिड़काव  के  परिणामस्वरूप  जहां  उत्पादन  लागत  में  अत्यघिक

 वृद्धि  हो  जाती  है  वहां  उनके  उत्पादन  का  50  प्रतिश्त  से  अधिक  भाग  नष्ट  भी  हो  जाता  है  मैं

 चाहता  हुं  मंत्री  महोदय  इन  बातों  पर  भी  ध्यान  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  राव  मेरे  ख्याल  में  इसके  बाद  और  कोई  है  श्री  अमल दत्त  यहां

 हैं  नहीं

 राव  वीरेन्द्र  सिह  इकट्ठा  कर  लेंगे  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र
 हलधर

 :  चूंकि  अन्य
 मंत्री

 श्री
 कृष्ण

 यहां  हैं  कया  मैंਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  किया  उठ  जाइए  हलधर  जी  मेरे  नाम  धारी  यह  मुझ  से  ज्यादा  तेज

 रह  जाते  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 राब  मैं  आपके  नोटिस  में  चाहता  भ्रापने  बहुत  कहने  पर

 इन्क्वायरी  वरना  मामला  वहीं  रह  गया  होता  |

 एक  तो  आपने  कहा  कि  इत्तिला  ऐसी  उसकी  आप  खिंचवाई  करवाना  जिसने  रिपोर्ट

 भेजी  थी  जब  पंजाब  में  सरकार  तो  है  गवर्नर  का  राज्य  आप  इसको  देखें  ।

 मैं  अभी  17  तारीख  को  वहीं  गया  उस  इलाके  में  देखकर  आया  हूं  किसानों  की

 हालत  ।  उन्होंने  बिल्कुल  हरी  फसल  उजाड़कर  काट  रखी  है  और  उसमें  गन्दुम  बो  रहे  हैं  ।  किसी-किसी

 का  एक  एकड़  में  बीस  किलो  भी  नहीं  निकला  है  ।

 यह  मेरा  निजी  अनुभव  है  ।
 मैं  वहां  गया

 था  मैंने  उन्हें  रोते  देखा  ।
 वे  मेरे  पास  आए थे

 |

 उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधि  होने  के  कारण  मैं  भी  उनका  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  ।  मैं  कंवल

 सभा  का  अध्यक्ष  के  रूप  में  प्रतिनिधित्व  नहीं  करता  मैं  जानता  का  भी  प्रतिनिधि हूं  ।  मैं  आपको  बताना

 चाहता  हूं  कि  आपसे  gay  पूरी  आशा  और  उम्मीद  है  कि  आप  उन  पर  डंडा  घुमाएंगे  और  वे  उनकी

 मदद  करेंगे  ।  अगर  उनकों  मदद  नहीं  दी  तो  आगे  काम  बिल्कुल  नहीं  चलेगा  |  आठ  दस  बार  स्प्रे

 किया  गया  है  ।  सरकार  ने  तकाबी  लोन  आगे  दिए  मालिकाना  माफ  किया  है  ।  लेकिन

 स्प्रे इंग  और  eras  के  बारे  में  काम  अभी  नहीं  ger  है  ।  अगर  नहीं  तो  मामला  पतला

 होगा  ।  आप  बुलाकर  करवाएं  |  कोई  वजह  नहीं  हैं  किसान  के  लिए  लोन  न  हो  ।  फैक्टरी  और  गोडाउन

 वगैरह  तो  सब  इंत शो डड  होते  उनको  मिल  जाता  किसान  बेचारा  कहीं  जाएगा  नेचुरल

 केले मिट ों  किसी  के  बत  की  बात  नहीं है
 ।  इसकी  भी  इन  क्वांरी  कराएं  कि  दवाई  ठीक  थी  या

 नहीं  ।
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 अगर  बच्चा  दवाई  नहीं  लेता  तो  उनकी  सेहत  के  लिए  उसको  पकड़कर  दवाई  दी  जाती

 अगर
 कोई

 नहीं  करता  तो  कम्पलसरी  तौर  पर  करवा  दीजिए  |

 श्री  चन्द्रजीत यादव  :  महोदय  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  उत्तर  भारत  के  कुल

 उत्पादन  में  वास्तव  में  पंजाब  का  योगदान  50  प्रतिशत  है  ।  यदि  पंजाब  प्रभावित  होता  है  तो  देश  के

 अन्य  भागों  का  क्या  हाल  होगा  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  स्टेटिस्टिक्स  दिए  हैं कि  2  लाख  91  हजार  एकड़  में  75  परसेंट

 से  ऊपर  नुकसान  हो  गया  है  ।  मैं  फिरोजपुर  की  बातें  बता  रहा  हूं  भाप  इसको  देख  ।

 थो  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  आप  ag  भी  कह  दीजिए  कि  जिन  लोगों  ने  गलत  रिपोर्ट

 दी  उन्हें  दंडित  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  भी  कह  दिया  है  कि  जिसने  गलत  रिपोर्ट  दी  उसे  खिंचवा

 दीजिए  ।  कैसे  इतने  कैलख  हो  सकते हैं  कि  इतना  नुकसान  हो  जाए  और  कहें  कि  कोई  नुकसान  नहीं

 हुआ  है  ।

 थो  जगपाल  सिह  ।  अगर  मंत्री  महोदय  ने  नहीं  तो  उनकों  कौन  देखेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बड़े  तगड़े  मंत्री हैं  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  श्री  चरणजीत  यादव ने  कृषकों  के  हितों  का  समर्थन  किया  है  कौर  अनेक

 सुभाव  भी  दिए  लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  जिस  ढंग  से  सरकार  के  वक्तव्य  और  सरकार  की

 नीतियों  में  से  खामियों  को  ढूंढ़  निकालने  की  कोशिका  की  है  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  उन्होंने  मेरे  द्वारा

 दिए  गए  पिछले  वक्तव्यों  और  इस  संवैधानिक  उपबन्ध  को  कि  राज्य  का  विषय  हैਂ  को  बिल्कुल

 मुला  दिया  लगता  केन्द्र  सरकार  किसी  भी  राज्य  के  कृषि  विभाग  का  कायंभार  अपने  हाथों  में

 नहीं  ले
 सकती  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  केन्द्र  सरकार  को  पहल  करनी  केन्द्र  सरकार  वास्तव

 में यही  कर  रही  मैंने  अनेक  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  का  उल्लेख  किया है  ।  ae  योजनाएं

 केन्द्र  सरकार  के  कहने  पर  तेयार  की  गई  थीं  अन्यथा  उन्हें  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  का  नाम  नहीं

 दिया  जा  सकता  था  ।  हम  पूरी  तरह  से  पहल  कर  रहे  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 जिस  तरह  माननीय  सदस्य  aa  दे  रहे  थे  मूसा  लगा  मानो  ag  कृषक  से  अधिक  एक  वकील  हैं  ।

 थ्री  चन्द्रजीत यादव  :  मैं  दोनों हूं  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  खेर  यह  मैं  नहीं  जानता  ।  पर  यह  मामला  एक  वकील  के  रूप  में  बहस

 बाजी  मामला  नहीं  कृषकों  की  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  में  हम  सभी  एक  समान  महसुस

 करते हैं  ।

 जहां  तक  जानकारी  एकत्र  की  जा  सकी  और  जो  उपलब्ध  थी  वह  मैंने  आपको  दी  ।  अब

 माननीय  सदस्य  कहते हैं  पहले  यह  जानकारी  दी  गई  और  बाद  में  यह  ।  इसके  अतिरिक्त  क्या  किया

 जा  सकता  है  ।  क्यों  जानकारी  राज्यों  से  प्राप्त  करनी  होती  है  हमारे  अपने  कोई  पटवारी  नहीं
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 ग्राम  स्तर  पर  सवाल  पटवारियों  द्वारा  किया  जाता  है  फिर  कानूनगो  तथा  तहसीलदार  द्वारा  खण्डवार

 जानकारी  x  प्यारा
 ae  Wl  राज्य  सरकार  ठसे  केन्द्र

 को एकत्र  की  जाती
 है

 फिर  उसका  संकलन  किया  जाता

 प्रस्तुत  करती  मैं  अन्दाजे से  नहीं  बता  सकता  क्योंकि  बाद  में  सदन  को  गलत  alae  देकर

 गुमराह  करने  का  दोषी  ठहराया  जाऊंगा  और  चन्द्रजीत  यादव  भी  ऐसे  काम  के  लिए पु
 से

 तयार  होंगे  |

 मैंने  जो  पहले  कहा  और  जो  अब  कह  रहा  हूं  वह  जानकरी  के  आधार  पर  है

 मैंने  यह  कभी  नहीं  कि  क्षति  सब  जगह  50  प्रतिशत  यह  तरह  से  समझ  में  आने  वाली

 बात  मैंने  अपने  पहले  वक्तव्य में  कहा  था  कि  कुछ  स्थानों  पर  यह  क्षति  100%,  जैसा  कि

 आपने  उल्लेख  और  कुछ  स्थानों  पर  25% ।  कहीं  पर  50  प्रतिशत  भर
 कहीं

 पर

 50  प्रतिशत  से  75  प्रतिशत  तक  हुई  है  ।  हमने  जिलावार  तथा  खण्ड वार  भी  आंकड़े  एकदम  किए  हैं  ।

 यदि  आप  चाहें  तो  देख  सकते हैं  ।  5,000  एकड़  क्षेत्र  ऐसा है  जहां
 क्षति  25  प्रतिशत  हुई

 4,724  एकड़  क्षेत्र  ऐसा  है  जहां  क्षति  26  प्रतिशत  से  50  ufaera  हुई  है  कौर  5,77,957  एकड़

 क्षेत्र में  51  से  75  प्रतिशत  क्षति  की  सुचना  प्राप्त हुई  ऐसा  भी क्षेत्र  है  जहां  क्षति  76  से  100

 प्रतिशत  तक  हुई  और  यह  क्षति  काफी  अधिक है
 ।  नह  5,65,996  एकड़  है  ।  मैं  इन  आंकड़ों  की

 सच्चाई  का  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  ।  चंकी  आंकड़े  बहुत  जल्दी  में  एकत्र  किए  गए  हैं  और  ऐसी

 स्थिति  में  पुर्णता  होना  कठिन है  यह  तो  अप  मानेंगे  ही  ।  अतः  यह  कहना  कि  यह  नहीं  वह  नहीं

 हुआ  उचित  नहीं  ।  मेरे  मंत्रालय  द्वारा  इस  संबंध  में  भरसक  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 an
 श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  श्री  रामसिंह  यादव  द्वारा  उद्दंत  किसी  ऐसी  रिपो  बारे में  भी

 उल्लेख  किया है  जिस्में  कहा  गया है  कि  उर्वरकों  के  प्रयोग  से  बीमारियों  और  कीटों  की  संख्या

 बढ़ती  है  ।  ऐसी  विचारधारा  का  क  वैज्ञानिक  आधार  नहीं  वर कफ  बीमारियों  या  कीटों  को

 संख्या  को  नहीं  बढ़ाते दिल  कारण  कुछ  और  सकता  हो  सकता है  कि  gay  के  आस-पार्क

 अतिरिकत  वनस्पति  और  पीधों  की  पैदाइश  के  कारण  कीड़ों-पतंगे  और  कीट  आकर्षित  होते हों  ।

 उर्वरकों  का  यदि  सही  इस्तेमाल  किया  जाए  तो  वह  हमेशा  उपज  बढ़ाने  में  सहायक  सिद्ध  होते  हैं  ।

 यह  बहुत  गलत  धारणा है  और  अगर  किसानों  तक  यह  बात  पहुंचा  दी  जाए  तो  इससे  उर्वरकों  की

 खपत  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  कौर  ऐसी  निराधार  धारणाओं  को  फलना  राष्ट्रीय  हित  में

 १
 नहीं  होगा  ।

 मैंने  विस्तार  में  बताया  है  कि  किसानों  की  सहायता  के  लिए  और  कीटों  के  विनाश  के  लिए

 हमारी  कुछ  योजनाएं  हैं  ।  हम  इस  समस्या  विशेषकर  जहां  ऐसी  क्षति  हुई  की  जांच  करना

 चाहते
 हैं  ।  राज  सहायता  उपलब्ध  ऋण  सुविधा  भी  उपलब्ध  जहां  कहीं  किसानों  की  फसल

 को  अत्यधिक  क्षति  पहुंचती  वहां  किसानों  के  हित  को  भी  देखा  जाता  ये  सभी  योजनाएं  भारत

 सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  सुखे  ग्रोवर  बाढ़  से  राहत  के  लिए  योजनाएं हैं
 और  इन

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  परिणामस्वरूप  होने  वाली  क्षति  बीमारियों  तथा  कीटों  इत्यादि  के  निवारण

 के  लिए  भी  योजनाएं  पर  मे  सब  राज्य  सरकारों  पर  निर्भर  है  राज्य  सरकारें
 कुछ

 प्रस्ताव  तेयार

 कर  रही  हमने  उन्हें  कुछ  विशेष  किस्म  के  प्रस्ताव  तैयार  करने  का  gee  दिया
 हैं

 शायद
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 और  विधेयक--पुर:स्थापित

 वि

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  उस  समय  ध्यान  नहीं  दिया  जब  मैं  यह  बात  बता  रहा  था  |  जब  मैंने  कहा

 कि  खतरा  इससे  है  ना  कि  उससे  मैं  उस  समय  केवल  उन्हें  यही  बताने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहा  था

 कि  किस  तरह  ag  कीट  रोग  क्षति  पहुंचा  सकता  है  ।  मैं  यह  भी  बता  रहा  था  कि  इन  बातों  से  अवगत

 है  और  इनका  समाधान  किया  जाना  ऋण  भी  उपलब्ध  कराया  जाएगा  बीजों के  लिए

 भी  राजसहायता  उपलब्ध  है  ।  बेहतर  बीज  उपलब्ध  कराए  रसायन  भी  उपलब्ध  कराए  जायेंगे

 और  जैसा  कि  माननीय  अध्यक्ष  ने  दिया  है  कि  हमें  यह  भी  देखने  को  कोशि  करनी  चाहिए

 कि  क्या  इस  क्षति  के  लिए  कोई  अन्य  कारण  तो  जिम्मेदार  नहीं  और  क्या  घटिया  किस्म के  रसायनों

 का  प्रयोग  तो  नहीं  किया  गया  ।  इसीलिए  हम  कीटनाशक  दवाइयों  और  उबर कों  की  किस्म  पर

 नियंत्रण  करते  हैं  ।  लेकिन  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  अब  तक  नहीं  मिली  है  लेकिन  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि

 भारी  और  लगातार  वर्षा  मौसम  दशाओं  और  फसल  कें  आस-पास  बेकार  के  पौधों  की  उपज  के

 कारण  यह  कीट  रोग  हुआ  |  हम  इस  संकट  सामना  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  शीघ्र  ही

 कारगर  कदम  उठाए  जायेंगे  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  कुछ  गलत  आंकड़े  उद्ध,त  किए  ।  आपके  सामने  मैं

 सही  स्थिति  रखना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  कि  हरियाणा  और  पंजाब  में  जितने  क्षेत्र  का  छिड़काव

 किया  गया है  वह  लक्ष्य  से  काफी  कम  है  ।  जबकि  हरियाणा  में  लक्ष्य  30,000  हैक्टेयर था  और

 वहां  41,000  हैक्टेयर  क्षेत्र  पर  छिड़काव  किया  गया  ।

 थी  चन्द्रजीत  यादव  :  आपके  वक्तव्य  में  इसका  उल्लेख  है  |

 राव  वीरेन्द्र  fag:  वे  अपने  लक्ष्य  से  आगे  गए  मैं  जानता हूं  कि  आपको  यह  जानकारी

 कहां  से  मिली ।  जैसा  कि
 मैं  पहले  कह  चुका  पंजाब  में  लक्ष्य  100,000  हैक्टेयर  था  किन्तु

 उपलब्धि  94,000  हैक्टेयर  की  हुई  ।  वहां  लक्ष्य  और  उपलब्धि  में  बहुत  अधिक  अन्तर  नहीं  था  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव :  वक्तव्य  में  आपने  पंजाब  में  62,000  हैक्टेयर  बताया  है  |

 ——  es  ee

 महोदय  पीठासीन

 ब्रैन्टफोड  इलैक्ट्रिक  लिमिटेड  (sasRat  का

 भजन  श्र
 )

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अब  हम  अगले  मद  पर  आते हैं

 ।  विधेयक  स्थापित  किया  जाए  ।

 श्री  एस०  एम<८  कृष्ण |

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  एम०  :  श्रीमती  ,  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी
 को  भोर  से  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  विद्युत  उपस्करों  जो  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  की  आवश्यकताओं
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 के  लिए  neat  विनिर्माण  और  उत्पादन  जारी  रखना  सुनिश्चित  करके  जनसाधारण  हित

 साधन  हेतु  ब्  न्टफो्ड  इलैक्ट्रिक  लिमिटेड  के  उपक्रमों  का  उचित  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने

 की  दृष्टि  से  उसके  उपक्रमों  के  अर्जन  और  अन्तरण  का  तथा  उनसे  सम्बन्धित  या  उनके  आनुषंगिक

 विषयों  का
 उपबन्ध

 करने  वालें  विधेयक  को  पुर:स्थिपित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 faa  उपस्करों  जो  देश  की  अरे-व्यवस्था  की  आवश्यकताओं  के  लिए

 महत्वपूर्ण  विनिर्माण  और  उत्पादन  जारी  रखना  सुनिश्चित  करके  जनसाधारण  के

 साधन  हेतु  ब्र  न्टफोर्ड  इलैक्ट्रिक  लिमिटेड  के  उपक्रमों  का  उचित  प्रबन्ध  सुनिश्चित

 करने  की  दृष्टि  से  उसके  उपक्रमों  के  अर्जन  और  अन्तरण  का  तथा  उनसे  सम्बन्धित  या  उनके

 आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 दी  जाए  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  एस०  एम०  उष्ण  stad,  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता हूं

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 अमरेली  में  एक  टेलोविजन  रिले  कन्द  स्थापित  करने  की  मांग

 श्री  नवीन  रवाणी  इंस  विज्ञान-युग  में  देश ने  बहुमुखी  प्रगति  की  राज

 टेलीविजन  का  जीवन  में  महत्वपूर्ण  स्थान  इस  संचार  माध्यम  से  हम  घर  बैठकर  सारे  विश्व  की

 प्रमुख  घटनाओं  को  देख  सकते हैं
 ।  हमारे  देश  में  70  प्रतिशत  जनसंख्या  गांवों  में  रहती  भरत

 समूचे  देश  के  दूरस्थ  स्थानों  की  ग्रामीण  जनसंख्या  को  सामाजिक  कौर  सांस्कृतिक  क्षेत्र  में

 जानकारी  देने  के  लिए  टेलीविजन  एक  अत्यधिक  कारगर  ale  लाभदायक  संचार  माध्यम

 फिर  हमारी  ग्रामीण  जनसंख्या  आधुनिक  युग  की  अद्यतन  उन्नति  से  अनभिज्ञ  है  ।  ग्रामीण

 जनसंख्या  को  टेलीविजन  के  माध्यम  से  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।  इससे

 हमारी  ग्रामीण  जनसंख्या  के  जीवन-स्तर  में  भी  सुधार  हो  सकता  हमारी  मानती या  प्रधान  मंत्री

 की  यह  इच्छा  है  कि  इस  संचार-माध्यम  के  द्वारा  ग्रामीण  जनसंख्या  को  पूर्ण  जानकारी  देकर  उसके

 उन्नयन  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 यह  सुना  गया  है  कि  राजकोट  को  दूरदर्शन  केन्द्र  बनाया  जा  रहा  चूंकि  राजकोट  अमरेली

 के  आस-पास  के  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्र  से  काफ़ी  दूर है
 अतः  इस  क्षेत्र  की  ग्रामीण  जनसंख्या  को

 इससे  बहुत
 अधिक  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता हूं  कि  ग्रामीण

 संख्या  के  कल्याण  और  हित  में  अमरेली  में  एक  प्रस्तावित  वाइड  बेंड  माइक्रोवेव  प्रणाली  वाला  एक

 टेलीविजन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाएं  ।
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 बिहार  में  धान  की  खरीद  के  लिए  पर्याप्त  प्रबन्ध  करना

 थ्रो  डमर  लाल  बेठा  :  उपाध्यक्ष  बिहार  के  सहर्ष  एवं  कई

 अन्य  जिलों  में  घान  के  बाजार  मूल्य  में  अप्रत्याशित  गिरावट  आ  गई  अभी  बाजार  में  107  रुपए

 से  112  रुपए  तक  प्रति  क्विंटल  में  धान  किसानों  को  बिक्री  करना  पड़ता  किसानों  को  घान  के

 बाद  भी  दूसरी  फसल  गेहूं  की  खेती  में  अभी  पानी  कीटनाशक  दवाइयों  तथा  अन्य  वस्तुओं  की

 व्यवस्था  हेतु  धन  की  आवश्यकता  जिस  हेतु  घान  को  बिक्री  करना  उनके  लिए  आवश्यक  हो  गया  है  ।

 सरकार  ने  घान  को  खरीद  मूल्य  145  रुपए  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  किया है  i
 सरकार  खरीद  मुल्य  की  तुलना  में  बाजार  में  धान  का  मूल्य  इतना  गिरने  पर  भी  सरकार  की  ओर

 से  खरीदगी  का  कोई  प्रबन्ध  अभी  तक  नहीं  किया  जा  सका  है  जिसके  कारण  किसानों  को  बड़ी  आर्थिक

 क्षति  पड़ती  है  ।

 घान  की  बिक्री  करना  उनके  लिए  मजबूरी  है  क्योंकि  उन्हें  अगली  फसल  के  लिए  धन  की

 व्यवस्था  करनी  है  ।  इस  मजबूरी  के  चलते  सरकारी  आश्वासन  के  बावजूद  उनको  कोई  लाभ  नहीं  मिल

 पा  रहा  है  ।  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  किया  जाता है  कि  इन  क्षेत्रों  में  धान  की

 सरकारी  खरीद  की  व्यवस्था  शीघ्रातिशीघ्र  कराई  जाए  |

 राजस्थान  के  टोंक  जिले  में  बहु  प्रयोग जनी  बोसलपुर  बांघ  योजना  का  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  ast  अनुमोदन  किए  जाने  की  मांग

 श्री  बनवारी  लाल  बैरवा  :
 टोंक  जिला  राजस्थान  का  बहुत  अधिक  हुआ  जिला

 इसके  पिछड़ेपन  का  एक  कारण  भौगोलिक  स्थिति  भी  है  ।  टोंक  जिले  में  बनास  नदी  बह  रही  है

 जो  50  मील  लम्बे  क्षेत्र  में  बहती  है  ।  किन्तु  यहां  पर  कोई  बांध  आदि  न  होने  के  करण  पेयजल  तथा

 सिचाई  के  पानी  का  भारी  संकट  है  ।  राजस्थान  सरकार  ने  बोलपुर  बांध  की  एक  बहुउद्देश्यीय

 योजना  बनाकर  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजी  इसके  द्वारा  न  केवल  टोंक  जिले  की  पेयजल  एवं

 सिंचाई  की  कठिनाई  दूर  होगी  अजमेर  केकड़ी  आदि  की  भी  पेयजल

 समस्या  दूर  होगी  ।  आज  देश  को  अन्त  का  जो  आयात  करना  पड़  रहा  है  वहं  भी  बहुत  बड़ी  मात्रा  में

 अननोत्पादन  होने  से  दूर  हो  जाएगा  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  ।  यह  योजना  केवल  प्रदेश  कें

 ही  हित  में  नहीं  वरन्‌  राष्ट्रहित  मे ंहै
 ।  मैं  आभारी  होऊंगा  यदि  केन्द्र  सरकार  इस  योजना  को

 शीघ्र
 ही  स्वीकृति  प्रदान  कर  दे  |

 कपास  कौर  तेयार  माल  को  कीमतों  में  समानता  फके  सिद्धान्त  को  क्रियान्वित  करना

 श्री  उत्तम  राठौर  :  कृषि  मंत्री  महोदय  ने  सभा  में  18-11-83  को  कपास

 के  मूल्यों  से  सम्बन्धित  ध्यान क्षण  प्रस्ताव  का  उत्तर  देते  हुए  बताया  कि  कपास  और  तैयार  माल  की

 कीमतों  में  समानता  के  सिद्धान्त  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  किया  जा  चका  हमारे  देश  के
 बहुत

 से  राज्यों  में  कपास  ही  एकमात्र  नकदी  फसल  है  ।  कृषि  मूल्य  आयोग  भरोसा  भारत  सरकार  द्वारा  कपास

 की  निर्धारित  कीमतों  को  लेकर  कपास-उत्पादकों  में  असंतोष  इसीलिए  यह  अनुरोध  है  कि  अगले
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 मौसम  यानी  1984  में  जब  कपास  की  कीमतों  क्रो  निर्धारित  किया  जा  रहा  हो  समानता  के  सिद्धान्त

 को  माना  जाना  चाहिए  ।

 पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोणों  मंदिर  में  सों-एट-न्यू मिरे

 )  कार्य कम  करना

 क्रि  बृजमोहन  मिलती  )
 :  आजकल  कोणों  मंदिर  को  चारों  कोनों  से  रोशन

 किया  जाता  है  ।  राज्य  सकार  ने  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  से  कोणों  मंदिर  में

 कार्यक्रम  करने  के  प्रस्ताव  पर  अनुमति  मांगी  है  ।  इस  आधार  पर  कि  यह  एक  मंदिर

 कार्यक्रम  की  अनुमति  नहीं  दी  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  को  दिए  गए  स्पष्टीकरण  में  राज्य

 सरकार  ने  बताया  कि  यह  मंदिर  राजा  नरसिंह  देव  ने  मात्र  qa  देवता  के  लिए  नहीं  बताया है

 विनय  अपनी  उत्तर-दक्षिण  विजय  के  यादगार  प्रतीक  के  रूप  में  भी  है  ।  कोणों  अब

 जागता  मंदिर  नहीं  हैं  ।  वास्तव  प्रकाश्य  तथा  ध्वनि  की  व्यवस्था  हो  जाने  रो  कोणों  में  ठहरने  वाले

 पर्यटकों  की  संख्या  में  वृद्धि  होगी  ।  यहां  यह  उल्लेख  करना  प्रासंगिक  होगा  कि  लाल  किले  में प्रकाश

 भर  ध्वनि  की  व्यवस्था  की  जा  चुकी है
 ।  देश  के  अन्य  कुछ  स्थानों  पर  भी  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी

 मंदिर  के  परिरक्षण  के  व्यापक  हित  को  तथा  इस  स्थान  की  स्वी का यंता  और

 पर्यटकों  की  संख्या  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  (Z84-2127 )  )  कायें  क्रम  की  व्यवस्था  की

 औपचारिक  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  |

 यही  समय  है  कि  कोणों  मंदिर  की  भारतीयों  का  पूरी  तरह  प्रलेखीकरण  किया  जाए  ।

 ज़हीर  प्लेग  स्टीवेन  को  पूर्ण  cea  का  दर्जा  दिया  जाना

 थी  राम  सिह  यादव  दिल्‍ली-अहमदाबाद  मीटरगेज  रेल  लाइन  पर  रेवाड़ी

 और  भीतर  के  बीच  खानपुर  अहीर  रेलवे  GAT  स्टेशन  आजकल  वहां  पर  बांदीकुई  से  रेवाड़ी

 और  रेवाड़ी  से  बांदीकुई  तक  चलते  वाली  शटल  गाड़ी  ही  रुकती  इस  फ्लैग  स्टेशन  के  यात्रियों

 के  आवागमन  के  लिए  gag  एक  गाड़ी  है  और  फिर  शाम  को  केवल  एक  वह  भी  6  बजे  के  बाद  नसरी

 गाड़ी है  ।

 इस  स्टेशन  पर  काफी  यात्री  यातायात  होता  यह  फ्लैग  इस  क्षेत्र  के
 कम  से  कम

 चालीस  गांवों  के  यात्रियों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करता  यह  फ्लैग  स्टेशन  किसी  कोलतार  की

 सड़क  से  जुड़ा  नहीं  है  खानपुर  अहीर  से  उत्तर  की  ओर  रेव  और  दक्षिण  की  भोर  हर् साह ली

 तक  कोई  बस  सेवा  उपलब्ध  नहीं  इस  क्षेत्र
 की  जनता  निरन्तर  मांग  कर  रही  है  कि  खानपुर  अहीर

 फ्लैग  स्टेशन  को  पूर्ण  स्टेशन  बनाया  जाना  चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  की  आम  जनता  के  हित  मैं  रेल  मंत्री

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  खानपुर  अमीर  फ्लैग  स्टेशन  का  दर्जा  बढ़ाकर  इसे  पूर्ण  स्टेशन  बनाया  जाए  ।

 कदमी र  हस्तशिल्प  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 ह श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली
 :  कश्मीर  घाटी  के  कुशल  कारीगरों  द्वारा  निर्मित
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 शाल  भौर  विभिन्‍न  किस्म  की  हस्तशिल्प  वस्तुओं  की  देश  के  अतिरिक्त  fara  भर  में  बहुत  मांग

 हस्तशिल्प  की  इन  वस्तुओं  से  न  केवल  कश्मीर  घाटी  के  लाखों  कारीगरों  आदि  को  निर्माण

 प्रबन्ध  और  विपणन  के  माध्यम  से  रोजगार  मिलता  है  बरस  भारी  विदेशी  मुद्रा  भी  अजीत  होती  है  ।

 इस  कश्मीरी  हस्तशिल्प  को  कायम  उसके  संवर्धन  तथा  विदेशों  में  इसे  लोकप्रिय

 बनाने  और  इसके  उन्नयन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  समुचित  कदम  उठा  रही  है  ।  वास्तव  पिछले  ag

 जब  कालीन  और  हस्तशिल्प  उद्योग  में  आई  मंदी  ने  विदेशों  में  उसकी  बिक्री  को  प्रभावित  किया  तब

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  उद्योग  के  संकट  को  कम  करने  और  इस  उद्योग  को  कायम  रखने  के  लिए  पर्याप्त

 सहायता  नहीं  की  थी  जिसके  कारण  व्यापक  रूप  से  हानि  हुई  और  बेरोजगारी  चूंकि  सरकार  इस

 क्षेत्र  से  मारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  अजित  करती  है  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  बिक्री

 मोर  विपणन  में  केन्द्र  सरकार  को  बड़े  माने  पर  सहायता  करती  चाहिए  और  एक  समुचित  निधि

 जम्मू  कश्मीर  सरकार  को  अलग  से  देनी  चाहिए  ।  भारत  सरकार  को  कश्मीरो  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं

 की  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  भीर  सोवियत  संघ  सहित  यूरोपीय  देशों  और  एशियाई  देशों  में  प्रदश  नियां

 लगानी  चाहिए  ।  इस  दिशा  में  जम्मू-कश्मीर  सरकार  अपर्याप्त  साधनों  के  कारण  कुछ  अधिक  नहीं  कर

 यह  जिम्मेदारी  प्राथमिक  रूप  से  केन्द्र  सरकार  की  है  |

 (ats)  देव  भर  में  नाइड  और  एन ०  सो०  सी०  एफ०  द्वारा  चाय  का  विक्रय  करके  चाय  की

 कोमल  को  नियंत्रित  करने  को  श्रावदयकता

 श्री सतो  किशोरी  सिन्हा  उपाध्यक्ष  एक  समय  था  जब  चाय  अमीरों  के

 चोंचले  के  रूप  में  मानी  जाती  किन्तु  आज  ag  wmlateat  तक  की  अनिवार्य  चाह  बन  चुकी

 करीम  भाव  दिखाकर  वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़ा  देने  का  एक  नया  तरीका  चल  पड़ा  गत  ay  चाय

 का  उत्पादन  5640  लाख  किलोग्राम  था  ।  इस  वर्ष  अभी  तक  5500  लाख  किलोग्राम  हो  चुका है  ।

 गत  वर्ष  को  अपेक्षा  उत्पादन  में  कमी  बहुत  आंशिक  है  किन्तु  मूल्य  वृद्धि  100  प्रतिशत  से  ऊपर  हो

 चकी है
 ।  खेद है  कि  सरकारी  संस्थानों  ने  भी  अवसर  का  लाभ  उठाकर  इस  मलय  वृद्धि  में  सहयोग

 करके  इंस  मलय  वृद्धि  के  औचित्य  पर  ठप्पा  लगा  दिया  गत  1978-79  वर्ष  में  भी  इसी  प्रकार

 चाय  का  उत्पादन  5570  लाख  से  5437  लाख  किलोग्राम  हुआ  था  किन्तु  उस  समय

 नेकेड  एवं  एन०  Alo  सी ०  एफ०  की  संस्थाओं  द्वारा  समस्त  देश  में  चाय  एक  निश्चित  मृत्य  पर  बिक्री

 करके  मूल्यों  पर  काब  पा  लिया  गया  था  ।  आज  भी  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  ars  सरकार  को

 देना  चाहती  हूं  और  आग्रह  करती  हूं  कि  सरकार  अविलंब  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  कर  इस  मूल्य  वृद्धि

 को  रोके  और  आम  व्यक्ति  को  राहत  पहुंचाए  ।

 दुर्गापुर  sate  कारखाने  का  विस्तार

 थी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  दुर्गापुर  एवं  रक  संयंत्र  में  स्थापित  मशीनरी  और  संयत्र

 लगभग  पुराने  और  बेकार  हो  चके  स्पष्ट  है  कि  इस  पुरानी  मशीनरी  और  संयंत्र  से  बहुत  अच्छे

 परिणामों  की  आशा  नहीं  की  जा  सकती  ।  इस  समय  हमारा  देश  उर्वरकों  की  कमी  का  सामना  कर

 रहा  है  और  निस्संदेह  इससे  हमारे  देश  के  खाद्यान्न  ger  न  द  ह  ह  o
 पादन  पर  भा  बहुत  बुरा  न  भाव  पड़  रहा
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 कमी  को  दूर  करने  के  लिए  हमारे  देश  को  fara  होकर  steal  का  आयात  करना  पड़  रहा  है  ।

 इसके  ऊपर  काफी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  हो  जाती  है  ।

 यदि  दुर्गापुर  उर्वरक  संयंत्र  का  विस्तार  विचाराधीन  तो  बुनियादी  ढांचा  आसानी  से

 सुलभ  जिससे  संयंत्र  विस्तार  की  लागत  कम  हो  जाएगी  ।  दुर्गापुर  उर्वरक  संयंत्र  लगभग  पूरा  होने

 को  है  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  इससे  बिजली  की  काफी  मात्रा  मिलने  का  आश्वासन  दिया  गया  है  |

 इस  संयंत्र  के  विस्तार  के  लिए  अपेक्षित  बिजली  प्राप्त  करने  की  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 दुर्गापुर  उवंरक  संयंत्र के  कमेंट्री  रिको  उत्पादन  प्राप्त  करने  की  पुरी  कोशिश  कर  र  हे

 इसको  महीने  से  अधिक  समय  से  इस  आका  में  बनाया  रखा  जा  रहा  है  कि  जैसा  कि  मंत्री

 महोदय  ने  आश्वासन  दिया  दुर्गापुर  उकेरा  संयंत्र  का  विस्तार  शीघ्र  ही  हो  जाएगा  |

 इन  परिस्थितियों  में  मेरा  सरकार  से  अनुरोध है  कि  दुर्गापुर  वेक  संयंत्र  का  शीघ्र  विस्तार

 किया  जाए  जिससे  देश  में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  एवं रक  का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  |

 मैं  यहां  यह  कहना  चाहूंगा  कि  तकनीकी  और  वित्तीय  दोनों  ही  रूप  से  इस  संयंत्र  के  विस्तार

 क  प्रस्ताव  लाभकारी  और  न्यायसम्मत  होगा  ।
 मैं  रसायन  और  उकेरा  मंत्री  से  अनुरोध  करता हूं  कि

 इस  विस्तार  कार्यक्रम  को  तीब्र  क  रने  के  लिए  ag  समुचित  कदम  उठाएं  |

 अंडमान  निकोबार  द्वीपसमूह  से  कलकत्ता  कौर  मद्रास  तक  भारतीय  नौवहन  निगम  के

 जहाजों  की  नियमित  सेवा

 श्री  बाब् राव  परांजपे  :  उपाध्यक्ष  अंडमान  द्वीप  हवाई  मार्ग  से  कलकत्ता  तथा

 मद्रास  से  जुड़ा है
 तथा  निकोबार  एवं  अन्य  द्वीप  अंडमान  से  जुड़े  सबंसाघारण  मनुष्य  के  लिए

 हवाई  माप  बहुत  खर्चीला  है  तथा  इस  कारण  जलमार्ग  का  उपयोग  अधिक  मात्रा  में  अंडमान  से

 कलकत्ता  तथा  मद्रास  आने-जाने  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 शिपिंग  कार्पोरेशन  ऑफ  इण्डिया  के  के  जलयान  कलकत्ता  तथा  अण्डमान  के  बीच

 भागमनी  करते  हैं  तथा  अपमान  मद्रास  माग  पर  जलयान  शिपिंग  कार्पोरेशन  परन्तु  उसका  प्रबन्ध

 किसी  व्यक्ति  विशेष  के  हाथों  में  अनेकों  वर्षों  मे  है  ।  जलमार्ग  के  प्रवासी  का  आदमी  यह  है  कि  उनके

 साथ  उस  प्रकार  का  व्यवहार  किया  जाता  है  जिस  प्रकार  विसी  कैदी  के  साथ  ।  अंडमान  का  इतिहास

 सेल्यूलर  जेल  में  अंग्रेजों  द्वारा  रखे  गए  सेकड़ों  क्रांतिकारियों  के  साथ  जुड़ा  रहने  के  कारण  अण्डमान  के

 निवासी  जलमार्ग  की  गुलामी  का  अधिक  अहसास  करते  हैं  ।  जलयानों  के  आवागमन  की  अनियमितता

 इतनी  अधिक  है  कि  कलकत्ता-मद्रास  में  अनेकों  दिन  डेरा  डालते  हैं  तथा  अनिश्चय  का  शिकार

 होते  इनमें  से  अधिकांश  शासकीय  start  रहते  हैं  तथा  भारत  के  सभी  प्रदेशों  से  आते  हैं  ।

 जलयानों  की  व्यवस्था  तथा  अनियमितता  का  एक  और  दुष्परिणाम  होता  है  कि  अण्डमान  द्वीप  समूह  पर

 अनेकों  बार  माचिस  आदि  दैनदिन  आवश्य  वस्तुओं  का  अभाव  हो  जाता

 दिनांक  17  1983  को  मैं  तथा  मेरे  साथ  अन्य  दो  लोकसभा  सदस्यों  ने  इसका  अनुभव
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 |

 अण्डमान  में  किया  ।  फिर  अण्डमान  से  जुड़े  अन्य  द्वीपों  पर  रहने  वालों  की  दुद  का  अन्दाजा  लगाया

 जा  सकता  है  ।

 अतएव  गृह  मंत्री  जी  से  विशेष  आग्रह  है  कि  शिपिंग  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  की  व्यवस्था  में

 आमूलाग्र  परिवर्तन  लाने  के  आदेश  प्रदान  करें  ताकि  अनियमितता  तथा  अन्य  परेशानियों  से  आम

 नागरिक  को  मुक्ति  दिलाई  जा  सके  ।

 इकबालपुर  शुगर  फक्ट्री, बी  सहारनपुर  द्वारा  गन्ने  को  पिराई  में  विलम्ब  ध्रोर

 गन्ना  उत्पादकों  को  बकाया  राशि  का  भुगतान  न  करना

 थ्री  जगपाल  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  पहले  भी  कह  चुका  हूं  और  आज  फिर  कहना

 चाहता  हुं  कि  हमें  जवाब  तक  नहीं  मिलता  हैं  ।  आप  पहले  भो  इस  सभा  को  आश्वस्त  कर  चुके  हैं  कि

 सदस्यों  को  मंत्री  की  भर  से  उत्तर  दिया  जाना

 एक् दास  की  बात  तो  छोड़  जवाब  भी  नहीं  दिया  जाता  ।  इसको  पढ़ने  के  बाद  fag

 अपना  नाम  रेडियो  और  टी ०  वी०  पर  सुन  सकते  हैं  ।  अगर  इसका  यही  परपज है
 तो  इस

 के  अधीन  मेंटर  रेज  करने  का  मामला  खत्म  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  निर्वाचन-क्षेत्र
 के  लोगों  को  यह  जानना  चाहिए  कि  आपने  यह  मुद्दा

 उठाया  है  और  इसी  लिए  ag  रेडियो  से  भी  प्रसारित  होना  चाहिए  ।

 भी  जगपाल  आप  पार्लियामेंटरी  अफेयर्स  मिनिस्टर  को  इस  बारे  में  इंस्ट्रक्टर  कर

 दीजिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 आपके  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोगों  को  यह  जानना  चाहिए  कि  आपने  यह

 मुद्दा  उठाया है
 और  सरकार  द्वारा  यह  किया  जाता

 हैਂ  किन्तु  मैं  आपके  विचार  उनको  बता  दूंगा  ।

 श्री  जगपाल  सिंह  मैं  जनपद  सहारनपुर  के  इकबालपुर  शुगर  जो  कई  वर्षों  से  रूगण

 सम्बन्धित  मामला  सदन में  उठाना  चाहता  gi  पिछले  वर्ष  भी  यह  फैक्टरी  गन्ने  की  पेराई

 ठीक  नहीं  कर  पाईं  थी  ।  करोड़ों  रुपये  का  रस  नालों  में  बहाया  गया  था
 ।  मैंने  इस  फैक्ट्री  के  अधिग्रहण

 का  मामला  सदन  में  उठाया  लेकिन  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  इस  वर्ष  भी  वह  संस्थान  गन्ने

 की  समय  पर  पेराई  नहीं  कर  पायेगा  ।  किसान  कई-कई  दिन  गन्ने  की  तुलाई  के  लिए  खड़ा  रहता

 फिर  भी  तुलाई  का  प्रबन्ध  नहीं  हो  पाता  है  ।

 इस  फैक्ट्री  पर
 सरकार  सख्ताई  से  काम  ताकि  गन्ने  ठीक  समय  पर  पेराई  हो

 सके  ।  इस  फैक्टरी  पर  गत  वर्ष  का  किसानों  का  करोड़ों  रुपये  बकाया  भी  तुरन्त  दिलवाया  ताकि

 किसानों  दो  राहत  मिल  सके  ओर  fact  की  विद्यमान  रुग्णता  दूर  की  जा  सके  |

 भावनाधपुर  में  पत्थर  खदानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को  पर्याप्त

 सुविधायें  न  दिया  जाना

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  बिहार  में  जिला  मुख्यालय  डालटनगंज  से  कोई  60-71
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 ७»  «ण

 किलोमीटर  दूर  —_—  में  बोका ऐ
 स्टील  लिमिटेड  की  चूना  co  al  खदान  है  जिसकी  खुदाई

 ठेकेदारों  के  जिम्म ेहै
 ।  मजदूरो  को  काम  पर  जाने  से  पहले  आवश्यक  वस्तुएं  जैसे  जुता  चश्मा  जैसी

 जरूरी  चीजें  भी  नहीं  दी  जाती  हैं  जिनके  न  होने  से  पत्थरों  की  खुदाई  के  क्रम  में  उसकी  किरची  आंखों

 मे ंजा  घुसती  है
 और  इसके  बाद  ग्रामीण  डाक्टर  बाबू  के  चक्कर  में  पड़  कर  गरीब  श्रमिक  अपनी

 आंखों  से  हाथ  धो  बैठते  हैं  ।  इस  प्रकार  लगभग  तीन  दर्जन  नेत्रहीन  श्रमिक  दर-दर  की  ठोकरें  खा  रहे

 हैं  लेकिन  उन्हें  अब  तक  न  तो  मुआवजे  की  राशि  मिली  है  और  न  उनके  परिवार  के  किसी  सदस्य

 को  नौकरी  |

 मैं  सरकार  से  जोरदार  रूप  से  अनुशंसा  करूगा  कि  उपरोक्त  जघंय  भ्रपराध  की  अविलम्ब

 जांच  की  जाए  और  दोषी  पाए  गए  लोगों  के  विरुद्ध  कड़ी  से  कड़ी  कार्रवाई  कीं  जाए  ताकि

 स्वतन्त्रता  के  36  व्य  बाद  भी  इस  मुल्क  में  गरीब  जनता  को  ऐसा  अनुभव  हो  कि  वे  भी  आजाद  मुल्क

 के  नागरिक  हैं  ।

 fata  के  ग्रेनाडा  टेलीविजन  द्वारा  निमित  एक  fara  में  नेताजी  सुभाषचन्द्र

 बोस  की
 छवि

 को  गलत  रूप  में  पेश  किया  जाना  और  भारत  में
 इसके  प्रदर्शन

 पर  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  को  मांग

 श्री  चित  बसु  :  ब्रिटेन  के  ग्रेनाडा  टेलीविजल  द्वारा  नेताजो  सुभाषचन्द्र  बोस  पर

 हाल  ही  में  एक  फिल्म  बनाई  गई  है  ।

 इस  फिल्म  में  नेताजी  को  असली  रूप  से  चित्रित  नहीं  किया  गया है  तथा  उनका  वह  स्वरूप

 नहीं  दिखाया  गया  है  जो  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  लिए  उन्होंने  धारण  किया  था  ।  इसके  उनका

 चित्रण  विकृत  ढंग  से  किया  है  ।  cae  एटनबरो  द्वारा  निर्देशित  अत्यधिक  फिल्म  को

 तरह  ही  ग्रेनाडा  द्वारा  निर्मित  नेता  जी  पर  फिल्म  एक  और  नेताजी  के  प्रति  अपनाये  गई  निन्दनीय

 रवैये  का  उदाहरण  है  ।  यह  देश  का  अपमान  है  ।

 नेताजी  अनुसंधान  कलकत्ता  के  इस  फिल्म  में  उनके  किसी  भी  नजदीकी  साथी

 अथवा  मित्रों  को  साक्षात्क।र  नहीं  दर्शाया  गया  है  ।  किन्तु  ऐसी  चीजें  दिखाई  हैं  जो  कि  बहुत  ही

 विकृत  ढंग  से  उनका  चित्रण  करती  हैं  ।

 t

 मेरा  अनुरोध  है  कि  भारत  सरकार  उपयुक्त  माध्यम  से  विरोध  प्रकट  करे  तथा  इस  फिल्म

 के  भारत
 में  दिखाये  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  ।

 पालेकर  पंचाट  का  क्रियान्वयन

 श्री  मूलचन्द
 डागा  :  पालेकर  पंचाट  को  क्रियान्विति  के  परिणामस्वरूप

 पत्रों  ने  अपने  अंशकालिक  पत्रकारों  की  सेवाएं  समाप्त  कर
 दी  है

 जिससे  उन्हें  देय  राशि  का  भुगतान

 न  करना  पड़  ।  और  इ  सतरह  पंचाट के  फ्रिधान्वयन  को  टाला  गया  है  ।  इसे  देखते  अखिल

 भारतीय  पत्र  का  र  दिल्‍ली  जो  कि  एक  पंजीकृत  निकाय  है  ने  अंशकालिक  पत्रकारों

 जो  कि  अथवा  रूप  में  कार्यरत  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए
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 पौष  1905  नियम  377  के  अधीन  मामले

 की  स्थितियों  तथा  विविध  प्र  ता ase a  पत्रकार  कौर  समाचार  पत्र  sual जन  जात  री  अधिनियम  1955  में

 उपयु क्त  संशोधनों  की  मांग  की  हैं  ।  इस  अधिनियम  को  धारा  2,  4  और  5  में  उपयुक्त  संशोधन

 करने  आवश्यक  कौर  नई  घारा  क  के  अन्त:स्थापन  की  आवश्यकता  है  इस  sare  की  क्रियान्विति

 सुनिश्चित  की  जानी  चाहिए  ।

 आगरा  और  मथुरा  से  नई  दिल्‍ली  तक  जाने  वाले  यात्रियों  के  लिए  रेलगाड़ी

 को  सुविधायें

 श्री  राकेश  कुमार  fag  :  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 लोक  महत्व  के  विषय  को  प्रस्तुत  करना  हूं  ।

 भागरा  एवं  मथुरा  से  प्रतिदिन  दिल्‍ली  खाने  जाने  वाले  यात्रियों  को  aga

 इयों  का  सामना  करना  पड़ता  क्योंकि  अगर  वे  सुबह  आगरा  या  मथुरा  से  आना  चाहते  हैं  तथा

 उसी  दाम  को  लौटना  चाहते  तो  इसके  लिए  उपयुक्त  समय  वाली  रेलगाड़ियां  नही ंहैं  ।  घार

 यथा  बम्बई  दक्षिणी  एक्सप्रेस  तथा  टी०  एक्सप्रेस  सुबह  के  2  बजे

 से  3.15  के  बीच  मथुरा  स्टेशन  से  गुजरती  इसके  पश्चात  5  घण्टे  के  अंतराल  के  दो

 गाड़ियां--प्चिम/डीलक्स  एक्सप्रेस  मथुरा  से  तथा  कुतुब  एक्सप्रेस  मथुरा  होते  हुए  आगरा  से  यात्रियों

 को  उपलब्ध  होती  है  ।  दैनिक  यात्रियों  के  लिए  जिनके  पास  सीजनल  टिकट  होते हैं  पश्चिम

 एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  से  सफर  करने  की  अनुमति  नहीं  इस  तरह  आगरा  तथा  मथुरा  के  दैनिक

 यात्रियों  के  लिए  कुतुब  एक्सप्रेस  गाड़ी  ही  रह  जाती  है  जो  कि  देर  से  चलती  जिसके  परिणा

 स्वरूप  लोग  सुबह  निजामुद्दीन  देर  से  पहुंचते  हैं  तथा  दिल्‍ली  में  उन्हें  अपना  कार्य  करने  में  बहुत  कम

 समय  मिल  पाता  है  तथा  उन्हें  शाम  को  विवश  होकर  5  बजकर  5  मिनट  पर  कुतुब  एक्सप्रेस  से

 लौटना  पड़ता
 है  ।  दैनिक  यात्रियों  को  जी०  टी०  एक्सप्रेस  से  मथुरा/आगरा  जाने  की  अनुमति  नहीं

 है  जो  नई  दिल्‍ली  से  शाम  7  बजकर  5  मिनट  पर  जाती  है  ।

 रेल  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  या  तो  वे  ताज  एक्सप्रेस  की  भांति  आगरा  से  सुबह

 की  रेलगाड़ी  चलाने  की  व्यवस्था  करें  अथवा  दिल्‍ली  आने  वाली  बम्बई  जनता  अथवा  कुतुब

 एक्सप्रेस का  समय  मथुरा  से  सुब्ह  6  और  बजे  के  बीच  परिवर्तित  कर  दें  ।  अथवा  जब  तक  ऐसा

 नहीं  होता  तब  तक  दैनिक  यात्रियों  को  पर्चिम/डिलक्स  एक्सप्रेस  के  सामान्य  डिब्बों  में  यात्रा  करने

 की  इजाजत  दी  जाये  ।

 पूर्वोतर  sta  के  केन्द्रीय  सरकार  क  कर्मचारियों  को

 त्रिदोष  भत्ता  देने  में  भेदभाव

 श्री  अजय  निवास  पश्चिम  :  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  विशिष्ट  परिस्थितियों  के  कारण  केन्द्र

 सरकार  के  राजपत्रित  तथा  समय-समय  पर  यह  मांग  करते  रहे  थे  कि  जिन  घोर

 विपत्तियों  का  वे  सामना  कर  रहे  थे  उसे  निष्प्रभाविंत  करने  के  लिए  उन्हें  विशेष  भत्ता  दिया  जाये  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  उन  तथा  निवेदनों  कै  जवाब  में  कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग
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 लना

 के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  पुनरीक्षण  समिति  नियुक्त  कुछ  समय  qa  समिति  ने  अपना

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  था  जिसके  अनुसार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  के  लिए  सरकार  ने

 सिद्धांत  रूप  में  विशेष  भत्ते  की  मांग  स्वीकार  कर  ली  है  ।  किन्तु  निर्णय  लेते  समय  सरकार  ने  विशेष

 प्रतिपूरक  भत्ता  केवल  श्रेणी  एक  के  अधिकारियों  को  ही  देने  का  फैसला  किया  है  |

 श्रेणी  एक  के  कर्मचारियों  को  भेदभाव  से  विशेष  भत्ता  देने  और  अन्य  श्रेणियों  को  तनख्वाह  के

 25  प्रतिशत  अथवा  afanan  40  रुपए  प्रतिमाह  fara  भत्ता  देने की  सीमाओं से  बाहर  रखना

 भत्यधघिक  अन्यायपूर्ण  है  |

 भत  मेरी  मांग  है  कि  यह  विशेष  प्रतिपूर्ति  भत्ता  केन्द्र  सरकार  के  सभी  श्रेणी  के  कम
 चा

 रियों

 को  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  समान  रूप  से  उनको  भी  कठिनाईयों  का  सामना  करना

 पड़ता है  ।

 पटना-गया  रेलवे  लाइन  को  दोहरी  लाइन  में  परिवर्तित  करना

 थी  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  उपाध्यक्ष  जी  भूतपूर्व  दानापुर  मंडल  के  अंतगर्त

 गया  की  हालत  afa  दयनीय  इसे  लाइन  का  निर्माण  सौ  से  अधिक  वर्षों  पुर्व

 भा  था  ।  तब  से  आज  तक  इसकी  अच्छी  मरम्मत  करो  नहीं  हुई  ।  सारे  प्लेटफामं  तथा  अन्य

 मावइयक  कार्यों  की  भी  मरम्मत  नहीं  हुई  |

 यही  कारण  है  कि  आये  दिन  इस  लाइन  में  रेल  दुर्घटनायें  होती  रहती हैं
 ।  अभी  विगत  15

 दिनों  के  अन्दर  तीन  घटनायें  हुई  ।  ये  दुर्घटनायें  पुरानी  लाइन  और  उसके  बे  मरम्मत  होने  के  कारण  हो

 रही  हैं  ।  लगभग  95  किलोमीटर  पटना  से  गया  की  दूरी  में  यात्री  को  सफर  करने  में  पांच  घण्टे  लग

 जाते  हैं  ।  इनकी  बोगियां  टूटी-फूटी  हैं  ।  चलती  गाड़ी  से  लोग  गिर  जाते हैं  ।  बत्ती  और  पंखा  तो  है  ही

 नहीं  ।  पटना  से  गया  लाइन  का  महत्व  बहुत  अधिक  है  ।  पटना  बिहार  की  राजधानी  है  ।  गया  देश  भर

 के  हिन्दुओं  तथा  बौद्ध  धर्म  का  तीर्थ  स्थल  पर्यटकों  का  केन्द्र  विन्दु  है  ।

 सरकार  से
 मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  लाइन  को  दोहरी  लाइन  में  तुरन्त  परिणत  करे  |

 पटना  के  राज्य  खाद्य  निगम  गोदामों  से  उचित  दर  की

 दुकानों  को  खाद्य नन  को  अनियमित  सप्लाई

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  पटना में  बहुत  से  उचित  दर  दुकानों  दुकानदारों  को  खाद्य

 निगम  के  गोदामों  से  खाद्यान्न  की  नियमित  सप्लाई  प्राप्त  नहीं  हुई  इसके  कारण  वहां  मुल्य  में  वृद्धि

 हो  गई  तथा  उपभोक्ताओं  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  |

 बताया  जाता  है  कि  कंकड़  बाग  गोदाम  से  वहां  स्टाक  न  होने  के  कारण  दो  हजार  क्विंटल

 गेहूं  सप्लाई  नहीं  किया  जा  सका  |  उचित  दर  दुकानदारों  को  घटिया  किस्म  का  चावल  उठाना  पड़ा  ।

 far  ह  |
 केन्द्र  सरकार  को  अविलम्ब  उपचारात्मक  कार्यवाही  करनी  चा  (NI

 ee  ey
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 राष्ट ोय  स्वास्थ्य  alla  के  बार  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  श्री  बी०  शंकरा नंद  द्वारा  15  1983  को  पेश

 किए  गए  निम्नलिखित  संकल्प  पर  आगे  चर्चा  करेगा  अर्थात

 यह  सभा  2  1982  को  सभा-पटल  पर  रखे  गए  विवरण  दी  गई  राष्ट्रीय

 स्वास्थ्य  नीति  का  अनुमोदन  करती  है  ।

 मानो  मंत्री  जी  जवाब  देंगे  ।

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्री  बी०  शंकरानन्द  )  :  माननीय  उपाध्यक्ष

 जिन  माननीय  सदस्यों  ने  स्वास्थ्य  नीतिਂ  संबधी  इंस  चर्चा  में  भाग  लिया  उन्होंने  कुछ  क्षेत्रों

 में  कतिपय  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  सहित  विभिनन  पहुलुओं  प्र  अत्यधिक  मूल्यवान  सुल्तान  दिए  |

 किन्तु  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  पर  चर्चा  करते  समय  मैं  कह  सकता  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले

 किसी  भी  सदस्य  ने  इसका  विरोध  नहीं  किया ।  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 जनसंख्या  नियंत्रण  कार्यक्रम  शिशु  मृत्युदर  प्राथमिक  चिकित्सा  सुविधा

 इत्यादि  सभी  पहलुओं  पर  प्रकाश  डाला  ।  उन्होंने  स्वास्थ्य  संबंधी  क्षेत्रों
 के

 विभिनन  संस्थानों  के  कार्यों

 में  कतिपय  कवियों  को  बताया

 सर्वप्रथम  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  उधर  से  किसी  सदस्य  ने
 कहा  था  कि  परिवार  नियोजन

 afaare  होना  चाहिए  ।  प्रारम्भ  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  परिवार  नियोजन  कां  संबंध है

 इसके  लिए  किसी  को  बाध्य  नहीं  किया  war  कि  कई  बार  मैंने  सदन  को  बताया है हैकि

 परिवार  नियोजन  पुश्त  स्वेच्छिक  बर  बिना  किसी  को  बाध्य  किए  ही  होगा  ।  यह  लोगों  का  आन्दोलन

 सिफ  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  ही  नहीं  किया  गया  है  ।  इसलिए  मैं  aaa  हूं  कि  श्री  नाथ

 मिर्ज़ा  की  यह  बात  कि  परिवार  नियोजन  afaara  होना  इस  पर  मेरी  प्रतिक्रिया  से  सदन

 सहमत  होगा  |

 इसके  बाद  कुछ  सदस्यों  ने  भोर  afifa,  श्री  वास्तव  मुदलियार  समिति  आदि  तथा

 उनके  सुझावों  की  चर्चा  की  तथा  ag  भी  पूछा  कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  स्वास्थ्य  नीति  के  बारे  में  क्या

 किया  है  ?

 1946  में  भो  समिति  के  विवार  विमश  वास्तव  में
 हमें

 स्वास्थ्य  को  बुनियादी देख  भाल

 के  बारे  में  पता  चला  ।  इत  अनेक  वर्षों  में  हमें  बहुत  से  अनुभव  हुए  हमने  बहुत  से  विचार  तथा

 योजनाएं  एकत्र  की  हैं  तथा  अब  अन्तिम  रूप  में  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  की  शक्ल  में  हम  यह  नीति

 नके  समक्ष लाये  हैं  ।

 स्वास्थ्य  नीति  पर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  परिषद में

 Et  इया  OTT.  बयान अवसरों  पर  चर्चा  की  गई  थी  ।  इसका  मसौदा तैयार  f  Mal  Wal  ना  a  at  मसौदा  तैयार  किया  गया

 तथा  विभिन्‍न  औषधि  विभिन्‍न  मुख्य  केन्द्र  सरकारों  तथा

 299



 22  दिसम्बर  1983 राष्ट्रीय

 स्वास्थ्य

 नीति  के  बारे  में  संकल्प

 विभिन्‍न  राज्यों  के  स्वास्थ्य  स्वास्थ्य  संबंधी  कतिपय  अधिकारियों  ,  pate  आदि  को

 भेजा  गया  दस्तावेज  परिचालित  कर  दिया  उनके  विचार  जान  लिए  गए  इस  राष्ट्रीय

 स्वास्थ्य  नीति  को  तेयार  करते  समय  उनकी  राय  को  भी  घ्यान  में  रखा  गया  है  ।

 हमारी  स्वास्थ्य  नीति  का  मूल  आधार  प्राथमिक  स्वास्थ्य  देखभाल  है  तथा  हम  उसमें  जनता

 का  सक्रिय  योगदान  लेना  चाहते  हैं  ।  यह  स्वास्थ्य  नीति  का  मल  सिद्धांत  है  ।  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों

 के  माध्यम  से  हम  ग्रामीण  जनता  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  जिसकी  अब  तक  उपेक्षा  होती  रही

 यानि कि  लोगों  के  स्वस्थ  रहने  का  परम्परावादी  चिकित्सक  तथा

 घायलों  के  माध्यम  से  संपन्न  होता  था  ।  विकासशील  तथा  योजना  प्रक्रियाओं  के  होने  के  बाबजूद  भी

 शहरी  क्षत्रों  में  चिकित्सा  केन्द्र  का  केन्द्रीयकरण  किया  गया  था  तथा  ग्रामीण  व्यक्तियों  की  उपेक्षा  की

 गई  अब  हम  तथा  रोगनाशक  पहल  की  बजाय  रोग  निवारक  तथा  प्रोत्साहक  पहलुओं

 पर  ज्यादा  जोर  दे  रहे  हैं  ।  तथा  इस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्रों

 वकी  स्थापना  की  है  ग्रामीण  स्वास्थ्य  समितियां  बनाई जा  रही  स्वास्थ्य  गाइडों  तथा  दाईयों  को

 प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ।  सेवाएं  तथा  aight  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  तक  पहुंचाई  जा  रही  हैं  |

 जहां  तक  स्वास्थ्य  संबंधी  सुविधाओं  का  प्रदान है  उन्हें  कैसे  और  किस  प्रकार  से  तथा  किस

 के  द्वारा  पहुंचाया  जाए  ?  जसा  कि  मैंने  कहा  कि  हम  निवारक  तथा  प्रोत्साहक  पहलुओं  की  दिशा  की

 झोर  अग्रसर  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  ने  शिकायत  की  हैं  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में  जाने  के  लिए  डाक्टर

 अनिच्छुक  रहते  हैं। मैं  कहना  चाहूंगा  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में  डाक्टरों  को  कुछ  कठिनाइयां  होती  हैं

 तथा  हमें  उनके  लिए  ऐसी  परिस्थितियां  उत्पन्न  करनी  चाहिए  ताकि  ने  गांवों  में  ठहरें  ।  किन्तु  इसका

 ag  मतलब  नहीं  है  कि  तव  तक  हमें  ग्राम
 ग  व्यक्तिओं  के  स्वास्थ्य  की  उपेक्षा  करनी  ऐसा

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसलिए  हम  डाक्टरों  को  ग्रामीण  क्षत्रों
 में  जाने  के  लिए  कुछ

 प्रोत्साहन  देने  की  योजना  बना  रहे  हैं  ।

 मैंने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  तथा  उसने  अपनी  सिफारिश  प्रस्तुत  कर  दी  है  जिन  पर

 सरकार  विचार  कर  रही  किन्तु यहं  सत्य  है  कि  यह  विसंगति  विद्यमान  है  ।  डाक्टर  अथवा

 चिकित्सीय  कर्मी  हैं जिनको  कि  दशहरी  क्षत्रों  में  रोजगार  मिलता  है  उन्हें  हर  तरू  की  सुविधाएं

 जैसे  कि  मनोरंजन  के  रहने  के
 स्थान  तथा  इसके  बावजूद  भत्ते  भी

 दिए  जाते  विभिन्‍न  नगर  भत्ते  दिए  जाते  हैं  किन्तु  जब  एक  डाक्टर  को  ग्रामीण  क्षेत्र  में  नियुवत

 कर  दिया  जाता  है  तो  वह  न  fas  इन  सभी
 सुविधाओं

 से  वंचित  रहता  है  अपितु  उसे  ठहरने  के  लिए

 नहीं  मिलता  ।  भौर  इसी  कारण  ग्रामीण  लोग  कष्ट  सह  रहे  हैं  तथा  हमें  है
 कि  ग्रामीण

 व्यक्तियों  की  सेवा  करने  के  लिए  हम  किस  प्रकार  रो  वहां  जने  वालों  को  प्रोत्साहन  दे  सकते  हैं  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  काय  न  करने  के  विरुद्ध  शिकायतें

 प्राप्त  हुई
 सदस्यों

 का
 कहना  है  कि  प्रारम्भिक  चिकित्सा  केन्द्रों

 में
 नसें  दवाईयां

 आदि  नहीं  किन्तु  यह  gees  सच  नहीं  कुछ  प्राथमि  क  चिकित्सा  केन्द्र  ऐसे  हो  सकते
 हैं

 जहां

 पर  ये  वीजे  नहीं  मगर  ऐसा है
 तो  इसे  दूर  किया  जाएगा  कौर  मैं  सदस्यों  से  सहमत  हूं  कि  जो

 नर्स  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नहीं  जाते  हैं  वे  राष्ट्र  पर
 भार  हैं

 |
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 es  —

 सभो  के  लिए  carey  सुविधाएं  हम  fas  तभी  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जन  हम

 यादी  ढांचे  का  पूर्ण  उपयोग  करें  जिसे  कि  हमने  पहले  ही  तेयार  कर  लिया  है  ।  स्वास्थ्य  की  देख-भाल

 के  लिए  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  आधारभूत  ढांचा  तैयार  कर  लिया  गया  है  ।  अगर  मैं  आपको  परिवार

 नियोजन  के  क्षेत्र  में  इस  आधारभूत  ढांचे  से  हुई  उपलब्धियों  के  आंकड़े  दूं  तो  देश  को  बहुत  ही  गम्भीर

 रूप
 में

 सोचना  पड़ेगा  ।  अगर  इस  पर  जनसंख्या  की  वृद्धि  होती  रहने  दें  तो  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रमों  के  बावजूद  भी  इस  देश  की  जनसंख्या  95  करोड़  हो  जाएगी  |  अगर  हम  बिल्कुल  कोई  भी

 कदम  नहीं  उठाते  हैं  तो  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  देश  की  आबादी  1,000  करोड़  हो  जाएगी  |  और

 अगले  16  वर्षो ंके  अन्दर इन  50  मिलियन  लोगों के  बढ़  जोने  से  सदन  कल्पना  कर  सक  1  है  कि

 इन  50  मिलियन  अतिरिक्त  व्यक्तियों  के  विकास  के  लिए  हमें  कितनी  राशि  की  आवश्यकता  होगी  |

 उनके  लिए  स्कूल  खोले  जाने  की  झावइ्यकता  इन  व्यक्तियों  का  रोजगार  के  अवसर  देने

 कपड़ा  तथा  आवास  थे  सभी  चीजें  इन  व्यक्तियों  को  उपलब्ध  करानी  होगी  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम स्वामी  उत्तर  :  निर्वाचन क्षेत्र  भी  बड़े  हो  जायेंगे  ।

 थी  बी०  शंकरा नन्द  :  संसद  सदस्यों  के  लिए  भी  आवास  के  लिए  कोई  कमरा  नहीं  होगा  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :
 सन्‌  2000

 में  हम  चीन
 की  जनसंख्या  को  पीछे  छोड़  देंगे  |

 को  ato  शंकरा नन्द  :  हमें  feat  भी  प्रकार  से  किसी  भी  देश  से  आगे  निकलने  की  आवश्यकता
 नहीं  है  ।

 परिवार  नियोजन  के  क्षेत्र  जिन  लोगों  ने  परिवार  नियोजन  तरीकों  को  अपनाया  उनको
 संख्या  1979-80  में  5,5  मिलियन  से  बढ़कर  1982-83  में  11.1  मिलियन  हो  गई  तीन  वर्ष
 में  दुगुनी  बढ़ोतरी  ।  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  परिवार  नियोजन  स्वेच्छिक  आधार  पर

 किन्तु  सदन  को  संतुष्ट  करने  के  लिए  मैं  कतिपय  आंकड़े  दूँगा  कि  हम  पहलें  ही  सही  दिया  को  ओर

 अग्रसर हैं
 नीति  दस्तावेज  में  भी  यही  दर्शाया  गया  लेप्रोस्कोपिक  तरीका  बहुत  ही  प्रसिद्ध  हो

 गया  हम  लेप्रोस्कोपिक  दलों  को  प्रशिक्षण  दे  रह ेहैं  जो  कि  उपयुक्त  पति  पत्नी  को  खास  तौर
 पर  महिलाओं  को  कतिपय  राज्यों  में  ये  तरीके  इतने  अधिक  प्रचलित  हो  गए  हैं  कि  लोगं  इन
 तरीकों  को  अपनाना  चाहते  किन्तु  हमें  मांग  के  अनुरूप  गति  बनाए  रखनी  है  ।  परिवार  नियोजन
 के  रास्ते  में  सबसे  बड़ी  बाधा  अज्ञानता  मैं  सराहना  करूगा  कि.नीति  दस्तावेज  में

 साक्षरता  के
 लिए  जो  लक्ष्य  रखा  था  वह  केरल  ने  प्राप्त  कर  लिया  उपाध्यक्ष  वहां  पर  गरीबी  हो
 सकती  आबादी  नियंत्रण  लिए  विकास  स्वयं भी  एक  तरीका  हो  सकता  है  किन्तु  हम  इस  देश
 में  विकास  होने  तक  इन्तजार  नहीं  कर  सकते  ।  परिवार  को  सीमित  रखने  के  लिए  परिवार  सीमित
 रखने  को  भावना  का  होना  जरूरी है  ताकि हम  देश  की  आबादी

 को  सीमित  करें  तथा
 कल्याण  के  लिए  विकास  का  स्तर

 बनाएं  |

 छुआछूत  की  बीमारियों  के  नियंत्रण  के  क्षेत्र  जो  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  के
 स्वास्थ्य  को  बढ़ावा  देता  मैं  कहू  सकता हूं

 कि  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम  शत  प्रतिशत  सफल
 हा  मैंने  इस  सदन  तथा  दूसरे  सदन  में  भी  कुष्ठ  रोग  निवारण  समिति  तथा  कुष्ट  रोग  निवारण
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 बो  द्वारा  इन  बीमारी  के  निवारण  के  बारे  में  ब्यौरा  दिया  ये  दोनों  इसको  क्रियान्वित  करते  की

 एजेंसियां हैं  ।  मैंने  ब्यौरा  दे  दिया  है  तथा  मैं  सदन  का  वक्त  नहीं  लेना  चाहता  |

 तपेदिक  के  मामले  में  1982-83  के  दौरान  लगभग  11  लाख  नए  रोगियों  का  पता  लगाया

 गया  राष्ट्रीय  तपेदिक  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  दौरान  1980  से  सौ  जिलों  में  एक्स-रे  उपकरण

 तथा  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।  सन्‌  1983-84  में  वित्तीय  परिव्यय  2.18  क  a od
 राइड  र

 नाले
 पए  से  बढ़ा

 कर  4,8  करोड़  रुपए  कर  दी  गई  है  ।

 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  वास्तव  में  अधिक  तीब्र  कर  दिए  गए  हैं  ।  मलेरिया  को  घटना एं

 28  मिलियन  से  कम  होकर
 one

 )

 श्री  रामलाल  राही  :  मलेरिया  तो  बढ़  रहा  है  ।  मंत्री  जी  को  पता  ही  नहीं

 उन्होंने  गांवों  में  जाकर  देखा  ही  नहीं  मलेरिया  बढ़ता  जा  रहा  है  |

 उपाध्यक्ष
 महोदय :  उन्हें  अपना  जबाब  पुरा  देखने  दीजिए |

 श्री  बी०  शंकरा नन्द  :  मलेरिया  के  मामले  सन्‌  1982-83  में  28  मिलियन  98  हजार
 से

 से  घटकर  21  मिलियन  60  हजार  रह  गए  हैं  और  तथा  फेल्सीपेरम  के  मामले  भी  1980  में

 5,86,000  से  कम  होकर  1982  में  5,38,000  रह  गए  1983  में  तथाकथित  मामले  1982

 की  समान  अवधि  के  बजाय  कम  हैं  ।

 अपनेपन  को  रोकने  के  लिए  शत  प्रतिशत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आयोजित  राष्ट्रीय  कार्यक्रम

 ATE
 किया  गया  1981-82  में  मोतिया  बिंद  के  6.6  लाख  आपरेशन  किए  गए  थे  और

 1982-83  में  8  लाख  आपरेशन  किए  गए  हैं  250  जिला  स्तरीय  30  मेडिकल  कालेजों

 तथा  540  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्रों  में  नेत्र  उपचार  जांच  सम्बन्धी  सुविधाएं  बढ़ा  दी  गई  इन

 कार्यक्रमों  के  लिए  वित्तीय  राशि  2.4  करोड़  से  बढ़ाकर  6,7  करोड़  कर  दी  गई  है  ।

 एक  समग्र बद्ध  गिनी  कृषि  निवारण  कार्यक्रम  78  जिलों  में  शुरू  किया  गया  है  जिससे  10

 मिलियन  लोगों  की  लाभ  होगा  ।  जापानी  एन सीर फली टीस  वैक्सीन  के  उत्पादन  के  लिए  कासोली  में

 एक  ईकाई  स्थापित  की  जा  रही  है  ।

 छठी  योजना  परिव्यय  में  देशी  चिकित्सा  प्रणाली  तथा  होम्योपैथी  के  लिए  83  करोड़  रुपए

 निर्धारित  किए  गए  जबकि  पांचवीं  योजना  में  इसके  लिए  25  करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  गए

 मलेरिया  तथा  मिरगी  उपचार  के  लिए  आयुर्वेदिक  दवाइयां  पेशेन्ट  की  गई  हैं  ।  देशी  दवाइयों

 के  निर्माण  के  लिए  16  राज्य  फार्म सि यों  का  विकास  किया  गया है
 ।  इण्डियन  फार्मास्युटिकल

 पोरेशन
 लिमिटेड  उत्तर  प्रदेश  के  सहयोग  से  मोहन  (qo  में  स्थापित  किया  गया  है  ।

 बहुपरियोजनीय
 कार्यकर्त्ताओं  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया

 लगभग  1.65  लाख
 ऐसे

 कार्यकर्ताओं  को  पहले  ही  प्रशिक्षण  दिया  जा  चुका  हमारा  लक्ष्य
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 प्रत्येक  गांवों  में  एक  प्रशिक्षित दाई  और  एक  स्वास्थ्य  गाइड  की  व्यवस्था  करना  अभी  तक

 लगभग  4.5  लाख  दाईयों  और  2.5  लाख  स्वास्थ्य  गाइडों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  है  ।

 जेसा  कि  मैंने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  युवा  डाक्टरों  को  समाज  सेवा  के  लिए  आकृष्ट

 करने  हेतु  aaa  डाक्टरी  शिक्षा  प्रणाली  देश  की  आवश्यकताओं  के  पूर्णतया  अनूकूल  नहीं  पाई  गई

 इस  उद्देश्य  से  एक  डॉक्टरी  शिक्षा  अवलोकन  समिति  नियुक्त  की  गई  है  इस  समिति  ने  अपनी

 सिफारिशों  दे  दी
 हैं  और  वह  सरकार  के  विचाराधीन  हमने  देश  में  चिकित्सा  जनशक्ति  योजना

 के  लिए  भी  सिफारिश  की  क्योंकि  कुछ  राज्यों  में  आवश्यकता  से  अधिक  चिकित्सा  कालेज

 और  कुछ  राज्यों  तथा  प्रदेशों  में  एक  भी  चिकित्सा  कालेज  नही ंहै  ।  इसलिए  चिकित्सा  कालेज

 खोलने  तथा  डाक्टरों  एवं  अरे-चिकित्सक  व्यक्तियों  प्रशिक्षण  को  सुविधाएं  उपलब्धा  कराए  जाने  में  एक

 विसंगति  है  ।  )

 स्वास्थ्य  तथा  चिकित्सा  के  क्षत्र  में  हम  हर  वर्ष  13,000  लगभग  5  से  6  हजार

 मा युवे दिक  डाक्टर  तथा  4  हजार  से  5000  युनानी  होम्योपैथी  डाक्टर  तैयार  कर  रहे

 कुल  मिलाकर  20,000  डाक्टर  प्रतिवर्ष  तैयार  हो  जात ेहैं  बौर  उनको  सेवा  में  लाना  देश के  लिए

 एक  समस्या  है  ।  जब  तक  हम  युवा  डाक्टरों  को  गांवों  में  काम  करने  के  लिए  प्रेरित  नहीं  करेंगे  और

 जब  तक  लोगों  को  स्वास्थ्य  के  बारे  में  जागरुक  नहीं  किया  हम  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  सफलता

 नहीं  प्राप्त  कर  सकते

 मुख्य  समस्या  लोगों  को  अपने  स्वास्थ्य  के  बारे  में  जागरुक  स्वयं  को  स्वच्छ

 वातावरण  में  स्वच्छता  बनाना  आदि  अदि  हैं  ।  सुरक्षित  पीने  के  जल  के  प्रबन्ध  से  निश्चित  रूप  में

 देश  में  पेचिश  की  समस्या  खत्म  हो  जाएगी  ।

 थ्री  माधव  राव  सिंधिया  चिकित्सा  कालेजों  शिक्षा  के  पुर्नेविन्यास  विशेष

 रूप  में  ग्रामीण  भआावश्यकतामों  के  ded  में  क्या  आप  अपने  कुछ  विचार  बता  सकते  हैं  और

 इन  समितियों  द्वारा  क्या  सामान्य  qua  दिए  गए  ?

 श्री  बी०  शंकरा नन्द :  सच  तो  यह  है  कि  विभिन्‍न  सुभाव  हैं  ।  मैं आप  को  एक  उदाहरण

 दूंगा  ।  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  जो  कि  हमने  कुष्ठ  रोगों  के  अपनेपन  तथा  तपेदिक  के  नियंत्रण  के

 लिए  शुरू  किया  ये  श्वेतों  चिकित्सा  शिक्षा  में  गम्भीर  रूप  से  बिल्कुल  ही  नहीं  लिया  जाता  ।  डाक्टर

 को  इस  तरह  का  प्रशिक्षण  नहीं  feat  गया है  ।  इसलिए  आधुनिक  आप  का  डाक्टर  स्वयं

 यह  समझता  है  कि  कुष्ठ  रोग  अछूत  वह  मरीज  को  छूना  भी  नहीं  चाहता  वहू  उसका  इलाज

 नहीं  करना  चाहता ।  उसे  खुद  भी  ag  नहीं  मालूम  होता  कि  यह  एक  चर्मरोग  किसी  भी  हमें

 रोग  की  भांति  और  यह  तपेदिक  से  कम  संक्रामक  है  ।  किन्तु  समाज  कुष्ठ  रोग  को  तपेदिक

 से  ज्यादा  खराब  समझते  ये  सब  ऐसी  चीजें  हैं  जो  चिकित्सा  शिक्षा  के  दौरान  पाठ्यक्रम  में  होनी

 ताकि  विद्यार्थी  इन  बीमारियों  को  भी  अन्य  बीमारियों  की  ही  भांति  समझें  ।  ate  यह  देश

 की  प्राथमिक  आवश्यकता है  ।  सामान्य  लोगों  के  लिए  हम  यही  कर  रहे  हैं  ।
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 अपने  बताया  में  भी  मैं  कुछ  बातें  बता  चुका  यह  sea  पूछा  गया  है  कि  स्वास्थ्य  नीति

 को  कसे  कार्यरूप  दिया  जाएगा  ।  जब  हमारे  पास  अपेक्षित  धन  पही ंहै
 और  इस  नीति  को  कार्यरूप

 देने  के  उद्देश्य  से  पर्याप्त  एजेंसी  और  मशीनरी  नही ंहै  तब  इसे  कार्यरूप  कसे  दिया

 यह  काम  दो-तरफा  आक्रमण  से  at  सकता है  (1)  लोगों  को  स्वस्थ  बनने  और

 स्वस्थ  रहने  के  उनके  अधिकार  से  अवगत  कराया  जाए  |  लोगों  को  अपने  स्वास्थ्य  के  बारे  में  जागरुक

 किया  जाए  और  देश  में  सभी  स्वास्थ्य  परिचर्या  कार्यक्रमों  में  लोगों  को  सक्रिय  रूप  से  शामिल  होने

 के  लिए  कहा  जाए  |

 (2)  एक  निगरानी  प्रणाली  होनी  चाहिए  ताकि  पता  रहे  कि  कार्य  ठीक  से  हो  रहा  है  या

 नहीं  ।  प्राचीन  मंत्री  के  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  को  यदि  कार्यान्वित  किया  जाएं  तो  उसका  प्रभाव  बहुत

 दूर  तक  होगा ।  मद  सं०  13,  14,  और  15  सीधे ही  इस  देश की  स्वास्थ्य  योजना
 से  सम्बद्ध  हैं  ।

 कलक्टर  की  अध्यक्षता  में  जिला  स्तरीय  मुख्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  राज्य-स्तरीय  समिति

 और  मुख्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  वाली  समिति  इन  aa  कार्यक्रमों  पर  नजर  रखने  में  बहुत  मदद

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  भी  इन  सब  कार्यक्रमों  को  करने  की  व्यवस्था है  ।  केन्द्रीय

 स्तर  पर  इसकी  निगरानी  करने  के  लिए  मुख्य  निवेश  संगीत  प्रबंध  सुचना  प्रणाली  जिसको

 एक  मूल  संकेतक  के  रूप  में  प्रधान  स्वास्थ्य  आसुचना  कार्यालय  में  लगाया  जायेगा  ।  स्वास्थ्य  तथा

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  की  निगरानी  करने  के  लिए  वे  सड़क  हैं  ।  वे  मासिक  आंकड़े  इकट्ठ  कर

 रहे  हैं  और  अगले  महीने  के  तीसरे  सप्ताह  तक  उनका  विश्लेषण  भी  कर  रहे  यदि  इन  स्वास्थ्य

 कंर्यकफ्रैंमों  की  निगरानी  की  जाती
 है

 तो  शायद  हमारा  सपना  पूरा  हो  जाएगा  |

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  निगरानी  करनें  की  मशीनरी  क्या  है  ?

 श्री  बो  बं करा नन्द  :  हमारे  पास  एक  कक्ष  मैंने  जो  कहा  था  यदि  आप  उसे  नहीं  समझे

 तो  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  लोगों  को  स्वास्थ्य-परिचर्या  और  चिकित्सीय-परिचर्या  के  लिए  हम

 यही  सेब  करते  रहे

 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर  :  आप  देखेंगे  कि  चर्बी  के  कारण  स्वास्थ्य  पूरी  तरह

 नष्ट  हो  जाएगा  |

 श्री  बी०  शंकरा नन्द  :  निरोगता  ही  स्वास्थ्य  का  एक  मात्र  लक्षण  नहीं  यह  तो  शारीरिक

 मानसिक  और  आध्यात्मिक  रूप  से  स्वस्थ  रहने  की  भावना  हमने  उन  लोगों  के  उपचार  करने

 कीं  क्षमता  को  बढ़ा  दिया  है  जो  मानसिक  रूप  से  प्रभावित  हैं  और  चर्बी  एक  कारण
 है  जिसने  निश्चित

 era  बहुत  से  दिमागों  को  प्रभावित  किया  है  ।  मैं  उनका  इलाज  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 बहुत  से  व्यक्ति  आ
 रहे  किन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  समय  है

 जब  आप  अपने  दिमाग  से  उस  नकली  अवरोध  को  निकाल  हटा दें
 जो  वे  स्वास्थ्य  परिचर्या

 और  वितरण  प्रणाली  में  पैदा  करना  चाह  रहे  हैं  ।  इंस  बारे  में  हम  सभी  तरह के  कदम  उठा

 चुके  हैं  ।  बहुतों  ने  चर्वी  के  बारे  में  प्रदान  उठाया  ।  qs  उन  सभी  को  उत्तर  देना  है  ।

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  कार्यक्रमों  को  प्रभावित  रूप  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  कौर
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 ee

 हम  सभी  राज्य  सरकारों  को  यह  लिख  चुके  हैं  कि  वह  यह  देखें  कि  जो  लोग  जनता  के  स्वास्थ्य

 की  कीमत  पर  पैसा  बनाने  की  कोशिश  करते  उनसे  सख्ती  से  निपटा  जाए  ।  इस  सम्बन्ध  में  जनता

 के  स्वास्थ्य  की  देखभाल  करने  में  हम  सब  से  आगे हैं  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  2  नवम्बर  1982  को  सभा  पटल

 पर  रखे  गए  विवरण  में  दी  गई  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  अनुमोदन  करें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  संकल्प  को  मतदान  के  लिए  सभा  में  रखता  हूं  ।

 थ्री  रासलाल राही  :  एक  पर्त  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  सभी  बातों  का  उत्तर  दे  चुक ेहैं
 ।  3.30  बजे  हमें  गैर-सरकारी

 सदस्यों  का  कार्य  लेना  होगा  ।
 आपको  यह  आत  मालूम  होनी  चाहिए  ।  मैं  किसी  को  अब  प्रदान  पूछने

 की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  आप  जरा  सी  भी  बात  नहीं  Taw & हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  जो  कुछ  भी  कह  रहे  कृपया  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  मत

 कीजिए  |

 र

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है
 :

 यह  सभा  2  1982  को  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  दी  गई  राष्ट्रीय

 =f al
 ¢

 त स्वास्थ्य  का  अनुमोदन  करती  है  1.0 2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  भा

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  हम  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  लेते  हैं  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  सुनने  की  मेरे  शक्ति  नहीं है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मुझे  एक  वाक्य  कहने  की  अनुमति  उसके  बाद  आप  6  बजे
 तक  इसको  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  आप  चाहते  हैं  कि  उस  विषय  को  अभी  लिया  जाए  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  जाने  दीजिए  कि  मैं  एक  चर्चा  उठाना

 चाहता  हूं  ।

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  आपको  6  बजे  बुलाएंगे
 ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आप  FH  बुलाएं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  जलील  अब्बासी  ।  6  बजे  तक  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  पर

 चर्चा  तत्पश्चात  पशु-चर्बी  पर  चर्चा  की  ।  पहले  हमें  सभा  का  मत  जानना  होगा

 कि  हमें  उस  चर्चा  को  लेना  चाहिए  या  विधेयकों  को  ।
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बजे  तक  प्रतीक्षा  कीजिए  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  कहता हूं
 कि  जब  यह  गाय  को  चर्बी  का  मामला  उठाया

 यदि  यह  शाम को  उठाया  जाता है  तो  कल  समाचार-पत्रों  में  केवल  मंत्री  का  वक्तव्य  जो

 सरकार
 को  देना  ही  होता  है  ।  दूसरे  शब्दों  हम  जो  कहने  जा  रहे  वह  रेडियो  और  टेलीविजन

 पर  नहीं  आएगा  |  यह  गलत  बात  उन्हें  यह  चर्चा  पहले  रखनी  चाहिए  थी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यसूची  में  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  दर्शाया  गया  है ंकि
 3-30  से  6  बजे

 तक  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  लिया  जाएगा  ।  तत्पश्चात  पशु  चर्बी  पर  चर्चा  होगी  ।

 मैं  इसके  विरुद्ध  नहीं  जा  सकता  हूं  ।  यदि
 मैं  इसके  विरुद्ध  जाता

 हूं  तो
 सदस्य  स्वीकार  नहीं

 वे  व्यवस्था  का  प्रदान  उठाएंगे  ।  मैं  इन  नियमों  से  बंधा हूं  ।  श्री  जलील  अब्बासी

 es बन  ननणनणणण

 गर-सरकारों  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  काजी  जलील  अब्बासी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  :

 यह  सभा  20  1983  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत है  ब

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 यह  सभा  20  1983  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गये  गैर-सरकारी  सदस्यों  के

 विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 विधेयक

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 66  में  संशोधन )

 श्री  बी०  ato  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 कि  लोक  प्रतिनिधित्व

 1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी
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 उपाध्यक्ष महोदय  :  मरन  यह  है  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापितत  करने  की  अनुमति  दी  जाए
 |

 ral  os  aq प्रस्ताव  स्टोक  ow

 श्री  बो०  वी०  देसाई :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता हूं
 ।

 विदेदास्थ  भारतीय  राष्ट्रिक  तथा  विधान  मंडलों  में  प्रतिनिधित्व  )
 विधेयक

 श्री  बी०  वी०  देसाई  :  मैं प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विदेश  भारतीय  राष्ट्रिक ों  को

 राज्य  विधान  मण्डलों  और  संसद  में  प्रतिनिधित्व  देने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  : प्रदान  यह  है  :

 विदेश  भारतीय  राष्ट्रों  को  राज्य  विधान  मण्डलों  और  संसद  में  प्रतिनिधित्व

 देने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  बी०  वी०  देसाई  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 ननका  ey  es  ee

 संविधान  )  विधेयक

 अनुच्छेद  का  पन्त

 थ्री  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत

 के  संविधान  में  भर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाए  1.0

 प्रस्ताव  स्वागत

 att  रामविलास  पासवान  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ——  es  eee
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 संविधान  (  संशोधन )  विधेयक *

 85  प्रौढ़  174  में  संशोधन )

 श्री  रामविलास  पासबान  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  भारत  के  संविधान  में

 भोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 की  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाए  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 हो  रामविलास  पासवान  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हु

 एग  es  काव

 संविधान  विधेयक

 में  संशोधन )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  एम०  एम०  लारेंस  द्वारा  पेश  किए  गए  संविधान

 विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  पिछली  बार  गणपूर्ति  की

 कमी  के  कारण  इस  प्रस्ताव  पर  विभाजन  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  अगले  कार्य-दिवस  यानी  राज  के

 लिए  स्थगित  कर  दिया  गया  था  ।  यह  संविधान  संशोधन  विधेयक  है  ।  इसलिए  मतदान  चिभाजन  द्वारा

 करना  होगा  |  दीर्घाएं  खाली  की  जाएं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दीर्घाएं  खाली  कर  दी  गईं  अब  मैं  श्री  एम०  एस०  लारेंस  द्वारा  पेश

 किए  गए  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिए  सभा  में  रखता  हूं  ।

 यह  है

 भारत  के  संविधान
 में

 और  संशोधन  करने  चाले  विधेयक  पर  किया

 जाये  1”

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ

 मत  विभाजन

 पक्ष में  (15.41

 श्री  अजय

 श्री  सोमनाथ

 Se  मनी

 रं दि तांक  22-12-1983  के  भारत  के  असाधारण  भाग  11,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  |
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 प्रो०  मधु

 श्री  अमल

 दिगम्बर  श्री

 श्री  सुधीर

 जगपाल  श्री

 श्री  पी०  के०

 Al  एम०  एम ०

 श्री  सनत  कुमार

 श्री  के ०

 श्री  सत्य  गोपाल

 श्रीमती  गीता

 श्री  टी ०

 प्रो०  रूप  चन्द

 श्री  बापू साहिब

 श्री  राम  विलास

 श्री  जे०  एस०

 श्री  के०  ए०

 राजेश  कुमार  श्री

 श्री  बाजू बम

 श्री  ए०  के०

 श्री  अजित  कुमार

 श्री  गदाघर

 श्री  एन ०  क े०

 श्री  निमल

 श्री  विजय  कुमार

 जायफल  श्री

 श्री  काजी  जलील

 श्री  मोहम्मद  असरार

 श्री  कमालुद्दीन
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 ना

 मैजिनी डू  प्रसाद  श्री  पी
 ०

 श्री  गोदिल  प्रसाद

 श्री  एम  ०

 श्री  बनवारी  लाल

 श्री  डमर  लाल

 बालेश्वर  श्री

 श्री  जे०  सी०

 श्री  बी  ०  आर०

 श्री  एच०  के०  एल०

 श्री  मनोरंजन

 श्री  पा रस राम

 डा०

 श्री  दिलीप  सिंह

 श्री

 श्रीमती  गुरविन्दर  कौर

 बूटा  fag,  श्री

 श्री  टी०  वी०

 श्री  मनफूल  सिह

 श्री  एस०  बी०

 श्रीमती  विद्या

 श्री  मूलचन्द

 दलबीर  fag,  श्री

 दलबीर  श्री

 देसाई  श्री  बी०  ato

 श्री  जाम्बुवंत

 श्री  भेरावदन  क े०

 गुफरान  श्री

 श्री  तरूण

 श्री  दौलतसिंह  जी
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 श्री  भीकू  राम

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 जे  ता 11,  ा  नस्त  थ

 श्री  कमल  नाथ

 श्री  लालाराम

 श्री  गंगाधर  एस०

 प्रो०  पी०  जे०

 श्री  निहार  Tea
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 अध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत  विभाजन **
 का  परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष में  28

 विपक्ष  में  :  88

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 व  er  ee

 संविधान  जातियां  )  maa  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  हम  संविधान  जातियां  )  आदेश  विधेयक  पर

 चर्चा  करेंगे  इसके  लिए  2  घण्टे  का  समय  रखा  गया  है  |  श्री  कुरियन  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  ।

 Sto  पी०  Ho  कुरियन  :
 उपाध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि

 आपने  मुझके  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  :*

 संविधान  1950;  संविधान  (aqgtaa  जातियां  )

 1951;  संविधान  और  नागर  अ्रनुसूचित  जातियां

 1962;  संविधान
 )  अनुसूचित  जातियां  1964  ओर  संविधान

 दमन  और  अनुसूचित  जातियां  1968  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ह

 मैं  आपका  आभारी हूं  कि  अपने  मुरे  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी

 वास्तव  यह  विधेयक  1980  में  पेशा  किया  गया  जब  मैं  संसद  में  पहली  बार  निर्वाचित  हुआ

 था  ।  इस  विधेयक  पर  विस्तार  से  चर्चा  करने  से  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  मैंने  ag  विधेयक  क्यों

 प्रस्तुत  किया  ।  मैंने  यह  विधेयक  किसी  विद्वेष  धार्मिक  या  सांप्रदायिक  कारण  के  आधार  पर  नहीं  बल्कि

 निजी  अनुभव  के  अनार  पर  पेश  किया  है  |

 मेरे  क्षेत्र  में  कुछ  हरिजन  ऐसे  हैं  जिन्होंने  fag  धर्म  को  छोड़कर  अन्य  ad  अपना

 लिया  है  भर  मैंने  स्वयं  देखा  है  कि  उनकी  ददा  हिन्दुओं  से  बेहतर  नहीं  है  और  कई  बार  तो  उनकी

 दशा  अपने  fare  धम  के  व्यक्तियों  से  भी  बुरी  रही  भर थिक  और  शिक्षा की  दृष्टि से

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  किया  गया  ।

 निम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  मतदान  में  भाग  लिया  ।

 पक्ष  में  सवारी  अदया फाक  पलाश  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  और  मंगल  राम  प्रेमी
 ।

 विपक्ष
 में

 :  सबंधी  जगन्नाथ  कौशल  हरिनाथ  वाई  एस०  श्रीमती  सुमति

 सर्वश्री  समी  नद्दी (,  मुवनेदव र  आकर
 » AILo  भोले  और  विष्णु  प्रसाद

 |
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 धर्म  परिवर्तन  करने  वाले  ये  लोग  उनके  स्तर  के  बराबर  |  और  कुछ  मामलों  में  अपने
 हिंदू  भाइयों

 से  भी  निम्न  स्तर  पर  हैं  ।

 वास्तव  में  मेरे  निजी  अनुभव  ने  ही  मुझे  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिए  प्रोत्साहित

 किया  ।  जब  मैं  हाई  सकल  का  विद्यार्थी  था  तो  मेरे  साथ  एक  हरिजन  छात्र  था  जिसने  ईसाई  धम

 अपना  लिया  था  ।  उसने  तक  मेरे  साथ  अध्ययन  किया  और  उन  दिनों में  जिन

 छात्रों  ने  एस०  एस०  एल०  सी०  तक  अध्ययन  आज  वे  सरकारी  सेवा  अथवा  गैर-सरकारी

 क्षेत्रों  में  नियुक्त हैं  ।  लेकिन  मेरा  यह  सहपाठी  जिसने  1958  में  की  परीक्षा  पास

 को  थी  भान  भी  कमी  काय  में  लगा  हुआ है  ।  उसे  धम-परिवर्तन  करने  के  कारण  ही  उसे  न  तो

 सरकारी  सेवा  में  और  न  ही  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  नौकरी  मिली  ।  चाहे  वह  हिंदू  जाति  का  था  अथवा

 केरल
 का

 अपने  नौकरी  पाने  का  प्रयत्न  किया  होगा  ।  यदि  वह  अनुसूचित  जाति  का  होता  तो

 उसे  आरक्षण  के  जरिए  नौकरी  मिल  गयी  होती  ।  आज  मात्र  इस  कारण  से  कि  उसके  दादा  ने  धम

 परिवहन  कर  लिया  मेरे इस  सहपाठी  को  नौकरी  नहीं  मिल  रही  यह  ऐसा  एक  ही

 मामला  नहीं है  ।  केरल  में  ऐसे  हजारों  मामले  होते  जिनमें  से  कई  के  साथ  मैंने  सीधा  तथा  निजी

 सम्बन्ध  स्थापित  किया  है  ।  मैं  अपने  अनुभव  से  ही  ऐसा  कह  रहा  यहां  तक  कि  छात्र  होने  के

 नाते  भी  मैंने  हमेशा  यह  महसुस  किया  कि  यह  उसके  साथ  अन्याय  हो  रहा  था  ।  इसी  कारण  संसद  में

 निर्वाचित  होते  मैंने  इस  तरह  का  विधेयक  पुरःस्थापित  करना  उचित  सभा  इसी  कारण  ने

 इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  लिए  प्रभावित  किया  ।  यहां  मैं  यह  अत्यन्त  स्पष्ट  कर  देना

 चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  पीछे  मेरा  उद्देश्य  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  या  किसी  अन्य

 जाति  के  किसी  व्यक्ति  को  उन  सुविधाओं  से  वंचित  करना  नहीं  है  जो  उन्हें  इस  समय  प्राप्त  हैं  अथवा

 भविष्य  में  प्राप्त  होने  वाले  हैं  ।  मेरे  इस  का  उद्देश्य  1950  के  राष्ट्रपति  के  आदेश  की  उस

 असंगति  को  दूर  करना  है  जिसके  कारण  अनुसूचित  जातियों  के  कतिपय  वग  जो  आर्थिक

 शर  शिक्षा  की  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  उन  सुविधाओं  से  वंचित  कर  दिया  जो  सरकार  अन्य

 वर्गों  को  दे  रही  मैं  यह  भी  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि
 कुछ

 भीर  ऐसे  लोगों  जो  वास्तव  में

 इनसे  वंचित  ये  लाभ  पहुंचाने  के  मेरा  मुख्य  उद्देश्य  राष्ट्रपति  आदेश  के  उस  उपबन्ध  को

 समाप्त  करना  जिसमें  धम  के  आधार  पर  लोगों  से  भेदभाव  किया  गया  है  |

 हमारे  संविधान  में  सामाजिक  और  दिक्षा  की  दृष्टि  से  पिछड़े  वर्गों  की  प्रगति  के  लिए

 कुछ  उपबन्ध  बनाए  गए  संविधान  के  अनुच्छेद  46  के  अनुसार

 जनता  के  दु बल तर  विभागों  विशेषतया
 अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  शिक्षा  तथा  अथ  सम्बन्धी  हितों  का  विशेष  सावधानी
 से

 grata  करेगा

 तथा  सामाजिक  अन्याय  सब  प्रकारों  के  शोषण  से  उनका  संरक्षण  eAਂ

 यह  अनुच्छेद  राज्यों  को  निदेश  देता  है  कि  वें  समाज  के
 _
 पहली  तथा  असमथ  वर्गों  के  उत्थान

 के  लिए  नीतियां  तथा  कार्यक्रम  बनाएं  भौर  उन्हें  कार्यान्वित  करें  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  341  में  राष्ट्रपति  को  किन्हीं  जातियों  एवं  वर्गों  को  अनुसूचित  जाति

 की  सूची  में  शामिल  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।
 अनुच्छेद  341  में  कहा  गया है
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 कसी  राज्य  या  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  सम्बन्ध-में  और  जहां  वह  कोई  राज्य

 उसके  राज्यपाल  या  राज प्रमुख  परामर्श  करने  के  लोक  अधिसूचना  द्वारा  उन

 मूलमंत्रों  या  आदिम जातियों  के  भागों  या  उनमें  के  gal  का  उल्लेख
 कर  जिन्हें

 इस  संविधान  के  प्रयोजनों  के  लिए  उस  राज्य  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियां  aaa

 जाएगा

 इस  अनुच्छेद  के  अनुसरण  में  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  1950  में  संविधान  अनुसूचित  जातियां

 आदेश  जारी  गया  जिसमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  कुछ  जातियों  एवं

 जनजातियों  को  विशेष  सुरक्षा  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  उस  सूची  में  शामिल  किया  गया  ।  इस  भादेश

 के  पैराग्राफ  3  में  कहा  गया

 2  में  अन्तविष्टकि  सी  बात  के  होते  हुए  हिन्दू  था  सिख  धम्म  से  भिन्न  किसी

 धर्मे  को  मानने  वाला  कोई  अनुसूचित  जाति  का  नहीं  सम  जायेगा  ज

 मेरे  विधेयक  का  उद्देश्य  इस  पैरा  का  लोप  करना  है  ।  संविधान  में  अनुसूचित  जाति  को

 परिभाषा  दी  गई  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  इस  देश  में  कुछ  जातियां  अनुसूचित  जातियां  हैं  ।  राष्ट्रपति

 लादेश  के  अन्तर्गत  कुछ  अनुसूचित  जातियों  को  सुची  में  शामिल  किया  गया  वास्तव  अनुसूचित

 जातियों  की  सूची  में  अन्य  जातियों  को  आर्थिक  कौर  की  दृष्टि  से  पिछड़े  होने  तथा

 छूआछूत
 के  आधार  पर  ही  शामिल  गया  यदि  आप  अनुच्छेद  341  की

 पृष्ठभूमि  देखें
 तो  भाप  देखेंगे  कि  अन्य  जातियों  को  अनुसूचित  जाति  में  शामिल  करने  का  मूल  आधार  छूआछूत  भोर

 पिछड़ापन  ही  था  ।  सूचि  में  राष्ट्रपति  ने  अनुसूचित  जातियों  के  नामों  का  उल्लेख  किया  है  ।

 लेकिन  अनुसूचित  जाति  की  सूचि  में  उन्हें  शामिल  करने  के  एक  परंतुक  जोड़ा  गया  है  कि  किसी

 बात  के  होते  हुए  भी  अनुसूचित  जाति  का  कोई  भी  व्यक्ति  जो  हिंदू  या  सिख
 धर्म

 के  अलावा  किसी

 अन्य  घर्म  को  मानता  उसे  इस
 oem

 की  दृष्टि  से  अनुसूचित  जाति  का  नहीं  माना  जाएगा  ।

 इस  परन्तुक  में  राष्ट्रपति  तथा  कानून-निर्माताओं  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि

 आधिक  भौर  शिक्षा  की  दृष्टि  से  ऐसे  कई  पिछड़े  लोग  अनुसूचित  जाति  के  हैं  किन्तु  इस  कानून

 के  प्रयोजनों  उन्हें  अनुसूचित  जाति  का  नहीं  माना  गया  मैं  इस  असंगति  को  दूर  करना  चाहता  हूं

 तथा
 अनुसूचित  जातियों  को  दी  गई  ये  सुविधायें  इन  लोगों  तक  भी  पहुंचाना  चाहता  हूं  ।

 हमें  संविधान  में  पिछड़ेपन  को  निर्धारित  करने  के  लिए  रखे  गए  मानदण्ड  की  जांच  करनी

 संविधान  में  कहीं  भी  ag  नहीं  कहा है
 कि  धम  के  आधार  पर  पिछड़ेपन  का

 निर्धारण  किया  जाना

 चाहिए  ।  उसकी  बजाए  संविधान  में  इसके  लिए  शिक्षा  afar  दृष्टि  से  पिछड़ेपन

 पर  जोर  देता  है  तथा  अनुच्छेद  341  के  अनुसरण  में  1950  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दी  गई  अधिसूचना

 मुख्य  रूप  से  संविधान  में  प्रस्तुत  किए  मानदण्ड  के  आधार  पर  ही  दी  गई  थी  ।  जब  राष्ट्रपति

 मूलमंत्रों  या  जनजातियों  का  उल्लेख  करते  तो  उन्हें  संविधान  में  निर्वाचित  किए  गए  मानदण्ड  का

 अनुसरण  करना  चाहिए  तथा  वह  जेसा  कि  मैंने  आपको  आधिक  भर
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 शिक्षा  की  दृष्टि  से  पिछड़ेपन  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  गया  इसका  आशय  है  कि  केवल  वे

 तथा  वर्ग  जो  शिक्षा  तथा  आधिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  पिछड़ी

 अनुसूचित
 जातियों  की  सूची  में  शामिल  किए  जाने  योग्य  हैं  ।

 15.53  सोमनाथ  चार्जों  पीठासन

 दूसरे  शब्दों  में  उन  सभी  जातियों  तथा  वर्गों
 जो

 भारिक  और  शिक्षा  की  दृष्टि  से

 पिछड़े  हुए  अनुसूचितਂ  जातियों  की  सूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  संविधान  में  यह  मानदण्ड

 निर्धारित  किया  गया है
 ।  लेकिन  राष्ट्रपति  आदेश  में  क्या  कहा  गया  है  ?  राष्ट्रपति  के  आदेश  द्वारा

 अनेक  ऐसे  व्यक्तियों  जो  इस  आधार  पर  आधिक  और  शिक्षा  की  दुष्टि  से  पिछड़े  हुए

 है ंकि  उन्होंने  हिन्दू  घर्म  छोड़कर  अन्य  कोई  धम्म  अपना  लिया  इन  अधिकारों  से  वंचित  कर  दिया

 गया  है  ।  यह  मूलभूत  खामी  है  तथा  यह  संविधान
 पिछड़ेपन  को  निर्धारित  करने  के  लिए  रखे  गए

 मानदण्ड  के  विरुद्ध  है  ।  इस  त्रुटि  को  दूर  करना  उचित  एवं
 न्यायसंगत

 है  ।

 राष्ट्रपति  आदेश  में  कहा  गया है  कि  केवल  उन्हीं  व्यक्ति  को  अनुसूचित  जाति  का  समझा

 जाएगा  जो  हिन्दू  या  सिख  धम  को  मानते  हैं  ।  इसका  आशय  है  कि  अनुसूचित  जाति  के  उस  व्यक्ति

 जो  कोई  अन्य  टीम  अपना  लेता  उसी  क्षण  उन  अधिकारों  से  वंचित  कर  दिया  जाता  है  भले  ही

 उसकी  सामाजिक  और  दैनिक  योग्यता  वही  हो  ।  धर्म  परिवर्तन  करने  पर  क्या  बदल  जाता  है  ?

 शायद  उसके  मत  के  अतिरिक्त  उसमें  ate  कोई  परिपतंन  नहीं  जाता  ।  ईश्वर  और  धर्म  के

 प्रति  विचार  में  परिवहन  के  अतिरिक्त  उसमें  और  कोई  परिवर्तन  नहीं  आता  ।  उसका

 सामाजिक  दर्जा  और  आय  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  आता  ।  फिर  भी  अनुसूचित  जाति  के  के  रूप

 में  उसे  जो  सुविधाएं  राज्य  द्वारा  दी  जा  रही  होती  उनसे  उसे  वंचित  कर  दिया  जाता

 एक  माननीय  सदस्य  :  उसे  अस्पृश्य  माना  जाता  है  ।

 श्री०  पी०  जे०  कुरियन  :  कानून  द्वारा  हमने  अस्पृश्यता  पर  रोक  लगा  दी  अस्पृश्यता  का

 कोई  स्थान  नहीं  है  और  हम  इसे  अमल  में  नहीं  ला  सकते  ।

 श्री  टो०  नाग रत्नम  अस्पृश्यता  केवल  हरिजनों  के  विरुद्ध  न  कि  पिछड़े

 सम्प्रदायों  के  विरुद्ध  ।

 करो  पी०  Ho  कुरियन  मैं  अपनी  बात  समाप्त  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  अपनी  बारी  आने  पर

 भाप  बोल  सकते  हैं  ।  मैं  आपको  अन्त  उत्तर  दूंगा  |

 अब  हम  संविधान  का  अध्याय  तीन  देखते  हैं  ।  मैं  आपका  ध्यान  अनुच्छेद  25(1)  की  भोर

 दिलाना  चाहता  हूं  ।  मैं  उद्ध,त  करता  हूं  :

 सदाचार  और  स्वास्थ्य  तथा  इस  भाग के  दूसरे  gael  के

 अधीन  रहते  सब  व्यक्तियों  को  अन्तःकरण  की  स्वतन्त्रता  का  तथा  भर  के  अबाध  रूप

 से  आचरण  करने  और  प्रचार  क  rs ्  ने  का  समान  हक  होगा  प
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 इस  अनुच्छेद  के  अनुसार  हर  व्यक्ति  अपनी  पसन्द  से  कोई  भी  घर्म  मानने  के  लिए  स्वतन्त्र  है  ।

 यह  स्वतन्त्रता  केवल  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  भर  नैतिकता  के  उद्देश्य  से  दी  गई  है  ।

 मुझे  संविधान  के  अनुच्छेद  15  (1)  का  उल्लेख  करना  मैं  उद्धत  करता  हुं
 :--

 “15(1)  राज्य  किसी  नागरिक के  विरुद्ध  केवल  ध  लिंग

 स्थित  अथवा  इनमें  से  किसी  के  आधार  पर  कोई  विभेद  नहीं  करेगा

 यह  एक  अनिवार्य  उपबन्ध  है  ।  इस  अनुच्छेद  के  अनुसार  राज्य  धर्म  के  आधार  पर  किसी

 नागरिक  में  विमेद  नहीं  करेगा  ।

 ये  दो  अनुच्छेद  25(1)  और  अनुच्छेद  15(1)  एक  दूसरे  के
 पूरक  यहां

 अनुच्छेद  हमारे  संविधान  की  धर्मनिरपेक्ष  आधारशिला  का  निर्माण  करते  यदि  एक  का  उल्लंघन

 हो  तो  दूसरा  निर्थक  हो  जाता  इन  अनुच्छेदों  द्वारा  राज्यों  का  यह  दायित्व  है  कि  वे  जाति

 इत्यादि  के  आधार  पर  किसी  के  साथ  विभेद  नहीं  करेंगे  ।

 धर्मनिरपेक्षता  हमारे  संविधान  का  आधारभूत  ढांचा है  ।  राज्यों  को  ऐसी  कोई

 भी  कार्रवाई  करने  से  मनाही  है  जिससे  धर्मनिरपेक्षता  का  उल्लंघन  होता  हो

 राष्ट्रपति  1950  के  अनुसार  धम  को  आर्थिक  सुविधाओं  का  मानदण्ड  बनाया  गया

 हैं  घर्म  के  आघार  पर  यह  एक  वर्ग  के  लोगों  से  विभेद  करता  इसलिए  ये  संविधान  के

 अनुच्छेद  15(1)  का  प्रत्यक्ष  उल्लंघन  करता है  और  परिणामस्वरूप  यह  परोक्ष  रूप में  अनुच्छेद

 1)  जो  ta  की  स्वतन्त्रता  का  अधिकार  प्रदान  करता  उसका  भी  उल्लंघन  करता  है  ।

 यहां  यह  तक  दिया  जा  सकता  है  कि  आरक्षण  एक  मूल  अधिकार  नहीं  et  यह  सही  है  वि

 आरक्षण  एक  मल  अधिकार  नही ंहै  लेकिन  संविधान  कुछ  विशेष  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  आरक्षण

 की  व्यवस्था  की  गई
 है  ।  जब  संविधान  किसी  भी  नागरिक  के  साथ  किसी  किस्म  के  विभेद  के  सख्त

 मनाही  करता  है  और  जब  वे  विशेष  उपबन्ध  जाएं  जाते  हैं  तो  इस  प्रकार  का  विभेद  नहीं  रखा  जा

 सकता  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  15(1  )  att  अनुच्छेद  25(1)  द्वारा  यह  अनिवार्य  उपबन्ध  किया

 गया  है  किसी  भी  नागरिक  के  साथ  धर्म am  आधार  पर  विभेद  नहीं  किया  ster

 इसलिए  जब  सरकार  किसी  दलित  अथवा  पिछड़े  वर्ग  के  उत्थान  के  लिए  कानून  बनाए  तब  भी

 संविधान  के  आधारभूत  मानदण्ड  का  पालन  किया  जाना  चाहिए  |  वास्तव  में  राष्ट्रपति  का

 आदेश  धम  के  आधार  पर  लोगों में  विभेद  करना है  और  यह  संविधान  की  सरासर

 हलना है  ।

 इस  सन्दर्भ  में  ध्यान  देने  योग्य  बात  यह  है  कि  आदिवासियों  के  साथ  किसी  किस्म  का  विभेद

 नहीं  है  ।  आदिवासी  चाहे  वे  मुसलमान  या  अन्य  किसी  धर्म  के  उन्हें  वे  सभी  रियायतें

 समान  रूप  से  दी  जाती  हैं  जो  कि  अनुसूचित  जातियों  को  दी  जाती  है  ।
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 लेकिन  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  का  प्रश्न  है  वहां  भी  इस  भाषा  पर  विभेद  किया  जाता

 मैं  नहीं  जानता  क्यों  ?

 संविधान  के  अनुच्छेद  25  की  व्याख्या  दो  में  हिन्दु  की  परिभाषा  दी  गई  है  ।

 qug  (2)  के  उपखण्ड  में  हिन्दुओं  के  प्रति  निर्देश  fara,  जैन या  बोद्ध

 धम्म  के  मानने  वाले  व्यक्तियों  का  भी  निर्देश  अन्तगंत  है  तथा  हिन्दु  ad  संस्थाओं  के  प्रति

 निर्देश  का  अर्थ  तदनुकूल  ही  किया  जाएगा  ।”

 मुक्के  यह  नहीं  समझ  भाता  कि  सरकार  ने  जेन  और  बौद्ध  लोगों  को  इस  उपबन्ध  से  परे  क्यों

 रखा  है  ।  संविधान  में  जेन  भौर  बौद्धों  को  भी  हिन्दु  ही  माना  गया  है  लेकिन  जब  अनुसूचित  जातियों

 की  सूची  बनाई  जाती है  तो  जैन  att  बौद्धों  को  उस  सुची  से  निकाल  fear  जाता
 इसके

 पीछे

 कया  तर्क है  qa  समय  नहीं  आता  |

 धम्म  एक  व्यक्तिगत  मामला  है  ।  इसका  सामाजिक  अथवा  आधिक  पिछड़ेपन  से  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  कोई  भी  आदमी  जो  भी  धम  अपनाता  है  झपने  अन्तःकरण  के  अनुरूप  अपनाता  हैं  और

 जब  तक  उसे  धर्म  विशवास  प्रकट  करने  को  स्वतन्त्रता  नहीं  धर्म  की  स्वतन्त्रता  निरंक  अगर

 आप  किसी  व्यक्ति  को  उसके  अस्त:करण  के  अदेंशनुसार  धम्म  अपनाने  का  अधिकार  देते  हो  और

 बाद  में  उसे  उन  सुविधाओं  से  वंचित  करते  हो  जो  उसे  पहले  प्राप्त  थे  तो  ऐसी  alan  स्वतन्त्रता

 का  क्या  फायदा  मैं  जबरदस्ती  धर्मं  परिवर्तन  की  बात  नहीं  कर  रहा  और  न  किसी  प्रलोभन  से

 ad  परिवर्तन  कौ  बात  कर  रहा  मैं  जबरदस्ती  agar  प्रलोभन  देकर  धर्म  परिवर्तन

 करान ेके  विरूद्ध  मैं  वास्तविक  धर्म  परिवर्तन  की  बात  कर  रहा  अगर  कोई  अपनी

 इच्छानुसार  धम  परिवर्तन  करता  है  तो  उसे  उन  सुविधाओं  से  वंचित  किया  जाता  है  जो  उसे  पहले

 प्राप्त  खेतो  घर  की  ऐसी  स्वतन्त्रता  प्रदान  करने  का  क्या  फायदा  है  और  अगर  आपना

 लेने  पर  उसे  वही  विशेषाधिकार  प्राप्त  होने  लगते हैं  तब  तो  धर्म  की  स्वतंत्रता  बिल्कुल

 निदेशक  है  और  यही  मुक्  कहना  है  ।

 मैं  कानून  निर्माताओं  की  भावना  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  मैं  यह  सिद्ध  करने  के

 कि  कानून  निर्माताओं  का  उद्देश्य  धर्म  कों  अनुसूचित  जातियों  की  सुची  का  आधार  बनाने  की

 नहीं  संविधान  सभा
 से

 दो  उद्धरण  देना  चाहता हूं
 ।  27  1947  के  वाद-विवाद  में  दिया

 गया  है  कि  श्री  के०  एम०  मुन्नी  एक  संशोधन  कराना  चाहते  थे  ।  उन्होंने  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  ।

 ag  जातिਂ  शब्द  छोड़ना  चाहते  थे  कौर  उसके  स्थान  पर  समुदाय  का  उल्लिखित

 वर्गਂ  रखना  चाहते  थे  ।  मैं  श्री  के ०  एम०  मुन्शी  द्वारा  अ्स्तावित  संशोधन  की  बात  कर  रहा  हूं  किन्तु

 यह  संशोधन  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  की  अध्यक्षता  में  बनी  प्रारूप  समिति  ने  अपनी  13

 1948  की  बैठक  में  स्वीकार  नहीं  किया  ।  उसका  लोप  कर  दिया  गया  हालांकि  श्री  के ०  एम०  मुन्नी

 ने  array  का  प्रस्ताव  भी  किया  था  और  यदि  वह  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाता  तो  मैं  यह  मान

 लेता  कि  कानन  निर्माताओं  का  उद्देश्य  जाति  को  केवल  हिन्दु  घर्म  तक  ही  सीमित  रखना

 था  ।  लेकिन  ag  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।
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 संवैधानिक  सलाहकार  श्री  बी०  एन०  राव  द्वारा  27  1947  को  तेयार  प्रारूप

 संविधान में  '

 श्री  जगपाल  सिह  :  डा०  अम्बेडकर  के  अपने  क्या  विचार  थे  ?

 प्रो०  पी०  Ho  आप  अपने  भाषण  में  इसे  उठा  सकते  हैं  ।
 इसका  उत्तर  मैं  अन्त  में

 दूंगा ।

 संवैधानिक  सलाहकार  श्री  बी०  एन०  राव  द्वारा  27  1947  को  तैयार  किए  गए

 प्रारूप  संविधान  में  दो  ऐसे  खण्डवे  जिन्हें  भारत  सरकार  अनुसूचित  जाति  आदेश  1936  से  लिया

 गया  था  उस  प्रारूप  संविधान  में  कहा  गया

 भारतीय  ईसाई  अनुसूचित  जाति  का  सदस्य  नहीं  माना  जाएगा  1**

 छह
 परिचित  बंगाल  में  कोई  व्यक्ति  जिसने  बौद्ध  घर्म  अथवा  आदिवासी  at  अपनाया

 हुआ  है  अनुसूचित  जाति  का  सदस्य  नहीं  जाएगा  ।”'

 पह  प्रारूप  संविधान  में  जिस  पर  संविधान  सभा  द्वारा  चर्चा  की  गई  थी  ।  लेकिन  इसका

 लोप  कर  दिया  गया  ।  डा०  अम्बेडकर  की  अध्यक्षता  में  बनी  प्रारूप  समिति  ने  13  1948  को

 इसे  स्वीकार  नहीं  किया  ।  माननीय  सदस्य  को  अब  अपने  प्रशन  का  उत्तर  पिल  गया  होगा  ।  इससे मैं

 यह  भाग्य  लगाता  हु  कि  डा०  अम्बेडकर  का  भी  विचार  यही  था  कि  अनुसूचित  जाति  की  परिभाषा

 केवल  हिन्दु  धम  के  मानने  वालों  तक  ही  समीत  न  रखी  जाए  |

 जहां  तक  समस्या  के  सामाजिक  पक्षी  का  सम्बन्ध  है  हमारा  समाज  जाति  प्रथा  की  जंजीरों  में

 जकड़ा  हुआ  है  समाज  में  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  जातिवाद  की  जड़े  गहराई  तंक  गई  हुई  हैं  यह  तो  एक

 भाम  बात  है  कि  यदि  कोई  अनुसूचित  जाति  का  सदस्य  इस्लाम  या  ईसाई  घर  या  बौद्ध  धर्म  को  अपना

 लेता  है  तो  भी  सामाज  में  उसका  स्थान  ent  परिवर्तन  के  फलस्वरूप  भी  बना  रहता  है  चाहे  इन  धर्मों

 में  जाति  ए  मेद-भाव  नहीं  भी  है  ऐसा  समाज  में  जाति  की  क्रम  परम्परा  के  कारण  है  ।  उस  समुदाय  के

 किसी  भी  माननीय  सदस्य  से  पूछ  लीजिए  वह  मेरी  बात  से  सहमत  होगे  ।  जब  हम  पददलित  लोगों  की

 स्थितियों  में  सुधार  के  लिए  विधान  बनाते  हैं  तब  हम  इस  तथ्य  को  भूल  नहीं  सकते  कौर  अगर  हम

 मुला  देंगे  तो  हमारा  लक्ष्य  धूमिल  हो  जाएगा  और  समाज  में  वही  असमानताएं  बनी  रहेंगी  जिन्हे  हम

 दूर  करना  चाहते हैं  ।  WH  यह  प्रश्न  पूछने  दीजिए  ।  क्या  सभा  में  कोई  सदस्य  यह  कहं  सकता  है  कि

 एक  हरिजन  का  धाम  परिवर्तन से  आर्थिक  या  सामाजिक  या  शैक्षिक  दर्जा  ऊपर  उठा  केरल  के

 सदस्य  यहीं  श्री  राजन  यहां  वह  जानते  हैं  कि  केरल  की  क्या  स्थिति  है  ।  हरिजनों  की  तथा

 धर्म  परिवर्तन  करने  वाले  लोगों  के  भारिक  और  aera  दर्जे  में  तनिक  भी  परिवर्तन  नहीं

 हुआ  है  ।  वह  पहले  के  समान हैं  बल्कि  उनकी  हालत  पहले  रो  अधिक  बदतर  हुई  इस  बात  को

 सिद्ध  करने
 के  लिए  मैं  स्वयं  केरल  से  कुछ  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।

 ईसाई  ad  जाति  रहित  धम्म  लेकिन  मेरे  राज्य  वास्तव  में  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र
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 ऐसे  ईसाई  हैं  जिन्होंने  aa  परिवहन  fear  है  लेकिन  उनकी  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  आया

 मैं  रिपोर्ट  से  उद्ध,त  करने  जा  रहा  हूं  ।  aa  परिवहन  करने  वाले  इन  ईसाइयों  की  क्या  स्थिति  है  ?

 यद्यपि  ईसाई  धर्म  जाति  रहित  धम  है--केरल  सरकार  द्वारा  श्री  नेट्टूर  पी०  दामोदरन  के  सभापतित्व

 में  नियुक्त  किया  गया  ara

 सभापति  महोदय  :  श्राप  कितना  समय  लेंगे  ?

 थ  बका  | भ  रम्भ  किया है प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  अभी  तो  मैंने  अपना  भाषण

 सभापति  महोदय  :  आप  कितना  समय  और  लेना  चाहते हैं  ?

 प्रो०  पी०  ज०  कुरियन  :  15-20  मिनट  और ।

 सभापति  महोदय  :
 आप  10  मिनट  और  ले  सकते  पहले  ही  आधा  घंटा ले

 चुके
 हैं  ।

 प्रो०  पी०  लें  मैं  15  मिनट  और  लूंगा  ।
 मैं  पद-दलितों  के  हित  की  बाते  कर

 रहा हूं  और  यहां  ज्यादा  वक्ता  भी
 मौजूद  नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  * पं  यह  कैसे  कह  सकते  हैं  ?  आपके  समर्थन  के  लिए  यहां  बहुत  से  बकता

 बट  हैं  ।

 sito  पी०  Ho  कुरियन  :  ओह  !  फिर  तो  मैं  शीघ्र  ही  अपना  वक्तव्य  समाप्त  कर  दूँगा ।-

 श्री  नेस्टर  पी
 ०

 दामोदरन  क॑  अधीन  उस  आयोग  ने  कहा

 aq-qfaqt  करने  वाले  अनुसूचित  जातियों  के  उन  व्यक्तियों  को  सामाजिक

 रूप  में  अभी  भी  उतना  ही  अलग  माना  जाता  है  जितना  कि  qa-aftada  से  पहले  माना

 जाता  इस  दल  को  उत  नागरिकों  के  दल  की  सूची  में  शामिल  किया  जा  सकता  जिसकी

 कमजोर  ay  ऐतिहासिक  क।रणों  से  सामाजिक  रूप  से  पिछड़ा  हुआ

 केरल  सरकार  द्वारा  आयोग  नियुक्त  किया  जिसके  सभापति  उच्चਂ  न्यायालय
 के

 सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  श्री  जी०  कुमार  पिलाई  ने  कहा  मैं  आयोग  की  रिपोर्टे  से  उद्ध,त  करता  हूं  :

 ग्रीन  ant  जातियों  के  वे  लोग  fare  ईसाई  धर्म  अपना  के

 सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  होने  का  मुख्य  कारण  अनुसूचित  जाति  से  धम-परिवर्तन  है  ।

 सचित  जातियों  का  सामाजिक  पिछड़ापन  इतना  अधिक  है  कि  नए  मं-परिवर्तन  करने  वालों

 उन्होंने  जो  नया  धर्म  अपनाया  gas  qA-G7  में  आती  से  मिलाया  नहीं  जाता  कौर

 दूसरे  लोग  उनसे  तब  तक  अलग  रहते  हैं  जब  तक  उनका  स्तर  ऊंचा  नहीं  |  यह  कां

 केवल  धीरे-धीरे  ही  हो  सकता  है  ।  यह  बात  देखने  में  आई  है  कि  उन  अनुसूचित  जातियों  को

 नपा  धर्म  परिवहन  करने  के  बाद  भी  उसी  प्रकार  अलग-अलग  रखा  जाता  जैसे

 परिवर्तन  से  पहले  ।
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 यहां  ae  कहते  हैं  कि  धर्म  परिवर्तन  करने  से  उनका  पिछड़ापन  बढ़  गया  है  ।  उनकी  दशा  देखिए  ।

 पुनः  मैं  केरल  के  मुख्य  मंत्री  तथा  केन्द्रीय  मंत्रीमंडल  के  मंत्रो  स्वर्गीय  श्री  पल्‍्न।म्पिल्‍्ले  गो  रिन्द

 मेनन  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  से  उद्ध,त  कर  रहा  हूं  भारत  सरकार  को  मेजी  अपनी  रिपोर्ट  में  उन्होंने  जो

 कहा  मैं  उद्ध,त  कर  रहा  हुं  :

 राज्य  में  ऐसे  ईसाइयों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  जिन्होंने  अनुसूचित  जातियों  से

 ही  धम  परिवर्तन  किण  हालांकि  उन्होंने  ईसाई  धम  अपना  लिया  उन्हें  भी  उन्हीं

 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  जिसका  सामना  अनुसूचित  जाति  के  सदस्यों  को

 करना  पड़  रही  वे  भी  वही  व्यवसाय  करते  हैं  जो  अनुसूचित-जाति  के  सदस्य  कर  रहे  हैं  ।

 आर्थिक  रूप  से  उनकी  स्थिति  अनुसूचित  जातियों  के  वर्गों  के  समान  ही  है  |

 अब  मैं  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  नियुक्त  पिछड़े  aq  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  आता  हूं  ।  इसने

 अपनी  रिपोर्ट  31-3-1955  को  दी  जिसमें  जातिगत  aaa  के  वे  तथ्य  बताए  गए  हरिजनों

 और  मुस्लिमों  द्वारा  aqy-afeaaa  करने  के  बाद  भी  ईसाईयों  और  मुस्लिमों  के  साथ  पहले

 जेसा  नदी  व्यवहार  किया  जाता  है  ।

 में  उद्धत  करता  हुए

 छोर  में  वे  अभी  भो  जाति  से  ईसाई  और  अस्पृश्य  ईसाईयों  के  बींच  सामाजिक

 भौर  धार्मिक  रूप  से  भिन्नता  मानते

 शब्द  पर  ध्यान  दीजिए  :

 महाराष्ट्र  तथा  अन्य  स्थानों  पर  ईसाई  पादरियो ंने  ऐसा  महसूस  किया  है  कि

 ईसाईयों  में  होने  वाले  अंतर्जातीय  विवाह  के  परिणाम  कई  दुःखद  होते  हैं  ।  गोआ  के

 ईसाई  आज  भी  अपनी  जाति  में  विवाह  सम्बन्ध  जोडने  से  पहले  *जाति  और  के  बारे

 में  सूक्ष्मता  से  विस्तार  में  बरामदों  करते

 उस  रिपोर्टे  के  पृष्ठ  15  में  कहा  गया है
 :

 घर्म  परिवर्तन  से  भी  उसकी  जाति  नष्ट  नहीं  होती  प्

 मैं  पिछड़े  वर्ग  आयोग  की  रिपोर्ट  से  उद्धत  कर  रहा  हूं  ।

 रिपोर्टे  के  अनुसार  इस्लाम  तथा  ईसाई  धर्म  परिवर्तन  करने  वाले  कई  बार  अपनी  जाति  की

 पूर्वंघा  रणाएं  देख  इत्यादि  साथ  ले  लेते  यद्यपि  उनके  धर्मं  में  किसी  भेदभाव  को  मान्यता  नहीं  दी

 जाती  ।  सिखों  के  मामले  में  भी  आयोग  ने  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट  दी  ।  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 coatq  सिद्धांत  रूप  सिख  जाति  प्रथा  का  समर्थन  नहीं  लेकिन  व्यवहारिक

 रूप  वे  उन  सभी  पुरानी  प्रथाओं  को  मानते हैं  जिनके  अनुसार  सिखों  के  कुछ  संप्रदायों

 या  दलों  को  अस्पृश्य  माना  जाता  इन  दलों  को  अनुसूचित  जाति  की
 सूची  में  शामिल  किया

 जाना  चाहिए  ।
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 करो 3  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कया गया  है

 सी  ०  एम०  अरु मुगम  बनाम  एस ०
 राजगोपाल  के  मामले

 द

 में  1  5  में  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्णय में
 जो  कहा  मैं उद्ध त  करता हूं  :  क

 द
 क  र  ह

 धम-परिवहन  करने  वाला  व्यक्ति  उसी  an  त  का  सदस्य  बने  रहने  की  इच्छा

 परबत  करता  तो  जाति  भी  उसे  सदस्य  मानने  लगती  उसके  धम-परिवर्तन  के  होते  हुए

 भी  वह  उसी  जाति  का  सदस्य  माना  जाएगा

 यह  उच्चतम  न्याय।लय  का  निर्णय  यह  सब  मैंने  इसलिए  बताया  कि  यहां  तक  fir

 कोई  हरिजन  था  अनुसूचित  जाति  का  व्यक्ति  अन्य  धीमे  को  अपना  लेंता  है  तो  न  केवल  उसके

 जारी आर्थिक  और  safe  दर्ज  में  ही  कोई  परिवर्तन  होता  है  बल्कि  उसके  साथ  जाति  zs

 हता  जिस  धाम  को  उसने  अपनाया है  संभव  है  वह  जातिवाद  मानता  हो  ।  यह  सैद्धान्तिक

 बात  है  ।  व्यवहारिक  रूप  से  उसे  उसी  जाति  समस्या  का  सामना  करना  पड़ता  है  |

 जैसा  कि  मैंने  जाति  रहित  धरम  में  जाने  वाले  घमं-परिवर्तकों  कि  यह  ददा है  मैंने

 केरल  के  उदाहरण  भी  उद्ध,त  किए  हैं  ।  केरल  में  जहां  कि
 साक्ष  रता  सबसे  अधिक  यही  स्थिति

 बनी  हुई  इससे  आप  अन्य  राज्यों  के  धर्म  की  स्थिति  का  अन्दाज  लगा  सकते  द

 सभापति  महोदय  :  आप  3  मिनट  और  लीजिए  भौर  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  |

 प्रो
 पी०  Ho  कुरियन  :

 धम  परिव्तेंकों  की  दशा  शोचनीय है
 ।  यहां  एक  ak

 दिलचस्प  मुद्दा  धर्मे-परिवर्तन  करने  वाला  एक  व्यक्ति  जो  हिन्दु  ad  अपना  लेता  वह

 अनु
 चित  जाति  का  सदस्य  बनने  तथा  उनको  दिए  जाने  वाले  सभी  लाभ  प्राप्त  करने  का  on  कारों

 ता है  । त

 इसका  क्या  अर्थ  है  ?  इसका  अर्थ है  कि  गम  परिवर्तित  करने  a  उसकी  स्थिति  में  परि

 नहीं  प्राता  ।  यदि  वह  अपना  ही  eq  अपना  लेता  है  तो  वह  उस  लाभ  का  अधिकारी  बन  जाता

 यह  मात्र  प्रार्थना  सामना  करने  का  प्रशन है  ।  सामाजिक  कि  aga

 महत्वपूर्ण  की  दृष्टि  से
 सामाजिक  प्रगति  व्‌ ५  आवश्यक

 है
 ।  ety  परिवर्तनों  के  हत  क ेfaq  यह

 अत्यावश्यक है  कि  हम  इस  सच्चा ई  को  मान्यता  दें  तथा  उन्हें  HITT  सहायता  प्रदान  करें  ताकि

 भी  अनिश्चित  जाति  के  अपने  Wis-F 7 atl  के  बराबर  पहुंच  सकें  |

 जब  तक  राष्ट्रपति  आदेश  का  पैराग्राफ  3  ऐसा  करना  संभव  नहीं  3

 थि
 मारे  संविधान  की  धम  निरपेक्ष वाद  की  भावना  के  विरुद्ध  यह  धर्म  के  आधार  पर  नागरिकों  के

 विभेद  करता  है  तथा  यह  सामाजिक  यथार्थता  को  मान्यता  देने  में  असफल  है  ।  अत  सके  लोप  *

 faa? की  है  |  इस  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  इस  विधेयक  को  पारित  क

 पैरा  दर  करने हटाने  के  लिए  कहा  गया  है  तथा  जो  हमारी  आरक्षण  नीति  के  मिथ्या

 कमन
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 ee  कर  वल

 तथा  ऐसे  अधिकांश  लोगों  को  न्याय  दिलाने  में  सहायता  जिन्हें  —---— eTy-afeadat
 करने  के  कारण

 उन  लाभों  से  वंचित  कर  दिया  गया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 1950;  संविधान  जातियां  )

 1951;  संविधान  और  नागर  अनुसूचित
 जातियाँ

 1962;  संविधान  अनुसूचित  जातियां  1964  और  संविधान

 दमन  और  अनुसूचित  जातियां  1968  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  अब  श्री  मूल  चन्द  siti  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता
 हूं  :

 विधेयक  को  10  1984  तक  जनमत  जानने  के  लिए  परिचालित

 किया  जनाए  11.0

 शी  सत्यगोपाल  मिश्र  :  सभापति  स्वेप्रथम  मैं  श्री  कुरियन  को  धन्यवाद

 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  हमें  इस  विधेयक  को  सभा  के  समक्ष  चर्चा  के  लिए  रख  कर  देश  के  कमजोर

 वर्गों  की  समस्याओं  की  ओर  हमारा  ध्यान  आकर्षित  करने  का  एक  कौर  अवसर
 दिया  है

 ।  इस  विधेयक

 पर  चर्चा  करते  सबसे  पहले  मैं  इस  विधेयक  के  कानूनी  और  सांविधिक  पहलुओं  का  विरोध

 करता हूं  ।  लेकिन  साथ  ही  हमारे  समाज  के  दुर्बल  वर्गों  के  कल्याण  के  लिए  इस  विधेयक  में  जो  चिन्ता

 व्यक्त  की  गई  मैं  उसका  समान  करता  ह्  इसके  साथ  DH  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  श्री

 इस  समस्या  की  गहराई  में  जाने  में  असफल  रहे
 हैं  ।  जाति  प्रथा  हिन्दू  और  सिख  धर्मों  में  ही  विद्यमान

 है  महो  इस्लाम  या  बौद्ध  an  में  जाति  प्रथा  नहीं  हमें  कोई  अधिकार

 नहीं  कि  हम  किसी  कानून  के  द्वारा  मुस्लिमों  या  बौद्ध  धर्म  के  लोगों  पर  जातिवाद  थोपें

 इसी  कारण  से  मैं  इस  विधेयक  के  कानूनी  और  सांविधिक  पहलुओं  का  विरोध  कर  रहा  हूं  ।

 हमें  मुख्य  समस्या  को  एक  अलग  दृष्टिकोण  से  देखना  होगा  ।  हमारे  समाज  के  कमजोर  वर्गों

 को  निश्चित  रूप  से  सहायता  की  झा वक यकता  है  तथा  साथ  ही  सामाजिक  और  शैक्षणिक

 क्षेत्रों  में  भी  उनके  उत्थान  कौर  प्रगति  की  आवश्यकता है  ।  इस  बारे  में  सदन  में  मत  नहीं  हो

 सकते हैं  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  यह  लक्ष्य  हमें  किस  प्रकार  प्राप्त  करना  है  ।  श्री  कुरियन  ने  ठीक  ही

 कहा  कि  जब  अनुसूचित  जाति  का  व्यक्ति  अपना  ag  परिवर्तन  करके  बौद्ध  a4  अपना  लेता  है  तो  भी

 उसे  वह  सामाजिक  प्रतिष्ठा  प्राप्त  नहीं  होती  ।  न  तो  उनके  आर्थिक  हालातों  में  कोई  परिवर्तन  है  और

 नही  उनके  शैक्षिक  स्तर  में  ।  इसलिए  जब  उनका  आधिक  तथा  afters  स्तर  अपरिवर्तित

 रहता  है  तो  वह  धर्मं  परिवर्तन  करके  अपने  अपको  इनसे  बचा  नहीं  सकता  ।  श्री  कुरियन  ने  अपने  एक

 हरिजन  मित्र  के  बारे  में  बतलाया  जो  ad  परिवर्तन  करके  ईसाई  बन  गए  थे  परन्तु  वे  अभी  भी

 बेरोजगार  मैं  उनके  प्रति  हृदय  से  सहानुभूति  रखता  उसी  के  साथ  मैं  एक  उस  समय

 ————

 Sata:  ur *बंगला  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  Sled  ष्  (६
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 उदाहरण  भी  देता  हूं  जब  मैं  स्कूल  में  पढ़ता  था  ।  मेरे  बहुत  से  ऐसे  मित्र  जो  अनुसूचित  जाति/जनजाति

 के  थे  वे  बड़े  ही  रईस  घराने  से  परन्तु  आरक्षण  के  प्रावधानों  की  बजह  से  उन्हें  शिक्षा  तथा  अच्छी

 नौकरी  प्राप्त  करने  में  वे  सभी  फायदे  मिले  ।  परन्तु  ऐसे  बहुत  से  उनके  साथी  जो  सामाजिक  और  आधिक

 दृष्टि से  उनसे  कमजोर  और  गरीब  थे  उन  फायदों  तथा  अवसरों  से  वंचित  रह  इसलिए

 मुख्यतया  सामाजिक  दृष्टि  पर  aan  बल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 आज  हमारे  संविधान  के  लागू  होने  के  30  वर्ष  बाद  भी  हमारे  60%  से  अधिक

 लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  हैं  ।  मैं  बिल्कुल  स्पष्ट  शब्दों  में  कहना  चा  ता  हुं  कि  जो  लोग

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  उन्हें  ही  सामाजिक  तथा  शेक्षणिक  दृष्टि  से  वास्तविक

 पिछड़े  at  का  माना  जाना  चाहिए  |  जो  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  हैं  वो  स्वतः  ही  आर्थिक

 ala  सामाजिक  क्षेत्र  में  तथा  शैक्षिक  क्षेत्र  में  कमजोर  होते  इसलिए  एक  ऐसे  व्यापक  विधेयक  गे

 की  आवश्यकता  है  जिसके  अन्दर  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  सभी  लोगों  का  सामूहिक  रूप  से  उत्थान

 किए  जाने  का  प्रावधान  हो  ।

 इस  प्रकार  का  रवैया  अपनाया  जाना  अब  तक  का  हमारा  अनुभव  क्या  रहा

 संविधान  में  आदिवासियों faqqtaa  जातियों  के  लिए  सभी  आरक्षकों  तथा  अन्य  लाभों  के

 प्रावधान  होने  के  बावजूद  भी  कया  इन  श्रेणियों  में  आने  वाले  हमारे  सभी  मित्रों  को  फायदा  पहुंचा  है  ?

 क्या  वे  इन  लम्बे  तीस  वर्षों  के  दौरान  जब  से  हमारा  संविधान  लागू  हुआ  है  अपने  आपको  इन  सामाजिक

 तथा  भारिक  विषमताओं  से  उबार  पाए  हैं  ?  इसका  उत्तर  स्पष्ट  रूप  से  है
 ।  इसलिए  इन  लोगों

 की  मूल  समस्या  को  केवल  संविधान  में  प्रावधान  कर  देने  से  ही  नहीं  सुलझाया  जा  सकता  |  इसका

 मतलब  यह  नहीं है  कि  मैं  आरक्षण  के  उन  प्रावधानों  का  विरोध  कर  रहा  हूं
 जो  हमारे  संविधान  में

 उनके  फायदों  के  लिए  किए  गए  हैं  ।  और
 न  ही  मैं  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लोगों  को  दिए

 जा  रहे  फायदों  को  तुरंत  वापिस  लिए  जाने  की  वकालत  कर  रहा  हूं
 ।  ऐसी  बात  नहीं  मैं  तो  यहं

 सुभाव  दे  रहा  हूं  कि  हम  सभी  को  सामूहिक  रूप  से  उन  सभी  लोगों  के  उत्थान  के  बारे
 में

 सोचना

 चाहिए  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हमारी  70%  जनता  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  जीवन

 यापन  कर  रही  है  ।  इससे  केवल  एक  ही  बात  जाहिर  होती  है  कि  हम  इन  समस्याओं  से  तब  तक  नहीं

 बच  सकते  जब  तक  हम  देश  में  एक  वर्गहीन  समाज  का  निर्माण  नहीं  कर  देते  ।  जब  तक  हम  समस्या

 के  मूल  में  नहीं  जाते  तब  तक  हम  कोई  समाघान  नहीं  निकाल  सकते  ।  हमारे  संविधान  के  लागू  होने  के

 32  कज  बाद  भी  हम  देखते  हैं  कि  धनाढ्य  लोगों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।  रूमी  कुछ  चन्द  हाथों  में

 एकत्र  हो  गई  है  और  अधिकांश  लोग  और  अधिक  गरीब  हो  गए  हैं  ।  विंमान  स्थिति  से  समूची  समस्या

 का  हल  निकालना  सम्भव  नहीं  है  ।  इसलिए  अपने  भाषण  को  अनावश्यक  रूप  से  लम्बा  न  करके  मैं

 केवल  यही  कहूंगा  कि  वर्तमान  वर्गों  पर  आधारित  समाज  में  जातिवाद का  सामाजिक

 तथा  शैक्षिक  विषमता  अपरिहाये ंहैं  ।  यदि  हम  इन  पिछड़ें  वर्ग  के  लोगों  को  आधिक  तथा

 दोषिक  विषमताओं  से  मुक्त  करना  चाहते हैं  तो  हमें  एक  वर्ग  रहित  समाज  के  निर्माण  के  लिए  प्रयास

 करना  पड़ेगा  जब  तक  वैक्सीन  समाज  की  स्थापना  नहीं  जाति  रहित  समाज  की  कल्पना

 करना  बेकार है
 ।  मैं  श्री  कुरियन  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संविधान  संशोधन  विधेयक  के  कानूनी

 तथा
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 सांविधिक  पहलुओं  कं  समर्थन  नहीं  करता  ।  वस्तुतः  हमें  अपने  समाज  के  कमजोर  वग  के  लोगों  के

 कल्याण  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  |  हम  सभी  हमारी  जनसंख्या  का  जो  70%,  भाग  गरीबी  को

 रेखा  के  नीचे  रह  रहा  है  उनको  आर्थिक  तथा  सामाजिक  विषमताओं  से  मुक्त  करने  का  रास्ता  ढूंढ़ना

 चाहिए  ।  हम  सभी  को  वर्तमान  वग  विभाजित  समाज  को  खत्म  करने  तथा  एक  नये  वर्गहीन  समान  के

 निर्माण  के  लिए  प्रयत्न  करने  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहुंगा  ।  ये  घर्म  परिवर्तन

 होते  ही  क्यों  हैं  कुछ  लोग  इन  गरीब  लोगों  की  सामाजिक  विषमताओं  और  भारिक  पिछड़ेपन  का

 लाभ  उठाकर  उनको  लालच  में  फंसाकर  ऐसा  कराते  कुछ  ऐसे  धर्मान्ध  लोग  हैं  जो  इस  प्रकार  के

 कार्यों  में  लगे हैं
 ।  ऐसे  कुछ  विदेशी  तत्व  भी  हैं  जो  हम  गरीब  लोगों  से  अपने  पेसे  का  लालच

 उनकी  गरीबी  का  फायदा  उठाते  हुए  ad  परिवर्तन  कराते  उनको  अपना  धर्म  परिवहन

 करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  हैं  इस  प्रक्रिया  को  सामाजिक  आन्दोलनों  के  जरिए  से  रोका  जाना

 चाहिए  ।

 भज  हमारे  देवा  में  भूमि  मूल  समस्या  है  ।  क्योंकि  80%,  जनसंख्या  भूमि  से  ही  अपनी  जीविका

 चलाती  है  इसलिए  हमारा  मुख्य  होना  चाहिए  कि  अधिकतम  भूमिहीन  गरीबों  को  भूमि  दी

 जाए  ।  उसके  लिए  भूमि  सुधार  काय  को  वरीयता  दी  जानी  चाहिए  ।  उसके  द्वारा  हम  मूल  समस्या

 को  सुलभा  सकेंगे  और  हमारी  70%  जनसंख्या  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रही  उनको  लाभ

 पहुंचा  सकेंगे  |

 इसीलिए  जहां  एक  तरफ  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  कर  हूं  वहां  साथ  ही  साथ  मैं  अपने

 देश  के  सभी  गरीब  लोगों  को  आह्वान  करता  हूं  कि  वे  आगे  आएं  और  वर्तमान  सामाजिक  ढांचे  को

 नए  समाज  में  बदल  दें  ।  हम  सभी  को  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कंधे  से  कंधा  मिलाकर

 हाय  करना  चाहिए  |

 श्री  जी०  एस०  रेड्डी  )
 सभापति  मैं  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गए  विधेयक  का  समर्थन  करता  उसका  समर्थन  करने  पर  मेरे  अनुसूचित  जाति  के

 मित्रों  को  यह  नहीं  समझना  चाहिए  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  अनुसूचित  जाति  के  ईसाइयों  को  भी

 शिक्षा  सम्बन्धी  रियायतें  देने
 के

 फलस्वरूप  अनुसूचित  जाति  के  अन्य  लोगों  को  प्राप्त  होने  वाले  लाभों

 की  मात्रा  में  किसी  प्रकार  की  कमी  हो  जाएगी  ।  मैं  आश्वासन  देता  हुं  कि  अनुसूचित  जाति  के  ईसाइयों

 के  आने  से  लोगों  को  पहले  से
 अनुपात

 में  मिलने  वाशी  वितीय  सहायता  की  मात्रा  बढ़  जाएगी  तथा

 भारत  सरकार  को  उसी  अनुपात  मे  वित्त  को  बढ़ानी  पड़ेगी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  हमने  प्रधान  मंत्री  राष्ट्रपति  से  कई  सिफारिशें  को  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  का

 कहना  है  कि  चूंकि  उन  लोगों  के  सम्बन्ध  में  जिन्होंने  ईसाई  ad  अपना  लिया है  आंकड़े  प्राप्त

 नहीं  कर  पाए  हैं  इसलिए  हम  उनकी  दशाओं  में  सुघार  हेतु  सहायता  देने  के  लिए  बजट  में  उतना  अधिक

 वित्त  देने  में  समे  नहीं  हैं  ।

 $x  leat  af  TThIH  —  wert ry  >  TaTer निभेद  का  प्रशन  न  केवल  इया  बटक  बौद्ध  भर  मुसलमाना  क  114.0  + ba  | पीच रहा है  ।  हमारा
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 जिसें  हम  fara  में  सबसे  बड़ा  धर्मनिरपेक्ष  देश  मानते  ऐसा  धब्बा  कयों  लगाया  जा  रहा  है  ?

 यह  संविंधान  पर  एक  धब्बा  है  ।  हमें  शर्म  आनी  चाहिए  कि  हम  अपने  ही  भाइयों  के  विरुद्ध  इस  तरह

 से  भेदभाव  कर
 रहे  अनुसूचित  जाति  के  संसद  सदस्य  इस  तथ्य  से  अवगत  हैं  कि

 अभी  भी  उनके

 भाई-बहन  हिन्दू  तथा  ईसाई  धम  को  मानने  वाले  हैं  ।  दोनों  भाई  हैं  और  एक  ही  मां  के  बेटे  एक  ने

 घटें-परिवहन  कर  लिया  है  और  दूसरा  अभी  भी  हिन्दू  va  को  मानता  ईसाई  धम  को  मानने  वाले

 को  उन  सभी  लाभों से  वंचित  कर  दिया  गया  है  और  हिन्दू  भाई  को  सभी  लाभ  मिलते  हैं  ।
 उन  दो  बेटों

 की  मां  कितनी  चिन्ता  महसुस  करती  है  कि  मात्र  ईसाई  घर  अपना  लेने  से  उसके  बेटे  को  सभी  लाभों

 से  वंचित  कर  दिया  गया  है जबकि  हिन्द  वेटे  को  सभी  लाभ  मिलते  हैं  ।  क्या  हम  इस  तरह  की  नीति

 को  प्रोत्साहित  करने  जा  रहे  हैं  ?  क्या  हमने  इस  देश  में  जिसे  हम  fae  का  सबसे  बड़ा  ay atqet

 राज्य  मानते  ऐसी  नीति  अपनाई  ay-fazgerar  के  नाम  पर  ऐसा  कसे  हो  सकता  है  ?

 मुस्लिम  तथा  बौद्धों  के  विरुद्ध  20  वर्षों  से  ऐसा  भेद-भाव  किया  जा  रहा  है  |  सबसे  aaae

 की  बात  यह  है  कि  श्री  पाल  जो  कि  ईसाई  को  कोई  लाभ  नहीं  मिलता  ।  आज  22  तारीख है  |

 यदि  कल  23  तारीख  को  श्री  श्री  गोपाल  बन  जाते  हैं  तो  उन्हें  सभी  लाभ  मिलेंगे  ।  क्या  एक

 परिवर्तन  करने  से  ही  वह  अमीर  या  गरीब  बन  जाता  केवल  धर्म  के  आधार  पर  ही  यह  सब

 भेदभाव  हो  रहा  है  ad  के  नाम  पर  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  हमने  अपने  संविधान  में  इस

 भेदभाव  को  दूर  किया  लेकिन  व्यावहारिक  रूप  से  पुरे  भारत  में  भेदभाव  हो  रहा है
 |  इस  तरह

 का
 भेदभाव  रोका  जाना  चाहिए  |

 प्रदान  यह  है  कि  जिन  मुस्लिम  या  बौद्ध  लोगों  ने  अपना  धर्म  परिवर्तन  किया  जिनका

 नया  धर्म  जातिरहित  वे  ये  लाभ  पाने  के  अधिकारी  दूसरा  प्रश्न  यह  हे  कि  वे  काफी  समय

 तक  अस्पृश्य  नहीं  रहते  |  जब  कोई  safer  बौद्ध  था  मुस्लिम  धर्मं  अपना  लेता  है  तो  नहू  भस्पुश्य

 नहीं  रहता  |

 यह  गलत  वक्तव्य है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  गांव  में  जाता  है--उन  ईसाइयों  पर  ध्यान  मत

 जो  शहरी  जो  शहरों  में  रहता  है  तथा  जिसके  मत  में  शहर  में  रहकर  किसी  के  प्रति

 भाव  की  भावना  नहीं  होती  हिन्दू  तथा  ईसा  इंयों  दोनों  के  सम्पर्क  में  आएंगे  ।  आप  हिन्दू  और

 ईसाई  के  बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  पायेंगे  ।  सभी  एक  समान  निर्धन हैं  ।  आप  गांव  में  रहने  वाले  किसी

 और  ईसाई  के  बीच  WE  भेदभाव  नहीं  कर  सकते  ।  अतः  भेदभाव  का  ऐसा  व्यवहार  केवल

 सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।  यह  निराधार  अफंदीन  है  तथा  संविधान  पर  एक  धब्बा  है  |

 राष्ट्रपति  आदेश
 में  ऐसे  लोगों  की  सुची  है  जो  थे  रियायतें  पाने  के  अधिकारी Fi

 अपने

 अधिकार  को  प्रयोग  करने  से  पहले  राष्ट्रपति  ने  लोगों  रे  परामर्श  किया  ।  उन्होंने  धम  के  सम्बन्ध  में

 कोई  प्र  न  नहीं  पूछा  ।  उन्होने  केवल  इतना  ही  पुछा  कि  कौन-कौन  लोग  पिछड़े  वर्ग  के  तथा  पददलित

 थे  तथा  जिन्हें  इन  रियायतों  की  आवश्यकता  राज्यपालों  से  केवल  यही  प्रश्न  पूछा  गया  |  राज्यपाल

 ने  एक  सूची  प्रस्तुत  जिसमें
 उन  सभी  ईसाइयों  के  नाम  निकाल  दिए  गए  जिनकी  स्थिति  अपने

 हिन्दू  भाइयों  के  समान  थी  ।  तदनुसार  सूचियां  तथा  की  गई  इन  सुचियों  के  आधार  पर  हदी

 संविधान  में  रियायतें  दी  जाती  ईसाई  संप्रदाय  अपने  इस  अपमान  को  कब  तक  बर्दाश्त  कर  सकता
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 मात्र  इसलिए  कि  वे  अपना  धर्म  परिवर्तन  कर  चुके  क्या  इस  प्रकार  के  भेदभाव  उनके  साथ  जारी

 रहेगा  |  कपा  सरकार  उन  लोगों  को  एक  ऐसी  स्थिति  की  ओर  धकेलना  चाहती  जहां  वे  और  अधिक

 दलित  और  असहाय  हो  जायेंगे--हमारे  देश  के  संविधान  अधीन--इन  ईसाइयों  का  बचाव

 किया  जाना  चाहिए  अन्यथा  वे  समय  के  साथ  और  अधिक  पिछड़ते  जायेंगे  |

 1950  के  राष्ट्रपति-आदेशा--जिसमें  इस  तरह  के  भेदभाव  का  प्रावधान  है--को  हटाया

 जाना  चाहिए  और  उसके  तीसरे  परा  को  निकाला  जाना  चाहिए  ।

 जब  सिख  धम  एक  जातिविह्दीन  धर्म  at  ऐसा  क्यों  है  कि  उन्हें  रियायत  दी  जा  रही  मै

 इस  पर  एतराज  नहीं  करता
 ।  मैं  प्रसन्न  हूं  कि  सिख  धर्म  अनुसूचित  को  भी

 रियासत  दी

 जा  रही  है  ।  जो  भी  पददलित  तथा  पिछड़  हुए  उन्हें  बराबर  विशेष  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  ।

 अब  हमारे  देश  में  क्या  हो  रहा  सभी  ईसाई  जो  काफी  पढ़े  लिखे  किसी  कारण वध षा  रोजगार  पाने

 क... में समर्थ  नहीं  क्योंकि  वे  ईसाई  उन  पर  दवाब  डाला  जाता  है  कि  वे  अपना  धर्म  बदलकर  हिन्द

 हो  जाएं  ।  जब  वे  हिन्दू  हो  जाएंगे  तब  आप  उन्हें  रियायत  देंगे  ।  क्या  यह  बलात  धर्म  परिवतंत  नहीं

 क्या  इसका  अध  यह  नही ंहै
 कि  सरकार  उन  ईसाइयों  को  दे  रही  जो  घर

 परिवर्तित  कर  हिन्दू  हो  गए  हैं
 ?  आप  मिशनरियों  पर  बलात  धम  परिवर्तन  कराने  लगाते

 क्या  सरकार  स्वर्थ  सभी  ईसाइयों  को  पुनः  aa  परिवर्तन  के  लिए  विवश  नहीं  कर  रही  है  यानी

 अकबर क  प्रलोभनों  के  द्वारा  उन्हें  हिन्दू  धर्मे  में  वापिस  आने  के  लिए  प्रेरित  कर  रही  है  ।

 उन  मिशनरियों  पर  आरोप  लगाने  का  कोई  अविकार  नहीं  है  किन्तु  ने  स्वतंत्रता  की  अनुमति

 देत ेहैं
 ।  जब  aries  स्वतंत्रता  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  गया  थां  तो  ईसाइयों  और  बौद्धों  ने  पुरी

 साम्य से  उसका  विरोघ  किया  था  ।  धार्मिक  स्वतंत्रता  का  अथ  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  अपनी

 अंतर्रात्मा  के  अनुसार  धर्म  परिवर्तित  करने  का  अधिकार  होना  चाहिए  ।

 इंस  प्रश्न  पर  विचार  होना  क्योंकि  यह  एक  सामाजिक  कमजोरी  जो  शताब्दियों  से

 हमारे  समाज  में  चली  भा  रही  है  अथवा  हमारे  कुछ  ऊँची  जातियों  के  मित्रों  ने  अतीत  में  हमारे  समाज

 पर  इस  अस्पृश्यता  की  भावना  को  थोपा  था  ।  हमें  इसकी  कीमत  देनी  होगी  ate  हम  भारक्षण  के

 स्टग &
 में  इसकी  कीमत  दे  रहे  किन्तु  आरक्षण  में  धर्मो के  आधार  पर  कोई  भेदभाव  नहीं  होना

 इसीलिए  प्रो०  कुरियन  द्वारा  पेश  किए  गए  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  इस  पैरा  को  ही

 हटाना  है  ।

 पिछड़ी  जाति  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  बताया  है  कि  ईसाई  समुदाय  में  अब  भी  अस्पष्टता

 मौजूद है
 ।  यह  लिखित  रूप  में  है  कोई  भी  इसे  देव  सकता है

 ।  यह  प्रतिवेदन  में  है  ।  केरल  के  भरतपुर

 मुख्य  मंत्री  श्री  गोविन्दन  नायर  ने  जोरदार  तरीके  से  यह  .
 सिफारिश  की  थी  कि  अनुसूचित  जाति के

 मूल
 के  ईसाई  लोगों  को  समान

 सुविधाएं
 जाएं  ।  उन्होंने  ag  सिफारिश  केन्द्र  सरकार  से  की  थी  |

 हरिजन  सम्मेलन  में  आन्ध्रप्रदेश  सरकार  ने  भी  यह  सिफारिश  को  थी  कि  किसी  भी  रूप
 मे  ईसाई

 अप  हिन्दुओं  में  कोई मे  पक्षपात  नहीं  होना  क्योंकि  वे  समान  असमर्थता  के  शिकार

 यहां  तक  कि  गिरजाघरों  में  भी  जय  अनुसूचित  जाति  के  मूल  क  ईसाई  जाते  तो  भेदभाव  किया
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 जाता  क्यों  ?  क्योंकि  हिन्दुओं  के  बीच  की  सामाजिक  कमजोरी  वहां  भी  मौजूद है  ।  यद्यपि

 उन्होंने  अपना  धर्म  बदल  लिया  तो  भी  वे  एक  दलित  ईसाई  को  अपने  बराबर  नहीं  मानते  ॥

 त्रिचिरापल्ली  में  भी  ईसाई  कब्रिस्तान  और  हिन्दू  शमशान  भूमि  में  भेदभाव  है  ।  इसलिए  इन  सब

 कारणों  से  मैं  सरकार  से  जोरदार  शब्दों  में  सिफारिश  करता  हुं  कि  परा  3  को  हटाने  बाले  प्रो
 ०  कुरियन

 के  विधेयक  को  स्वीकार  किया  जाए  ।

 थ्री  जगपाल  सिंह  :  सभापति  मैंने
 माननीय  प्रो०  के

 भाषण  को  सुना  है  ।  उनका  भाषण  ग्रसने  में  ही  कान्ट्राडिक्टरी  था  तरफ  वह  कहते  हैं  कि  जो

 अनटचेवल  हिन्दू  रिलिजन  की  जातिवाद  कौर  छुआछूत  जसी  कुरीतियों  की  वजह से  किसी  दूसरे

 धर्मं  में  चले  उन्हें  वही  सुविधाएं  मिलनी  जो  हिन्दू  रिलिजन  के  अनटचेबत्ज  को  मिलती

 हैं  ।  इसका  कारण  वह  यह  बताते  हैं  कि  जिन  धर्मों  में  वे  लोग  जाते  उनमें  भी  जातिवाद  है  ।

 मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हमारे  यहां  का  एक  अछूत  इस्लाम  ः  में  चला

 गया  ।  जब  वह  हिन्दू  तो  उसका  नाम  रामर्सिह  था  ।  बाद  में  उसका  नाम  करी मु हीन  या  कुछ  और

 रखा  गया  ।  मैं  इस्लाम  धम  की  आलोचना  नहीं  करना  चाहता  ।  एक  रोज  मैंने  उससे  पूछा  कि  हिन्दू

 रिलिजन  मैं  आपका  जो  स्टेट्स  क्या  इस्लाम  धम  में  जाने  से  आपका  स्टेटस  उससे  ऊंचा  हो  गया

 है  ।  उसका  जबाव  था  कि  अगर  हमने  जूते  ही  खाने  तो  अपने  हिन्दू  धर्म  में  रह  कर  अगर

 दूसरे  धर्मों  में  भी  काम्टिज्म  तो  हिन्दू  धर्म  की  छोड़  कर  दूसरे  धर्म  में  जाने  की  क्या  जरूरत  पड़ी

 और  अगर  किसी  ने  अपना  रिलिजन  चेंज  किया  तो  उसे  उन  सुविधाओं  को  मांगने  का  कोई

 राइट  नहीं  जो  हिन्दी  अनट चे बल्ज  को  मिलती  हैं  ।

 मैं  हिन्दू  घर्म  की  कोई  प्रशंसा  नहीं  करना  चाहता  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मगर  हिन्दू  at  की

 कुरीतियों  के  खिल।फ  तो  अलग-अलग  धर्मों  के  लोगों  को  इस  विधेयक  के  द्वारा  कुछ  सुविधाएं

 दिलवाकर  इस  देश के  अनट चे बल्ज  और  डाउन-ट्राइब  को  बांटने  का  काम  नहीं  करना  चाहिए  ।

 सदस्य  आगे  आएं  और  हम  सब  मिल  प्रगतिशील  लोग  और  अनटचेबत्ज  सब्र  इकट्ठे

 हिन्दू  धर्म  की  कमजोरियो ंके  खिलाफ  भंडा  उठाएं  att  उनको  दूर  करें  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि

 मीनाक्षी  पुरम  में  क्या  हुआ  ।  जहां  तक  सिख  रिलिजन  का  सवाल  जो  अछूत  सिख
 बन

 गये  या  बन

 रहे  उस  वर्ग  में  भी  उनके  साथ  वही  व्यवहार  होता  जो  हिन्दू  धम  में  अछूतों  के  साथ  होता

 प्रो०  पी०  जगण  कुरियन  :  उन्हें  गलतफहमी  हुई  है  ।  मैं  बलात  घर्म  परिवर्तन  या  वास्तविक

 धर्म  परिवर्तन  की  बात  नहीं  कर  रहा  था  ।  मैं  उचित  धर्म  परिवर्तन  जो  अंतर्रात्मा  के  अनुसार  किए

 जाते  के  बारे  में  बता  रहा  था  ।  मैं  केवल  ऐसे  ही  धर्म  परिवर्तनों की  वात  कर  रहा  था  मैं
 बलात

 aq  परिवर्तनों  का  विरोध  करता  और  मैंने  यह  भी  नहीं  कहा  था  कि  हिन् दुध में  की  बुराइयों  के

 कारण  वहां  धर्म  परिवर्तन  हो  रहे  हैं  ।  मैंने  यह  बात  नहीं  कही  मैं  पूर्वाग्रह
 मुक्त

 हू  ।  के  रल  में

 परम्परावादी  इसाई  भी  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अपनी  बात  कह  चुके  हैं  ।
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 श्री  जगपाल  fag:  क्रिदिचयन्स  का  जो  क्रिचेनिटी  रिलिजन  उसमें  ब्रिटिश  पीरियड  a

 लेकर  इस  बीत  में  जो  भी  अनट चे बिल्स  करवटें  उनके  साथ  क्रिदिंचियन  रेलिजन  में  भी  वही

 व्यवहार  होता  है  जोकि  हिन्दू  रेलिजन  में  अनट चे बिल्स  के  साथ  किया  जाता  अपना  रेलिजन  कनवर्ट

 करने  के  बाद  भी  लो  अनट चे विल्स  हैं  वे  वहां  पर  इंटरकास्ट  मैरिज  नहीं  कर  सकते  चाहे  वह

 इस्लाम  चम  चाहे  सिख  aa  हो  या  ईसाई  aq  हो  ।  बाबासाहब  डा०  अम्बेदकर  ने  जहां  एक  तरफ

 अनट चे बिल्स  के  लिए  कांस्टीट्यूशन  में  इतने  tifel  किस  रखें  कि  उनको  क्या-क्या  सुविधाएं  दी  जानी

 वहां  उन्होंने  उसी  क्रांस्टीट्यूशन में  यह  प्राचीन  भी  रखा  कि  जो  भी  लोग  सोशल  और

 एजुकेशनल  बैकवर्ड  हैं  उनको  भी  कुछ  सुविधाएं  मिलनी  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  आप

 अगर  कास्ट  और  रेलिजन के  कनवर्जन  के  हिसाब  से  चलेंगे  तो  उससे  जो  सहारा  वर्ग  है  उसको

 और  भी  कमजोर  करेंगे  |  इसी  आधार  पर  मैं  इसका  विरोध  करना  चाहता हूं
 |

 जहां  तक  कांउटी  ट्यूशन  के  आटिकल्स  का  सम्बन्ध  जिनका  आपने  भी  हवाला  दिया

 मैं भी  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  कास्टीटुएस्ट  असेम्बली  में  चर्चा  चल  रही  थी  तब  sto

 अम्बेदकर  का  तर्क  क्या  था  ।  अगर  आप  दूसरे  धर्म  में  कनवर्ट  होने  के  बाद  उन्हीं  सुविधाओं  को  लेंगे  तो

 स्वजेंन  से  लाभ  क्या  हुआ  ?  डा०  अम्बेदकर  इन  सुविधाओं  को  दिलाने  के  बौद्ध  रेलिजन

 were  कर  वे  बुद्धि  बन  गए  परन्तु  बुद्धि  होने  के  बाद  उन्होंने  एक  मूवमेन्ट  चलाया  कि

 हमें  बही  सुविधाएं  मिलनी  चाहिए  क्योंकि  हमारे  साथ  वही  व्यवहार  हो  रहा  है  जोकि  हिन्दू  होने के

 समय  हो  रहा  था  ऐसी  स्थिति  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्रि  इसका  फायदा  क्या  बुद्धि स्ट ों  ने  कहा  है

 कि  उन्हें  पोलिटिकल  और  एके ना मिक  रिजर्वेशन  fara  फिर  आप  क्यों  रेलिजन

 करवट  करने  की  बात  करते  हैं  ।  हिन्दू  रेलिजन  से  किसी  भी  अन्य  रिलिजन  में  कनवर्ट  करने  से  उन

 अनटचेबित्स  के  दुःख  ae  कम  होने  वाले  नहीं  हैं  ।

 ऐसी  स्थिति  में  मेरा  आपसे  आग्रह  ह ैकि  इसको  आप  वापिस  लें  ।  हालांकि  मैं  इसका

 विरोध  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  तक  क्लासेस  सोसायटी  बनाने  की

 बात  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  जिस  दिन  इस  देश  में  आरक्षण  को
 व्यवस्था  समाप्त  हो  जायेगी  उसी

 दिन  एक  क्रांति  होगी  ।  आज  चाहे  सत्ताधारी  दल  हो  या  कोई  अन्य  राजनीतिक  दल  सभी  को

 रिजर्वेशन  का  घन  लग  चूका  है
 ।  लेकिन  मेरा  विश्वास  है  कि  जिस  दिन  इस  देश  में  पोलिटिकल

 बर  एकोनामिक  आरक्षण  समाप्त  हो  एक  क्रांति  पैदा  ये  प्रो/लटेरियट  सर्वहारा

 वर्ग  अपने  हकों  के  लिए  और  बराबरी  के  लिए  आगे  बढ़ेगा  |  आज  इस  स्टेज  पर  मैं  रिजर्वेशन  को

 विरोध  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आरक्षण  से  इस  देश  का  जो  कमजोर

 वर्ग  उसमें  डिसूयनिटी  पैदा  हो  गई  यद्यपि  सौ  से  अधिक  एम०  पी०  इस  प्रकार  से  चुनकर

 यहां  पर  आते  हैं  न  आरक्षण  का  नतीजा  यह  है  कि  आजादी  के  बाद  36  सालों  से  स्वेचारी  वर्ग

 का  एक  मूवर्मेन्ट  नहीं  चलाया  जा  सका  ।  यहां  पर  सौ  से  अधिक  एम०  पी०  अपने  स्वार्थों  में

 बटकर  रह  जाते  हैं  और  आजतक  वे  कोई  भी  स्व हारा  वग  को  लड़ाई  इस  संसद  में  था  संसद  के  बाहर

 नहीं  लड़  पाए  हैं  ।

 ना
 इसलिए  मैं  क  हना  चाहता  हूं

 कि  संविधान  के  अनुसार  राष्ट्रपति  का  अध्यादेश  जो  1950
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 संविधान  जातियां  )  आदेश  विधेयक  q

 अकर

 काहे  वह  अपनी  जगह  उचित  यदि  आप  इसको  खत्म  कराएंगे  तो  मैं  आपका  ध्यान  आक

 रना  चाहता
 हूं  कि

 शेड्यूल  काइट्स  और  दौैडयूल्ड  ड्राइवर  लोगों  को  जो  सुविधाएं  मिल
 रही  हैं

 ख
 कम  हो  जायेंगी  उनको  नहीं  मिल  पायेंगी  और  ऊंची  जाति  के  लोग  इसका  फायदा  उ

 ठायेंगे

 ्  ब  लोगों  को  ट्राइपास  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  को  थे  सुविधाएं  आप  नहीं

 पायेंगे ।
 ः

 इन्हीं  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 थ्री  विधि  चन्द्र  जैन
 :

 सभापति  महो
 मान  Aw
 मानना  र सदस्य  श्री  gftaa  जी  ने

 कॉस्ट
 भास्कर  (  असेंसमेंट  )

 बिल
 पेश

 शिया  उसका  मैं
 का  मैं

 विरोध
 करता

 संविधान  के  डा०  के  समय  में  बहुत  गहराई  a  मनन  करके  इसका प्र
 सावधान

 का  कथा  गया  था  |

 थ
 हमारे

 माननीय  मित्र  ने  के  आजकल  15  और  25  का  हवाला  दिया  है  ।

 ्
 अन्दर

 समान  अधिकार  दिए  गए  हैं  ।  इस  देश  के  हर  नागरिक  को  समान  अधिकार  प्राप्त हैं  ।
 उस

 ब्यक्ति  को  तरक्की  नौकरी  पाने  आदि  के  बराबर  अधिकार  दिए  गए  फिर  संविधान

 थ
 के  निर्माताओं  ने  बराबर  के  अधिकार  देने  के  बाद  भी  यह  सोचा  कि  कुछ  ऐसे  वर्ग  भी  जेसे

 सुचित  जाति  और  जिनका  ऊ  चे  घराने  के  लोग  तिरस्कार  करते  हैं  ।  उनके
 लिए  प्राय  दीक्षित

 करें  और  प्रायश्चित  करके  संविधान  की  धारा  15  और  25  के  खिलफ  रिजर्वेशन  की  व्यवस्था  की

 है  ।  संविधान  में  दस  साल  का  प्रावधान  किया  गया  भीर  यहं  कहा  गया  कि  इन  दस  सालों  में  हम

 अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  की  आधिक  स्थिति  में
 gale

 कर  दगे  ।  परन्तु  हम  सुघार

 नहीं  कर  सकें  दस  वर्ष  के  बाद  फिर  दस  वर्ष  और  फिर  दस  वर्ष  के  बाद  दस  वर्ष  का  प्रावधान

 किया  गया  है  ।  इस  प्रकार  हम  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लिए  रिजर्वेशन  बढ़ा रहे  हैं  |

 लेकिन  फिर  भी  हम  अनुसूचित  जाति  के  कौर  जनजाति  के  लोगों  की  आर्थिक  स्थिति  में  सुघार  नहीं

 कर  पा  रहे  सामाजिक  प्रगति  को  ओर  देखा  जाए  तो  आज  भी  देश  के  अन्दर  ग्रामीण  क्षत्रों  3

 इन  लोगों  को  कुएं  से  पीने  का  पानी  नहीं  लेने  दिया  जाता  है  ।  हिन्दू  लोग  उनको  पानी  नहीं  पीने

 ..

 देते
 स्थिति  यह  ही  नहीं  है  अपने  देवा  के  अन्दर  सवर्ण  ही  शेड्यूल  काँटों  में  दादी

 कर
 सकते

 लेकिन  eyes  कास्ट  सवर्णों  में  शादी  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  राम  लाल  राही  :  बराबर  को  बात  हुई  ।

 ait  वृद्ध  चन्द्र  जन
 :  यह  बराबर  की  बात  नहीं  हुई  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता हं

 रि

 सूचित  जाति  और  जनजाति  की  आर्थिक  स्थिति  को  मजबूत  नहीं  कर  सकते  हैं  |  हमने  समाल  स्केल

 mifataet  कामंस  की  आई०  आर०  डी०  की  एन०  आर०  Fo  पी०  की  स्कीम  के  तहत द

 ड्यूटी  काइट्स  और  दड़यल्ड  ट्राईव्स  की  आर्थिक  स्थिति  को  मजबूत  करने  को  कोशिश  की  उ  नके

 थिक  विकास के  लिए  हम  कोशिश  कर  आज  इन  की  स्थिति  इस  प्रकार  की
 है

 कि

 व  जब  चुनाव  होते  पंचायत  स्मिति  के  चुनाव  होते  हैं  या  जिला  परिषद  के  चुनाव
 ष्

 होते  हैं  तो
 उन

 a
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 qual में  सरपंच  के  लिए  खड़े  होने  की  स्थिति  में  ये  नहीं  पंचायत  समिति
 के

 प्रधान  नहीं  बन

 सकते  ।  हमारे  राजस्थान  के  अन्दर  देखा  तो  कितने  प्रधान  पंचायत  समितियों
 के  इन  लोगों  में

 से
 जिला  परिषद  के  नहीं  हो  .

 सकते  ।
 अगर  वे  इन  जगहों

 के  लिए  फाइट
 करना  तो

 नहीं  कर  सकते  |  इस  प्रकार  की  कमजोर  स्थिति  आज  भी  इनकी  है  |  जब  tat  स्थिति
 तो  अभी  तक  ये  तरक्की  नहीं  कर  सके हैं  कौर  इनको  ऊपर  उठाने  के  feed  प्रोविजन  बनाए  गए

 वे  ठीक  हैं  ।

 प्रद  यह  उठता  है  कि  अनुसूचित  जातियों  के  जो  लोग  वे  कनवर्ट  होकर  इस्लाम  धम  को

 अंगीकार  क्यों  करते हैं
 ?  क्यों  ये  क्रिश्चियन  हो  जाते  हैं  और  क्यों  थे  बौद्ध  हो  जाते  हैं

 ?  जो

 “
 भर
 तेग  यह  कहत ेहैं  कि  उनको  वहां  भी  वहीं  लाभ  मिलना  मैं  ऐसा  aaa

 कि  वह  लाभ  उनकों  वहां  पर  नहीं  मिलना  चाहिएं  क्योंकि  इस्लाम  ag  मानता  है  कि  हम  सब

 बराबर  हैं  ।  वह  कहता  है  कि  इस्लाम  के  अन्दर  जो  भी  वे  सब  बराबर  हैं  और  उनके  यहां  न  कोई

 छत  है  और  न  कोई  अछत  है  ।  इसी  प्रकार  से  क्रिदिंचियन  धम्म  भी  इस  प्रकार  की  चीज  मानता  है  ।  वहां

 पर  भी  सबका  बराबरी  का  दर्जा है  ।  अभी  हमारे  एक  मित्र  कह  रहे  थे  कि  वहां  पर  ऐसी  स्थिति  है  कि

 उन  को  वहीं  पर  कोई  पोजीशन  नहीं  कोई  प्रैक्टिस  वहां  पर  नहीं  मिलता  और  वहां  भी  उनकी

 तरक्की  नहीं  होती  है  ।  यह  उनके  सोचने  की  बात  है  और  वे  इसको  सोचें  कि  जब  ऐसी  बात है  और

 तो  फिर  लोग  कमेटी  क्यों  होते  हैं  ?  हमारे  यहां  उनके  लिए  सब  सुविधाएं  हम  उनकी  तरक्की

 करना  चाहते  उनकी  सामाजिक  प्रगति  करना  चाहते  राजनीतिक  प्रगति  करना  चाहते हैं

 हम  पूरी  तरह  से  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  वे
 तरक्की  तब  भी

 वे  क्यों  mead
 होते  दूसरे  धर्मों

 में  क्या  aay  है  और  हमारे  धर्म  में  ऐसी  कौन  सी  चीज  नहीं  जोकि  दूसरे  धर्मों  में  है
 ।  कया

 हमारा  धर्म  नहीं  कहता  कि  सत्य  की  ओर  आकर्षित  हो  और
 बया  हमारा  धर्मे  एक  प्रकार  का

 मानवीय

 दृष्टिकोण  अपनाकर  इनकी  प्रगति  का  विकास  नहीं  करना  चाहता  ।
 हमारे

 धम्म  के  अन्दर

 सत्य  की  ओर
 जाने

 की  बात  ब्रह्मचर्य  अपरिग्रह  और  सभी  धंधों  के  मूल  सिद्धांत  हमारे
 धर्मं

 के

 अंदर

 महात्मा  गांधी  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  विशेष  रूप  से  यह  कहा  था  जबकि  उनका  लड़का  हिन्दू
 से  मुसलमान  हो  गया  था  ।  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  अगर

 मुसलमान  तो  पक्का  मुसलमान
 हू हो

 परन्तु  वह  पक्का  मुसलमान  नहीं  हुआ  और  फिर  वापस
 आकर  उसको  हिन्द  धर्म  अपनाना  पड़ा  अगर

 कोई  हिन्द  मुसलमान  होना  चाहता  है  तो  पक्का  मुसलमान  ईसाई  होना  चाहता  है  तो  पक्का
 ईसाई

 हो  और  ऐसा  हो  जो  धर्म  पर  अडिग  रहे  ।  ऐसे  हिन्दू  को  हम  पक्का  मुसलमान  कह  सकते  ऐसे  fe
 को  हम  पक्का  ईसाई  कह  सकते  हैं  और  ऐसे  हिन्दू  को

 हम
 पक्का  सानव  कह  सकते  हैं  ।  इस  दृष्टिकोण

 से  हमें  सोचना  पड़ेगा  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  अभी  जो  इन  लोगों  के  लिए  सुविधाएं
 वे  सुविधाएं  हमें  इन्हें  देनी  पड़ेगी  भर  उनका  विकास  करना  पड़ेगा  और  इस  दृष्टिकोण से से

 मैं  यह

 कहना  चाहता  चूंकि  हमारे  मित्र  जो  यह  विधेयक  लाए  उसका  मैं  घोर  विरोध  करता  हूं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं
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 aft  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  सभापति  प्रो ०  कुरियन  जो  संविधान

 सूचित  आदेश  विधेयक  लाएं
 हैं  और  इसमें  जो  मूल  रूप  से  मानें  रखी  गई

 मैं  उनका  विरोध  करता  हुं  क्योंकि  आदिवासी  और  जो  निम्न  स्तर  के  लोग  समाज  में  जो

 दुर्बल  वर्गों  के  लोग  उनका  सर्वागीण  विकास  होने  के  लिए  संविधान  की  प्रस्तावना  में  ही  दिया  हुआ

 न्याय  भौर  ये  चार  बातें  संविधान  की  प्रस्तावना  में  आई  हैं  और  सरकार

 को  इसके  तहत  समाज  के  इन  दुबले  लोगों  को  ऊपर  उठाना  है  और  सबको  सहायता  देनी  चाहिए  और

 उसके  लिए  कोई  धम्म  परिवहन  करने  के  बाद  उस  को  छात्रवृत्ति  दी  जाए  या  अन्य  सुविधाएं  या

 अन्य  प्रकार  से  आधिक  सहायता  देकर  उन  को  आगे  बढ़ाया  यह  न्यायोचित  नहीं  लगता
 है

 क्योंकि  एक  आदमी  जो  भारत  में  किसी  भी  जाति  का  सदस्य  वह  भारत  का  नागरिक  है  और

 उसकी  जिस  धर्म  में  आस्था है  या  विश्वास  है  या  जिस  पंथ  के  अंतगर्त  संविधान  के  प्रावधानों  के

 अनुसार  उसको  जो  सुविधाएं  मिली  हुईं  उसके  तहत  बे  सुविधाएं  उसको  मिलनी  चाहिए  अगर

 किसी  ब्यक्ति  विशेष  को  ag  दिखाईं  पड़ता  है  कि  ag  aa  परिवर्तन  कर  लेगा  और  किसी  दूसरे  धर्म

 में  चला  जाएगा  तो  उसका  स्तर  या  जो  उसकी  वर्तमान  स्थिति हैं  उससे  उसकी  स्थिति

 ऊपर  उठेगी  तो  उसे  कैसे  हरिजन  और  आदिवासियों  को  मिलने  वाली  सुविधाएं  मिल  सकती  हैं  ।  अगर

 aa  परिवर्तन  करने  वाले  हरिजनों  आदिवासियों  को  या  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को

 या  कमजोर  वर्ग  का  कहा  जाए  तो  उससे  तो  अर्थ  का  अर्थ  हो  जाएंगी  ।

 सारे  देश  में  आज  भी  42  करोड़  लोग  निरक्षर  हैं  जो  अभी  भी  अंगूठा  लगाते हैं
 ।  वह  लोग

 किसी  खास  धर्म  में  होने  की  वजह  से  ऐसे  ऐसा  नहीं  है  ।  यह  तो  सारे  देश  के  लिए  कलक  का  विषय

 ऐसे  वर्गों  का  जीवन-स्तर  तो  सरकार  ही  उठा  सकती  है  |  यह  समस्या  कन्वर्शन  से  हल  नहीं हो

 सकती  है  ।  केबिन  का  विषय  तो  सारे  देश  के  लिए  एक  बहुत  ही  विवाद  का  विषय  बन  गया  था  |

 1981  में  गृह  राज्य  श्री  योगेन्द्र  मकवाना  ने  राज्य  सभा  में  बतलाया  था  कि  फरवरी

 से  लेकर  सितम्बर  तक  दो  हजार  हरिजन  लोग  ad  परिवहन  करके  मुसलमान  घर  को  स्वीकार कर

 चुके  हैं  ।  इतने  लोगों  ने  घर्म  परिवर्तन  किया  था  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  हो  सकता  कि  लोग  एम

 परिवतंन  करते  रहें  भर  उनको  सुविधाएं  भी  मिलती  रहें  ।

 आज  विहार  का  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  आदिवासियों  और  गिरि जनों  से  भरा  हुआ  है  |

 वहां  45  फीसदी  आबादी  इन  लोगों  की  है  10  हजार  5  सौ  गांव  समस्या  मूलक  आज  35  वर्ष

 की  भाजादी  के  बाद  भी  उन  गांवों  के  लिए  पेयजल  की  व्यवस्था  नहीं  हो  सकी  है  ।  उन  गांवों  के  लोगों

 को  चार-चार  किलीमीटर  दूर से  पानी  लाना  पड़ता  है  और  गन्दा  पानी  पीना  पड़ता

 इन  क्षेत्रों  में  इंसान  मिशनरी  aga  बढ़  रहे  हैं  ।  हमारे  हजारीबाग  और  गिरिडीह  में  सब

 जगह  ईसाई  मिशनरीज  काम  कर  रह ेहैं  ।  इटली  अमेरिका  से  और  दूसरी  बहुत  सी  जगहों  से

 agi  ईसाई  मिशनरीज  भाए  हुए  हैं  ।  उन्होंने  स्कूल  और  अस्पताल  खोले  हुए  हैं  ।  हर  दो-दो  किलोमीटर

 पर  वहां के  लोगों  को  अस्पताल  और  अन्य  नाना  प्रकार  की  सुविधायें  दे  रखी  जो  आदिवासी

 सुदूर  क्षेत्रों  में  रहते  जहां  पर  कि  उन  पर  शिक्षा  और  संस्कृति  का  प्रभाव  उन्हें  नाना  प्रकार
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 के  दूसरे  प्रलोभन  दिये  जात ेहैं  कि  आपका  जीवन  स्तर  ऊंचा  JS,  नौकरी  मिलेगी ।  पये  सारे

 प्रलोभन  के  काम  इन  इसाई  मिशनरियों  के  द्वारा  होते  हैं  |

 लेकिन  बस्ती-स्थिति  ag
 है  कि  जितना  भी  हरिजन  ate  आदिवासियों  के  लिए  आवंटन  होता

 है  वह  उन  तक  नहीं  पहुंच  पाता  ।  चालाक  इंसाई  मिशनरी  धम  परिवर्तन  करने  वाले  लोग  बीच

 में  सारा  धन  ले  जाते  हैं  ।  इसलिए  सरकार  की  तरफ  से  ऐसा  कानूनी  प्रावधान  होना  चाहिए  कि  हरिजनों

 गौर  आदिवासियों  के  लिए  जितना  पैसे  का  आवंटन  हो  ag  उन  तक  पहुंचे  |  उन  तक  आवंटन  न  पहुंचने

 से  बिहार  मध्य  प्रदेश के  बस्तर  क्षेत्र  असम  मिजोरम  और  नागालेंड  में  बहुत  से  लोग  अपनी

 स्थिति  से  तंग  आकर  धर्म  परिवर्तन  कर  गए  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  आज  भी  हरिजन  और  आदिवासियों

 की  स्थिति  वैसी है  जेसी  कि  पहले  थी  ।  अगर  हरिजनों  और  आदिवासियों  को  मिलने  वाला  पैसा

 उनको  चला  जाए  तो  यह  धर्मं  परिवर्तन  की  समस्या  ही  उत्पन्न  न  हो  ।  इस  पैसे  को  बीच  में  चालाक

 वेस्टेज  इन् ट्रस्ट  वाले  हड़प  कर  जाते  अगर  इस  तरह  से  चलता  रहा  तो  सौ  वर्षों  में  भी

 हरिजन  और  आदिवासी  आगे  नहीं  बढ़े  सकेंगे  ।  ऐसे  चालाक  लोग  हरिजन  भर  आदिवासियों  के  नाम

 से  पहाड़ों  पर  जी
 रहे  हैं  ।  हरिजन  भौर  आदिवासियों  के  लिए  जो  आवंटित  की  जाती  अगर

 वह  राशि  निश्चित  रूप  से  उन  तक  पहुंचाई  जाए  तो  उनकी  आर्थिक  और  सामाजिक  हालत  सुधरे  ओर

 वे  इस  देश  के  सामान्य  जन  के  आधुनिक  विकास  में  कदम  से  कदम  मिला  कर  भागे  बढ़  सकें  ।

 अगर  हरिजन  और  आदिवासियों  के  साथ  अन्याय  होता  रहा  तो  यह  धर्म  परिवर्तन  का  सिलसिला

 बहुत  जोरों
 से  आगे  बढ़ेगा  ।  जिस  समय  देश  आजाद  हुआ  था  उस  समय  ईसाइयों  की  संख्या  83  लाख

 थी  और  राज  3-4  करोड़  इसी  तरह  से  और  धर्मों  को  मानने  वालों  की  संख्या  भी  10-20  गुनी

 हो  गई  यह  सब  कमीशन  से  ही  हो  रहा है  और  गवर्नमेंट  से  मिलने  वाली  fRretr  पानी

 बिजली  की  और  अन्य  तरह  की  आर्थिक  उन्नति  की  सारी  मतों  का  पैसा  afer  खं  हो  रहा  है  |

 इसकी  न्यायिक  जांच  की  जाए  आयोग  बैठाया  जाए  तो  पता  लगेगा  कि  सारा  ऐसा  डायवर्ट  हो

 रहा है  ।  इसको  रोकना  होगा ।  कुरियन  साहब  ने  अच्छा  किया  कि  इस  तरह  से  लोगों  का  ध्यान

 दिलाया है  कि  गरीब  लोगों  को  न्याय  मिलना  चाहिए  ।  tr  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जाने  वाले

 70  फीसदी  लोग हैं  ।  ये  गरीब  आज  खरीद-फरोख्त  की  चीज  बन  कर  रह  गए  आज  देश  में  42

 करोड़  लोग  सिर्फ  पा  मार  रहे  हैं  ।  जहां  चुनाव  होता  है  वहां  असामाजिक  तत्व  बोगस  मतदान  कराते

 इन  लोगों  को  खरीद  लिया  जाता  है  ।  तो  वह  आजादी  का  फल  है  कि  लोग  अभी  तक  यह  नहीं

 समय  रहे  हैं  कि  वे  भी  लोकतन्त्र  में  हिस्सेदार  हैं  ।  कि  लोक  तन्त्र  ऐसी  सरकार  है  जिसमें  प्रत्येक  व्यक्ति

 का  साका  37  वर्षों  की  आजादी  में  ढाई  ay  छोड़कर  देश  आपके  हाथ  में  रहा  है  ।  आपने  क्या

 किया  |  हरिजन-भादिवासियों  के  साथ  क्या  न्याय  किया  है  आपने  ?  पुलिस  का  जुल्म  उन  पर  होता

 है  कौर  10-20
 हरिजनों

 की  सामुहिक  हत्याएं  हो  जाती  आपकी  सरकार  ने  उन  लोगों  के  खिलाफ

 कया  कां यें वाही  की  है  जिन्होंने  हत्या  की  है  ।  रामनाथपुरम  भारी

 जगहों  पर  2000  लोगों  ने  धर्म  परिवतंन  किया है  ।  इसी  तरह  से  अनेक  जगहों

 भारी  जगहों  पर  भी  धर्म  परिवर्तन  हुआ  है  ।  चाहे  इस्लाम  हमें  में  हुआ  हो  या  ईसाई  धम  में

 हुआ  हो  या  बौद्ध  धर्म  में  हुआ  है  ।  वैसे  बौद्ध  धर्म  मानने  वालों  की  संख्या  तो  घटती  जा  रही  है  ।  एक

 दो  धर्मों  में  संख्या  बढ़  रही  घर्म  परिवहन  के  बाद  उनका  फिर  कोई  मौलिक  अधिकार  नहीं  बच
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 जाता  है  कि  हरिजनों  के  नाम  पर  मिलने  वाली  सुविधाओं  का  वे  अपहरण  करें  या  उसको  करें  ।

 सरकार  को  इस  ओर  कड़ी  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ate  जांच  पड़ताल  करनी  चाहिए  कि  इस  तरह

 से  उनका  हिस्सा  न  छीना  जा  सके  ।  साथ  ही  साथ  हरिजन-आदिवासियों  के  लिए  धर्म  परिवर्तन  क्यो

 करना  पड़ता  क्योंकि  37  वर्षों  के  बाद  भी  उनकी  आर्थिक  और  serfs  स्थिति  ज्यों

 की  त्यों  जंगलों  में  रहने  वाले  आदिवासियों  के  लिए  न  पानी  न  अच्छा  घर  न  भिक्षा  की

 व्यवस्था  न  गांव  तक  पहुंचने  के  लिये  सड़क  बनाई
 गई

 न  बिजली  पहुंची  इस  परिस्थिति  में

 वह  धम  परिवर्तन  करने  के  लिए  विवश  होता  है  ।  आंज  रांची  की  माड़ा  और  अन्य  कई  योजनाएं  fas

 कागजों  पर  चल  रही  नौकरशाही  सब  कुछ  हुजम  करना  है  ।  इसके  साथ  पब्लिक  के  कुछ

 नेता  लोग  वहां  अपना  हिस्सा  ले  लेते हैं  ।  इस  तरह  से  80  प्रतिशत  पैसा  बी०  डी०  ale

 आदि  आपस  में  बांट  लेते  हैं  और  बाकी  20  प्रतिशत  पैसा  हरिजनों  को  मिल  पाता  है  ।  इसकी  जांच

 पड़ताल  होनी  चाहिए  और  अधिकारी  पकड़े  जाएं  उनको  नेशनल  सिक्यूरिटी  एक्ट  के  तहत  सजा

 मिलनी  चाहिए  और  एक  उदाहरण  पेश  करके  भय  का  वातावरण  बनाया  जाना  चाहिए  ।  इसके  बिना

 आगे  के  50  वर्षों  तक  भी  इनकी  दशा  सुधरने  वाली  नहीं  इसके  अलावा  भाई-चारे  की  भावना

 को  हृदयंगम  करके  उनको  समान  समझना  होगा  तभी  ये  सामाजिक  बुराइयां  खत्म  हो  सकती  द्

 शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हुं  ।

 et  गिरधारीलाल  व्यास
 :  सभापति  शेडयूल  काइट्स

 भंडार  अमेंडमेंट  बिल  1980  का  मैं  विरोध  करता  हुं  ।  जो  लोग  पावर्टी  लाइन  से  नीचे  हैं  बौर  जिनकी

 स्थिति  ठीक  नहीं  उनको  समाज  हेय  दृष्टि  से  देखता  है  ।  और  सोशल  कौर  रिलीज़ीयसली

 बकवास  हैं  उनको  फायदा  करने  के  लिए  कॉस्टीट्यूशन  में  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इस  प्रकार  का

 प्रावधान  गया  है  कि  इनको  दूसरी  जातियों  में  जैसे  क्रिश्चियन  या  जहां  पर

 जात-पात  का  भेदभाव  नहीं है  इनको  arae  fear  जा  सकता है  ।  हिन्दुओं  में  इस  प्रकार  की

 व्यवस्था  नहीं  ऐसी  हालत  में  ऐसे  लोगों  को  कस्वां  और  बाद  सहूलियतें  देने  का  क्या

 प्रदान  पैदा  होता  इस  बिल  कें  द्वारा  जो  मांग  की  गई  वहू  बिल्कुल ही  गलत  है  ।  इसका

 कारण  यह  था  कि  हिन्दू  wa  में  इस  प्रकार
 के

 को  ana  सहूलियत  नहीं  मिलती

 वे  लोग  हर  क्षेत्र  में  दबे  हुए  थे  ।  धार्मिक  तौर  पर  उनको  बराबर  नहीं  माना  जाता  था  |  इसीलिए
 इन  लोगों  को  ऊपर  के  लिए  हमारे  कोस्टा  ट्यूशन  में  इस  प्रकार  का  प्रावधान  किया
 गया  यहां  यह  कहा  गया  है  कि  भेदभाव  नहीं  बरतना  चाहिए  ।  आप  ऐसी  व्यवस्था

 कर

 दीजिए  जिससे  उसमें  जाति  का  नाम  ही  न  केवल  इकोनामिक  कंडीशन  के  ऊपर

 बैकवर्ड नेस  होनी  अगर  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  ज़ाती  है  तो  जितने  मंडल  तथा  दूसरे  आयोग

 सब  समाप्त  हो  जात ेहैं  ।  इ  पके  बाद  एक  ही  चीज  रह  जाएगी  कि  ज  आधिक  दृष्टि  से  गिरे  हुए

 वे एक  ही  जाति  के  हो  जायेंगे  ।  qq  और  सम्प्रदाय  की  व्यवस्था  समाप्त
 होकर  ऐसी  व्यवस्था

 बनेगी  जिससे  हम  मजबूत  होंगे  और  एकता  के  सूत्र  में  बंधेंगे  ।  मण्डल  आयोग  में  ऐसी  बड़ी-बड़ी  और

 मजबूत  जातियों  को  ले  रहे  हैं  जो  आर्थिक  तौर  पर  समृद्ध  हैं  |  ब्राह्मणों
 में  भी  ऐसे  गरीब  लोग  हैं  जो

 भिक्षा-वृत्ति  करते  हैं  और  जिनके  पास  खाने  के  लिए  कुछ  नहों  है  ।  ऐसे  गरीब  राजपुत  हैं  जो
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 at  करके
 जीवन-निर्वाह

 कर  रहे  हैं  ।  आपका  एक  ही  दृष्टिकोण  होना  चाहिए  ।  जो  आर्थिक  तौर

 से
 पिछड़  हुए  हैं हैं

 उनको  उस  श्रेणी  में  लाइए  जिससे  जाति  धम  और  सम्प्रदाय  की  व्यवस्था  समाप्त  हो

 सके  ।  तबे  न  मुसलमान  और  सिख  का  सवाल  पैदा  होगा  सिर्फ  रोटी  का  प्रदान  ही  मुख्य

 रूप  से  रह  जब  तक  आप  जाति  और  धर्म  के  नाम  पर  भग डा  करते  रहेंगे  तब  तक  कोई

 व्यवस्था  नहीं  हो  पायेगी  ।  इस  व्यवस्था  को  जमाना  है  तो  निश्चित  रूप  से  इन  विचारों  पर  सोचना

 पड़ेगा  तभी  यह  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  से  as  पायेगी  ।

 संविधान  की  धारा  46  में  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  जो  दबे  हुए  उनको  पथिक

 रूप से  क  ऊपर  उठाया  जाए  क्या  क्या  काम  किए  जाएं  ताकि  वे  इकोनोमिवली  और

 एजुकेदानली  ऊपर  उठ  सकें  ।  यह  सब  उन  लोगों  के  लिए  है  जो  पिछड़े  हुए  शेड्यूल  कास्ट  के  हैं

 ट्राइब्ज  के  वी कर  राज  के  हैं  ।  हमारे  वर्मा  साहब  वहुत  लम्बी  चौड़ी  बात  कह  गए  हैं  ।  कह  गए

 हैं  कि  तीस  साल  में  कोई  काम  ही  इनके  लिए  नहीं  हुआ  है  या  कोई  भी  काम  इन  तीस  सालों  में  नहीं

 हुआ  जितने  कल  कारखाने  लगे  रोजी  रोटी  के  साधन  लोगों  को  मिले  लोग  आधिक  दृष्टि

 से  मजबूत  हुए  वे  सब  काम  कहां  से  हो  गए  क्या  dio  Fo  पी०
 ने

 कर  दिए  उसका

 तो  कही  नामोनिशान  हो  नहीं  था  ।  आपकी  तो  कोई  आर्थिक  पालिसी  ही  नहीं  सिवाय  उल्टी
 म

 सीधी  बात  करने  उनकी  ale  कोई  मद्  ही  नहीं  था  ।  जो  काम  नहीं  करना  चाहते

 हैं  बही  इस  प्रकार  की  बातें  करते  हैं  ।  काम  का  मतलब है  गरीब  लोगों  मजदूरों  किसानों  को

 पिछड़  हुए  लोगों  गोल्ड  कास्ट  और  ट्राइबल  को  भागे  बढ़ाया  जाए  आर  वह  काम  हम  कर

 रहे  उसके  लिए  हमने  योजनायें  बनाई  हैं  ।  कांग्रेस  ने  ही  तो  ये  योजनाएं  बनाई हैं  ।  आपने  कहां

 भौर  क्या  योजना  बनाई  है
 ?  जितने  काम  हुए  हैं  कांग्रेस  ने  किए  हैं  ।  जिस  तरह  से  कांगेस  ने  देश  को

 भागे  बढ़ाने  का  काम  इन  30-35  सालों  में  किया  है  इसकी  दुनिया  के  इतिहास  में  कोई  मिशाल  नहीं

 मिलती है  ।  सोवियत  यूनियन  ने  भी  30-35  सालों  में  इतना  काम  नहीं  किया  होगा  जितना  हमने

 कर  दिखाया  है  ।  मैं  मानता  हुं  कमियां  हैं  लेकिन  उनको  दूर  हम  करने  की  aif  कर  रहे  हैं  ताकि

 पकड़  लोगों  गरीबों  को  गरोबी  की  सतह  से  ऊपर  ला  उनको  अर्थिक  रूप  से  सम्पन्न  बना

 सक  ।  हमें  आगे  बढ़ना  है  ।  लेकिन  इन  कमियों  को  ही  आप  देखते  रहें  और  यह  न  देखें  कि  इस  aq

 में  क्या-क्या  काम  हुआ  है  तो  मैं  यही  कहूंगा  कि  आपने  अपनी  आंखों  पर  काला  want  लगा  रखा  है

 ate  आपको  काला  ही  काला  देखने  की  आदत  हो  गई  है  ।

 17,17  महोदय  पीठासन

 अब  आप  देखें  कि  कमीशन  कहां  हो  रहे  कहां  से  इनके  समाचार  आ  रहे  हैं
 ?  इसको  भीं

 रोका  जाना  बाहर  से  मिदानरीज  आते  बाहर  अरब  कंट्रीस  से  पैसा  आता  है  जिसके  बल

 पर  पेसे  के  लालच  में  फंसा  कर  कनवर्ट  कर  लिया  जाता  यह  एक  अभिशाप  है  फिर  चाहे  कोई

 क्रिस्चियन  में  कमेटी  हो  या  मुस्लिम  धर्म  में  हो  इस  तरह  का  बीज  नहीं  होना  चाहिए  ।  wag

 अगर  राजी  AM  से  कोई  होता  है  तो  उस  पर  आपत्ति  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  अपने  मन  से  मुस्लिम

 धर्म  को  अपनाना  चाहता  है  तो  कौन  उसको  मना  करता  है  |  लेकिन  पांच  हजार  लोग  एक  साथ
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 मार्वन  हो  इसके  पोछे  कोई  साजिश  नजर  आती  कोई  खास  कारण  नजर  आता  इस  प्रकार

 कनवर्जन  सोसायटी  के  माथे  पर  काला  धब्बा  है  वर्मा  जी  ने  ठीक  कहा  है  कि  हम  जो  फायदा  गरीब  लोगों

 को  देना  चाहते  हैं  उसको  दूसरे  रास्ते  से  ये  मिशनरीज  ले  जाती  ईस्टर्न  क्षेत्र  में  ज्यादातर  ट्राई बल

 लोग  रहते  वह  ट्राइबल  एरिया  है  ।  उनको  सब  प्रकार  की  सहायता  देने  के  प्रावधान हैं  लेकिन

 उनको  मिलते  नही  हमारी  पार्टी  के  लोग  हों  या  अन्य  पार्टियों  के  लोग  वे  उनको  उन  सुविधाओं

 को  दिला  नहीं  पाते  हैं  ।  इसका  फायदा  मिशनरीज  के  द्वारा  उन  ट्राइ बल्ज  को  मिलता है  ।  यह  उचित

 नही ंहै  ।  सरकार  के  द्वारा  वह  फायदा  उनको  मिलना  राजनीतिक  दलों  के  द्वारा  मिलना

 जब  ऐसा  होगा  तब  जाकर  उनका  विश्वास  जमेगा  कि  हमारे  देश  के  हमारे

 हमारे  क्षेत्रों  काम  करने  में  वाले  राजनीतिक  दल  हमारे  लिए  यह  सब  कर  रहे  हमारी

 आर्थिक  स्थिति  को  मजबूत  बना  रहे  हैं  ।  इसलिए  इस  प्रकार  की  तथा  सहायता यें  सरकार  द्वारा  मिलनी

 चाहिएं  तब  कन् वजन  रुकेगा  |  मद्रास  स्टेट  में  जिस  प्रकार  के  कन्वर्जन्स  हो  रहे  हैं  और  स्टेट  गवर्नमेंट

 चप  बैठी  हुईं  है  इसके  भयंकर  दुष्परिणाम  होंगे  ।  अतः  जहां  भी  ऐसी  अव्यवस्थाएं हैं  वहू  गलत  है  और

 भारत  सरकार  को  उनको  रोकना  चाहिए  ।

 माननीय  कुरियन  ने  कहा  कि  अलग-अलग  जातियी  के  लोग  एक  ्  से  दूसरे  धम  में  कनवर्जन

 करते  हैं  तो  इनको  सहूलियत  दी  जाए  अन्यथा  संविधान  के  सम्बन्धित  अनुच्छेद  का  डिस्क्रिमिनेशन

 होता  है  ।  मैं  उनको  बताता  हूं  हमने  आर्टिकल  341  में  इस  प्रकार  का  प्रावधान  किया  है  कि  जो  लोग

 मिली  असली  बेकराँ  जिनकी  आर्थिक  स्थिति  कमजोर  है  उनको  इस  प्रकार

 को  रिजर्वेशन  या  अधिक  सहायता  दी  जाएगी  ।  इसीलिए  डिस्क्रिमिमेशन  का  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 भीर  ऐसी  व्यवस्था यें  किसी  धर्मं  में  नहीं  हैं  ।  इसलिए  जो  लोग  गरीबी  के  हालत  में  हैं  उनको  आर्थिक

 तौर  पर  मजबूत  बनाने  7  लिए  ऐसी  व्यवस्था  को  गई  है
 ।  ज्यों-ज्यों  हमारी  व्यवस्थाएं  मजबूत  बनेंगी

 उनका  भारिक  स्तर  ऊचा  आज  बहुत  से  ऐसे  लोग  अच्छी-अच्छी  जगहों  पर  आ  गए

 हमारी  भ।रत  सरकार  ने  उनके  लिए  जो  भी  योजनाएं  बनायी  है  चाहे  ट्रे  काटेज  इन्डस्ट्री

 मेंहोया  अन्य  प्रकार  की  जो  भी  सुविधाये ंदी  जा  रही हैं  वह  बहुत  अच्छा  हो  सकता है

 कहीं  कोई
 अधिकारी  बेइमान  मैं  इससे  इन्कार  नहीं

 करता  हूं
 ।  मैं  तो  खुद  कहता

 हूं  कि  एसे  अधिकारी  के  खिलाफ  सख्त  से  सख्त  कार्यवाही  करनी  अन्यथा  हमारी  योजनायें

 सफल  नहीं  होंगी  और  हमारी  प्रधान  मन्त्री  जो  गरीबों  को  ऊपर  उठाना  चाहती  हैं  वह  काम  पूरा  नहीं

 हो  पायेगा  ।  इसलिए  जो  अधिकारी  दूसरे  का  हिस्सा  est  जाता  चाहे  ब्याज  का  हो  या  ब्लाक

 गरीबों  की  सब्सिडी  या  सहायता  में  जो  भी  गड़बड़  करता है  उसके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  करनी

 चाहिए  ।

 इन्होंने  आर्टिकल  25  के  बारे में  कहा  हरएक  आदमी  अपना-अपना  धर्म  wae  करने

 के  लिए  आजाद  है  ।  कौन  मना  करता  है  ?  हमारे  यहां  तो  पुरी  आज:दी  है  भर  सरकार  किसी  प्रकार

 का  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  ।  फिर  वर्ज़न  का  कहां  सवाल  पैदा  होता  इसलिए  जिन

 नाओं  का  इन्होंने  जिक्र  किया  है  वह  ठीक  नहीं  है  ओ  सग  rq  दा  हो  सकती  समाज  के
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 ———

 अन्दर  ।  इसलिए  ऐसी  भावनाओं  को  दूर  रखना  चाहिए  i  जो  इन्होंने  कहा  है  कि  SS aieeleraa  के  अन्दर

 से  पेराग्राफ  (3)  डिलीट  कर  दिया  यह  तो  खासतौर  से  रखा  गया  हैऔर  इसलिए  रखाਂ  गया

 है  कि  जो  शेड्यूल  कास्ट  के  लोग  हैं  प्रेसीडेंट  के  आदेश  द्वारा  प्रसारित  किया  कि  जाएगा

 यह  लोग  शेड्यूल  कास्ट  में  आते  हैं  ।  उनको  ऊपर  उठाने  की  सारी  व्यवस्थाएं  की  गई  हैं  ।  अगर  इसी

 को  डिलीट  कर  दिया  जाय  तो  सारी  मंशा  खत्म  हो  जायगी  ।  इसलिए  यह  बात  गलत  और  मैं  इसका

 विरोध  करता हूं  और  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करता  हूं कि  हमारे  देश  में  जिस  प्रकार  की

 व्यवस्था  चल  रही  है  हम  सब  धर्मों  का  चादर  करते  राज्य  को  तरफ  से  पुरी  we  है  अपने  ay  को

 मानने  इस  बिल  को  लाते  की  कोई  आवश्यकता  प्रकट  नहीं  होती  है  और  वह  अपने  इंस

 बिल  को  वापस  ले  लेंगे  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  ठी ०  नाग रत्नम  )  :  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  fadaqp— att  alo  जे०

 कुरियन  द्वारा  रखे  गए  संविधान  आदेश  विधेयक
 चर्चा

 में  मुझे  सम्मिलित  होने  का  अवसर  देने.के  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।

 ऐसे  संशोधनों--जिन  पर  सरकार  को  सावधानीपूर्वक  विचार  करना  चाहिए--के  लिए

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  और  बधाई  भी  देता  हूं

 जहां  तक  इन  संशोधनों  का  सम्बन्ध  मे  संविधान  जातिया ं)  आदेश

 विचारक  1980  के  खण्ड  2(  1)  का  उल्लेख  करू

 “2(1)  संविधान  1950  की  चण्डिका  3  का  लोप  कर

 दिया  जायेगा  जज

 संविधान  1950  की  चण्डिका  3  निम्न  प्रकार  है  :

 हीरा  2  में  अन्तर्विष्ट  किसी  ara  के  होते  हुए  हिन्दू  सिख  धर्म  से  भिन्‍न-किसी

 घर्म  को  मानने  वाला  कोई  व्यक्ति  अनुसूचित  जाति  का  सदस्य  नहीं  THM  जाएगा  ड्

 संविधान  1950  का  पैरा  2  बताता है  :

 न
 >

 69,  इस  आदेश  उपबन्धों  के  अध्यधीन
 यह  है  कि  वे  मूलवंश  या

 जातियों  या  जातियों  या  जनजातियों  के  भाग  या  उनमें  के  यूथ  जो  कि  इस  आदेश  की
 agar

 के  भाग  1  से  लेकर  भाग  17  तक  में  विनिर्दिष्ट  उन  राज्यों  के  सम्बन्ध  जिनसे  वे  भाग

 सम्बद्ध  वहां  जहां  तक  कि  उनके  सदस्यों  का  सम्बन्ध  है  जो  उन  परिक्षेत्रों  में
 निवासी हैं

 जो  उस  अनुसूची  के  उन  भागों  में  उनके  समान

 जातियां  समझे  जाएंगे  1.0

 ध  में  विनिर्दिष्ट
 अनुसूचित

 पीतल  र  प्लव  ~
 किन्तु  तमिलनाडू  में  जा  |  साई  अनुसूचित  जातियों  स  परिवर्तित  हुए  थे  anita  बे
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 ब्रिटिश  काल  में  ही  नहीं  वरन  उसके  बाद  भी  अपने  ऊपर  होने  वाले  अत्याचारों  को  सहन  करने

 क
 मसला  थे  ।  और  ये  अत्याचार  केवल  अंग्रेजों  के  जमाने  में  ही  नहीं  हुए  अपितु  बाद  में  भी  हुए  ।  यद्यपि

 ये  परिवर्तित  ईसाइ हैं  फिर  भी  वे  हरिजनो ंके  साथ  पहले  वाली  बस्ती  में  ही  रहते  हैं  ।  हरिजन
 द

 ईसाइयों  को  न  केवल  अनुसूचित  जातियों  को  मिलने  वाली  वरीयताओं  से  वंचित

 कर  दिया  गया  है  वरन  गांव  में  ऊंची  जातियों  के  साथ  रहने  की  भी  अनुमति  नहीं  है  ।  तमिलनाडु

 में  प्रत्येक  गांव  में  हरिजनों  के  लिए  एक  अलग  बस्ती  है  ।  हरिजनों  को  अलग-अलग  कर  दिया  गया  है

 art  विवाद  किया  गया है
 कि  वे  एक  अलग  स्थान--चेरी  या  हरिजन  बस्ती--पर  रहें  ।  अनुसूचित

 जाति  के  इंसाई  भी  इसी  या  हरिजन  बस्ती  में  रह  रहे  हैं  ।
 क

 हमारे  संविधान  में  अनुसूचित  जातियों  को  वरीयता  प्रदान  करने  का  प्रावधान  इसीलि

 ...  क्योंकि  न  केवल  आधिक  और  शेक्षणिक  दृष्टि  से  वे  कमजोर  वरन्‌  सामाजिक  दृष्टि रे

 कमजोर हैं  ।

 के  यूथ  के  बारे  में  हमारा  संविधान  स्पष्ट  बताता  है--जहां  तक  कि
 उनके  सदस्यों

 ह  ्

 का  सम्बन्ध है  जो  उन  परिक्षेत्रों में  निवासी  हैं  जो  उस  अनुसूची के
 उन  भागों

 में
 उनके  सम्बन्ध में

 विनिर्दिष्ट  है  ।  ्

 द  अनुसूचित  जाति  के  ईसा इं  भी  हरिजनों  के  साथ  उसी  बस्ती  में  रह  रहे हैं  ।  केवल

 में  ही  नहीं  वरन्‌  समूचे  देश  में  उनको  हरिजनों  जैसी  सुविधायें दी  जानी  चाहिए

 a
 1957  में  तमिलनाडु  के  रामनाड  जिले  में  मुदुकलदातुर  पर  भया  AF

 साम्प्रदायिक  झगड़ा  हुआ  था  ।  उन  दिनों  तमिलनाडु  में  कांग्रेस  सरकार  थी  ।  उन  दिनों  हरिजनों

 कौर  थेवरों  के  बीच  झगड़े  हुए  हरिजनों  में  एक  श्री  मैनुअल  जो  हरिजनों  से  धर्मांतरित

 ईसाइ  थे  और  जिनकी  अवस्था  40  वर्ष  थी  ।  श्री  मैनुअल  ही  हरिजनों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे

 उनकी  नृशंस  हत्या  कर  दी  गयी  थी  ।  जैसा  कि  मैंने  श्री  इ  मैनुअल  अनूसूचित  जाति  से  परिवर्तित

 gare  थे  और  अनुसूचित  जाति  के  ईसाई  को  सरे  तमिलनाडु  की  बस्तियों  में  सामाजिक  रूप  में  पिछड़ा

 जाता  है  ।  सरकार  को  इस  मामले  को  बहुत  गम्भी  रता  से  लेना  चाहिए  ।  अनुसूचित  जाति

 से  परिवर्तित  ईसाइयों  को  अन्य  अनुसूचित  जातियों  की  तरह  ही  सभी  वरीयता यें  दी  जानी

 ब
 थ

 श्री मन  आपके  माध्यम  से  मैं  सभा  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहूंगा  कि  जब  लोगों
 ध्

 Oo
 Be

 के  इस  विशेष  वर्ग  को  वरीयता यें  दी  जा  रही  हैं  तो  उनमें  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  होना  चाहि  ae

 भर  एकरूपता  होनी  चाहिए  ।
 थ

 विशेषकर  तमिलनाडु  अनुसूचित  जाति  ये  धर्मांतरित  ईसाईयों
 थ

 पिछड़ी  जाति  के  लोग  माना  जा  रहा  है  और  उन्हें  हर  क्षेत्र  में  अन्य  पिछड़ी  जातियों  के  समान

 _.......  सूचियों दी  जा  रही हैं
 ।  यह  प्रावधान  उस  समग्र  हुआ  जब  हमारे  प्रिय  द्रमुक  नेता  डा०  कलाइंगर

 करुणानिधि  तमिलनाडु  में  सत्ता  में  थे  ।  जो  आदि  द्रविड़  हरिजन  धम  बदल  कर  ईसाई  बने  हैं  उनक

 पिछड़े  वर्गों  की  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  अनुसूचित  जाति

 wl  ऊंची  जाति  के  लोग  मानती  है  ।
 थ

 र गी

 ्  क

 3  38
 थ  ्

 Oo

 OS
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  छूट  अभी  भी  वहां  पर  जारी  है  ।

 श्री  ठो०  नाग रत्नम  :  जी  हां  हमारे  नेता  इस  विषय  में  और  आगे  गम्मीर  रूप  से

 विचार  कर  रह ेथे  और वे  एक  ऐसा  कानून  पारित  करना  चाहते  थे  जिसमें  अनुसूचित  जाति

 के  ईसाइयों  को  अन्य  अनूसूचित  जातियों  की  भांति  ही  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  किन्तु

 दुर्भाग्यवश  तमिलनाडु  में  अनुसूचित  जाति  से  धम  बदलकर  बने  ईसाइयों  के  1976  में  केन्द्र  में

 कांग्रेस  सरकार  ने  बदले  की  भावना  से  हमारी  द्रमुक  सरकार  का  विघटन  कर  दिया  ।  अन्यथा  हमारे

 नेता  सभी  अनुसूचित  जाति  के  ईताईयों  को  अनुसूचित  जाति  की  सूची  में  सम्मिलित  कर  देते  ताकि

 उन्हें  अनुसूचित  जाति  की  भांति  ही  प्राथमिकता  मिल  पाती  ।

 यह  विधेयक  संविधान  आदेश  19,  32,  64,  68  तथा  81  के  परन्तुक  तीसरे  पैरे  का  लोप

 करने  के  लिए  मैं  केन्द्रीय  सरकार से  अनुरोध  करता हूं  कि  वे  इसके  ब्यौरे  को  देखें  तथा

 सम्पूर्ण  परन्तुक  को  हटा  दें
 ताकि

 इससे  धम  परिवर्तित  कर  चुके  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्तियों  की

 मदद  की  जा  सके  |

 पिछली  बार  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  के  क्रियान्वित  न  किए  जाने  पर  चर्चा  के  दौरान  मैंने

 सदन  में  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्टे  को  बिना  किसी  भिशक  के

 अवश्य  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  मगर  मण्डल  आयोग  रिपोर्ट  को  क्रियान्वित  किया  जाता  है

 तो  कम  से  कम  अनुसूचित  जाति  के  ईसाइयों  को  तो  पिछड़ी  जाति  के  लोगों  के  साथ  प्राथमिकता

 मिलेगी  ।  मैं  सरकार से  अनुरोध  करता हूं  कि  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  को  स्वीकार  किया

 जाये  ।  और  उसे  अविलम्ब  लागू  किया  जाये  |

 यह  सभी  अनुरोध  करने  के  मैं  प्रो०  कुरियन  को  बताना  चाहूंगा  जिन्होंने  कि  इस

 विरोधी  को  प्रारम्भ  किया है  कि  ईसाई  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  हुए  अधिकतर  सदस्यों  ने  सदन

 में  बताया  कि  ईसाई  धर्मे  में  कोई  जाति  नहीं  है--इसमें  कई  श्र  fora  कैथोलिक  और

 प्रोटेस्टेंट  तथा  विशेषतौर  पर  तमिलनाडु  में  दक्षिण  भारतीय  सी०  एस०  आई०  रोमन

 कैथोलिक  में  भी  दो  सम्प्रदाय  हैं--एक  तो  लूथेरन  तथा  दूसरा  बेन्डीकोस्ट  ।  यहां  तक  की  बेन्डीको

 में  भी  सीलोन  बेन्डीकोस्ट  तथा  मारान्था  बेन्डीकोस्ट  हैं  ।  भनुसूतित  जाति  के  व्यक्तियों  ने  अपना  ad

 परिवर्तन  करके  इनमें  से
 किसी  सम्प्रदाय  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय

 अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  तमिलनाडु  मेंਂ **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  वे  ईसाई  धम  में  परिवर्तित  हो  was  तो  वे  अपना  जातिय  नाम

 लगाये  रखते  हैं--हिन्दू  धर्म  में  वे  चाहे  जिस  जाति  में  वे  हों  ।  उदाहरण  के  नाडार  अगर  ईसाई

 घर्म  अपना  लेते  हैं  तो  वे  नाडार  ईसाई  कहलायेंगे ** *'

 श्री  टी०  जी  नाडार  ईसाई  तथा  मुदलियार  ईसाई  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जातिय  पद्धति  वहां  भी  जारी  रहती  है  ।
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 श्री  ato  नाग रत्नम  :  जो  यह  वहां  भी  जारी  रहती है  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  अच्छी  तरह

 जानते  तमिलनाडु  में  खासतौर  पर  मद्रास  में  बहुत  से  अंग्रेजी  माध्यम  की  ईसाई  संस्थाएं  कानवेंट

 ्  स्कूल  डॉन  नोकों  चर्च  ¢ qa  का  प्रेरित  कोर्ट  गुड

 थ
 कान्वेंट  आदि  ।  इन  कान्वेंट  स्कूलों  में  गरीब  हिन्दू  हरिजनों  को  दा

 मिला  नहीं  दिया  जा  रहा  राज्य

 सरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  उनसे  कोई  भी  पूछताछ  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  ये  संस्थायें  ईसाई  घने  के

 नाम  पर  चल  रही  हैं  तथा  हमारा  संविधान  मौलिक  अधिकारों  को  पूरी  तरह  संरक्षण  प्रदान  करता

 है  कि  अल्प  संख्यक  धर्मों  का  दमन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  अपितु  प्रोत्साहित  करना  चाहिए ॥

 ये  ईसाई  dead  अनुसूचित  जाति  के  विद्याथियों  को  दाखिला  देने  की  सरकार  की  नीति  का

 अनुकरण  नहीं  कर  यह  संस्थायें  कह  सकती  हैं  कि  उनके  कान्वेंट  में  कुछ  हरिजन  विद्याथियों

 को  दाखिला  दिया  गया  था  ।  किन्तु  अगर  हम  fears  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  जिन  हरिजन  विद्यार्थियों

 को  दाखिला  मिला  दै  वे  बड़े  हरिजन  अधिकारियों  जैसे  कि  आई०  vo  एस०  तथा  आई०  जी०  एस०

 भारी  के  बच्चे  और  ताज्जुब  की  बात है  कि  मद्रास  में  दो  ईसाई  कालेज  एक  का  नाम

 लोयोला  कालेज  तथा  दूसरा  क्रिदिचयम  कालेज  है  ।  लोयोला  कालेज  को  रोमन  कैथोलिक  चलाते

 हूँ  तथा  क्रिश्चियन  क  लेज  को  प्रोटेस्टेंट  द्वारा  चलाया  जाता  है  ।  लोयोला  कालेज  में  प्रोटेस्टेंट
 इंकाइयों  ......

 को  दाखिला  नहीं  जाता  तथा  इसी  प्रकार  क्रिस्ट्यिन  कालेज  में  रोमन  कैथोलिक  विद्याथियों को
 ae

 दाखिला  नहीं  दिया  जाताਂ

 थ्रो ०  एन ०  जो०  रंगा  (TET)  :  उन  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं है  a

 ्र Ta  दर्श कैथोलिक  विद्यार्थियों थ्री ०  टी ०  नाग रत्नम  :  उन  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं
 है  परन्तु

 क्रिस्ट्यिन  कालेज  में  दाखिला  नहीं  दिया  गया  था

 जो  एन०  जी०  रंगा
 :

 वे  वहां  पर  नहीं  जाते  हैं
 ।

 श्री  टी  ०  नाग रत्नम प्रो०  रंगा  भली  भांति  जानते  हैं  ।
 मैं  उनके  अनुभवों  के  बराबर  ra

 at  तक  कि  मेरी  उम्र  भी  उनके  अनुभव  के  बराबर  नहीं  है  वह  अच्छी  तरह जा

 उपाध्यक्ष महोदय  :  हमारे  प्रो ०  रंगा  पचाईअप्पा  के
 कालेज

 में
 प्रोफेसर

 थे  और  वे  हमारी

 प के  प्रोफेसर थे  ।

 श्री  टी०  नाग रत्नम  :  जी  वह  हमारे  प्रिय  नेता  अन्ना  के  प्रोफेसर थे  ।
 क

 द

 थ
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  किसी

 भी
 ईसाई  कालेज  में  नहीं  पढ़े  हैं

 ।

 et  टी०  नाग रत्नम  इसीलिए  मैं  जोर  देता हूं  ।  यहां  तक  कि  ईसाइयों  a  भी  रोमन

 क  प्रोटीन  विद्याथियों  को  क्रिस्टियन  कालेज  में  दाखिला  नहीं  दिया  गया  था  तथा  प्रोटो
 ः

 an
 को

 पोला  कालेज में  दाखिला  नहीं  दिया  गया  था  ।  इसी  ईसाई  धम  परिवर्तन
 ि

 aula ‘faaayl  में  भेदभाव  है  तथा  इस  भेदभाव  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  |
 ci faa

 . ्
 ;

 आधिक रूप
 में  और

 अधिकतर
 सदस्यों  al

 gl  रद  रविता
 पहली

 ह
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 शैक्षणिक  तौर  पर  जो  अनुसूचित  जाति  के  हैं  उन्हें  प्राथमिकता  नहीं  दी  जानी  चहिए  ।  किन्तु  मैं  आपसे

 अनुरोध  करता  हुं  कि  मगर  कोई  भाई०  ए०  एस०  अधि  हरी  अनूरु  तरते  जाति  से  आता  है  यद्यपि

 बहू  माई०  ए०  एस०  अथवा  एक  आईं०  पी०  एस०  जित  मर्जी  ऊचे  पद  पर  वहं

 उन्हें  अभी  भी  अनूसूचित  जाति  का  सभा  जाता  हैं  तथा  अभी  भी  ग्रस्त  स  मा  जाता  है--न

 fae  तमिलनाडू  में  ही  यह  है  अपितु  सम्पूर्ण  भारत  में  ।  इसीलिए  डा०  अवैध  कर  तथा  अन्यों  ने  चतुरता

 से  मौलिक  अधिकारों  में  70  अन्तः स्थापित  कर  दिया  कि  समाप्त  कर  दी  है  ।

 किन्तु  प्राथमिकता  अध्याय  16  तथा  17  में  दी
 गई  जिसे  कि  रद्द  किया  जा  सकता  है  ।

 उचित  समय  में  सांसदों  के  प्रफुल्लित  मूड  के  इसे  दुद  किया  जा  सकता  है  तथा  प्राथमिकता

 को  भी  वापिस  ले  लिया  जा  सकता

 अन्त  में  मैं  कहुंगा  कि  अधिकतर  सदस्यों  ने  कहा  कि  अनुसूचित  जाति  के  सभी  व्यक्ति

 नसीमे  सामाजिक  तौर  पर  अपितु  शैक्षणिक  रूप  में  तथा  आधिक  तौर  पर  भी  पिछड़े  हुए हैं
 ।  बाबु

 जगजीवन  राम  पिछले  चालीस  वर्षों  से  मंत्री  थे  ।  जनता  शासन के  दौरान  जब  वह  रक्षा  मंत्री

 तब  उन्होंने  एक  बार  डा०  सम्पूर्णानन्द  की  प्रतिमा  का  अनावरण  किया  था  ।  उच्चतम  जाति  वाले

 व्यक्तियों  ने  इसे  रक्षा  मंत्री  द्वारा  अनावरण  की  गई  प्रतिमा  के  मामले  पर  विचार  किया  तथा

 सभी  ऊंची  जाति  वाले  लोगों  ने  एकत्र  होकर  इस  विषय  पर  सोचा  कि  इस  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्ति

 को  मूर्ति  का  अनावरण  नहीं  करता  चाहिएं  था  ।  उन्होंने  प्रतिमा  का  अनावरण  किया  किन्तु  वे

 अभी  भी  प्रतिमा  पर  आरोप  लगाते हैं  कि  यह  तमिल  में  बिद्दू  था  भर  इसके  तुरन्त  बाद  सभी

 परम्परावादी  व्यक्ति  गंगा  नदी  से  पानी  लाए  तथा  प्रतिमा  पर  डाला  और  उसे  साफ  किया  ।  उन्होंने

 सोचा  कि  ऐसा  करने  से  मूर्ति  पवित्र  हो  गई  है  ।

 अगर  कोई  व्यक्ति  अस्पृश्यता  अपराध  अधिनियम  1955  के  अधीन  कोई  अपराध  करता  है

 तो  उस  अधिनियम  के  तहत  उस  व्यक्ति  पर  मुकदमा  चलाया  जाएगा  ।  उन्होंने  प्रतिमा  का  अनावरण

 किया
 ।  जान बुक  कर  सभी  परम्परावादी  व्यक्तियों  ने  मिलकर  गंगाजल  से  उस  प्रतिमा  को

 गोया  ।  सरकार  ने  उन  परम्परावादी  व्यक्तियों  के  खिलाफ  अपराध  अधिनियमਂ  के  aaa

 क्यों  नहीं  कोई  कार्यवाही  की  सदन  में  यह  कहना  बड़े  शर्म  की  बात है  ।  अतः  चाहे  कांग्रेस

 अथवा  कोई  और  सरकार  सता  में  आए  जब  तक  यह  समुदाय  देश
 में

 प्रचलित  अस्पृश्यता  को

 समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।  100  से  अधिक  संसद  सदस्य  अनुसूचित  जाति
 के  होने के

 बावजूद  भी  हम  संगठित  नहीं  हैं  भर  हम  अभी  भी  बहुत  से  दलों  पर  निमेख  कर  रें

 जव  हम  सदन  में  आते  हैं  तो  हमें  ऐसा  महसूस  होता  है  कि  एक  प्रकार  की  अस्पृश्यता

 हमारे  ऊपर  लगाई  जा  रही  एक  दिन  मैं  अपने  पत्रਂ  को  साथ  रखकर

 रेल  में  सफर  कर  रहा  ari  टिकट  निरीक्षक  ने  way  मेरे  पहचान-पत्र  के  बारे  में  gary

 पहली  बार  मैंने  वह  पहचान  पत्र  उसे  दिखाया  उसमें  मेरे  नाम  eft  टी०  नाग रत्नम  के  साथ  कोष्ठक

 में  एस०  सी  ०
 लिखा  हुआ  था

 ।  इस  कोष्ठक  के  दादों  को  टिकट  निरीक्षक  quad  स्पष्ट  करवाना

 चाहता
 था

 उसने  मुझसे  इसका  अर्थ  पूछा  तो  मैंने  कहा  इसका  मतलब  सुप्रीम  कोट  ।  क्य
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 कोई  तरीका  है  कि  मेरे  नाम  clo  हनागरत्नम  के  बाद  कोष्ठक  में  एस०  सी ०  लिखा  क्या

 सदन  में  सभी  सदस्य  नामों  के  पश्चात  अयंगर  तथा  शास्त्री  जैसे  शब्दों  को

 लिखते  किन्तु  सरकार  सभी  हरिजन  संसद  सदस्यों  के  नाम  के  फीचर  एस०  सी०  लिखने  पर

 बाध्य  करती है  ।  मेरे  नाम  टी०  नाग रत्नम  तथा  श्री  alo  टी०  दण्डपाणि  के  नाम  के  बाद  हमारे

 पहचान-पत्र  में  एस०  सी०  शब्द  लिखा  हुआ  कम  से  कम  यह  तो  हमारे  पहचान-पत्र  में  से  हटाया

 जा  सकता  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  मतलब  है  पहले  ऐसा  था
 |

 श्री  टी०  नाग रत्नम  :  अपर  आप  चाहें  तो  मैं  आपको  अपना  पहचान-पत्र  दिखा  सकता  हूं  ।

 कृपया  देखिए  ।  टी०  नाग रत्नम  के  साथ  कोष्ठक  में  एस०  ato  लिखा  हुआ  बहुत

 ही  बेतुका  लगता  है  |

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  वहां  से  एस०  सी
 ०  शब्द  को  हटाया  जा  सकता है  |

 श्री  राम  लाल  राही  :
 पार्लियामेन्ट  का  जितना  far  चर  छपा  जिसमें  हम

 लोगों  के  नाम  लिखें  उनमें  सभी  मेंलि वरा  है  अनुसूचित  जनजाति  या  अंग्रेजी  में  एसी०  सी  ०,

 एस०  eo  |

 श्री  टी०  नाग रत् तम :  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  पहचान  पत्रों  से  इसे  निकाल  दिया

 जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  जानते  हैं  कि
 बिना  पहचान  के  कुत्तों  को  नगर  निगम  वाले  उठा  ले  जाते

 और  यदि  उनकी  गेंद  में  टोकन  लटका  दिया  जाये  तो  तभी  ag  पहचान  हो  सकेगी  कि  कुत्ते  का

 मालिक  कौन  है  ।  इसी  प्रकार  पहचान  पत्रों  में  सदस्य  के  नाम  के  बाद  ‘wa  सी  ०ਂ  जोड़ा  गया

 इनको  हटा  देना  चाहिए  ॥

 maar  ,  इस  विधेयक  का  करीब-करीब  सभी  ने  स्वागत  किया  है

 श्री  पु  के ०  राय  :
 )

 मैं  कहना  चाहता हूं  कि  यदि  हम  इस  प्रकार  भेदभाव

 करेंगे  तो  क्या  यह  संविधान
 में  दिए  गए  मूल  अधिकारों  का  उल्लंघन  करना  नहीं  जिससे  सदस्य

 की  बेइज्जती  होती  मैं  समझता हूं
 कि  यह  सभी  के  नियमों  के  भी  अनुरूप  नहीं  है  ।  मैं  चाहता हूं

 कि  अध्यक्ष  पीठ  महोदय  हमें  यह  आश्वासन  दें  कि  इसे  शीघ्र  ही  हटा  दिया  जायेगा  |

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  मैं  पहले  ही  यह  gala  दे  चुका  हूं  कि  हमारे  सचिवालय  को  इस  भोरे

 ध्यान  देकर  इसे  हटा  देना  चाहिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  स  मकता  हूं  इस  बारे  में  पहले  किसी  सदस्य  ने  सभा  को  सुचना  नहीं  गी

 है  ।  यह  पहली  दफा  है  कि  श्री  नागरत्तम  ने  इसकी  सूचना  सभा  में  दी  यहं  एक  अच्छी  बरत  है
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 कि  वह  यह  सुचना  सरकार  के  ध्यान  में  लाए  हैं  और  मुझे  आशा  हूं  कि सरकार  इस  पर  कार्यवाही

 करेगी  ।

 श्री  नाग रत् तम :  इस  विधेयक  का  अधिकतर  सदस्यों
 ने

 स्वागत  किया है  |  बहुत

 से  aq  परिवर्तित  किए  हुए  ईसाई  अनुसूचित  जातियों
 से  हैं

 जेसे--यदि  परिवीक्षा

 यार  नायडू  जातियों  से  घर्म  परिवर्तन  क्रिकेट  ईसाई  बने  हैं  ।  वे  हरिजनों  के  साथ

 रह  रहे  हैं  और  इसलिए  उन्हें  अनुसूचित  जातियों  को  मिलने  वाली  सुबिधायो  से  बंचित  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  ।  इसलिए  इस  संशोधन  पर  गम्भीरतापूर्ण  विचार  कर  इसे  सरकार  द्वारा  मान  लेना

 चाहिए  ।

 इसके  साथ  में  अपना  भाषणा  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  माननीय  सदस्य  गण  हमने  इस  विधेयक  पर  दोपहर  3.40  बजे  चर्चा

 area की  थी  ।  इसके  लिए  दो  घन्ट ेका  समय  निर्धारित  था  ।  अब  सायं  के  5-50  बज  चुके  हैं  ।

 पहले  ही  दो  घन्टे  का  समय  पुरा  हो  चुका  है  ।  मैँ  समय  बढ़ाये  जाने  के  बारे  में  सभा  की  राय  जानना

 चाहता  हूं  ।  अभी  भी  कई  सदस्य  जो  इस  पर
 बोलना  चाहते  हैं  |

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  समय  में  एक  घन्टे  की  वृद्धि  की  जाए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  अब  श्री  पत्रिका '"

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  उपाध्यक्ष  यह  संविधान
 जातिया ं)

 आदेश  जो  सदन  में  प्रो ०  पी०  जे०  कुरियन  द्वारा  प्रस्तुत  उसका  मैं  घोर

 विरोध  करता  हूं  ।

 यह  बात  सही  है  कि  हमारे  लायक  दोस्त  श्री  कुरियन  ने  बिल  प्रस्तुत  करते  समय  बहुत  ही

 अच्छे  ढंग  से  अपनी  बातों  को  रखा  है  लेकिन  जो  aw  उन्होंने  दिए  वे  उल्टे  उनके  विरुद्ध  पड़  गए  |

 उन्हों दे  संविधान  की  atetfaea  46,  25  और  15  आदि  का  हवाला  दियां  ।  भाप  यह  देखें  कि  इनके

 जो  बुनियादी  अर्थ  तो  शेड्यूल  काइट्स  और  शड्यूल्ड  ट्राइबल के  लिए  जो  विशेष  व्यवस्थाएं

 वे  स्वयं  समाप्त  हो  जाती  हैं  अगर  इनकी  बातों  को  मान  लिया  इसलिए  मैं  इसका  विरोध

 करता  हूं  और  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यदि
 इस  जगह  पर  शासन  द्वारा  पिछले  कई  वर्षों  से

 जो  दोड्यूल्ड  काइट्स  और  दो ड्युल्ड  ट्राइबल  (wHsHz)  )  बिल  प्रस्तावित है  और  एक  बार  तो  इस

 सदन  में  प्रस्तुत  भी  किया  गया  था  लेकिन  किन्हीं  कारणों  सबसे  वापस  ले  लिया  गया  उस  बिल

 को  अगर  ये  लाए  होते  तो  मैं  उसका  कदर  समर्थक  होता  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  35  ag  हमारी  आजादी  को  हो  गए  हैं
 लेकिन  बहुत  सी  ऐसी

 देड्यूल्ड  जातियां  जो  कि  एक  स्टेट  में  दोड्यूल्ड  काइट्स  हैं  लेकिन  दूसरी  स्टेट  में  जनरल  मैं

 आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हमारी  एक  जाति  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  वह  शेड्यूल्ड

 कास्ट है
 लेकिन  मध्य  प्रदेश  के  आठ  जिलों  में  वह  शेड्यूत्ड  ट्राइब  है  और  बाकी  जिलों में  वह
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 जनरल है  और  बिहार  और  उड़ीसा  में  तो  वह  जनरल  ही  है  ।  aunt  स्थिति  बहुत  दयनीय  हैं  और

 सामाजिक  और  दैनिक  रूप  से  ag  aga  पिछड़ी  हुई  इस  तरह  से  शेड्यूल  काइट्स

 att  दोड्यूल्ड  ट्राइबल  की  जातियों  का  कोई  राददनेल  नहीं  यही  नहीं  बल्कि  कुछ  जातियों  के  नाम

 अशुद्ध  जो  ट्राइबल  उनको  दोड्यल्ड  कास्ट  दिखाया  हुआ  है  कौर  इस  तरह से  बहुत  सी

 गड़बड़ियां  हैं  भीर  इनको  ठीक  करने  के  लिए  माननीय  गृह  मंत्री  जी  ने  प्रयास  भी  किया है  भर  कई

 बार  राज्यों  को  कहा  भी  है  लेकिन  कुछ  राज्य  सरकारें  इनसे  सहयोग  नहीं  कर  रही ंहैं
 भर  वे  बहुत

 समय  से  नाम  नहीं  मेंज  रही हैं
 ।  मैं  गह  मंत्री  जी  से  अपील  करना  चाहता हूं  कि  वे  शी  घ्लातिशी घर

 इनकी  लिस्ट  राज्य  सरकारों  से  मंगावें  और  अगले  बजट  रोशन  में  इस  aw  के  बिल  को
 प्रस्तुत

 करके

 हरिजनों  ओर  आदिवासियों  के  विकास  के  रास्ते  को  प्रस्तुत  करें  ।

 यही  1976  में  एक  एरिया  रेस्ट्रिक्शन  बिल  पास  हुआ  था  ae  उसका  बड़ा  ही  अच्छा

 मोटिव  था  और  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उससे  काफी  राज्यों  में  हमारी  संख्या  बढ़  गई  लेकिन  कुछ

 राज्यों  ने  उस  बिल  के  पास  होने  के  बावजूद  भी  उनको  मान्यता  नहीं  दी  ।  मैं  मध्य  प्रदेश  में  छत्ती  सगढ़

 गया  था  और  वहां  पर  मैंने  डी०  एम०  से  कहा  कि  हम  को  सर्टीफिकेट  देना  चाहिए  क्योंकि  एरिया

 रेस्ट्रिक्शन  बिल  पास  हो  गया  पूरे  प्रदेश  में  वे  दोड्यूल्ड  ट्राइब्स  इसलिए  सर्टीफिकेट  मिलना

 चाहिए  ।  इसी  सदमे  में  मैं  आपको  ag  बताना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश में  ए  न्या  रेस्ट्रिक्शन  बिल

 लागू  न  होनें  के  कारण  एसेम्बली  का  एक  चुनाव  अवध  घोषित  कर  दिया  गया  ।  एक  दो  ड्यूटी  कास्ट

 ने  जो  गोंड  जाति  का  उसने  पर्चा  भरा  लेकिन  डी०एम०  ने  उस  पर्चे  को  खारिज  कर  दिया  और  यह

 कहा  कि  इस  जिले  में  यह  शेड्यूल्ड  कास्ट  नहीं  है  ।  हाई  को टे  और  सुप्रीम  se  में यह  मामला  गया

 और  फिर  सारा  चुनाव  ही  भवंर  घोषित  कर  दिया  था  ।  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  जब  एक  प्रदेश  में

 ऐसा  हो  तो  कोई  कारण  नहीं  कि  कौर  राज्यों  में  यह  न  हो  ।  इसलिए  मैं  गह  मंत्री  जी  से  यह

 आश्वासन  चाहता हूं  कि  यह  जो  एरिया  रेस्ट्रिक्शन  बिल  इस
 पर

 कार्य  किया  जाएगा  |

 अभी  वर्मा  साहव  और  दूसरे  साथी  बोल  थे  कि  शासन  की  तरफ  से  जो  सुविधाएं  दी  जाती

 वे  निश्चित  रूप  से  दूरदराज  इलाकों  में  शेड्यूल्ड  काइट्स  और  दोड्यूल्ड  ट्राइबल  के
 लोगों  को  दूरदराज

 इलाकों  में  नहों  पहुंच  रही  इसलिए  सदन  का  यह  कत्तव्य  है  कि  ये  सुविधाएं  उन्हें  दिलाएं  इसमें

 पार्टी  और  पॉलिटिक्स  का  कोई  सवाल  नहीं  हम  सब  चाहत ेहैं  कि  उनको  ऊपर  उठाया  जाएं

 और  हमारे  देश  की  प्रधान  मंत्री  ने  उनके  उत्थान  के  लिए  काफी  किया  है  भौर  हमारी  सरकार  बहुत

 कुछ  कर  रही  है  लेकिन  अभी  तक  जो  सोशल  बैकवर्डनैस  वह  नहीं  गई  है  और  अभी  भी

 बिलिटि  अपनाई  जाती  कई  लोग  कह  रहे  हैं  कि  जो  अनट्चेबिलिटी  उसको  संविधान  ने  दूर

 कर  दिया  है  लेकिन  व्यवहार  में  अनटचेबिलिटी  के  नए-नए  स्रोत  निकलते  आ  रहे  हैं  ।  पहले  तो  यह

 एक  जाति  की  ही  बात  अब  यह  बात  उस  जाति  से  निकल  कर  अन्य  जातियों  में  भी  व्यवहार  में

 भा  गई  नाज  हमारा  ae  कत्तव्य  कि  हम  इस  भावना  को  दूर  करें  AH  भावना  द्+

 नहीं  होगी  तब  तक  इस  बिल  से  भी  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।

 हमारे  aa  में  सिखों  में  तो  जातिवाद  लेकिन  क्रिश्चियंस  और  मुसलमानों
 मैं  जाती
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 नहीं  आखिरकार  हमारे  देश  में  जो  इतने  लोग  मुसलमान  बने  वह  हिन्दुओं  के  कठोरपन  के  कारण

 और  मध्यावधि  के  हमारे  शासकों  के  व्यवहार  के  कारण  ही  बने  ।  लेकिन  मुसलमानों में  जातिवाद

 का  कोई  भाव  नही ंहै  ।  अगर  हम  निश्चित  तौर  से  अपने  यहां  से  जातिवाद  की  व्यवस्था  समाप्त  कर

 दें  तो  जो  हमारा  उद्देश्य है  कि  हम  दोइयूल्ड  काइट्स  और  दोड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  की  सहायता

 जो  इस  देश  में  पददलित  रह ेहैं  उनका  विकास  उसको  हम  पुरा  कर  सकते  हैं  ।

 महात्मा  गांघी  और  आचार्य  विनोबा  जी  ने  ated  समन्वय  की  बात  कही  थी  ।  अगर  हम  यह

 बिल  पास  करते  हैं  तो  जो  महात्मा  गांधी  और  विनोबा  जी  ने  बात  कही  थी  5५  हम  लोगों  में  कोई

 जाति  और  ad  का  भेद  नहीं  वह  बात  पुरी  नहीं  होती  हमारे  विनोबा  जी  तो  सारे  धर्मों  की

 बात  जानते  थे  ।  उन  घर्मों की  मुख्य-मुख्य  बातों  का  उन्हें  विस्तार  से  ज्ञान  था  ।  इसलिए  मैं  आपसे

 कहता  हूं  कि  जो  देश  में  राष्ट्रीय  भावना  देखते  हुए  यह  बिल  पास  करने  की  जरूरत  नहीं

 al  मैं  अपने  सहयोगी  से  अपील  करू गा  कि  वे  यह  बिल  वापस  ले  लें  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  अपने  गुह  मंत्री  जी  से  भी  आग्रह  करूगा  कि  वे  ऐसा  कार्यक्रम  बनाएं

 जिससे  कि  शोड्यूल्ड  काइट्स  और  tease  ट्राइब्स  के  कोई  समस्या  ही  न  रहे  ।  आज  हम  क्या

 देखते
 हैं  कि  इन  जातियों  के  लिए  रिजर्वेशन  के  बद  भी  कोटा  पूरा  नहीं  हो  पाया  dere

 काट्स  के  लिए  हमने  18  परसेंट  और  शेड्यूल  ट्राइबल  के  लिए  साढ़े  सात  परसेंट  का  रिजेक्ट  कोटा

 रखा  हुआ  है  ।  हमारी  क्लास  बन  की  नौकरियों  में  दौर  यूड  काइट्स  का  चार  परसेंट  और  दोइ्यूल्ड

 ट्राइब्स  का  एक  परसेंट  भी  कोटा  पूरा  नहीं  हो  पाया  है  ।  यही  व्यवस्था  तृतीय  और  aga

 श्रेणी  की  पोस्टों  में  भी  है  हमारे  कांस्टीट्यूशनल  में  यह  व्यवस्था है  कि  हम  निश्चित  समय  तक  इन

 जातियों  को  समान  स्तर  पर  लाने  की  व्यवस्था  आपके  ऐसा  न  करने  से  आज  इन  जा त्यों  के

 लोग  दूसरी  जातियो ंके  कोप  का  भाजन  बन  रहे  हैं  ।  आपने  इन  जातियों  के  लिए  रिजर्वेशन  का

 तीन  बार  समय  बढ़ाया  और  कितनी  बार  आप  समय  बढ़ाते  रहेंगे  ।  इसलिए  मेरी  आपसे  मांग

 है  कि  आप  शेड्यूल  काइट्स  और  दोड्यूल्ड  ट्राइबल  के  उत्थान  के  लिए  एक  टाइम-बाऊण्ड  प्रोग्राम

 बनाइये  और  उनको  समान  स्तर  पर
 इससे  ही  देश  में  एकता

 की  भावना  जगेगी  ।

 राज जो  देश  में  जातीय  दंगे  हो  रहे  हैं  बह  इसी  कार  से  हो  रह ेहैं  कि  दूसरी  जाति  के

 लोगों  के  दिमाग  में  यह  है  कि  सारा  लाभ  इन  दोड्यूल्ड  काइट्स  और  दोडयूल्ड  ट्राइबल  के  लोगों  को

 ही  दिया  जा  रहा  जबकि  वस्तु  स्थिति  यह  है  कि  हमारे  संविधान  निर्माताओं  की  जो  मंशा  थी

 हम  उसके  अनुरूप  भी  इन  लोगों  को  लाभ  नहीं  दे  पा  रहे  हैं  ।  हम  अपने  संविधान  के  अनुसार  सब  को

 समता  का  अधिकार  दिए  हुए हैं  लेकिन  सबको  समता  का  अधिकार  जब  तक  प्राप्त  नहीं  हो  सकता

 जब  तक  कि  सभी  का  अधिक  और  सामाजिक  दुष्टि  से  समान  स्तर  नहीं  होता  |
 इसलिए  हमें  इन्हें

 समान  स्तर  प्रदान  करना  होगा  |  केवल  समान  अवसर  का  अधिकार  दे  देन ेसे  समान  अवसर  प्राप्त

 नहीं  हो  जाते  ।

 मापकों  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  इन  जातियों  को  समान  अवसर  प्रदान  करने  अ  |  पने  ट्राइबल

 एरियाज  में  पब्लिक  र  a  rt  जन ह  =e  OS
 कली

 ‘Git  र  हरि  ं  के  लिए  पब्लिक  स्कूल  खोलें  अपने  शिक्षालयों  में  हम
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 संविधान
 विधेयक  22  दिसम्बर  1983

 बायकाट ए  ि  ए  एए  एएए  लाााल्‍यल्‍एतए। ए एएए एए एएएएएएल्‍एल्‍एईएल्‍ल्‍एल्‍एए एज

 उन्हें  समान  अवसर  प्रदान  अगर  बुनियादी  तौर  से  समानता  न  एजुकेशन  में  समानता  न

 तो  कैसे  समान  स्तर  आ  सकता  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सभी  के  लिए  एक  समान

 farerr  की  व्यवस्था  को  जानी  चाहिए  तभी  सभी  का  एक  समान  विकास  हो  सकता  जब  तक

 बुनियादी  सुविधा  इन  जातियों  को  नहीं  मिलेंगी  तब  तक  हरिजनों  और  आदिवासियों  में  समान  स्तर

 लाने  की  बात  व्यर्थ  ही  होगी  ।

 अन्त में  मैं  आपसे  कहना  चाहता हूं  कि  आज  जो  समाज  में  भावना  जाग  रही  उसमें

 बुनियादी  परिवर्तन  के  लिए  आप  कोई  रास्ता  अपनाएं  ।  इन  शब्दों के  साथ  मैं  अपनी  बात

 alan  मित्र  a  faa  दन  कर  at  R
 ar =  कि  वे  इस  बिल  को  वापस  ले  लें  । समाप्त  करते  हुए  पुनः  ATA

 विधेयक--जारी

 संविधान
 )

 विधेयक
 *

 60  ओर  159  में  संशोधन

 Mo  नारायण  चन्द  gee  कपूर  )  ,  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  संविधान  में

 और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाए  17”

 स्वीकृत

 Mo  नारायण  चन्द  पराशर
 :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 संविधान  दीर्घायु

 94  और  179  में

 प्रो०  नारायण चन्द  परिवार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत के  संविधान  में

 और  संशोधन  करने  वाले  facia  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 13  के  x जाज  x दिनांक  22-12  4709  भारत  ग्  असाधारण  भाग  11,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  |
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 !  पौष  1905  )
 तेल  क्षेत्र  तथा  विकास )  dares  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रदान  यह  है

 :

 fae  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाए  |

 स्वीकृत

 प्रो ०  नारायण  चन्द  परिवार  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ey  ee

 तेल
 क्षेत्र  तथा  विकास

 संशोधन
 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधायी  कायें  लेंगे  ।  श्री  शिव  शंकर  |

 ऊर्जा  मंत्री  शिव  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 तेल  क्षेत्र  तथा  1948  में  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ी

 उत्पादित  कच्चे  तेल  पर  स्वामित्व  संदेय  होता  है  और  देश  में  उत्पादित  कच्चे  तेल  पर  स्वामित्व  की

 दर  तेल  क्षेत्र  और  1948  के  भ्रन्तगंत  तय  की  जाती  इस

 अधिनियम  के  अंतगर्त  केन्द्रीय

 किसी  भी  खनिज  तेल  के  सम्बन्ध  में  स्वामित्व  की  दर  तेल  क्षेत्र  में  या  aar-sput  के  स्थान

 कथानुसार  पर  किसी  भी  खनिज  तेल  के  विक्रय  मूल्य  के  20  प्रतिशत  से  अधिक  तय  नहीं

 या

 चार  वर्ष  की  किसी  कालावधि  में  एक  बार  से  अधिक  किसी  खनिज  तेल  के  बारे  में

 स्वामित्व  की  दर  में  वृद्धि  नहीं  करेगी  ।

 पिछली  दफा  1  1981  को  स्वामित्व  में  संशोधन  a  facsr
 |  कप  T |  है  गया  उस

 समय  कच्चे  तेल  के  दामों  को  42  रुपए  प्रति  मीट्रिक  टन  से  बढ़ाकर  61  रुपए  प्रति  मीट्रिक  टन  कर

 दिया  गया  था  ।  अधिनियम  के  बेईमान  प्रावधानों  के  अनुसार  इसकी  दरों  में  1  1985

 पहले  संशोधन  नहीं  किया  जा  सकता  |

 असम  ओर  गुजरात  राज्य  सरकारें  स्वामित्व  की  दरों  में  संशोधन  के  लिए  अभ्यावेदन  करती

 रही  sai  किसी  भी  खनिज  तेल  के  बारे  में  स्वामित्व  की  दर  बढ़ाने  की  केन्द्र  सरकार  के  पास

 जो  शक्ति  वह  इस  शतं  के  अधीन  हैं  कि  उस  दर  को  चार  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  एक  बार  से

 अधिक  घटाया-बढ़ाया  नहीं  जा  सकता  :  इसीलिए  यह  प्रस्ताव है  कि  इस  अधिनियम  के  सम्बन्धित

 उपबंधों  को  संशोधित  किया  ताकि  सरकार  स्वामित्व  की  दर  तीन  वर्षों  के  बाद  बढ़ा  सके  ।

 347



 तथा  बची
 oe ‘=a  लभ तेल  क्षेत्र  संशोधन  विधेयक  22  दिसम्बर  1983

 ना

 यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  इस  अवसर  का  उपयोग  नाथ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ar

 सिफारिश  के  अनुसार  नियमों  को  में  रखने  के  लिए  करा  10  में  संशोधन  किया  जाए  |

 तेल  क्षेत्र  और  संशोधन  विधेयक  का  उद्देश्य  sql  उद्देश्यों  को

 प्राप्ति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किया  गया  :

 ग्रीक  तेल  क्षेत्र  तथा  विकास )  1948  में  मौर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाए  ड्

 अब  श्री  एम०  एम०  लारेंस  बोलेंगे  ।

 एम०  एस०  लारेंस  :  मैं  इस  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  सरकार

 इस  संशोधन  के  द्वारा  अमर्यादित  शक्तियां  ग्रहण  करना  चाहती  है  ।  सरकार  को  सामान्य  रूप  में  नियम

 बनाने  की  शक्तियां  प्राप्त  लेकिन  तेल  क्षेत्रो ंके  बारे  में  नियम  बनाने  की  स्थिति  कुछ  भिन्न है  ।

 खनिज  तेल  उत्पादन  में  लगे  कम  कारों  के  मामले  पर  हमेशा  ही  अलग  से  विचार  किया  जाता  क्यों कि

 उनके  काम  में  बहुत  कठिनाइयां हैं
 ।  इसलिए  तत्सम्बन्धी  विषय  बनाते  समय  अधिक  विचार  करने  की

 आवश्यकता  है  ।  मैं  एक  उदाहरण  देता  जिससे  यह  साबित  हो  जाएगा  ।  सरकार  ने  दिगवोई  में

 चल  रही  असम  तेल  कम्पनी  का  राष्ट्रीयकरण  किया  था  ।  उन्होंने  तेल  great  भोर  विप्रणन  भागों  को

 अलग  इसे  भारतीय  तेल  निगम  को  साँप  दिया  ।  खुदाई  का  काय  आयल  इंडिया  féto  को  सौंप

 ||  दिया  जो  कि  दुलिआजान  में  स्थित  है  ।  लेकिन  ये  दोनों  ही  कम्पनियां  उसी  जगह  पर  कार्य  कर  रही  हैं

 जो  असम  तेल  कम्पनी  को  टूटे  पर  दिया  गया  था  ।  इसलिए  दोनों  कम्पनियां  ही  ख़ान  अधिनियम

 के  अन्तर्गत  आती  जबकि  कारखाना  अधिनियम  भारतीय  तेल  निगम  पर  ही  लाग  होता  है  ।

 ara  तेल  कम्पनी  में  यह  प्रथा  थी  कि  निरन्तर  चलने  वाले  दिन-प्रतिदिन  के  कार्यों  को  करने  के  लिए

 बहुतायत  में  ठेका  श्रमिक  रखे  जाते  थे  ।  इन  दोनों  कम्पनियों  में  खान  कामगार  संघ  ही  ठेका  श्रमिकों

 का  एकमात्र  पंजीकृत  संघ  है  ।  पुरानी  प्रथा  के  अनुसार  खुदाई  तथा  तेल  शोधक  कार्यों  में  और  विपणन

 के  कार्यों  में  ठेकेदारों  की  सेवाएं  ली  जाती  थीं  ।

 sit  To  शिवशंकर  :  यह  खानों  के  अधीन  नहीं  भाता  है  ।

 थ्री  एम०  एम०  लारेंस
 :  मुझे  अपना  भाषण  पुरा  करने  मैं  कुछ  मुद्दों  पर  प्रकाश

 डालना  चाहता  हूं  ।

 श्री  पो०  शिवशंकर  :  आपका  स्वागत है  ।

 श्री  एस०  एम०  लारेंस  :  वही  प्रथा  राज  भी  जारी  है  |  किन्तु  भारतीय  तेल  निगम  के  प्रबंधक

 इन  खान  कामगार  संघों  से  बातचीत  करने  से  मना  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  स्थायी  कामना  रियों
 का

 सम्बन्ध  है  इंडिया  लिमिटेडਂ  भी  उनकी  मांगों  का  समाधान  नहीं  कर  रहा  भारतीय  तेल

 निगम  के  साथ  हाल  ही  जिस  वेतन  के  बारे  में  स  मौत  हुआ  था  उस  वेतन  से  श्रमिकों  को  वंचित
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 1

 पीठ
 1905  तेल  क्षेत्र  तथा  विकास )  संशोधन  विधेयक

 निन

 किया  जा  रहा  हम  नहीं  जानते  कि  आयल  इंडिया  लिमिटेड  अपने  श्रमिकों  को  क्या  परिलब्धियां

 दे  रहा  और  क्या  वहू  परिलब्धियां  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली

 जो  उसी  प्रकार  से  तेल  निकालने  के  कार्य  में  लिप्त  के  समान  है  ।  ठेका  श्रमिकों  का

 यह  प्रदान  संयुक्त  मुख्य  श्रम  आयुक्त  )  के  सामने  ले  जाया  गया  था  किन्तु  भारतीय  तेल  निगम

 के  अश्लील  cat  के  कारण  उसका  निपटारा  न  हो  सकें  और  श्रमिकों  को  हड़ताल  का  सहारा

 लेना  पड़ा  ।

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  आसाम  तेल  कम्पनी  के  पुराने  कर्मचारियों  और

 ठेका  श्रमिकों  की  मांगों  का  निपटारा  किया  जाए  ताकि  उनके  साथ  कोई  भेदभावपूर्ण  तरीका न

 अपनाया  जाए  |

 आसाम  आयल  कम्पनी  के  भूतपूर्व  श्रमिकों  की  सेवा-दास्तों  को  भारतीय  तेल  निगम  +  श्रमिकों

 को  सेवा-दस्तों  के  समान  किया  जाना  चाहिए  ताकि  बराबर  काम  के  लिए  बराबर  वेतनਂ  का  सिद्धान्त

 लागू  किया  जा  सके  ।  मुख्य  नियोजक  के  अधीन  निरंतर  चलने  वाले  या  इसी  प्रकार  के  कार्यों  में  लिप्त

 ठेका  श्रमिकों  को  ठेका  श्रम  और  केन्द्रीय  नियम  1971  की  धारा  25  (2)  पांच

 के  अधीन  गए  लाभ  भी  प्रदान  किए  जाने  इन  शब्दों  के  मैं  अपना  भाषण

 समाप्त  करता  ह

 श्री  राजेश  कुमार  fag  :  उपाध्यक्ष  इस  बिल  में  रायल्टी  की  अवधि

 चार  की  जगह  तीन  वीं  करने  के  लिए  कहा  यह  बहुत  अच्छी  बात  मैं  यह  पुछना  चाहता हूं
 कि  रायल्टी  का  निक्षेप  भाप  किस  आधार  पर  करते  हैं  ।  आपको  याद  होगा  कि  नागालैंड  में  खोज

 करने  की  बात  कही  गई  थी  ।  वहां  राज्य  सरकार  ने  स्वामित्व  का  प्रदान
 उठाया

 था  ।  वहू  भी  रायल्टी

 से  जुड़ा  हुआ  है  ।  जब  आप  तीन  वर्ष  की  बात  करते  हैं तो
 उस  तरह  रायल्टी  बढ़  जाएगी  और  कहीं

 भी  कम  हो  सकती  ऐसा  आपने  कहा  मेरा  सुल्तान है  कि  इस  रायल्टी  जो  निर्णय  किया

 जाता  इसकी  पद्धति  में  तबदीली  होनी  चाहिए  जिससे  राज्यों  को  भी  जायज  हिस्सा  मिल  सके  |

 छटी  पंचवर्षीय  योजना का  टारगेट  था  6541.72  करोड़  बह  सर पलस  होकर  6770  करोड़  हो

 गया  ।  आपने  जो  लक्ष्य  तय  किया  है  उसकी  पूर्ति  में  नए  बेसिन  में  खोज  हुई  है  ।
 आफशोर  के  कुछ

 इलाके हैं  जहां  पर  पेट्रोल  की  खोज  हुई है  ।  नाथे  ईस्ट  में  लक्ष  द्वीप  अंदमान  आदि  में  खनिज  तेल

 की  खोज  के  सक्रिय  प्रयास  किए  जाने  एक  करोड़  टन  हम  आज  बाहर  से  मंगात ेहै  ।  अगर

 हमने  यहीं  अपने  देश  में  सक्रिय  प्रयास  किए  तो  उससे  स्थिति  सुधरेगी  ।  रायल्टी  तो  आप  बढ़ाएं  लेकिन

 साथ-साथ  देखें  कि  प्रोडक्शन  कैसे  हमारे  देश  में  बढ़  सकती है
 ।  अगर  प्रोडक् यान  बढ़ती है  मगर

 खनिज  तेल  ae  अधिक  मात्रा में  हमारे देश  में  उपलब्ध  होगा  और  हमें  विदेशों  पर  कम

 निर्देश  रहना  पड़गा  तब  निश्चित  रूप  से  उद्योगों  और  कृषि  को  भी  इससे  बहुत  लाभ  देश

 समृद्ध  होगा  सम्पन्न  होगा  ।

 ait  मोतीभाई  भार०  चौधरी  :  बहुंत  विलम्ब  से  यह  बिल  यहां  लाया  गया
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 तेल  क्षेत्र  तथा  संशोधन  विधेयक  25  दिसम्बर  1983

 और  यह  अधूरा  बिल है  |  चार  साल  के  बाद  रायल्टी  जो  बढ़ाई  जाती  थी  या  उस  पर  बिचार  किया

 जाता  अब  तीन  साल  के  बाद  किया  तब  उसमें  फेर  बदल  किया  लेकिन  आप

 देखें  कि  1976  के  बाद  1980  में  इसकी  अवधि  पुरी  होती  तो  1980  में  रायल्टी  की  दर  बढ़ाया

 जाना  चाहिए  था  जब  चार  साल  पुरे  होते  थें  लेकिन  इस  दर  को  अप्रैल  1981  में  जाकर  बढ़ाया  गया  ।

 तीन  चार  माह  बाद  यह  दर  बढ़ाती  गई  बीस  परसेंट  के  हिसाब  से  आपको  ज्यादा  रायल्टी  राज्यों  को

 देनी  पड़ती  अगर  आपने  समय  पर  इसको  बढ़ाया  होता  तो  सितम्बर  1980  में  रड  का  भाव  305

 के  बजाय  1182  के  हिसाब  से  आपको  देना  होता  ।  इससे  राज्यों  को  ज्यादा  मिलता  दुनिया के

 सभी  देश  इस  बात  को  स्वीकार  करत ेहैं  कि  खनिज  सम्पत्ति  राज्य  सरकारों  की  सम्पत्ति  होती है  ।

 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  भी  1962  में  इस  बात  को  स्वीकार  किया  gry  उन्होंने  यह  भी  कहा

 था  कि  रायल्टी  की  बात  जब  भाएगी  तब  राज्यों  से  सम्पर्क  किया  जाएगा  ।  लेकिन  ऐसा  कुछ  नहीं

 किया  जाता है  ।  अवधि  समाप्त  होने  पर  भी  इसकी  दर  को  रिवाइज  नहीं  किया  जाता हैं  ।  भाव

 ठहराने  की  पद्धति  आपकी  खुद  को  पद्धति  इस  सम्बन्ध  में  आपने  कोई  नियम  नहीं  बनाए  हैं  ।

 1962  के  बाद  1966  में  चार  साल  के  बाद  आपको  इसको  बढ़ाना  था  लेकिन  आपने  1368  में

 जाकर  इसको  यानी  दो  साल  की  आपने  इस  में  देरी  की  ।  इसके  बाद  1972  में  जो  vars

 दिया  गया  उसमें  सात  साल  को  अवधि  रखी  गई  थी  |  इसके  बाद  जब  बहुत  हत्या  हुआ  तो  चार  साल

 के  बाद  1976  में  जाकर  आपने  इसको  बढ़ाया  ।  यह  जो  देरी  की  जाती है  यह  ठीक  नहीं  है  ।  सदन  के

 अन्दर  और  बाहर  सभी  सदस्यों  राज्य  सरकारों  ने  प्रजातन्त्रीय  संगठनों  बार-बार  सरकार  का  इस

 ओर  ध्यान  खींचा  है  और  हर  बार  हम  को  आश्वासन  यह  गया  है  कि  यह  मामला  feared

 इत  आश्वासनों  के  बावजूद  भी  आज  इस  सत्र  के  aif@d  दिन  बजे  आप  इसको  यहां  ला

 रहे  फिर  भी  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।  आपने  तीन  साल  के  बाद  इसमें  फेर  बदल  करने

 की  बात  कही  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  मह  हर  साल  क्यों  नहीं  होना  चाहिए  ।  हर  चीज  के  भाव

 जाब  हर  साल  बढ़ाये  जाते  हैं  और  दूसरी  चीजों  के  भाव  जौसे  रेलवे  फ्र  पोस्टेड  दिन  पर  दिन  बढ़ते

 हैं  तो  इसकी  दर  भी  हर  साल  क्यों  नहीं  बढ़नी  क्यों  यह  रिवाइज  नहीं  होनी  चाहिए  ।  काटन

 के  लिए  आप  हर  साल  रिवाइज्ड  स्पोर्ट  प्राइस  की  घोषणा  करते  हैं  ।  रायल्टी  के  बारे  में  तीन  साल  की

 अवधि  आप  क्यों  रखे  रहे  हैं  ।  राज्य  अलग  नहीं  है  ।  वे  भी  भारत  का  हिस्सा  हमारी  धरती  के  अंग

 आपकों  ज्यादा  लाभ  होता  है  तो
 आप  उनको  क्यों  ज्यादा  नहीं  देना  चाहते  हैं  तीन  साल  के  बाद

 क्यों  देना  चाहते  हर  साल  इसमें  फेर  बदल  क्यों  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।

 रायल्टी  तय  करने  का  जो  तरीका  है  अलग-अलग  समय  पर  अलग-अलग  प्रकार  से  इसको  तय

 किया  जाता  है  ।  इसको  भी  नियमित  किया  जाना  चाहिए  i  ee  से  नैफ्था  आदि

 सब  निकालने  के  बाद  जो  कचरा  बचता है  जिसको  आर०  oho  ओ०  कहते  इसका  भाव  दो

 हंजार  प्रति  टन  पर  राज्यों
 के

 बिजली  बोर्डों  और  दूसरे  उद्योगों  को  है  जबकि  रायल्टी  के

 संदर्भ  में  इसका  भाव  305  रुपए  तय  किया  गया  बाद  में  सितम्बर  में  इसको  बढ़ा  कर  1182

 किया  गया  ।  लेने  का  एक  तरीका  और  देने  का  दूसरा  तरीका  यह  ठीक  नहीं है  ।  जैन  मन्दिरों  में  देव

 को  घी  चढ़ाने  के  लिए  बोली  बोली  जाती  जेन  मन्दिरों  में  लोग  2  5  10  मन  घी  बोलते
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 सुनकर  आइये  होता है  |  बाजार  भाव  अगर  घी  का  100  रु०  हैं  तो  बोली  में  2,  ढाई  रु०  मन  का

 घी  माना  जाता  है  ।  नेप्था  निकाल  कर  जो  कपड़ा  बनता  है  उसका  2,000  रु०  लिया

 जाता  है  ।  गैस  जो  निकलती  है  1965  में  हमारे  जाने  माने  अंकशास्त्री  श्री  वी०  आर०  वी०  राव  ने

 हिसाब  लगाकर  बताया  था  कि  76  रु०  प्रति  टन  इसका  भाव  होना  चाहिए  ।  लेकिन  राज  गस  जो  तेल

 के  साथ  निकलती  है  उसका  2,500  रु०  मांगा  जा  रहा  है  ।  तो  बेचने  का  भाव  अलग  और  रायल्टी

 का  भाव  ऐसा  ?  मैं  मांग  करता  हूं  कि  विल  में  यह  भी  सुधार  किया  और  अन्तर्राष्ट्रीय  भाव

 दिया  जाए  ।  देने  और  लेने  के  बारे  में  जो  अलग-अलग  तरीके  काम  में  लाए  जाते  हैं  इसको  नियमित

 किया  जाए  ओर  अवधि  निश्चित  की  जाए  कि  रायल्टी  की  दर  भी  अंतर्राष्ट्रीय  भाव  को  देखते  हुए  तय

 को  जाया  करेगी

 कीं  में  कड  निकालने  की  अवधि  निश्चित  होती है  15-20  साल  में  क्एं में  से  क्रम  खत्म

 ी  जाता  है  ।  50  प्रतिशत  तेल  तो  हमारे  कुओं  में  से  निकल  चुका  है  ।  अब  तक  निकाले  गए  क्रूड  का

 भी  पैसा  दे  कर  राज्यों  के  प्रति  अन्याय  किया  जा  रहा  है  ।  इसमें  सुधार  किया  जाए  और  रिट्रोस्पेक्टिव

 डेट  से  दिया  जाए  ।  4  प्रतिशत  जो  सेल्स  टैक्स  मिलता  था  वह  भी  हमसे  खींच  लिया  जो  सरासर

 गलत है
 ।  सेल्स  टैक्स  के  रूप  में  जो  ले  लिया  यह  भी  उनको  देना  चाहिए  ।

 राज्यों
 के

 आय  के

 साधन  वेसे  ही  कम  और  जो  हैं  भी  उनको  इस  तरह  से  कम  किया  जा  रहा  है  ।  इस  अन्याय  को

 समाप्त  किया  जाय  शौर  हमारी  रायल्टी  की  दर  में  सुधार  किया  जाए  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  भाव

 के  साथ  जोड़ा  जाय |  198]!  में  रेट  बढ़ाया  वह  अप्रैल  1981  से  दिया  ।

 ओ  ०  एन०  जी०  सी०  को  1980-81  के  मुकाबले में  1981-82  में  8  गुना  मुनाफा  हुआ  है  ।

 उस  मुनाफे  का  हिस्सा  उन  राज्यों  को  भी  मिलना  चाहिए  जिससे  कि  से  आपको  तेल  मिलता  उन

 राज्यों  की  अधिक  स्थिति  तब  ठीक  होगी  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  रायल्टी  के  दरों  में  सुधार  किया

 जाएगा  और  राज्यों  के  प्रति  न्याय  किया  जो  मैंने  सुभाव  दिय ेहैं
 इनको  एक  नए  संशोधन

 विधेयक  के  रूप  में  अगले  सत्र  में  आप  यह  मेरा  आप  से  अनुरोध  है  ।

 थ्री  बृद्धि  चन्द्र  जन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  रायल्टी  के  बारे  में  चार  साल  के  समय

 को  घटा  कर  जो  3  साल  रखा  गया  है  इसका मैं  समर्थन  करता  मैं  यह  अवस्य  चाहता
 हूं

 कि

 रायल्टी  का  जो  शेयर  है  स्टेट्स  को  नहीं  मिलना  और  3  साल  जो  रखे  हैं  तो  इस  पीरियड  के

 अन्दर  ही  रायल्टी  तय  कर  के  जो  भी  देयर  स्टेट्स  का  बनता  है  वह  मिल  जाना  चाहिए  ।

 जैसलमेर  के  अन्दर  तेल  की  खुदाई  के  लिए

 श्री  पी०  दिव  अभी  तो  आपके  पास  तेल  निकला  नहीं  है  और  रायल्टी  की  बात  कर

 रहे  हैं  ?

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  खुदाई  का  काम  बहुत  धीमी
 गति

 से  चल  रहा  है  ।  गोटार  के  अन्दर  तेल

 का  जो  हुआ  खोदा  गया  उसमें  एक  साल  लगा  ।  यह  रफ्तार  बहुत  धीमी  है  ।  जब  पाकिस्तान  के  सुई
 और  मारी  स्थानों  में  गैस  और  पैट्रोल  बड़ी  तादाद  में  निकल  रहा  है  तो  इस  बात  की  आवश्यकता  है

 कि  मदीने  2,  3,  4  बढ़ाई  जा  भर  कार्य  तीब्र  गति  से  किया  जहां  dea  नहीं  वह
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 तेल  क्षेत्र  तथा  संशोधन  विधेयक  “2  दिसम्बर  1  83

 <rIr  क्या  ज्ञ  कैरिज
 हैलीक्रोप्टर  द्वारा  मशीनें  a4  नर  नाल पे  fee  न  ना  चाहिए  ताकि  STS  तानी  क्षेत्र  का  विकास

 हो  सक े।

 जब  पाकिस्तान  में  इस  तरह  के  डेजर्ट  की  खोज  कर  के  गस  और  पेट्रोल  निकाल  रहा

 है  तो  हमारे  यहां  भी  इसकी  बहुत  ज्यादा  सम्भावना है  ।  इसलिए  पुरी  ताकत  गौर  शक्ति  लगाकर

 तेल  निकालने  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  अब  दूसरे  कंट्रीस  में  डेट्स  में  इस  प्रकार  की  सफलता  हुई  है

 तो  यहां  भी  सफलता  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हु  |

 थ्री  पी०  शिवशंकर  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  पर  होने  वाले  वाद-विवाद  में  मूल  क्या

 मैं  समय  नहीं  पा  रहा  हूं  किन्तु  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले  माननीय  सदस्यों  को  मैं

 धन्यवाद  देता  हूं  ।  1948  अधिनियम  का  यह  संशोधन  जिसके  अंतगर्त  स्वामित्व  की  दर  बढ़ाने  की

 अवधि  चार  वर्ष  a  घटाकर  तीन  ag  करने  का  प्रस्ताव  बहुत  साधारण  संशोधन  है  ताकि  राज्यों

 द्वारा  दावा  फी  जाने  वाली  स्वामित्व  की  राशि  को  कुछ  शीघ्र  तय  किया  जा  यह  संशोधन

 इसी  उद्देश्य  के  लिए  है
 :  जहां  तक  धारा  [10  के  अन्य  संशोधन  का  सम्बन्ध  है  वह  इसलिए  किया  जा

 रहा  है  ताकि  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की  यह  सिफारि दा  कि  सभी  नियम  आदि  सभा  पटल

 पर  रखे  क्रियान्वित  हो  सके  ।  मुक्के  और  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  मैं  माननीय  सदस्यों  को

 घन्यवाद  देता  हुं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 तेल  aa  तथा  अधिनियम  1948  में  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  आरम्भ  करेगी  |

 खण्ड  2

 धारा  सकी  का  संशोधन

 श्री  मोती  भाई  भार०  चौधरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूਂ

 पृष्ठ

 खंड  2  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 तेल  क्षेत्र  (
 fa fann=  तथा  fa =cT
 नगर  तना  a)  1948  इसमें  इसके  पश्चात

 ya  अधिनियम  कहा  गया  की  घारा  की  उपधारा (4)  के  परन्तुक
 के
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 1905  तेल  क्षेत्र  तथा  संशोधन  विधेयक

 =H) खण्ड  चार  वर्ष  की  किसी  कालावधिਂ  शब्दों  के  स्थान  पर  एक  qq

 दाऊद  प्रतिस्थापित  किए  जायेंगे  ।'
 (1)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  खण्ड  2  के  संशोधन  संख्या  i 1  को  सभा  में  मतदान  के  लिए

 रखता
 ह्

 ।

 संशोधन  संख्या  ॥  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  Beata  दया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  maa  यह  है  :

 ः्ग्कि  खण्ड  2  विधायक  का  अंग  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  3  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रशन  यह

 खण्ड  3  विधेयक  का
 अंगे  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ

 खण्ड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  न-ह  यह  है  :

 fa,  खण्ड  1  अधिनियम  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम
 विधेयक

 का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  1,  अधिनियम  qa  ott  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मंत्री  महोदय  प्रस्ताव  रखेंगे  कि  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 श्री  पो०  शिवशंकर  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  1”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह |
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  2  दिसम्बर  1983

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगले  मद  पर  भाते  हैं  ।

 नब  हम  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  झाम  करेंगे  ।  निस्संदेह  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी

 अधिक  समय  लेंगे  ।  aq  माननीय  सदस्य  दस  मिनट  से  अधिक  समय  नहीं  लेंगे  ।  मंत्री  के  उत्तर  सहित

 इस  चर्चा  को  हमें  आज  समाप्त  कर  लेना  है  ।  यहां  उपस्थित  सभी  सदस्य  सभा  में  हो  बने  रहेंगे  ।

 थ्रो  क  ०  माया तेवर  (fsfeeaar)  यह  कदे  करना है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  रात  के  भोजन  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया

 प्रो०  सच  दंडवते  इसकी  घोषणा  मत  सीधे  भोजनकक्ष  की  ओर

 चलिए  ।

 राज्य  सभा  से  win  जारी के  वि  NTU

 महासचिव  :  श्रीमन  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सुचना

 देनी है

 (i)  सभा  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों के  नियम  127  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  में  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश हुआ  है  कि  राज्य  सभा
 21

 1983  को  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा 20  1983  को

 पारित  किए  गए  बैंककारी  विधि  विधेयक  1982  से  बिना  किसी  संशोधन

 के  सहित  हुई  12.0

 (ii)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  में  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  21  1983  को  अपनी  बैठक  में  पारित

 आवश्यक  वस्तु  विधेयक  1983  को  एक  प्रति  संलग्न  करने
 का

 निदेश

 हुआ
 है

 |

 श्रावदयक  वस्तु  विधेयक

 राज्य-सभा  द्वारा  यथा  पारित

 महासचिव  :
 मैं  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  आवश्यक  वस्तु  विधि  यक

 1983  को  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 Lh  EY  ates

 पुश्तों  की  चर्बी  के  आयात के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 डा०  सुब्रह्मण्यम  carat  उत्तर  पूर्व  )  :  वाणिज्य  मन्त्री  श्री  विश्वनाथ  प्रतापी
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 के  आया 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  पव  नला  त  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 द्वारा  15  1983  को  दिए  गए  वक्तव्य  पर  मैं  चर्वा  प्रारम्भ  करता हूं  ।  वहू  यहां  उपस्थित

 नहीं हैं  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उसमें
 भी

 पी०  गए  :  मैं  यहां  उपस्थित हूं
 ।

 डा  ०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  इस  वाद-विवाद  के  दौरान  हमारे  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का  उत्तर

 कौन  देगा  ?

 श्री  पी०  ए०  मंत्रो  उत्तर  देंगे  ।

 डा०
 सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  बहुत  मुझे  इत  पर  आपत्ति  उठानी  ह चला  हिएਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  अपने  कमरे  से  आपकी  आवाज  सुन  सकते  हैं  ।

 Sto  दंडवते  कक्ष  के  लिए  कोई  कमरा  कोई  स्थान  तथा  नहीं  है  ।

 डा०
 सुब्रहमण्यम  स्वामी

 :  मेरी  आपत्ति यह  है  कि  चर्चा
 को  बहुत  देर  से  रखा  गया है ह्

 इस  कारण  जनता  हमारे  दृष्टिकोण  से  पूरी  तरह  अवगत  नहीं  हो  पाएगी  |  निस्संदेह  उनका  द  टिकोण

 तो  उत्तरी  भारत  में  चुनाव  शुरू  होने  से  पहले  ही  कल  सवेरे  8  बजे  आकाशवाणी  से  प्रसाद  दिति  कर  दिया
 जायेगा  ।  वे  इस  चर्चा  का  चालाकी  से  इस  प्रकार  प्रयोग  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  इस  बारे  में

 विपक्ष  का  दृष्टिकोण  किसी  पता  न  चले  ।  हमारे  पास  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।  हमारे  पास ***

 आचार  भगवान  देव  आप  पेज  में  प्रसिद्धि  प्राप्त  करने  के  लिए  यह  डिस्कशन

 प्राप्त  कर  रहे  हैं  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 जनता  को  असलियत  का  पता  लगना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 डा०  स्वामी  आप  जानते

 हैं
 कि  मैं  आपका  कितना  सहायक  रहा  ।  पहले

 विधेयक  को  मैंने  शीघ्र  ही  पारित  कराने  में  सहायता  दी  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी
 :  कृपया  आकाशवाणी  को  निदेश  दीजिए  कि  वह  हमारे  पुरे

 भाषण  को  प्रसारित  करे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  आकाशवाणी  को  ऐसा  निदेश  नवदीं  दे सकता  हूं  ।

 डा०  सुब्र  हाकिम  स्वामी  :  आजकल  हमारे  देश  में  मिलावट  एक  बड़ा  ब्पापार  यन  गया

 खाने  की  चीजों  दूघ  खाद्य  तेलों  मसालों  हर  चीज  में  मिलावट  है  ।  वास्तव  में  आजकल

 मिलावट  का  बुर  फन  गया  है
 कि  संसद  में  दी  जाने  वाली  सूचनाएं  भी  मिलावटी  जैसा

 कि  मैं  अभी  आपको  दिखाऊ गा  ।  अन्य  सभी  प्रकार  की  मिलावटों  से  इस  देश  की  जनता  को

 भावनाओं  को  इतना  आघात  नहीं  पहुंच  ता  जितना  चर्बी  की  मिलावट  से  पहुंचा है
 ।  मुख्य बात  यह
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 पदों
 की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  29  दिसम्बर  1983

 —

 है  कि  चर्वी  की  मिलावट  से  सभी  धार्मिक  लोग  प्रभावित  होते  क्योंकि  यह  पशु  से  निकाली  जाती

 वास्तव में  चर्बी  की  मिलावट  के  विरुद्ध  पहले  अकाली  नेता  श्री  हरचर्दर्सिह  लौंगोवाल

 ने  21  जून  को  वक्तव्य  दिया  था  कि  गाय  की  चर्बी  की  मिलावट  करना  गाय  की  हत्या  करने  के  समान

 ही  पाप  है  ।  इससे  केवल  हिन्दू  समुदाय  ही  चिंतित  नहीं  है  सभी  धर्मों  ».  लोग  इससे  प्रभावित

 हुए  हमारे  ददा  की  85  प्रतिशत  जनसंख्या  हिन्दू  इस  समुदाय  के  लोगों  का  गाय  को  फर्जी

 के  कारण  अत्यधिक  चिंतित  होना  स्वाभाविक  है  ।  लोगों  को  सच्चाई  बतायी  जानो  चाहिए  |

 मिलावट
 के  सम्पूर्ण  मामले  को  देखते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं

 आज
 ऐसी

 कोई  भी  वस्तु  नहीं

 है  जिसे  शुद्ध  शाकाहारी  कहा  जा  सके  ।

 वाणिज्य  तथा  पुत  विभाग  के  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप
 :  मिलावट  का  इतना

 विशद  निरूपण  क्यों  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  अभी  बताता  ह  यह  सारी  स्थिति  इतनी  भयंकर  है  कि  आज

 कोई  चीज  शुद्ध  शाकाहारी  रह  ही  नहीं  गई  क्योंकि  मिलावट  में  जानवरों  की  चर्बी  का  इस्तेमाल

 fara
 जा  रहा  है  ।  जिसकी  हमें  जानकारी  नहीं  अब  में  आपको  एक  उदाहरण  देता हूं  ।  हाल  ही

 में  में  अहमदाबाद  में  था  वहां  मुझे  एक  बात  का  पता  इस  संबंध  में  संसद  में  प्रदान  भी

 उठाया  गया  है  कह  यह  कि  पुडिंग  में  दूध  fers  बनाने  में  पनीर  जिये

 शाकाहारी
 लोग  शौक  से  खाते  जानवरों  को  रेनेट  प्रयोग  किया  जाता  राज्यसभा  में  इस  संबंध

 में  उठाए  गए  प्रदान  संख्या  355  का  उत्तर
 16

 1983  को  दिया  गया  ।  प्रइन  यह  था  :

 यह  सच  है  किरेनेट  16  दिन  के  बछड़े  की  अंतड़ियों  से  निकला  जाता  अर  भारत

 तथा  विदेशों  में  इसका  निर्माण  किस  प्रकार  किया  जाता  है  शक

 मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  में  मन्त्री  महोदय  राव  वीरेन्द्र  सिंह  हैं  जो  agi  उपस्थित  नहीं हैं
 पर  में

 मन्त्री मंडल  के  सामूहिक  उत्तरदायित्व  के  कारण  उन  सब  को  इसके  लिए  जवाबदेह  समझता  हूं  ।  उत्तर

 क्या है  ?  उत्तर  में  कहां  गया है  16  से  30  दिन  के  बछड़ों  को  काटा  जाता  है  और  उनके  आमाशय

 =)  निकालकर  उसको  पाउडर  में  रितिक  fear  mare  और  उसका  देश  में  आयात  किया

 जाता है
 ।  उन्होंने  स्वयं  ag  रविवार

 किया  है
 कि  पशु  सेनेट  भारत  में  बनाया

 नहीं
 जाता

 ।
 जनरल  लाइसेंस  के  आधार  पर  इसका  आयात  किया  जा  रहा मि  यह  उत्तर  उन्होंने  स्वयं  दिया

 है  और  फिर  आगे  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  '  रेनेट  का  प्रयोग  विभिन्‍न  किस्मों  क  पनीर

 बनाने
 में

 किया  जाता  हैਂ  इसके  अतिरिकत  ‘gfst  Nase  बनाने  दूध  से
 मीठे  पकवान

 आदि  में  भी  विया  जाता है  ।  16  1983  को  तारांकित  प्रश्न  संख्या  355  का  यह  उत्तर

 दिया  गया  था  ।  इस  पर  भी  सरकार  कह  रही  है  कि  हमने  सभी  तरह  की  चर्बी  का  आयात  बंद  कर

 दिया  लोग  इस  बारे  में  चिन्तित हैं  पशुओं  के  रेनेट  के  संबध  में  मंत्री  महोदय  ने  स्पष्ट  कर  दिया

 है  कि  हाँ  हम  इसका  प्रयोग  कर  रहे  है  ।  30  दिन  के  बछड़े  को  काटना  कितन  fans  कृत्य है
 ।  मुझे

 यह  सुनकर  कौर  भी  हैरानी  हुई  है  कि  गुजरात  जो  महात्मा  गांधी  और  दयानन्द  सरस्वती  की

 जन्मभूमि  है  वहां  पर  चोंच  बनाने  द्वारा  भी  पनीर  के  निर्माण  में  गाय  का  रेनेट  इस्तेमाल
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 1905
 पशुओं

 की  चर्बी  के

 ति
 के  बारे  मैं  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 क़रिया जा  रहा है  हम  सब  जानते  हैं  कि  कितना  उत्प्रेरक  है  ।  चाहे  वह  जिलेटिन  हो

 अथवा  गाथ  का  रेनेट  t—ae  सब  गोमांस  उत्पाद  का  प्रयोग  आइसक्रीम  बनाने  में

 जेली  बनाने  में  किया  जाता है  ।  जब  हम  मिलावट  की  बात  करते  हैं  तो  हम  केवल  चर्बी  को  ही

 नहीं  लेते--संकर तो  लोगों  का  ध्यान  चर्बी  तक  ही  सीमित  रखता  चाहती  क्योंकि  इस  मामले  में

 ag  पकड़ी  गई  हैं  लेकिन  मिलावट  के  अन्य  मामले भी  frat  जनता  अनभिज्ञ  है  और  जिसके  लिए

 सरकार  जवाब  देह  है  और  सरकार  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  रिका दें  में

 शस  विवाद  में  एक  पहल  छूट  गया  है  और  वह  है  राष्ट्रीय  चरित्र  में  हस  जिसका  यहां  स्पष्ट

 प्रशन हुआ  हाल  ही  में  मुझ  जैन  समुदाय  के  कुछ  लोग  मिले  और  उन्होंने  कहा  कि  अधिक

 सदमा  उन्हें  इस  बान  हुआ  है  क्रि  पसो  मिलावट  हमारे  जेन  समुदाय  के  ही  एक  ब्यक्ति  द्वारा  को

 गई  है  ।  जैन  लोग  प्रकाश  शाकाहारी  होते  हैं  और  उनके  अपने  समुदाय  के  एक  व्यक्ति  ने  यह  घिनौना

 कायें  भटिण्डा  में  श्री  मित्तल  उनका  नाम  है  श्री  द्वारका  दास  ते  गाय  चर्बी  का  इस्तेमाल

 वनस्पति  घनी  बताने  में  किया  है  ।  ए  बरस  भी  हैं  जो  इन  घार्मिक  धारणाओं  के  होते  हुए  भी  सब

 कुछ  जानते  हैं  ऐसा  करने  में  हिचकिचा  नहीं  रहे  हैं  ।  इमेज  स्पष्ट  पता  चलता  है  कि

 राष्ट्रीय  चरित्र  में  ज्ञास  हो  रहा  है  और  इसी  की  हमें  चिनता  होनी  चाहिए  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 fe F  अगली  किस  तरफ  उठाऊ  |  वास्तव  में  श्री  पांडेय  द्वारा  जिनका  निर्वाचन  क्षेत्र  बही  यह

 मानना  सबसे  पहले  अल्प  सुचना  wea के  रूप  में  उठाया  गया  ओर  श्री  वी०  पी०  सिंह  ने  जनता

 पार्टी  की  निन्दा  करने  के  लिए  चग  अवसर  का  उपयोग  करते  हुए  कहा  कि  जनता  पार्टी  इसके  लिए

 जिम्मेदार  है  ?  मैं  वास्तविक  तथ्य  की  जांच  करना  चाहता हूं
 ।  महोदय  आप  जानते  ह्ीहोगे कि

 मंत्री  महोदय  ने  जनता  सरकार  के  विरुद्ध  प्रचार  करके  वास्तव  म  देश  को  गुमराह  करने  क्रो  को

 की  है  निःसन्देह  मैं  उन  लोग  में  से  नहीं  हूं  कि  जो  यह  कहूंगा
 कि  हम  लोग  देवता  हैं  ।  मुझे  हाल  ही

 मेंएक  फोटो  दिखाया  गया  जिससे  भटिंडा  स्थित  रसायन  और  वनस्पति  कारखाने  को  आधार  शिला

 श्री  जोकि  इस  समय  पंजाब
 में  भारतीय  जनता  पार्टी  के  अध्यक्ष  हैं  रख  रह ेहैं और  यद

 फोटो  एव  दो  दिन  में  पत्रिका  में  छपने  बाली  है  और  आप  इसे  देख  सकते  हैं  श्री  हिताभिल।शी

 जनता  पार्टी  के  शासन  के  दौरान  उद्योग  मंत्री  थे  लेकिन  wfest  carga  और  वनस्पति  कारखाने  वा

 वनस्पति  संगटक  अनधिकृत  है  मुझे  इस  बात  पर  बहुत  आश्चर्य  है  कि  किस  प्रकार  महादेव

 एक  ऐसे  कारखाने  को  आधारशिला  रखने  गए  जो  शुरू  से  ही  अनधिकृत  था  ।  जैसा क  मैंने

 कहा  कि  हम  भी  फरिश्ते  नहीं  हैं  लेकिन  हम  गलती  करते  पकड़े  गए  हैं  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  ने  एयर  द्वारा  भरोसे  जामे  का  सवाल  उठाया

 था  ।  ऐसा  क्यों  किया  जाता  है  ।  क्या  साऊदी  अरब के  लोग  उड़ानों  में  सामाजिक  का

 परोसतें  और  न  ही  इसके  कारण  उन्हें  कोई  अतंराषश्ट्रीय  यातायात  में  हानि  होती  है  ।

 इजरायल  एयर  लाइन  भी  सूअर  का  अथवा  जिसे  कि  वह  नान  कायर  कहते  नहीं  परोसते  |

 फ़िर  एयर  इण्डिया  के  लिए  गौ  माँस  परोसना  क्यों  आवश्यक  है  ?  जाँच  करने पर  मुझे  पता  चला  कि

 जनता  पार्टी  के  शासन  के  दौरान  भी  विमानों  में  गोमांस  परोसा  जाता  था  ।  हवाई  कर्मी  ea

 के  लोंगों  ने  बताया  कि  कुछ  मंत्री  ,  जिन्होंने  बाद  में  इस  कारण  धरना  भी  विमानों  में  ०
 से  बहुत
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1995

 बचाव  से  पाते  थे  और  उन्हें  बहुत  स्वादिष्ट  लगाता  था  ।  मुझके  केबिन  कर्मीदल  ने  मंत्री  का  नाम  नहीं

 बताया  अन्यथा  मैं  आपको  बता  देता  |  वह  कई  बार  इन  उड़ानों  पर  जाते  थे

 att  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  मेरे  विचार  में  इसका  उत्तर  देने  की  जरूरत  नहीं  है

 डा०
 सुब्र  हाकिम

 स्वामी  :  मैं  यह  अपनी  मर्जी  से  कर  रहा  हं  लेकिन  ये  आपको  सचेत  करने  के

 लिए  है  फिर  प्रक्षेपास्त्र  आ  रहे  हैं  लोग  सच्चाई  जानना  चाहते  हैं  ।  किसने  किया  इसकी

 परवाह  नहीं  है  ?  पर  सच्चाई  क्या है  और  क्या  इसे  रोका  गया  है  अथवा  जैसाकि  सरकार ने

 कहा है  उनके  अनुसार  मामले  की  रूपरेखा  यह  हैं  :

 अप्रैल  1978 में  ओपन  जनरल  लाइसेंस  संख्या  3/78  जारी  गया  जिसके  द्वारा

 वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  को  उन  मदों  कच्चे  माल  और  संघटकों  के  आयात  के  लिए  अनुमति  दी  गई

 जो  आयात  नीति  1978-79  के  परिशिष्ट  3,  5,  6,  7,  9  के  अत्यंत  प्रतिबंधित  और

 सरणीबद्ध  पदों  की  सूची  के  अंतगंत  नहीं  आते  थे  ।  बकरे  की  चर्बी  के  अतिरिक्त  किसी  और पशु  की

 चर्बी  इन  सूचियों  में  नहीं  थी  इसलिए  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  द्वारा  ato  जी०  एल०  के  अंतर्गत  इसका

 alata  किया  जा  ।

 यह  उत्तर  सरकार  ने  दिया  है  अन्य  दादों  में  सरकार  का  कथन  निम्नलिखित  है  :

 जनता  सरकार  की  3  1978  की  नीति  के  कारण  गाय  की  चर्बी  ओ०  जी०  एल०  के

 अत्यंत  आयात  की  जाने  लगी  ।  इससे  पहले  केवल  बकरे  की  चर्बी  का  आयात  किया  जा  रहा  था

 और  वहू  भी  सरकार  राज्य  व्यापार  निगम  के  जरिए  आयात  करती  थी ।  लेकिन  1981  में

 सरकार  ने  सभी  प्रकार  की  चर्बी  को  राज्य  व्यापार  निगम  के  अंतर्गत  कर  दिया  और  इस  प्रकार  जितनी

 भी  गाय  की  चर्बी  आई  वह  1978  और  1981  के  बीच  आई  प्रचार  वे  कर  रहे  कितनी

 गाय  की  चर्बी  आई  इस  प्रश्न  पर  वह  चुप हैं  और  उसका  यह  कहना  है

 कोई  यह  जानना  चाहता  gi—aarcifad  प्रश्न  1711  जिसका  उत्तर  लोक  सभा में

 2  1983  को  दिया  गया  ।  प्रइन  था  कि  क्या  गाय  कौ  चर्बी  का  आयात  किया  गया  और

 कितनी  मात्रा  में  ?  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  ने  उत्तर  दिया--कि  गाय  की  चर्बी  के  आयात के

 संबंध  में  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते हैं  ।

 यह  मूठ है
 और  सरासर  गलत  वास्तव  में  मैं  उन्हें  बताना  चाहता हूं

 कि  किस  प्रकार

 उनके  मंत्रालय  में  ये  आंकड़े  रखे  जाते  हैं  ।  तके  यह  है  कि  उन्हें  स्वयं  यह  मालूम  नहीं  कि  कितनी

 मात्रा  में  गाय  की  चर्बी  का  आयात  किया  गया  लेकिन  नह  सब  1978  और  1981  के  बीच  आयात

 की  गई  ओर  उसके  बाद  वह  ag  नया  विनियम  लाए  और  सभी  प्रकार  की  चर्बी  राज्य  व्यापार  निगम

 के  माध्यम से  मंगाई  गई  भर  इस  प्रकार  aq  को  चर्बी  के  आयात  का  seq  ही  नहीं  उठता  |  अब

 निःसंदेह  अत्यधिक  सतकंता  बरतते  हुए  सभी  किस्म  की  चर्बी  के  आयात  पर  1983  से

 प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  है  अब  इसके  आने  का  प्रदान  हो  नहीं
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 अब  मैं  सरकार  के  कथन  का  खण्डन  चरणबद्ध  रूप  में  करू  ‘TI — Tet  आंकड़ों  को  ही  लीजिए

 यह  कहना  सरासर  भर  है  कि  गाय  की  चर्बी  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  अलग  से  आंकड़े  नहीं  रखे

 जाते
 ।

 वास्तव  में  संयुक्त  राष्ट्र  cay  — wrareiseta  व्यापार  जिसे  हमने  संशोधित

 aa  व्यापार  बर्गीकरण  के  नाम  से  स्वीकार  किया  उसमें  vat  को  471.3  कोड  नम्बर  दिया

 गया  |  यह  एक  प्रश्न  में  पुछा  गया  था  |  प्रश्न  यह  था  कि  बया  गाय  की  चर्बी  अमुक  को  संख्या  के

 अंतगर्त  आयात  की  जा  रही  है  ?  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  नहीं  fear  इस  कोड  के  अंतर्गत  एक

 श्रेणी  411.3209  है  जोकि  विशिष्ट  रूप  से  गाय  की  चर्बी  के  सम्बन्ध में  है  ।  उत्तर  न  देने  से  यह

 स्पष्ट  है  कि  यह  गाय  की  चर्बी  है  अथवा  गौजातीय  पशु  की  चर्बी  है  ।  आप  घाब्दकोष  में  देखें  ।  इसका

 मतलब  गायों  और  मैंगो  से  यह  चर्चों  है  ।  इसका  पृथक  वर्गीकरण  किया  गया  है  और  कई

 स्थानों  पर  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ।  लेकिन  सरकार  इसे  बता  नहीं  रही  है  ।  सरकार  मे  प्रकट  नहीं  कर

 रही  किन्तु  यदि  आप  महा  वाणिज्यिक  )  जिसका  मुख्यालय

 कलकत्ता  में  के  मासिक  बुलेटिन  को  यह  प्रकाशन  आपको  सं  द  में  सुलभ है
 अथवा  आप

 जैसी  qf= atari  को  देखें  तो  देखेंगे  उनमें  दश  में  mara  की  रही  गाय  की  चर्बी  की

 मात्रा  दी  हुई  है  ।  और  मुझे  यह  देवकर  areas  हुआ  कि  विनियमों  के  प्रभावी  हो  जाने  के  बाद  1981

 से  लगभग  तीन  बार  गाय  की  चर्बी  आयात  की  गई  थी  ।  वास्तव  कुल  चर्बी  4  लाख  टन  थी  जिसमें

 से  2  लाख  टन  चर्बी  निजी  कम्पनियों  इस  विनियम  के  होते  हुए  ay  कि  वे  चर्बी  का  आयात

 नहीं  कर  सकते  आयात  की  गई  थी  ।  अतः  यह  कहना  कि  अपने  समय  में  ऐसा  नहीं

 ऐसा  नहीं  हुआਂ  गलत  है  ।

 श्री  पी  राजगोपाल  नायडू  :  दो  लाख  बया  ?  टन  ?

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  लाख  टन  ।  समय  की  सीमा  के  कारण  मैं  हड़बड़ी  में

 कभी-कभी  कोई  शब्द  छोड़  जाता  हूं  ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  जनता  शासन  के  दौरान  चर्बी  का  आयात  नहीं  हुआ  ।  जनता  शासन  के

 दौरान  गाय  की  चर्बी  का  आयात  हुआ  था  लेकिन  इनके  मुकाबले  कितनी  मात्रा  में  ?  इसका  «  पैरा

 देता  हूं  ।  तत्कालीन  वाणिज्य  मंत्री  श्री  सोहन  मारिया  ने  28  1953  में  एक  बताया  जारी

 जिसमें  उन्होंने  कहा  :  मांस  और  गाय  की  चर्बी  के  आयात  पर  पूरा  प्रतिबंध  लगाना  ही  इस

 समस्या  का  समाघान  नही ंहै  ।  इससे  सहमत  या  असहमत  हो  सकते  चर्चा  का  आयात  करना

 कोई  गलत  नही ंहै  यदि  उसकी  आवश्यकता  कु  औद्योगिक  उद्देश्यों  के  लिए  पड़ती  है  ।  प्रदान  यह  है

 कि  जनता  शासन  के  दौरान  वास्तव  में  क्या  हमने  निजी  कम्पनियों  को  उपभोग  के  उद्देश्यों  के  लिए

 चर्बी  आयात  करने  का  अबाध  पूर्णाघिकार-पत्र  दिया  था  ।  यही  प्रइन  था  ।  चर्बी  का  आयात  किया

 गया  vat  का  प्रयोग  ग्रीन  और  साबुन  आदि  के  लिए  किया  गया  था
 ।  शुद्ध

 वनस्पति  या  अन्य  उपभोक्ता  संगठनों  को  ‘Yo  जी०  एल०ਂ  के  अंतत  अनुमति  दी  गई  थी ?  मंत्री

 महोदय  आज  देश  भर  में  इस  बात  का  प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  चर्बी  के  आयात  को  अनुमति  जनता  शासन

 के  दौरान  दी  गई  थी  ।  यह  सही  नहीं  मैं  उस  दस्तावेज  को  जिसको  उन्होंने
 उद्ध,त

 किया
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 का

 इसके  लिए  मैं  दंडवते  दंडवते  को  श्रीमती  को  बधाई  देता  जिन्होंने

 बोन  कर  इसको  ढूंढ़  निकाला  ।  वास्तव  अनुबन्ध-न  में  पूर्ण  प्रतिबन्ध  सुची है  |  उसमें  एक  मद

 "96"  मैं  इसको  बहुत  सावधानीपूर्वक  पढूंगा
 कोई

 भी  उपभोक्ता  वस्तुਂ  इसका  मथ  है
 वनस्पति  भी  इसमें  शामिल है  भी  उपभोक्ता  वस्तुਂ  चाहे  ग्  के  ही  वर्णित है  औद्योग्

 क़षि गत  या  पशु  मूल  की  किसी  ऐसी  वस्तु  का  जिसका  अनुबन्ध  5  और  8  में  अलग-अलग  वर्णन  नहीं

 है  इसका  भरा  जी०  एल०ਂ  और  अन्यथा  सरणीबद्ध  किया  गया  माल  अथवा  ओ  ०  जी०  एल०

 के  अधीन  आयात  के  लिए  विशेष  रूप  से  अनुमत  वस्तु  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  होगा  ।”  जनता

 शासन  के  दौरान  उपभोग  के  उद्देश्यों  के  लिए  चर्बी  के  आयात  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  था  |  यह  बात  TT  की

 तरह  स्पष्ट  है  |  यदि  अप  तो  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  भी  रख  दूंगा  किन्तु-यह  ग्रन्थालय  में  भी

 उपलब्ध  यह  कहना  सरासर  गलत है  कि  हमने  इसकी  अनुमति  दी  थी  ।  निश्चित  रूप  से  हमने

 औद्योगिक  उद्देश्यों  के  लिए  चर्बी  के  आयात  की  अनुमति  दी  थी  ।  fee  मैं  कहुंगा  कि  क्या  ऐसा  हो

 सकता  है  कि  जनता  शासन  के  दौरान  औद्योगिक  उद्देश्यों  के  लिए  आयात  की  गई  चर्बी  की  बाद  में

 खाद्य  वस्तुओं  में  मिलवट  की  गई  हो
 ?  क्या  यह  सम्भव  है  ?  इसका  उत्तर है  :  कयों  ?  क्योंकि

 चर्बी  का  मूल्य  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  ।  जनता  शासन  के  दौरान  |  favo  ०  चर्बी  का  बाजार

 मलय  10-11  रु०  था  ।  जबकि  वनस्पति  का  9  रुपए  प्रति  कि०  ग्रा०  और  खाद्य  तेल

 का  मूल्य  7  रुपए  प्रति  कि०  ग्रा०  था  ।  वह  भारत  का  स्त्री-काल  था  ।  मूल्य  कम  थे  ।  इस

 बात  को  हर  एक  व्यक्ति  जानता  कोई  भी  10-11  रु०  प्रति  fHo  गहरा  के  भाव  से  चर्बी  खरीदकर

 उसे  वनस्पति में  मिलाकर  या  खाद्य  तेल  में  जो  9  भर  7  रुपए  प्रति  fFo  ग्रा०

 क्यों  बेचेगा  ?  चर्वी  के  मूल्य  को  देखते  हुए  यह  बिल्कुल  भी  सटीक  नहीं  लगता  ।  हम  पुरी  स्पष्टता

 फे  साथ  कह  सकते हैं  कि  जनता  शासन  के  दौरान  चर्बी  की  करना  बिल्कुल  सम्भव  नहीं  था

 और  यदि  कांग्रेस  के  कुछ  धोखेबाज  जो  अर्थव्यवस्था  को  जरा  भी  नहीं  समझते

 सिलावट  करना  चाहते  तो  भी  सम्भव  नदीं  था  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  wa  हो  सकता  किन

 जनता  शासन  के  दौरान  वनस्पति  या  खाद्य  तेल  में  चर्बी  को  मिलावट  करना  तनिक  भी  सम्भव  नहीं

 ar  क्योंकि  खाद्य  तेलों  और  वनस्पति  के  मूल्य  की  तुलना  में
 चर्बी

 का  मूल्य  अधिक  AT  |

 अतः
 वास्तव  सारे

 तथ्यों  को
 देखते  हुए

 मैं
 कहुंगा  कि

 जनता  शासन  के  दौरान
 चर्बी

 मिलावट  करना  सम्भव  नहीं  था  ।  जनता  शासन  से  पहले  और
 ate  में  ही  ऐसी  स्थिति पेदा

 चर्बी  को  इन  खाद्य  वस्तुओं  में  मिलाना  लाभदायक  a  ag  कवल  दो-ढ़ाई  वह  के  जनता  शासन .
 के  स्वर्ण -  काल--जो  फिर  दुबारा  से  आने  वाला  है--में  दी  सम्भव

 था  कि  उस  समय  किसी  प्रकार  की

 मिलावट  नहीं  थी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  बार-बार  दोहरा  रह ेहैं  कि  स्वर-युग  था  ।

 ait  के
 ०  मायातेवर  :  सोना  बहुत

 महंगा  है  ।

 एक  सानिया  सदस्य  :  वह  चाहते  हैं
 fa  सभा  इस  पर  हंसे  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  क्यों
 कि

 आपकी  बात  में  सच्चाई  नहीं  आप  इस  पर
 हंसिए

 ।

 आपके  पास  मेरी  इस  बात
 का  कोई  उत्तर  नहीं  है  ।.

 Caled nd -



 ि  mart  fen 1  पौष  1905  as  ७  ञ at  की  bes  कक क  के  आयात  के  बारे  bal  |  क  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 Sto  पी०  Ho  कुरियन  )
 :  क्या  इसे  कारण  से  अपने  सोना  बेचा  था  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  फिर  उन्हें  इस  बारे  में  भी  गलत  जानकारी  आर्थिक

 सर्वेक्षणों  को  देखिए  ।  जब  हम  सता  में  आए  थे  तब  220  टन  सोना  था  और  जब  हम  सत्ता  से  गए

 तब  260  टन  सोना  था  ।  तस्करों  से  जो  सोना  हमें  प्रप्त  हुआ  उसी  को  नीलामी  हमने  की  थी  ।

 मैं
 आशा  करता  कि  जब  तस्करों  का  सोना  नीलाम  किया  जा  रहा  था  तब  उन्हें  बुरा  नहीं

 लगा  होगा  ।

 अब  मैं  वाणिज्यिक  आसूचना  और  सांख्यिकी  कलकत्ता  के  मासिक  सरकारी

 प्रकाशनों  पर  आता हूं  ।  ये  क्या  कहते  हैं  ?  1979-80  में  1233  मेट्रिक  टन  गाय  को  सामान्य

 चर्बी  का  आयात  किया  गया  था  ।  इससे  पहले  के  समय  के  भी  मेरे  पास  आंकड़े  किन्तु मैं

 अपनी  बात  1979-80  से  ही  शुरू  करू गा  क्योंकि  जेता  कि  उद्धत  किया  गया  है  यही  प्रिय  वर्ष  है  ।

 1980-81  में  3468  मैट्रिक  टन  फर्जी  का  आयत  किया  गया  था  ।  मैं  वाणिज्यिक
 आसूचना  और

 सांख्यिकी  महानिदेशालय  के  बुलेटिन  के  संलग्नक  तारांकित  प्रश्न  355  से  आंकड़े  उद्धत  कर  रहा

 1981-82  में  12,000  टन  चर्बी  का  आयात  किया  गया  अप्रेल  1981  से  अगस्त

 1983  तक  3.83  लाख  टन  चर्बी  का  आयात  किया  गया  जिसमें  से  2  लाख  टन  चर्बी  यानी

 गाय  की  चर्बी  निजी  रूप  से  आयात  की  गई  थी  ।  मैं  यहां  एक  बात  भर  कहना  जिसकी

 जांच-पड़ताल  मैंने  की  मैं  यहां  आस्ट्रेलिया  और  संयुक्त  राज्य  के  दूतावासों  मे  गया  ।  मेरे  मित्र

 स्वीकार  करेंगे  कि  मैं  संयुक्त  राज्य  के  दूतावास  से  साध  सका

 एक  माननीय  सदस्य  :  सी ०  आई०  To

 डा०  स्वामी  :  ग्रह  एक  गम्भीर  बात  है  ।  यदि  वह  इसे  लिखित  रूप  में  दे  तो

 मैं  उन  पर  350  मिलियन  डालर  का  मुकदमा  चलाऊँगा  |

 मंत्री  महोदय  आंकड़े  नहीं  बता  रह ेहैं  कि  हम  कितनी  चर्बी  का  आयात  कर  रहे  हैं  ।

 संयुवत  राज्य  और  भास्कर  लिया  चर्बी  के  मुख्य  उत्पादक  मैंने  उनसे  आप  भारत  को

 चर्बी  निर्यात  करते  हैं  ?  उन्होंने  जी  मैंने  कया  भाप  केवल  की  चर्बी

 का  निर्यात  करते  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  दावा  किया  कि  राज्य  व्यापार  निगम  केवल

 बेंद्रे  की  चर्बी  का  आयात  करता  उन्होंने  उत्तर  भेड़-बकरे  की  चर्बी  तो  हमारे

 पास  बहुत  कम  होती  है  ।  99.9  प्रतिशत  चर्बी  तो  गाय  की  चर्बी  हो  होती  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम

 के  अधिकारी  हमारे  पास  आए  att  कहा  कि  भारत  में  एक  समस्या  भारत  में  लोग  गाय  की

 चर्बीको  पसंद  नहीं  करते  क्यों  न  हम  यह  प्रमाणित  कर  दें  कि  हम  की  चर्बी  का  निर्यात

 कर  रहे  हैं
 मृ

 इस  देना  में  माय  की  चर्बी  भेड़-बकरे  की  चर्बी  के  नाम  से  आई  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से

 पूछता हूं
 alt  चुनौती  देता  आपके  पास  चर्बी  का  भारतीय  मानक  संस्था  का  स्वीकृत
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 ——

 नमूने  हैं  ?”  आपके  पास  नहीं  तब  भाप  कसे  कह  सकते
 हैं

 कि
 मेड़-बकरे

 की  चर्बी  का  ही

 आयोग  किया  गया  है  ?

 ait  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  हमारे  पास  स्वीकृत  नमने  हैं  ।

 ०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आपको  उत्तर  देने  की  बारी  होगी  ।  यह  कौन  प्रमाणित  करेगा

 कि  बंदरगाह  पर  cad  हुई  चर्बी  मेड़-बकरे  की  चर्बी है  ?  यह  सबकी  सब  गाय  की  चर्बी  मैं

 कहूंगा  कि  99.9  प्रतिष्ठित  गाय  की  चलीं  किन्तु  वर्गीकरण  के  उन्होंने  उसे  मेड़-बकरे  की

 चर्बी  बना  दिया  है  ।

 केवल  मैं  ही  यही  बात  नहीं  कह  रह  हूं  ।  तीन  सप्ताह  पहले  के  fe  इकॉनमिस्ट  में  गाय  की

 चर्बी  पर  एक  लेख  प्रकाशित  हुआ  था  कि  भारतीय  आडम्बरी  वे  इस  बात  पर  हंगामा  खड़ा  कर

 देते  हैं  और  इसीलिए  राज्य  व्यापार  निगम  के  अधिकारी  विदेशी  बाजारों  में  जाकर  कहते  कृपया

 वर्गीकृत  कीजिए  कि  यह  मेड़-बकरे की  चर्बी  मेड़-बकरे  की  चर्बी  गाय  की  चर्बी  की  तुलना में

 अधिक  महंगी  है  ।

 अ  दूसरे  शदों  राज्य  व्यापार  निगम  के  अधिकारी  यह  दिखा  रहे हैं
 कि  वे  चर्बी

 के

 लिए  अधिक  मलय  दे  रह ेहैं  किन्तु  वास्तव  वे  गाय  की  चर्बी  खरीद  रह ेहैं
 जिसका  अर्थ है

 कि

 किसी  को  इसमें  लाभ  हो  रहा  है  और  इस  लाभ  में  कोई  हिस् मदार  भी  है  ।  वास्तव  में  यही  हो  रहा

 है  ।  मंत्री  क्या  मैं  आपके  मामले  की  दलील  पेदा  कर  रहा  हूं  या  मैं  आप  पर  क्षेत्रों

 छोड़  रहा  जब  मैं  यहां  था  तो  शुरू  में  आप  काफी  प्रसन्न  थे  ।  किन्तु  यह  मेरी  गुरिल्ला  रणनीति

 मैं  पहले  गोली  इस  तरफ  चलाता हूं  तब  उस  तरफ  गोली  चलाता हूं
 ।  मैं  माओਂ  को

 महान  प्रशंसक  हूं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  जन्तु  अप  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  आपके  द्वारा  चलाई

 गई  गोलियां  बेकार  सिद्ध  हुई  ।

 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  ओह  !  बारूद  भी  मिलावटी है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 जो  भी  जानकारी  वह  देते  गलत  ज.नकारी  होती  है  ।  यह  उनका

 कहना  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  मैं  सोचता  था  कि  आप  मेरे  faa  इसीलिए  जब  आप

 बकरे  की  चर्बी  कहत ेहैं  तो  यह  *  9  प्रतिशत  गाय  की  चर्बी  होती ंहै  ओर  कोई  विदेशों  में  मेड़-बकरे

 की  चर्बी  अधिक  मूल्य  पर  खरीदने  में  लाखों-लाख  रुपए  बना  रहा  है  क्योंकि  वास्तव  में  गाय  की  चर्बी

 खरीदी  जा  रही  है  और  यह  षडयन्त्र  चल  रहा  मैं  एक  मोटा  अनुमान  लगाता  पिछले  तीन

 वर्षों  में  इस  प्रकार  से  12  करोड़  रुपए  खरच  हो  यह  12  करोड़  रुपए  किसे  प्राप्त  हुए  ?  मंत्री

 महोदय  पहले  ही  एक  वास्तविक  और  सही  जांच  कर  चुके  हूँ  ।  इस  बात  पर  लीपा-पोती  करने  का

 कोई  लाभ  नहीं  वह  कभी  नहीं  यह  मुख्य  बात  है  ।  और  वास्तव  में  वहू  ऑस्कर  लिया  और

 संयुक्त  राज्य  से  इस  बात  की  जांच-पड़ताल  कर  सकते  मैं  जानता  हूं  कि  भेड़-बकरे  की  चर्बी
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 वहां  मुश्किल  से  मिलती  गौमांस  में  चर्बी  ट्रक  होती है
 ।  आप  श्री  मत  दंडवते

 की  तुलना  में  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  में  अधिक  चर्बी  पाएंगे  ।

 श्री  सोमनाथ  चार्जों  यदि  आप  मुझे  THA,  तो  आपको  जरा  सी  भी  चर्बी

 नहीं  मिलेगी  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  शुद्ध  वनस्पति  वालों  की  शरारत  देखिए  ।  पह  कते  सम्भव  हुआ

 विशुद्ध  जैन  वनस्पति  को  5  1981  के  बाद  मी  सीधे  चर्बी  का  आयात  करने  दिया
 गया  ?

 यही  प्रदान है  क्योंकि  5  जून  1981  के  आदेश  के  अनुसार  सभी  किस्म  की  चर्बी  का  आयात  स  रतिबन्ध

 कर  दिया  गया  था  फिर  वे  कैसे  आयात  कर  पाए  ?  क्या  कमी  थी  ?  इन  कमियों  को  बताने  का  किस

 अधिकारी  ने  षडयन्त्र  किया  था  ?  मुझे  मालूम  हुआ  कि  शुद्ध  वनस्पति  वालों  ने  यह  लाइसेंस  हीरे

 याति  के  लाइसेंस  के  बदले में  इ०  पी०  लाइसेंसਂ  +  रूप  में  प्रप्त  किया  ।  हीरों  का  निर्यात

 करने  वाले  कौन  लोग  वह  क्यों  हीरो  का  निर्यात  कर
 रहे  हैं

 ?  उन्होंने  चर्बी  का  आयात  क्यों

 किया  था  ?  राज्यसभा  में  मेरे  सहकर्मी  जनता  पार्टी  के  श्री  आर०  आर०  मोरा  का
 ने  वित्त  मन्त्री

 महोदय  को  एक  पत्र  लिखा  था  ।  चर्बी  की  वात  उठी  थी  ?  सीमाशुल्क  वालों  ने  बम्बई  में  शुद्ध

 वनस्पति  वालों  का  माल  पकड़ा  ।  उनका  कहना  था  कि  इसका  आयात  कर  रहे  हैं  यह

 अवैध  है  1”  हुआ  यह  कि  उन्होंने  1,09  करोड़  रुपये  का  जुर्माना  कर  माल  उन्हें  ले  जाने  दिया ।

 यह  बड़ी  विचित्र  बात है
 ।  गाय  की  चर्बी  पर  रोक  लगी  हुई है

 ओर  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा

 सकती  है  ।  सीमाशुल्क  वाले  उन्हे  पकड़ते  फिर  कोई  टेलीफोन  आ  गया  होगा  ।  मैं  यह  तो  नहीं

 जानता  कि  ay  किस  स्तर  पर  आया  था  आया  श्री  दनादन  ने  किया  हो  या  सचिव  ने  अथवा

 संयुक्त  सचिव  ने  या  श्री  प्रणव  मुखर्जी  ने  या  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  महोदय  जो  कि  अन्यथा

 तो  बहुत  अच्छे  मन्त्री  वह  बड़े  ही  सहयोग  करने  वाले  हैं  और  हमारी  बड़ो  सहायता  करते

 परन्त ुहो  सकता  है  उन  पर  कोई  दबाव  पड़ा  हो  ।  कुछ  भी  हमें  यह  पता  नहीं  है  कि  उनका  दल

 कते  कार्य  करता  में  तो  नहीं  जानता  हूं  और  कोई  आरोप  भी  नहीं  लगा  रहा  परन्तु  कोई

 टेलीफोन  भाया  था  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  स्थानीय  सांसद  से  |

 डा०
 सुब्र  हाकिम

 स्वामी  :  किसी  स्थानीय  संसद  सदस्य  से  नहीं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  अवसर  पर  उनका  दूरभाष  काम  नहीं  करता  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ठीक है  ।  उन्होंने  उन्हें  माल  ले  जाने  कसे  दिया  था  ?  मेंने  कहा  था

 कि  1.09  करोड़  रुपए  का  जुर्माना  किया  गया  था  ।  उन्होंने  जुर्माना  भरा  और  उसे  ले  जाकर

 चट  करने  वाले  के  पास  बेच  दिया  ।
 उन्होंने

 कितना  मुनाफा  कमाया  ?  उन्होंने  उस  माल  से  11  करोड़

 रुपए  को  लाभ  कमाया  ।  1.09  करोड़  रुपये  का  जुर्माना  भरकर  11  करोड़  रुपए  का  लाभ  कमाया

 ओर  श्री  ato  भार०  मोरारका  ने  प्रणव  मुखर्जी  महोदय  को  एक  पत्र  लिखा  यह  स्पष्ट

 कीजिए  कि  जब  आपके  सीमाशुल्क  वालों  ने  उस  माल  को  पकड़ा  था  तो  उसे  छोड़  कते  दिया  गया  ?
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 22  दिसम्बर  1983

 इसको  वापिस  निर्यात  क्यों  नहीं  किया  ?  जुर्माना  भरकर  क्या  आपको  पता  है  कि  उन्होंने  जुर्माने

 से  दस  गुना  अधिक  लाभ  कमाया  था  ?  श्री  प्रणव  मुखर्जी का  कहना है  कि  सारा  मामला

 न्यायालय  के  नियासीन है  क्योंकि  उन्होंने  अपील  कर  रखी  क्या मैं  जो  कुछ  जानना  चाहता

 हूं  उसका  यही  उत्तर  है  ?  यही  तो  रहस्य

 अब  मैं  आपको  एक  और  रोचक  बात  बताऊगा  |  श्री  पी०  न  संगमा  ने  दिनांक  16

 1983  को  अतारांकित  cat  4169  का  उत्तर  दिया  था  ।  geet  तीन  बहुत  ही  अच्छे  लोगों  ने  डाला

 यथा  प्रो०  अति  कुमार  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  और  डा ०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ।

 प्रशन यह  है  :

 !  क्या  यह  सच  है  कि  मेसर्स  जैन  शुद्ध  वनस्पति  लिमिटेड  ने  हाल  ही  में  औद्योगिक

 सोयाबीन  तेल  के  नाम  पर  12,000  टन  सोयाबीन  तेल  आयात  किया था
 1.0

 उत्तर यह  है  :

 ale  खाने  का  हो  अथवा  अन्य  सोयाबीन  तेल  आयात  राज्य  व्यापार  निगम  के

 माध्यम से  चिया  गया  है***  1"

 पह  उत्तर  है  कि  कोई  भी  प्रायवेट  कम्पनी  आयात  नहीं  कर  सकती  है  ।

 ही  में  dad  जेन  शुद्ध  वनस्पति  लिमिटेड  ने  हाल  ही  में  लगभग  4,446  टन

 माल  का  आयात  कलकत्ता  बन्दरगाह  से  ऑद्योगिक  चिकनाई  रहित  सोयाबीन

 के  रूप  में  किया  ।''

 यह  मामला  सीमा  शुक्ल  कलकत्ता  के  आदेश  के  पुनरीक्षण  हेतु  की  गई

 अपील  को  लेकर  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  विचाराधीन  है  ्

 उन्हें  यह  सब  कैसे  प्राप्त  हुआ  ।  लगता  है  उनके  अच्छे  सम्पर्क  हैं  ।  और  यह  कोई  बहुत  पहले  की  बात

 नहीं है

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  तो  fat

 तैयारी  के  भाषण  किया  करते  परन्तु  राज  तो  वे  अपना  भाषण  पढ़कर  सुरा रहे  हैं  ।  मैं
 यह

 जानना

 चाहता हूं  कि  इसे  किसने  लिखा  है  ?

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  बिना  तैयारी  के  भाषण  देने  के  मेरे  लिए तो
 आप  at

 महत्वपूर्ण  ब्यक्ति  हैं  ।

 चूंकि ag
 मिलावट  रहित  भाषण

 है  इसीलिए  नहें  इससे  कष्ट  हो  रहा  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  आपका  समय  पूरा  हो  गया  है  ।
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 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 मैं  लगभग  समाप्त  ही  कर  रहा  हूं  ।  इलेक्ट्रिक  घड़ी  बन्द  हो
 जाएगी

 गौर  मुझे  कोई  समस्या  नहीं  होगी  ।

 केवल  यदि  बात  नहीं  है  ।  जैन  श्राद्ध  वनस्पति  की  शक्ति  तो  देखिए  ।  उन्होने  स्पस्टरूप  से  गाय

 को  चर्बी  के  आयात  बिदेश  में बेठ  निर्यातक  को  विदेश  मुद्रा  में  भुगतान  करने के  विशिष्ट

 उद्योग  एक  राष्ट्रीयकृत  बेक  में  एक  प्रत्यय-पत्र  के  माध्यम  से  खाता  खोला  अर  यह  अभी  हाल  ही

 5  1981  की  ही  बात  है  ।  वे  प्रत्यय-पत्र  केसे  प्राप्त  कर  सकते  यह प्रश्न  कॉंग्रेस  के  सदस्य

 श्री  गुलशेर  अहमद ने  पुछा  था  और  इस  अता रां क्ति  sea  सं०  3943  का  उत्तर  16  दिसम्बर

 1983  को  दिया  गया  था  saa  वित्त  मन्दी  महोदय  से  पूछा  गया  है

 जन  शुद्ध  वनस्पति  लि०  के  मामले  न्यू  बैंक  आफ  इण्डिया  के  पक्ष  पंजाब

 नेशनल  बक  न  गारन्टी  या  जमानत  दी  थी  जिसके  आधार  पर  कथित  कम्पनी  ने  गाय  की

 चर्बी  आदि  का  आयात  किया  था  और  क्या  यह  गारंटी

 कीह
 एवं  अपूर्व  ढंग  से  जारी

 की  गई  थी  12.0

 यह  tag  उनके  दल  के  व्यतीत  द्वारा  पूछा  गया  प्रश्न है  ।  उत्तर  बड़ा  ही  मनोरंजक  भीर  विचित्र

 श्री  जान  पुजारी  महा  पर  नही  हैं  ।  उत्तर  इस  प्रकार  है

 बैंकों  पर  ल'ग  होने  वाली  सच बिधि यों  के
 उपबन्धों

 के  अनुसार  और

 बकरों
 में  परम्परागत रूप  से  व्याप्त  प्रथाओं  और  चलन  के  अनुसर  किर  प्रतिष्ठान

 से

 सम्बद्ध  सुचना  या  को  प्रकट  नहीं  किया  जा  सकता है

 क्यों  नहीं  ?  गाय  की  चर्बी  के  आयात  हेतु  स्पष्ट रूप  रं  विदेशी  मुद्रा  के  लिए  प्रत्यय-पन्न  दिया  गया  है  |

 उसके  बारे  में  हमें  क्यों  नहीं  बताया  जाना  चाहिए  ?  हमें  देश  के  राजकोष  का  अभिरक्षक  सभा  जाता

 है  और  वहू  राष् वी यकृत  बैंक  कोई  निजी  बैंक  नहीं  हैं  ।

 मन्त्री  महोदय  कहते  है ंकि  वे  बहुत  सी  जांच  करते  रहते हैं  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि

 गाय  की  चर्बी  की  मिलावट  के  लिए  आपका  जांच-उपकरण  क्या है  और  अपकी  जांच  सुविधाएं

 व्या  राजेन्द्र  प्लेस  में  मझ  बताया  गयਂ  था  कि  वे  एक  दिन  में  एक  नमूने  से  अधिक  की  जांच  नहीं

 कर  सकते  हैं  ।  यह  प्रणाली  eg  कमजोर  हैं  ।  आप  जांच  कसे  कर  सकते  जबकि  45%,  वनस्पति

 खुला  बेचा  जाता  है  ?  संतोष  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  sea  जारी  faa  नागरिक  पूति

 मन्त्रालय  के  ब्र नस् पति  न्दिेशालय  ने  एक  आदेश  जारी  किया  है  कि  पांच  मिलीग्राम  से  कम  वजन  के

 वनस्पति  के  डब्बों  का  उत्पादन  वनस्पति  फैक्टरियों  मे  90  प्रतिश्त  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए

 इसका  बूथ  ea  कि  10  प्रतिशत  खुले  वनस्पति  का  पादन  होना  चाहिएं  |  हमारी  समय  में

 यह  बात  नहीं  भाती  है  ।  इससे  फिर  से  मिलावट  को  आमन्त्रित  किया  st  रहा  है  ।

 मुनी  कुछ  अधिक
 नहीं  कहना  परन्तु  इतना  अवद्य  कहुंगा

 कि  1969  में  तत्कालीन  कृषि

 मन्त्री  श्री  डी०  आर०  चव्हाण  न  कि  श्री  नि  ato  चव्हाण
 ने

 कहा  था  जिसको  मैं  उद्धत  कर
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 फाओं  की  चीं  के  आदात  के  रे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  27  दिसम्बर  1985

 oar  fSqr  शपथ रहा  यह  28  सच  1969  के  लोकल मा  वाद-वि  वाद  त  V4  है  प्रौढ़  साबुनों  के  बारे  में

 जिसमें  कहा  गया  हैं

 माननीय  सदस्यों  Fagg  बताता  हूं  कि  एक  टन  कपड़े  धोने  के  साबुन  में

 1-31  टन  चर्बी  मिलाई  जाती है  कौर  एक  शव  नह  ते  के साबुन  में  0.52  टन  चर्बी  ।  यह

 अनुपात  है  ।  महानिदेशक  को  पत  है  vagy  कितना  तने  किया  गया  ।  इस

 सूत्र  को  लाग  करके  वह  जान  पड़ेगा  कि  चुके  एवं  टन  के  अनुपात  में  साबुन  का  उत्पादन

 हुआ  है  या  नहीं  हत

 मांग  भी  वही  हिसाब  लगाया  कि  साबुन के  लिए  कितनी  चर्बी  कपड़े  धोने
 के  साबुन  के

 लिए

 मोमबतियां  के  लिए  लिपस्टिक  के  लिए  कितनी  आदि  और  इस  अनुपात  का  प्रयोग

 करते  हुए  मैंने  चर्बी  की  आवश्यकता  का  आ  कलन  किया  |  उचित  औद्योगिक  प्रयोजन  के  लिए  कितनी

 चर्चा  की  आवश्यकता  होगी  ?  जी  ग्रीस  को  और  अन्य  सभी  को  मिलाकर  ।  ओर

 फिर  मैंने  आयातित  चर्बी  के  मुल्य  को  भी  देखा  और  मैंने  उसे  घटाया  ।  यदि  चर्बी  का  उपयोग  बध

 ऑद्योगिक  उद्देश्यों  के  अलावा  किसी  और  के  लिए  नहीं  करिया  जा  था  तो  तब  तो  चर्बी  की

 मात्रा --  क्योंकि  में  साबुन  उत्पादन  को  जानता  हूं  इत  प्रकार  के  अनुपात  में  प्रयोग  करके  में  जानता

 हूं  कि  कितनी  हुजम  की  गई
 है  ।  मुझे  ग्रीम  उत्पादन  का  भी  पता  है  तब  कितनों

 चर्बी  का  आयात किया  जा  रहा  +?
 और  तब मुझे पता  चला  कि  1981,  1982  और  1983 में

 50,000  टन  चर्बी  आयात  किया  गया  था  ।  साबुन  आदि  के  लिए  दी  गई  चर्बी  की  राशि  को

 घटाकर  ही  मुझे  50,000  टन  के  अधि शे घर  का  पता  चला  |  यह  50,000  टन  चर्बी  कहां  गई  ?  क्या

 यह  वनस्पति  उद्योग  को  नहीं  गई  +? =  तो  फिर  कहां  चली  गई  ?  मैं  जानना  चाहता हूं
 कि  यह

 50,000  टन  चर्बी  कहां  गायब  हो  गई  ?
 यह  जरूर  मिलावट  के  काम  भाई  होगी  और  उसका  पता

 लगाने  के  लिए  उनके  पास  संवेदनशील  उपकरण  नहीं  है  ।  उन्होंने  यहां-वहां  से  कुछ  लोग  पकड़  लिए  ।

 रांची  और  पंजाब
 में  कुछ  लोग  पकड़े  परन्तु  स्पष्ट  बात  यह  है  कि  उन  व्यवस्थित  लोगों  के

 सिवाय  जिनके  लिए  हम  पूर्णतः  कार्य  आमतौर  से  45%  वनस्पति  खुला  बेचा  जाता है

 50,000  टन  गाय  की  चर्बी  मिलावट  के  काम  आई  होगी  ।

 अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  मैं  कहूंगा  कि  किया  क्या  जाना है
 ?  तथ्य  यह  बताते  हैं  कि  यह

 सरकार  पूर्णतया  बेकार  हो  गई  है  ।  मैंने  यह  बात  क्यों  यद  तो  वास्तव  में  एक  पक्षपातपूर्ण

 बात  है  ।  परन्तु  मन्त्री  महोदय  उत्तर
 प्रदेश

 में  यह  कहते  फिरते  रहे  हैं  कि  जनता  पार्टी  को  क्षमा  मांगनी

 चाहिए  ।  किससे  मांगे  और  क्यों  मांगे  ?
 जनता  पार्टी  का  ही  शासन  केवल  ऐसा  था  जिसमें  वनस्पति

 में  कोई  मिलावट
 नहीं

 हुई  थी  ।  क्यों  ?  क्योंकि  अर्थशास्त्र  ने  इसको  रोका  था  ।  इसका  यही  अर्थशास्त्र

 भाप  आर्थिक  ae  का  उत्तर  दीजिए  ।  इसमें  आधिक  तके  आप  अपने  सस्ते  खाने  के  तेल

 और  9  रुपये  प्रति  किलों  के  वनस्पति  में  10  से  11  रुपये  प्रतिकिलो  की  चर्बी  नहीं  मिला  सकते

 यह  एक  सरल  सी  बात है  कि  50,000 टन  बचती ये  aa  आकलन हैं  ।  अतः  मैं  कहुंगा

 कि  50,000  टन  गायब  इसका  कोई  स्पष्टीकरण  नवदीं है  ।  उन्हें  हमें  यह  बताना  चाहिए कि
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 1  पौष  1905  पदों  की  चर्बी  के  आयात  के  वारे  में  दिए
 ms  _  vo

 हमने  इतना  आयात  किया  ag  कहते  हैं  कि  बकरे  बी  चर्बी  यह  गाय  की  चर्बी  भी  है  ।  मैं  यह

 सिद्ध  करने  के  लिए  उन्हें  चुनौती  दूंगा  ।

 ait  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  एक  बात  उन्हों  ने  च  हा  कि  ag  अनुपात  जानते  हैं  ।  वह  मात्रा

 भी  जानते  हैं  ।  वह  हरएक  चीज  जानते हैं  किन्तु  वहू  उस  जानकारी  को  सभा  में  प्रकट  करने  के  लिए

 तैयार  नहीं  हुਂ

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  प्रकट  कर  चुका  हूं  ।

 oft  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  आपने  वेवल  अनुपात  ही  बताया  कुल  मात्रा  नहीं  बताई है
 ।

 प्रो ०  सध  दंडवत  :  उन्होने  कहा  था  50,000  टन  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आयातित  चर्बी  की  कुल  मात्रा  का  पता  मैंने  वाणिज्यिक  आसूचना

 और  महानिदेशक  से  लगाया  यह  आपके  मंत्रालय  में  हो  है  ।  साबुन  के  उत्पादन  के  लिए

 1  मिलियन  टनਂ  *

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  साबुन  का  उत्पादन  कितना है  ?

 थी  सुब्रह्मण्यम  मैं  कोई  प्रतिभाशाली  व्यक्ति  नहीं  ५
 सदन  यक
 इता  प्रतिभाशाली  safes

 नहीं  कि  धड़ाधड़  आंकड़े  बोलता  चला  जाऊं  ।  किसी  भी  समय  बह  मेरे  पास  आ  सकते  हैं  मैं  उनके  साथ

 बैठकर  उन्हें  सब  दिखा  दूंगाਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनसे  कह  दीजिए  कि  आपको  सूचना  दिए  जाने  की  अपेक्षा  है  ।

 श्री  सत्यनारायण  च  कीमतों  करता  :  गलत  सिद्ध  करने  का  कत्तं ब्प  मंत्री  महोदय

 का  है  ।  भाप  यह  कयों  नहीं  कह  देते  ?

 थी  शुब्रहमाण्यम  स्वामी  :  मैं  उनकी  सहायता  करने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  वह  अच्छे  आदमी

 मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  उन्हें  व्यक्तिगत  रूप  से  लाभ  हुआ  है  ।  किन्तु  वह  देश  भर  चि रेप कर

 उत्तर  भारत  कहते  फिर  रहे  हैं  कि  जनता  पार्टी  को  माफी  मांगनी  च  tt
 oe

 ए  ।  जब sy  कि  माफी  उनको

 और  उनकी  सरकार  को  मांगनी  चाहिए  |  उन्हीं  के  जमाने  में  चर्बी  की  मिलावट  की  जनता  शासन

 के  दौरान  कोई  मिलावट  नहीं  की  गई  थी  ।

 मैं  अन्त  में  कहुंगाਂ

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  स्पष्टीकरण  के  लिए  जरा  एक  मिनट  रुकिए  |  वह  बहुत  महत्वपूर्ण

 सदस्य  हैं  और  इसलिए  ag  जो  कहते  हैं  उसमें  काफी  awa  होता  है  ।  यदि  साबुन  के  लिए  10  लाख

 रन  की  आवश्यकता है  तो  अनुपात  3  लाख  टन  यानी  साबुन  के  लिए  3  लाख  टन  का  आयात

 हुआ  था  ।  इस  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  था  ।

 श्री  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  यह  देश  में  अधिक  उत्पादन के  आधार  पर  है  |  ये  आंकड़े  आप
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 22  दिसम्बर  1985
 पशुओं

 को  चर्चों  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर

 “->

 सभी  अवसरों
 पर  देते  रहे  इस  प्रसंग  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  यदि  आप  ag  सारा  मामला  न्यायिक

 जांच  के  लिए  सौंप  दें--वास्तव  में  यही  मेरी  मांग  है  और  सरकार  को  इस  मामले  की  खुली  न्यायिक

 जांच  करवानी  चाहिए--तो  मैं  यह  बात  सिद्ध  कर  दूंगा  और  ऐसे  प्रमाण  सामने  रखूंगा  जिनसे  यह

 पता  चलेगा  कि  गाय  की  चर्बी  आयात  करने  के  लिए  एक  अभियोज्य  षड़यंत्र  चलता  रहा  पता

 किस  स्तर  पर  दूसरी  बात--राष्ट्र  प्रतिशत  सर्वेक्षण  और  प्शुगणना  के  अनुसार  भारत

 में  गायों  की  संख्या  में  पांच  प्रतिशत  प्रात  वर्ष  की  दर  से  कमी  आई  यदि  वे  सभी  पशुओं  को  चर्बी

 पर  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  गोवा  पर  भी  पूर्ण रूप  से  प्रतिबन्ध  लगा  देना  चाहिए  |

 उनके  अपने  आंकड़ों  के  1961  में  देश  में  लगभग  37,000  टन  चर्बी  का  उत्पादन

 हुआ  था  |  हम  नहीं  जानते  यह  चर्बी  कहां  चली  गई  उनके  उत्तर  से  हमें  इसका  पता  नहीं  चलता ।

 उन्होंने  इस  बात  खोज-खबर  नहीं  रखती  |  उन्हें  इसका  विकल्प  खोजने  की  दिशा  में  भी  काम  करना

 चाहिए  ।  मैं  कोई  तकनी  की  व्यक्ति  नही  हुं  मैं  इसे  नहीं  जानता  ।  आपको  इस  सम्बन्ध  में  भी  काय

 करना  चाहिए  |

 मेरी  अगली  बात  यह  है  कि  सरकार  को  मिलावट  की  बुराई  के  खिलाफ  आन्दोलन  चलाने  में

 उपभोक्ता  की  भी  मदद  करनी  देश  के  हित  में  उन्हें  ईमानदारी  पु वंक  आगे  आकर  काम

 करना  चाहिए  tafe  वे  उन  बातों  को  करने  में  समय  नहीं  हैं  जो  मैंने  कही  है ंतो  भारत  की  जनता

 का  सम्मान  करने  के  लिए  और  उसके  साध  न्याय  करने  के  लिए  उन्हें  सत्ता  से  हट  जाना  चाहिए  भर

 वहां  किसी  और  को  आने  देना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृष्ण  चन्द्र  Tis  |

 थी  रतन  fag  राजदा  :  मैं  सरकार  को  चुनौती  देता  सरकार  न्यायिक

 जांच  कराने  का  साहस  नहीं  करेगी  ।  यदि  न्यायिक  जांच  होती  है  तो  सरकार  की  कलई  खुल  जाएਂ

 और  वास्तविकता  सामने  भा  जाएगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  यह  मांग  कर  चुके  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  :  मैंने  योग्य  साथी  का  भाषण  सुना  और  उनके

 भाषण  में  जो  5  मूल  प्रश्न  थे  वहू  इस  प्रकार  हैं--अब  मिलावट  की  जा  रही  चीज  में  भी  कुछ

 मिलावट  जुडिशिल  इनक्वायरी  की  भी  मांग  कर  गए  और  जनता  पार्टी  क्षमा  न  मांगे  देश  की  जनता

 से  यह  प्रार्थना  भी  कर  गए  ।  आज  सदन  में  वे  नेता  नहीं  हैं  जो  वोट  क्लब  पर  धरना  देंने  का  आह्वान

 किये  थे

 श्री  जगपाल  साहू  :  दिल  से  जबान  से  नहीं  ।'

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  वोट  ea
 पर  धरना  देने  से  पहले  माननीय

 वाजपेयी
 जी  ने  कभी  नहीं

 उन्होंने  अपने  पुराने  किए  हुए  कारनामों  को  सोचा  ही  नहीं  कि  अमरीका  में  जाकर  के  विदेश

 मंत्रो  के  रूप  में  क्या  खाया  और  पत्रकारों  को  उन्होंने  क्या  जवाब  दिया  ।
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 1  पौष  1905  ay  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे
 में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 एक  हमारे  देश  में  भोले  भाले  नेता  हैं  चौधरी  चरण  fag,  उनको  लोग  पकड़  लेते  हैं  विरोध  दल

 के
 भौर  कहते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  की  वह  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  कुर्सी  खाली  चौधरी  साहब  आप  हमारा

 सहयोग  मैं  ही  उस  पार्टी  को  बल  देकर  आपको  प्रधान  मंत्री  की  कुर्सी  पर  जरूर  बेठा  दूंगा

 उस  भोलेभाले  नेता  थी  चरणसिंह  को  गुमराह  किया  भर  उस  बुड्ढे  को  भी  ले  जाकर  वोट  क्लब  पर

 24  घंटे  का  अनशन  करवा  दिया  ।

 यह  मसला  agi  ही  गम्भीर  स्वामी  जी  ने  आंकड़ों  से  रेकार्ड  भर  ag  बड़े  योग्य

 25  अगस्त  को  जब  इस  प्रश्न  पर  यहां  बहस  तब  भी  बाजपेयी  जी  यहां  न  el च at  और  आज

 बहस  हो  रही  तब  भी  वाजपेयी  जी  यहां  नहीं हैं  ।

 att  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  उस  दिन  बोले  नहीं  थे  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  वाजपेयी  जी  रहते  हैं  केवल  गंगाजल  की  प  वक्ता  को  अपवित्र  करने  के

 लिए  और  गंगाजल  की  शिक्षा  को  लेकर  देश  भर  में  घूमने  में  ।  मेरी  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नेता

 श्री  बाजपेयी  जी  से  प्रार्थना  है  कि  भगवान  के  नाम  पर  वह  गंगाजल  की  पवित्रता  को  बरकरार  रखें  |

 हमारे  योग्य  साथी  ने  कहा  कि  चर्बी  का  आयात  कब  से  शुरू  हुआ  ?  उन्होंने  आंकड़े  भी  दिए

 राज्य-सभा  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  18,  दिनांक  15  1983,  जो  कि  पशुओं  की  चर्बी  के

 आयात  के  सिलसिले  में  पुछा  गया  का  मैं  हवाला  देता  जिसमे  यह  पूछा  गया  कि  यह  आयात

 कब
 से  शुरू  हुआ  ?  विस्तृत  जबाव  हमारे  योग्य  मंत्री  जी  तो  देंगे  लेकिन  जो  कुछ  मेरे  पास  उनका

 उत्तर  इसमें  वह  मैं  सुनाना  चाहता  हूँ

 “3  1978  खुला  सामान्य  लाइसेंस  सं०  3178  जारी  किया  गया  जिसमें

 वास्तविक  प्रयोक्ताओं
 रा

 कच्चे  माल  तथा  संघटकों  का  आयात  किए  जाने

 की  अनुमति  दी  गई  बशर्तें  कि  आयात  की  जाने  बाली  मदें  आयात  1978-79  के

 3,  5,  6,  7,  8  तथा  9  परीक्षणों  में  दर्शाई  गई  प्रतिबंधित  एवं  सरणीबद्ध  मदों  की

 सूचियों  मे  शामिल  न  हो  ।  की  चर्बी  के  पशु  चर्बी  इन  सूचियों  में  से  किसी

 में  भी  शामिल  नहीं  थी  ।  उनका  आयात  वास्तविक  प्रयोक्ता भों  द्वारा  खुले

 सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  किया  जा  सका  प

 उस  समय  वाणिज्य  मंत्री  कौन  यह  एक  अहम  प्रश्न  है  ।  जब  सदन  में  25  अगस्त  को  चर्चा

 हो  रही  है  तो  हमारे  भूतपूर्व  वाणिज्य  मंत्री  पूना  से  भाषण  कर  रहे  हैं  ।  श्री  मोहन  मारिया  29

 1983  को  कह  रहे  है ंकि  जो  चर्बी  आयात  की  गई  है  उसमें  कोई  गलती  नहीं  है  ।

 मानी  भारतीय  जनता  पार्टी  के  अनर्थकारी  देवा  को  गुमराह  करने  वाले  नेता

 से  मेरी  प्रार्थना  है  वहू  जाकर  श्री  मोहन  धा  रिया  के  सामने  प्रदर्शन  उनसे  क्षमा  मांगें  |

 आज  चर्चा  का  विषय  है  कि  मोहन  मारिया  जो  वाणिज्य  मंत्री  उन  पर  किस

 की  कृपा  थी  ?  यह  बात  प्रो०  मधु  दंडवते  यहां ad  हुए  वहू  अच्छी  तरह  जानते  हैं
 ।
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 श्री  मोहन  धारिया  मंत्री  वन  वरन  देश-कम  के  नाते  वाली  वहू  सरकार

 मौर  गऊ  हमारी  माता  कहने  वाली  सरकार  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  किसी  व्यक्ति  का  नाम  मत  लीजिए  मु  कायवाद्दी  अत्तार

 देखना  होगा  |

 eee  ्य  डी  न्
 दत्त  ।  गाल  Gl  लेकिन  बात at  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  उपाध्यक्ष  जो  गलत

 सुन  लीजिए

 इस  धर्म  के  नाम  की  गऊ  को  माता  कहने  सरकार ने  श्री  मोहन  मारिया

 जिन्हें  श्रीमती  इंदिरा  गंधी  जी
 ने  अपने  मैत्री-मंडल  से  बर्खास्त  किया  उनको  मंत्री  बना  दिया  ।

 शाह  कमीशन  बैठाया  गया  हमारी  नेता  खद  इंदिरा  जी  को  किस  तरह  से  परेशान  किया  गया
 ।

 )

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  माता  जी  क्षमा  मांगता  चुप  करें  ।  देश  की  जनता  जानती  है  कि  उसको

 कितना  परेशान  किया  गया  ।  जव  मोरारजी  भाई  के  लाडले  सुपुत्र  ने  चर्बी  मंगानी  शुरू  कर  तो

 मोरारजी  भाई की  ake
 नहीं  खुली  ।  1977-78  में  62,534  टन  भर  1978-79 में  33,314  टन

 चर्बी  मंगाई  गई  |  यह  चर्बी  कहां  इसका  प्रयोग  कहां  किया  इन  लोगों  के  पास  इसके  कोई

 ais  नहीं  हैं  ।  उसे  डालडा  की  कम्पनी  को  दिया  गया  ।  मगर  ये  लोग  देश  को  गुमराह  करते  रहे  |

 जब  जनता  पार्दी  के  शासन  का  पर्दाफाश  हो  तो  श्री  वाजपेयी  जी  की  नींद  खुल

 बहू  उत्तर  प्रदेश  के  बुजुर्ग  चौधरी  चरण  को  साथ  लेकर  देश  भर  में  घूमने  लगे  ।  लेकन

 चौधरी  चरण  सिंह  जान  गए  हैं  कि  Wary  मंत्रो  उनको  नहीं  बनाया  बल्कि  प्रधान  मंत्री  बनने

 की  तैयारी  खुद  वाजपेयी  जी  कर  चके  हैं  ।  मेरे  दामन  पर  कीचड़  उछालने  से  पहले  ये  लोग  अपने

 नापाक  दामन  को  देख  लें  ।  यह  बड़ा  गंभीर  और  अहम  प्रश्न  है  ।  इस  बारे  में  देश  की  जनता  को  गुमराह

 करना  बड़ा  गुनाह  होगा  ।

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  श्री  हंसराज  दिल्लो  के  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नेता
 हैं

 जैन  शुद्ध  बनती  और  अजन्ता  ट्यूब  कम्पनी  के  डायरेक्टर  श्री  वाजपेयी  जी  उनसे  पूछ  लेते  कि

 भनशन  करें  या  नहीं  ।  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  और  सदन  में  भी  नहीं  आए  उनको  जगह  पर

 चल  साहब  तैयारी  करके  उठ  देश  की  वीर  ate  बहादुर  जनता  को  बहुत  दिनों  तंक  गुमराह

 नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 1977  में  नसबन्दी  के  प्रदान  पर  लोगों  को  गुमराह  करके  एविसडेंटल  पार्टी  और  एक्सिडटल

 सरकार  सत्ता  में आ  गई  थी ।  फिर  उसी  सत्ता  की भ
 a

 ofa ail  होकर  श्री  वाजपेयी  ने

 नका यं वाही  वृत्तान्त  सें  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 1  पौष  1905  पदों  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 चौधरी  चरण  fag  से  कह  दिया  कि  चुनाव  बिल्कुल  करीब  सबजेक्ट  भी  बढ़िया  मिल  गया  के०

 सी ०  पांडे  ने  उठा  उसको  लेकर  देशव्यापी  आन्दोलन  कर  दें  कि  इंदिरा  गांधी  की  सरकार

 हमको  चर्बी  खिला  रही  है  ।  देश  को  जनता  बार  धोखा  खा  चकी  इसलिए  अब  वह  सावधान है
 |

 दूध  की  जली  बिल्ली  मट्ठे  को  भी  फेक-फेरकर  पीती  है  ।  अब  देश  की  जनता  को  गुमराह  नहीं  किया

 जा  सकता  |  अब  इन  लोगों  का  पर्दाफाश  हो  चुका  है  ।

 भारतीय  जनता  पार्टी  के  लोग  कहते  हैं  कि  ये  डालडा  एक  हो  जाओ  ।  किस  बात

 के  हमको  चन्दा  दो  ।  किस  बात  के  लिए ?  इस  बात  के  लिए  कि  इंदिरा  गांधी  की  सरकार--वीर

 जनतंत्र  की  जनमत  की  सरकार--तुम्ही  |  डालडा  फैक्ट्रियों  का  राष्ट्रीकरण  करने

 जा  रही  हमको  देश  भर  में  आन्दोलन  चलन ेके  लिए  घन  अगर  हम  अ  न्योमा  नहीं

 तो  तुम्हारी  मिलों  का  राष्ट्रीय  करण  हो  जाएगा

 मैं  चुनौती के  साथ  मंत्री  महोदय  से  agate  कि  चह  डालडा  को  फैक्टर  के  मैनेजिंग

 डायरेक्टर  को  बुलाकर  पूछे  और  जांच  करवाएं  |  भगर  मेरी  बात  गलत  साबित  हो  तो  मैं  सदन  से

 त्यागपत्र  देने  के  लिए  तलवार  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नेता  लोग  देश  की  जनता  को  गुमराह  कर

 रहे  हैं
 और  डालत्डा-निर्माताओं  को  कहते हैं  कि  हमको  चन्दा  आन्दोलन  चलाना  लेकिन  डालडा

 के  नाम  पर  ये  लोग  डालडा  बना  रहे  लेकिन  कुछ  लोगों  को  मालूम  नहीं  देश  को  मालूम  और

 दुनिया  को  मालम  है  कि  हमारी  नेता  श्रीमती  इंदिरा  गांघी  जनभावनाओं  का  आदर  करती  जो

 जनता  की  भावना  होती  है  उसके  अनुरूप  हमारी  नेता  च्लती  हैं  और  उसे  करके  दिखाती  हैं  ।  वे  fas

 कहने  वाली  ही  करके  दिखाने  वाली नेता  प्रिवी  पस  के  बारे  में  आपको  अच्छी  तरह  से
 मालम

 बेंकों  के  राष्ट्रीयकरण के  बारे  में  भी  आप  अच्छी  तरह  जानते  मैं  आपके  माध्यम  से  विरोधी
 दल  के  नेताओं  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  अपने  दिल-दिमाग  को  साफ़  कर  डालें  ।  अगर  आवश्यकता

 किसी  डालडा  निर्माता  ने  मिलावट  करने  की  कोशिश  की  तो  वह  चाहे  जितना  बड  आदमी  क्यों
 न  उसको  हमारी  सरकार  बर्दाश्त  करने  वाली  नहीं  है  ।

 पूरे  देश  में  विरोधी  दलों  के  दो-तीन  मुख्य  मंत्री  हैं  ।  मैं  इस  बात  को  साफ  HT  देना  चाहता  हूं  छि

 डीम्ड  में  मिलावट  को  किसने  मेरी  सरकार  ने  और  हमारे  मुख्य  मंत्रियों  ने  ।  ये  लोग  तो

 मिलावट  करने  वालों  से  मिले  हुए  हैं  फिर  ये  cast  कते
 *

 हमारे  मुख्य  मंत्रियों  ने  भारत  सरकार  को

 बताया  और  मैंने  स्वयं  इस  सदन  में  सवाल  को  उठाया  |  हमारे  दरबारा  fag  ने  भटिण्डा

 मनोज  कैमिकल्स  और  अमृतसर  एक  फर्म  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  सूचित  किया  और  पूछा

 इनके  ऊपर  कौन-सा  ऐक्शन  लिया  जाए  ।  इसी  तरह  से  रांची  का  भी  केस  है  ।  वहां  से  भी  हमारे  दल

 की  प्रदेशीय  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  बताया  ।  अबर  विरोधी  दलों  का  षड़यंत्र  चल॑  रहा  है  ।  यह

 डिस्कशन  हमेशा  सच्  के  अन्तिम  दिन  आता  है  ।  हमारी  पार्टी  ने  इन  दलों  को  सारे  देश  में  भोंपू  बजाने

 का  मौका  दे  दिया  है  ।  कल  से  ये  लोग  भोंपू  बजायेंगे  ।  कल  से  ही  ये  लोग  हैदराबाद  जाएंगे  और

 कह  देंगे
 कि  हमको  भोंपू  बजाने  दो  कि  eras  में  चर्बी  मिल  गईं  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  कहता  चाहता

 हूं  कि  कुछ  विरोधों  दल  के  नेता  देश  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  लेकिन  यह  देश  यु मं राहू
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 पनाओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 होने  वाला
 नही ंहै

 ।  एक  बार  1977  में  यह  देश  गुमराह  हो  चुका  है  और  देश  ने  आप  लोगों के  कारनामे

 भी  देख  लिए  हैं  ।  अब  आगे  देश  गुमराह  होने  वाला  नहीं  मैं  कहूंगा  कि
 भगवान  के  नाम  पर  ये

 लोग  गंगा  जल  कौ  पित्ता  को  अपवित्र  न  करें  देखा  की  एकता  और  अखण्डता  बनाए  रखने
 के  लिए

 सभी
 को  एक  साथ  मिलकर  चलना  चाहिए  |  यह  एक  ऐसा  मंच  है  जहां

 पर  विरोधी  दल  के  लोग  और

 संत्तारूढ़  दल  के  लोग  अपनी  भावनाओं  को  सामने  रख  सकते  हैं  लेकिन  ऐसा  न  करके  निर्माताओं

 से  राष्ट्रीयकरण  के  खतरे  के  नाम  पर  ये  लोग  उनसे  चन्दा  वसल  करें  तो  यह  महा  पाप  अधम

 पाप है  ।

 हमारी  सरकार  को  TT  पता  लगा  कि  डालडा  में  कुछ  गड़बड़  है  तो  हमारी  नेता  मती

 इंदिरा  गांधी  ने  तुरन्त  बुलाया  जनता  पार्टी  के  शासन  काल  में  जो  कुछ  हुमा  था  उसका

 पता  जब  हमारी  नेता  को  चला  कि  चर्बी  की  मिलावट  कीਂ  जा  रही  है  और  जेब  wea  इस  सदन  में

 25  अगस्त  को  मैंने  अल्प  aaa  तो  24  अगस्त  को  ही  चर्बी  के  आधार  पर  हमेशा  के

 लिए  पाबन्दी  लगा  दी  गई  ।  आज  आयातित  चर्बी  का  दरवाजा  खल  रहा  जिन्होंने  चर्बी  का  आयात

 किया  है  ।  जनता  पार्टी  की  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  की  सरकार  और  श्री  मोरारजी  भाई

 की  सरकार  ने  देश  की  धर्मावलम्बी  गरीब  जनता  का  धर्म  नष्ट  करने  की  कोशिश  की  है  ।  उस  पर

 हमारी  सरकार  ने  हमेशा-हमेशा  के  लिए  प्रतिबन्ध  लगा  है  ।  age  कहा  है  कि  अगर  कभी  इस  देश

 चर्बी  मंगाई  गई  तो  एस०  टीं०  सी०  कें  माध्यम से  मंगाई  जा  ओ०  जी०'एल०  के

 माध्यम  से  नहीं  आ  सकती  है  ।  जिन  लोगों  नें  घपला  किया  उसके  जांच  के  लिए  हमारी  नेता  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  ने  सख्त  से  सख्त  आदेश  दे  दिए  हैं  ।

 डा०  सुन्न हाण्यस  स्वामी  :  देश  के  अन्दर  भी  चर्बी  बन  रही  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  प्रो०  साहब  आप  अच्छी  तरह  से
 जानते  हैं  कि  इस  देश  की  जनता

 गुमराह  होने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  पांच  सवाल  करना  चाहता
 2
 R  और  प्राथेना  करमा

 चाहता  हूं  कि  वे  मेरे  सवालात  को  साफ-साफ  ज़वाल  जिससे  कि
 जो

 लोग  जनता  को  गुम  राहू  करने

 की  कोशि  कर  रहे  वह  जनता  गुमराह  न  हो  सकें  |

 माननीय  मंत्री  जी  बताने  की  कृपा  करें  कि  1977-78  में  पशुओं  की  चर्बी  की  आयात  नीति

 में  क्या  परिवहन  किए  गए  ?  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रतिबंधित  भर  सरणीबद्ध  सूची  में  भेड़

 की  चर्बी  तो  शामिल  की  परन्तु  अन्य  पशुओं  की  चर्बी  को
 इस  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 और  शेष  बचे  हुए  पशुओं  की  चर्बी  को  ato  जी०  एल०  में  कर  लिया  गया
 कौर  इसी

 का  लाभ

 उठाकर  देश  में  जनता  शासन  ने  चर्बी  की
 नदी  बहाई  ।

 माननीय  मंत्री  जी  बताने  की  कृपा  करें  कि  क्या  रह  सच
 नहीं  है  कि  27  1979  को

 केन्द्रीय
 सरकार

 सीमा  शुल्क  अधिनियम  1962  को  संशोधित  किया  गया
 ?

 जिसमें  पशुओं
 मेड़
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा 1  पौष  1905

 बकरियों  की  बसा  बिना  पिघली  हुई  पर  सीमा  शुल्क  हटा  लिया  उस  समय  वित्त  मंत्री

 कौन थे  ?

 tito  बी०  आई०  द्वारा  चर्बी  के
 आयात

 से  सम्बन्धित  कितने  मामलों  की  जांच  की  जा  रही

 क्या  यह  सच  है  कीजे जन  शुद्ध  aaeqha  मोदी  भटिण्डा  कैमिकल्स  एन्ड

 वनस्पति  मिल्स  भटिण्डा  मनोज  aad  एन्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  भटिण्डा  wad  अन्य

 कितने  मामलों
 की  जांच  सी०  वी०  ako  कर  रही  इसकी  प्रगति  क्या है

 ?

 मास  जेन  बद्ध  ब्मस्प्ति  ने  चर्बी  का  आयात  किस  लाइसेंस  पर  किया  और  वह  लाइसंस

 कब  जारी  किया  गया  था  ?  क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  ने  चर्बी  का  आयात  भी

 और  जैन  गद्य  वनस्पति  से  भी  खरीदा  ?  क्या  हंसराज  गुप्ता  जेन  शुद्ध  वनस्पति  और  अजन्ता

 ट्यूब  के  डायरेक्टर  हैं  ?

 भटिंण्दा  कैमिकल्स  एन्ड  वनस्पति  मिल्स  भटिण्डा  एवं
 मनोज  कंटेनर  एण्ड  कैमिकल्स

 (feto)  भटिण्डा  को  चर्बी  क्रिस से  मिली ?  क्या  उक्त  कम्पनी  के  पास  चर्बी  का  आयात  लाइसेंस

 ar?  यदि  नहीं  था  किसन ेबेचा  और  कौन  सी  कार्यवाही  की  गई  ?

 मुझे  उम्मीद  माननीय  मंत्री  जी  इन  सब  का  जवाब  देंगे  ।

 थ्रो
 होरा

 लाल  कार  परमार
 :

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  छोटा  सा  इन्डस्ट्रीयलिस्ट

 मैं  आपको
 बताना

 लि
 हं  fa  कैप्सूल  को  गोली  का  जिसको  जिलेटिन  बोला  जाता

 वह  हडडी  के  मां  डर  कौर  सीरीज  से  बनता  जिसको  हम  इतने  सालों  से  खाते  आ  रहे  हैं  ।

 इसमें  पवित्रता  और  अपवित्र  ता  का  सवाल  नहीं  उठता  है  ।

 )

 भी  सोमनाथ  चार्जों  उपाध्यक्ष  हम  वाणिज्य  मंत्री  द्वारा  15

 1983  को  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  कर  रहे  है  ।  उस  वक्तव्य  में  उन्होंने  एक  असाधारण  घोषणा  की

 थी--मैं  उनके  ही  शब्द  उद्धत  कर  रहा  हुं--कि  किसी  और  प्रयोजन  से  केवल  जनता  की

 भावनाओं  का  सम्मान  करने  के  लिए  कुछ  विशेष  प्रकार  की  पीयू  चर्बी  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लग

 जाता  है  ।

 ng  विडंबना  और  चिन्ता  की  बात है
 कि  शताब्दी  की

 अन्तिम  agate
 में  हमार ेदेश

 को  जनना  के
 कुछ  वर्गों  प्रौढ़  इस

 सभा  के  भी  कुछ  सदस्यों  में  इस  बात  पर
 aga  है  कि

 कुछ  विशेष

 प्रकार
 की

 पशु
 चरबी  के  आयात  की

 अनुमति
 दी  जानी  चाहिए

 या
 और  यह  कोई  वस्तुनिष्ट

 आधार

 ही
 नहीं  बरन  aifaa  भावनाओं  जैसी  व्यक्तिनिष्ठ  भावनाओं  के  आधार  पर  भी  है  ।

 हम  एक  ऐसे  देश  के  नागरिक हैं  जिसे  सम्पूर्ण  प्रभुसत्ता  धर्म
 निरपेक्ष  ओर

 जनतांत्रिक  गणराज्य  मतना  जाता  है  ।  किन  जो  विवाद  उठाया  गया
 है

 जिस  पर  सभा  के  इस  विमान
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 पद्यों  की  फर्जी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर
 चर्चा

 22  दिसम्बर  1983

 pax  3...  2...“  «>>

 सत्र re  अन्तिम  दिन  के  अन्तिम  समय  में  चर्चा  कम  की  ATA  HAT  सभी  गई  इससे  aa

 बात  का  पता  चलता है
 कि  इस  देश  में  धर्म  निरपेक्षता  के  प्रति  हमारी  वचनबद्धता  और  हमारे  संविधान

 की  प्रस्तावना  कितनी  झूठी  और  अवास्तविक  सिद्ध  होती  जा  रही  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया

 जा  सकता  कि  हमारे  देश  में  साम्प्रदायिकता  की  घर्माधता  का  पीड़ादायक  असर

 राजनीति  सहित  अनेक  क्षेत्रों  पर  निरंतर  पड़ता  रहा  और  अब  इस  देश  में  वाणिज्य  भी  धार्मिक

 जातिवाद  भौर  साम्प्रदायिकता  का  शिकार  बन  गया  |  यह  दावा  करना  कि  कुछ  पशुओं

 की  चर्बी  का  औद्योगिक  उत्पादनों  के  उद्देश्य  से  करने  की  अनुमति  देना  चाहे  इसकी  पूर्ति

 हम  स्वदेशी  साधनों  से  करने  में  समेत  अथवा  देश  के  हितों  को  हानि  पहुंचाना  होगा  एक

 मभाइम्बर  मात्र  है  ।  कौर  मंत्री  महोदय  का  बिना  यह  स्पष्टीकरण  दिए  कि  पह  असाधारण  कदम

 क्यों  उठाया  यह  कहना  कि  यह  एक  HAT  कदम  है  भाडम्बर  ही  है  ।

 कुछ  प्रश्न  उठाए  गए  थे  ।  श्री  मैं  नहीं  जानता  कि  वह  कहां  चले  गए  ।  श्री  पिंड  अल्प

 सूचना  प्रश्न  उठाने  का  बहुत  श्रेय  ले  रहे  थे  |  मंत्री  महोदय  ने  इसकी  अनुमति  भी  दे  दी  ।

 प्रो ०  मधु  दंडवते  :  यह  एक  व्यवस्था है  |

 श्री  सोमनाथ  चार्जो ं:  सामान्य  रूप  से  यह  एक  व्यवस्थित  प्रश्न है  ।  वहू  अल्प  सूचना  प्रश्न

 उठाया  गया  AT  कौर  25  तारीख  को  उसका  उत्तर  दिया  जाना  था  और  अब  इसका  महान  श्रेय  श्री

 पांड़े  द्वारा  लिया  24  को  नीति  बदल  दी  गयी  जब  तक  नीति  बदली  नहीं गई थी

 तब  तक  आयात  की  अनुमति  थी  ।  अब  कुछ  गिरफ्तारियों  के  आधार  पर  इस  नीति  परिवर्तन  को

 न्यायोचित  ठहराने  के  लिए  कुछ  जांच  शुरु-की  गई  हैं  और  जनता  सरकार  पर  जिम्मेदारी  डालने  के

 लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  मैं  इस  समय  यह  बात  नहीं  कह  उन्होंने  किया था  अथवा

 बया  नहीं  किया  सभा  एक  प्रदान--अल्प  सूचना  प्रश्न---उठाया  ।  इसका  उत्तर  भी  दिया

 उत्तर  में  मुख्य  प्रयत्न  यही  किया  गया  कि  इसकी  जिम्मेदारी
 जन तु पार्टी

 सरकार  पर
 किन्तु

 साथ-साथ  यह  भी  स्वीकार  किया  गया  है  कि  पशु  चर्बी  का  आयात  किया  जा  रहा  था  ।  अन्यथा  जनता

 पार्टी  को  जिम्मेदार  ठहराने  का  और  24  अगस्त  को  इस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  तथा  इसे  असाधारण

 कदम  कहने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उस्ता  ।  जो  कि  सीधा  सा  एक  मिलावट  का  और  आयातित  औद्योगिक

 कच्चे  माल  के  दुरुपयोग  को  रोकने  का  तथा  दोषी  व्यक्तियों  दण्ड  देने  का  sea  होना  चाहिए  था

 उसे  अब  राजनीतिक  प्रयोजनों  के  लिए  लाभ  उठाने  हेतु  उपयोग  कियाजा  रहो  है  और  अब  इसे

 धार्मिक  रंग  भी  दिया  जा  रहा  अब  जनता  पार्टी  और  भा०  ज०  पा०  भी  दोनों  ही  कांग्रेस

 के  खिलाफ  इसका  लाभ  उठाने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  और  कांग्रेस  उनके  खिलाफ  इस  मुद्दे

 का  लाभ  उठाने  की  कोशिश  कर  रही  इसीलिए  हमने  यह  पाया  कि  वाणिज्य  मंत्री  ने  बहु

 सावधानी  बरतते  हुए  इस  बात  का  वास्तविक  पूरा  रहस्योद्घाटन  नहीं  किया  कि  के  आयात  ही

 ही  कसे  अनुमति  दी  गयी  थी  ।

 किन्तु  वह  कहते  क्या  कर
 सकता  हूँ  ?

 जनता  सरकार  ने  इसकी  अनुमति  दी  थी  ।  मै

 ही  यह  बात  मेरे  ध्यान में  गायी उनकी
 सरकार  के  तीन-चार वर्ष  पूरे हो  जाने  पर

 ही  यह  बा
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 उनके  ध्यान
 में  बाई  ।  चार  वर्ष  पहले  यह  बात  उनके  ध्यान  में  नहीं  आई--जैसे  ही  मेरे  ध्यान  में

 यह  बात  जनता  की  कामिक  भावनाओं  का  सम्मान  करते  हुए  मैंने  इसका  आयात  रोक  दिया  ।''

 इस  प्रकार  से  अ।प  इस  देश पर  जो  घोषित  रूप  ये  धर्मनिरपेक्ष  है--शासन  कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  घार्मिक  रूढ़िवाद  को  बढ़ावा  दे  रही  है  ।  सत्तारूढ़  दल  के  भौतिक  लाभ  उठाने  वालों

 को  कुछ  समय  के  लिए  इस  से  रोक  दिया  गया  है  हर  एक  यह्  बात  जानता  है  और  कितने  ही

 पूर्ण  पत्र-पत्रिकाओं  में  भी  ag  बात  प्रकाशित  हो  चुकी  है  कि  उस  कम्पनी  के  मालिक  सत्तारूढ़  दल  के

 चहेते  जब  जनता  पार्टी  सत्ता  में  थी  तो  ये  लोग  जनता  पार्टी  के  चहेते  स्थिति  बदलते  ही  यह वर्त  मान

 सतारूढ़  दल  के  चहेते  बन  गए  क्योंकि  थे  उद्योगपति  सत्तारूढ़  दल  के  संरक्षण  और  आर्शीवाद  के  बिना

 जीवित  नहीं  रह  सकते  ।  किन्तु  इसके  जो  बात  हमने  और  पायी  वहू  कौर  भी  अधिक

 चिन्ताजनक  है  कि  इस  मामले  भारतीय  राजनीति  में  किस  प्रकर  साम्प्रदायिकता  का  जहूर  फैला

 दिया  गया  जात-पांत  पर  निसार  मतों  पर  भाषा  रित  चुनाव  अभियान
 किस

 प्रकार  से  चलाया  जा  रहा

 है  ।  कांग्रेस  के  महासचिव--कॉंग्रेस  ।  याद  उ  अक्षर  निकाल  दूं  तो  वह  अपवाद  हो  सकते

 हूँ--का  वक्तव्य  रानाडे  में  है  कि  कांग्रेस  संस्कृति  हिन्दू  संस्कृति  का  प्रतिनिधित्व  करती  है  ।  ऐसे

 वक्तव्य  क्रिस  प्रयोजन  से  दिए  जा  रहे  हैं  ?

 भम्र  में
 भा०  Fo  पा०  की  साम्प्रदायिकता  को  कांग्रेंस  ने  अपना  लिया  है  और

 सत्तारूढ़  दल  इस  बात
 से  काफी  खुश है  कि  उसने  जम्मू  में  भा०  ज०  पाठ  कीजो  हिन्दू  मतों के

 आधार  परे  जीतती  स्थान  ले  लिया है  और  अब  वहां  भा०  To  पा०  समाप्त  है  ।  शुन्य
 को  भर  चुके  हैं  क्  इस  प्रकार  साम्प्रदायिकता  का  लाभ  उठाया  जा  रहा  इस  देश  में  इस  प्रकार

 साम्प्रदायिकता  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  ।  चुनाव-प्रचार  इस  प्रकार  अधिक  से  अधिक  जात-पांत

 पर  आधा
 रित  होता  जा  है  और  बहुसंख्यक  सम्प्रदाय वाद  को  इसी  कारण  से  बढ़ावा  दिया  जा

 रहा  है  ।  यह  बहुत  खतरनाक  बात है  क्योंकि  वह  सोचते हैं  कि  उत्तरी  भारत  ही  उनके दल  को

 बचायेगा  |  उत्तर  भारत  में  जम्मू-कश्मीर  से  बिहार  तक  जो  बहुसंख्यक  हूँ  वे  जानते  हैं  कि

 वे  पक्की
 मे

 बंगाल  में  कदम  नहीं  रख  सकते  वे  घार मि कं  भावनाओं  को  भड़का  रहे  हैं  कि  हिन्द धर्मं
 में  कि  जनता  पार्टी  ने  हिन्दू  ay  को  खतरे  में  डाल  दिया  था  ale  अब  हम  उसके  उद्धारक  था  गए

 और  इसीलिए  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  को  योगाभ्यास  सिखाने  से  हटाया  गया  आर  उनक

 स्थान  पर  कौन  भा  रहा है  सत्ता रू टू  दल  को  संकट  से  उबारने  के  लिए  अब  दूरदर्शन  के  qq  पर

 दंकराचाये
 आ  रहे  हैं  ।  उनसे  कहलवाया  गया  आप  कोई  काम  अनजाने

 में
 कर  देते  हैं  तो  वह

 पाप  नहीं  यदि  आप  कोई  पाप  करते  तो  वाराणसी  जाइए  और  गंगा  में  एक  डुबकी

 आप  मोक्ष  प्राप्त  कर  लेंगे  ।  हर  पाप  से  मुक्ति  जो  भी  किया  चाहे  वह  जनता  पार्टी  द्वारा

 किया  गया  या  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  या  इंदिरा  गांधी  के  मंत्रालय  सभी  पाप  घुल  गए  हैं  |

 आप  पवित्र  हिन्दू  बन  गए  हैं  ।”  यह  सिद्धान्त  grata  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  प्रतिपादित

 किया  जाता  रहा है  |  क्या  यह  सरकार  का  करने  का  तरीका है  ?

 ,  मूल  प्रशन  यह  क्योंकि  मुद्दा  उठाया  जा  चुका  कि  क्या  गाय  की  चर्बी  को  इस  देश  में

 लाने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  यह  स्वीकार
 किया  गया

 कि  as-a52  की
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 चर्बी  आयात  की  गई  और  यह  अच्छे  प्रयोजनों  के  लिए  मंगाई  भर  यह  बहुत  गम्भीर  बात  कि

 अब  कानूनन रूप  से  यह  नहीं  भा  रही  इससे  देश के  लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  और  साबुन  निर्माताओं

 को  गम्भीर  रूप  से  क्षति  पहुंचेंगी  ।  मैंने  माननीय  मंत्री  को  लिखा  है  ।  वे  च  नाव-प्रचार  में  व्यस्त  हैं  और

 वे  इन  महत्वपूर्ण  पत्रों
 के

 उत्तर  नहीं  दे  सकते  ।  लघु  तथा  कुटीर  उद्योग  के  aga  निर्माताओं  का  कया

 अकेले  पश्चिम  बंगाल  में  50,000  लोग  छोटे  पैमाने  पर
 साबुन के

 उत्पादन  में  लगे  हुए  हैं

 उनकी  देख  भाल  कौन  करेगा  ?  पश्चिम  बंगाल  लघु  उद्योग  निगम  के  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  मैं  ने  उन्हें

 लिखा  लोग  हमारे  आ  पास  रहे  हैं  ।  इस  राज्य  ब्यावर  निगम  के  एक  मद  के
 रूप

 में  सरणि  बद्ध  किया

 गया  था  ।  यह  हमारे  पास  आया  करती  लघु  उद्योग  निगम  के  पास  ।  ea  इसे  पंजीकृत  तथा
 स्वीकृत

 लघु  इकाईयों  को  देते  थे  1.  अचानक  इसकी  पूर्ति  बन्द  कर  दी  गयी  है  ।  उन्हें  कच्चा  माल
 कहां

 से  मिलेगा  ?  इसका  विकल्प  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  |  मैंने  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  किया  है

 कि  यदि  आप  साबुन  बनाने  के  लिए  बकरे
 की  चर्बी  के  भायात  की

 अनुमति  नहीं  देते
 तो  कम

 से

 कम  ताड़  के  तेल  के  आयात  की  अनुमति  दे  लेकिन  ताड़  के  तेल  पर
 चर्बी

 से  अधिक  शुल्क  है  कौर

 लागत  बहुत  अधिक बेठ  जाती है  ।  यदि  उद्योग  इस-अतिरिक्त  खच  को  वहन  महीं  कर  सकता  तो

 यह  बन्द  हो  जायेगा  |  अकेले  एक  राज्य  में  ही  50,000  लोगों  को  उनका  धन्धा  छिन  का  खतरा

 लेकिन  इसका  कोई  विचार  नहीं  किया  जा  रहा है  ।  भारत  के  मन्त्री  महोदय  कहते  हैं  कि

 यह  असाधारण  कदम  लोगों  की  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उठाया  गया  था  न  कि  उद्योग  या

 व्यापार  या  उन  व्यक्तियों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जो  कि  इस  उद्योग  पर  जीवित  हैं  ।  देश  का

 शासन  इस  प्रकार  चलाया  रहा  मेरे  पास  अधिक  समय  नहीं  लेकिन  मैं  एक  बहुत

 जिम्मेदार  अधिक  तथा  राजनीतिक  पत्रिका  में  प्रकाशित  लेख  से  उद्धरण  दे  रहा  यह  के

 विदेश  व्यापार  में
 चर्बी  ates  के  अस्तंगत  श्री  श्रीराम

 खनना  द्वारा  प्रकाशित
 लेख  मुझे  विश्वास

 इसमें  केन्द्र  के  खाद्य  और है  कि  aa  तक  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  उसकी  ओर  जा  च  होगा  |

 नागरिक  पूर्ति  में  उप-मंत्री  द्वारा  1983  को  दिए  गए  अतारांकित  प्रदान  संख्या

 2537  के  उत्तर  का  उल्लेख  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  था

 यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  प्द्ुओं  की  चर्बी  का  आयात  राज्य  व्यापार  निगम

 के  माध्यम  से  जाता है  बकरे  की  चर्बी
 का  आयात  1969-70

 से
 राज्य  व्यापार

 निगम  के
 मध्यम

 से  किया  रहा  है  और  अब  तक  भी  उसी  के  माध्यम से  किया  जाता

 अन्य  प्रकार  का  चर्बी  के  लिए  avert  है  गाय  की  5  1981  तक

 भायात  नीति  में  कोई  प्रावधान  नहीं  था  प

 5  1981  को
 राज्य

 व्यापार  निगम  को  भी  यह  शक्ति  दी  गई  कि  बहू  जितनी  चर्बी  देश

 में  आयातित  की  जानी  चाहे  यह  बकरे  या  जिसकी  भी  वह  अकेला  ही  उसकी  सारी  मात्रा

 का  आयात  कर  ले  ।  यह  भारत  सरकार  के  मंत्री  द्वारा  इस  सदन  में  दिया  गया  वक्तव्य  है  ।  आर्ग

 हम  सुन  रहे  हैं  कि  गाय  की  चर्बी  के  आयात  की  कोई  अनुमति  नहीं  दी  गई  थी  ।  लेकिन  खाद्य  मंत्री  ग

 कह  रहे  थे  कि  इसकी  अनुमति  दी  गई  थी  |
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 i

 यदि  मैं  इस  लेख  से  एक  या  दो  वाक्य  पढ़ें  तो  आप  मुक्के  क्षमा  करेंगे  क्योंकि  यह  इस  मुद्दे  से

 सम्बन्धित  बहुत  सुविस्तृत  लेख  है  ।  यहां  इस  sa  का  तथ्यपूर्ण  तथा  वस्तुनिष्ट  अध्ययन  किया  गया

 हैं  ।  उन्होंने  से  1983  तक  की  अवधि  को  विभाजित  कर  दिया  है  ।  अवधि

 में  उन्होंने  कहा  है  :

 चर्बी  का  आयात  1966-67  के  दौरान  19531  टन  था  जो  बढ़कर

 1967-68  के  दोरान  1.27  लाख  टन  को  सर्वाधिक  मात्रा  तक  पहुंच  गया  और  तदुपरांत

 1968-69  में  गिरकर  73439  टन  रह  गया  ।  जबकि  1965-66  में  गो जातीय  चर्बी  में

 89.2  प्रतिशत  बकरे  की  चर्बी  तथा  10.8  प्रतिशत  अन्य  बसा  होती  थी  जिसमें  गाय  की  चर्बी

 भी  शामिल  19  8-69  तक  इनकी  मात्रा  इससे  उल्टी  हो  जिसमें  गाय  की  चर्बी

 सहित  79,7  प्रतिशत  अन्य  बसा  हो  गई  तथा  20.3  प्रतिदिन  बकरे  की  चर्बी  हो  गई  ी

 1969  तक  यह  स्थिति  थी  ।  उन्होंने  ब्यौरा  दिया  है  ।  समयाभाव  के  कारण  मैं  उसमें  नहीं  जा

 सकता  ।  69  से  मैच  78  को  उन्होने  दूसरी  अवधि  माना  है  ।  इस  बारे  में  कहा  गया  है  :

 की  चर्बी  सहित  अन्य  बसों  का  इस  अवधि  के  दौरान  नियमित  रूप  से  आयात

 किया  गया  शप

 उन्होंने  विवरण  दिया  है  ।  इसलिए  1969 से  197४  तक  यह  जनता  पार्टी  द्वारा

 शुरू  किया  हुआ  नहीं  ऐसा  नहीं  है  कि  मैं  जनता  पार्टी  का  कोई  पक्ष  ले  रहा  हूं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  म्यार  आप  क्या  कर  रहे  हैं
 ?

 Mo  मधु  दंडवते  :  कोई  बात  नहीं  ।  ऐसा  करना  कोई  पाप  नहीं

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  सत्ताधारी  दल  की  पोल  खोलने  का  प्रयत्न  कर  रहा हूं  क्योंकि  वे

 gre  पर  जिम्मेदारी  थोपकर  अपनी  कमाओं  का  स्पष्टीकरण  देने  का  प्रयास  कर  रह ेहैं  और  उनमें

 सच्चाई  को  स्वीकार  करने  का  नैतिक  साहस  नहीं
 '

 1978  से  1981  तक  जनता

 पार्कों  की  नीति  के  gaa  उदार  बनाई  गई  आयात  नीति  देव  में  गोजातीय  चर्बी  के  आयात  को  बढ़ाने

 में  असफल  रही  ।  इसके  जनता  पार्टी  के  शासनकाल  के  दौरान  मुल्य  में  लगभग  10  प्रतिशत

 कमी  के  बावजूद  गाय  की  चर्बी  का  आयात  जो  1977-78  में  45,634  टन  था  गिरकर  1978-79  में

 13,169  टन  रह  गया  और  1979-80  के  दौरान  एकदम  गिरकर  1,233  टन  रह  गया  1"  इसके  बाद

 कहा  गया  है  :  "1  80  के  आरम्भ  में  सरकार  में  परिवर्तन  हुआ  ।”  जब  यह  सरकार  1983

 से  1983  की  अधि  के  दौरान  सभी  प्रकार  की  पशु भों  की  चर्बी का  आयात  राज्य  व्यापार

 निगम के  माध्यम  से  किया  गयाਂ  और  माननीय  खाद्य  उप मन्त्री  ने  सदन  में  ठीक  ही  स्वी  पर  किया  है

 कि  ऐसा  किया  गया  था  ।  5  1981  से  चर्बी की  सकल  मात्रा  का  आयात  राज्य  व्यापार  निगम

 के  माध्यम  रो  किया  जा  रहा  था  |  स्थिति  यह  है  ।  जनता  पार्टी  ने  कोई  क्रान्तिकारी  काम  नहीं  किया
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 पाओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 था  ।  जैसा मैं  समझता  उन्होंने  जो  करने  का  प्रयास  कियां  वह  यह  था  कि  उन्होंने  कुछ  वस्तुएं

 निर्धारित  कर  दीं  जिन्हें  किसी  संस्था  विशेष  के  माध्यम  से  आयात  किया  जाना  कुछ  वस्तुएं

 ऐसी  रखीं  जिन  पर  प्रतिबन्ध  रखा  तथा  कुछ  अन्य  वस्तुएं  ऐसी  जिन्हें  किसी  विशेष  तरीके  आयात

 किया  जाना  था  तथा  वे  जिन  पर  न  तो  प्रतिबन्ध  और  न  वे  सरणीबद्ध  आदि  उन्हें

 जनरल  लाइसेन्सਂ  के  अन्तत  आयात  किया  जा  सकता  था  awa  कि  उनका  प्रयोग  स्वयं  वास्त  विक

 प्रयोक्ताओं  द्वारा  किया  जाना  हो  तथा  और  आयात  किसी  अन्य  प्रयोजन के  लिए  नहीं  हो  ।  यदि

 किसी  ने  चर्बी  का  आयात  किया  चाहे  यह  गो जातीय  किस्म  की  या  बकरे  की  है  या  गाय

 इससे  कोई  अन्तर  नहीं  ufe  इसका  उपयोग  sas  कारखाने  में  नहीं  किया  गया है  तो  ag

 आयात-निर्यात  कानूनों  का  उल्लंघन  कर  रहा  आप  उसे  पकड़  सकते  हैं  और  यदि  कोई  मिलावट

 कीं  गई  है  तो  करो  देश  में  लागू  सभी  कानूनों  के  अधीन  पकड़  सकते  हैं  |  अ।पने  क्या  किया  है  ?  1980

 से  1983  तक  आपने  कितने  मुकदमे  आर्थर  किए  हैं  ?  25  1983  तक  कितने  मामलों  में

 लाइसेंस  te  किए  गए
 मैं  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता हू  कि  1980,  1981,  1982  तथा

 1983  में  चलाए  गए  मुकदमों  के  बारे  में  उनके  पास  क्या  जानकारी  है  ?  यदि  ara  पास  है  तो  हमें

 हम  जानना  चाहेंगे  ।  इसके  मिलावट  के  लिए  कोई  मुकदमा  नहीं  चलाया  मिलावट

 की  कोई  जांच  नहीं  होती  ।  हम  इसके  विरुद्ध  हमारा  कहना  यह  है  कि  उपभोक्ता  खाद्य

 वस्तुओं  में  किसी  प्रकार  की  मिलावट  करने  के  लिए  जो  भी  दोषी  पाया  उसके  साथ  सख्ती  से

 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।  आपके  पास  भी  शक्तियां  उनसे  आप  ऐसे  व्यक्तियों  से  निपट  ।

 आप  अपने  सभी  प्रकार  के  नजरबन्दी  कानूनों  के  बारे  में  हमें  बताते  हैं  यद्यपि  सिद्धांत  रूप  में  हम  इस  के

 विरुद्ध  हुम  इसका  विरोध  करते  आए  आप  हमें  कई  कानूनों के  बारे  में  बताते  लेकिन  आप

 उनका  इस्तेमाल  क्यों  नहीं  करते  ।  अब  आपको  केवल  दिखाने  मात्र  का  प्रयास  करना है  ।  यह

 ठीक  है  कभी-कभी  आप  धन  के  अपने  किसी  स्रोत  के  बिना  भी  काम  चला  सत्ते  ऐसे  अवसरों

 पर  दिग्गजों  को  खामोश  रखा  जा  सकता  क्योंकि  आ  को  अपने  मत  जुटाने  के  बारे  में  सोचना  है  ।

 यदि  आप  उसे  नियंत्रण  में  रख  सकते  हैं तो  उसका  लाभ  उठा  लें  ।  तब  तक  हमें  इसका  बिल्कुल  पता

 नहीं  था  और  रह  कांयं  वर्षों  से  चल  रहा  है  ।  जो  हम  कहना  चाहते  हैं  वह  यह  है  कि  आप  धार्मिक

 भावनाओं  "a  आधार  पर  यह  faa  करने  का  प्रयास  न  करें  कि  क्या  किसी  विशेष  औद्योगिक  कच्चे

 माल  वो  देश  में  मंगाया  जाना  चाहिए  या  नहीं  ।  इस  बान  पर  कोई  विचार  नहीं  कर  रहा  कि  जब

 तक  चर्बी  का  कोई  fated  उचित  या  रियायती  दामों  पर  सुगमता  रो  उपलब्ध  नहीं  होता  तब  तर्क

 बकरे  की  चर्बी का का  आयात  करना  अत्यावश्यक  है  |  बकरे  की  चर्बी  का  इस  देश  में  उपयोग  हो  रहा  हैं

 तथा  इससे  साबुन  की  कीमत  भी  उचित  सीमा  के  भीतर  रही  है  ।  अब  यह  बढ़ेगी  ही  ।  इस  +.  सबूत

 उद्योग  पर  गम्भीर  अप्रत्यक्ष  प्रभाव  उपभोक्ताओं  को  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  ।  इस  उद्योग के

 बन्द  हो  जाने  के  बहुत  बड़े  जोखिम  हैं  ।  आप  इनके  बारे  में  नहीं  सोचते  ।  आप  धार्मिक  भावनाओं  कै

 बारे  में  सोचते  और  यही  कारण  है  कि  हम  इसके  विरुद्ध  हैं  ।  हम  एक  पहलू  का  उल्लेख  करना

 चाहते हैं  जो  महत्वपूर्ण
 है  ।  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  उसका  उस  समय  fear  था  जब  उन्होंने

 att  पांडे  को  टोका  था  इस  देश  देश  में  ही  निर्मित  चर्बी  भी  है  |  इसका  आप  क्या  करते

 मैं  जानना  चाहुंगा  कि  इस  पर  बया  नियन्त्रण  है  ?  क्या  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  देश
 में  कितनी  चर्बी
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 निर्मित  होती  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  में  निमित  चर्बी  की  उपलब्धता  की  मात्रा  के  बारे  में

 क्या  अनुमान  लगाया  गया  आप  इस  पर  कैसे  नियन्त्रण  करेंगे  ?  हमारे  यहां  सिद्धांतहीन  व्यापारी

 तथा  निर्माता  हैं  ।  पत्रिकाओं  से  मुझे  जानकारी  मिली  है--मैं  नहीं  इनमें  कुछ  लेखों  में  कहा

 गया  है--कि  निर्माण  की  अवस्था में  इन्हें  मिलाना  सम्भव  नहीं  ऐमी  कल्पना  है  कि  निर्माण  को

 अवस्था  में  इन्हें  मिलाना  सम्भव  नहीं  इसे  मिलाना  टेबल  व्यापारियों  के  स्तर  पर  ही  सम्भव  है  ।

 भाप  इस  पर  नियन्त्रण  HA  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  |

 देश  में  निमित  उपलब्ध  चर्बी  की  मात्रा  क्या  है  ?  क्या  आप  देश  में  निमित  चर्बी  का  उपयोग

 रोक  सकते हैं  ?  इसकी  कीमत  क्या  साबुन  उद्योग  को  कहीं  अधिक  की  भावइयकता है  ।

 इसकी  कीमत  बढ़ेगी  और  कुछ  सिद्धांतहीन  व्यापारी  इससे  पेसा  करायेंगे  ।  भाप  इस  स्रोत

 को  पूरी  तरह  बन्द  नहीं  कर  सकते  उन्होंने  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  की  aga  उल्लास  के  साथ

 प्रशंसा  की  जिसमें  कहा  गया  है  :

 उठाए  गए  विभिन्‍न  कदमों  का  कुल  मिलाकर  यह  प्रभाव  है  कि  किसी  प्रकार  के

 उपयोग  के  लिए  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  पर  पुर्णतया  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया

 प्रो ०  जी०  रंगा  :  आज  बैठक  कब  तक  चलेगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  को  पता  होना  चाहिए  कि  हमने  समय  निर्धारित

 किया  है  ।

 म Vers
 (  व्यक्त

 करो  एन०  जी०  रंगा
 :  a  यह  जानने  का  हक  है  कि  हम  कब  तक  बैठ  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 वहू  अपने  निर्धारित  समय  में  ही  बोल  रहे  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इस  चर्बी  का  छोटे  और  घरेलू  उद्योग  प्रयोग  करते  हैं  ।  इस  लेख  में

 कहा  गया  है

 द्वारा  चर्बी  पर  पाबन्दी  लगाना  कोई  बुद्धिमानी  का  कार्य  नहीं  इससे

 उपभोक्ता  को  कठिनाइयां  उठाती  पड़ेंगी  क्योंकि  इसका  drat  असर  खाने  के  तेलों  और
 साबुन

 के  मूल्यों  पर  पड़ेगा  और  उनमें  वृद्धि  होगी  जज  तक  इन  उद्योगों  को  बदले  में  कोई  दूसरा
 कच्चा  पदार्थ  नहीं  उपलब्ध  तब  तक  ग्रीस  आदि के  वास्तविक

 प्रयोक्ताओं  को  चर्बी  के  आयात  की  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।  इनके  प्रयोग  पर  कड़ी

 निगरानी  रखी  जानी  चाहिए  ्

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  हम  दल  के  सदस्यों  की

 संख्या  के  अनुसार  समय  देते  उदाहरण  के  तौर  हमने  इस  चर्चा  के  लिए  चार  घण्टों  का

 समय  निर्घारित  fent  >  arty  कटबैक Ain  झ्
 Ss

 TAT  हु  के  हिस्से  20  मिनट  आते  हैं  ।  सत्ता  दल  को  डेड  घण्टे  का  समय
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 TAA  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गएं  वक्तव्य  पर  चचा  2  दिसम्बर  1933

 दिया  गया  ।  ये  उनके  सदस्यों  में  बांट  दिया  सभा  में  सदस्यों  की  संख्या  के  अनुसार  प्रत्येक

 दल  का  समय  निहित  किया
 गया  हम  इसका  अनुसरण  कर

 रहे  हैं
 ।  केवल  डा०  सुब्रहमण्यम

 स्वामी  को  अधिक  समय  दिया  गया  क्योंकि  उन्होंने  चर्चा  आरम्भ  की  है  ।  मैं  यह  स्थिति  स्पष्ट

 कर  देना  चाहता  हूं  ।

 आचार  भगवान  देव  उपाध्यक्ष  किसी  किताब  gro  हो  और  फिर

 भी  वहू  बटन  दवाता  चला  जाए  और  चाहे  कि  रोशनी  हो  जाए  तो  मैं  समझा  हूं  कि  उस  व्यक्ति  को

 या  तो  लोग  पागल  कहेंगे  या  सूखें  ।  हमारे  बिरोधी  दल  के  व्यक्ति  हमेशा  कोई  न  कोई  वेमतलब  की

 बात  खड़ी  करके  न  सिफ॑  जनता  को  गुमराह  करते  हैं  परन्तु  इस  सदन  का  महत्वपूर्ण  समय  भी  बरवाद

 करते  अभी  हमारे  सोमनाथ  चटर्जी  साहब  ने  एक  बात  कही  ।  हमारे  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  जी

 ने  जो  24  ata  और  1  अक्तूबर  को  असाधारण  कदम  उठाया  उसको  उन्होंने  धर्मनिरपेक्षता  के

 मार  पर  पाखंड  की  संज्ञा  दी  ।  यह  इतनी  अज्ञानता  की  बात  इन्होंने  कही  इस  देश  में  हर  साम्प्रदाय

 को  बड़ी  इज्जत  से  देखा  जाता  हर  व्यतीत  को  स्वतन्त्रता  है  अपना  धर्मं  मानने  मस्जिद  के  सामने

 बेंड  बाजा  बजता  है  तो  उनकी  भावनाओं  का  ध्यान  रखा  जाता  ।  गाय  हमारी मां  बह  घास  खा

 कर  हमें  दूघ  देती  गाय  इस  देश  की  छाती के
 अर्थ  के  धर्म के  लिए  हर  दृष्टि  से  एक

 महत्वपूर्ण  प्राणी  है  और  इसीलिए  इस  देश  जिसको  कृषि  प्रधान  देश  कहां  जाता  उसकी  जनता  ने

 उसको  मां  का  स्त्री  दिया  है  ।  यह  क्या  जानें  की  गाय  क्या  चीज है  ।  इनको  गाय  देखनी  हो  यहां

 विरोधी  दल  के  लोग  as  हैं  गाय  पूछ  पकड़  कर  जेसे  वैतरणी  पार  करते  हैं  वे  ही  sei  सदन  में

 आये  ।  आन्दोलन  गौ  हृ त्या बन्दी  के  नारे  लगाय  ।  और  ag  क्या  खाते  माननीय  सुब्रह्मण्यम

 स्वामी  ने  इसकी  पुष्टि  कर  दी  ।  उन्होंने  अनशन
 किया  माननीय  वाजपेयी  और  माननीय  चरण  सिंह

 ने  वोट  क्लब  पर
 ।  मैं  पूछना

 चाहता
 हूं  क्या  मांस  खाने  वाले  व्यक्ति  को  sat  के  बारे  में  बात  करने

 का  हक

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  समझता  हूं  कि  डा०  स्वराशि  इस  उठा  सकते  चह  काका हार ो

 ara  भगवान  देव  :  जो  व्यक्ति  मांस  खाता  हडिडयों  चसता  है  और  हडिडयों  के  अन्दर

 जो  तत्व  होता  है  वोट  क्लब  पर  बैठकर  अनशन  क  करने  की  बात  करता है  और  देश  को  गुण

 है  तो  क्या  यह  पाखंड  नहीं  है  ?

 घान  मंत्री
 =f}  नाचा पाया  ead

 att
 राजेश  कुमार  सिंह  :  bal कप  स्वा

 हैं  कि  नहीं
 ?

 यह  क्या
 कर  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 मैं  काय

 वाही  वृत्तांत  देखूं
 WT

 भाषायें  भगवान  देव :  मैं  पुछना  चाहता  हूं  माननीय  सुब्रहमण्यम  स्वामी  से  भी  सबसे  बड़ी
 मिलावट  जनता  पार्टी  के  टाइम  में

 में  हुई**

 द  इसको  मिलावट  नहीं  कहेंगे  ?

 — *asqardis  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  गया  ॥
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 पशुओं

 की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कार्यवाही  वृत्तांत  देखूंगा  ।
 अगर  वह  असंसदीय  शब्दों  का  प्रयोग

 करते  हैं  तो  कार्यवाही  वृत्तांत  देखूंगा  |

 र
 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  कार्यवाही  वृत्तांत  देखूंगा  ay  |  क  जांच  करूगा  कि  बया  उन्होंने  कोई

 दिया  बात  तो  नहीं  कही  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मुझसे  उत्तर  की  अपेक्षा  नहीं  होनी  अगर  वह  असंसदीय

 दादों  का  प्रयोग  करते  हैं  तो  मैं  कार्यवाही  वृत्तांत  देखू गा
 ।  मैंने  आपको  बता  दिया

 है  कि  मैं  यह  करने

 जा  रहा हूं  ।  हम  उनसे  नहीं  पूछ  सकते  कि  क्या  उन्होंने  संसदीय  al  असंसदीय  शब्द  का  प्रयोग  किया

 है  ।  हम  कायें वाही  वृत्तांत  के  अनुसार  ही  चलेंगे  हम  तुरन्त  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  किसी  भी  काम  को

 करने  की  प्रक्रिया  होती  है  ।

 आजाये  भगवान  देव  :  ****  जो  पाखण्ड  किया  हैਂ **

 श्री  जगपाल  fag  :  उपाध्यक्ष  यह  मेम्बरों  को  **कह  रहे

 ( qa)

 aaa  भगवान  देव  :  इनके  नेताओं  ने  बोट  क्लब  पर  जो  उपवास  किया  मु  लगता  है  कि

 जो  उल्टे  gee aq  किए  थे  उसकी  शुद्धि  करने  के  प्रायश्चित  करने  के  लिए  बह  अनशन  किया

 था  ।  नहीं  तो  मांस  खाने  वाले  को  चीनी  का  विरोध  करने  का  कोई  हक  नहीं

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इंस  तरफ  जब  कोई  भी  तो  आप  बाधा  नहीं  ale  जब

 भाप  बोलेंगे  तो  वे  बाधा  नहीं  डालेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  भाप  उनकी  बातों  से  सहमत  नहीं  अगर  भाप  अपना  विरोध

 प्रकट  करना  चाहते हैं  तो  आपको  अपने  भाषण  में  उत्तर  देना  चाहिए  ।  इसीलिए  ag  चर्चा  हो

 रही  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  जो  कुछ  ae  कहें  उसे  आप  स्वीकार  करें  ।  जब  आप

 अध्यक्ष पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  हे  निकाल  दिया  गया  ।
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  व्यक्उव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 बोलेंगे  तो  आप  की  इन  सभी  मुद्दों  का  विरोध  करना

 श्री  भी क्राम  जन  चौक  उन्होंने  सभा  के  एक  सदस्य  के  विरुद्ध  आरोप  लगाए  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अगले  बोलने  वाले  सदस्य  भाप हैं  ।  आप  बोल  सकते  हैं  और  उनके  द्वारा

 उठाए  गए  सभी  मुद्दो  का  विरोध  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  भो कराम  जन  श्री  स्वामी  जब  बोल  रहे  थे  तो  इन्होंने  क्यों  नहीं  इस  बात  की  चर्चा

 की  |  उन्होंने  कहा  एक  मन्त्री  रोज  हवाई  जहाज  में  जाते  थे  भर  गाय  का  मांस  खाते  उस

 समय  आपने  जिक्र  नहीं  अब  भाप  बोल  रहे  हैं  ?

 झाचायं  भगवान  देव  उपाध्यक्ष  यह
 ¥

 ag  कहत ेहैं  मिलवट  का  यहां  तो  सबसे  बड़ा  धोखा  जनता  पार्टी  के  शासन  में  जो

 अलग  सिद्धांतों  की  पार्टियां  मित्रों  यहां  सबसे  बड़ा  पाखंड  यह  मेरी  मान्यता  जिसको  इन्होने

 स्वर्ण  युग  कहा है  ।  स्वामी  जी  भूल  गए  उस  समय  प्याज  का  भाव  5  रुपए  प्रति  किलो  था  ।  क्या

 वहू  स्वर्ण  युग  था  ?
 वह  पट्रोल  पी  गए  तब  कोई  ध्यान  नहीं  आया ?  सोना  इन्होंने  बेच  खाया  ।  श्री

 जेठमलानी  स्मगलरों  की  वकालात  करते  यह  कसी  Tet  क्या  इनका  सिद्धांत  है  ?

 स्वामी  जी  ने  लौंगोवाल  की  बात  कही  कि  उन्होंने  गाय  के  बारे  में  यह  बात  कही  यहां

 स्वामी  जी  लौंगोवाल  की  वकालत  करते  पंजाब  में  इन्सानों  का  कत्ल  हो  रहा  क्यों  नहीं  लौंगोवाल

 जी  की  जवान  खुलती  ?  उनकी  गाय  की  बात  करने  की  हिम्मत  कसे  होती है
 ?  जब  वहां  व्यक्ति  मर

 जाते  सिखो  को  गोली  मारी  जाती  है  स्वर्ण  मन्दिर  के  उस  समय  आपकी  ओर  लौंगोवाल  को

 जबान  नहीं  खुलती  ?  आज  आप  उनकी  वकालत  करते  हैं  और  कहते  हैं  कि  मैं  वहां  गया  वहां  कुछ

 भी  नहीं  मिला  ।

 आप  इस  सदन  को  भी  गुमराह  करते  हैं  ।  इस  तरह  की  बातें  विरोधी  दल  के  लोग  करके  इस

 देश  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  पर  जनता  ने  इनको  पहचान  लिया है  ।  अब  इनमें  दम

 नवदीं  z  ।

 हमारे  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  चले  गए  जिन्होंने  घर्म  निरपेक्षता  की  बात  पर  गाय  की  बात  कहते  हुए

 यह  पाखंड  की  बात  कही  ।  तो  यह  पाखण्ड  है  ।  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  भौर  उनके  साथियों  को  मैं
 कहना

 चाहता  हुं  कि  इस  देश  का  खा  एशिया  और  चीन  के  सपने  देखते  यह  सबसे  बड़ा  पाखण्ड  और

 देशद्रोह  है  इस  तरह  की  गाय  के  सम्बन्ध  में  बातें  करना  ।

 गअध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार
 sero  व TEI  sgt  थ  dia  से  निकाल  दिया  गया  |
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 हमारी  प्रधान  मंत्री  3  नवम्बर  को  महर्षि  दयानन्द  की  निर्वाण  शताब्दी  पर  अजमेर  में  गई  ।

 मैं  भी  वहां  उपस्थित  था  ।  उन्होंने  कहा  कि  चर्बी  के  ऊपर  देश  को  गुमराह  करने  का  जो  कु प्रयास  चल

 रहा  उससे  जनता  को  सावधान  रहना  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  जो  भी  कानून  तोड़ना

 उसके  खिलाफ  सख्त  कदम  उठाया  जायेगा  ।  यही  बात  हमारे  वाणिज्य  मंत्री  ने  कही  इन्होंने

 जो  असाधारण  कदम  इस  देश  की  जनता  की  भावनाओं  को  देखते  हुए  उठाया  इसके  खिलाफ  इधर

 विरोध  भी  करते  हैं  और  अनशन  भी  करते  हैं  और  उधर  डालडा  घी  वालों  से  हैं  और  चुनाव

 के  लिए  पैसा  लेते  ये  चोर  को  कहत ेहैं  चोरी  कर  और  साधु  को  कहत ेहैं  कि  सावधान  हो

 जाओ  t

 विश्व  हिन्दू  परिषद  ने  31-10-83  को  वाणिज्य  मंत्री  को  एक  पत्र  लिखा है  ।  जो  पेपर  में

 भाग्य  उसमें  उन्होंने  मंत्री  जी  को  बधाई  दी  है  दस  कदम  के  लिए  |  काजी  कुछ  कह  रहा  है  प्रो  यह

 मौलाना  यहां  अनशन
 कर  रहे  वाजपेयी  वोट  क्लब  पर  बैठकर  |  क्या  नीति  है  इनको  ?  ये  कहते

 कुछ  हैं  और  करते  कुछ  हैं  ।  ये  पठानकोट  में  अकालियों  की  वकालत  करते  हैं  यहां  आकर  उसका

 विरोध  करते  हैं  क्योंकि  इन्हें  दिल्‍ली  भौर  पंजाब  के  वोट  लेने  हैं  ।  वहां  की
 जनता  को  ये  बेवकूफ  बना

 रहे  लेकिन  अब  जनता  गुमराह  होने  वाली  नहीं  है  ।

 गो-हत्या  बन्द  करने  की  बात  श्री  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  कहते  मैं  एक  बात  बता  दूं  कि  मैं  परम

 गो-भक्त  गौ-हत्या  बन्द  करने  की  बात  कहने  वाले  श्री  वाजपेयी  और  सुब्रह्मण्यम  स्वामी

 मोरारजी  भाई  को  मैं  चैलेंज  करता  अगर  इनके  घर  पर  गाय  हो  तो  लेकिन  आचार्य  भगवान  देव

 ने
 गाय  रखी  हुई  है  और  वह  भी  काली  गाय  ।  वाजपेयी  जी  और  चरण  सिंह  ने  देखा  नहीं  होगा  |  आज

 हम  उस  गाय  का  शुद्ध  दूध  पीते  हमारी  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  आये  समाज  जैसी  संस्था  को  दिल्‍ली

 में  भादसं  गौ-शाला  के  लिए  जमीन  दी  है  ।  मैं  इनसे  पुछना  चाहता हूं  कि  गौ-हत्या  की  बात  करने

 ढाई  साल  से  अपने  शासन  में  गौ-हत्या  बन्द  कयों  नहीं  इसके  लिए  कोई  कानून  क्यों  नहीं

 बनाया  ।  पूर्ण  बहुमत  होते  हुए भी  इन  लोगों  ने  कुछ  नहीं  किया  ।  जब  सत्ता  चली  तो  इन  सब

 का  तीसरा  नेत्र खुल  गया  है  ।  जैसा  कि  पांडे  जी  ने  कहा  इसके  ae  राज  है  कि  मोरारजी

 भाई  या  atfzar  ने  अपने  टाइम  में  कुछ  नहीं  किया  ।  अब  सत्ता  से  हटने  के  बदी  जनना  को  गुमराह

 करने  के  लिए  अलग-अलग  बातें  करके  अपना  राजनीतिक  उल्लू  सीधा  करना  चाहते  लेकिन

 अब  जनता  संविधान  है  ।  वह  जानता  है  कि  इनको  पांच  साल  के  लिए  सता  दी  लेकिन  ढाई

 साल  में  ही  बोरा-विस्तर  गोल  कर  के  घर  चले  क्योंकि  इनके  अलग-अलग  fig

 अलग  पालिसियां  थीं  ।  कहां  कम्युनिस्ट  पार्टी  और  कहां  जनसंघ  कहां  चौधरी  चरण  fag  और

 कहां  बाबु  जगजीवन
 राम

 ?
 क्या  इनमें  कोई  मेल  परन्तु  फिर  भी  ये  मिल  गएं  |  आज  जो

 कर  पाप  किया  ।

 चर्बी  की  मिलावट  की  चिन्ता  कर  रहे  सबसे  बड़ी  मिलावट  उन्होंने  उन  सब  पार्टियों  ने  मिल

 तत
 आज  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  एक

 करवाया पि  cima चपल  चलाया  जि  स़ Al  की  ओर  मैं  सरकार  का

 घ्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  दिन  पहले  में
 हैदराबाद

 मैं
 था

 ।  वहां  के  लोगों  ने  कहा  कि  यहां  एक

 383



 पशुओं की चर्बी के  आ आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 बहुत  बड़े  टककर  बोतलें  भर  कर  एक-एक  बोतल  गंगा-जल  कहकर  11  रुपए  से  151  रुपए

 तक  में  बेनी  गई  ।  मैंने  पुछा  कि  क्या  वहू  टैंकर  हरिद्वार  की  हर  की  पड़ी  से  मर  कर

 लाया  गया  था  ।  मुझे  बताया  गया  कि  एक  लोटे  में  भर  कर  लाए  और  उसे  टेंकर

 में  डाल  दिया
 ।

 मैं  वाणिज्य  मन्त्री  और  स्वास्थ्य  मन्त्री  से
 जानना  चाहता हूं

 भारतीय

 नता  पार्टी  वाले  जो  पानी  दे  कर  एक  पाखंड  चला  रहे  हैं  और  अपने  राजनीतिक  स्वाजे-साधन  के

 लिए  देश  को  गुमराह  कर  रहे  इस  मिलावट  के  बारे  में  भारत  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही

 है  ।  क्या  यह  जनता  वे  साथ  धोखा  नहीं  है  ?  क्या  यह  पाखंड  नहीं  हैं
 ?  जब  कोई  किसी  पेय  में

 वट  करता  यहां  पर  विरोधी  पक्ष  के  लोग  बड़ी-बड़ी  बातें  करते  हैं  और  उसके  खिलाफ  सख्त  कदम

 उठाने  को  मांग  करते हैं  ।  परन्तु  यह  जो  पानी  को  गंगा-जल  कहकर  151  रुपए की  बोतल  बे
 वी  जा  रही

 भारत  सरकार  इसके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 कर  रही  है

 ?  मैं  इतने  बड़े  पाखंड  और  मिलावट

 के  Tit  में  मंत्री  महोदय  का  जवाब  चाहता  हूं  ।  जनता  यह  समझ  बुकी ह
 कि  जो  नलों  का  पानी

 गंगा-जल  कहकर  बेचा  जा  रहा  यह
 उनको

 उनकी  हस्ती  को
 मिटाएगा

 ।  यह  पाउंड  इस

 देश  में  नहीं  चल  सकता  ।

 जहां  तक  यज्ञ  का  सम्बन्ध  हरिजनों  और  गरीबों  को  यज्ञ  नहीं  करने  दिया  गया  ।  17

 तारीख  की  यज्ञ  का  पाखंड  खड़ा  करके  कहा  गया  पक  हम  faa  दृष्टि  से  कर  रहे  हैं  ।  Saw  स्वागत

 भारतीय  जनता  पार्टी के  श्री  अटल  बिहारी  थ्रो  विजय  कुमार  मल्होत्रा  और  श्री

 जो  मांस  खाते  ने  किया  ।  उनको  यज्ञ  करने  और  यज्ञ  की  बात  करने  क्या  हक  है

 उन्हें  चर्बी  की  बात  करने  का  क्या  हक
 है  ?  वे  राजनैतिक  व्यक्तिगत  स्वागत  करने  के  लिए  गए  और

 अब  वे  कहत ेहैं  कि  हमारा  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  वे  लोग  पावर  करके  फंड  इकट्ठे  फर  रहे

 हैं  ।  इनके  खिलाफ  सख्त  कदम  उठाना  चाहे  गृह  मन्त्री  उठाएं  या  स्वास्थ्य  मन्त्री  उठाएं  |

 अगर  ऐसा  नहीं  तो  वह  पाखंड  बढ़ता  देश  के  विचारों  और  दिलों

 दिमाग  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा  और  इसका  रिएक्शन  होगा

 मरे  ai  है  किसी  मोरारजी  tarsal  इस  यज्ञ  में  राजनीति  नजर  आई  ओर  उन्होंने

 कलश  का  अभिषेक  करने  से  मना  कर  दिया  ।  कहीं  बवंडर  खड़ा  हो  इस  लिए  चन्द  लोग

 इधर-उधर  पहुंच  गए  ।  पोली  टिकल  दृष्टि  से  यह  जो  पाखंड  चलाया  जा  रहा  उस  पर  ब्रेक  लगाने

 के  लिए  भारत  सरकार  को  यथोचित  कदम  उठाना  चाहिए ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  पुछना  चाहता हूं

 कि  1973-74,  1974-75  और  1975-76  में  इसका  कितना  ara  हुआ  और  उसके  बाद  जनता

 पार्टी के  शासन  में  कितना  आयात  हुअ  ।  इसके  साथ-साथ  क्या  सही  नही ंहै  कि  1977-78  में

 जनता  पार्टी  के  शासन  में  साढ़े  62  हजार  टन  चर्बी  का  आयात  उन्होंने  किया  ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  कम्पनियां  वनस्पति  घी  बनाती  हैं  उनमें  से  कितनी  कम्पनियों  at

 अभी  तक  आपने  जांच  की  है  और  वहां  मिलावट  का  प्रमाण  मिला  है  वहां  उन  कम्पनियों  के  खिलाफ

 आपने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  इसके  साथ  ही  साथ  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  अमृतसर

 में  कितने  मामले  दर्ज  हुए  भौर  उनके  खिलाफ  क्या  कायें वाही  हुई
 ?  में  आशा  है  कि  इन  सवाली

 के  जवाब  आप  देंगे  तो  जनता  पार्टी  की  कलई  खल  जाएगी  ।

 वनस्पति  मन्युफक्चरसे  की  जो  एसोसिएशन  है  उसने  वनस्पति  की  सच्चाई  के  बारे  में  एक
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 1  पौष  1905  पदों  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 बुलेटिन  सभी  मैम्बर्स  के  पास  भेजी  है  जिनमें  उन्होंने  स्पष्ट  किया  50  ad  का  इतिहास  देते

 कि  वनस्पति  में  किसी  प्रकार  की  मिलावट  नहीं
 है  ।  क्या  उनकी  ag  बात  सही  है  ?

 मझे  आशा  है  कि  विरोधी  दल  के  लोग  पोलिटिकल  दृष्टि  से  जो  पाखण्ड  चला  रहे  बटन

 दबाकर  रोशनी  लाना  चाहते  हैं  यद्यपि  उनके  बल्ब  फ्यूज  हो  चुके  हैं  और  उनको  जनता  ने  साइड  में

 बिठा  दिया  वे  अपने  इस  पाखण्ड  को  बसद  इस  सम्बन्ध  में  मन्त्री  जी  ने  जो  असाधारण

 कदम  उठाया  है  उसके  लिए  मैं  उनको  बधायी  देता  हूं  और  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जो  इस  सम्बन्ध  में

 चिन्तित  हैं  उनके  प्रति  भी  अपनी  श्रद्धा  व्यक्त  करता  हूं  ।

 20.22

 सोमनाथ  चार्जों  पीठासीन

 श्री  डा०  वर्ण  सिह  :  सभापति  वनस्पति  में  की  चर्बी  मिलाना

 निश्चित  ही  एक  दुःखद  और  गणित  कार्य  है  ।  इस  पर  दो  राय  नहीं  हो  सकती  ।  इससे  देश  की  असंख्य

 जनता  की  भावनओं  को  बहुत  धक्का  लगा  है  ।  सत्य  यही  मैं  काफी  गांवों  का  दौरा  करता  रहता

 हूं  और  गांववासी  आतंकित  सही  या  मैं  समझता  हुं  कि  वे  ठीक  ही  महसूस  करते  हैं  कि

 उनको  भावनाओं  को  गहरा  धक्का  लगा  है  |

 मैं  अवद्य  मानता  हू ंकि  मैं  उस  समय  हैरान  रह  जब  विपक्ष  के  एक  माननीय  सदस्य

 ने  लोगों  की  भावनाओं  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  और  उन्हें  ऐसे  पेशा  करने  की  को दिदा  की  जैसा  कि

 इनका  कोई  महत्व ही  न  हो  ।  मैं  आपने  पूछना  चाहता हूं  fe:  उन  भावनाओं  को  जिनके  सहारे

 लोग  जीवित  रहत ेहैं  या  मर  जाते  क्या  उनकी  मात्र  gaya  के  नाम  पर  अनदेखी  की  जा

 सकती  है  ?  क्या  धर्मनिरपेक्ष  का  मतलब  यह  है  कि  एक  हिन्दू  अपने  हिंदूपन  पर  वें  नहीं  कर

 सकता  या  एक  मुस्लिम  अपने  मुस्लिम  होने  पर  गें  नहीं  कर  सकता ?
 या  हमने  अपने  आपको

 धर्मनिरपेक्ष  सिद्ध  करने  के  लिए  अपनी  परम्पराएं  छोड़  दी  इस  प्रकार  की  कोई  परिभाषा

 संविधान  में  कहीं  भी  नहीं  दी  गई  न  ही  किसी  जिम्मेदार  व्यक्ति  ने  wat  भी  एसा

 कदा

 क्योंकि  इस  समय  आप  पीठासीन  इसलिए  मैं  बड़ी  ही  अटपटी  स्थिति  में  हूं  ।  आपके

 और  आपके  aeftaqiz  के  वारे  मेरे  दिल  बहुत  श्रद्धा  कई  ad  पहले  से  ही  मैं  आपके
 विख्यात

 पिता  जी  को  जानता  हू  ।  मुझे  as  जानकर  हैरानी  हुई  है  कि  भारतीय  साम्यवादी  दल  (aratatet )

 का  यह  मत  है  कि  लोगों  की  भावनाओं  का  कोई  मुल्य  नहीं  है  ।  यह  निश्चित  ही  एक  विशेष  बात  है  ।

 qa:  मैं  नाम  नहीं  लेना  चाहता--भारतीय  साम्यवादी  दल  )  का  एक  सदस्य  और  जब

 मैं  इस  सभा  में  तो  देखा  कि  उन्होंने  अपना  सिर  गंजा  किया  हुआ  बाल  उतार  दिए  हैं  ।  मैंने

 उनसे  अपने  सिर  के  बाल  क्यों  उतारे  1.0  उन्होंने  माताजी  का  देहान्त

 होगया है
 ।

 '
 मैं  उस  सदस्य  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  अपनी  माताजी  को  इस  आधार  पर

 मिलावटी  वनस्पति  देने  उनकी  भावनाओं  का  कोई  महत्व  नहीं  है  ।

 स्वतन्त्र  गारत  में  यह  अजीब  सी  स्थिति है  कि  कोई  भी  इस  सभा  में  इस  तरह  धार्मिक
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  fac  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 वि

 भ  बनाओं  को  निन्दा  करे  या  उन्हें  न  माने  ।  इन  शब्दों  के  सुनने  से  मुझे  बहुत  अफसोस  हुआ  है  ।  यह

 सदन  देश  की  अधिकांश  जनता  की  भावनाओं  उनके  दृष्टिकोणों  प्रतिनिधित्व  करता है
 ॥

 मैं  समझता  हूं  कि हम  भारतीय  जनता के  साथ  बहुत  बड़ा  अन्याय  अगर  हम  बिल्कुल  स्पष्ट

 तही  कहते  कि  इस  प्रकार  की  मिलावट  से  लोगों  की  भावनओं  को  चोट  पहुंचती  है  और  यह  एक

 बहुत  ही  व्यथा  का  कायें  है  |

 मैं  मामले  की  राजनीति  पर  नहीं  जाना  चाहता  ।  मैं  कह  रहा  हू ंकि  लोगों  की  सच्ची

 भावनाओं  को  ठेस  पहुंची  है  ।  इसीलिए  पिछले  सत्र  मैंने  इस  प्रइन  को  सबसे  पहले  उठाया  था  ।

 मैंने  कभी  भी  शुन्य  काल  में  किसी  प्रदान  को  नहीं  उठाया  है  ।  मेरे  16  वर्ष  के  ससंदीप  काल  मैंने

 पहली  पिछले  सत्र  में  शून्य  काल  में  यह  मामला  भर  चर्चा  की  मांग की  ।  और  इस

 सत्र  में  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डे ने  यह  प्रश्न  पुछा  और  अन्य  मुद्दे  मैं  यहां  गर  इस  बात

 पर  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  कि  गय  को  पवित्र  क्यों  सभा  जाता  यह  लम्बी  कहानी  लेकिन

 करोड़ों  वर्षों  से  यह  देश  श्री  कृष्ण  भगवान  श्री  रामकृष्ण  और  स्वामी  दयानन्द  तथा

 महात्मा  गांधी  और  आचार्य  विनोबा  का  रहा  जिनकी  गाय  के  प्रति  सर्वोच्च  धारणा  थी  और  वे

 इसे  प्राकृति  के  समान  समझते  थे  ।  गाय  को  प्रकति  का  प्रयोग  aa  जाता  क्योंकि  एक  समय

 हमारा  जीवन  इसी  और  इसके  उत्पादनों  पर  निमार  थी  ।  इसलिए  सम्पूर्ण  देश  शताब्दियों  से  गाय

 ने  एक  विशेष  एक  विशेष  पवित्रता  बना  ली  है  कोई  भी  निर्वा चित  संस्था  या  प्रतिनिधित्व

 संस्था  इस  भावना  के  प्र ति  असम्मान  नहीं  दिखा  सकती  और  न  ही  इसको  अनदेखा  कर  सकती  है

 बहुत  दु:ख  हुआ  कोई  यह  कहू  सकता  है  कि  मैं  राजनीतिक  रूप  से  दुनली  हुआ  हू ंया  कोई  अन्य

 बात  कह  सकता  लेकिन  यड़  कहना  कि  गाथ  के  प्रति  इस  प्रकार  की  सही  भावनाएं  aeafaraa

 हैं और  इन  भावनाओं  का  कोई  मुल्य  नहीं  गलत  है  ।

 मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूस  करता हूं  कि  हमारे  द्वारा  मा  उठाए  जाने  के

 सरकार  ने  चर्बी  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  जो  कि  एक  सही  कदम है  ।  मैं  इसका  समर्थन

 करता  हूं  ।

 मैंने  पूछताछ  की  है  ।  बकरे  की  चर्बी  या  गाय  की  चर्बी  में  अस्तर  कानों
 संभव  महीं

 मैंने  सावधानी  से  उचित  जांच  की  जो  चर्बी  यहां  aay  है  7aq  सभी  पशुओं  की  चर्बी  मिला  दी

 जाती  है  ।  इसलिए  यह  कहना  कि  आपको  बकरे  की  चर्बी  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाना  एक

 बेकार  की  बात  सभी  प्रकार  की  चर्चा  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिए  ।  मुझे  खुशी  है  कि  सरकार

 ने  ऐसा  किया  है  ।

 आजकल  मैं  एफ  निर्दलीय  सदस्य  gi  मैं  यह  सोच  भी  नहीं  सकता  कि  कोई  जिम्मेदार

 चाहे  ag  कांग्रेस  पार्टी  या  जनता  पार्टी  या  कोई  अन्य  दल  हो  कोई  जिम्मेदार  नेता  या  संघ
 इस  प्रकार  की  आपराधिक  गतिविधियों  मे

 |
 farcw  orn
 geal  लगा  |

 मेरा  अपना  मत  यह  है
 कि  यह  मिलावट  एवं  अपराधिक  गतिविधि  जिसे  विभिन्‍न  स्तरों
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 पर  समाज  विरोधी  तत्व  विभिन्‍न  स्तर  के  अधिकारियों  के  साथ  मिलकर  करते  हैं  ।  इन्हीं  लोगों

 का  यह  काम  है  ।

 मैं  1967  से  1977  तक  दस  वर्षो  तक  केन्द्रीय  मन्त्री  रहा  ।  कोई  यह  भी  कह  सकता है  कि

 इसके  आयात  के  लिए  सारी  केन्द्रीय  मन्त्री  परिषद  सामुहिक  रूप  रो  जिम्मेवार  है  ।  मैं  भी  यह  जिम्मेवारी

 लेने  को  तेयार  हुं  ।  मैंने  संसद  में  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  को  पारित  कराने  में  महत्वपूर्ण

 भूमिका  निभाई  थी  और  मुक्के  याद है
 कि  बाबू  त्रिलोक  पिह  जी  को  भव्यक्षता  में  एक  प्रवर  समिति

 का  गठन  किया  गया  था  ।  हमने  साक्ष्य  लेने  के  लिए  सारे  राष्ट्र  का  भ्रमण  किया  था  |  कोई  भी  यह  बात

 हमारे  ध्यान  में  नहीं  लाया  ।  मैंने  कभी  सपने  में  भी  नहीं  सोचा  था  कि  ऐसा  भी  हो  सकता  है  ।  जैसा

 कि  मैंने  पुराणों  में  जिसमें  कलयुग  की  इतनी  अधिक  काल्पनिक  व्याख्या  की  गई  यह

 कल्पना  नहीं  को  गई  कि  वनस्पति
 में

 जिसका  कि  उपयोग  करोड़ों  लोग  करते  इस  प्रकार  की

 मिलावट  होगी  ।  लोगों  को  इससे  भारी  आधिक  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 मैं  दोष  बांटने में  घीक्वार  नहीं  करता  मैं  केवल  एक  बात  मुफ  मालूम है  कि

 स्वतन्त्र  सदस्य  होने  के  करण  आप  इस  विषय  पर  बोलने  का  मुनहनी  अवसर  प्रदान  कर  रहे

 माननीय  सदस्यों  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।

 मैं  तीन  विशिष्ट  मामलों  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  जी  का  सभा  को
 आश्वासन

 चाहता  हूं  ।

 पहला  मामला  यह  है  कि  जानवरों  की  चर्बी  के  आयात  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध
 लगा  रहना  चाहिए  |

 ऐसा  इसलिए  होना  चाहिए  क्यों
 कि  इसके  पीछे  सभी  प्रकार  के  निहित  card  काम  कर  रहे  मुझे  इससे

 कोई  मतलब  नहीं  चाहे  वह  साबुन  उद्योग  चाहे  उसके  पीछे  राष्ट्रिक  अथव  बहु-राष्ट्रिक  अथवा

 अन्तर्राष्ट्रीय  उद्देश्य  क्यों  न  हो  ।  सभी  प्रकार  के  cals  इस  बात  की  चेष्टा  करेंगे  कि  इस  नीति

 के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  आधारों  पर  ga:  बिचार  करे  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  स्पष्ट  आशवासन

 चाहता हूं
 कि  कैसी  भी  परिस्थिति  क्यों  न  जानवरों  की  चर्बी  आपात  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 जाएगी  4

 मुझे  लघु  उद्योगों  के  प्रति  पूर्ण  सहानुभुति  है
 जिनका  उल्लेख  आपने  अपने  भाषण  में  किया

 हमें  उनके  लिए  वैकल्पिक  साधन  जुटाने  चाहे  वह  ताड़  का  तेल  चाहे  कोई  अन्य

 वैकल्पिक  वस्तु  कुछ  भी  मुझे  इसके  बारे  में  विशेष  जानकारी  नहीं  जो  कुछ  मैं  इस

 बारे  में  विशेषज्ञ  नहीं  हमें  वह  उन्हें  देनी  चाहिए  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  अगले  बजट  में  उन्हें

 विशेष  सुविधायें  दी  जानी  चाहिएं  ।  कोई  भी  यह  नहीं  चाहता  कि  भारत  का  कोई  भी  नागरिक

 बेकार  हो  जाए  |  किन्तु  मुझे  fara है  कि  आप  यदि  छोटे  से  छोटे  व्यापारियों  के  पास  जाएं  और

 उनसे  पूछें  और  यदि  उन्हें  इस  बात  का  ग्रह सास  हो  जाए  कि  जिस  चर्बी  का  वे  लोग  आयात  कर  रहे

 उसका  इस  प्रकार  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  तो  वे  ही  ऐसे  प्रथम  व्यक्ति  होंगे  जो  ऐसा  कहेंगे

 कि  इस  उद्यम  में  वे  कोई  भाग  नहीं  लेना  चाहते हैं
 ।  इसके  aaa  पर  पाबंदी  लगी  रहनी
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 ।  कृपया  20 a" जिसके  लिए  मैं  आपको  पहले  ही  बधाई दे  चका  &  सदन  को  तथा  राष्ट्र  को  इस

 बात  का  mare  दीजिए  कि  आप  किसी  भी  ऐसे  दबाव  के  प्रभाव  में  नहीं  आयेंगे  कि  इस  पाबंदी

 को  gal  दिया  जाए  |

 इसके  इस  प्रकार  की  अपराधिक  गतिविधि  के  प्रति  उतरदायी  व्यक्तियों

 इस  समय  उस  जायज  निर्यात  की  बात  नहीं  कर  रहा  जो  दुर्भाग्यपूर्ण  होते  ge  भी  वहां  किन्तु

 मिलावट  करने  वाले  व्यवसायों  की  बात  कर  रहा  उन्हें  पकड़ा  जाना  चाहिए  चाहे  वे  कोई  भी

 चाहे  वे  किसी  भी  दल  के  चाहे  वे  सीमा  शुल्क  कर्मचारी  चाहे  वे  व्यापारी  चाहे  वे

 राजनीतिज्ञ  एक  अपराध  किया  जा  चुका है  और  यह  एक  दोहरा  अपराध  यह  खाद्य

 अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  अधीन  एक  अपराध  है  भोर  यह  एक  ऐसा  अपराध  भी  है  जो  इस

 देस  की  करोड़ों  जनता  की  भावना  ठेस  पहुंचाने  वाला  अपराध  इन  लोगों  को  अवश्य ही

 सजा  मिलनी  चाहिए  ।

 माननीय  मंत्री  जी  रो  जो  दूसरा  आश्वासन  हम  चाहते  हैं  नह  यह  हैं  कि  वह  किसी  के  प्रति

 पक्षपात  करने  की  अनुमति  चाहे  वह  व्यक्ति  किसी  भी  दल  का  क्यों  न  हों--मुझे  थोड़े

 पक्षपात  की  चिंता  नहीं  है--ऐसे  पक्षपात  की  चिंता है
 जो  इस  अपराध  के  प्रति  उ  सरकारी  उन

 अपराधियों  को  कठोरता  सजा  दिए  जाने
 में  बाघक  मैं  चाहता हू  क्रि  माननीय  मंत्री  इसका

 उल्लेख  करें  |

 तीसरी  बात  यह  है  कि  किसी  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  qJ—At  विचार  से  शायद  आपने

 इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि  देव  में  भी  गय  की  चर्मी  उत्पादित  की  जा  रही  है

 यद्यपि  इसका  प्रतिशत  आयात  की  जा  रही  चर्बी  का  बहुत  कम  है  ।  किन्तु  हमें  सावधान  तो  होना  ही

 विशेषकर  इस  स्थिति  में  जबकि  यह  भयानक  काण्ड  प्रकाश  में  आ  चुका  है  ।

 पूर्ण  पाबंदी  लग।ने  के  विवाद  में  न  पड़ते  हुए  मैं  आपकी  तथा  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री

 को  यह  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  जिन  राज्यों  में  गोवध  पर  पावंदी  लगी  हुई  उन  राज्यों  में  भी

 चोरी  छिपे  गाय  का  बध  किया  जाता  है  और  सम्बन्धित  कम  सम्बन्धित  पुलिस

 तथा  भ्रष्ट  व्यापारियों  की  सांठ-गांठ  बनाए  गए  अपराधिक  षडयन्त्र  के  परिणामस्वरूप  सेकड़ों  और

 हजारों  गायें  रोज  काटी  जा
 रही  हैं

 ।  डेढ़  महीने  न  जब  मैं  सहारनपुर  में  था  तब  ऐसे  प्रलेख

 दिए  गए  थे  जिनमें  यह  दिखाया  गया  था  कि  गायों  का  बध  किस  प्रकार  किया  जाता  है  ।  उन्हें  मैंने

 आपके  उत्तराधिकारी  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  को  भेज  दिया  था  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  पा  जपा aa

 को
 न

 केवल  कड़ाई  के  साथ  लागू  किया  जाय  बल्कि  इस  देश  विशेषकर  ऐसे  राज्यों  में  जहां

 गोवध  पाबंदी  होने  वाले
 गोवध

 को  निश्चित
 रूप  से  रोका  जाय  क्योंकि  परोक्ष  रूप  से  वहू  खाने

 में  आएगा  और  लोग  उसे  खायेंगे  ।

 at  डाया  जे  Se  pop मेरा  TFTA  पूरा  gi  wl  ए  |  मैं  इस  बात  को  कह  तने  के  अलाव  1  और  अधिक  समय

 नहीं  लूँगा  वास्तव  में  कुछ  ऐसे  मामले  हैं  जिनके  बारे  में  दलगत  आधार  पर  विचार-विमर्श  नहीं
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 किया  जाना  सदन  के  सभी  वर्ग  के  लोगों  तथा  आपके  दल  के  लोगों  ड  भी  स्पष्ट  आपराधिक

 गतिविधियों  की  WeeaT  करनी  चाहिए  ।  यदि  हम  ऐसा  नहीं  करेंगे  और  यदि  हम  एक  आवाज  से

 इसकी  नहीं  करेंगे  तथा  मैंने  जिन  बातों  का  झा इवा सन  मांगा  यदि  हम  बे  आश्वासन  नहीं

 देंगे  तो  हम  इस  महान  देश  की  सबसे  बड़ी  अदालत  के  प्रति  अपना  कत्तव्य  पूरा  नहीं  कर  सकेंगे  |

 बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 सभापति  सहोदय :  डा०  कण  चूंकि  मैं  पीठासीन  मैं  एक  बात  कहना  चहता

 आपने  जिस  भाषण  की  आलोचना  की  जिसका  आपको
 अधिकार

 उस  भाषण  में  अपमिश्रण  की

 भ्संना  की  गई  है
 न  कि  अपमिश्रण  का  समर्थन  ।

 अब  श्री  उमा  कांत  मिश्र  बोलेंगे  ।

 डा०  कर्ण  fag:  मैंने  ऐसा  कदापि  नहीं  कहा  कि  आप  अपमिश्रण  के  समर्थक  मैंने  यह

 था  कि  आपने  भावनाओं  का  आदर  नहीं  किया  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  आपने  जब  यह  भाषण  दिया  था  तब  मुझे  वास्तव  में  खेद  हुआ  था  |

 सभापति  महोदय
 :  कृपया  मेरे  भाषण  को  पढ़ें  ।

 थी  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  सभी  लोगों  चाहे  वे  अधिसंख्यक  वर्ग के

 अथवा  अल्पसंख्यक  बग  भावनाएं  एक  सो  होती  डा०  कण  कृपया  हम  लोग

 विचार-विमश  करें  ।

 डा०  HH  सिह  :  आप  मेरा  भाषण  नहीं  सुन  सके  ।  आप  बाहर  थेਂ

 area  भगवान  देव  :  जिनको  अपने  देखा  नहीं  उनके  प्रति  श्रद्धा  क्यों  रखते  लेनिन

 गौर  मास  को  आपने
 देखा  नहीं  है  और  उनके  प्रति  आप  श्रद्धा  रखते  हैं  '

 श्री उमा  कान्त  मिश्र  )
 :  सभापति  चर्बी  के  प्रश्न  पर  बहुत  विस्तार  के

 साथ  चर्चा  हुई  है  ।  पहले  भी  किसी  न  किसी  प्रकार  से  हुई है  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  रूप  में  और

 प्रश्नोत्तर  के  रूप  में  और  चर्बी  के  आयात  कौर  उसके  दुरुपयोग  के  सम्बन्ध  में  हमारे  वाणिज्य  मंत्री  जी

 ने  बहुत  करारा  जवाब  सदन  में  और  सदन  के  बाहर  दिया है  और  बहुत  तकंसंगत  उत्तर  इन्होंने

 दिया  श्री मन  इसके  आंकड़ों  में  जाने  की  मुक्त  आवइप्रकता  नहीं  प्रतीत  होती  कि  कब  गाथ  की

 चर्बी  के  आयात  का  लाइसेंस  दिया  कब  इसको  ओपन  जनरल  लाइसेंस  दिया  कितना

 पहले  यह  आयात  किया  कितना  बाद  में  आयात  किया  गया  ।  ये  सारी  बातें  इधर  से  भी  बताई

 गईं  और  उघर  से  बताई  ae  |  इसके  बारे  में  आंकड़ों  की  बात  मैं  नहीं  करूगा  ।

 न्य
 मुझे  दो  बातें  कहनी  हैं  ।  एक  तो  मुझे  आश्चर्य  इस  बात  का  है  fe  ror | दि  QM  देवा  के  बड़े  राजनीतिक

 ञ
 नेता  ताराजनी तिक  रूप  से  पिछड़े  मानसिक  रूप  से  fosse soe  g  ।  इसने ब
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 पशुओं  की  चर्बी  के  अयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चो  22  दिसम्बर  1983

 ने  जेसा  कहा  कि  पशु  एक  बहुत  बड़ा  अपराध  यह  एक  मिलावट  को  हो  अपराध  नहीं  व्यवसाय

 का  ही  अपराध  नहीं  यह  भारत  की  करोड़ों  जनता  के  साथ  अपराध  किया  गया  जब  यह

 अपराध  सरकार  के  सामने  आया  तो  सरकार  ने  इसके  खिलाफ  कदम  अपराघ  करने  वालों

 को  दंडित  करने  के  लिए  कदम  चर्बी  के  आयात  के  खिलाफ  प्रतिबन्ध  लगाया  ।  गाय  की

 चीनी  का  जो  आयात  किया  जा  रहा  गाय  की  चर्बी  का  जो  दुरुपयोग  हो  रहा  गाय  की  चर्बी

 को  शाकाहारी  खाद्य  पदार्थों  में  मिलाने  का  जो  अपराघ  हो  रहा  था  उसके  खिलाफ  कदम  उठाया  ।

 लेकिन  इस  देश  के  वरिष्ठ  नेताओं  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  और  चौधरी  चरण  सिंह  ने  इसको  लेकर

 यहां  धरना  दिया  भर  राजनारायण  सिंह  ने  काशी  में  भुख  हड़ताल  कर  दी  ।  वे  वहां  अनशन  पर  बैठ

 उन्होंने  इसका  राजनीतिक  लाभ  उठाने  के  लिए  इस  प्रश्न  का  दुरुपयोग  किया  ।  ag  एक

 निन्दनीय  बात  गलत  बात  है  ।  यह  एक  गेर-राजनीतिक  सामान्य  विषय  करोड़ों  जनता  का

 विषय  ati  इस  विषय  का  राजनी  रिक  लाभ  उठाने  में  बे  विफल  हो  निष्फल  हो  गए  ।  भारतीय

 जनता  समय  गई  है  कि  इसको  राजनी  तिक  स्वरूप  राजनीतिक  लाभ  उठाने  के  लिए  दिया  जा  रहा

 इस  विषय  को  मेर्निफाई  किया  जा  रहा है
 |  इसको  जनता  अच्छी  तरह  से  Ta  गई  aa

 जनता  डालडा  खने  लगी  उसने  फिर  सो  इसका  उपयोग  करना  कर  दिया  है  ।

 हमारे  ये  नेता  कोशिश  कर  रहे  थे  कि  जनता  यह  जाने  कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  कौर  उनका

 सरकार  हिन्दुओं  को  गाय  की  चर्बी  खिला  रही  है  और  मुसलमानों  को  सुअर  की  चर्बी  खिला  रही

 गौर  इस  तरह  से  हिन्दु  और  मुसलमान  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  से  नाराज  हो  जाएंगे  और  वे  उनको  वोट

 नहीं  देंगे  और  उनके  वोट  हमें  मिलेंगे  ।  यह  निन्दनीय  प्रयास  था  ।  इसको  हम  घोर  निन्दा  करते

 इस  गाय  की  ait  के  विषय  में  हमारे  पांडे  जी  ने  आज  विस्तार  से  बताया  ate  उन्होंने  ही

 सबसे  पहले  यहां  इसके  बारे  में  सवाल  उठाया  था  जिसका  उत्तर  माननीय  मंत्री  जी  ने  दिया  था  ।  इस

 पर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  भी  भाया  उसका  उत्तर  भी  मंत्री  जी  ने  दिया  था  ।

 यह  दुर्भाग्य
 की  बात  है  कि  इस  देश  में  कुछ  धनपिशाच  लोगों  का  नैतिक  भर  चारित्रिक  पतन

 हो  गया  है  ।  ऐसे  पतित  लोगों  ने  हों  गाय  गी  चर्बी  और  पशुओं  की  चर्बी  कुछ  शाकाहारी  खाद्य  पदार्थों

 में  मिलाई  और  चर्बी  मिलाकर  उन  पदार्थों  को  जहां  तक  विज्ञान  को  प्रक्रिया  का  सम्बन्ध  मैं

 इस  बात  को  कतई  मानने  को  तैयार  नहीं  हूं  कि  डालडा  बनाने  वाले  किसी  कारखाने  में  चर्बी  मिलाकर

 डालडा  बनाया  गया  हो  ।  यह  हो  सकता  है  कि  बने-बनाये  डालडा  में  चबीं  मिलाकर  बेचा  गया  हो  या

 चर्बी  को  डालडा  कहकर  बेचा  गया  हो  |  मगर  डालना  बनाने  के  कारखानों  में  जो  बनाने  की

 प्रक्रिया  उसका  जो  प्रोसीजर  उसमें  यह  संभव  नहीं  है  ।  डालडा  बनाने  के  एक  कारखाने  में  पांच

 सौ  आदमी  काम  करते  यह  संभव  ही  नही ंहै  कि  गाय  की  चर्बी  मिलाकर  डालडा  बनाया

 जाए  और  कोई  जाने  ही  नहीं  |  बहरहाल  डालडा  में  गाय  की  चर्बी  मिलाकर  उसे  बेचा  गया  यह

 हो  सकता  है  ।

 )

 राही  जी  मेरा  मतलब  समय  ही  नहीं  रह ेहैं  ।  मेरा  मतलब  बह  है  कि  डालडा  बनाने  की  जो
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आय।त  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 प्रक्रिया  होती  है  उसमें  यह  रा
 मेटी  रियल  नहीं  है  ।  —- sltast  और  aa  मिलाए  जा  सकते  हैं  या  चर्बी

 को  sas  के  रूप  में  बचा  जा  सकता है
 ।  इस  तरह  से  हुआ  होगा  |

 इसको  अपराध  माना  जाना  इस  बात  से  मैं  पुरी  तरह  से  सहमत  जिस  तरह  से

 हत्या  या  राहजनी  को  अपराध  माना  जाता है  उसी  तरह  से  इस  चर्बी  की  मिलावट  को  भी

 अपराध  माना  जाना  अमर  इसके  लिए  कानून  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  हो  ag  भी

 किया  जाए  ।  इस  तरह  के  अपराध  के  लिए  आजीवन  करावास  और  फांसी  जैसी  सजाओं  का  प्रावधान

 होना  चाहिए  |

 20.31

 (  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 कुछ  लोगों  ने  इससे  राजनीतिक  लाभ  उठाने  की  बहुत  कोशिश  लेकिन  सफल  नहीं  हो

 सके  ।  शुरू  में  तो  एक  सनसनी  फैल  गई  कि  क्या  हो  डालडे  में  गाय  की  चर्बी  मिलाई  जा  रही

 लेकिन  सरकार  ने  15  दिन  के  अन्दर  पता  लगा  लिया  कि  कहां  हो  रहा  भटिंडा  में  था

 रांचो  उन  सबको  पकड़ा  गया  और  जेल  में  बन्द  कर  दिया  गया  ।  उनके  ख़िलाफ  मुकदमा  चला  |

 इन  सब  चीजों  को  देखते  हुए  जनता  को  विश्वास  हो  गया  है  कि  बाजार  में  मिलने  वाले  डालडे  में

 चर्बी  नहीं  है  कौर  सब  लोग  उसको  खाने  लगे  हैं  ।  कुछ  राजनीतिक  नेताओं  ने  इस  मामले  के  राजनी  तिक
 दोहन  की  कोशिश  लेकिन  उसमें  सफल  नहीं  हो  सके  ।  आज  जनता  समय  गई  कि  यह  जेसे  नसबंदी

 का  मामला  था  वेसे  ही  यह  मामला  है  और  टांय-टांय  फिस  टो  गया  ॥

 यह  प्रदान  आम  जनता  से  जुड़ा  यह  भी  बिल्कुल  ठीक  है  ।  यह  लोगों  की  भावनाओं  से  जुड़ा

 हुआ  प्रश्न  ग्रामीण  जनता  से  जुड़ा  प्रश्न है  ।  80  प्रतिशत  जनता  गांव  में  रहती  उससे

 जुड़ा  हुआ  प्रदन है है
 ।  जेसा  कि  अभी  हमारे  प्रगतिशील  संसद  सदस्यों  ने  कहा  कि  आर्थिक  रूप  से  जुड़ा

 हुआ  प्रशन  है  ।  उनका  देखने  का  दृष्टिकोण  आधिक  वे  हमेशा  आर्थिक  दृष्टिकोण  से  ही  देखते हैं  ।

 इसमें  उनका  दोष  नहीं  है  ।  मैं  भी  इसको  आर्थिक  रूप  से  जुड़ा  हुआ  मानता  हूं  क्योंकि  गाथ  के  आधिक

 लाभ  भी  बहुत  लेकिन  इस  बात  को  जनता  की  भावनाओं  को  बहुत  कष्ट  पहुंचाया  और  कुछ

 लोगों  ने  इसको  लेकर  जनता  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  की  ।  डालडा  रोजमर्रा  के  उपयोग  की

 चीज  खाने  की  चीज  सभी  अवसरों  पर  उपयोग  की  चीज  भोजन  की  चीज  देश  में  अफवाह '
 फैलाकर  कि  गाय  की  चर्बी  की  मिलावट  की  जा  रही  इन्होंने  लोगों  की  भावन  ओ  को  बहुत  ठेस

 पहुंचाई  इसलिए  ऐसे  लोग  भी  अपराधी हैं  ।  लेकिन  इनकी  कोशिश  टोप-टांय  फिस  होकर  रह

 जब  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है  और  पूरी  स्थिति  स्पष्ट  की  तो  जमता

 संतुष्ट  हो  गई  ।

 अंत  में  मैं  एक  बात  को  फिर  से  दोहराना  चाहता  हूं  कि  इसको  गंभीर  अपराध  माना  जाना

 चाहिए  ।  इसलिए  किसी  भी  वग  था  धर्म  के  लोग  कितने  ही  शक्तिशाली  हों  वे  करोड़ों  लोगों  की

 भावना  को  ढेर  पहुंचाते हैं
 ।  उनको  गंभीर  से  गंभीर  दंड  मिलना  चाहिए  ।  भा जीवन  कारावास  कौर

 फांसी  जेसी  सजा  का  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।  वाणिज्य  मंत्री  जी  ने  दृढ़ता  1 *-  साथ  पूरी  स्थिति
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  2  दिसम्बर  1983

 को  जनता  के  ने  साफ  किया  है  और  जो  लोग  राजनीतिक  लाभ  लेने  की  कोशिश  कर र  रह ेथे  उनकी

 आशाओं  पर  पानी  फेर  किया  |  इसी  प्रकार  वे  आगे  भी  ऐसा  मुझे  विश्वास  है  ।

 श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  उपाध्यक्ष  सरकारी  पक्ष  की  ओर  से  अपनी

 जिम्मेदार  रियों  को  इस  तरह  से  टाला  जा  रहा  है  जैसे  कि  किसी  ने  1978  में  रेलवे  का  टिकट  खरीद

 लिया  और  वह  1983  में  यात्रा  करते  हुए  पकड़ा  गया  ।  इसमें  उस  यात्री  का  दोष-नहीं  हैं  बल्कि

 पार्टी  का  ।  उन्होंने  1978  में  रेल  का  टिकट  कस ेदे  दिया  था ?  की  ओर  से  उत्तर

 आया  कि  जनता  पार्टी  जिम्मेदार  है  ।  चौधरी  साहब  और  जनता  पार्टी  के  जमाने  में  आयात  शुरू  हुआ

 इसपे  पहले  नहीं  हुआ  ।  देश  के  लोग  आपसे  स्पष्ट  स्थिति  जानने  को  उत्सुक  हैं  ।  यह  प्रदान  करोड़ों

 की  भावनाओं  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  यह आवश्यक  है  कि  इस  पर  एक  खुली  जांच  होनी  चाहिए  |

 सुप्रीम  कोर्ट  के  जजों  का  अयोग  बनाकर  इसकी  जांच  हो  कि  कौन  दोषी  है  और  कौन  नहीं  हैं  ?  अगर

 यह  जाँच  नहीं  होती  है  तो  तरह-तरह  की  गलतफहमियां  पैदा  होंगी  ।  जनता  में  जो  असमंजस

 की  स्थिति  वह  साफ  होनी  चाहिए  ताकि  यह  लोगों  के  राजनीतिक  लाभ  उठाने  मुद्दा  रहें

 और  सारी  असलियत  सामने  आ  सके  ।  दुनिया  के  बाजार  में  मटन  eat  का  भाव  900  डालर  और

 वीं  टलो  400  ड  लर  टन  :  हिसाब  से  है  ।  जिन  आसामाजिक  तवों  ने  वनस्पति  घी  के  उत्पादन
 ग

 वनस्पति  तेलों  का  प्रयोग  न  करके  अपनी  तीजो  रियों  को  भरने  के  लिए  इसको  बाहर  से  आयात  किया

 वह  स्थिति  स्पष्ट  होनी  चाहिए  कि  उन्होंने  इसका  प्रयोग  क्यों  किया  ?  हम  यह  जानना  चाहते हैं

 कि  यह  हैलो  दोनों  भावों  में  से  किस  भाव  पर  खरीदा  गया  ?  इसकी  जानकारी  लोगं  को  मिलनी

 चाहिए  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  आपके  टाईम  के  आंकड़  दूंगा  |

 श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  आप  ज्यूडिशियल  इंक्वायरी  कयों  नहीं  करवा  लेते  ।  इससे  पुरे  देश

 को  पता  लग  जाएगा  ।  कालिंग  अटेंशन  में  बयान  आया  कि  चर्बी  नहीं  मिलायी

 जा  सकती  +  चर्बी  मिलायी  पकड़ी  गई  और  जांच  से  पायी  गई
 |  उस  बयान  में  इतना

 बड़ा  फक  कंपे  हुआ  ?  उससे  पहले  चर्बी  आयात  नहीं
 होती

 थी  ।  जबसे  जनता  पार्टी ने  उदार

 अपनाई  उसके  वाद  आनी  शुरू  हो  गई  ।  मेरे  पास  आंकड़े हैं r |  ।  1965  से  चर्बी  आनी  ae  हुई  ।  लेकिन

 किर  द  में  आती  रही  ?  1966-67  में  19531  1967-68  में  1.
 20  लाख

 69  में  73439  टन  मंगाया  गया  ।  पहले  जो  आता  उसकी  परसेंटेज  को  आप  aq  ।  मटन  sat  89.2

 परसेंट  और  बीफ  न्यूरो  10.8  परसेंट  ।  लेकिन  1968-69  में  स्थिति  geal  हो  पई  ।  79.7  परसेंट  बोझ

 टलो  आने  लगा  और  20.3  परसेंट  मटन  खेलो  ।  इसका  कारण  यह  था  कि  मटन  ठेलो  के  अन्तर्रा्ट्री य

 बाजार  में  मुल्य  काफी  गए  थे  |  अप्रैल  1969  में  मटन  टैलो  आयात  82  टन  ही  केव

 रह
 गया  जबकि  पहले  यह  14896  टन  था  कौर  बीफ  टलो  बढ़  कर  58543  टन  से  1.06  टन  हो

 गया  ।  1969  के  पहले  तीन  साल  में  कु  चर्बी  का  जो  आयात  हुआ  उस  में  99.5  परसेंट  बीफ

 टलो  था  ।  यह  जो  कुल  चर्बी  बाहर से  मंगाई  बीफ  उसकी  पोजिशन  थी  ।  44  करोड़

 85  लाख  और  6  करोड़  की  1969  में  गाय  की  चर्बी  का  आयात  हुआ  ये  सारे  अकड़े  एरा ०
 टी

 ०

 सी०  के  पास  हैं  ।  लेकिन  बार-बार  आपकी  तरफ  से  भ्रम  पैदा  किया  जा  रहा है  और  स्थिति  are
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 नहीं  हो  पा  रही है
 ।  आप  कहते  हैं कि

 1977-78  में  उदार  नीति  अपनाई  हमारी  वजह से

 आयात  ज्यादा  हुआ ।  लेकिन  आप  स्थिति  को  1977-78  में  44.634  1978-79  में

 15,159  टन  और  1979-80  में  केवल  1233  टन  का  ही  आयात  हुआ  ।  उसके  वाद  अपने  आयात

 के  आंकड़े  आपके  पास  उपलब्ध  हैं  तौर  आपको  पता  है  कि  कितने  करोड़  की  चर्बी  आई  |

 अभी  जो  आयात  इसका  हुआ  है  उसमें  से  कुछ  चबीं  आपके  पास  स्टाक  में  है  ।  इस  स्टाक

 को  कया  आपने  जब्त  किया  हैडेस्ट्राय  किया है  या  डिस्ट्राय  करने  के  आदेश  दिए  हैं
 या  फिर  इसको

 वापिस  दुनिया  के  बाजार  में  भेजने  के  आदेश  दिए  यह  मैं  आप  से  जानना  चाहता  हूं  ।  इस

 चर्बी  का  दुरुपयोग  हो  सकता  इस  वास्ते  यह  मैं  भाप  से  से  पूछ  रहा  gi  इसके  लिए  भी  आपको

 कोई  कार्रवाई  करनी  चाहिए  ताकि  लोगों  को  पता  लग  सके  कि  अव  वनस्पति  तेल  जो  बनेगा  उस

 में  इसका  इस्तेमाल  नहीं  होगा  ।  वनस्पति  तेलों  की  कहानी  भी  अलग  है  ।  जब  वह  बनता  है  तो

 एक  हजार  डिग्री  की  गर्मी  देकर  उसको  बनाया  जाता  है  ।  इसकी  वजह  से  इसको  पचाने  की

 पेट  में  शक्ति  नहीं  रहती
 है

 ।  इसलिए  यह  कहा  गया  कि  उसमें  विटामिन  ए  और  डी  मिलाया

 जाए  ताकि  फैट  मिल  सके  और  he  का  मतलब  इतना  होता  चला  गया  कि  असली  फैट  मिलाना  शुरू

 कर  दिया  गाय  और
 सुअर

 की  चर्बी  मिलाना  शुरू  कर  दिया  गया  ।

 सरसों  का  मूंगफली  का  तेल  जो  होता  है  उस  में  पाबन्दी  है  कि  इसको  उन  में  नहीं

 मिलाया  जा  सकता  वनस्पति  में  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  व्यापारी  वर्ग  ने  अपना

 अल्टरनेटिव  तलाश  कर  लिया  ।  गाय  भौर  सुअर  की  चर्वी  को  ला  कर  सारे  देश  के  ईमान  और  धम

 के  साथ  खेलने  की  उसने  कोशिश  की  |

 मैं  चाहता  हूं  कि
 आप  पूरे  आकड़े  दें  ।  कब  से  देश  में  चर्बी  का  ब्गयात  शुरू  कितनी

 चर्बो हर  साल  यहां  आई  है  1960 सै  लेकर  अब  aH,  जनता  युग  के  क्या  आंकड़े  हैं  और  आपके

 युग  के  क्या  आंकड़े  हैं  और  उस  चलीं  में  कितनी  ad  गाव  की  और  कितनी  सुअर  की  आई  और

 साथ  ही  साथ  उस  सब  का  अलंग-अलग  मूल्य  कितना  रहा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  सब  की  आप  जांच

 करवाएं  ।  इसकी  भी  कराएं  कि  जो  चली  बाहर  से  यहां  आती  थी  उसका  कितने  परसेंट  यहां के
 केमिकल्स  में  या  ग्रीज  में  या  साबुन  में  इस्तेमाल  होता है  और  कितनी  परसेंट  चबी  का  इस्तैमाल

 खाद्य  तेलों  में  और  वेजिटेबल  आज  में  हुआ  है  ।  ag  बहुत  जरूरी  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  भी  लोग

 इसके  लिए  दोषी  हैं  चाहे  वे  कोई  भी  उनको  बड़ी  से  बड़ी  सजा  देनी  फांसी  तक  की  सजा

 देनी  चाहिए  |  उन्होंने  लोगों  के  धर्म  के  साथ  खिलवाड़  करने  की  कोशिश  की  है  ।

 आपने  जो  तथ्य  पेश  किए  हैं  उन  से  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  हुई  है  ।  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिए

 जल्दी  से  जल्दी  आपको  ज्यूडिदाल  जांच  सुप्रीम स्फोट  के  जज  के  द्वारा  करानी  चाहिए  ।

 इतना  ही  मैं  कहना  चाहता  ।

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  आज  सदन  में  एक  बड़े  ही  गम्भीर  मसले  पर

 बिचार  हो  रहा  है  ।
 मैं  शुरू  में  कह  देना  चाहता  हूं  कि  मैं

 बहुत  आंकड़ों  के  पचड़े  में  न  पड़  कर  तथ्यों
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 a

 पर  आना  चाहूंगा  ।  प्रदान  यह  है  कि  किस  के  समय  में  ज्यादा  मनाया  इसका  हुआ  और  किस  के  समय  में

 कम  हुआ  हालांकि  आंकड़े  सिद्ध  करते  हैं  कि  1973-74,  1974-75  1975-76  में  जब  कि  कांग्रेस

 का  रेजीम  था  तब  चर्बी  का  आयात  कम  हुआ  और  जब  जनता  का  रेजीम  आया  तो  वीफ  दलो  का

 आयात  ज्यादा  हुआ  ।  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  इसका  दुरुपयोग  होना  कसे  शुरू  हुआ ।  जब  कांग्रेस  की

 सरकार  थी  तत्र  उसने  इसको  सामान्य  लाइसेंस  के  अंतगर्त  नहीं  रखा  था  ।  जैसे  ही  आपकी

 जनता  सरकार आई  उसने  इस  नीति  को  बदल  दिया  ।  जब  हम  थे  तब  यह  व्यवस्था  थी  कि  तीन  प्रकार  से

 खेलो  का  वितरण  हो  सकता  है  ।  एक  तो  स्माल  स्केल  सेक्टर  में  जो  युनिट  थे  सोप  आदि  बनाने  के  और  जो

 एस०एस०  आई०  के  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  थे  उनको  इसका  अलाटमेंट  होता  था  |  दूसरे  आगे  नाम  ज्ज्  सेक्टर

 में  डी०  जी०  टी०  डी०  के  माध्यम  से  उनका  वितरण  होता  था  ।  तीससे  पब्लिक  सेक्टर  के  अंतगर्त  था

 उन  से  सम्बन्धित  इंडस्ट्रीज  को  इसका  वितरण  होता  था  ।  यह  वितरण  की  व्यवस्था  हमारे  जमाने  में

 थी  ।  वह  जो  रेस्ट्रिकिटिव  आइटम  जनता  पार्टी  के  आते  ही  इन्होंने  प्राइवेट  सैक्टर  के  लिए  इसके

 दरवाजे  खोल  दिए  ।  श्री  मोहन  eqifcar  ने  इस  नीति  को  बदला  ।  उस  समय  भी  जनता  सरकार  की

 क्लैक्टिव  रिस्पांसिबिलिटी  थी  ।  वह  जिम्मेदार  है  इसके  लिए  ।  उन्होंने  प्राइवेट  ट्रे  डरें  को  अलाव  कर

 दिया  ।  यहां  तक  कि  बड़ी  सख्ती  से  जो  पहले  लाइसेंस  लोगों  को  दिए  जाते  थे  उसको  भी  इन्होंने

 खोल  इसकी  खुली  छूट  दे
 दी  ।  प्रश्न  यह  है  कि  इसके  लिए  उत्तरदायी  कौन है

 ?  इसी

 सदन  में  माननीय  के  otto  पाँडे  जी  ने  प्रथम  बार  जब  सदन  का  इस  ओर  खींचा  तब  इसका

 सुझाव  कि  इसका  लाभ  उठाया  जा  सकता  है  ।  आपको  याद  होगा  कि  ये  वे  लोग  हैं

 जिन्होंने  गाय  की  पूंछ  पकड़  कर  वैतरणी  पार  करने  की  1967  में  कोशिश  की  थी  ।  भारतीय

 मानस  को  भ्रमित  करके  कुछ  राज्यों  में  इन्होंने  संवाद  की  सरकारें  बनाने  का  प्रयास  किमी  था

 1977  में  सुभव  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जब  फेमिली  प्लानिंग  को  ले  कर  बड़ा  हल्का

 जो  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  था---तो  इन्होंने  कहना  शुरू  किया  कि  कांग्रेस  अनीदवरवादी

 र्क्सवादी  प्रो०  मधुदण्डवते  भी  शामिल  थे  जो  alae  प्लानिंग  को  अच्छा

 समझते थे  ।  फेमिली  प्लानिंग  के  मामलों  को  लेकर  आपने  जन-मानस  को  भ्रमित  करके  देश  को

 पचास  साल  पीछे  धकेलने  की  कोशिका  की
 है

 ।  जब  हमारे  श्री  के०  सी
 ०

 पाण्डे  ने  यह  cea  उठाया  तो

 इनको  लगा  कि  एक  और  आइटम  आ  गया  है  जिससे  हम  आगे  आने  वाले  चुनाव  में  फायदा  उठाएंगे  |

 ato  चरण  सिंह  जातीयता  का  प्रतीक  हैं  ।  जब  भारतवर्ष  का  इतिहास  लिखा  जाएंगी  तो  वह  माफ

 नहीं  करेगा  उसमें  लिखा  जाएगा  कि  भारतवर्ष  की  राजनीति  में  जातीयता  का  पुट  लाने  वाले

 ato  चरण  सिंह हैं
 और  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेई  साम्प्रदायिकता  का  पुट  लाने  वाले

 क्या  सारा  देश  और  सारी  दुनिया  इनको  नहीं  जानती  कि  इन्होंने  जातीयता  कौर

 कता  का  अपवित्र  संगठन  करके  वोट  क्लब  पर  अनशन  किया ?  यह  क्या  यह  मैं  नहीं

 कहना  चाहता  ।  अभी  हमारे  श्री  जो  इनके  भी  परम  सहयोगी  इनका  चोली-दामन

 का  साथ  रहा  सदन  में  धड़ल्ले  से  कह  रहे  थे  कि  वह  गोमांस  खाने  वाले हैं  ।  अगर  हम  कहें  तो

 असत्य  हो  सकता  इससे  हमारे  जेसे  आदमी  का  सिर  भूक  जाता है  ।  ये  लोग  बड़ी  बुद्धिमानी मे

 यह  नहीं  कहते  हैं  कि  कौन  रिस्पॉसिबल है  गाय  की  चली  के  लिए  ये  कहते  हैं  कि  मिलावट  की  बाएँ

 अब  हमारी  सरकार  ने  की  ।

 लाज  cer  ऊ  नक्का
 हम  लोग  जो

 गाय  की  पूंछ  पकड़कर  वैतरणी  को  जार  करन  बाल  या  ऐसा  कर  सकीं
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 सरकार  को  कतई  उम्मीद  नहीं  थी  ।  जैसे  ही  हम  यहां  आए  5  1981  को  फिर  से

 ये  जो  आइटमों  इनको  हमने  पूर्ववर्ती  कर  दिया  ।  क्या  हमारी  सरकार  सोई  हुई  है  ?

 आप  देखें  कि  जब  भटिण्डा  और  अमृतसर  में  हैलो  arn  तो  हमारी  सर  ने  एक्शन

 लिया  ag  किस  की  सरकार  थी ?  वही  दरवाज़ा  fag  को  सरकार  थी  ।  इनके  जमाने  में  कई

 प्रदेशों  में  ऐसा  क्या  इन्होंने  कोई  सैम्पल  लिया  ?

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जनता  पार्टी  की  सरकार  ने  उस  समय  प्राइवेट  लोगों  के  लिए

 स्वीकार  किया  कि  मोहन  धारिया  ने  मंगाया है  ।  उन्होंने  कितने  सैम्पल  लिये  ?  लेकिन  हमारी

 सरकार  ने  पग  उठाया  है  ।  हमारी  सरकार  इस  तरह  की  बातें  पकड़कर  जो  जुल्मी  उनको  कठोर

 दंड  देगी  ।  जसे  शुद्ध  जैन  वनस्पति  को  बात  उनको  मीसा  में  डाल  दिया  गया  ।  लेकिन  अपने

 कुछ  नहीं  किया  ।  यह  जनता  पार्टी  की  भी  जिम्मेदारी  थी  ।

 श्री  मोहन  मारिया  मोरारजी  भाई  के  सुपुत्र  से  सम्बन्धित  उनको  चन्दा  लेना

 इसलिए  सेम्पलिंग  नहीं  किया  ।  इन  सारी  चीजों  को  ध्यान  में  लाना  होगा  ।  श्री  सुब्रह्मण्यम  स्वामी

 तक

 दे  रहे
 यह  कोई  तक  है  ?

 इन्होंने  तक  दिया  कि  चूँकि  तेल  महंगा  टलो  सस्ता  इसलिए  यह  हो  ही  नहीं

 सकता  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  ड्राफ्ट  मौजूद  हैं  ।  मैं  वाणिज्य  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता

 हूं  कि  क्या  यह  बात  सही  नहीं है  कि  उस  समय  सस्ता था  और  तेल  महंगा  यह  भी

 पुछना  चाहता  हूं  कि  प्रीमियर  जूस  जो  कि  मोबाइल  टलो  था  उसको  चौधरी  चरण  सिंह  जी  ने  कस्टम

 aaa  छोड़  दिया
 ?

 उसके  लिए  कीन  दोषी  है  ?  क्या  हम  दोषी  हैं  ?  इन्होंने  बड़े-बड़े  पूँजीपतियों

 को  सहयोग  दिया  जो  कि  इस  धन्धे  को  करत ेहैं  और  ये  आरोप  हमारी  इंदिरा  जी  पर  लगाते  हैं  ।

 यह  जानकर  बड़ा  कष्ट  होता  है  कि  वह  उस  सरकार  पर  आरोप  लगाते  हैं  जिनकी  बुनियाद

 ही  गुट-निरपेक्ष  व  आत्म-निर्भरता  पर है  और  जिसका  गठन  नापाक

 जातीयता  और  साम्प्रदायिकता  का  उसको  कुछ  नहीं  कहते  ।  यह  इतिहास  बताता है  ।  गांधी  जी  के

 मगर  से  लेकर  अब  तक  का  सारा  पता  है  कि  आप  क्या  कर  रहे  हैं  इस  देश  में  ।  इस  बात  को  सारा

 देश  जानता  है  ।  आपने  सारे  देश  को  बहुत  गुमराह  किया है  मेरा  निवेदन  है  कि  भगवान  की  खातिर

 इस  तरह  जन-मानस  को  गुमराह  न  करें  ।  अब  तक  जो  देख्या  में  राजनीति  करते  भा  रहे  बह  समाप्त

 होनी  चाहिए  ।

 अभी  बाई-इलैक्शन  में  इन्होंने  लाभ  लेने  की  कोशिश  की  ।  आप  देखें  कि  एकात्मता  यज्ञ

 क्या है
 ?  यह  घोखा है

 |  जेसे  आचार्य
 भगवान

 देव  जी  बोल  रहे  थे  कि  एक  टैंकर  पानी  में  एक  शीशी

 गंगाजल  डाला  तो  बह  सारा  गंगाजल  हो  गया  |  यह  क्या  हो  रहा  है  ?  इस तरह  धन  इक्ट्ठा  किया

 जा  रहा  है  ।  देश  की  जनता  इन  लोगों  को  कभी  माफ  नहीं  करेगी  ।  डा०  स्वामी  ने  कहा  है  कि  देश

 का  चरित्र  गिर  गधा है  और  मिलावट  हो  रही  मैं  समझता हूं  कि  जनता  पार्टी  भी  एक  खिचड़ी
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 ह नन् किन  ह ह  ज  में  अलग-अलग मिलावट  थी--कहीं  की  इट  कहीं  का  भानमती  ने  कुनबा  ist  |  उस

 ब्रिटिशों  वाले  लोग  इक्ट्ठे  हो  गए

 देश  में  98  वनस्पति  मिले ंहैं  ।  उनमें  से  कितनी  मिलों  में  मिलावट  हुई  है  ?  इन  लोगों  ने  गलत

 प्रचार  करके  देश  की  गरीब  जनता  को  गुमराह  किया  गरीब  लोग  पहले  वनस्पति  का  उपयोग

 करते  लेकिन  इन  लोगों  ने  भ्रामक  प्रचार  के  द्वारा  उन्हें  कठिनाई  में  डाल  दिया  है  ।  fas  दो  जगह

 मिलावट  की  गई  :  एक  जगह  तेल  में  मिलाया  गया  और  एक  जगह  डालडा  में  मिलाया  गया  इस

 मामले  को  राजनैतिक  रंग  दे  दिया  गया  आज  जरूरत  इस  बात  की  थी  कि  हम  लोग  निर्माण  के

 कामों  में  देश  की  अखंडता  और  सुरक्षा  की  बात  गरीबी  को  मिटाने  और  समानता

 लाने  के  उपाय  खोजते  |  लेकिन  ag  ory  का  विवाद  खड़ा  करके  राजनैतिक  लाभ  उठाने  की  कोशिश

 की  गई  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  इनके  सेनापति  मदान  छोड़ कर  भाग  गए  हैं  ।

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  श्री  मोरारजी  देसाई  और  श्री  मोहन  मारिया  इस  गम्भीर  अपराध

 के  दोष  से  बच  नहीं  सकते  मुक्त  खुशी  है  कि  डा०  कर्ण  सिह  ने  इस  सारे  मामले  को  बड़े  रचनात्मक

 ढंग  से  पेदा  किया  है  ।  मु  आशा  है  कि  उन्होंने  वाणिज्य  मंत्री  से  जो  अपेक्षा  की  मंत्री  महोदय

 उसको  पूरा  करेंगे  और  इतिहास  में  यह  लिखा  जाएगा  कि  इस  तरह  की  सैटीमैंटल  बातों  पर  जनता

 विश्वास  नहीं  करती  है  ।

 खाद्य  wie  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भगवत  झा  :  उपाध्य  महोदय

 इस  वाद-विवाद  के  दो  पहलू हैं
 ।  एक  वनस्पति  में  चर्बी  के  मिलावट  के  बारे  में  और  दूसरा  चर्बी के

 aaa  के  बारे  में  चर्बी  का  आयात  और  उसका  इस्तेमाल  तथा  जनता  पार्टी  ने  अपने  शासन  काल

 में  जो  कुछ  किया  उन  सब  वातों  के  बारे  में  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  बतायेंगे  ।  मैं  केवल  चर्बी  की

 मिलावट  पर  ही  बोलूँगा  जिसके  बारे  में  कुछ  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  है  ।

 मैं  ag  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  यह  आरोप  सुनने  के  लिए  तेयार हूं
 कि  मिलावट

 हुई  किन्तु  यह  शोरगुल  सुनने  के  लिए  तयार  नहीं  हूं  कि  मिलावट  कौ  गई  है  और  मुझे  उन  तथ्यों

 से  अवगत  कराया  जाए  कि  मिलावट  के  अमुक  मामले  मैं  उन  सब  मामलों  की  जांच  करने  के

 लिए  तैयार  किन्तु  इसके  लिए  आम  जांच  कराने  के  लिए  कहना  उचित  नहीं

 पड़ताल  किस  बात  की  कराई  जाए  बृहस्पति  देश  भर  में  विशेषकर  उत्तर  भारत  में  खाना  पकाने

 के  लिए  प्रयोग  किया  जाता  हैं  और  इसका  इस्तेमाल  न  केवल  मध्य  वर्ग  के  लोगों  द्वारा  किया  जाता  है

 बल्कि  गरीब  लोगों  द्वारा  भी  किया  जाता  है  |

 इस  देश  के  निधन  वर्ग  के  लोगों  के  प्रति  जो  सबसे  बड़ा  अपराध  किया  गया  है  वह  यह  है  कि
 एक

 wat  प्रचार  किया  गया  है--मैं  यह  नहीं  कहता  कि  ऐसा  सभी  विरोधी  दलों  ने  किया  है--किन्तु  कुछ

 ऐसे  राजनीतिक  दलों  द्वारा  किया  गया है  जो  ag  करने  में  विकास  न  करके  केवल  उपदेश  देने  में

 विश्वास  रखते  हैं  जैंसा  कि  इस  प्रकार  के  नेताओं  के  बारे  में  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  बहुत  tqez
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 रूप से  कहा है  ।  भारतीय  जनता  पार्टी  के  लोगों  ने  और  उनके  सहयोगियों  ने  इंडिया  गेट  पर  धरना

 दिया  ।  इस  का  आधार  क्या  था  ?  मैंने  भारतीय  जनता  पार्टी  के  मित्रों  के  बारे  में  कहा  उदाहरण  के

 तौर पर  श्री  गोयल  जिनके  नेता  पहले  ही  मैदान  छोड़  चके  हैं  ।  किन्तु  इस  मामले  के

 लिए  हम  लोग  उत्तरदायी  इसलिए मैं  यह  कहना  चाहूंगी  कि  यह  एक  ऐसी  वस्तु  है  जिसका

 उपयोग  इस  देश  के  बहुत  से  लोग  करते  मैं  प्रतिक्रिया  और  के  बारे  में  नहीं  मैं

 तथ्यों  के  बारे  में  कहूंगा  ।

 मिलावट  का  पता  लगाने  के  क्या  हैं  ?  मैं यह  नहीं  कहता  कि  मेरी  सरकार  ने  कभी

 इस  बात  से  इनकार  नहीं  किया  है  कि  कुछ  के  प्रति  कोई  कारण  हो  सकता  है  और  अनेक  बातों के

 प्रति  कोई
 कारण  नहीं  हो  सकता है

 ।  संसार  में  ऐसा  कोई  देश  नहीं  है  जहां  असामाजिक  तत्व  न  पाए

 जाते  हैं  जो  कम  परिश्रम  करके  तथा  अनैतिक  कार्य  करके  अपना  काय  साधने  की  चेष्टा
 करते  हैं  ।

 इसकी  रोक-थाम  करने  के  लिए  प्रत्येक  चाहे  वह  प्रजातन्त्रात्मक  है  अथवा  किसी  अन्य  प्रकार

 उनके  अपने  तंत्र  और  साधन हैं  ।-  इसके  अलावा  हम  कर  ही  क्या  सकते  वनस्पति  के  बारे

 में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  देश  में  92  फविट्रयां हैं  इन  92  फैक्ट्रियों  को  और  उनके  उत्पादन

 को  दो  आदेशों  द्वारा  शासित  किया  जाता  है  ।  उनमें  से  एक  1947  का  वनस्पति  तेल  उत्पाद  नियन्त्रण

 आदेश है
 भीर  दूसरा  है  1975  का  मानक  किस्म  आदेश  ।  उन  आदेशों  में  हमने  यह  निर्धारित  किया

 है  कि  उन्हें  किस  वस्तु  का  इस्तेमाल  करना  मैं  उन  ग्यारह  अथवा  बारह  प्रकार  के  तेलों

 की  लम्बी  सूची  नहीं  पढूंगा  जिनका  इस्तेमाल  वे  लोग  कर  सकते  किन्तु  इसका  मतलब  यह  है

 कि  उनके  अलावा  ने  चर्बी  का  इस्तेमाल  नहीं  कर  सकते  हैं  जो  कि  एक  अपराध  है  ।  हमने  इसे  सर्ती  से

 नियन्त्रित  किया  ।  हमारे  अधीन  एक  निदेशालय  श्री  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  पूछा है
 कि  ea

 लोग  क्या  कर  रहे  हैं  ?  निरीक्षण  किस  प्रकार  किया  जा  रहा  हमारे  पास  दिल्‍ली  में  एक

 भाधुनिकतेम  प्रयोगशाला  जहां  संसार  के  नवीनतम  यन्त्र हैं  जिसके  द्वारा  यह  पता  लगाया  जा

 सकता  है  कि  वनस्पति  के  उत्पादन  में  क्या  मिलाया  गया  है  ।  मैं  इस  बात  का  पता  लगा  सकता हूं
 कि  वनस्पति  का  कितना  उत्पादन  किया  जा  रहा है  और  उसमें  कितना  तेल  है  ।  आमतौर  पर  मैं 3

 पाँच  नमुने  की  जाँच  कर  सकता  मैं  दस  नमूने  की  जाँच  भी  कर  सकता  हूं  और  मैं  कर्मचारी  भी

 बढ़ा  सकता हुं  और  15  नमूने  भी  ले  सकता हूं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  1  जनवरी  से  अक्तूबर-नवम्बर  तक  हमने  सभी  वनस्पति

 फैक्ट्रियों  के  814  निरीक्षण  किए  ।  निरीक्षण  में  हम  क्या  किया  करते हैं  ?  हम  वनस्पति  उत्पादन
 नका

 उनका  न के  नमुने  लेते  हैं  और  वनस्पति  उत्पादन  के  लिए  जो  तेल  जाता  है  मुना  लेते  इन

 महीनों  के  दौरान  हमने  4312  नमुने  लिये  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  नमूने  बिना  किसी  सूचना के  बेतरतीब

 ढंग  से  लिए  जाते  हैं  ?

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  जी  हां  ।  क्योंकि  हम  फैक्ट्री  में  अपने  निरीक्षक  को  ज़ब  चाहे  भेज

 देते  हैं  ।  हमने  4,312  नमूने  लिए  और  उन  सभी  का  विश्लेषण  कर  लिया  है  ।  इसके  परिणाम  हमें
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 ट्रफ  ील्‍एगल्‍पल्‍ए।स्‍तगशि  कण  टिट्ेटटटटटटटटिट-...दयला  वय

 मिले  हैं  ।  इसका  अथ  यह  हुआ  कि  प्रत्येक  फैक्ट्री  से  हर  मास  चार  नमूने  लिए  जाते  आप  इससे

 अधिक  हमारे  से  मर  क्या  आशा  करते  हैं  ?  इसका  आशय  यह  हुआ  कि  मैं  बिना  किसी  सूचना  के

 सप्ताह  में  औसतन  एक  नमूना  ले  रहा  हूं  ।  और  विशेषकर  जब  कि  आशंका  उत्पन्न  कर  दी  गई  है

 तो  हमने  इसे  और  अधिक  तेज  कर  दिया  है  ।  मैं  बिना  किसी  fama  के  कह  सकता  हूं  कि  इन

 नमूनों  के  विशलेषण  ने  स्पष्ट  रूप  से  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  फैक्ट्रियों  में  उत्पादन  के  स्तर  पर  वनस्पति

 में  कोई  मिलावट  नहीं  को  गई  थी  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  के  सुल्तानों  को  मानने  के  लिए  तैयार  हूं  इस

 मामले  में  वे  मुझसे  भर  क्या  उपेक्षा  करते  हैं  ?  हमारे  यहां  निदेशालय  है  ।  हम  निरीक्षण  करते हैं

 और  नमूने  भरते  उनका  विश्लेषण  करते  हैं  तथा  आदेश  हमारे  पास  हैं  ।

 मैंने  एक  और  आदेश  जारी  किया  है  जो  कि  अब  लगभग  एक  सप्ताह  की  अवधि  में  राजप्रत्र  में

 प्रकाशित  हो  जाएगा  |  मैंने  अब  ag  विशेष  रूप  से  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  प्रत्येक  वनस्पति  उत्पादक  को

 डिब्बे  के  बाहर  यह  सुचित  करना  चाहिए  कि  उस  वनस्पति  में  क्या-क्या  मिला  हुआ  है  ।  उसमें

 कौन  से  तेल  मिले  हुए  क्या  इसमें  बिनौले  का  तेल  सोयाबीन  का  तेल  है  चाहे  कोई  भी

 तेल  प्रयोग  में  लाते  हों  जिससे  की  उपभोक्ता  को  यह  पता  चलना  चाहिए  कि  इसमें  चर्बी  नहीं  मिली

 हुई  है  ।  अन्तिम  आशंका  के  मैंने  यह  किया  हैं  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  जो  भाप  कह  रहे  हैं  वह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दा  परन्तु

 आपको  उनसे  परीक्षण  के  रसायन  शास्त्र  को  रखने  के  लिए  भी  कहना  चाहिए  |  क्योंकि  वह  परीक्षण

 में  स्फट  नहीं  होती है  ।  ऐसी  भावना  बनी  हुई  है  कि  वे  थोड़ा  सा  ही  परीक्षण  करते हैं  और  चर्बी  की

 जाँच  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 थी  भागवत  का  श्राजाद  :  दो  बातें  हैं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि

 जब  मैं  चर्बो  की  बात  कर  रहा  हूं  तो  मैं  बकरे  की  गाय  की  सुअर  की  चर्बी  या  चर्बी  कौ

 बात  नहीं  कर  रहा  मैं  तो  यह  कह  रहा हूं  कि  वनस्पति  उत्पादन  में  सभी  प्रकार  की  चर्बी  पर  रोक

 लगी  हुई  हैं  और  इसका  परीक्षण  मैं  कर  सकता  हुं  ।  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इन  नबियों  में  जिनका

 जाप  सभी  ने  जिक्र  किया  चर्बी  की  ही  जो  बात  की  उसके  वारे  में  मेरी  आधुनिकतम  प्रयोगशाला

 उसे  भी  स्पष्ट  रूप  से  बता  सकती  मैंने  यह  निर्धारित  किया हैं  कि  पांच  प्रतिशत  तिल  का  तेल

 होना  चाहिए  क्योंकि  उसे  हम  gate  परीक्षण  कर  सकते  उसका  भी  पता  प्रयोगशाला में  चल

 सकता  है  ।  माननीय  सदस्यों  के  दिमाग  से  ae  गलत  घारणा  दूर  हो  जानी  चाहिए  कि  इसका

 कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  सरकार  इससे  अधिक  और  क्या  कर  सकती है  ग्यारह  महीनों

 में  जो  छापे  मारे  जो  परीक्षण  हुए  और  जो  नमूने  भरे  गए  वे  लगभग  एक  नमूना  प्रति  सप्ताह

 पड़ते  हैं  ?  सभी  c2  फैक्ट्रियों  में  से किसी  को  भी  यह  पता  नहीं  होता  है  कि
 कब  छापा  पड़

 परन्तु  यह  महीने  में  कम  ये  कम  चार  बार  अवश्य  कौर  मैं  इस  बात  का  array  आश्वासन

 देता हूं
 कि  ऐसा  होता  रहेगा  ।  इस  आधार  पर  मैं  कह  सकता हूं

 कि  वनस्पति  में  गाय  की  चर्बी

 की  मिलावट  नहीं  हुई  ।  माननीय  सदस्य  फिर  मुझसे  यह  प्रदान  पुछ  सकते  हैं  कि  आखिर  यह  areal

 कसे  उत्पन्न  हुई  ?

 के०  ए०  राय  भाप  जो  कुछ  कहू  ह re QN
 हे  हैं  बह  नहीं  है  ।  विशेषज्ञों  ने  जो  कुछ
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 कि

 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात
 के  बारे  में

 ि

 चक्र  व्य  पर  चर्चा

 आपको  विवरण  दिया  है  erat  फिर  से  यह  पता  लगाइए  कि  क्या  चर्बी  और  हाईड्रो जनित  तेल  में

 कोई  अन्तर  हाईड्रोजनीकरण  की  प्रक्रिया  और  कुछ  नहीं  है  अपितु  तेल  को चर्बी  में  बदलना  ही

 दोनों  ही  स्टीरिया  अम्ल  के  एक्टर  zo

 थी  भागवत  भा  मैं  आपकी  बात  GAA  गया  इस  क्षेत्र  में  माननीय  सदस्य  की

 तरह  या
 तो  मैं  विशेषज्ञ

 नहीं  हूं  या
 माननीय  agen  की  तरह  ही  विशेषज्ञ  मैंने  स्वयं

 पड़ताल  की  है  कौर  पता  लगाया  है

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आप  एक  पुस्तिका  निकालिए  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  वह  ठीक  मैं  केवल  विशेषज्ञों  की  सलाह  पर  ही  नहीं  चलता  हूं  ।

 माननीय  सदस्य  AH  जानते  इ  का  पूरा  ब्यौरा  मैंने  स्वयं  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  है  ।  एक

 स्थिति  में  तो  मुझे  कई  बातें  बताई  गईं  थीं  ।  मैंने  उसका  पण  ब्यौरा  प्राप्त  करने  का  प्रयास  किया  और

 उस  पर  गौर  किया  ।  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हाइंड्रोजनीकरण  तो  उसका  होता  ही  है  ।

 मैं  तो  केवल  कहू  रहा  हूं  कि  मिलावट  की  प्रक्रिया  में  एक  अन्य  तकनीकी  मुद्दा  भी  वनस्पति  का

 का  बिन्दू  अब  हमने  41  डिग्री  सेंटी  ग्रेड कर  दिया  परन्तु  किसी  भी  प्रकार  की  चर्बी  का  इससे  कहीं

 अधिक  होता  है  जो  कि  47  प्री  से  54  डिग्री  सेंटीग्रेड  होता  है  ।  वनस्पति  एक  समरूप  उत्पाद  है  ।

 a  ही  दोनों  को  मिलाया  जाता  है  तो  दो  भिन्न  बातें  होंगी  और  उसका  भासानी  से  पता  चल  सकता

 है  ।  यदि  बहुत  अधिक  शुद्ध  करके
 भी  इसे  वनस्पति  के  साथ  मिलाया  जाए  तो  हो  सकता  है  यह  उसी

 क्षण  मिल  जाए  ।  उसके  बारे  मैं  आपको  बता  चुका  हूं  कि  हम  सभी  प्रकार  के  रक्षोपाय  कर  रहे

 इसीलिए  किसी  प्रकार  की  मिलावट  नहीं  होती  है  ।  यदि  वह  होती  भी  है  तो  शुद्धता  चाहे  कितनी  ही

 भी  क्यों  न  शीघ्र  ही  इसकी  गंध  आ  जाती है  ।  मैं  कहूंगा  कि  चर्बी  की  किसी  प्रकार  की

 मिलावट  नहीं  होती है
 ।  परन्तु  आशंका  कसे  उत्पन्न  हुई  थी  तो  वही  तक  है  कि  जब  तक  घुंआ

 नहों  आग  नहीं  लगेगी  ।  परन्तु  वह  तक  यहां  पर  लागू  नहीं  होता  वह  इस  प्रकार हैं  कि  जैसे

 आप  रस्सी  देखकर  सांप  समय  बैठते  भारतीय  जनता  पार्टी  के  माननीय  सदस्य  ने  यही  तो

 फिया  था  ।  होता  यह  है  कि  फैक्ट्री  में  उत्पादन  के  बाद  हम  वहां  रो  उसका  नमूना  र  लेते  हैं  और  फिर

 उत्पाद  व्यापारियों  के  पास  पहुंच  जाता है  ।  अन्य  किसी  भी  वस्तु  की  यह  भी  व्यापारियों  के

 पास  चला  जाता  हैं  ।  अब  यदि  व्यापारी  स्तर  पर  कोई  मिलावट  की  जाती  है  तो  जैसा  कि  डा०  कर्ण

 सिंह ने  बताया  उसके  लिए  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  लागू  होता  are

 राज्य  सरकारें  उस  अधिनियम  को  लागू  कर  ने  व्यापारी  स्तर  पर  छापा  मारकर

 पता  लेते  हैं  ।  हम  wea  राज्य  सरकारों  को  लिखते  रहते  हैं  कि

 व्यापारी  स्तर  पर  जांच  अवद्य  कीजिए  ।  पंजाब  सरकार  और  अन्य  बहुत  सी  सरकारों  ने  ऐसा  किया

 था  |  पंजाब  सरकार  जो  405  नमुने  उठाए  उनमें  से  पांच  नमूनों  में  चर्बी  मिलावट  पाई

 गई  थी  मैं  सभा  में  इस  तथ्य  पर  बल  देना  चाहता हूं  कि  यह  जांच-पड़ताल  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 नहीं  की  जाती  अपितु  राज्य  सरकारें  एसा  करती  हैं--दोनों  कांग्रेस  और  गर-कांग्रेस  सरकारें  |

 कर्नाटक  सहित  जो  कि  कांग्रेस  सरकारें  नहीं  मुझे  23  सरकारों  से

 प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।
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 को  सैफुद्दीन  सोज  आपने  मेरी  सरकार  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 श्री  भागवत  कहा  आजाद  :  उन्होंने  नहीं  किया  है  क्योंकि  स्मरण-पत्र  भेजने  के
 बावजूद

 वेदन  न  भेजकर  आपने  बड़ी  समझदारी  दिखलाई  है  ।

 मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।  वे  बहुत  ही  कुशल  सरकारें  मेरे  स्मरण-पत्रों  के  बावजू

 होंने  इसकी  कोई  परवाह  नहीं  की  ।  परन्तु  इनमें  23  सरकारो ंने  अपने  प्रतिवेदन  भेजे  हैं  |

 उन्होंने  बताया  है  कि  उन्होंने  जांच  की  पश्चिम-बंगाल  सरकार  ने  व्यापारी  स्तर  पर  न

 निर्माता  स्तर  पर  की  है  ।  यहां  तक  उन्होंने  फैक्ट्रियों  में  भी  नमने  भर ेहैं  और  उनका

 विश्लेषण  करके  रिपोर्ट  भेजी  है  कि  उसमें  कोई  मिलावट  नहीं  की  गई  आंध्र-प्रदेश  सरकार  ने  भी

 मिलावट  की  रिपोर्टें  नहीं  भेजो  है  ।  दिल्ली  मणिपुर

 उत्तर-प्रदेश  आदि  23  सरकारों  ने  मिलावट  से  इंकार  किया  है  ।  परन्तु  पंजाब

 सरकार  ने  अवश्य  यह  रिपोर्ट  भेजी है  कि  405  नमूनों  में  से  पांच  नमूनों  में  मिलावट  पाई

 अमृतसर  में  एक  पुराने  ब्राड  नाम  के  वनस्पति  जिसका  कि  उत्पादन  1975  के

 पास  बन्द  कर  दिया  था  उसका  नमूना  और  तीन  भटिण्डा  में  जिनके  पास
 गर-लाइसेन्सशुदा

 उपकरण

 था  ।  समग्र  बातचीत  का  यही  आधार है  |

 डा०  सुब्र  ाण्यम  स्वामी  :  आधार  शिला  किसने  रखी  थी  ?

 थी  भागवत  झा  आजाद  आप  पहले  ही  कह  aa हैं  कि  जनता  सरकार  के  एक  मन्त्री  ने

 उस  गैर-लाइसेन्सशुदा  फैक्ट्री  की  आधार  शिला  रखी  थी  ।  मैंने  यह  बात  आपसे  ही  सुनी  थी  ।  इससे

 यह  पता  चलता  है  कि  उसी  दल  के  मन्त्री  जो  कि  तब  वहां  अब  वे  उसके  बारे  में  हल्ला-गुल्ला

 मचा  रहे
 हैं  ।  केबल  अमृतसर  में  दो  और  भटिंडा  में  तीन  नमूनों  में  मिलावट  पाए  जाने  के  आधार  पर

 ही  उन्होंने  देश  भर  में  अंकरा  फैला  दी  है  ।  मिलावट  उत्पादन  में  न  होकर  यह  भारतीय  जनता

 पार्टी  और  लोक  दल  के  कुछ  उन  माननीय  सांसदों  के  मन  की  उपज  जिन्होंने  की  इण्डिया  गेट  पर

 घरना  दिया  था  और  न्यूयॉर्क  और  पेरिस  में  वे  चाहे  कुछ  भी  करते  रहे  परन्तु  यहां  पर  उन्होंने

 वही  कया  जेसा  कि  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  कहा  क्योंकि  वह  उनके  घनिष्ट  मित्र  हैं  और  इन  सभी

 बातों  से  परिचित  हैं  ।  मैं  अपनी  जानकी
 री

 और  सुचना  इसी  सीमित  आधार  पर  प्राप्त  करता  हूं  अतः

 मेरा  यह  कहना  है  कि  समग्र  उत्तर  भारत  में  यह  अशंका  उत्पन्न  हदो  गई  परन्तु  मैं  यह  और  जोड़

 देता  हूं  कि  मैं  डा०  कर्ण  सिह  की  इम  बात  से  सहमत  हूं  कि  निर्दोष  भारतीयों  को  मिलावट  की

 इस  खबर  से  बड़ा  आघात  पहुंचा  है  ।  परन्तु  अब  उन्हें  यह  जानकर  घोर  दुःख  हुआ  है  कि  मिलावट

 ली  आशंका  तो  कुछ  पार्टियों  और  उनके  विपक्षी  दलों  और  उसके  नेताओं  द्वारा  फैलाई

 ई  झूठी  आशंका  जिनकी  दृष्टि  सम्भवतया  मध्यावधि  चनावों  पर  टि  की  हुई  हैं  ।

 संसदीय  काय  खेल  तथा  निर्माण  और  निवास  मंत्री
 :  परन्तु  उन्होंने  तो  मिला

 वटी  गंगा  जल  तक  बेचा  था  ।

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  उसके  बारे  में  मेरे  कुछ  मित्र  पहले  ही  बता  चुके  gl  में  बताता  हू
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य पर  चर्चा

 कि  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पाण्डेय  ने  एक  बार  बहुत  ही  अच्छा  भाषण  दिया  था  ।  उनका  कहना  था  कि

 कें  लिए  सर्वाधिक  बुरी  मिलावट  तो  1977  में  उन  दलों  की  मिलावट  थी  जो  कि  सत्ता  में  आईं  और

 उसके  बाद  उससे  भी  भयंकर  मिलावट  टैंकर  के  पानी  में  की  जिसमें  कुछ  बरू द  गंगाजल  मिलाकर

 उसे  11  21  51  रुपए  151  रुपए  तक  बेचा  गया  था  |  कितनी  शम  की  बात  है  कि  जनता

 के  हितों  की  उपेक्षा  करके  वे  ये  बातें  फैला  रहे  में  तैयार  लेकिन  माननीय  सदस्य  मिलावट  कां

 कोई  प्रथम  दुनिया  मामला  तो  दें  तो  सरकार  में  होने  के  नाते  और  जिस  तन्त्र  के  साथ  मैं  कायें  कर

 रहा  मैं यह  aa  ईमानदारी  और  सच्चाई  से  कर  रहा  मैं  एक  हिंदू  में  धर्मनिरपेक्ष

 हूं  और  गाय  नहीं  खाता  हूं  ।  परन्तु  मेरे  गाय  न  खाने  का  कारण  यह  है  कि  जब  एक  अमरीकी  ने  मुझसे

 पूछा  कि  क्या  आप  नाय  की  पूजा  करते  हैं  तो  मैंने  कहा  कि  में  तो  इसको  बचाना  चाहता हूं  ।

 परन्तु  वे  मेरी  बात  पकड़ने  को  बड़े  ही  तत्पर  मैंने  कहा  कि  में  गाय  की  पूजा  करता हुं
 ।  उन्हों ने

 कहा  कि  यह  तो  बहुत  बुरी  बात  है  ।  मेंने  बताया  कि  जब  गाय  बछड़ा  देती  है  भर  किसान  के  घर  लड़का

 पैदा  होता  है  तो  वर्षाऋतु  में  भारतवर्ष  में  जो  कि  एक  कृषि  प्रधान  देश  गाय  का  बछड़ा  हल  के

 भागे  होता  है  और  किसान  का  बेटा  हल  के  पीछे  होता  मेँ  गाय  की  पूजा  इसीलिए  करता

 इसीलिए  उसे  संरक्षण  प्रदान  करता  हूं  और  मेरा  विश्वास  है  कि  मेरा  धर्मे  वैज्ञानिक  सिद्धान्तों  पर  भी

 आधारित  अन्य  बातें  तो  पण्डों  तथा  कुछ  तथाकथित  उन  लोगों  ने  gag  दी  हैं  जो  कि  वास्तव  में

 धार्मिक  नही ंहैं  ।  मेंने  जो  पुछा  है  बह  हैं  कि  माननीय  सदस्य  किस  प्रकार  यह  समझते हैं  कि

 फैक्ट्रियों  में  कार्यरत  मजदूर  चाहे  वे  मुसलमान  हों  अथवा  हिन्दू--श्री  शास्त्री  अथवा  श्री  चरण  सिंह  से

 कम  धर्मात्मा  वे  इसे  सहन  नहीं  उन्हें  कभी  घोखा  नहीं  दिया  जा  सकता  और  बिना  उनको

 बताये  चर्बी  को  फैक्ट्रियों  में  नहीं  लाया  जा  सकता  ।  मगर  वे  ऐसा  पायेंगे  तो  वे  फैक्ट्रियों  में  भोग

 लगा  वे  लोग  इस  प्रकार  की  मिलावट  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  वनस्पति  फ़ैक्ट्रियों  में  मिलावट

 करने  के  प्रति  सबसे  बड़ा  सुरक्षा  का  उपाय  अतः  इस  प्रकार  अफवाहें  फैलाना  लोगों  के  प्रति

 अपराध  है  ।  देश  में  मूल्यों  में  बृद्धि  हो  गई  है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विषय  पर  दोनों  सदनों  में

 चर्चा  उठायी  |  जी  यह  सत्य  किन्तु  इसके  लिए  आप  जिम्मेदार  हैं'**  हंसिए  कुछ

 मित्र  ही  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  जिन  मित्रों  ने  ऐसा  किया  मैं  आपसे  सहमत  हूं  कि  ऐसा

 नहीं  होना  चाहिए  था
 ।  किन्तु  दुर्भाग्यवश  सभा  के  बाहर  भी  हमारे  कुछ  कार्यों  की  प्रतिक्रिया  तथा

 प्रतिध्वनियां  इन  सदस्यों  ने  इसके  विरुद्ध  प्रचार  किया  और  इसके  परिणामस्वरूप  नृत्यों  में  वृद्ध

 हो  रही  मुझे  इसके  लिए  खेद  मृत्य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  हम  भरसक  प्रयास  कर  रहे

 यद्यपि  यह  इस  चर्चा  से  सम्बन्धित  नहीं  जिन  लोगों  ने  सबसे  ज्यादा  दोर  मचायां  था  उनके

 शासन  में  क्या  स्थिति  थी  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  कहूंगा  कि  हम  इसके  वृद्धि  को  रोकने  में  सफल

 हुए  हैं  ।

 मैं  एक  दूसरा  उदाहरण  दूंगा  ।  आपने  कहा  कि  उत्पादन  में  बहुत  ज्यादा  कमी  हुई  है  ।  यह

 सच  है  ।  मैं  तथ्य  को  नहीं  छु पाऊंगा  ।  देश  के  कुछ  भागों  gat  बिहार  तथा  अन्य

 भागों  में  उत्पादन  कम  हो  गया है
 ।.  अब

 मैं
 दो  वर्षों  के  तेल  के  आंकड़ें  दूगा  ।  1981  से

 1982  तक  उत्पादन  9  लाख  टन  था  तथा  8,92,000  टन  भेजा  गया  इस  जब  कि

 ये  गलत  फहमियां  तथा  अफवाहें  फैलायी  पिछले  वर्ष  के  8,92,000  टन  के  मुकाबले  इस्
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 22  दिसम्बर  1985
 फाओं ष्झे  को  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 8,98,000  टन  भेजा  गया  ।  फैक्ट्रियों  से  वनस्पति  के  उत्पादन  अथवा  प्रेषण  में  इस  बल  कोई

 कभी  नहीं  आई  है  ।  यह  सच  है  कि  जिस  क्षण  यह  अफवाह  जैसा  कि  डा०  सिंह  ने  बताया  कि

 लोगों  को  धक्का  लगा  |  अब  लोगों  को  यह  जानकर  राहत  मिली  कि  ये  आरोप  राजनैतिक  रद्द  इयों  से

 प्रेरित  व्यक्तियों  द्वारा  लगाए  गए  जिसकी  वजह  से  लोगों  को  खाना  पकाने  के  सस्ते  माध्यम  से  वंचित

 रहना  पड़ा  |  इसीलिए  इसमें  वापस  वृद्धि  हो  गई  है  ।  तेल  के  मामले  में  इस  वर्ष  92  फैक्ट्रियों  के

 उत्पादन  के  आंकड़े  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  अधिक  उस  आरोप  का  जवाब  देने  के  लिए

 मैं  प्रमाण  के  तौर  पर  थे  आंकड़े  सदन  के  समक्ष  रख  रहा  उन्होंने  सोचा  कि  मध्यावधि  चुनाव

 भा  रहे  हैं  और  वे  कहेंगे  आलू  से  न  अर्बी  चुनाव  होगा  चर्नी  से  ।  अब  लोग  इसे  समय  गए  हैं''*

 इसलिए  मैं  जो  मुद्दा  बता  रहा  हुं  आप  किसी  भी  तरह  किसी  भी  दृष्टिकोण  से  इसे  देखें  चाहे

 वह  तकनीकी  अथवा  अथवा  नमूना  लेकर  विश्लेषण  करने  आदि

 किसी  भी  दृष्टि  से  देखें  आप  पायेंगे  कि  इसमें  कोई  भी  मिलावट  नहीं  सिवाय  व्यापारियों  के  स्तर

 के  भर  वह  भी  वनस्पति के  दो  तथा  तेल  के  तीन  मामलों  में  ।  हमने  सभी  सावधानियां  बरती  हैं  और

 हमने  राज्य  सरकारों  को  सावधान  कर  दिया  है  और  में  उन  राज्य  सरकारों  को  बधाई
 दू

 गा  जिन  23

 ने  अपने  प्रतिवेदन  भेज  दिए  इनमें  दोनों  तरह  की  कांग्रेस  और  गैर  कांग्रेस  सरकार  वे

 उत्पादन  स्तर  तथा  व्यापारिक  स्तर  दोनों  पर  नियंत्रण  रख  रही  हैं  जहां  हम  भी  सावधान हैं  तथा

 व्यापारियों  के  स्तर  पर  जहां  पर  कि  उन्हें  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  करनी

 है  ।  यह  कहा  जा  सकता है  कि  मिलावट  का  प्रथम  दृष्टि में  कोई  मामला  हमारे  समक्ष  नहीं

 भाया
 है  ।

 गर्त  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  जिन  aia के  लिए  पूछा  यह  पुछना  कि  पूरे  उत्पादन  के

 परीक्षण  के  लिए  आप  अधिक  प्रयोगशालाएं  क्यों  नहीं  खोल  रहे  अगर  हम  ऐसा  करते  तो  हमारे

 विचार  से  यह  देश  में  अधिक  आतंक  उत्पन्न  तथा  अधिक  कमी  तथा  ज्यादा  मुश्किलें  होंगी  |

 हमने  वनस्पति  निर्माताओं  से  कई  बार  चर्चा  भी  की  है  ।  हमने  उन्हें  बताया  कि  डिब्बे  पर  लिखा  होना

 चाहिए  कि  वनस्पति  किन-किन  वस्तुओं  से  बना  है  ।  हमने  उन्हें  यह  भी  बताया  कि  उत्पादन  के  10

 प्रतिशत  के  छोटे  डिब्बे  भी  बनाने  चाहिएं  ।  कुछ  सदस्यों  ने  इसका  विरोध  जबकि  बहुत  बड़ी

 संख्या  में  सदस्यों  ने  PHA  पूछा  क्यों  नहीं  आप  छोटे  डिब्बों  की  प्रतिशतता  बढ़ा  देते  ?,  इसलिए

 5  किलो  के  डिब्बे  की  बजाय  हम  इसे  एक  अथवा  आधा  किलो  के  पोलीथीन  पैकेट  बनाने  का  प्रयास

 कर  रहे  क्या  होता  कि  हम  छोटे  पैकेट  बना  सकते  हैं  किन्तु  पैकेटों  की  वजह  से  मूल्यों  में  वृद्ध

 av  जाती हैं  ।  हम  निर्माताओं  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  कि  छोटे  डिब्बों  की  संख्या  10%  से  बढ़ा  दें

 तथा  उनके  मुल्य  न्यूनतम  रखें  ।  हम  ऐसा  करेंगे  ।  आप  देख a
 कि  इसमें  कोई  भी  किसी  भी  प्रकार  की

 मिलावट  नहीं  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  बताना  चाहुंगा  कि  सदस्यों  ने  हर्षोल्लास  के  क्षणों

 अथवा  कुछ  सम्भावना  को  सोचा  कि  मामले  को  उठाते  मध्यावधि  चुनाव  आ  रहे  मैं

 डा०  कर्ण  सिंह  से  सहमत  हूं  कि  इस  प्रकार  की  बातें  जिन  से  लोगों  के  जीवन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 इसे  दलगत  नहीं  बनाना  aa:  मैं  चाहता  हू ंकि  माननीय
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गएं  वक्तव्य  पेर  चर्चा

 सदस्य  आयें  तथा  गलतफहमियों  को  दूर  करें  और  गलती  से  इस  प्रकार  तथा  फुसफुसाहट

 अभियान में  फस  गए  हैं
 ।  कुछ  दल  हैं

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  आप  जनता  दल  पर  आरोप  लगाने  की  भी  रोकिए  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राजाद  :
 उसके  बारे  में  मैं  एक  बात  कहूंगा  ।  वह  है  आयात  का  मिलावटी

 हिस्सा  जिस  पर  कि  आपने  माननीय  मंत्री  जी  से  सुना  ।  आयात  वाली  बातों  को  कृपया  माननीय

 मंत्री  जी  से  सुनिए  चाहे  यह  सच  है  कि  जनता  शासन  के  दौरान  यह  चर्बी  बकरी  की  चीं  को

 ओ०  जी०  एल०  पर  मंगायी  जाती  थी  ।  क्या  यह  भी  सच
 है

 कि  जनता  शासन  के  दौरान  बहुत  बड़ी

 संख्या  में  लगभग  400  या  उससे  अधिक  लाइसेंस  चर्बी  के  आयात  के  लिए  दिए  गए  थे  ।  यह  सच

 है  कि  उस  समय  श्री  चरण  सिंह  ने  इंडिया  गेट  पर  धरना  देकर  चर्बी  के  आयात  को  seq  शुल्क  से

 मुक्त  बनाया  ।  क्या  यह  सच  है  कि  श्री  वाजपेयी  ने  धरना  देकर  अपनी  सरकार  के  दौरान

 पूरे  जो  कि  खाद्य  चर्बी  का  शुद्ध  रूप  है  के  आयात  को  उत्पाद  से  शुल्क  से  मुक्त  बनाया  |  ये  सभो  अच्छी

 बात  आप  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  से  सुनेंगे  ।  उस  पर  मेरा  कोई  अधिकार  नहीं  इसलिए  मैं  देश

 तथा  मननीय  सदस्यों  से  कह  रहा हुं  कि  कृपया  ध्यान  में  रखिए  कि  इस  प्रकार  के  मामले  जो  कि

 मामले हैं  अगर  हम  उन्हें  गलत  ढंग  से  लेते  तो  यह  सरकार  को  नुकसान  नहीं  करता  अपितु  वे  उन

 लोगों  को  धक्का  पहुंचेंगे  कि  निकट  तथा  बुराई  पहन  कर  पूरे  देश  में  ऐसी  अफवाहें  फलाते

 मिलावटी  गंगाजल  अथवा  तेल  बेचते  तथा  पूरा  आरोप  हम  पर  लगाना  चाहते  हैं  ।  माननीय

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  कि  मैंने  कार्यवाही  की  है  ।  एक  बार  फिर  मैं  कहता  हूं  कि  पूरे  समय  हम

 अपनी
 सते

 कता  बनाए  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  समाज  में  कोई  असामाजिक  तथा  बेईमान  तत्व

 नहीं  ऐसे  लोग  हैं  ।  खाद्य  मंत्री  होने  के  मैंने  आपसे  उचित  दर  की  दुकानों  के  बारे  में  शिकायतें

 सुनीं  ।  मैं  कार्यवाही  भी  करता  अगर  मैं  बताऊं  कि  मैं  हर  रोज  क्या  करता हूं
 तो  आप  मुझसे

 उस  पर  प्रदान  पूछेंगे  तथा  मुझे  परेशान  करेंगे  |  इसलिए  मैं  ऐसा  नहीं  कर  रहा  किन्तु  मैं  भआापको

 गाइ वस्त  कर  हूं  कि  उचित  दर  को  दुकानों  चावल  आदि  सभी  के  बारे  में  आपकी

 शिकायतों  की  मैं  स्वयं  जांच  करवा  कर  आपको  बताने  के  लिए  तेयार  हूं  अगर  कुछ  सदस्य  मुझे  परेशान

 न  करने  का  वायदा  किन्तु  मैं  यह  सब  यहां  नहीं  बताऊंगा  क्योंकि  ag  देखना  मेरा  गतंव्य है  ।

 समाज  में  कुछ  तत्व  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  साउथ  एवेन्यू  में  कुछ  दुकानें  हैं  ।  वहां  कुछ  लोग

 है ंजो  ऐसा  करते  किन्तु  मेरा  कहना  है  कि  एक  व्यक्ति  के  बेईमान  होने  से  सभी  ब्यक्ति  बेईमान

 नहीं  होते  ।  कुछ  बेईमान  तत्व  किसी  भी  समाज  में  चाहे  भारत  में  अथवा  अफगानिस्तान  में  या  फिर

 अमे  रिका  में  जहां  पर  सी०  भाई०  ए०  काम  कर  रही  है  सोवियत  संघ  जहां  पर  अन्य  कोई

 एजेन्सी  कार्य रत  यहां  तक  कि  वहां  पर  भी  उदाहरण  हैं  क्योंकि  वहां  पर  मानव  है  किन्तु  ag  कोई

 सामान्य  नियम  नहीं  बनाता  ।  सामान्यतः  मैं  कहुंगा  कि  देश  में  कोई  भी  मिलावट  नही ंहै
 ।  तयापि  मैं

 माननीय  सदस्यों  को  सुनने  के  लिए  तेयार  हूं  अगर  वे  qa  मिलावट  के  मामले  का  कोई  प्रत्यक्ष  प्रमाण

 कम  से  कम  वनस्पति  में  कोई  मिलावट  नही ंहै  ।  अब  लोगों  ने  महसूस  किया  है  कि  वे  किस  प्रकार

 इस  भ्रांति  में  पड़  गए  ।  एक  बार  आपने  1977  में  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  राजनैतिक

 चाल  चली  थी  ।  और  परिवार  नियोजन  पर  मैं  कहता  हूं  :  कि  अबू  बेन  भादम  को  जाति  बढ़ती  जाए  भाप
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयत  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 अपने  बुरे  में  फुटबाल  टीम  बना  सकते हैं  AH  कोई  आपत्ति  नहीं  किन्तु  जब  आप  शिकायत  करते

 gh  वनस्पति  नहीं  मिल  रही  मुझे  अन्य  वस्तुएं  नहीं  मिल  रही  हैं  तो  मुझे  कहना  पड़ेगा  कृपया

 परिवार  नियोजन  कीजिए  | ह  कृपया  लोगों  को  घोखा  मत  दीजिए  ग्रथवां  उन्हें  वनस्पति  के  बारे  में  गलत

 धारणा  मत  दीजिए  जो  कि  सही  नहीं  यह  खाना  पकाने  का  सस्ता  साधन  है  ।  कृपया  उसे  प्रयुक्त

 करने  की  इजाजत  दीजिए  |  मुझके  सुनने  के  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  |

 enemy  महोदय  :  माननीय  दोनों  भोर  के  लगभग  छह  सात  सदस्य  हैं

 पहले ही  9.30  हो  चुके हैं
 ।  मैंने  पहले  ही  घोषणा  कर  दी  है  कि  मंत्री  ज़ी  9.30  जवाब

 ्य #7  ||

 अगर  अभी  भी  कोई  भाषण  होगा  तो  उसमें  पुनरावृत्ति  होगी  |  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि

 मंत्री  जी  को  जवाब  देना  एक  मंत्री  जी  ने  मिलावट  पर  जवाब  दिया  ।  दूसरे  मंत्री  महोदय

 अन्य  सभी  मुद्दों  को  कवर  करेंगे  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  35  मिनट  लिए  ।  उन्होंने  ने  सिफ  इस  दुनिया  के  सभी  az  उठाए

 अपितु  दूसरी  दुनिया  के  भी  मुद्दे  उठाए  |

 सदन  रात्रि  के  10,30  अथवा  11  बजे  स्थगित  हो  जाएगा  मंत्री  जी  अपना
 समय  लेंगे

 ।  मैं

 सदस्य  से  अनुरोध  करूगा  कि  उनके  भाषण  पर  जोर
 न

 दें  ।  मैं  उन्हें  अगले  सत्र  में  अवसर  दूंगा  |

 मैं  भी  राजनीतिक हूं
 ।  आप  चाहते  हैं  कि  आप  का  नाम  कार्यवाही  में  आ  जाए

 कि  आपने  भाग  लिया  हमें  युक्तिसंगत  होना  चाहिए  ।  अब
 मैं  मंत्री  जी  को  जवाब  देने  के  लिए

 कहूँगा
 ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कितने  और  समय  तक  के  लिए  आप  सदन  में  बैठेंगे  ?

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवती  :  भारतीय  जनता  पार्टी  का  कई  बार  उल्लेख  किया
 गया  है  ।  उस

 पार्टी  को  अपनी  स्थिति  बताने  के  लिए  पर्याप्त  समय  दिया  जाना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपके
 समक्ष  कुछ  प्रस्ताव  रखे  अगर  आप  बैठने  के  लिए  तैयार  हैं

 तो  मंत्री  महोदय  के  बोलने  पर  आप  भी  उपस्थित  रहेंगे  ।

 सत्तापक्ष से  मैं  न  बोलने  की  अपील  करूंगा  ।  विरोधी  पक्ष  से  कितने  लोग  बोलना

 चाहते  हैं  ?

 एक  साननीय  सदस्य  :  तीन  व्यक्ति  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  तीन  सदस्य  जो  खड़े  हो  गए  हैं  अब  ने  बोलेंगे  ।  मैं  श्री  कृष्ण  कुमार
 गोयल  को  बोलने  के  लिए  कहता  a

 भी  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  उपाध्यक्ष  मिलावट  और  आयात  की  चर्चाओं  हैं
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  वारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 यहां  पर  कई  चर्चाएं  जिन  पर  मैं  arma  मेरा  बोलना  जरूरी  है  ।  गाय  की  चर्वी  के

 प्रशन  पर  मैं  अपना  और  अपने  दल  का  नजरिया  साफ  कर  देना  चाहता  इस  देश  के  अन्दर  भावना

 ही  सबसे  बड़ी  जिसके  कारण  आज  हम  आजाद  हैं  |  यह  केवल  भावना  ही  जिसकी  वजह  से  हमने

 भारत  माता  का  नाम  दिया है  ।  भावना  के  कारण  ही  भारत  माता  के  नाम  पर  हुलसते-हंसते  फांसी  के

 तख्ते  पर  चढ़  गए  ।  अगर  यह  भावना  समाप्त  हो  जाएगी  तो  आदमी  अपने  भाप  एक  पशु  बनकर  रह

 जाएगा  ।  इसी  प्रकार  गाय  के  साथ  भावना  जुड़ी  हुई  है  ।  दुख  यह्  है  कि  वह  एक  संप्रदाय  और  एकਂ

 मजहब  से  जुड़कर  रह  गई  है  ।  किसी  एक  मजहब  की  सम्पत्ति  नहीं  बल्कि  सारे  देश  की  सम्पत्ति  और

 सारे  देश  की  मां  इस  बात  को  हमें  स्वीकार  करना  चाहिए  था  |  आजाद  साहब  का  भाषण  अगर  आम

 सभा  में  सुना  होता तो  शायद  मु  आपत्ति  नहीं  होती  ।  एक  जिम्मेदार  मंत्री  होने  के  नाते  उन्होंने  अपने

 भाषण  में  एकात्मता  यज्ञ  को  जोड़  दिया  ।  बाकी  प्रश्नों  को  बाद  में  कहूंगा  ।  मुक्के  बड़ा  दुख  और

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  कहना  चाहता हूं  कि  एकात्मता  यज्ञ  जिसके  अन्दर  गंगा  के  पानी
 को देश  के

 कोने-कोने  से  जोड़ा  ale  जिस  समय  दिल्‍ली  में  गंगा  जल  आया  था  तो  राष्ट्रपति  और  प्रधान

 मंत्री  को  भी  आमंत्रित  किया  गया  था  उन्होंने  क्यों  जाना  उचित  नहीं  oat  वह  लेकिन  इस

 एकात्मता  यज्ञ  ने  यह  साबित  किया  कि  केवल  गंगा  ही  नहीं  बल्कि  केश  जितनी  नदियां  हैं  जिनका

 पानी  पीया  जाता  है  और  खेतों  को  सिंचाई  होती  हर  नदी  गंगा है  और  लोगों  को  यह  aqua

 कराया  कि  हम  चाहे  पूर्व  के  रहने  वालों  परिचय  के  दक्षिण  के  हों  या  उत्तर  के  रहने  वाले

 हम  सब  एक  भारतवासी  हैं  ।  दुख  है  कि  इसको  राजनीतिक  आधार  दिया  गया  |

 सिविल  सप्लाई  मिनिस्टर  ने  जो  कहा  कि  इसे  राजनीतिक  खिलवाड़  बनाया  इसके

 बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  जिह  समय  afzert  का  रांची  का  केस  सामने  आया  जिसमें  वनस्पति

 के  अन्दर  गाय  और  सुअर  की  चर्बी  मिलाई  गई  है  ,  यह  सवाल  केवल  मिलावट  का  था  |  और  उस  समय

 TH,  भाप  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  के  देख  इसमें  राजनीति  नहीं  आयी  थी  ।  केवल

 सवाल  था  कि  वनस्पति  में  गाय  और  सुअर  की  चलीं  मिल  रही  है  और  पीपल  ब्रांड  को  जोड़ा

 गया  जैन  शुद्ध  वनस्पति  के  साथ  और  कहा  गया  कि  उसने  इल् लीगल  इम्पोर्ट  किया  है  गाय  की  चर्बी

 उस  समय  तक  बहस  केवल  यह  थी  जिन्होंने  इत्लीगल  रूप  से  गाय  को  चली  का  आयात

 किया  गया  या  जिन्होंने  मिलावट  की  उन्हें  सजा  देनी  केवल  इतना  प्रश्न  था  मुक्त

 दुख  है  वांणिज्य  मंत्री  ने  सबसे  पहले  लोक  सभा  के  अन्दर  जनता  पाटीं  को  और  उस  समय  के  वाणिज्य

 श्री  मोहन  मारिया  को  कटघरे  में  खड़ा  करने  की  कोशिश  की  ।  तब  इस  पर  राजनीतिक  रंग

 आया  माननीय  भागवत  भाप  आपने  स्वयं  स्वी कार  किया  अभी  भी  कर  रहें  हैं  कि  atest  में  जो

 वनस्पति  मिला  और  जिसको  लाईसेंस  नहीं  उसके  यहां  पकड़ा  गया  आपने  खुद  कहा  अमृत या

 में  कुछ  पकड़ा  गया  |

 श्री  भागवत  झा  मैंने  यह  कहां  कि  दो  केपेज  वनस्पति  में  मिलावट  के  अमृतसर  में

 और  3  सैम्पिल  afzs  में  तेल  के  मिले  और  इन्ही  5  सौम्पिल  के  आधार  पर  हल्ला  कर  रहे  हैं  कि

 एडल्टरेशन  हुआ  |

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  सरकार  के  कहने  पर  हुआ  इल् लीगल  ढ:ग  से  बहुत  बड़ी  आज्ञा  में

 गाय  की  चबीं  देश  के  अंदर  आयात  हुआ  |  रिचुअल  युजसं  के  पास  न  रह  कर  यह  दूसरे  लोगों  के
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 92  दिसम्बर  1983 पशुप्रों  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 पास  गया  और  फिर  भटिंडा  और  रांची  यहां  पर  यह  चीज  पकड़ी  गई  ।  इसका  प्रचार

 करने  की  आवश्यकता  थी  ?  कोई  भी  नाजायज  फायदा  नहीं  उठाना  चाहता है  ।

 मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  7  1983  के  श्री  मोहन  सैनी  के  आर्टिकल  की

 तरफ  जो  में  निकला  जब  इस  प्रकार  के  समाचार  सारे  देश  के  भिन्न-भिन्न  समाचार

 पत्रों  में  भा  रहे  हैं  ।

 थी  भागवत  झा  आजाद  :  समाचार  रहे  हैं  तो  छपेंगे  क्यों  नहीं ?

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  आर्टिकल  में  लिखा  7  1983  को  मोहन  सहाय

 स्टेट्समैन  में  जो  लेख  प्रकाशित  हुआ  वह  इस  प्रकार
 है  —

 के  रूप  में  गाय  की  चर्बी  की  बिक्री  ।  रांची  इसके  व्यापार  का  तथा

 बिहार  के  सीमावर्ती  प्रांत  पश्चिमी  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  स्थानों  में

 इसकी  सप्लाई  का  केन्द्र  रांची  रहा  है चर्बी  वनस्पति  के  मानक  दिनों  में  भरी  जाती  थी
 *'

 सप्लाई  विभाग  के  कमंचारियों  पर  यह  ars  लगाया  है  कि  उन्होंने  इसकी  जानकारी

 दी***

 में  गाय  को  चर्वी  का  उपयोगਂ  शीर्षक  से  दिनांक  13  सितम्बर  को  हिन्दुस्तान

 टाइम्स  में  एक  और  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ।  यह  आर्टिकल  माननीय  माननीय  चरण

 fag या
 प्रो०  मत  दंडवते  का  नहीं  है  ।  समाचार-पत्रों  में  जब  निकला  उसके  मोर्टार  पर  सारे  देश  में

 यह  मामला  चला  कि  गाय  और  सूअर  की  चर्नी  मिलाई  जा  रही  तब्  यह  प्रदान  उठा  ।  इससे  कोई

 नाजायज  फायदा  नहीं  उठाना  चाहता  है  ।

 बड़ी  बात  की  गई  कहना  नहीं  चाहता  था  लेकिन  दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  देश

 का  जब  इतिहास  बन  रहा  था  उस  समय  भी  देश  के  अन्दर  जयचन्द  और  मानसिंह  पैदा  हुए  हैं
 कौर  आज  जब  लोकतंत्र  को  हम  मजबूत  बनाना  चाहते  लोकतंत्र  का  इतिहास  बन  रहा  उस

 समय  विरोध  पक्ष  आपस  में  बट  जाए  ऐसे  प्रयास  किए  जा  रहे  इसलिए  आज  भी  जयवनत्द

 और  मानसिंह  की  कमी  नहीं  और  यह  आज  हमने  यहां  पर  देखा  है  |

 वाणिज्य  मंत्री  से  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  हो  यदि  आरम्भ  में  ही  जनता  पार्टी  को  डाक

 में  रखने  की  कोशिश  न  की  होती  तो  इस  प्रइन  का  राजनीतिक  आधार  नहीं  बनता  ।  लेकिन  मैं  आपको

 धन्यवाद  चाहता  देश  की  जनता  के  सेंटीमेंट्स  की  आपने  सराहना  की  भौर  यह  स्वीकार

 किया  कि  उन  सेंटीमेंट्स  को  ध्यान  में  रखकर  हमने  टोटल  बेन  कर  दिया  है  ।  मैं  इसका  स्वागत

 करता  हुं  ।  इसी  सेंटीमेंट  के  आधार  पर  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  पनीर  देश के  अन्दर  बन  रहा

 है  और  उसमें  गाय  के  बछड़े  का  सकें  जो  शामिल  किया  जा  रहा  है  और  ag  केवल  इम्पोर्ट  के  आधार

 पर  देश  में  भा  रहा  क्या  मंत्री  जी  जनता  की  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखकर  इस  अक  को  जिसको

 इंडस्ट्री  में  रेट  कहते  इसका  इम्पोर्ट  आप  बन्द  करेंगे  ?  सरकार  ने  राज्य  सभा  में  प्र०  सं०  355,
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 दिनांक  26  1983  को  जवाब  में  स्वीकार  किया  है  :

 are  सामान्य  रूप
 से

 रेनेट  2  से  4  सप्ताह के  बछड़े  के  अबोमासम

 से  निकाला  जाता है  ।  पशु  सेनेट  भारत  में  विनियमित  नहीं  किया  जाता

 है
 और  इसका  खुले  आम  लाईसेंस  के  sata  आयात  किया

 जा  रहा  इस
 मद  को

 भायात  से  संबंधी  आंकड़े  एकत्र  करने  के  प्रयोजन  के  पृथक  रूप  से  वर्गीकृत  नहीं  किया

 गया  है  ।  पृथक  रूप  से  आयात  के  मुल्य  संबंधी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 और  रेनेट  का  इस्तेमाल  प्रमुख  रूप  से  विभिन्‍न  किस्म  का  पनीर तैयार

 करने  के  लिए  किया  जाता  है  ।  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954 के  प्रावधान

 के  तहत  गठित  केन्द्रीय  खाद्य  मानक  समिति  ने  बताया  है  कि  पशुओं  का  रेनेट  जानबूझकर

 पनीर  में  नहींरहने  दिया  जाता है  क्योंकि  इसके  संसाधन  के  दौरान  इसे  अलग  करने  के  हर

 संभव  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  उनके  अनुसार  पशुओं  के  सेनेट  को  पनीर  बनाने  का

 एक  तत्व  नहीं  माना  जा  सकता  ।  इस  समिति  की  राय  रही  है  कि  पनींर  के  पैकटों  पन  We

 के  प्रयोग को  दर्शाने  की  कोई  जरूरत नहीं  है  ।

 भोर  हमारी  सूचना  है  कि  कितनी  ही  सावधानी  रखी  जाय  इसके  बाद  भी  लगभग  साढे  7  परसेंट  रेनेट

 उस  चीज  के  बनने  कें  बाद  भी  रह  जाता  हमारे  देश  में  लेबोरेटरीज  ने  अल्टरनेटिव  ale  ढूंढ  लिया

 है
 रेट  मंगाने  की  कोई  जरूरत  नहीं  उसके  आधार  पर  पनीर  तैयार  हो  सकता

 क्या  आप  जन-भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  सेनेट  का  भी  बन्द  करेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  जेसा  दूसरा  प्रदान  आया  था  कि  देश  के  अन्दर  लगभग  31,350  टन  चर्बी

 qe  देश  के  स्लाटर  हाउसेस  में  पैदा  होती  गाय  सूअर  की  दौर  अन्य  प्रकार  की  ।  इस  च

 का  ऐंटी  सफल  बदमाश  भाव  में  नाजायज  फायदा  उठाने  के  लिए  मिलावट के  लिए
 प्रयोग  न  कर  सकें  इसके  लिए  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  अतारांकित  प्र०  स०  3227,  दिनांक  12-12-

 83  को  आपने  यह  भी  स्वीकार  किया

 इस
 प्र  दन

 को  यहां  छोड़ते  हुए  मैं  अब  तीन  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  ।

 यह  निर्विवाद  सत्य  है  यह  हैलो  आज  से  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  सूची  जिन  पर  प्रतिबंध  लगाया  जाना  चाहिए  हम  उन
 सब  पर  प्रतिबंध  लगा  देंगे  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  वह  सूची  नहीं  देते
 उस

 पर  वह  आपको  खला  सामान्य

 लायसेंस  दे  देंगे  ।

 तो  कृष्ण  कुमार  गोयल :  यह
 69  से  पहले  से

 देश  के  अन्दर  भा
 रहा  है  ।  जैसा  मेरे  पहले

 सहयोगी  ने  बत!या  मैं  आपका  एक ना मिक  एंड  पोलिटि कल  बिजली  के  3  दिसम्बर  के

 अंक  के  पेज  2073  में  लास्ट  पैराग्राफ  की  तरफ  खींचना  चाहता
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 tir  टपा  मो  a  एएस 3  दिसम्बर  का  न्  काना  सिके  ss  पालिटिकल  वीकलीਂ  पृष्ठ  2073,  अन्तिम

 पैराग्राफ  :--

 “1969  में  भी  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  मिश्रित  वस्तुओं  के  आयात  किये  जाने  की  अनुमति

 दी  कि  जब  खान  और  धातु  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया

 था  कि  गाय  की  चर्बी  भारत  में  आयात  की  जा  रही  है  ।  आयातित  चलीं  के  तत्वों  के  बारे  में  स्पष्ट

 करते  हए  उन्होंने  कहा  था  :

 डॉज चर्बी के  संबंध  यह  बात  विचारणीय है  कि  चर्बी में  गाय  की  च  alg

 अथवा  सूअर  को  वास्तविकता  यह  है  कि  विदेशों  a,  विशेषकर  पी०  एल०  480 के

 अस्तगत  जब  इसे  आयात  किया  जाता  है  तो  ag  निश्चित  रूप  में  आती है  ।  यह  बताना  बहुत

 ही  कठिन है  किस
 विशेष  चर्बी  में  गाय  की  वसा  है  और  किस  विशेष  चर्बी में  सूअर की

 वसा  मिली  है

 यह  उत्तर है  ।

 इससे  अपने  आप  साबित  है  कि  1969  से  ही  देश  के  हैलो  आ  रहा  मिक्सड

 जिसमें  एनमी मल  सुअर  सब  की  चर्बी  प्रदान  यह  नहीं  है  कि  कौन  से  समय  में  यह  आरम्भ

 हुआ  ?  आपने  5-6-81  को  इसको  कैनेलाइज  किया  ।  वह  सन्‌  83  तक  दो  साल  तक  भी  अमल  में

 न  आकर  किस  प्रकार  से  इतनी  भयंकर  मात्रा  में  यह  बीफ  cat  देखन  में  आ  गया  ?

 लोक-सभा  में  अनस्टार्ड  विवेचन  मैंने  और  मेरे  कई  ने  रखे हैं  कि  कितना  बीफ

 मटन  पिग  टैलो  आया  है  ?  हरेक  का  उत्तर  यह  आया है  कि  हम  अलग-अलग  आंकड़े

 नहीं  रखते  ।

 मैं  बताना  चाहूंगा  कि  25-8-83  का  एक  पत्र  जो  उत्पाद  और  सीमा  शुल्क  के  केन्द्रीय

 बोड़े  के  सभापति  श्री  ato  ०  एस०  साहनी  की  और  से  गृह  मंत्रालय  के  अपर  सचिव  श्री  नारायण  स्वामी

 को  लिखा  गया  था  |

 क्या  यह  सत्य
 है  कि

 आपकी  जानकारी  में  यह  बता  दिया  गया  था  कि  देश  के  अन्दर  23

 पार्टीज  फर्म  ऐसी  हैं  जिन्होंने  बड़ी  संख्या  में  देश  में  इंस  टैलो  का  इम्पोर्ट  किया  है ?  मैं  उसकी  मात्रा

 केवल  1983  की  बता  रहा  हु ंजो  कि  अभी  तक  §3299R  aa de द  अ  i  बीफ  टैलो  देश में  : क  यात  हुआ

 जिसका  पुरा  विवरण  है  ।

 मैं  अधिक  न  कहकर  3  1983
 के

 पेज  14
 पर  दिए  गए  सारी

 कम्पनियों  के  नाम  बताता

 3  1983  का  बिक

 1.  जेन  शुद्ध  आकाश  दीप  खम्बा  नई

 2.  जनरल  फूड  प्राइवेट
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 ee

 3.  जयन्त  आयल  मिल्स  भावे

 4,  मंगला  बजाज  नरीमन

 5.  सिद्धार्थ  अप्राप्त  प्राइवेट

 6.  गुदा  इन्टर

 अज़ानों  sed a  प्राइवेट  अलावा  मौलाना  आजाद

 8,  कमानी  आयल  नाथन  ;

 9,  अरविंद  एक्सपो स  प्राइवेट  लिमिटेड  सैयद  स्ट्रीट

 10,  मेट्रो  इन्टर
 शाहू

 शिव  सागर  इस्ट  ,

 11.
 इस्ट  कोस्ट  एक्सपो  टेंस  एण्ड  इम्पोर्ट a

 22.  हैमिल्टन  प्राइवेट  तुलसीपाइप  लाइ  न

 13.  ओसवाल  विलेन  थीव्स

 14.  डी०  आर०  दास  एण्ड

 15.  मेट्रो  एक्सपोर्ट स
 प्राइवेट  बम्बई

 16,  ओवरसीज  ट्रे  डिंग  बम्बई

 जब  1983  में  इतने  लोगों  के  द्वारा  इतनी  बड़ी  मात्रा  में  वीफ  हैलो  इम्पोर्ट  तो  हाउस

 को  यह  बात  बताने  में  मंत्री  महोदय  को  क्या  ferme  थी  ?  उन्होंने  इसको  कयों  छिपाया  ?  fea

 पार्टी  ने  कितना  इम्पोर्ट  कैस्टिल  के  पास  इसका  रिकार्ड  रहता है  ।  यह

 बम्बई  और  मद्रास में  आया  ।  हर  पार्टी  में  इसका  रिका  5-6-81  के  बाद--दो  साल  के

 बाद--ये  लोग
 इतनी  बड़ी  क्वांटिटी  में  वीफ  टैलो  देश  में  लाए  |

 क्या  यह  सच
 है

 कि  जिन  पार्टीज  के  नाम  मैंने  अभी  बताए  उन  सारे  इम्पोर्ट  ने
 1980-81

 में  लाइसैंस  के  लिए  एप्लाई  किया  था  और  उनको  लाइसेंस  मिले  थे ?  क्या  यह  सही है  कि

 1980-81  में  लाइसेंस  लेने  के  बाद  इन  पार्टीज  के  लाइसेंस  रिवेलिडेट  किए  गए  ?  क्या  यह  सही  है

 कि  इन  पार्टीज  के  लाइसेंस  रिवेलिडेट  करने  के  अलावा  ओ०  जी०  एल०  का  एनडासंमैंट  किया

 यह  कयों  हुआ  ?  अगर  सरकार  ने  1981  से  अपनी  नीति  बदलनी
 तो  1981  के  बाद

 एक  बार  दो  बार  तीन-तीन  बार  लाइसैंस  रिवैलिडेट  कैसे  हुए  ?  मेरा  चार्ज  है  कि  जिन

 अधिकारियों  ने  उनको  रिवैलिडेट  किया  कौर  ओ०  जी०  एल०  के  लिए  एन डा सं  वे  अधिकारी

 अपने  आप  में  इतना  बड़ा  रिस्क  नहीं  ले  सकते  जब  तक  दिल्‍ली  से  किसी  का  इशारा  नहीं  हुआ

 होगा  ।  उसके  बाद  ही  1980-81  में  लाइसैंस  रि वलि डेट  किए  गए  ।  उनका  माल  1983  में  आ  रहा

 उन  लोगों  के  खिलाफ  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  ?

 यह  बात  सत्य  है--इससे  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता--कि  1978  में  नीति  के  परिवर्तन
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 वि

 के  कारण  ऐसी  गलतफहमी  पैदा  हुई  ।
 ओ ०  जी०  एल०  का  मतलब है  एक्चुअल  यूजर  ।  मैं  जानना

 चाहता  कि  क्या  लाइसंस--होल्डर  एक्चुअल  यूजर  जो  चीफ  हैलो  उन्होंने  इम्पोर्ट  ag  उसे

 किस  काम  में  लाते  थे  ?  वनस्पति  कारखानों  को  वह  किस  काम  के  लिए  दिया  गया  ?  उन्होंने  जिस

 प्रकार  का  डिसपोजल  बताया  उसकी  एक  लिस्ट  है  ।  मैं  amma  हूं  कि  डिसवसंमेंट  की  एक  फर्जी

 लिस्ट  बना  दी  गई  है  ।  अगर  आप  TH  इजाजत  तो  मैं  इस  लिस्ट  को  पढ़कर  सुना  दूं  |

 लिवर्टी  आयल  मिल  लिमिटेड  के  नीचे  लिखा है  wast  लाइट  सोप  फैक्ट्री  :  20,070  टन  ।

 इसी  तरह  अलग-अलग  नामों  के  आगे  लिखा  है  19  59  9  9  4

 950  1  0.925  0.925  टन  आदि  ।  इस  लिस्ट  में  थे  नाम  दिए  गए  हैं  |

 प्रो०  मधु  बया  इसमें  कांग्रेस  का  नाम
 है

 ?

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल :  आज  कल  का  प्रोसीजर  है  कि  afxezd  इंपोर्टर  सर्टिफिकेट

 लेकर  एक्चुअल  यूजर  से  इम्पोर्टेड  कर  लेते  उस  आधार  पर  उस  माल  का  जो  डिस्पोजल

 क्या  आपने  उसको  वेरीफाई  किया  ?

 उपाध्यक्ष  मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं  अन्त  में  कि  इसमें  राजनीति  का  कोई

 सवाल  नहीं  आप  जैन  शुद्ध  वनस्पति  का  मामला  हाउस में  उसको  आपने

 एन०  एस०  ए०  में  बन्द  बहुत  बढ़िया  काम  आपकी  तारीफ  भी  श्री  के०  alo  पांडे

 ने  इस  मामले  को  उठाया  लेकिन  मैं  जानना  चाहता  हूं

 ward  भगवान  देव  :  जो  खा  पी  कर  भाए हैं  उनको  भारतीय  कहलाने  का  कोई  हक  नहीं

 मैंने  यह  बिल्कुल  सही  कहा  आप  खंडन  कीजिए  कि  नहीं  किया  है  तो  मैं  सावित

 करूगा  |  आप  श्री  जेठमलानी  को  सर्टिफिकेट  क्यों  दे  रहे  हैं  ?

 att  सतीष  अग्रवाल  :  मैं  किसी  को  कोई  सर्टिफिकेट  नहीं  दे  रहा हूं  ।  मैं  यह  कहना

 चाहता हूं  कि  हर  जगह  व्यक्तिगत  बातें  लाना  अच्छा  नहों  होता  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा है  कि  जैन

 बुद्ध  वनस्पति  के  विनोद  जन  को  aH  जेन  ने  छुड़वाया  ।  इस  तरह  की  गन्दी  भाषा  सदन  में  नहीं

 आनी  यह  शोभा  नहीं  देता  है  ।  आप  साबित  करने  के  लिए  मोहन  ले  आइये  लेकिन  इस

 तरह  को  बात  कहना  शोभा  नहीं  देता  मैं  आपसे  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 आचार  भगवान  देव  :  आपको  बातें  सुननी  पड़ेंगी  |

 श्री  सती दा  अग्रवाल  :  आपसे  बात  करना  मेरे  सम्मान  के  विरुद्ध है  ।

 श्री  कुष्ठ  कुमार  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  22  पार्टीज  के  बारे  में  क्या

 क्या  उनको  अवेयंस  में  डाल  दिया  गया  ?  क्या  बाकी  लोगों  आप  जो  इंपोर्टेड  आयल  दिया  करते

 वह  देना  बन्द  कर  दिया  ?  केवल  एक  पार्टी  को  सर्कार  ने  सी०  alo  आई०  में  केस  भी

 दर्ज  हो  एन०  एस०  न  में  उसको  अरेस्ट  कर  लिया  गया-:-यह  हमने  सुना  लेकिन  लोगों  के
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 पौष  1  205  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चचा

 —_—_~

 बारे  में  क्या  हुआ  ?  और  कितने  लोगों  को  एन०  एस०  ए०  में  अरेस्ट  किया  गया  ?  यह  बात  तो  सिविल

 सप्लाई  मिनिस्टर  कह  चुके  हैं  कि  एडल्टरेशन  किसी  भी  वनस्पति  निर्माता  के  यहां  नहीं  पाया  गया  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  उस  एक  के  अलावा  जो  अन्य  22  आयातक  थे  उनके  खिलाफ

 कौन  से  केसेज  दर्ज  किए  गए  ?  क्या  उन  सभी  को  सी०  बी०  आई०  के  सुपुर्दे  किया  गया ?  केवल  एक

 ही  केस  में  आपने  क्यों  सी०  वी०  आई०  को  चालान  पेदा  किया  ?  क्या  यह  केवल  आपने  लोगों  के

 मुँह  बन्द  करने  के  लिए  किया  ?  देश  में  जो  एक  आवाज  उठ  रही  थी  उसको  रोकने  के  लिए  आपने

 एक  का  चालान  कर  दिया  ?  बाकी  22  के  सम्बन्ध  में  क्या  क्या  उनको  अवेयंस  में  डाल

 गया  या  सरकार  की  और  से  जो  इम्पोर्टेड  आयल  दिया  जाता  वहं  उनको  देना  बन्द  कर  दिया

 TaI—Fq  बारे  में  मैं  मंत्री  जी  से  जानकारी  चाहूंगा  |

 नहं x  t  लाना अन्त  में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  कभी  भी  इस  आधार  पर  पालिटिक्स

 चाहते  थे  और  न  लाए  ही  ।  हमको  तो  मजबूर  किया  बोलने  के  लिए  काम  मिनिस्टर  जनता

 सरकार  को  कठघरे  में  रख  इसीलिए  हमको  पह  बोलना  पड़ा  |

 थी  विजय  कुमार  यादव
 :

 उपाध्यक्ष  अभी  इस  टलो  के  मामले  में
 बहुत

 सारी  बातें  कही  गई  हैं  और  इसमें  पालिटिक्स  की  बात  कही  जाती  अभी  डिस्कशन  के  दौरान

 कामिक  भावनाओं  का  भी  उल्लेख  किया  गया  सही  बात  जन-भावनाओं

 बौर  धार्मिक  भावनाओं  की  इज्जत  सभी  लोग  करते  हैं  लेकिन  जन-भावनाओं  ग्रोवर  धार्मिक  भावनाओं

 का  अगर  राजनीतिक  मामलों  में  शोषण हो  मौर  उसका  इस्तेमाल  साम्प्रदायिकता  को  उभाड़ने  के

 उद्देश्य  से  किया  जाए.तो  निश्चित  तौर  पर  यह  एक  एतराज  की  बात  होती

 राष्ट्रीय  जनतांत्रिक  मोर्चे  में  हमारे  डा०  स्वामी  जी  नहीं  हैं  लेकिन  उन्होंने  भी  जिस  तरह  से

 यहाँ  पर  चीजों  को  पेश  किया  है  उसमें  गोहत्या  का  सवाल  भी  आ  गया  ।  इस  प्रकार  इन्होंने  राष्ट्रीय

 जनतांत्रिक  मोर्चे  के  रुमालों  साथ  दिया  है  ।  हम  सभी  लोग  इस  बात  को  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं

 कि  इस  तरह  के  सवालों  को  लाकर  देश  में  जो  एकता  रही  उसको  मंग  करने  की  कोशिश  की  जाती

 रहो  साम्प्रदायिक  तनावों  को  बढ़ाया  जाता  रहा  इस  मामले
 में  राष्ट्रीय

 तांत्रिक  मोर्चे  के  साथ-साथ  शासक  दल  के  लोगों  ने  भी  अपने  नाम  लिखाए  हैं  ।  वे  भी  इसी  ढंग  से

 इस  मामले  को  डील  कर  रहे  हैं  और  अपने  सारे  कार्य-कलाप  इसी  ढंग  से  चला  रहे  कहा  जाता

 कि  क्यों  इस  तरह  की  बातें  की  ज़ाती  हैं  ।  हमारे  देश  के  अन्दर  आजादी  के  इतने  दिनों  के  बाद

 भी  भज  साम्प्रदायिकता  की  बात  हो  रही  यह  दुर्भाग्य  की  बात है  कि  ay  तक  हम  लोग

 इसको  समाप्त  नहीं  कर  पाए हैं
 ।  इस  चर्बी  के  सवाल  को  लेकर  इसके  अन्दर  जो  विस्फोटक  तत्व

 साम्प्रदायिकता  के  घुसे  हुए  जिसकी  ait  परवाह  जिस  तरह  की  बातें  शासक  दल  की

 ओर  से  और  कुछ  विरोधी  पारियों  की  ओर  से  की  जाती  रही  जिसके  नाम  की  चर्चा  मैंने  शुरू  में

 कर  दी  यंह  निश्चित  तौर  पर  बहुत  ही  खतरनाक  है  अभी  हमारे  कांग्रेस--आई  के  सदस्य  ने

 कहा  कि  आखिर  हमारा  क्या  इन्टरेस्ट  है  ?

 भो  राम  गोपाल  बिल्कुल ।
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 पशुओं  को  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 ont  विजय  कुमार  इन्टरेस्ट  इनका  कांग्रेस  इस  बात  को  महसूस  करने  लगी  है

 कि  इनका  जन  आधार  टूट  रहा  क्योंकि  1980  के  चुनाव  के  बाद  जो  स्थिति  मुख्तलिफ  राज्यों

 के  चुनावों  ने  इस  बात  को  साबित  कर  दिया  खुद  कांग्रेंस  पार्टी  के  लीड सं  इस  बात  को  महसूस

 करते  हैं  कि  राज्यों  में  उनका  असर  घट  रहा  तो  देश  में  साम्प्रदायिक  भावनाओं
 का  इस्तेमाल

 करके  आगे  भाने  वाले  चुनावों  में  अपनी  जीत  को  गारन्टी  करना  चाहते हैं
 |  जिस  प्रकार  उन्होंने

 काश्मीर में  किया  और  उसी  तरह  से  उनके  बयानात  आ  रहे  उससे  भी  इस  बात  की  पुष्टि  हो

 जाती है  ।  इसलिए  मैं  fas  इतनी  सी  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  के  अन्दर  जो  विस्फोटक

 परिस्थिति  पदा  होने  वाली  उसकी  तरफ  हम  लोगों  को  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिए  |

 जहां  तक  मिलावट  की
 बात

 मिलावट  के  इशू  को  निश्चित  तौर  पर  लिया  जाना  चाहिए

 भर  सख्ती  से  लिया  जाना  मगर  कानून  में  परिवहन  करने  की  जरूरत  सजा  बढ़ाने  की

 जरूरत  तो  कानून  में  संशोधन  करना  मिलावट  के  खिलाफ  हमारे  पास  कानून  मौजूद

 लेकिन  कानून  में  सजा  बहुत  कम  है  आमतौर  पर  मिलावट  करने  वाले  लोगों  पर  उसका  असर

 घट  रहा  है  बड़े  पैमाने  पर  मिलावट  का  धन्धा  चल  रहा  इसलिए  इसको  और  ज्यादा  कठोर

 बनाया  जाना  चाहिए  ।  ऐसे  लोग  जो  मिलावट  के  दोषी  रहे  उन  लोगों  के  खिलाफ  सख्त  काय

 वाही  की  जानी  चाहिए  ।

 इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ए  के०  राय
 :

 उपाध्यक्ष  मिलावट  करना  बुरी  बात  है  और  हम

 सभी  को  इसकी  भर्त्सना  करनी  चाहिए  ।  प्रश्न  यह  है  कि  sat  हमें  इसकी  भर्त्सना  इस  सीमा  तक

 घसीट  ले  जानी  चाहिए  कि  वह  हमारी  घार्मिक  भावनाओं  के  साथ  जुड़  जाए  ।  कुछ  समय  ga  कांग्रेस

 के  एक  बहुत  ही  वरिष्ठ  सदस्य  प्रोफेसर  रंगा  ने  तथा  भव्य  वरिष्ठ  सदस्य  डा०  कर्णसिंह  मे
 कुछ

 भावनाएं  व्यक्त  की  थीं  ।  हम  कम्युनिस्ट  लोग  लोगों  की  भावनाओं  का  आदर  करते  किन्तु  हम  यहँ

 नहीं  चाहते  कि  उन  apaatait  का  प्रचार  किया  हम  लोग  भावनाओं  का  आदर  तो  करते

 हैं  किन्तु  इसके  साथ  ही  हम  न  केवल  एक  हो  जाति  की  भावनाओं  का  बल्कि  दूसरों  की  भावनाओं  का

 भी  चादर करते  हैं

 भारतीय  समाज  उस  भाव  में  हिन्दू  समाज  नहीं  है  विशेषकर  जिस  भाव  में  हम  हिन्दू  शब्द

 का  प्रयोग  करते  हैं  और  न  ही  उस  भाव  में  जिस  भाव  से  मिक्स  ने  हिन्दू  शब्द  का  प्रयोग  किया  था

 अपने  लेखों  में  मानते  ने  हिन्दू  और  हिन्दुस्तान  शब्द  का  प्रयोग  किया  था  किन्तु  हमारे  विचार  से  वहं

 हिन्दू  fara  है  ।  परम्परागत  रूप  में  भारतीय  समाज  एक  हिन्दू  समाज  है  ।

 उनका  कहना
 है

 कि  इस  प्रश्न  में  वे  लोग  राजनीति  को  नहीं  घसीट  रहे  वे  तो

 केवल  में  चर्बी  मिलाने  के  बारे  में  बात  कर  रहे  किन तू  मेरा  कहना है
 कि  वे  सभी  मिलावट

 करने  में  दक्ष  |  उनका  कहना  है  कि  वे  लोग  राजनीतिक  दाव-पेच  नहीं  लड़ा  रहे  हैं  ।

 मैं  इससे  सहमत  हूं  ।
 आप  जानते  हैं  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  और  कांग्रेस  में  से  सभी  एक

 स्वर से  कह  रह ेहैं
 कि  वे  कोई  गलत  राजनीतिक  दाव-पेच  नहीं  लड़  वे  सभी  दल
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चों

 केवल  एक  राजनीति  पर  चल  रहे हैं  और  वह  है  ——— ee aresaraan  राजनीति  ।  समग्र  स्प

 से  इन  सभी  की  एक  ही  राजनीति  है  और  वह  है  साम्प्रदायिक  राजनीति  ।  सबसे

 अधिक  खतरनाक  राजनीति है  ।  इससे  पहले  हम  यह  जानते  थे  कि  भारतीय  जनता  पार्टी

 एक  साप्रदायिक  दल  इसके  बाद  जनता  पार्टी  ने  हमें  बताया  कि  कांग्रेस  पार्टी  भी  एक

 साम्प्रदायिक  दल  बन  गया  है  |  अब  वे  लोग  यह  कह  रहे  हैं  कि  जनता  पार्टीबाज  कांग्रेस  पार्टी  ही

 सारा  सदन  कांग्रेस  होता  जा  रहा  है  ।  इसका  क्या  उपाय है
 ?  मैं  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं

 कि  यदि  गाय  को  चलीं  की  बात  नहीं  होती  तो  बया  इस  प्रकार  की  चर्चा  हुई  होती  कि  चली  पर  हुई  है  ।

 यदि  यह  भेड़-बकरी  की  aal  कां  मामला  होता  तो  क्या  हम  लोग  इस  प्रकार  चर्चा

 बकरी  की  चली  और  गाय  कीं  sat  में  क्यों  अन्तर  किया  जा  रहा  सूअर  की  चलीं  के  बारे  में  बात

 कयों  नहीं  की  जा  रही  ?  क्यां  हम  यह  समझते हैं
 कि  घर्म  निरपेक्ष  भारत  में  गाय  की  चबीं  खाना  एक

 अपराध  यदि  हमे  इसें  अपराध  नहीं  मानते  तो  गाय  की  चली  के  बारे  में  हमारा  संवेदनशील  होने

 का  क्या  कारण है  ?  क्या  यह  साम्प्रदायिक्तापूर्ण  राजनीति  नहीं  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  देश  में  एक-तिहाई  आबादी  चली  खा  रही  है  ?

 ato  राय  :  मैं  प्रोफेसर  रंगा  से  एक  मुलभुत  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  वरिष्ठ  सदस्यों

 से  हमें  छात्रों  क ेसमान  सीखना  चाहिए  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  पुरानी  धार्मिक  पुस्तकों  में  इसकी

 उल्लेख  है  किं  afafuai  को  गाय  का  माँस  परोसा  जाता  था  ?
 कया

 यंह  सच  नहीं  है  ?

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेडडी  :  वह  क्षेपक  है
 A

 rata  भगवान  देव  :  या  तो  वे  aga  पेश  अन्यथा  कार्यवाही  से  निकाल  मुझ

 आपत्ति है
 '

 )  *  '

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  काय  वाही  वृत्तांत  देखूंगा  ।

 श्री  सुनील  मंत्रा  उत्तर  :  मैं  घोषित  करता  हूं  कि  मैं  गोमांस  खाता  हूं  ।  आप

 इसे  कार्यवाही  वृतांत  से  क्यों  निकालना  चाहते  हैं  ?

 आचायें  भगवान  देव  :  मुझे  इसमें  आपत्ति  है  कि  आपने  जो  कहा  है  कि  इतना  अनुपात

 मांस  खाता  उस  पर  मुक्के  आपत्ति  छह  ~JaAt  भी  कार्यवाही  से
 निकाल  देना

 चाहिए  1  इतना  अनुपात  गो-मांस  खाता  इस  तरह  की  बात  किसी  की  भावनाओं  को  ठेस

 पहुंचाना
 ये  दोनों  बातें  a  न  की  कार्यवाही  से  निकाल  देनी  चाहिए  i  '  या  तो  वें

 सबुत  पेश  नहीं  तो  वे  वापिस  लें  I'**(eaaeatt) a '  तरह  हमारी  भावनाओं  के  साथ  खिलवाड़

 नहीं  कर  सकते  हैं  )  मनमोहन  नहीं  कर  सकते  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  कार्यवाही  वृत्तांत  देखेगा  ।  कृपया  बेठ  जाइए  |
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 st  सत्य साधन  चक  बर्ती  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रदान  उठाना  चाहता

 हूं  ।  एक  माननीय  सदस्य  उल्लेख  कर  रहे  थे
 '

 '(

 ्  भगवान  देव  :  इस  तरह  की  **
 नहीं  सुन  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  कृपया  बेठ  जाएं  ।  वे  व्यवस्था  का  प्रत  उठा  रहे  हैं  ।

 )

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  उपाध्यक्ष  हम  एक  बहुत  ही  नाजुक  विधय  पर  चर्चा  कर

 रहे  हैं  ।  हमारे  कुछ  मतभेद  हैं  ।  माननीय  सदस्य  एक  विशेष  बात  का  उल्लेख  कर  रहे  अर्थात्  हमारे

 शास्त्रों  आदि  का  अब  माननीय  आचार्य  भगवान  देव  जी  धमकी  दे  रहे  हैं  जेसे  कि  सदन  में  इसका

 उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  उपाध्यक्ष  के  नाते  आप  सदस्य  की  ऐसी

 किसी  भी  जो  अपमानजनक  नहीं  कहने  के  अधिकार  की  रक्षा  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रत्येक  सदस्य  को  सुरक्षा  प्राप्त  उन्हें  बोलने  की  स्वतंत्रता

 वे  निभिकता  से  अपने  विचार  सदन  में  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।

 ara  भगवान  वह  सबूत  पेश  करें  ।  ये  गलतबयानी  कर  रहे  अगर  इनके  पास

 सबुत  नहीं  तो  इन्हें  इस  बात  को  कहने  का
 हक  नहीं है

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  मानदंडों  की  परिधि  में  वे  अपने  विचार  व्यक्त
 कर  सकते  हं

 ज धप्राचाय  भगवान  देव  :  वे  महाभारत  से  कोटेशन  पेदा  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इसे  नहीं  समय  रहे  हैं
 ।  जो  कुछ  वे  कह  रहे  हैं  यदि  वहू  असंसदीय

 या  अपमानजनक  या  आपत्तिजनक  है  तो  हम  इसे  नोट  कर  हम  इसका  ध्यान  रखेंगे  ।  लेकिन

 उन्हें  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  पूर्ण  अधिकार

 यदि  वे  कोई  ऐसी  बात  व्यक्त  करते हैं  जो  असंसदीय  या  अपमानजनक  तो  हुम  सभी  यहां

 मैं  यहां  अध्यक्षपीठ  पर  किस  लिए  बैठा  हूं  ?  जब  तक  असंसदीय  न  बे  अपने  विचारों  को

 ध्यान  कर  सकते  हैं  ।

 झा चाय  भगवान
 देव  :  अगर  महाभारत  से  कोई  इलाके  कोट  करें तो  मुल्क  कोई  आपत्ति

 नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  वे  केवल  बैसे  ही  बोलें  जेसे  भाष  चाहते  हैं  ।

 यह  नियमों  की  जानकारी  रखते  हैं  ।

 श्री  ए०  के०  राय  :  मैं  बहुत  सम्मान  के  साथ  यह  सदन  में  कहता  हूं  ।  भगवान  देव
 भगवान  हैं

 तथा  देवता  भी  ।  आपको  ऐसा  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिए  ।  भगवान  उदार  होते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनका  नाम  ही  भगवान  है  ।  मापकों  सावधान  रहना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष पीठ  के  आदेशानुसार  कोताही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  गया  |
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 आजाये  भगवान  देव  :  ये  मूल  उद्देश्य  से  हटकर  बात  कर  रहे  है ं।

 meat  महोदय  :  काफी देर  हो  गई  है  ।  कृपया  समाप्त  करें
 ।

 थ्रो  ए०  के०  राय
 :  मैं  कहता हूं  कि

 Mo  रंगा  खड़े  होकर  कहें कि  ऐसा  नहीं  मैं  मान

 जाऊंगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  ठीक  है  ।

 थी  ए०  के०  राय  हमारी  भारतीय  परम्परा  में  गाय  को  माता  के  रूप  में  माना

 जाता है  ।  अन्य  जीवों  के  बारे  में  क्या  हम  वरा हु अवतार  को  मानते  म  अ  ५  है मत्स्य  अवतार  को  मानते

 वृक्षों  की  भी  पूजा  की  जाती  है  ।  वृक्ष  भी  पवित्र  माने  जाते  हैं  ।  हम  प्रत्येक  वस्तु  में  जीवन  डालते

 हैं  ।  इसका  भये  यह  हुआ  कि  हमें  कुछ  नहीं  खाना  चाहिए  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विषय  की  भोर  आइए  ।

 et  ए०  के०  राय  :  हमें  इन  बातों  को  इस  असम्भव  सीमा  तक  नहीं  खींचना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  समाप्त  करें  |  इसमें  बहुत  देरी  हो  गई  मंत्री  ने  उत्तर

 देना है

 श्री  ए०  के०  राय  :  मेरा  मूल  मुद्दा  यह  है  ।  यह  सदन  भारतीय  लोगों  का  हिन्दू  लोगों  का

 नहीं  ।  हमें  यह  धारण  नहीं  बतानी  यह  हिन्दू  संस्कृति  नहीं  है  ।  हम  अपनी  पुरानी

 संस्कृति  को  सीमित  कर  रहे  उसे  प्रतिबन्धित  कर  रहे  हैं  ।  हमें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मेरे  बिचार से  अब  आप  समाप्त कर  रहे  हैं  ।

 थ्रो  ए०  के ०  राय  :  मैं  एक  उद्धरण  के  साथ  समाप्त  कर  रही  हूं  ।  उनकी  प्रतिक्रिया  से  मुझके
 इंगलैंड  में  हुए  एक  बड़े  वाद-विवाद  की  याद  आती  है  ।  डान  के  सिद्धान्त  के  बाद  इंगलैंड  में  यही

 हुआ  ।
 मैं  कुछ  पंक्तियों

 का  उद्धरण  दे  रहा हूं
 ।  आप  कृपया  मुक्त  सुनें  ।  प्रो०  हक्सले  डा बिन  के  बड़े

 भवत  थे  ।  जब  मैं  गाय  की  बात  कर  रहा  हूं  तो  लोग  मत  पर  क्रोधित  हो  रहे  जरा

 क्या  हुआ  :

 विल्फबर्फोर्स  ने  डा बिन  के  विचारों  के  महान्‌  समर्थक  प्रो०  हक्सले  की  इस

 प्रकार  ACHAT  की  :

 हक्सले  का  मुस्कान  भरी  ढिठाई  से  सामना  करते  हुए  उन्होंने  यह  जानना  चाहा  :  प्पा

 मापकों  AT  अपने
 दादा-दादी

 से  मिला  या  बन्दर  से  2”

 उत्तर  क्या  था  ?  उत्तर  यह  था  कि  उन्हें  इस  बात  में  कोई  शर्म  नहीं  है  कि  बन्दर  उनका  पूर्वज

 लेकिन  उन्हें  एक  व्यक्ति  से  सम्बन्धित  होने  में  शम  आएगी  जिसने  सच्चाई  को  छिपाने  के  लिए

 बड़ी-बड़ी  भेंटों  का  इस्तेमाल  किया  ।  वे  सब  मिलकर  यह  कह  रहे  हैं  ।

 मैं  रसायन  शास्त्र
 के  एक  संदेश  के  साथ  समाप्त  कर

 रहा  हूं  क्योंकि  मैं  बहुत  से

 415



 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  1983

 —  जनिनिमिगिष

 मंत्रियों  सभा  संसद  सदस्यों  को  रसायन-शास्त्र  पढ़ाना  चाहता  चर्चा  का  ag  Waa  Wea  बहुत

 से  रहस्यों  को  दूर  कर  देगा  ।  चर्बी  क्या  क्या  बकरे  की  चली  ,  सुअर  की  aa  या

 गाय  की  चर्बी  में  कोई  अन्तर  रसायन-शास्त्र  क्या  मैं  आपको  बताऊंगा  ।  चर्बी

 स्टीयरिक  अम्ल  के  एक्टरों  के  सिवाय  कुछ  नहीं  है  ।  स्टीम  रिक  अम्ल  और  ग्लिसरीन  के  से  एक्टर

 बनता  जिसे  चर्बी  कहत ेहैं  और  हाईड्रो जनी करण  क्या  हाईड्रोजनीकरण  में  हम  असंतृप्त  अम्ल

 को  तेल  के  रूप  में  लेते  उदाहरण  के  तौर  मूंगफली  के  तेल  में  मलिक  अम्ल  होता  है  ।  हम  इसका

 हाइड्रोजनीकरण  करके  इसको  स्टायरिस  अम्ल  बना  देते  हैं  ।  इसका  ae  हुआ  तेल  को  चर्बी  में  परिवर्तित

 करना  |  यही  कारण  है  कि  sat  को  हाईड्रो जनी करण  के  वनस्पति  के  लिए  कच्चे  माल  के  रूप

 में  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  उसके  बाद  आप  वनस्पति  बनाते  हैं  और  चपके  से  और  आसानी

 से उसमें  चर्बी  मिला  देत ेहैं
 ।  ऐसा  आप  कर  सकते  यह  मुद्दा  यदि  वेइ  से  जानना

 चाहते  Q  at  जांच  कर  सकते  हैं  ।  इससे  भी  बड़ी  बात  यह  हैं  कि  इटली

 तथा  और  अमरीका  जसे  अन्य  देशो ंसे  भी  alt  यह  सब  झा या वत  कर  रहे

 अन्य  सदस्यों  ने  जो  कुछ  भी  कहा  मैं  वहू  नहीं  कहना  चाहता  ।  अन्य  देशों  में  वे  खाद्य

 चर्बी  और  अखाद्य  चर्बी  में  प्रभेद  रखते  हैं  ।  ये  दो  प्रकार  की  चर्बी  हैं  और  खाद्य  चर्बी  खाने  में  कोई

 बुराई  नहीं  है  ।  यह  आपके  वनस्पति  से  बेहतर  है  क्योंकि  वनस्पति  में  उत्प्रेरक  का  प्रयोग  किया  जाता

 है  जो  सदैव  अलग  नहीं  किया  जाता  ।  लेकिन  यहां  चर्बी  को  वनस्पति  में  मिलाने  की  प्रक्रिया

 जनक  उदाहरण  के  लिए  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  सदन  को  भ्रमित  करने  का  प्रयास  किया ।

 उन्हें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  था  ।  मु  उनसे  एसी  आशा  नहीं  थी  ।  उन्होंने  यह  आभास  देने  का

 प्रयास  किया  कि  हमें  स्वयं  के  साथ  ईमानदार  होना  चाहिए  ।  उन्होंने  यह  आभास  देने  का  प्रयास  किया

 कि  जनता  शासन  में  चर्बी  को  वनस्पति  के  साथ  नहीं  मिलाया  जाता  धा  क्योंकि  वनस्पति  चर्बी  से

 सस्ता  था  और  ऐसा  करना  लाभप्रद  नहीं  था  ।  उन्होंने  कहा  कि  उस  समय  आर्थिक  प्रतिबन्ध  था

 जनता  शासन
 में  भी  यह  ठीक ऐसा  नहीं  था  ।  गाय  की  चर्बी  की  कीमत  बकरे  की  चर्बी  की  कीमत  से

 क्रम  थी  और  ये  वनस्पति  वी  कीमत  से  केवल  आधी  थी  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है ?  निइ चय ही  ag  सस्ती

 थी  |  यही  कारण  है  कि  लघु  उद्योगों  को  बन्द  होने  का  खतरा  gl  ग्या  क्योंकि  अब  भी  यह  सच  है  |

 मैं  मंत्री  महोदय  से  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुमान  लगाया  है
 ?  मुझे  आशा  है  कि

 उनका  ध्यान  एण्ड  पोलिटिकल  वीकली '  में  प्रकाशित  लेख  की  ओर  अवश्य  आकर्षित  हुआ

 होगा
 ।

 मैं  प्रो०  सोमनाथ  चटर्जी  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  में  से  कुछ  का  स्पष्टीकरण  देना  चाहना  हूं  ।

 उनके  कहने  का  तात्पर्य  यह  था  कि  एक  लाख  पचास  हजार  टन  तेल  की  कमी  हो  जाएगी  जो  कि

 साबुन  उद्योग  के  लिए  आशिक  तेल  के  अनुकरण  का  एक  सस्ता  स्रोत  उन्होंने  कहा  था

 कि  लघु  उद्योग  को  सहायता  करने  के  लिए  कुछ  प्रावधान  मिलावट  और

 मुनाफाखोरी  को  रोकने  के  लिए  उन्हें  सभी  कदम  कठोरता  से  उठाने  लेकिन  इनके  साथ-साथ

 उन्हें  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  ऐसा  करते  समय  लघु  उद्योग  आहत  न  हों  ।

 श्री  सैफुद्दीन  सोज  :  उपाध्यक्ष  आजाद  साहब  ने  जो  स्पीच  दी  उस

 स्पीड  ने  मुझे  मजबूर  किया  कि  मैं  हिन्दुस्तानी  में  जरा
 साफ-सुथरी

 वात
 कहूँ

 ।  मैं
 मसले

 पर

 दो-चार  मिनट  लू
 गा  ।

 जब  आजाद  साहब  सदन  में  बोल  रहे  थे  तो  मुझे  ऐसा  लगा  कि  बुनियादी  तौर  पर  मसले  की
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 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आय!त  के  बारे  में  दिए  गए  बताया  पर  चची

 र

 तह  में  नहीं  गए  हैं  fas  हमको  मुताबित  करना  चाहते  क्योंकि  वे  मिनिस्टर  साहब  हैं  इसलिए  हम

 उनकी  बात  पर  किस  कर  लें  |  उन्होंने  बताया है  कि  हमने  400  सैम्पल  लिए  हैं  ।  सबसे  बड़ी  बात

 यह  है  कि  आपको  हिन्दुस्तान  की  जनता  के  दिलों  और  दिमाग  से  यह  शक  दूर  करना  होगा  कि  यह

 जिम्मेदारी  अपोजिशन  की  नहीं  बल्कि  अपकी  की  है  ।  इन्होंने  अपनी  जान  छुड़ाने  के  लिए  अपने  दूसरे

 साथी  की  तरफ  इशारा  किया  और  यह  कह  दिया  कि  एडलट्रेशन  किसी  सूरत  में  नहीं  है  ।  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  यह  बुनियादी  तौर  पर  मिलावट  का  मसला  इम्पोर्ट  का  नहीं  ।  यह  मजहबी  मसला

 नहीं  है  और  न  ही  इसको  इस  तरह  का  मसला  बनाया  जाना  मैं  मुसलमान  हूं  लेकिन  बीफ

 बिल्कुल  नहीं  खाता  जबकि  मजहब  में यह  जायज  है  ।  मुझे  ag  बिल्कुल  पसन्द  नहीं  है  हालांकि  मैं

 मुसलमान  हूं  ।  आपने  इस  मसले  को  कुलपति  बन्द  कर  दिया  तो  आपका  दबाव  तेलों  पर  भा  जाएगा  |

 जम्मू  में  23  रुपए  और  श्रीनगर  में  25  रुपए  प्रति  किलोग्राम  मामूली  सरसों  का  तेल  बिक
 रहा

 जम्म-काश्मीर  में  इसमें  मजहबी  मसला  बनाने  की  कोशिश  की  हमारी  सरकार  इसमें  कामयाब

 हो  वहां  भी  कुछ  लोग  फंडामेंटलिस्ट  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  में  हिन्दु  कम्युनलिज्म  और

 शावेनिज्म  को  जब  मौका  मिलेगा  मरम्मत  करूगा  ।  जब  बोलने  का  मौका  आयेगा  तो

 मुस्लिम  कम्यूनिज्म  भी  उसी  हरारत  भर  जोश  में  मज्जमत  छोटे-छोटे  अखवारात  जो

 वहां  करे  और  बाजारों  में  जाते  हैं  और  फसाद  फलाते हैं  ।  वे  अख़बार  आपके  यहां  नहीं  आते  ।

 उनके  जरिए  इस  मसले  को  उबारा  यह  गया  कि  हिन्दू  लोग  बीफ  टलो  के  खिलाफ

 हैं  और  मुसलमानों  के  लिए  बीफ  जायज हैं  ।  असल  में  कुछ  सूअर  का  टैलो  इस  प्रकार
 मुसलमानों

 को  भड़काने  की  कोशिश  की  गई  |  हमारी  सरकार  ने  उनका  मुह  बन्द  कर  दिया  ।  यह  कह  दिया  कि

 यह  मरकजी  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  और  इस  मसले  में  बाख़बर  है  आओ  सरकार  कायेंवाही  कर

 रही  है  ।  इस  तरह  उनकी  जुबानें  बन्द  कर  दी  ।  हमने  कश्मीर  वादीं  में  जमायते  इस्लामी  को  शिकस्ते

 फाश  दे  दी  और  पुरी  कूवत  के  साथ  चर्बी  के  मसले  को  रोका  ।  कुछ  लोग  मरकजी  सरकार  के  खिलाफ

 कहने  के  लिए  मस्जिदों  में  भी  गए  ।  वहां  sy  मौलवी  उन्होंने  कुछ  आवाज  gars  मगर  हमारी

 सरकार  का  वहां  कंट्रोल  इसलिए  इस  मसले  को  उबरने  नहीं  दिया  गया  ।  श्री  आजाद  कुछ

 अक्खड़पन  में  बोले  वे  जनता  के  सेवक  हैं  ।  वे  यहां  हमें  खामोश  करने  के  लिए  नहीं  और

 उन्होंने  कहा  बेठ  पल्ल  आपकी  समय  मैं  नहीं  आएगा  ।”  मैं  इसे  उनसे  बेहतर  समझता

 हूं  ।  मेरा  सुभाव  पह  है  कि  आपको  इग  यूरोप  वालों  की  तरह  करना  चाहिए  ।  वहां  प्रत्येक  वस्तु  ठीक

 प्रकार  विश्लेषित  की  जाती  है  |  वे  वस्तु  की  रसायन  जांच  करते  हैं  ।  यदि  कोई  गौमांस  खाना  चाहता  है

 तो  दिनेश में  कुछ  हिन्दू  भी  गोमांस खत ते  हैं  ।  मैं  एक  मूसल मान  हूं  लेकिन  गोमांस  नहीं  खाना  चाहता  ।

 इसलिए  समस्या  मिलावट  की  है  ।  मिलावट  से  ही  हमारे  मुल्क  में  फसाद  हुआ  है  ।  मैंने  पहले  भी  कहा

 था  किइंपोटे  बन्द  करेंगे  तो  तेलों  पर  दवाब  आ  जाएगा  ।  जो  लोग  पावर्टी  लाइन  से  नीचे  उन  पर

 ज्यादा  असरप  देगा  मैं  चुनौती  देता  हं  कि  यह  50  रुपए  प्रति  किलो  तक  पहुंच  जाएगी  |  मैं  आपको  बता

 रहा  हूं  कि  यह  25  रुपए  प्रति  किलो  की  दर  से  बेचा  जाता  क्योंकि  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  वनस्पति

 में  सुअर  की  चर्बी  मिली  पति  आपने  तेल  की  कीमतें  इसी  प्रकार  से  बढ़ानी  हैं  तो  यह  पचास

 रुपए  हो  जाएगा  |  मेरी  अराधना है
 कि  यह  इक़तिसादी  मसला  है  इसको  मजहबी  सियासत  का  मसला

 नहीं  बनाना  चाहिए  और  पार्टी  की  बुनियाद  से  ऊपर  उठाना  चाहिए  ।  अभी  गोपल  साहब  ने  भी

 कहा  कि  जो  लोग  इस  देश  में  बीफ  देखो  को  ना-पसन्द  करते  उनके  जज्बात  की  कद्र  करती  चाहिए  ।
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 लेकिन  यह  कहना  कि  हर  किस्म  के  हैलो  का  इं पोट  बन्द  कर  देंगे  ag  इस  लिहाज  a  नाइंसाफी

 होगी  1  क्योंकि  इस  मुल्क  को  महान  होना  तमाम  दुनिया  में  सेक्यूलर  देश  के  रूप  में  ऊपर  उठाना  है  ।

 इसलिए  जो  लोग  खाना  चाहते  हैं  बीफ  उनको  दीजिए  ।  जो  पिंग  टलो  खाना  चाहते  हैं  वे  भी  खाएं

 लेकिन  मिलावट  का  मसला  वहुत  गम्भीर  इसको  बिल्कुल  रोका  जाना  चाहिए  |

 भाखिर  में  मैं  कहना  चाहता  आजाद  साहब  ने  कहा  कि  इतने  सेंपल  चेक  करते  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  यह  हिन्दुओं  का  जजवाती  मसला  गाय  को  माता  के  रूप  में  माना  जाता

 उनके  इस  जजबे  कौ  कदर  करनी  चाहिए  ।  इसलिए  वे  अपोजिशन  को  कह  सकत ेहैं
 कि  वे  इसको

 राजनीतिक  मसला  न  बनाएं  लेकिन  जनता  के  मन  से  शक-शुबा  अवश्य  दूर  होना  चाहिए  ।  वह  शक

 इस  तरह  से  दर  नहीं  होगा  कि  अपने  इंपोर्ट  बन्द  कर  दिया है  ।  और  कई  तरीकों  से  स्मगल  हो

 जाएगा  ।  इसलिए  मेरी  गुजारिश  है  कि  इसकी  पूरी  तहकीकात  होनी  चाहिए  ताकि  पुरी  कहानी  लोगों

 के  सामने  आ  जाए  भर  सारे  लोगों के  मन  से  शक  दूर  हो  सके  ।

 22,22

 महोदय  पीठासीन

 वाणिज्य  तथा  पूति  विभाग  के  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  उन  माननीय  सदस्यों

 का  आभारी  हूं  जिन्होंने  सभी  प्रकार  की  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले  सरकार

 के  इस  दृष्टिकोण  का  समन  किया है
 ।  मैं  उन  सदस्यों  का  भी  आभारी  हूं  जिन्होंने  आर्थिक  आधार

 पर  चर्चा  का  प्रतिबन्ध  लगाने  की  आलोचना  की  है  ।  कम  से  जब  उन्होंने  सरकार  की  आलोचना

 की  तो  सरकार  ने  कहीं  अधिक  प्रतिक्रिया  दिखाई  है  ।  वे  इसे  स्वीकार  करते  हैं  और  इस  पर  बल

 देते  हैं  कि  सरकार  ने  यह  किया  मैं  विपक्ष  के  अपने  कु  मित्रों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  चर्बी  के

 पक्ष  में  दी  गई  दलीलों  में  अपना  विशद  योगदान  दिया  है  ।  मैं  सोचता हूं  कि  वे  ट्राफी  के  हकदार

 आगामी  चुनाव  में  कढ़ाई  चुनाव  चिन्ह  होगा  ।  इस  आग  जिसे  वसा  को  आग  पर

 रखकर  नहीं  बल्कि  उन्हें  बिना  किसी  वसा  के  आग  सुलगाने  का  दूसरा  मुद्दा  भी  मिल  गया  को

 ईंधन  देने  के  लिए  वे  दूर  तक  गए  हमारे  कुछ  मित्र  उसे  स्वयं  अपनी  वसा  पर  जलाने  के  लिए  अनशन

 तथा  हड़ताल  पर  गए  हैं  |  अब  तो  मानव  पर  भी  गर्मागर्मी  होने  लगी  लेकिन  राजनीति

 को  वसा  का  ईधन  देने  की  प्रक्रिया  में  हमारे  एक  मित्र  माननीय  सदस्य  ने  हनुमान  का  उल्लेख  किया

 तथा  मानवता  के  उद्गम  को  पीछे  लेजाकर  एक  बन्दर  से  जोड़  लेकिन  हमारी  पौराणिक

 कथाएं  चाहे  यह  हक्सले  है  या  हनुमान  ।  इस  पुरी  प्रक्रिया  में  पौराणिक  कथाओं  की  कम  से  कम

 श्रेष्ठ  उपलब्धि  है  ।  मेरे  विचार  से  पौराणिक  हनुमान  देखने  के  बाद  मुझे  नाम  उल्लेख  करने  की

 आवश्यकता  है  कि  ये  कौन  थे  ।  श्री  राजनारायण  |

 डा०  कण  fag  :  हनुमान  जी  का  अपमान  न  कीजिए  |

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  संशोधन  स्वीकार  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  भी  अपने  कथन  के  विरुद्ध  गए  हैं  कि  आप  किसी  के  नाम  का

 महीं  करेंगे  ।
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 1  पति  1905
 पशुओं  की

 चर्नी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 at  सत्य साधन  चक्रवर्ती  स्वयं  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  7  का  हनुमान  श्रीमती  गांधी  का

 अनुकरण  कर  रहा  है  ।  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में है
 ।  इसलिए  az  हैं  और  भाप  असली

 हनुमान  हैं  ।

 )

 थी  बिश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  वापस  इसकी  भोर  आएगा  |

 )

 श्री  श्रम्रचाल :  आप  सदन  से  बाहर  ऐसा  कह  सकते  लेकिन  सदन  में  श्री  विश्वनाथ

 प्रताप  सिंह  सरीखे  मंत्री  को  यह  शोभा  नहीं  देता  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  कम  से  कम  उसके  लिए  मैं  विशेषाधिकार  के  उल्लंघन  का

 दोषी हूं  ।

 प्रो०  wa  दंडवते  :  श्री  राजनारायण  का  उल्लेख  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  जाना

 हिए  |

 eft  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  हमें  इस  विधय  में  गम्भीर  चर्चा  में  पड़ने  की  आवश्यकता  नहीं

 क्योंकि  पौराणिक  कारों  की  मूल  लिपि  इस  हनुमान  पर  लागू  होती  क्योंकि  इनकी  ही  राम  को

 गदा  मारने  की  आदत  रही  जहां  तक  आपके  अनुमान  और  इसका  सम्बन्ध  है  तो  जब  चौधरी

 साहब  अनशन  पर  बैठे  थे  ती  अकेले  नहीं  वे  ।  उन्हें  इस  बार  एक  नया  हनुमान  मिल  गया  था  ।  इसके

 लिए  अटल  जी  गवाही  आप  उनसे  नये  हनुमान  के  बारे  में  पूछ  सकते हैं
 ।

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  कृपया
 चर्बी

 के  मामले  को  लीजिए  ।

 1.0  विश्वनाथ  प्रताप  तीन  मैं  चर्बी  पर  ही  भा  रहा  हूं  ।  क्योंकि  मानव  चर्बी  जला  गयी

 जो  लोग  यह  मानव  चर्बी  जला  चुके  हैं  ।  में  उनको  दोष  देने  की  गलती  नहीं  कर  सकता  चाहे

 अनजाने  में  उसको  लिया  हो  ta  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  ।  यहां  तक  अटल  जी  भी  विदेश  में

 अनजाने  में  इसे  प्राप्त  कर  सकते  थे  ।  मैं  उन्हें  दोष  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  इसका  प्रयोग  वास्तविक

 प्रयोगकर्ता  के  प्रयोजनो ंके  लिए  किया  गया  ।  और  इस  मामले  में  वास्तविक  प्रयोगकर्ता  का  प्रयोजन

 राजनीतिक  इस  रूप  में  इसका  प्रयोग  किया  गया  है  ।  राजनीति  भर  राजनीतिकरण  के  बारे

 में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका

 जो  मधु  दण्डबते  :  आखिरकार  डा०  कण  fag  ay  इसका  प्रयोग  कर  चुके  हैं  किन्तु  उन्होंने

 इसे  दूसरी  तरह से
 लियां  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  set  यह
 है

 कि  हर  बार  यह  गया  कि  राजनीतिकरण  है  ।

 राजनीति  में  गलत  कया  है  ?  हम  सब  के  लिए  राजनीति  कोई  वर्जित  नहीं है  ।  यह  नहीं  हममें

 से  किसी  के  लिए  भौर  राजनीति  को  = prfine  a  a Cer  से  सर द-विवाद  h  हुर  पक्ष  में  लोगों  को ३
 घृणित

 चीज  नहीं  वा
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  92  दिसम्बर  1983

 वि

 शामिल  करना  दल  की  लोकतांत्रिक  कार्यप्रणाली  है  ।  क्या  हुआ  है  ?  एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे गए

 प्रश्न  का  उत्तर  देने  से  इंकार  कर  सकता  हूं  ।  जब  उन्होंने  पूछा  था  कि  वाणिज्य  मंत्री  कौन  था  ?

 मेरी  गलती  यह  है  कि  मैंने  नीति  बता  दी  और  यह  भी  बता  दिया  कि  मंत्री  कौन  था  भर  यह  ही

 नहीं  बताया  गया  था  |  हम  भाषण  नहीं  दे  रहे  थे  ।  हम  अनुदान  पर  नहीं  बैठे  थे  ।  हमने  प्रदान  आयोजित

 नहीं  किए  थे  और  हम  तहसील  att  प्रखण्ड  स्तर  पर  भी  नहीं  गए  थे  ।  मैंने  केवल  प्रश्न  का  उत्तर

 दिया  था  ।  मैं  जानकारी  को  रोक  नहीं  सकता  क्यों कि  विशेषाधिकारों  का  उत्लंघन  करने  का  मुझे  दोष

 लगेगा  |

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती
 :

 जब  आप  विपक्ष  मैं  थे  तो  आपने  बुरी  से  बुरी  बातें

 की  थीं  |

 ant  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  मैं  कहुंगा  कि  इस  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  यह  अनेक

 बार  दोहराया  गया  है  क्योंकि  सूचना  दे  दी  गई  ate  तत्काल  ही  इस  केन्द्रीय  सभागार  में  उपवास  पर

 बैठने  की  पूरी  योजना  बना  ली  गई  थी  ।  क्या  यह  मंच  मुद्दे  उठाने  के  लिए  है  ?  कया  यह  मंच  मिलने  और

 वक्तव्य  देने  के  लिए  है  ?  और  प्रखण्ड  स्तर  से  पतत्र  गंगा  तक  राजधानी  से  तहसील  स्तर  तक  इस

 qe  पर  संगठित  रूप  से  प्रचार  किया  जा  रहा है  |  और  मतलब  क्या  था  ?  जब  मैं  कहता  हूं  ।

 इसका  राजनीतिकरणਂ  किया  गया--मोहन  धमारिया  ने  भी  यही  कहा  कि  इसका  राजनीतिकरण  किया

 गया  था  |  जब  मोहन  मारिया  स्वयं  यह  कह  चुके  हैं  कि  यह  सच  तब  यह  कोई  राजनीति  मुद्दा  नहीं

 रह  जाता  ।  सारी  बात  यह  है  तत्कालीन  वाणिज्य  मंत्री  ने  यह  कहा  था  और  तब  मैंने  कहा  यह  उस

 समय  का  राजनीतिकरण  था  ।  और  उनकी  ag  बात  रिकार्ड  पर
 है

 ।  1983  के

 एक्सप्रेसਂ  में  उनके  साक्षात्कार  में  यह  बात  कही  गयी ॥  उनकी  बात  रिकार्ड  पर

 हैकि  1977-78  में  5,000  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  द्वारा  लगभग  25,000  टन  गाय  की  चर्बी  का

 आयात  किया  गया  था  ag  भागे  कहते हैं  और  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  बतात ेहैं  कि  उचित

 औद्योगिक  उद्देश्यों  के  लिए  चर्बी  का  आयात  किया  गया  तो  उसमें  गलत  क्या  है  ?”  अब  यह

 करण  नहीं  यह  सच  बन  चुका  उसका  मुख्य  उनका  स्वयं  का  वाणिज्य-मंत्री  यह  बात

 स्वीकार  कर  चुका  है  ।  अब  निणंय  अप रिहा यं  रूप  से  उनके  खिलाफ  यह  fasta  से  पलायन  करना

 था  कि  कुछ  लोगों  ने  इसे  राजनीतिक  रंग  दिया  सभी  गलतियों  के  होते  हुए  उनके  स्वयं  जनता

 पार्टी  के  वाणिज्य-मंत्री ने  स्वीकार  किया  है  उसे  मिथ्या  नहीं  जा  सकता है  |  सात्रंजननिक  जीवन

 में  पाखण्डी  लोगों  अथाह  सुख  प्राप्त  करने  से  रोकने  का  नाम  राजनीतिकरण  नहीं  यह  हमारे

 सार्वजनिक  कांस्य  का  एक  भाग  आम्डबर  करने  वालो ंने  अपना  रू  वयं  ही  भंडाफोड़  कर  दिया

 नीतियों  की  कमियों  को  महिमा  प्रदान  करने  का  यह  एक  पाखण्ड  उस  महिमा  पवित्रता

 के  साथ  जो  वे  अपने  कार्यों  में  रखत ेहै  ।  बे  पाखण्ड  की  महिमा  के  साथ  इसको  ढकना  चाहते

 तत्पश्चात  प्रतिक्रिया  हुई  और  खूब  तके-विवके  हुआ  था  ।  उसे  राजनीतिकरण  कहा  गया

 जहाँ  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  हम  विपक्ष  पर  जिम्मेदारी  डालना  या  उसे  बलि  का  बकरा

 बनाना  नहीं  चाहते  हम  की  गई  कार्यवाही के  आधार  पर  हैं  कौर  इस  मामले  पर  तो  सरकार  ने

 420



 1  पौष  1905  पेशों  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चा

 it
 ठोस  भौर  पूर्ण  कार्यवाही  की  है

 ।  मैं  डा०  कर्ण  सिंह  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उग्र ने  इस  मुद्दे

 पर  बहुत  ही  संतुलित  और  रचनात्मक  विचार  रखे  ।

 एक  बात  कट्टी  गयी  कि  चर्बी  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  या  अनुमति  देने  का  कारण  जनता

 की  भावनाएं  नहीं  वरन  ठोस  आर्थिक  और  आद्योगिक  कारण  होने  चाहिए  ।  भावनाओं  का  भी  एक  स्थान

 होता है  ।  यदि  श्री  राय  किसी  की  भावनाओं  के  लिए  अपने  मन  में  कोई  स्थान  नहीं  रखते  तो  बच्चे  के

 प्रति  मां  के  सनेह  का  भी  कोई  स्थान  नहीं  होगा  ।  यदि  कोई  ऐसी  बात  है  जिस  पर  जनता  उत्तेजित  हो

 जाती  है  या  बुरा  महसूस  करती है
 तो  कोई  भी  लोकतांत्रिक  सरकार  उसे  अनदेखा  नहीं  कर  सकती  |

 इस  मामले  में  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  से  सहमत  नहीं  हू  जिन्होंने  कहा  कि  जनता  की  भावनाओं

 और  घार्मिक  भावनाओं  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  हम  सभी  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात---पर

 पण  प्रतिबन्ध  लगा  चके  हैं  ।

 श्री  सुनील  मेरा  उत्तर
 :

 क्यों  ?

 ने पो  सी धरी  सत्य सा घन  चक्रवर्ती  भावना  लेने  में  आयात  क  ्  ठ  |  कोई  शराब  पीता

 कोई  शराब  नहीं  पीता  है  ।  जब  आप  शराब  लाते  तो  क्या  आप  faa  नग सी  की  भावना  को  नहीं  छेड़ते  ?

 यह  भाव ना दाराब  स  पीने  वालों  को  होती  हैं  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  यह  प्रचर  सावधानी  उपाय  है  ।  परिवर्तन  के  बारे  श्री  गोयल

 ने  22  फर्मों  का  उल्लेख  कौर  पूछा  किं  क्या  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  क्या

 उनका  स्थगन  कियां  गया  है  अथवा  कयों  आयातित  सामग्री  के  प्रयोग  को  गया  है  या  नहीं
 ?

 केवल  22  नहीं  बल्कि  अब  तक  193  फर्मों  का  स्थगन  किया  जा  चुका  है  ।  किसी  को  नहीं  छोड़ा

 है  ।  हम  दस्तावेजों  को  देख  रहे  हैं  और  उनका  स्थगन  किया  जा  चुका  है  ।  जब  तक  हम  संतुष्ट  नहीं  होते

 हैं  किवे  कानन  सम्मत  और  उचित  प्रयोग  कर  रहे  हैं  तब  तक  हम  स्थगन  आदेशों  को  रद  करने  वाले

 नहीं  हैं  ।  मैं  उन  193  फर्मों  के  नामों  को  बता  भी  सकता  था  किन्तु  क्योंकि  अभी  हम  जांच

 कर  रहे  हैं  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वे  उनका  नाम  बताने  पर  जोर
 न

 दें  ।  किन्तु

 यह  बहुत  व्यापक है
 ।  आयातित  चर्बी  के  भण्डार  के  बारे  कुछ  मामलों  में  पुर्ानिर्या्त  किए  गएं  हैं  ।

 मत्त  मामलों  में  उचित  निपटान  के  लिए  हर  प्रकार  की  कार्यवाहियां  की  जा  रही  हैं  ।  आप  जानते  हैं  कि

 भटिंडा  के  मिल-मालिक  अपने  साथियों  सहित  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अधीन  अभी  भी  सल  खों
 के  पीछे  हैं  ।  इस  बारे  में  कठोरतम  कार्यवाही  की  गई  और  मैं  anal  आश्वासन  देता हूं

 हूं
 कि

 हम  इस  मुद्दे  पर  किसी  के  साथ  कोई  समझौता  नवदीं  करेंगे  ।

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  कितनों  की  जमानत  हो  चकी

 श्री  बिश्वनाथ  प्रताप  fag  न्यायालय  के  कार्यों  क॑  बारे  में  मैं  कोई  टीका-टिप्पणी  नहीं  कर

 सकता  हू

 यह  कुछ  ठण्डे तथ्य  हैं  किन्तु ठण्डे  तथ्य  आग  नहीं  पकड़ते हैं  और  मैं  ऐसे  तथ्य  नहीं  दे  सकता  हूं
 जे

 जो  आग  पकड़ने  वाले  हों  यदि  वे  आग  को  शांत  कर  सके  तो  PR  प्रस  जनता  होगी  ।
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 xr  तर  araf गए  नकतबन्व  ह द  चचा  22  दिसम्बर  1983 पशुओं
 को

 चर्बी  के  आयात  के  बारे  में

 =

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  प्रमाणीकरण  और  लागू  करने  के  बारे  में  स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  मैं  इस  पर  भी  आऊंगा  ।  जब  मैं  आयात  करने  के  लाइसेंसों  के

 विषय  पर  जाऊंगा  तो  मैं  आपको  बताऊंगा  जैसा  कि  आचार्य  भगवान  देव  ने  भी  विश्व  हिन्दु

 परिषद  भी  एक  पत्र  भेज  चुकी  है  ।  यह  एक  हिन्दु  मंच है  )

 श्री  सुनील  मेरा  :  वह  पत्र  किसने  भेजा  था  ?

 श्री  प्रताप  fag  :  विश्व  हिन्दु  परिषद  के  श्री  हरमोहन  लाल  ने  वहू  प्रत्

 लिखा है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम स्वामी  :  उन्होंने
 पत्र

 में
 क्या  लिखा है

 श्री  दीनानाथ  प्रताप  सिह  :  उन्होंने  कहा  है  कि  सरकार  की  इस  कार्यवाही  से  T-GaTH  हिन्दु

 समाज  को  बहुत  राहत  मिली  है  ।

 करो  दण्डवत  :  कभी  हंकराचायं  के  कभी  विश्व  हिन्दु  परिषद  ।

 श्री  दीनानाथ  प्रताप  सिंह  :  जी  मैं  अपनी  इच्छा  से  यह  सब  नहीं  कह  रहा  हूं  कयोंकि  उनको

 उद्धत  करने  का  मु  अधिकार  नहीं  है  किन्तु  कुछ  विपक्ष  के  भो  जो  उन  पर  आस्था  रखते  हैं

 केवल  उनके  लिए  अपने  लिए  मैं  यह  उद्ध,त  कर  (PTAA)

 प्रो०  दण्डवत  :  यह  शैतान  द्वारा  घमंप्रन्ध  शब्दों  को  उद्धत  करने  जेसा  है
 ।

 ut  fazaata  प्रताप  fag  :  किन्तु  जब  हिन्दु  और  जो  हिन्दुओं  के  हिमायती  होने  का

 दावा  करते  शांत  हो  सकते हैं  कुछ  लोग  उनके  साथ  जाना  नहीं  चाहते हैं  ।  कुछ  दूसरों के

 दु:ख  अपने  योगदान  अपने  राजनीतिक  भविष्य  की  पूंजी  के  रूप  में  देखते  और  इसीलिए वे

 हमेशा  उनके  दुखों  कों  बढ़ाने  की  alfa  में  रहते  वास्तव  में  वे  अपना  भाग्य  देखते  हैं  और

 इसीलिए  वे  इस  सारी  समस्या  को  लगातार  खींचना  चाहते  हैं  |

 इस  बारे  एक  बात  कही  गयी  और  मोरारजी  ने  भी  यह  बात  कही  कि  गाय  की  चर्बी  कॉफी

 लम्बे  समय  से  आयात  की  जा  रही  थी  ।  अब  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  डा०  कर्ण  सिंह  ने  स्पष्ट

 रूप  से  कहा  कि  वह  भी  उस  समय  सरकार  में  थे  जब  मोरारजी  ने  इसका  संकेत  किया  था  वह  फी

 नैतिक  साहस  वाले  व्यक्ति  माते  जाते हैं  ।  क्या  वहू  बोलने  से  नैतिक  पक्षाघात  के  शिकार हो  गए

 थ े?*  **

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  वह  नहीं  जानते  थे  |

 ah  विश्वनाथ  प्रताप  लगता है  aa  ag  जानते  उनके  पास  साहस  नहीं  है  किन्तु

 जब  वह  प्रधान  मंत्री  सारी  सत्ता  उनके  अधीन  तब  उन्होंने  इसे  कयों  नहीं  रोक  दिया

 था  { saquTa  )
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 पद्मभों च्  की  चर्बी  के  gata  के  बारे में  दिए  गए  वक्तव्य पर  चर्चा 1  पौष  1905

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  मैं  आपकी  बात  में  व्यवधान  डाल  सकता  हूं  ?  मैंने  श्री  मोरारजी

 देसाई  से  gers  उन्होंनें  जो  बातें  हमारी  जानकारी  में  हमने  उन्हें  रोका  ।  उदाहरण  के  लिए

 बन्दरों  का  निर्यात  हमने  मेंढ़कों  का  निर्यात  भी  हमने  रोका  था  ।  उन्होंने  ७, मुझ  इस  बात

 की  जानकारी  नहीं  थी  ।  यदि  मुझे  इसको  पता  होता  तो  मैंने  अवद्य  इसे  रोका  होता  |

 थी  बिश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  बन्दरों  के  निर्यात  के  बारे  बहुत  से  बन्दर  उनके  दल  में

 देश  की  भलाई  के  लिए  वह  उनका  निर्यात  कर  सकते  थे  ।  निर्यात  रोकना  देश  के  लिए  खतरनाक  ही

 रहा  |

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  श्र  श्रीवास  मंत्री  (eit  बूटा  :  सांपों  पर  वह

 रोक  नहीं  लगा  सकते  थे  ।

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  जनता  शासन  के  जब  मोरारजी  देसाई  मंत्री  व्यापक

 रूप  से  संदिग्ध  व्यक्तियों  की  जारी  करने  के  बावजूद  सभी  बुद्धिमान  लोगों  ने  मिलकर  शाह

 कमीन  मैं  पूछना  चाहता हूं  कि  यदि  उनका  उद्देश्य  यही  तो  घातक  रहस्य  मन  में  कयों

 छिपाकर  रखा  गया  और  शाह  कमीशन  में  अथवा  उनके  अपने  वक्तव्यों  में  इसे  प्रकट  क्यों  नहीं  किया

 इससे  बहुत  कुछ  हो  सकता  यह  श्रीमती  गांधी  कांग्रेस  को  नष्ट  कर  सकता

 था
 ***

 डा०  सुबहाण्य  स्वामी  :  अगली  बार  |

 थी  बिश्वनाथ  प्रताप  fag:  शाह  कमीशन  का  यह  पक्षपातपूर्ण  नाटक  करने  की  कोई

 आवश्यकता  ही  नहीं  पड़ती  ।  एक  ही  कमीशन  प्राप्ति  था  ।  अब  वे  जांच  कराना  चाहते  उन्होंने  शाह

 HAT  में  यह  सब  सिद्ध  किया  ।  इसके  बाद  मैं  उस  मुद्दे  पर  चर्चा  करू
 गा

 ।

 प्रो ०  दण्डवत  :  उन्हें  चर्बी  के  सम्बन्ध  में  भी  कहने  दीजिए  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  जी  मैं  wat  के  मुद्दे  पर  ही  आ  रहा  जहां  तक  चर्बी  «का

 सम्बन्ध  प्रो०  अब  इस  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जा  रहा  और  भविष्य  में  इस  पर

 विवाद  नहीं  होना  चाहिए  ।  प्रतिदिन  इस  वाद-विवाद  का  इतिहास  बनता  जा  रहा  है  ।  किस  व्यक्ति  ने

 कब  उसके  लिए  हमें  अपने  हृदय  को  टटोलना  होगा  |  लेकिन  पिछली  बातों  को  दोहराने  मैं
 समझता  हूं  कि  हमारे  कुछ  गड़े  मुर्दों  को  उखाड़  रहे  क्योंकि  जनता  शासन  के  दौरान  जो  कुछ  घटित

 हुआ  वहू  कंपकंपा  देने  वाला  है  ।  यह  खेल  वसा  ही  है  जैसा  डा०  जैकिल  और  श्री  हाइड  का--एक

 कब्र
 में

 दबा  हुआ  था  और  दुसरा  भूख  हड़ताल  कर  रहा  था  ।  इस  कब्र  में  agra

 श्री  सत्यसाधन
 चक्र  वर्षों  :  उन्हें  कब्र  में  किसने  डा लाक को

 *ਂ

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  वे  पहले  ही  से  कब्र  में  1980 में  लोगों ने  उन्हें  aga

 शालीनता  से  दफनाया  ।  यदि  उन्होंने  इसे  छोड़  दिया  यह  उसका  अन्त  होता  ।  अब  इसे  कुरेदना

 ही  जहां  संभव  मैं  उन्हें  उनके  दूदे  मिथ्याचारों  से  मुक्त  कराकर  उनकी  सहायता  करने
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 22  दिसम्बर  1983 पद ओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 का  प्रयत्न  करू गा  मैं  इस  विषय  पर  चर्चा  करना  नहीं  चाहता  था  लेकिन  हर  जगह  इसका  प्रचार

 किया  जा  रहा  भुख  हडताल  और  रैलियां  हो  ta  थीं  तथा  भाषण  दिए  जा  रह ेथे
 ।  कारण

 इसीलिए  हमें  इतने  विस्तार  में  कहना  पड़ा  |

 श्री  सुनील  मन्ना  :  आप  उत्तेजित  क्यों  हो  रहे  हैं
 ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  ठीक  सबसे  पहले  मैं  स्वास्थ्य  के  विषय  को  लेता  अधिक

 विस्तार  में  गए  बिना  मैं  कहूंगा  कि  जनता  पार्टी  के  शासन  में  आने  के  पश्चात  पं  हि  चर्बी  के  आयात

 हर  विवरण  सम्बन्धी  नीति  बनाने  में  भारी  परिवहन  किया  गया  ।

 थ्रो  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  एलेक्जेंडर  रिपोर्ट  के  कारण  ही  उसमें  परिवर्तित  किया  गया  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  एलेक्जेंडर  रिपोर्ट  में  मदों  के  बारे  में  नवदीं  बताया  गया  था  ।  उन्होंने

 यह  नहीं  कहा  किं  अपनी  सहज  बुद्धि  का  प्रयोग  मत  करो  ।  उस  रिपो  में  कहीं  भी  यह  नहीं  लिखा  गया

 कि  सहज  बुद्धि  का  इस्तेमाल  मत  करो  और  जनता  की  भावनाओं  की  कदर  मत  करो  |

 नीति  में  एक  मूल  परिवर्तन  किया  गया  था  ।  जनता  पार्टी  के  शासन  के  दौरान

 चर्नी  के  आयात  के  लिए  आयात  और  वितरण  को  सप/कारी  संस्था  से  लेकर  निजी  व्यापारी  को  सौंप

 दिया  गया  ।  दूसरा  परिवर्तन  यह  किया  गया  कि  इसका  आयात
 एक

 माध्यम  से  करने  के

 अनेक  माध्यमों  से  बल्कि  aden  माध्यमों  से  कर  दिया  जिससे  रातों-रात  हजारों  लाखों  निजी

 ब्योपारियों  को  पद  चर्बी  आयात  करते  का  अधिकार  मिल  गया  |  तीसरा  परिवर्तन  वास्तविक

 उपभोक्ता  की  स्थिति  में  किया  गया  ।  किसी  भी  मुफ़स्सल  नगर  में  कोई  भी  व्यक्ति  अपना  नाम  दर्जे

 करा  सकता  था  और  कह  सकता  था  कि  वह  साबुन  बना  रहा है  और  इसलिए  वह  चर्बी  प्राप्त  करने

 का  अधिकारी  है  |  तत्पश्चात  1978-79  में  रप  लाइसेंस  हस्तांतरणीय  बना  दिया  गया  भर

 किसी  भी  निर्यात  गह  द्वारा  किसी  भी  मद  के  लिए  अस्थायी  लाइसेंस  रप  खरीदा  जा  सकता  था  और

 इस  पर  वे  ओ०  जी०  एल०  पर  कोई  भी  वस्तु  आयात  कर  सकते  थे  ।  उससे  बहुत  कुछ

 पता  चलता है
 कि  हीरे  के  लाइसेंस  पर  किस  तरह  गाय  की  चर्बी  का  आयात  किया  जाता  है  ।  यह

 नीति  को  उदार  बनाने  तथा  इस  बात  पर  ध्यान  ने  देने  का  ही  प्रत्यक्ष  परिणाम  था  कि  हमें  किसी

 चीज की  अनुमति  देवी  चाहिए  और  fRaat  नहीं  ।

 श्री  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  लेकिन  आयात  सम्बन्धी  आकड़ों  से  पता  चलता है  कि  इसमें  कमी

 आई  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  उन  सबके  आंकड़े  बताऊंगा  तथा  जो  नीति  आपने  बनाई  है  ।

 उसे  प्रकट  करू  गा  |  वास्तविकता  ag  कि  अत्याधिक  निजी  व्यापारियों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  गाय  की

 चर्बी  का  आयात  करने  को  लाइसेंस  दे  दिया  गया  था  ससे  इतना  अनिष्ठ  हुआ  ।  इसने  चर्बी  के

 प्रतिबन्धित  आयात  और  वितरण  की  समूची  सरकारी  नीति  को  उलट  दिया  ।  अतः  नीति  के  तीन
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 1  पौष  1905  पद्यों  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 चरणों में  यह  परिवर्तन  1978-79  में  पहली  बार  लाइसेंसों  को  अम  रूप से

 तरणीय  बना  दिया  गया  ।  जसा  कि  मैंने  आपको  बताया  कि  निर्यात  गृहों  को  ओ०  जी०  एल०  पर  कुछ

 भी  निर्यात  करने  के  लिए  रेप  लाइसेंस  लेने  का  अधिकार  दे  दिया  गया  |

 आयात  व्यापार  नियन्त्रण  आदेश  अप्रैल  पर  वहुत  चर्चा  की  गई  और  उसको  राजनीति

 में  घसीटा  गया  ।  और  मैं  समझता  हूं  कि  यह  धमकी  भी  दी  गई  थी  कि  मेरे  विरुद्ध  विशेषाधिकार

 प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  जायेगा  ।  ठीक  यह  विशेषाधिकार  है  भौर  में  राज  1  हने  का  अप

 शिकार  नहीं  छोड़ता  ।  और  यह  एकदम  स्पष्ट  है  कि  आयात  व्यापार  नियन्त्रण  आदेश  1  /78,

 ओ०  जी०  TSIN-3/78,  3  ATA,  1978  इस  प्रकार है
 :

 आयात  नियंत्रण  1955  के  अनुसरण  केन्द्रीय  सकार  वास्तविक  उपभोक्ताओं

 द्वारा  दक्षिण  अफ्रीका  दक्षिण  gq  रोडेशिया  और  चीन  के  तिब्बत  प्रदेश

 को  छोड़कर  भारत  में  विश्व  के  किसी  भी  देशों  कच्चा  माल  भर
 संघटक

 आयात  करने  की  अनुमति  देती

 है  वशत  कि  वह  निम्नलिखित  शर्तों  को  पुरा  करे

 आयात  की  नई  बस्तुएं  परिशिष्ट  3,  5,  6,  7  और  8  तथा  साथ  ही  1978-1979

 की  आयात  नीति  के  परिशिष्ट  9  में  प्रतिबन्धित  और  सारणीबद्ध  वस्तुओं  की  सची

 में न  रखी  गई  हो  ।

 इस  आदेश  के  यदि  आयात  किए  जाने  वाला  कच्चा  माल  संघटक  परिशिष्ट  3,  5,

 6,  7,  8  भौर  9  में  प्रतिबंधित  अथवा  सारणीबद्ध  की  गई  वस्तु भों  की  सूची  में  न  तो

 यह  ओ०  जी०  एल०  पर  आयात  की  जाएगी  ate  जबकि  धमकी  की  चर्बी  को  सरणीबद्ध  की  गई

 वस्तुओं  की  सूची  में  रखा  गया  था  ताकि  दोष  अन्य  पशुओं  को  चर्बी  ao  जी०  एल०  पर  मंगाई  जा

 के  ।  इस  तरह  आदेशानुसार  Floto Uso ०  एल०  पर  चर्बी  आतीरही  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  लेकिन  उपभोक्ता  वस्तु  के  रूप  में  नहीं  |

 श्री  ब्रिदवनाथ  sara  सिह  :  में  उस  पर  चर्चा  करूंगा  डा०  सुब्रहमण्यम  क्या  आप

 अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  इससे  क्या  बवाल  उठ  खड़ा  हुआ  है  ?  कुड़ा-करकट  फेंकने  के  बाद  बया  आप

 में  मक्खियां  उड़ाने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ?  छू  करते  कहते  हैं  कि  मक्खी  हांका  ।  हम  क्या  कर  सकते

 यह  इस  संवेदनशील  मुद्दे  पर  देश  को  चलाने  की  प्रशानिक  सुक-बुलहे है  ।

 उद्योगों  के  लिए  कच्चे  माल  के  बारे  में  आप  भी  राजनारायण  जी  के  सकें  में  उलझ

 कर  उपभोक्ता  सची  को  उद्ध,त  करके
 यह

 कह  रहे  हैं  कि  गाय  की  चर्बी  उस  सूची  में  नहीं  है  ।

 ०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी
 :

 वनस्पति  निर्माता  चर्बी  आयात  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  इसे

 glafag  डा सु वस्तुओं  की  सूची  में  रखा  गया  है  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  मैंने  आपको  बताया  कि  निर्यात कर्त्ता  बाजार  से  खरीदे  गए  रैप
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 22  दिसम्बर  1983 पशुभों  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  व्यक्त व्य  पर

 चर्चो

 लाइसेंस  पर  यह  कायथ  कसे  कर  सकते  हैं  और  आओ०  जी०  एल०  गाय  की  चर्बी  प्राप्त कर  इसका

 आयात  सकते  हैं  ।  यह  काम  इस  तरह  किया  जाता  है  ।

 एक  तक  और  प्रस्तुत  किया  गया  जिसमें  पैराग्राफ  उद्धत  किए  गए  इसे  श्री  राजनारायण

 ने
 उद्धत  किया  मेरा  विचार  था  कि  आपने  उपभोक्ता  वस्तु  के  कुछ  संदर्भ  बताए हैं  ।  यह

 उल्लेख  किया  गया  है  कि  इसे  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  भो०  जी०  एल०  की  सूची  में  नहीं  रखा  गया

 है  tae  पभोकताओं  सम्बन्धी  लेकिन  मैंने  कच्चे  माल  के  बारे  में  उद्ध,त  किया  है  और  उपभोग

 की  जाने  वाली  वस्तु  तथा  कच्चे  माल  में  मौलिक  अन्तर  है  ।  पहले  कच्चा  माल  बनता है  जबकि  किसी

 वस्तु  का  उपभोग  अन्त  में  होता  मैं  नहीं  समझता  कि  श्री  राजनारायण  ही  इसे  प्रस्तुत  कर

 सकते  थे  ।  उन्हें  गाय  की  चर्बी  को  उपभोक्ता  वस्तु  लग  सकती  है  ।

 सुब्रहमण्यम  वनस्पति  निर्माताओं  ने  आयात  किया  तो  ag  उपभोग्य

 oft  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  वनस्पति  निर्माताओं  को  संरक्षण  नहीं  दे  रहा हूं  और  हम

 रूप  से  आयात  करने  वाले  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कड़ी  से  कड़ी  कार्यवाही  करने  जा  रहे  उस

 सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  नहींਂ  किया  जाएगा  |

 घरो ०  मधु  दंडवते  :  हम  आपकी  सफलता  की  कामना  करते  हैं  ।

 च्
 oft  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  अ  पुछना  चाहता  हूं  कि  इसमें  निजी  को  को

 क्यात्कारण  ?  पहली  व्यवस्था  समाप्त  गई  कांग्रेस  शासन  के  दौरान  सरकारी  आयात

 और  पूर्ति  में  कमी  हीं  भाई  चर्बी  प्रयोग करने  वाले  ग्रीस  उद्योग अथवा  कपड़ा

 ईकाई  भी  बन्द  नहीं  की  गई  थी  ।  ब्यापारी.को  इसमें  लाने  की  आवश्यकता  थी  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  :.  हम  वाणिज्य  मंत्रालय  के  चारों  ओर  घूमने  वाले  उन  सभी  दलालों

 को  कम  करना  चाहते  थे  ।  हम  उन्हें  हटाना  चाहते  थे  ।

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  और  आप  अपनी  मन्डी  बनाना  चाहते  थो  ,  आप  व्यापार  नीति

 को  इन  व्यापारियों  के  हाथ  सौंपना  चाहते  थे  ।  व्यापार  नीति  की  बजाय  व्यापारियों  ने  पूरी  नीति

 अधिकार  में  ले  ली

 eft  बूटासिंह  :  व्यापारिक  नीति  |

 सिंह  :  व्यापारियों  के  प्रति  ag  उदारता  उनके  राजनीतिक  उद्भव  से

 स्पष्ट  हो  जाती  है  ।  ठीक  इसे  समझा  जा  सकता  है  किन्तु  इसका  समर्थन  नवदीं  किया  जा  सकता  }

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  फिर  हमने  नीति  बदल  दी  ।
 हमने  नीति  कयों  बदली

 ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  इससे  कुछ  अधिक  है  ।  अधिक  दुःखद  बात  यह  है  कि  उनके  प्रति

 उदारता  के  गाय-चर्बी  के  आयात  पर  सी  मा-शुक्ल  में  भी  छूट  दी
 गई  थी  |
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 पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  art
 में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 wae  महोदय  :  वह  ठीक  है  ।  वहू  महत्वपूर्ण

 ott  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 आप  दस्तावेज  दीजिए  |

 | थी  विश्वनाथ  प्रताप सिह  :  यह  भारत  का  असाधारण  गजट है  ।
 हु  असाधारण है  ।  यह

 27  1979  को  प्रस्तुत  किया  गया  |

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  असाधारण  काम  के  यह  असाधारण  ही  होना  चाहिए  था ।

 थी  बिश्वनाथ  प्रताप  सिह  भारत  वित्त  राजस्व  अप्रत्यक्ष  कर

 नई  में  12  1979  से  गो जातीय  पशुओं  की  पर  सीमा-शुल्क  में  छूट  दी

 गई  ति हैं  ।

 थी  बूटा  सिह  :  उस  समय  मन्त्री  कौन  था  ?

 भो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  चौधरी  चरण  सिंह  मंत्री  जिन्होंने  अनशन  भी  किया  |

 श्री  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मापकों  यह  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  करना  होगा  ।

 थो
 बिश्वनाथ

 प्रताप  सिह
 :  दस्तावेज  यहां  मैं  सभी  कुछ  प्रस्तुत  कर  सकता  ra

 यह  यहां  मैं  इसे  आगे  दूंगा  |  aaa  कीਂ  मुझे  स्पष्ट

 करनी  किन्तु  जो  स्पष्ट  करने  लायक  नहीं  है  उसमें  जूस  शामिल  at  मुझे  स्वयं  को  भी

 मालूम  प्रीमीयर  जूस  है  क्यां  ।

 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  sfteitax  ज्योति  ?

 att  विदबनाय  प्रताप  सिह  :

 महोदय  :  यह  है  बया  ?  खाद्य  सामग्री  अथवाਂ **

 धरी  वित्तीय  प्रताप  सीमा  सहकारी  परिषद  नामावली  के  अध्याय  के  पृष्ठ  संख्या  92  के

 अनुसर  प्रीमीयर  जूस  खाने  बाली  चर्बी  की  उच्चतम  किस्म

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  खाने  वाली  किस्म  साबुन  के  लिए  आवश्यक  नहीं  यह  के  लिए

 भी  आवश्यक  नहीं  था  तथा  कपड़ा  बनाने  या  किसी  भी  ऑद्योगिक  उद्देश्यों  के  लिए  आवश्यक  नहीं
 थी  |  फिर  सीमा  कर  में  क्यों  छूट  दी  गई  ?

 भी  बूटा  राजनारायण  को  इसकी  आवश्यकता  थी  ।

 eft  विश्वनाथ  प्रताप
 दल  के  व्यक्तियों  को  मोटा  करने  के  लिए  इसकी  आवश्यकता

 थी  |  कया  भष्टाचार  के  लिये  इसकी  आवश्यकता  थी  ?  में  इन  शब्दों  को  कह  हूं  |

 प्रो०  दंडवते  इसे  पसन्द  नहीं  वे  कहेंगे  कि  मंत्री  को  यह  नहीं  कहना  चाहिए  ।  में  बिल्कुल

 ठीक  कह  रह  हैं  ये  आरोप  संदन  में  तथा  सदन
 के  भी  लगाये  गए  t |  इसलिए  में

 *  *  *

 ज्ञ
 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  जांच  अधिनियम  aah  के

 तहत
 जांच  किसी  |  ए

 427



 पशुओं  की  चर्बी के  आयात  के  बारे  में  feu  था ।  ग  ए  वक्तव्य  पर  चर्चा  2  दिसम्बर  1983

 थी  भागवत  झा  आज  द  :  लोगों  को  फला  करने  दीजिए  तथा  जांच  को  निर्मित  करिये  ।

 ह  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  चौधरी  साहब  अनशन  पर  बेठ  जात ेहैं  और  अटल  जी  उनके

 पास  हनुमान  को  भांति  बेठ  जाते  हैं  और  उस  दिन  उन्होंने

 डा०  कण  सिंह  :  हनुमान  जी  पीछे  क्यों  पड़  गए  ।

 Gea  महोदय  च्चा
 —

 हनुमान  जी  के  पीछे  यह  अ  बात  नहीं  है  ।.  यह  गलत  बात है  |

 थो  विश्वनाथ  प्रताप  चलो  छोड़  दिया

 प्रो ०  दंडवते  :  हमारी  भावनाओं  को  ठेस  पहुंची  है  ।

 भागवत  झा  श्लाघा  आपको  भावनाएं  हें  जिन्हें  ठस  लग  सकती है
 ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  कम
 से  कम  हमने  एक  मुद्दे  तो  स्रावित  तो  कर  दिया  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  tara  :  अगर  आप  चाहें  तो  आप  लंगूर  कह  सकते

 भागवत
 झा

 आजाद
 :  बह  मुदद ेके  बाहर  है  ।

 श्री  विदलनीय  प्रताप  सिह  उस  दिन  उन्हें  बया  करना  चाहिए  उन्हें  पूजनीय  गाय  को

 मंगाना  चाहिए  और  उस  के  सिर  पर  हाथ  रख  कर  कहना  चाहिए  हम  चर्बी  पर

 कर  नहीं  लगा  सके  क्योंकि  वह  पवित्र  थी  अन्यथा  यह  देवी  भी  अनशन  कर  देती  ।  किन्तु  हमने  उपबन्ध

 कस  ओर  अपने  भाई  के  लिए  आयात  को  बढ़ावा  दिया  ।  मेरे  विचार  से  यह  वक्तव्य  उनके  अनशन  के

 दिन  ज्यादा  तकंसंगत  होता  ।

 io  सध  दंडवते  :  आप  किस  पूजनीय  गाथ  का  हवाला  दे  रहे  हैं  ?

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  जिसका  उन्होंने  हवाला  दिया  किन्तु  उन्हे  यह  नहीं

 चाहिए  कि  गाय  इस  प्रकार  की  पालतू  जानवर  नहीं  इसके  दो  सींग  होते  हें  और  ये  सींग  जी

 था  कर  छूट  हैं  ।

 थ्रो ०  दंडवते  :  ये  धर्म  संकट  के  सींग  हैं
 ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :
 क्या  मैं  इसे  समाप्त  कर  दूਂ  ?

 यह  ढोंग  पाखण्ड  अपनाया

 अटल  जी  का जा  रहा है  ।  यदि  नाम  दिए  जाने  q— gar  नाम  मुझे  नहीं  म  लूम  कि  पाखण्ड  को

 नाम  दिया  जाएगा  था  चौधरी  साहब  का  ।  परन्तु  पाखण्ड  में  भी  कम  से  कम  शर्म-हया  का  कुछ  अंश

 होता  है  ।  यह  ऐसा  समय  है  जब  शर्म  को  भी  इस  से  लज्जा  आ  जानी  चाहिए  |

 प्रो०  सध  दंडवते  :  आप  ढोंग  जैसे  दाऊद  श्री  चरण  सिंह  के  विरुद्ध  क्यों  प्रयोग  में

 —
 q  इस  तरह  प्रधान  मंत्री

 लाते  भाप  राजनैतिक  रूप  में  उनकी
 आलोचना

 कर  सकते  अगर

 r  feypeseTry \
 के  बारे  में  बोला  तो  क्या  भाप  इसे  पसन्द  करें र  गे  ।  न्नननाच ह
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 प्त इड़ा यन SIS  के  ल १.
 बारे  में

 ७.
 दा 1  पौष  1905  पशुओं  की  चर्बी  के  दि  गए  वक्तव्य  पर  चोंच

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  में  ऐसा  fas  इसलिए  कहता  हूं  कि  पाखण्ड  से  इतिहास  नहीं  बन

 सकता  ।

 ह +39
 श्री  संसाधन  चक्रवातों  :  आप  जानते  हूँ  आप  मंत्र  Ter ठग  हार  कुछ  सुनने  के  लिए  तैयार

 हें  किन्तुਂ

 प्रो०  दण्डवत  :  हमने  कभी  इस  प्रकार  बातचीत  नहीं  की  ।  हम  बार-बार  ऐसा  सुन  रहे

 इस  प्रकार  बात  मत  कीजिए  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fags  अगर  आप  नहीं  चाहते  तो  में  बैठ  सकता  हूं  ।

 दंडवते  :  कोई  प्रदान  नहीं  हमने  कभी  भी  बाधा  नहीं  डाली  हम  केवल  यह  कहते  हैं

 किश्नी  चरण  fag  से  हमारा  मतभेद  हो  सकता  है  ।  किन्तु  एक  वयोवृद्ध  राजनयिक  के  लिए  मैं  कभी  भी

 ऐसी  भाषा  का  उपयोग  नहीं  करूंगा  अगर  मुझे  उनको  निन्दा  करनी  हैं  तो  ।  किन्तु  में  राजनीतिक

 तौर  पर  उनकी  निन्दा  करू  |

 श्री  ब्रिइवनाथ  प्रताप  सिह  :
 अगर

 वे  कहते  हैं  कि  वाणिज्य  मंत्री  झूठ  बोल  रहे  और  वे

 ry
 | कहते  हैं  कि  वह  सत्य  नहीं  बोल  रहे  देश  तथा  संसद  को  गुमराह  कर  रहे  त  क्या  में  सही  बात

 कहने  के  लिए  संसद  में  नहीं  आ  सकता  ?

 थ्रो०  सध भ्य्क  दंडवते  :  आप  ने  कहा  कि  उन्होंने  गुमराहਂ  शब्द  का  प्रयोग  किया  किन्तु  आप

 ने  जो  भाषा  प्रयोग  की  है  वह  मंत्री  के  लिए  शोभनीय  नहीं  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  वास्तव  मैंने  जो  कुछ  कहा  दृढ़ता  से  कहा है  ।  मुझे  उसके  लिए

 कोई  खेद  नहीं  है  ।  वे  राजनैतिक  महत्वाकांक्षा  रूपी  खम्बे  पर  चढ़ना  चाहते  हैं  जो  कि  चर्बी

 के  लेप  से  बहुत  ज्यादा  फिसलनयुक्त  हो  गई  gh  वे  कुछ  भी  करें  किन्तु  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  कर

 सकते  ।  वे  फिसल  जायेंगे  ।

 16.0  दंडवते  :  इससे  सिफ  आपका  स्तर  पता  चलता

 हों  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मुक्  मेरा  स्तर  जानकर  खुशी  श्री  दंडवते  यह  स्तर

 थे  नीति  सम्बन्धी  किताबें
 वे

 भा  सकते  हैँ  तथा  उन्हें  ले  सकते  हैं  ।

 Sto  दंडवते  :  मुझे  उससे  कोई  Urary  नहीं  मैदान  में  क्या  कुछ  कहा  गया  मुझे  सिफ

 चिन्ता  है  तो  उससे  जो  कुछ  सम्मानीय  सदन  में  अधिवेशन  के  आखिरी  दिन  कहा  गया है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  जो  कुछ  मेंने  कहा  ag  इस  किताब  में  है  ।  जिन  लोगों  ने  सरकार

 बनाई  है  वे  पहां  आये
 वे  अपने  हाथ  इस  पर  रखें  और  कहें  कि  उसमें  उनकी  स्टैम्प  तथा  दस्तख्वत  नहीं

 किसी  भी  प्रकार  की  भूख-हड़ताल  अब  इस  स्टैम्प  को  यहां  से  नहीं  मिटा  सत्ती  ।  किसी  भी  प्रकार

 की  राजनैतिक  भाड़  पोंछ  लोगों  को  नजरों  से  साक्ष्य  को  छीन  नहीं  सकते  ।  यह  सबूत  है  प्रमाण  है  जो

 कि  उन्होंने  अपनी  पीढ़ी  के  लिए  किए  हूँ
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 प्रो ०  दंडवते  :  ये  इन्होंने  सदन  में  नहीं  कहा  था  ।  मदान  में  तथा  यहां
 जाने

 बाली  भाषा  में  अन्तर  है  ।

 झच्यक्ष  महोदय  :  आप  वापस  में  क्या  कर  रहे  चर्चा  को  अच्छे  ढंग  से  चलाईये  ?

 )

 प्रो०  11.0  दंडवते  :  आपको  उन  पर  नियन्त्रण  रखना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  अच्छा  वह  बोलिए  ।

 प्रो०  बिश्वनाथ  प्रताप  fag:  जो  कुछ  मैं  कहना  चाह  रहा  थाਂ

 प्रो०  मघ  मैं  आपको  बहुत  सें
 माननीय  ने  बोला

 जिनमें  किं  आचार्य  भगवान  देव  भी
 शा

 मिल  हमने  आपत्ति  नहीं  की  ।  ढा०  कर्ण  सिंह  के  बोलने

 पर  भी  हमने  आपत्ति  नहीं  की  ।  किन्तु  एक  सीमा  होती  श्री  चरण  fag  जेसे  व्यक्ति  कीਂ  राज

 नैतिक  भर्त्सना  नहीं  की  गई  अपितु  उनका  चरित्र  हनन  किया  गया  है  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  मैं  चरित्र  के  बारे  में  नहीं  कह  रहा  हूं  ।
 मैंने  उनके

 ब्वैक्तिक  चरित्र  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  यह  आचरण  का  प्रश्न  चर्चा  न  सिर्फ  चर्बी-पर

 है  अपितु  यह  सब  एक  दिखावा है
 ।  नीति  किताब  में  क्या है

 इसे  मंच  पर  अस्वीकार
 नहीं

 किया
 जा

 सकता  ।  यह  एक  चर्चा  है--एक  प्रकार  की  बैठता  दी  गई

 aft  सत्यगोपाल  fast  :  इंस  सदन  के  विदूषक  मत  बनिये  ।

 श्रो'विरवनाथ  प्रताप  सिह  मैं  कहना  चाहता  कि  एक  बार  sera  दे  दी  गई'"*

 श्री  सत्य गोपाल  मिश्र  :  आप  अपने  तर्क  देते  रहिये  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  एके  बार  जब  सरकार  अथवा  राजनैतिक

 प्राधिकार  वैधता  दे  देती  संविधि  में  जो  कुछ  जेसे  किसी  को  भी  सीमा  शुल्क  छूट  से  बढ़ावा

 मिलता  दिखावे  को  लोगों  तक  नहीं  पहुंचाना  चाहिए ।
 अगर  कोई  दिखाया  लोगों में

 तो  इसे  लोगों  को  ही  दिखाना  एक  भी  व्यक्ति  को  इस  विषय  पर  भरी-संवेदनशील

 नहीं  होना  चाहिए  |

 श्री  सत्य पगो पाल  मिश्र  :  विदूषक  मत  बनिये  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  विदूषक  का  कोई  sea  नहीं  मसखरी  हर  वक्‍त  उनके  द्वारा

 की  जाती  है  अगर  हम  इसे  तो  हमें  मसखरी  के  बारे  में  बताया  जाता  है  ।  यहां  मसखरी  का

 कोई  प्रश्न  नहीं  यहां  पर  इसके  प्रमाण  मसखरी  का  नीति  मेरी  जो  कि

 की  गई  है  ।

 राजनैतिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  श्री  कें ०  सी
 ०

 पांडे  ने
 श्री  हंसराज

 गुप्ता  के  बारे  में  एक  प्रशन  पूछा  था  |  इस  प्रकार  का  एक  उल्लेख  किया  गया  था  ।
 श्री  हंसराज  गुप्ता
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 ratg  1905  )  पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  मए

 वक्तव्य

 पर  चर्चा

 *अजन्ता  ट्यूब्स  कम्पनी  के  निर्देशक  अजन्ता  ट्यूब्स  जैन  शुद्ध  वनस्पति  के  साथ  अनुबद्ध  है  और

 इसके  चार  निर्देशक  श्री  जे०  ato  श्री  एस०  अनार  श्री  स्वराज  कुमार  तथा

 श्री  बी  ०::एल ०.  ।  अजन्ता  ट्यूब्स  तथा  शुद्ध  वनस्पति  में  यह  अभिषेक है  ।

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  क्या  अजन्ता  ट्यूब्स  वनस्पति  का  निर्माण  कर  रही  है  ?

 ait farqaty  song  सिंह  :  श्री  हंसराज  गुप्ता के  समकक्ष  राजनैतिक  लोगों  -
 के  में

 बता  ।

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  तो  क्या  हुआ  ?  वह  अजन्ता  ट्यूब्स  के  निर्देशक  हो  सकते  जन

 |.  वनस्पति  से  कोई  मतलब  नहीं  है  |

 att  विश्वनाथ  प्रताप  जो  व्यक्ति  अजन्ता  ट्यूब्स  में  हैं  उनमें  से  चार  जन  शुद्ध  वनस्पति

 से  सम्बन्धित  हैं  ।

 थ्री  सतीश  अग्रवाल  :  आपने  श्री  जे०  ato  जैन  को  राष्ट्री कृत  बेक  ar  निर्देशक  नियुक्त

 किया है  ।  इसका  मतलब  क्या  है  ?

 *  विश्वनाथ प्रताप  सिंह  :  उन्हों ने  अजन्ता  ट्यूब्स  में  यह  दर्जा  हासिल  किया  ।  जनता  शासन के

 दौरान  19+10-77 :
 कौवे  निर्देशक  25-7-78  को

 वे  जेन  ट्यूब  कम्पनी में  निर्देशक:ब्नन

 sit  सुब्रमण्यम  स्वामी  ने  पहले ही
 ahaa  के  बारे  में  जो  कि

 उत्पादन

 और-/करघान.  मंत्री  और  18  1977  को  भटिण्डा  फैक्ट्री  की  आधारशिला  geet  रखी

 और  नींव  पत्थर  पर-उचकाना नाम  लिखा  या  |

 को  कृष्ण  कुमार  गोयल  क्या  मैं  देश  के  एक  ऐसे  उच्चतम  व्यक्ति  का  नाम  लूं  जोकि

 फैक्ट्री  से  ?

 थ्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  एक  माननीय  सदस्य  जो  इस  तरफ के  नहीं  उस  तरफ  के

 हैं  उल्लेख  किया  गया  मैं  उन  मुद्दों को  बता  रहा  हूं  जो  कि  उन  बेंचो ंसे  आए

 थी  उष्ण  कयार  हम  श्री  सुब्रहमण्यम  स्वामी  को  जानते  हम  जानते हैं  वे

 कौन  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  एक  संसद  सदस्य हैं
 ।

 oft  बटा  सिंह :  हम  सिर्फ  qe  जानते  हैं  कि  श्री  हित  अभिलाषी  पंजाब में  जैन  संघ  के

 wert X | थे

 का  नाम  लेना  चाहिए  जो
 थ्री  कष्ट  कुमार  गोयल

 :
 क्या  मुझे  देश

 के  उस  उच्चतम

 कि  भटिण्डा  फैक्ट्री
 से  सम्बन्धित  हैं  ?  '  में  चुप  नहीं बैठ

 सकता  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  प्राइवेट  व्यापारियों  -&  लालच  के  साथ  मिश्रित  इस  खुली  नीति
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 के  उपजाऊ  क्षेत्र
 से  एक  दिन  गाय  की  चर्बी  के  आयात  की  फसल  पैदा  होनी  कौर  यह  कैसे  हुआ

 मैं  सिफ॑  वही  बताऊंगा  ।

 यहां पर  एक  चीज
 जो  कुछ  हुआ  उसे  पकड़ने  में  हमें  कुछ  समय  लगा  यहाँ  तक

 की
 डा०  कर्ण  सिंह  ने  बताया  कि  कुछ  अपराध  पुर्णतः  अकल्पनीय  ऐसी  कमियों  की  हममें  से  कोई  भी

 pera  नहीं  कर  क्योंकि  कानून  कल्पना  अपराधों  के  लिए  बनाया  जाता  अकल्पनीय

 अपराधों  के  लिए  नहीं  ।  हम  यह  कल्पना  कैसे  कर  सकते थे  कि  जिंस  सरकार  में  अटल  जी  जेसे

 व्यक्ति  मौजूद  उस  सरकार  ने  ऐसे  प्रावधान  बनाए  होंगे  ?  5  1981  से  गाय  की  चर्बी  को

 ओपन
 जनरल  लाइसेंस  वाली  सूची  से  निकाल  दिया  गया  ।  इसकी  ओ  ०  जी०  एल०  वाली  स्थिति

 समाप्त  कर  दी  गई  और  सभी  पद्  चर्बी  किसी  अन्य  संस्था  के  माध्यम  से  आयात  की  जाने  वाली

 वस्तुएं  बन  गयीं  ।  ओ०  जी०  Uso  सूची  से  इसे  निकाल  दिया  गया  था  ।

 अप्रेल  1978  में  आरम्भ  हुए  चर्बी-युग  का  5  TA,  1981  को  अंत  कर  दिया  गया  ।

 अब  यह  प्रश्न  श्वेता है  करि  आयात-निर्यात  नियन्त्रक  ने  कार्यवाही  की  या  नही ं।  हमने  कुछ

 दस्तावे  भों  को  जब्त  जैसा  कि  सुनाया  गया  सीमा-शुल्क  वालों  से  जानकारी  प्राप्त  करने  की

 कोशिश  की  और  उससे  जो  तथ्य  सामने  उनके  आधार  पर  हमने  उन  लाइसेंसों  का  विश्लेषण

 किया  है  जित  पर  गाय  की  चर्बी  का  आयात  किया  जाता  था  हम  4  17  लाइसेंस  का  पता  कर  सके  हैं  |

 उनमें  से  307  लाइसेंस  तो  चर्बी  आयात  करने  की  उदार  नीति  वाले  चर्बी-युग  के  हैं  ।  उनमें  से  89

 लाइसेंसघारी  उस  अवधि  कें  दौरान  हुए  ठेकों  की  सुरक्षा  का  दावा  कर  रह ेहैं  और  उनमें  से  21  की

 अभी  भी  जाँच  की  जा  रही  जिन  लाइसेंसों  की  जांच  की  गई  है  उनमें  से  95%,  इसी  उदार

 नीति  वाली  अवधि  के  हैं  ।  सिर्फ  उदाहरण  देने  के  उद्देश्य  से  मैं  कुछ  ऐसे  लाइसेंसों  का  जिक्र  करता

 जिनके  आधार  पर  गाय  को  चर्बी  कां  आयात  किया  गया

 (1)  आयात  लाइसेंस  संख्या  पी०  डब्ल्यू०  2904477  दिनांक  23-2-79  मैसेज  भारत

 डायमंड  बम्बई  |  68,08,968  रुपए  को  गाय  को  चर्बी  का  भाषा  आप

 देख  सत्ते  हम  बी०  एल०  प्राप्त  कर  रहे

 (2)  आयात  लाइसेंस  संख्या  पी०  डब्ल्यू०  2875547  दिनांक  3-9-79  aaa  जानें  एण्ड

 मदाम  ।  9,17,740  रुपए  की  गाय  की  चर्बी--आथात  माल  के  पहुंचने

 की  तारीख  :  24-6-813

 (3)  आयात  लाइसेंस  संख्या  पी०  डब्ल्यू  2875547  दिनांक  3-9-79  सेंसस  जाज  एण्ड

 मद्रास  ।  12,24,299  रुपए  की  गाय  की  चली  माल  के  पहुंचने

 की  तारीख  :  28-6-81;

 (4)  आयात  लाइसेंस  संख्या  पी०  डब्ल्यू०  2895171  दिनांक  16-11-79  qed  कज  रिया

 कलकत्ता  ।  53,52,767  रुपए  के  मूल्य  का  भाव
 भल्ला |  हि  |  |  आयातित  मान

 के  पहुंचने  की  तारीख  :  12-10-81;
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 (5)  आयात  लाइसेंस  संख्या
 पी०  डब्ल्यू  2895171  दिनांक  16-11-79  मैसेज  कर्जा रिया

 एक्सपो  कलकत्ता  ।  32,11,659  रुपए  की  गाय  की  चली  ।  आयातित  माल के

 पहुंचने  की  तारीख :  21-10-81  ।

 हम  इस  प्रकार  से  बताया  जा  सकता  है  ।  यह  केवल  एक  उदाहरण  इससे  बहुत  सी  फर्म

 निराश  हो  सकती  इसके  बावजूद  मेरा  मतलब  वाद-विवाद  में  उत्तेजना  पदा  करना  नहीं

 किन्तु  यदि  आप  किसी  ब्यक्ति  को  उत्तेजित  कर  दें  और  यदि  इस  उत्तेजना  का  दोषी  मैं  तो  मैं

 anna  हूं  कि  यह  कोई  बहुत  अधिक  नहीं  जैसा  कि  मैं  कर  रहा  इस  तरह  से

 कोई  भी  श्वसनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करेगा  ।  किन्तु  इन
 रहस्योद्घाटनों

 से  कुछ  मित्रों
 की  योजनाएं  विफल

 हो  सकती हैं
 ।  कड़ाही  में  वसा  छोड़ने  के  बाद  वे  प्रतिक्षा  कर  रहे  राजनीतिक  बिस्कुटों  की

 पूर्वक
 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  किन्तु  वसा  प्रज्जवलन  ताप  पर  पहुंच  गई  अधिक  गरम  हो  गई  है  और

 कड़ाही  इतनी  अधिक  गरम  हो  गयी  है  कि  उसे  पकड़ना  ही  कठिन  हो  गया  है  और  न  केवल  बिस्कुट

 ही  जल  जायेंगे  वरन्‌  इसके  एसे  चारों  ओर  खड़े  हुए  लोगों  के  चेहरे  भी  प्रभावित  होंगे  ओर

 मैं  नहीं  कह  सकता  ।  नीति  के  मामले  में  वे  अपना  बचाव  करने
 में  असमय  मुझे

 वाद-विवाद  याद  उन्होंने  आयात  की  नीति  के  साथ  इसे  शुरू  किया  था  ।  बाद  में  उन्होंने  विषय

 दल  दिया  ।  अब  यह  आयात  करने  का  प्रदान  नहीं  रह  गया  है  वरन्‌  मिलावट  का  प्रश्न  बन  गया  है

 और  वें  तीन  तरह  से  अपना  बचाव  कर  रहे  हमने  आयात  की  नीति  को  उदार  किया  था

 किन्तु  तीन  आधारों  पर  उसकी  व्यावहो:८कि  सुलभता  का  कोई  cat  नहीं  था  ।  पहला  यह  कि  उस

 समय  खाद्य  तेलों  के  मूल्य  कम  थे  और  चर्बी  के  मूल्य  अधिक  अतः  मिलावट  करने  का  कोई

 भारिक  कारण  पदा  ही  नहीं  होता  ।  वे  कहत ेहैं  कि  उनके  समय  में  पदा-चबा  का  आयात

 इतना  अधिक  नहीं  था  ।  तीसरे  वे  कहते  हैं  कि  उनके  समय  में  अवध  आयात  अथवा  मिलावट  के

 मामले  नहीं  पकड़े  यह  तीन  बात  उन्होंने  कहीं  थीं  ।

 पहले  तक  पर  आइए  कि  पशन्चबी  का  मलय  अधिक  था  और  अन्य  खाद्य  तेलों  का  सत्य

 कप  इसलिए  इसका  आयात  बहुत  सुरक्षित  यह  तक  दो  आधारों  पर  गलत  है--एक  तो

 इस  प्रकार  से  सरकारे  चलाने  के  सिद्धान्त  पर  भौर  तथ्यों  के  आधार  पर  भी  ।  मैं  पुछना  चाहता

 हूं  किकया  कोई  रोज  यह  जानने  के  लिए  कि  आज  सरकार  की  नीति  क्य  है  शेयर  बाजार  की  ओर

 देखेगा  ?  क्या  सरकार  को  पूरी  तरह  बाजार  पर  छोड़ना  होगा ?
 क्या  हमें  बाजार  के  सामने  पूरी

 तरह  सरपंच  करना  यह  एक  बात  जो  मैं  नहीं  समय  पाया  ।  यह  मान  भी  लिया  जाए

 कि  ag  बिल्कुल  ठीक  तो  इससे  क्या  बात  सामने  माई ?  मैं  उसे  सभा  पटल  पर  रखेगा  |  आंकडे

 यह  दर्शात ेहैं  कि  एक  महीने  और  एक  तेल--सोयाबीन  तेल---के  सिवाय  परे  तीन  सालों  में  चर्बी

 का  तथागत  मलय  सोप्रावीन  तौलिये  का  ताड़  का  तेल  तथा  खाद्य  तथा  राज्य  व्यापार

 निगम  द्वारा  सरणीबद्ध  किए  गए  आयातित  तेल  के  weal  और  मूंगफली  का  सरसों  के  तेल  तथा

 बिनौले के  तेल  कैदियों  से  कम  था  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :  AWW]  ब पव  =|

 मूल्य  लेना आप

 eal
 मूल्यों  को  ले  रहे

 चाहिए  बं योंकि  औद्योगिक  प्रयोगकर्ताओं  के  ये
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 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  यही  वह  बात  यही  पकड़  उस  अवधि  में  दो  प्रकार  से

 नबियों  का  आयात  हुआ  था  :  एक  निजी  व्यापारियों  द्वारा  और  दूसरे  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 राज्य  व्यापार  निगम  के  द्वारा  मूल्यों में  वुद्धि  की  गई  थी  और  मिलावट  की  सम्भावना  कम  थी
 |

 किन्तु  निजी  व्यापारियों  को  जो  सुलभ  थी  ag  तथागत  मुल्यों  पर  ही  थी  ।  और  यही  नीति  की  कमी

 व्यावहारिक  बातों  से  जुड़  गयी  ।  मैं  यहां  इसे  सभा-पटल  पर  रखता  यहां  कुल  चली  कौ  मात्रा

 दी  हुई  है--यह  तालिका  के  रूप  में  यह  चित्रात्मक  रूप  में  है  में  रखी  गई  ।  देखिए

 संख्या  एल०  टी ०  76  :6/83  ।

 चली  के  तटागत  मूल्य  की  यह  निम्नतम  वक्र  रेखा  यह  मूँगफली  की  तेल  यह  बिनौले

 का  तेल  है  ag  सोयाबीन  का  तेल  यह  तोरिये  का  तेल  यह  ताड़  का  तेल  सबकी  वक्र

 रेखाएं  ऊची हैं
 ।  निम्नतम  वक्र  रेखा  चली  के  तटागत  मूल्य  की  ही  यह  1977  की  स्थिति है  ।

 चित्र  स्पष्ट  यह  1978  की  स्थिति  ag  चली  का  तटागत  मूल्य  है--निम्नतम  वक्र

 अन्य  वक्र  रेखाएं  ऊंची  हैं  |

 प्रो०  दंडवते  :  मैं  आशा  करता हूं  कि  आपने  कागज  उल्टा  नहीं  पकड़ा

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जांच  के  मैं  इसे  एक  दस्तावेज  के  रूप  में  सभा-पटल  पर

 ऐसा  ही  चित्र  1979  का  है  ।  यह  महान  आर्थिक  बचाव  का  महान  गढ़

 धूलधूसरित  हो  जाता  इस  आधार  पर  उनका  कोई  बचाव  नहीं  है  ।

 दूसरे  तके  पर  आइए  कि  जनता  शासन  के  दौरान  आयात  कम  किया  गया  था  ।  मैं  सोचता  हूं

 कि  आप  इसे  पारदर्शी  कांच  की  पुतलियों  से  देख  रहे  इसका  दिव्य-दिन  कर  रहे  हैं  कि  भविष्य

 में  कांग्रेस  शासन  में  यह  आने  वाला है
 भर  उससे  तुलना  कर  रहे  हैं

 कि  यह  कम  किन्तु  पुराने

 आंकड़ों  पर  वे  क्या  स्थिति  यह  हैं  ।  1973-74  के  कांग्रेस  श्ञासन  में  पशु-चबा

 का  कुल  आयात  32,243  टन  1974-75  में  47,978  1975-76  में  5,594

 1976-1977  में  42,981  टन  और  1977-78  में  62,543  टन  qI—at  पांच  सालों  में

 अधिकतम  था  ॥

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  यह  वह  ठेके  थे  जो  आपने  आयात  काल  के  दौरान  दिए  थे  ।

 शी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  कुल  आंकड़ों  की  तुलना  यह  महत्वपूर्ण  यह  अधिक

 उल्लेखनीय है  कि  जब  1977-78  में  कुल  आयांत  62,543  टन  तो  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 आयात  की  गई  चली  48,000  थी  ।  14,543  टन  चली  निजी  व्यापारियों  द्वारा  आयात  की

 गई  थी  ।  निजी  व्यापारियों  द्वारा  चूसे  जाने  वाले  खून  की  यह  पहली  बारी  थी  ।  अगले

 aq  1978-79  में  कुल  आयात  32,214  टन  था  और  राज्य  व्यापार  निगम  ने  23,000  टन  का

 आयात  किया  att  10,000  टन  का  आयात  निजी  व्यापारियों  द्वारा  किया  गया  था  ।  तब  से  नीति

 मानदण्डों  के  साथ  निजी  व्यापारी  लगातार  सक्रिय  हो  और  अधिक  मात्रा  में  चली  का  आयात

 करने  लगे  ।
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 अब  इस  बात  के  बारे  में  कि  चली  का  आयात  कम  हो  गया  और  90%  कम  हो  गया--हमें

 इस  कहानी
 पर

 भी  आएगा  इस  पक्ष  पर  बहुत  सी  बातें  सुनने  को  हैं  और  यह  मिथक

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  पुरी  रात  पड़ी

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  वाद-विवाद  है  ।

 बूटा  तीन  क्या  मैं  नाचते  का  भी  प्रबन्ध  कर  दूँ  ?

 हों  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  जनता  शासन  के  दोरान  1978-79  में  33,000  टन  चलीं  का

 नायाब  किया  गया  था  भोर  62,000  टन  की  चरमसीमा  की  तुलना  214  टन  अब  भी  कम  है  ।

 इसमें  पहले  वृद्धि  हुई  और  उसके  बद  गिरावट  आई  ।  फिर  यह  पिछले  कांग्रेस  शासन  की  अवघि

 के  4  ag की  औसत से  अधिक है  1973-74  से  1976-77  को  अवधि में  यह  32,199  टन  था  ।

 ated  की  दुष्टि  से  भी  यह  अधिक  था  ।

 सर्वाधिक  मात्रा  में  आयात  के  बारे  में  ag  बात  जोर-शोर  से  कही  गई  कि  अ्रगले  वह  केवल

 8,000  टन  चली  आयात  की  गई  और  यह  कहा  गया  कि  ऐसी  जनता  सरकार  की  नीति  के  कारण

 हुआ  ।.  यह  एक  रहस्य  जनता  शासन  के  so  जी०  सी ०  भाई०  एण्ड  संस  के  आंकड़ों  के  अनुसार

 कुल  माता  8,394  टन  दिखाया  गया  है--जबकि  उस  ad  के  आपके  राज्य  व्यापार  निगम  के

 कागजातों  के  अनुसार  कुल  आयात  22,000  मीटरी  टन  दिखाया  गया है  |  आंकड़ों  के  साथ  आपने

 ऐसा  कैसा  मुझे  इस  बात  की  जांच  के  आदेश  देने  पड़ेंगे  कि  जनता  शासन  में  क्या  हुआ  ।

 आंकड़े
 के  साथ  ऐसी  धोखाधड़ी  कसे  हुई  ene

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  हर  चीज  की  जांच  करवाइये  |

 eft  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इसे  रिकार्ड  किया  गया  यह  मेरा  दस्तावेज  नहीं  यह

 आपका  दस्तावेज  उस  समय  का  दस्तावेज  है  ।

 wa  मैं  इस  अंतिम  मुद्दे  पर  आ  रहा  हूं  किस  समय  किसी  भी  अवैध  आयात  की  जांच  नहीं

 की  महोदय  जब  व्याभिचार  ही  वेध है  तो  को  अवैध  कसे  कहा  जा  सकता है  ?

 किस  अधिकारी में  इसे  रोकने  या  इसकी  जाँच  करने  का  साहस  है  ?
 जब  कानून  मेंही

 इ ब्रा सक को
 अनुमति

 दी  गई  तो  वे  इसे  रोक  ही  कसे  सकते  हैं  ?

 अपमिश्रण  के  सम्बन्ध  में  मेरे  मित्र  श्री  भागवत  भा  भाजाद  ने  उत्तर  दिया है
 ।  उन्हें  अपमिश्रण

 से  बहुत  दुःख  थाः |

 प्रो ०  ्य  दंडवते
 :  1982-83  के  आंकड़े  क्या  हैं

 ?

 oft  घाव  नाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  उस  बारे  में  भी  बताऊगा  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  गति  बनाई

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  8,000  के  आंकड़  सही  हैं  ।
 राज्य  व्यापार  निगम  ने  स्वयं

 22,000
 टन  आयात  तथा  कुल  आंकड़े  8,000  थे  ।  इसकी  आपके  द्वारा  बनाए  गए  आंकड़ों
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 से  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।  आधार  की  उपेक्षा  की  गई  है
 ।  हमें  इसका  पता  लगाना  होगा  तथा

 फिर  तुलना  करनी  होगी  कि  क्या  इसमें  वृद्धि  हुई  है  या  कमी  आई  है  ।

 प्रो०  दंडवते  :  अभी  भी  आप  1982-83  के  आंकड़े  देने  की  स्थिति  में  नहीं  थे
 ।

 ait  धिदवनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  आंकड़े  प्रस्तुत  करूगा  ।  मेरा  कहना  यह  हैं  कि  यदि  गंगाजल

 में  बंबाजल  मिलाया  जा  सकना  है  वह  अपमिश्रण  की  भिन्न  कथा  मैं  सदन

 अधिक  समय  नही  लूंगा  ।  लेकिन  जब  भटिण्डा  वाले  व्यक्ति  ने  अथवा  अन्य  लोगों  ने  कुछ  दिनों  में

 मिलावट  की  होगी  लेकिन  इन  लोगों  ने  सारे  feat  में  ही  मिलावट  कर  दी  यही  इनका  राजनीतिक

 ध्येय  मूल  केवल  इतना ही  कहना  है

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  राजनैतिक  महत्वाकांक्षा  मेंको  गलत  बात  नहीं  है  ।

 शी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  काँग्रेस  शासन  या  जनता  शासन  के  बारे  में  निष्पक्ष  रूप से

 एक  बात  मैं  अवद्य  वह  राज्य  व्यापार  निगम  के  बारे  में  गैर-सरकारी  व्यापार  सम्बन्धी

 आंकड़े मैं  दे  चुका  हू  ।

 एक  बात  खाद्य  aa  के  बारे  में
 है  जिसका  आयात  किया  गया  था  ।  मेरे  पास  बेले  की  एक

 किताब  पल  एण्ड  he  चौथा  संस्करण  है  ।  इसके  पृष्ठ  343  में
 कहा

 गया  =—

 में  यह  अपेक्षा  को  जाती  है  कि  जब  ator  या  aa  अखाद्य  वसा  a

 पैट्रोलियम  औरत  मिलाकर  कानून  के
 अंतर्गत  सीधे  उस  पात्र  में  विकृत  किया  जाता  me  2 >

 जिसमें  बिक्री  की  जाती  तो  इसमें  कुछ  मिलाकर  मिथाइल कृत  स्प्रिट  बनाना  होता

 इस  सम्बन्ध  चाहे  वह  जनता  शासन  में  हुआ  हो  यथा  शासन  राज्य  व्यापार

 निगम  के  अखाद्य  तेल  में  मिलावट  नहीं  की  गई  है  ।.  एक  बेध  मुद्दा  उठाया  गया  था  ।  मैं  कह  सकता  हूं

 कि  मैं  इस  बारे  में  अपने  कृषि  मंत्री  को  बता  दूँगा  ।

 जहां तक  आयात  का  सम्बन्ध  इस  मामले  में  मैं  उनके  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  नहीं

 मान गा
 ।  संक्षेप  मैं  इतना  कहूंगा  |  साबुन  तथा  अन्य  उद्योगों के  सम्बन्ध  चिन्ता  प्रकट की  गई

 कि  इसके  आयात  पर  ot  प्रतिबन्ध  लगाने  से  उन्हें  इससे  वंचित  रखा  जा  रहा  इस  में

 सरकार  वनस्पति  मूलक  विभिन्न  वैकल्पिक  वस्तुओं  पर  विचार  कर  रही  है  तथा  इसकी  जितनी  भी

 झावइयकता  मंगाया  जायेगा  |  इस  कारण  इन  उद्योगो  को  ate  वंचित  नहीं  रखा  जाएगा  ॥

 इसमें  समय  लगेगा  ।  मैं  मिक  वीकलीਂ  में  उद्ध  त  किए  गए  समाचार  के  बारे  में  बताऊंगा  ।  मैं

 केवल  एक  मुद्दा  उठाऊंगा  ।  चूंकि  बहुत  से  सदस्यों  ने  इस  मुद्दे  को  उठाया  है  इसलिए
 मैं

 .  इकोनामिक

 पिछली  से  भी  उद्ध,त  करना  चाहता  हुं  ।  वे  कहते  कि  यह  प्राधिकार  पृष्ठ  2070  पर  बकरे

 की  चर्बी  तथा  गाय  की  चर्बी  के  कई  वर्षों  के  geal  का  चाटे  दिया  गया  है  ।  लेकिन  विचित्र  बात  यह

 है ंकि  वें  1965-66,  1972-73,  1973-74  तथा  1976-17  में  बकरे  की  चर्बी  का  मूल्य  अन्य

 पशु भों  की  चर्बी  के  मूल्य  से  कम  था  ।  जिज्ञासावश  यदि  आप  इसका  विश्लेषण  करें  तो  आप  देखेंगे  कि
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 1  पौष  1905  )
 पशुओं  को  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 1965-66  में  बकरे की  चर्बी को  मुख्य  कम  था  ।  यहां  तक  कि  वर्ष  1972-75  तथा

 1973-64  में  भी  उन्होंने  बकरे  की  चर्चा  का  मूल्य  गाय  की  चर्बी  के  मूल्य  से  कम  बताया  है  ।  और  ठीक

 उसी  समय  बकरी  की  चर्बी  का  श्रीकांत  किया  गया  था  ।

 ए०  फे ०  तथ्य  एकदम  सही है
 ।  आप  क्या  सफाई  देना  चाहते हैं  ?  जब  बकरे  की

 चर्बी  का  मूल्य  कम  होता  है  केवल  तभी  गाय  को  चर्बी  का  आयात  मूल्य  कम  होगा  ।  वही  आप  कहना

 चाहते  यह  स्पष्टीकरण  सभी  वर्षों  के  लिए  लागू  नहीं  होता  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  उन्होंने  जो  कुछ  दर्शाया  है  भाप  उसे  देखिए  ।  जब  1978-

 ” प्रौढ़  1979-80  में
 मूल्यों  में  वृद्धि  हुई

 जब  बकरी
 की
 चर्बी

 का  मूल्य
 गाय

 की  चर्बी के  मूल्य

 अधिक

 '
 था  ।  उस  समय  बकरे  कौ  चर्बी  का  आयात  अधिक  मात्रा  में  किया  गया  ।  यदि  बकरे  की  वी

 के  मूल्य  में  बुद्धि  हो  गई  थी  ae  उसके  आयात  में  कमी  आनी  चाहिए  थी  ।  यही  स्पष्टीकरण  मैं

 देना  चाहता  हूं  ।  (saat )  वही  है  लेकिन  तथ्य  वही  नहीं  हैं  ।  मैं  अधिक  विस्तार  में  नहीं

 जाऊंगा  क्योंकि  उसमें  ओर  अधिक  समय  की  आवश्यकता  है  |

 प्रो०  मध,दंडवते  :  इससे
 पहले

 कि  आप  अगले  चन्द्र  पर  चर्चा  मैं  यह  कहना  चाहता हूं

 कि  12
 दिसम्बर  को  इस  सदन  में  दिए  गए  उत्तर में  खाद्य  मंत्री  ने  बताया  था  कि  1980-81 में

 29,629  टन  चर्बी  आयात  की  गई  थी  और  1981-82 में  48,048
 नन  oat ८  नन  भी पात  गई  ।

 सदन  में  ये  आंकड़े  प्रस्तुत  किए  गए  थे  ।

 )

 थी  विश्वनाथ  प्रतापसिंह  आप  कछ  वर्षों  के  आंकड़े  दे  रहे  यदि  भाप  1977-78  की

 तुलना  पिछले  5  वर्षों  से  करें  तो  उस  वर्ष  में  aaa  अधिक  आयात  किया  गया  था  ।  मैंने  जो

 कृष्  कहा  एकदम
 ।  मैंने

 इसे  उन्हीं  कागजातों  से  उद्धत  किया  है  जिनसे  भाप  उद्धत  कर

 2a  आपकी  विस्तार  में  बताना  ।  मैं  तस्वीर  का  दूसरा  पक्ष  प्रस्ताव  कर  रहा

 मैं  ag  बात  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  बात  आप  नहीं  कह  रहे  हैं  ।

 प्रो०  मघ  दंडवते  :  मैं  चाहता  हूं  किं  इसे  arpa  वृतांत  में  सम्मिलित  किया  जाए  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  जब  तक  वर्ष  1978-79  के  आंकड़ों  की  जांच  न  करू  मैं

 नहों  जानता  कि  क्या  इसे  रिकॉर्ड  किया  गया  है  at  नहीं  ।  इन  दस्तावेजों  तथा  राज्य  व्यापार  निगम
 के

 दस्तावेजों  पर  विचार  करने  के  बाद  ही  मैं  उत्तर  दूंगा  ।

 श्री  go  के०  राय :
 आपके  द्वारा  निजी  व्यापार  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  बाद  भी  पिछले  दो

 वर्षो  तक  भी  2  लाख  टन  चर्बी  का  आयात  किया  गया  था

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  मैं  इस  बारे
 में

 बता  चुका  लाइसेंस  भिन्न-भिन्न  समय  पर

 जारी  किए  जा  रहे  थे
 ।
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 जांच  तथा  न्यायिक  जांघ के  संबंध  में  बहुत  कुछ  कहा  गया
 मैं  केवल  इतना

 कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  जनता  शासन  के  दौरान  हुई  जांच  का  संबंध  एक  असहाय  जज  क्या

 करेगा
 ?

 जिसे  मंजूरी  दे  दी  गई  उसके  अनुसार  वह  कानून  के  विरुद्ध  नहीं  जा  सकता
 ।

 नीति

 निर्माताओं  ने  संसद  में  जो  पारित  कर  दिया  है  वह  उस  वारे  में  saa  नहीं  कर  सकता  ।  वह  इतना

 ही  कहू  सकता  है  कि  उसके  दौरान  बिल्कुल  अवैध  आयात  नहीं  हुआ  क्योंकि  हर  वस्तु  का  आयात

 वेध  अन्यथा  उसे  पहले  ही  दिन  उसके  पद  से  हटा  दिया  जाएगा  ऐसा  नहीं

 है  कि  इस  मामले  में  न्यायपालिका  अंत ग्रे स्त  नहीं  है  ।  श्री  राजनारायण  ने  इस  मामले  के  प्रत्येक  पहलू

 के  बारे  में  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  एक  याचिका  दायर  की  है  ।  परा 3
 में  उन्होंने  केन्द्र  सरकार

 पर  आरोप  लगाया  है  कि  इसने  मिलों  के  साथ  मौन  समभौता  किया  हुआ  था  भौर  गलत  कार्यों  के

 लिए  गाय  की  चर्बी  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  ।  याचिका  के  पैरा  4  में  उन्हों ने  इसमें  अत ग्रस्त

 मिलावटी  वनस्पति  के  दोषी  निर्माताओं  को  पकड़ने  में  प्रतिवादियों  द्वारा  उपेक्षा  किए  जाने  तथा

 अवैध  भायात  की  जांच  करने  में  सरकार  की  असमर्थता  संबंधी  मामला  उठाया  है  ।  याचिका  के  पैरा

 5  में  उन्होंने  आरोप  लगाया  है  कि  सरकार ''  असफल  रही  है  ।

 प्रो०  मलिक  दण्डवत :  मैं  व्यवस्था  का  प्रदान  उठाता  हूं  ।  न्यायालय  के  समक्ष  दी  गई

 याचिका  में  जो  कुछ  भी  कहा  गया  क्या  सदन  में  उसकी  चर्चा  करना  तथा  उन  सभी  पहलुओं  पर

 विचार  करना  संगत  है  ।  उन्होंने  नीति का  स्पष्टीकरण  दिया  हैं  ।  राजनारायण  इस  सभा  के  सदस्य

 नहीं हैं  ।  उन्होंने  न्यायालय  में  जो  कुछ  भी  कहा

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  मैं  कोई  गलत  उद्धरण  नहीं  दे  रहा ।  मैं  इस  पर  अपनी  राय

 प्रकट  नहीं  कर  रहा  ।  मैं  सभा  को  जानकारी  दे  रहा  उनका  कहना  है  कि  सरकार  इस  देश  के

 नागरिकों  की  धार्मिक  स्वतंत्रता  की  सुरक्षा  के  संबंध  में  अपने  संवैधानिक  दायित्व  के  निर्वहन  में

 असफल  रही  है

 प्रो०  मार्च  दण्डवत  :  किसी  ने  सभा  के  बाहर  जो  कहा  है  उसका  उल्लेख  यहां  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जो  मुद्दे  उठाए  जा  चुके  हैं  मैं  उन  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहा  ।  ये

 मामले  न्यायपालिका  के  समक्ष  हैं  और  उससे  बढ़कर  कोई  उच्च  परीक्षण  संस्थान  नहीं  ।  विरोधी  दल

 के  सदस्य  जो  कह  रहे  हैं  उसका  अथ  यह  है  कि  उच्च  न्यायालय  पर  विश्वास  नहीं  ।  जहाँ  तक

 सरकार  का  संबंघ  है  हम  इत  सबते  अधिक  सम्मान  देते  हैं  और  यदि  मामले  में  तनिक  भी  गुण-दोष  है

 निदेशक  ही  वह  fata  देंगे  और  हम  उसका  पालन  करेंगे  ।

 बीचों  भगवान  देव  :  राजनारायण  जी  को  इतना  महत्व  नहीं  देना  चाहिए  क्योंकि  पेपरों

 में  सब  आ  चुका

 श्री  विडंबना  प्रताप  सिह  :  लेकिन  फिर  भी  यदि  किसी  भी  स्तर  पर  सरकार  यह  महसूस

 करती  है  कि  न्याय  की  दृष्टि  से  किसी  उचित  मंत्र  द्वारा  इसकी  जांच  कराई  जानी  आवश्यक  है
 तो
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 पशुओं  a

 ग  पक  टस

 वक्तव्य पर

 चर्चा
 sims  oy

 1905

 नन

 _  सरकार  कभी
 भी

 इसमें  संकोच  नहीं  यह  कहकर  अन्त में  जो  मै ंक  हना  चाहता  था मैं  ने  कह

 व
 दिया  है  और  मेरे  विचार  में  मैं  इससे  और  अधिक  कुछ  कह  भी  नीं  सकता  क्योंकि  सभी  सदस्य  अब

 द
 जाने  की  तैयारी  में  हैं  ।  ओपन  जनरल  लाइसेंस  के  सबंध  में  मैं  चाहता  था  कि  मैंने  जो  कहा  वह  होता

 और  विरोधी  पक्ष  के  मेरे  मित्र  ठीक  हालांकि  उससे  मैं  विशेषाधिकार  उल्लंघन  के  लिए  दण्डित

 किया  जाता  लेकिन  उससे  te  को  निवारण  का  अधिकार  प्राप्त  होता  और  उन  लोगों  को  जो  इस  नीति

 का  संरक्षण  ले  रहे  हैं  दण्डित  किया  जा  सकता  ।  कम  से  कम  देश  को  यह  अधिकार  तो  प्राप्त  होगा  ।

 यदि  मुझे  दण्ड  दिया  जाता  तो  भी
 मैं

 खुश  होता  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मेरी  गलत  हो  और  उनकी

 ठीक  ।
 वे  हमें  यह  कानूनी  अधिकार  दें  कि  उत  सब  लोगों  की  जो  हर  संसार  संरक्षण  प्राप्त  करने  की

 कोशिश
 कर  रहें  हम  हथकड़ीयां  पहना  सके  ।  अन  में  मैं  ag  कहना  gre  हमें

 से  काम  लेना  चाहिए  जहां  एक  ओर  अतीत  पर  चर्चा  की  जाए  वहाँ  साथ  ही  भविष्य  का  भी

 रखा  जाए  ताकि  बेईमान  और  समाज  विरोधी  तत्वों  a  निपटा  जा  सके  ।  मैं  उन  सभी  सदस्यों  को

 yi  घन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  ।

 ब

 श्री  सतीदा  अग्रवाल  :  इससे  पहले  कि  आप  सभा  स्थगित  करें  मैं  सांसदों  काय  मंत्री से  fara

 वेद  करता हूं
 कि

 वे
 उन  सब  लोगों

 को
 जो  यहां  सुबह  11  बजे

 से  उपस्थित
 विशेषकर  प्रेस

 ि
 लों

 तथा  पत्रकारों  इत्यादि  सभी  को  रात्री  भोज  के  निए  निमंत्रण दें  ।

 थ

 बूटा  सिंह  :  मैं  वह  निमंत्रण पहले  ही  दे  चुका हूं  ।  थ

 ह

 र
 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  ate  आवास  मंत्री  बूटा  :  अध्यक्ष

 संसद  के  चाल  सत्र  की  अध्यक्षता  हमारा  माग  ददन  करने  तथा  चाल  सत्र  का  सफलता पु se

 समापन  करने  के  लिए  हम  सब  आपके  ste  मैं  इस  सम्मान्य  सभा  के  सदस्यों  को

 नववर्ष  की  बधाई  देता  हूं  और  उनके  मंगलमय  भविष्य  की  कामना  करता हुं
 ।

 मैं  दोनों  पक्षों

 विशेषकर  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  का  भी  आभारी  हूं  जिन्होंने  सभा  की  कारवाही  को  सुचारू

 रूप
 से

 चलाने  में  अपना  विनम्र  सहयोग  दिया  है  ।
 अध्यक्ष  सत्र  का  हमारे  संसदीय

 लो

 सतत्

 केस
 सफल  कार्यकरण  के  इतिहास  में  अपना  विशिष्ट  महत्व  रहेगा  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  (7 zz)  अध्यक्ष  महोदय  तथा  हमारे  स्टाफ  को  घन्यवाद  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्त  :
 अतीत  में

 कभी  ऐसा  नहीं  हुआ  क्या  इसका

 ष  अभिप्राय  है

 eft  बूटा
 नया  ad

 आने
 वाला  है

 और  दर्स
 लए  मैं  सभी

 ग  नत  ष  के  लिए  बधाई

 सबके  लिए  मंगल  का मर
 ह

 शो
 सत्य  य्रवर्तों  )  :

 धन्यवाद
 देना  इत्यादि यह  बहुत  अच्छी  बात  किन्तु

 _
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा  22  दिसम्बर  1983

 मंत्री  महोदय  हमें  स्पष्ट  बता
 दें

 कि  हम  चुनाव  की  तैयारी  करें  अथवा  अगले  सत्र  की  ।
 अध्यक्ष

 महोदय हम  आपका  चिकीर्ष्य  चाहते
 हैं  ।  हम  अगले  सुत्र  की  तैयारी  करें  अथवा  चुनाव की

 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  में  अगले  सच्  की
 क्यों  कि

 मैं  सत्र
 के  पक्ष  में

 हूं
 ।

 श्री  बूटा  सिह  :  मैं  ईश्वर  से  सबके  सौभाग्य  को  कामना  करता  हूं  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  इसका  कुछ  अभिप्राय  है  |

 अध्यक्ष  महोदय :  ज्यादा  निहित  अथ  निकालने  की  कोशिश  a  करें  ।

 घान  )

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  आप  सभी  सदस्यों  को  धन्यवाद  करना  है ।  जिस  तरीके  से

 आपने  सदन  को  और  ah  सदन  को  चलाने  में  अपना  सहानुभूतिपूर्वक  को-आपरेशन

 लिए  आपको  बहुत-बहुत  सदन  के  दोनों  तरफ  से  ।  मैं  आपका  बहुत  ही  आभारी  हूं  कि

 आप  सबसे  बहुत  ही  सौहा दें ता  से  काम  भी  किया  और  खाना  भी  खाया  भर  कभी  दोपहर  में  काफी

 समय  तक  बन्द  भी  किया  |

 -
 श्री  सिवा  अग्रवाल  :  अज  शाम  का  क्या  होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आज  का  बन्दोबस्त  किया  हुआ  था  ।

 )

 श्री  बूटा सिह  :  सब  के  लिए  किया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैंने  सुबह  कह  दिया  था  कि  भोजन  और  खाना  दोनों  हाजिर  है  ।  जैसा

 कि  मुझे  कहा  गया  था  |  ye  बहुत  ही  प्रसन्नता  है  कि  सारा  काम  भी  जितना  बिजनेस

 वह  भी  पूरा  किया  भर  जब  हम  नए  साल  में  पदापंण  कर  रहे  भगवान  आपको  घर  में  सब  al

 सेहत  खुशी  दे  और  आप  तन्दरुस्त  होकर  नए  साल  नए  सैशन  में
 आइए  और

 देश  की  सेवा  में  जुट

 जाइए  ।  बातें  जो  होती  रहती  हैं  ।  विचारों  में  कभी  विवाद  तो  चलता  रहता  उस  विवाद  की

 कोई  वात  नहीं  है  ।  वह  तो  चलना  लेकिन  देश  की  अखंडता  और  उसको  आगे  बढ़ाने

 की  गति  वह  हमें
 तेज  करनी  है  ।  उसके  लिए  जी-जान  से  काम  करना  देश  तो  हम  हैं  और

 देश  नहीं  तो  कुछ  भी  नहीं  है  ।  सारी  बातें  याद
 रखनी  बहुत-बहुत  घन्यवाद  |

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  भूतकाल  के  लिए  धन्यवाद  कर  रहे  भविष्य  की  कामना  नहीं कर

 रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  नई  cafe  पाथ  ।  आप  चिन्ता  मत  कीजिए  ।

 कयों  नहीं  करेंगे  |  नई  स्फूर्ति  के  साथ  नया  सेशन
 करने  के

 लिए  |
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 पशुओं  की  चर्बी  के  आयात  के  बारे  में  दिए  गए  वक्तव्य  पर  चर्चा

 als  1905.0

 प्रो ०  एन०  जी०  अध्यक्ष  महोदय  हम  आपके  तथा  अपने  लोक  सभा  प्रशासन  और

 प्रैस  वालों  के  बहुत  अभारी हैं  ।  अपने  जो  हमें  सहयोग  दिया  है  तथा  हमारी  विभिन्‍न  मनोदशाओं

 के  बावजूद  भी  जो  कुयें  आपने  कायम  रखा  उसके  लिए  हम  कृतज्ञ  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  सब  प्रेस  का  और  दर शंक  दीर्घा में  भाए  हुए  उन  सब  का

 घन्यवाद  करता  हूं। भोर  आप  सब  नववर्ष  की  बधाई  देता
 हूं

 अब  सभा  अनिश्चित  काल  के

 लिए  स्थगित  होती  है  ।

 11.35  म  qo

 तत्पश्चात  लोक  सभा  भनिदिचित  काल  के  लिए  स्थगित  हुई

 जक

 इण्डियन प्रैस  रानी  att
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